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सुबोध 
सारतीय अर्थशास्त्र 


[ बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए 


सेखक 
केवल कृष्ण ड्यूबेट, 
एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्रेलिपल : दयाल हिंद कालिज, नई दिल्‍ली, 
लेखक : भाधुनिक श्रधंशारत्र + 
सह-लेखक : भारताय भअथरारत्र, प्रारग्मिक अथरोस्त 
त्त्पा 
जें० डो० वर्मा 
एम० ए्‌०, पी०-एच० डी० (लन्दन 
आई० ए० वादमन पदक तथा भानेहड खर्ण-परक-विजेहा 
अध्यक्ष : अपेशात्त्र विभाग, पनाब विश्वविद्यालय क्ालिज, होशियारपुर + 
स्द लेखक. प्रारम्भिक अशास्तर 


१६६० 
प्रीमियर पब्लिशिग कम्पनी 
दिल्‍ली - जालन्धर - लखनऊ 


प्रीमियर पब्लिश्ििग कम्पनी 
[एस० चन्द एण्ड कम्पनी से सम्बद्ध) 
आरुफ अली रोड नई दिल्‍ली 


फब्दारा 5 द्व्ल्ली 
मारई हीरां गेट जएलन्धर 
लात दाग ,.. लप्तनऊ 


सृतीय सत्करणा : १६६० 


मुल्य ; ७ रपये 





इपामलाल गृष्ता, प्रीमियर परव्लिशिग कम्पनी, फल्वाण, दिल्ली द्वारा प्रकाशित: 
तथा राकेय येस, झजोद गंज, दिल्ली में मुद्रित 


कि प्रस्तावना 


'मुबोध भारतीय प्र॑श्ञास्त्र” का प्रस्तुत सस्करण मूल पुस्तक '0क्यीलर 
(0०78० था 409087 00007 के नें सत्क्रणा को ग्राधार मान कर तैयार 
किया गया है। इस पुस्तक का पूर्बवर्ती सस्करणा काफी समय पूर्व समाप्त हो गया 
था श्र हमें इस बात का खेद है कि प्राठक्ो अध्यापकों एवं छात्रों को उससे इतने 
समय तक वचित रहना पडा | तथापि, हमे इस बात का सन्‍्तोप है कि इस सस्‍्करण 
को पूरी तरह सशोधित क्या गया है भर इसके झनेक प्रशों को दुवारा लिखा गया 
है। ग्राजकल भारतीय अर्थव्यवस्था में नित्य नूवत परिवर्नत हो रहे हैं। पुस्तक मे 
इन परिद्तनों से सम्बद्ध सल्याग्रो भ्ौर श्रॉकडो वो उचित स्थान दिया गया है। 
पुस्तक में भारतीय प्र्थ नीति वी कुछ ज्वलत समस्‍्याग्रो, उदाहरण के लिए सहकारी 
कृषि, विदेशी मुद्रा की बठिताइयो, द्वितीय पचवर्षीय्र योजना के कार्यकरण, सामु- 
दायिव विकास कार्यत्रमों तथा भूमि की प्रधिक्वम सोमा के निर्धारण श्रादि की प्रोर 
विशेष घ्यान दिया गया है एवं तत्मम्बन्धी समस्त पक्षों को सन्तुलित रूप मे पाठकों के 
सामने उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत हिन्दी सस्करण की एक प्रमुष 
विशेषता यह है कि इसमें महत्त्वपूर्ण सामग्री को यथोचित स्थान देते हुए इमके प्राकार 
को बढ़ने नहीं दिशा! गया है । इसके लिए हमने कुछ अग्रेनी असो का झ्रविकल ग्रनुवाद न 
देकर बेवल साराद ही दिगा है। इस सस्करण की भाण भो पूर्ववर्ती सस्करणों की 
भ्रपेक्षा काफी सुधार दी गई है। इस कार्य में हमे सर्वश्री विश्वप्रकाश एवं राजेस्द्र 
प्रकाश से जो सहायता मिली है, उसके लिए हम उनके श्रामारी हैं । हमे श्राशा है 
कि विश्वविद्य यो के छात्र एव लोक सेवा परीक्षाग्रो के उम्मीदवार इस संस्करण का 
भी पहले सलारेणो की भाँति उचित स्वागत करेंगे । 


जनवरी, १६६० लेखक 
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अध्याय १ 


प्राकृतिक साधन 
(शॉप १९४0॥0९5) 


प्रस्ताववा--किसी देश का झ्ाथिक सगठन प्राय उम्रक्रे प्राकृतिक साधनों की 
मात्रा श्रौर प्रकार पर निर्भर करता है । इसलिए, सर्वप्रथम मारतीय भूगोल के महत्त्व- 
पूर्ण भ्रगो, श्र्धात्‌ उसके आकार, स्थिति, भोगोलिक क्षेत्रों जलवायु वर्षा, भूमियो, 
खतिजो, वनो भ्रादि के विषय मे स्पष्ट शानलाम करना ग्रत्यावश्यव है । 

आ्राफ़ार श्रौर स्थिति (826 #00 8/६प४४०॥ )--विभाजन हो जाने पर भी, 
भारत प्राकार वी दृध्टि से, उप-महाद्वीप बहलाने का ग्रधिकारी है। जम्मू प्रौर 
कश्मीर सहित उसका क्षेत्रफल १२,५६,७६५ वगमील है । इस प्रकार भू विस्तार वी 
दृष्टि से बह विश्व का सातवाँ सबसे बडा देश है ! 

प्राकृतिक विभाग (]४४६ए८४ ॥)9/8079)--इसके त्तीन सृस्पष्ट भाग हैं - 

(१) हिमालप प्रदेश (पाया ९४0९७) )--भारत वे उत्तरी भाग 
पर हिमालय पर्वत प्रालाएँ विस्तृत एप म फैली हुई हैं ग्रोर उतम विश्व की कुछ एए 
उच्चतम चोटियाँ भी सम्मिलित हैं । देश के लिए उनत्रे महत्त्व के विषय में प्रति- 
शयोवितयूदंक कहना भ्रस॑म्भव है । 

(२) सिधुनगगा का मेदान (१8७ ॥760 0008०४० शिक्षा))--यद्द मैदात 
गया, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियों तथा पिधु बी सहायक नदियों के पाटो द्वारा 
निर्मित है। यह विश्व वी समतल भूमि वा सर्वाधिक विस्तृत मैदान है । 

(३) दक्षिण (7७ 700००4०) -चट्टानी पठार है प्रौर समूचा भारतीय 
जलडमहझूमध्य उसमे राम्मिलित है | वह दोनो दिश्वाप्रा से पश्चिमी झोर पूर्वी घाटों 
थी पर्वेतमालाग्रों से सीमाबद्ध है । 

जलवायु (0॥78५४०)--इस महान्‌ देश मे हर विस्म बी जलवायु मिलती है । 
भारतीय जलडमस्मध्य भ्यनवृत्त वे भ्रन्तर्गतत है प्रौर फलस्वहप वहाँ वा जलवायु उप्ण 
है। उत्तर भारत कर्क रेखा के उत्तर म स्थित है झौर वहां तापत्नम की तीब्रता दिखाई 
देती है | पश्चिमी वगाल और आसाम में कुछ कुछ समशीतोध्ण किन्तु प्रति झाई 
जलवायु है | दूसरी ओर, राजस्थान अध्यविक रुक्ष है । समग्र रूप में देश के जलवायु 
को पश्र्॑-उप्ण कहा जा सकता है $ 

चर्षा ([६४॥एथ॥)--जलवायु की तरह वर्षा ऋतु भी अत्यधिक भिन्‍न रूपो 
वी है । भारत एशिया के मानसून क्षेत्र में स्थित है । प्रीष्म (दक्षिण पश्चिमी ) और 
शीत (उत्तर-पूर्वी) वी दोनो सानसूनों में से उत्तर पूर्वी प्रपेक्षया महत्त्वहीन है । 
सम्पूर्ण वर्षा का लगभग ऋ सश दक्षिण-पश्चिमी मानयूनो द्वारा होता है। 

भूमि था मिट्टी (5०0४)--भारत म प्रनेक अकार की भिट्टियाँ हँ--नदी- 
निर्मित या कछार मिट्टी, बाली और लाल । ये वास्तविक रूप म समृद्ध हैं और धनेक 


र सुबोध भारतोय प्र्यक्ञास्त्र 


प्रवार की परसलें उत्पस्न करने योग्य हैं । उतका सामाग्य स्वरूप, जो उर्न्हें प्रधिकारशो 
यूरोपीय देशो की मिट्टी से भिन्‍न वरता है, यह है कि वह श्रपेक्षया रूक्ष हैं मौर इस 
तरह वह दत्रिम पिचाई की समस्या वो पैदा करती हैं । 

अरन (--भारत का झाथिक जीवव भोगोलिक भंशों से बहाँ तक प्रभावित 
होता है ? 
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किसी देश का भूगोल हो बह वास्तविक प्राधार है जिस पर उसके प्राधिक 
ढांचे का निर्माण किया जाता है। इससे न केवल उसकी पर्थ-ब्यवस्था को ही विलक्षण 
रुप प्राप्त हुप्रा है बरन्‌ उसका सम्पूर्ण सामाजिक सगठन भोर उसकी जनता के मौलिक 
दृष्टिकोण वा रूप भी प्रभावित हुप्ना है। 

सब भोगोलिक ग्रशो में, सम्भवतः वर्षा वा देश के प्राविक जीवन पर सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है | तुलनात्मक दृष्टि से, रुक्ष भूमियो वाला (एक प्रन्य प्राद तिक 
प्रष्ठ) मुख्यत हृषि-प्रधात देश होने के कारण इृपि की सफलता के लिए, जो हमारा 
राष्ट्रीय ब्यवराय है, वर्षा सवंधा भावश्यक है । वर्षा की भ्रनिश्चितता को प्रदस्या 
में, देश का प्राथिक जीवन ग्रध्यवस्थित हो जाने वी प्राशका बनी रहती है । 

देश के विभिन्‍द भागो मे जनसंद्श का विभाजन भी, प्रधिक्राशत, भोगोलिक 
प्रंशो के मेल द्वारा प्रभावित होता है, भौर उनमें भी, यह सहज द्वी कहा जा सकता 
है कि वर्षा शर्वाधिक मरत्त्वपूर्ण थश है 

ऐसी प्रवस्था में यह धारणा बना लेना गलत होगा कि विसी देश के प्राथिक 
जीवन को उसके भोगोलिक तथ्यों से स्वंधा स्कृतन्थ रखा जा सत्ता है किन्तु प्राधिक 
जीवन बो प्रभ्यवित करने वाली प्राइतिक अ्रवस्थाग्रो की सोमा के विषय मे तो सर्दव 
पन्तर रहेगा ही । धीरे-धीरे प्र।श तिक प्रशों को मनुष्य वो भ्रावश्यकताप्रों प्रौर उत्के 
भराधिक सगठन पर प्रभुत्वघाली वनने के वजाय भ्रधीन किया जा रहा है! भारत में 
भी, हम सहज ही ऐसे भनेक चिन्ह देख सकते हैं कि ऊंसे प्रकृति वी दशाकितयों को 
पाधथिक जोवन के लिए भ्रादेश की बजाय सेवा योग्य वनायां जा रहा है । 3दाहरणाथं, 
वर्षा-ऋतु के बहुरूपो भोौर कमियों पर एक प्रन्य प्राइतिक साधन प्रपत्‌ बद्दी-बड़ो 
सदियों वर प्रधिकार करके विजय प्राप्त वी जा रही है। भोर बह भो केवल सिचाई 
के लिए हो नही प्रत्युत प्रन्य झदक महृत्त्ववृर्ण झाथिक उद्दयों क लिए किया जा रद्दा है। 

खनिज (3।॥70:9)8 ) 

खनिज औौयोगिक प्रगति के आध्यर ईं | इनसे भारा उच्योगों, इरीनियरिंग तथा रा््ययनिक 
बथोगों के लिए घातु थौर बच्चे गाल का पूर्ति होती है । इनके निम्श्य तथा विस्तार में हा उद्योगों का 
मद दै । 

प्रहन २---भारत के खनिज साधनों को परीक्षा कोजिए प्रोर बताइए शि 
उनका देश के प्राधिक विकास के लिए क्या महत्त्द है ? (प्जाब ९६५७) 

झ्रापको राय में, देश के खनिज विकास के फावक्रम में हमको विस प्रकार 
प्रागे बढ़ता चाहिए ? (गीदादी और ऋगरा १६४७) 


प्राकृतिक घाधन ३ 
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(.. भारत फी खनिज सम्पत्ति (जागरण जञ०५॥ ०६ 77008)--हमा रे देश को 
खनिज सम्पत्ति के विपय में भ्रभी तक कोई विस्तुत्त सवक्षण नहो हुग्रा है। एफ श्रोर 
तो यह भ्रनुमान किया जाता है कि हमारी ख़निज सम्पत्ति प्रपरिमित है, प्रौर दुधरी 
प्रोर, इसके सर्वधा चिपरीत। अरब तक वी हुई दुबंस भोद्योगिक प्रगति को दृष्टि म रखते 
हुए कुछ लोगो का निष्कपें है कि भारत खनिज-साधनो में प्रपूर्ण है। किन्तु उपर्युक्त 
दोनो विचार भ्रमपूर्ण हैँ । वास्तविक स्थिति यह है कि भारत मे प्राय सभी भावश्यक 
खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, यद्यपि भारत खनिज पदार्थों की दृष्टि से 
प्रत्यधिक सम्पन्न नहीं कहा जा सकता । 

कोयला (0082)--प्रभी तक यह शवित झ्ौर उष्शता का प्रमुख साधन है । 
पह धातु शोघन उद्योगों तथा प्रनेक ग्रौद्योगिक बारयों वे लिए भी श्रत्यावश्यक है । 

कोयला मूल्य झौर निष्क्रमण के परिमाण दोनो ही दृष्टियो से भारत का 
मुस्यतम खनिज है। हाल के वर्षों मे इसका उत्पादन निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 
१६५८ मे भारत म॑ ४५३ लाख टन वोयजे का उत्पादन हुआ था, जबकि १६५०-५१ 
में केवल २३० लाख टन कोयला ही उत्पस्न हुआ था। प्रनुमान है कि द्वितीय पचवर्षीय 
योजना के बाद भारत में ६०० लाख टन कोयला उत्सन्‍्त होने लगेगा । 

१,००० फीट की गहराई पर ६,००० करोड टन कोयला मितने का प्रन्दाज 
है ।' कोकिंग के लिए उपयुक्त कोयले वी भाना २०,००० लाख टन है, जिससे देश 
के लोह भडार के १० प्रतिशत का उपयोग हो सकेगा । इससे भारतीय कोयला भडार 
का परिरक्षण भोर भी जछरी हो जाता है ) 

हमारे कोपला स्रोतो की एक ग्न्य विशेषता यह है कि वह देश के केवल एक 
ही कोने मे है, प्र्थात्‌ राबोगज (बिहार) श्रौर करिपा (पश्चिमी बगाल) मे। इन 
दोनों स्थानों से कोयले का उत्पादन कुल उत्तादन का ६ से झ्धिक है। देश के एक 
भाग में कोयले के इस केन्द्रीकरए से परिवहन की समस्या उत्पन्त हो जाती है, जिप्से 
कोयले की खानो से अति दूरी पर स्थित उद्योगो के लिए कोयले की लागत में भारी 
वृद्धि होती है । 

इसके भ्रतिरिवत, कोयला निकालने की विधियों मे भी भनेक श्ुटियां हैं। यत्री- 
करण की किडियों को आपनाफर, और इस जरह खाने हे कोषणा मिफालने के तरीकों 
में उन्तति करते हुए, हमारे कोयला स्रोतो के उचित उपयोग के लिए तीन अन्य सुझाव 
हाल ही में उपस्थित करिए गए हूँ । यह प्रस्ताव किया गया है कि फोयला-खानो में 
द्वितीय श्रेणी का कोयला इस्तेमाल करके उष्णु विद्ुत्‌ (फशणण लेल््थालाफ) उत्पन्‍्त 
को जाप और उसके बाद इन कारखानो को एक बडे भारी ग्रिड के रूप मे मिला दिया 
जाप । दूसरे, दोयप्र दर्जे के कोयले से सदिलिष्ट पैट्रोल बनाने पर भो विचार कियाजा 
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रहा है। हाप्त ही में मारत सरकार ने द्वितीय श्रेणी के कोयले से पैद्रोल बनाने के लिए 
एक विदेद्यी फर्म के साथ॑ ठेका किया है । यद्यपि इस दिशा में प्रभी प्रगति नहीं हुई है। 

कच्चा सोहा (709 0/०)--इस स्ारभूत खनिज वी स्थिति ग्रत्यधिक सुखद 
है । प्रनुमान लगाया गया है कि सत्तार में जितना कच्चे लोहे का भण्डार है, उसका 
चौषाई भण्डार भारत म है । दूसरी वात यह है कि भारत वा कच्चा लोहा गुण वी 
दृष्टि से संश्रेष्ट है । भारतीय कच्चे लोहे में ५५% शुद्ध लोहा है । इसके प्रतिरिकत 
श्रधिक्‍्तर लोह भण्डार कोयले की खानो के पास भिलते हैँ । भ्रौर उन्ही के प्रास-पास 
प्रन्य उच्णक या प्रद्रावक द्रव्य (8छ६फ8 350०7&/७) भी प्रचुर मात्रा में मिलते 
हैं। इस प्रकार मारत सस्ते मूल्य पर अधिक मात्रा में लोहा उत्तन्त क्र सकता है । 

अनुमान है कि भारत की खानो में २१०० करोड़ टन कच्चा लोहा वर्तमान 
है ।' लोहे की महत्त्वपूर्ण खानें बिहार के सिंहभूम जिला और उडीसा के-क्रियो कर, 
बोनाई तथा मयूरभज क्षैत्रो में स्थित हैं । अ्रन्‍्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, मद्रास झौर मैसूर में 
हैं, किन्तु वे उतने सम्पन्न नही हैं। १६५८ में लाहे का वापिक उत्तादन लगमंग ५७ 
लाख टन था । द्वितीय योजना के पग्रन्तगंत १६६०-६१ के लिए उत्पादन लक्ष्य १२५ 
लाख ढन है तथा निर्यात लक्ष्य २० लाख टन । 

मेगेनीत. (१४7०६७7९5० 0/6)--इसे खनिजों में “सब ब्यापारी का 
हरफनमौल्ता” कट्दा जाता है, क्योकि यहेँ अनेक प्रौद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होता है 
यह मुख्यत इस्पात बनाने ग्ौर भारी रसायनों, विद्युत्‌ मम्बन्धी तथा शीद्या उद्यागों के 
लिए प्ावप्यक है । पु 


भारत में इस खनिज के बड़े-बड़े मण्डार हैं गोर वह विशिष्ट रूप से महत््व- 
पूर्ण हैँ क्योंकि भौद्योगिक दैश्नों में रूस के प्रतिरिकत कहीं भी सैंगेनीज के महत्त्वपूर्ण 
भडार नहीं हैँ । प्रच्छी विस्म को घातु का भण्डार ११२ करोड टन के लगभग है ग्रौर 
इससे तीचे की क्वालिटी की सात्रा इससे चोगुनोी के लगभग है । भारत सोवियत रूस 
के बाद सबसे भ्रच्छी किस्म का मेगेनीज पैदा करने वाला देश है। १६५७ में १६ 
लाख टन मैंगेनीज़ का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य १४ करोड रुपया था तया १६६०-६१ 
में मेंग्ेनीश के उत्पादन का लक्ष्य २० छाख टन रखा गया है । मध्य प्रदेश में सबसे बढ़े 
भ्रौर सर्वाधिक समृद्ध मण्डार हैँ, जो वाविक उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत है। 
दुर्भाग्यवद्य, मैगेनीज् भ्रत्यत्प मात्रा में देश में इस्तेमाल होता है जब कि बेहुत बड़ा 
अनुपात (5०% ) निर्यात क्या जाता है| 

ट्टिवियम (7/8ाणएए)-ट्टिनियम नामक खनिज देश के विभिन्‍न भागों 
में विदरित है + समुद्र के किमारे वी रेत में इसकी खबमें प्रधिक मात्रा पाई जाती है, 
अर्थात्‌ लगभग ३,५०० लाख टन इलमिनराइट॥ इस समय भारत इलमिनाइट्र का 
सदसे वडा स्रोत है (इसका उपयोग रोगन झादि तैयार करने मे होता है)। इसके 
उत्पादन का भ्रधिकाद भाग सयुकत राज्य अप्ररीका को हिर्यात किया जानता है। 
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भ्राकृतिझ्त साधन प्र 


घोरियम (प॥०८४००)--थोरियम भ्रणुद्यवित का स्तोत ह । युद्ध तथा शान्ति 
दोनो हो कालो म इसबा भारी महत्त्व है। भारत में मोनोजाइट का भारी भण्डार है, 
जिसमे ८९ से ६९, तक थोरियम प्रॉक्साइड पाया जाता है। थोरियम के भण्डार 
क्केरल राज्य में हैं, थोरियम प्राप्त करने के कारखाने ट्राम्वे (बम्बई) श्ौर प्रलवाये 
(केरल) मे स्थावित किए गए हैं । 

ब्रश्नक (805)--यह महान्‌ सामरिक महत्त्व वाला खनिज है। इसकी प्रमुख 
माँग विद्युत उद्योग से आती है । भारत इसके महत्वपूर्ण स्रोतों मे एक है भौर यह 
विश्व भर के कुल उत्पादन का ७० से ८० प्रतिशत उत्पन्न करता है। इसके उत्पादन 
के मुख्य केन्द्र बिहार म॑ हजारी बाग और गया के जिले हैं। राजस्थान झौर आन 
प्रदेश में भी भश्नक पाया जाता है। १६५७ में ६ १ लाख टन अभ्रक भारत वी खानो 
से निकाला गया था। मैंगेनीज़ की तरह सारा झश्नक भी निर्यात क्रिया जाता है । 
प्रमरीका इसे ग्रायात करता है । इस प्रकार अश्नक हमको डालर प्राप्त कराने वाला 
साधन है। 


बॉक्साइट (फ्रेढआड०)-- यह एलूमीनियम का स्रोत है। इसे हाल ही में 
बीसवी सदी का “झ्राइ्वर्यननक पातु” माना जाने लगा है, वयोकि इसका प्रनेक 
कार्यों मे उपयोग किया जाता है, विजेप रूप से हवाई जहाज के उद्योग में इस का 
इस्तेमाल हो रहा है। भारत में बढिया किस्म का बॉक्साइट पर्पाप्ठ मात्रा मे उपलब्ध 
है। ग्रनुमान है कि भारत में २,८०० लाख टन बॉवसाइट का भण्डार है। इसके मुख्य 
अण्डार बम्बई, मध्य प्रदेश श्रोर बिहार में हैं। इसे गलाने के लिए सस्ती जल-विद्युत्‌ 
की प्रावश्यकता है। १६५७ से इसका उत्पादन एक लाख टन था तथा १६६०-६१ 
के लिए यह लक्ष्य १,७५,००० टन रखा गया है। 


मेग्नीसाइट ()[060९8//0)--भारत मे मंग्तीसाइट की बढिया किस्म पाई 
जाती है| १०० पीट तक इसकी मात्रा दस करोड टन के लगभग है। 

जिष्सम (85ए००७)--देशव की ग्रोद्योगिक प्र्थ-व्यवस्था मे, कोयले भोर लोहे 
के बाद, खनिज के रूप म इसका बड़ा भारी महत्त्व है। इस का उपयोग मुख्य रूप 
में सीमट झौर रासायनिक खादो के उद्योगों में होता है और इन उद्योगो के विस्तार 
के साथ जिप्सम के उत्पादन में भी क्रमश उन्नति हो रही है। इसके भण्डार मुख्यत 
राजस्थान (४०० लाख टन) म हैं। १६५७ मे ६२ लाख टन के लगभग निप्सम 
का उत्पादन था। १६६०-६१ के लिए १८ लाख ६ हजार टन का लक्ष्य है। 

क्रोमाइट (0४7००७॥४७)--यह भी एक लाभदायक श्रौद्योगिक सनिज है, जो 
बिहार, उड्ोसा भौर मँसूर म बहुतायत से पाया जाता है। प्रनुगान है कि भारत में 
१३२ लाख टन त्रोमाइट वा भण्डार है। मेंगेनीज और झ्ञ्जक की त्तरह क्रोमाइट 
भी तिर्यात किया जाता है। 

उपयुक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त हम सीमेट बनाने योग्य पदार्थों, कई 
प्रकार वी सिट्टियो (जो वतन, टाइल झोर नल बनाने के काम प्ाती हैँ) प्रौर कई 


हु चुबोध भारतीय प्रययज्ञास्त्र 


प्रकार के ऐसी रेत से भी भरपूर सम्पन्त हूँ, जो शीशा उद्योग के लिए उपयोगी 
होती है 
ऐसे पहिण जिनमें मारत प्रपूर्ण है [राशी गा ऋीणे तातां॥ 9 
7066०6९७५) ---तिक्ष पर भी, कुछेक मरुत्त्वपूर्ण खनिज हैं, जिनकी भारत में कमी है । 
पैट्रोल, मलोह घातुओ और गन्धक की कमी हमारे लिये दुर्भाग्यपूर्ण है । 
पैट्रोल (7८४४०९०७ )--वर्तेमान काल में डिगबोई (झासाम) ही पैद्रोल वा 
एकमात्र द्ोत है ओर उससे घरेलू ग्रावश्यक्तताग्रों का केवल ७ श्रतिशत पँट्रोल प्राप्त 
होता है | भ्रायात विए गए बच्चे तेल को साफ करने के लिए तीन बड़े शोध कारखातों 
का (दो बम्बई में श्ौर एक विशाखापत्तनम में) निर्माण हुम्रा है।। द्वितीय पचर्पीय 
योजवा काक्ष में देश के तैल-स्रोतो के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। तेल 
भौर ध्राकृतिक गैस श्रायोग (0 श्यात 'ए&४घछ 038 00फछखाहशंणा) की स्थापता 
की गयी है जो देश में तल के स्रोतों की परीक्षा करेगा झौर उतका विक्रास करेगा | 
इस कयय॑ के लिये द्वितीय योजना में १६ ५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । 
ताँश, जशीद्ञा, जस्त, ठीन ग्रौर श्रल्लोह धातुए (0०[एल, धर, 0० 
परुपच्च बचते फिणा-रशए००३ 3९६७३) ---लोहे ग्रौर वॉहमाइट के झतिरिव्त, निर्माण- 
सम्बन्धी कुछेक भ्रत्य धातुएँ हैं, जो उद्योगीकरण के लिए निवान्त श्त्पावश्यक हैं । 
दुर्भाग्यवश्, भारत से ताँवे के सिवा इन खनिज पदार्यों का मं के बंसाबर उत्पादन 
होता है। इन खनिजों का वापिक प्रायात २० करोड रु० वो लागत का होता है । 
शाँबा देश की प्रावश्यक्ता के मुकाविले में केवल एक-तिहाई प्राप्त होता है। भारत 
में सीसा और जस्ता का उत्पादत बहुत ही कम है ! देश में दिन खनिज (पं ००) 
दा भो नितास्स प्रभाव है । 
गंघक (80)99०४)--भारी रासायनिक उद्योग के लिए, जो बुनियादी उद्योग 
है, झत्यावश्यक है; यह भ्रपने प्रारम्मिक रप्र में भारत में धराप्त नहीं है, यद्यपि भारत में 
सोना मबखी (57708) के कुछ भण्डार हैं, जिनसे गंधक निकलती है। भभी हालत 
ही में बिहार के शाहावाद जिल्ले मे मंघक के वृहृद्‌ भण्डारों वा पता लगा है। 
खनिज नीति 
ग्रधिवतर भारत में खनिज पदार्थों वो धुटक्त, निर्यात के लिए निकाला जाता 
था भौर उनका श्लोधन, सल्करण तथा सुधार मो नहीं होता था । यह टूरदेशी की 
नीति नहीं थी । वई श्राधारमूलक सनिजो, जैसे मेंगेनीज्, प्रश्रक, लोहे के भण्डारो 
क्य रिक्‍्तीकरग्पु होने दिया गया भोर बहू झ्रव भी छारी है । खानो में काम करने 
की दिधियाँ भी बहुत पुरानी प्रौर हानिकारक हैं । खानों सम्बन्धी गवेवणशा की दिल्वा 
में भी भ्रभी तक साममसात्र वा और भव्यवस्थित-सा वार्य हुआ है । अ्न्तत मई १६४६ 
में इण्डियन ब्यूरो माँक माइनिंग रिसर्च ([90:80 007९8 ० जायागट पकब्ढा ०) 
की स्थापना वी गई, जहाँ भारतीय खदित पदार्थों वी श्रौद्योगिक उपयोगिता के 
विपय में अव खोज की जाती है । उपरान्त, १६५० के झारम्म में नेशनल फ्यूल रिस्र् 
घैवोरेटरी (अ३४०ण७ एए्थ पलेक्डध्थाप्य 7007200:5) की स्थापना वी यई। | 


प्राकृतिक साधन ७ 


स्वस्थ खनिज नाति वे विषय मे उपयुक्त सिंहावलोकब के आधार पर भिम्न- 
लिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-- 

(/) स्पष्टतया, सर्वप्रथम यह होना चाहिए कि महत्त्वगूणं खनिज-पदार्थों की 
विस्तृत खोज वी जाएं तथा परिमाप एवं सर्वेक्षण कराया जाए । 

(४) खानो म बार्य करने कौ विधियों को प्रधिक कुशल तथा वैज्ञानिक 
बनाया जाएं । केवल उच्च स्तर के खनिज पदार्थों के लिए ही सनिज कार्य नही हामा 
चाहिए, बरम्‌ यथासम्भव, सब प्रकार के खनिजो के लिए कार्य होना चाहिए। दूसरे 
हब्दो मे, इस नीति का मूलाघार अधिरतक्त . और आर्थिक लाभ होना चाहिए। 

(४0) सामाजिक महत्व के खनिज पदार्थों के साधनो को विवद्तित करने वी 
प्रोर विशेष ध्यान देता चाहिए, जैसे कि मधव, टीन और टगस्टिन (६ए788:09) 
प्रादि । 

(९) जो खनिज पदाय् प्रपिकोशत निर्यात बे लिए हो, उहे विदेशी बाजारों 
के लिए, यथासम्भव, पूर्ण भ्रथवा भ्रद्ध पूर्ण पदार्थों के रूप मे निर्यात करना चाहिए । 

(5) उत्खनन (१७७ह) उद्योग की ग्रावश्यकताओं के लिए भ्रावश्यक भाँकडे 
इक हूं करने चाहिए । 

इसीलिए प्रथम प्रचवर्षीय योजना के प्रन्तगंत निम्न उपबन्ध किए गए थे 

(१) देश के महत्त्वपूर्ण खनिजो वे रिज़वें की कमिक तथा व्यापक खोज और 
परिमाप करना जिससे उनकी मात्रा झौर वबालिटी के बारे में पूर्ण जांच हो सके । 

(२) माइनिंग के कार्यों में सुधार, जिससे प्राथिक लाभ के रूप में काम तथा 
प्रावश्यक खनिजो का सरक्षण सुनिश्चित हो सते । 

(३) खनिजों के उपयोग तथा हितो सम्बन्धी गवेपणा । 

(४) उन सरकारी प्स्थाओं का विस्तार तथा उनको झवितृसम्पन्त बनाना 
छो खनिज विकाप्त के प्रोग्राम में लगे हैं, ज॑से जियॉलॉजिकल सर्वे प्लॉफ इण्डिया 

(6०००श८थथ 8077 ०ए ० 700/%), दी इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइस (7१७ वावाक्य 
807९७ ० ९8), दी नेशनल सेबोरेड्रीज़ (0७ ्र&६०08 7,500:४0०घ९४) ; 
राष्ट्रीय गवेषणाशालाएँं--पपूल रिसर्च इस्टीदूयूट (0० ७8९४० 0800700), 
नेशनल मेट्लर्जॉक्ल लेयोरेट्री (४घणाणं फ़ेलजाए्वात्श ॥६0००४०४) तथा 
सेन्ट्रल ग्लास भौर सीरेमिवस रिसर्च इस्टीट्यूट ((७/४४8) 0]988 ७80 0शफ्राया० 
एिछश्छाल) 7080४/०) प्रादि। 

द्वितीय योजना के प्रन्तगंत देश के खनिज-स्रोतो का सम्पूर्ण परिमाप (सर्वेक्षण) 
संगठित करने का प्रस्ताव है। इस प्रोग्राम म मुख्य खनिजों के भूतत्वीय तथा भू- 
भोतिकोप (४००ण०८ट्वांट्नं गत ह००फए८६।) सर्वेक्षण तथा जहाँ प्रावश्यक हो बरमा 
डालने के कार्य को करना (00॥॥7£) भी झामिल है । जहाँ प्रथम योजना में खमिज 
विक्रास्त के लिये केवल २५ करोड रु० वी व्यवस्था की गई थी, द्वितीय योजना मे 
पदर्थ ७२४६ वरोड रु० या उपबन्ध विया गया है। 

सपकार वी खनिज नोति का मुख्य पक्ष है खनिज विकास के कार्य को सीवे 
छूप से हाथ म सेना । अप्रेस, १६५६ के औद्योगिक नोति सकत्प के भ्रनुखार कुछ एक 
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खनिजों तथा कुछ एक खनिज निकालने के बायों का सारा भार सरकार के ऊपर्‌ रहेगा । 
उन खनिजों की सूचो इस प्रकार है - लोहा तथा इस्पात, कोयला, खतिज तेल, 
निष्सम, सल्फर (गघक), सोना शौर चांदी, हीरा, ताँवा, जस्ता, सौसा तथा दिन 
श्रादि / इसके श्रलावा खतिजों का एक अन्य वर्ग भी है जिस पर सरकार का क्रम 
से प्रधिकार होगा और सरकार उनकी स्थापना का भार लेगी तथा ऐसे उद्यमो में 
गैर-सरकारी क्षेत्र से भो पूरक सहायता ली जाएगी 

लेक्नि अभी हाल के सविधान में किए गए सशोधन से गैर सरकारी उद्यम 
को बड़ा धवका लगा, जिसके झनुशा र खनिज अ्रधिकारो को समाप्त करने तथा सशो- 
घन करने से सम्बन्धित कानून अवध नही होगा । उपयुंबत वशित प्रौद्योगिक नोतिं 
सकहप तथा सोना भ्रौर हीरो को खानो के राष्ट्रीयकरण से प्राइवेट क्षेत्र को बड़ी 
निराशा हुई | लेकित खतिज सलाहकार बो्ड की बगलौर में होने वाली समिति में 
सपघ के प्राकृतिक स्रोतों के मत्री नै जून, १६५६ में इस बात पर वल दिया कि भौयौ- 
गिक मीतिं सकल्‍प से खानो के मालिकों में किसी प्रकार के भय की प्रावश्यकता नहीं 
है । उन्होने विश्वास दिलाया कि सरकार की मीति लचकदार रहेगी तथा वह सरकारी 
और गैरसरकारी क्षोत्न मे सतुलन बनाए रखने के लिए होगी । 

चूँकि भारत एक विद्याल देश है इसलिए सरकार प्रादेशिक खनिज विकास 
करना चाहती है | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रादेशिक खभिज बोर्ड तथा क्षेत्रीय 
खनिज सलाहकआर बोर्डों की रचना हुई । पि 

सम्बन्धित सघ मत्री ने यह घोषणा भी की थी कि पुराने पट्टे वालो को, जिनका 
क्षेत्र कम होता है, समम्याय तथा उदार ग्राधार पर क्षति-पूरति की जाएगी। 

प्रश्न २--जल-विद्यतु के श्राथिक महत्व की चर्चा को जिए। भारत में जल- 
विधुत्‌ विकास का वर्णन फीजिए। (पंजाब वी ०९० १६४४ स०, ५६, आगरा १६५०)।॥ 

(0. ३--०952८5५ ह€ एणाठणांए रतणाग्ार्ल 0 आजण्ा०-श९्टालो।, 
॥068९क९ ३80० श७९आ९ 0९१९ै०एणला। 49 009. 

(#. छ. 8. 4. 7955 5-3 7956 कक्ष 4877 72.0) 

चूँकि देश मे कोयले और तेल वी ममी है श्रौर जब तक प्राएाविक छतित झौर 
सौर शक्ति का आविर्भाव नही हो जाता, हमारे लिए जल-शवित ही विकास का मुख्य 
और धेप्ठ साधन होगा । मुरुष बात्त यह है बि हम उसका उपयोग ठीक दग से कर 
सक्‌ । 

जस-विद्युत्‌ का प्रायिक महर्व (]20006फ़ॉ० छ७0587०७ ता घलडज़ता0- 
हल्लतंथं५)--जल-विद्युत्‌ का आधिक महत्त्व बहुरुपी है। उद्योगों को दृष्टि से 
हमे ज्ञात है कि जल-विद्युत्‌ न केवल शवित का स्रोत है, वरन्‌ यह प्रपेक्षाइत बहुत 
सस्ती भी है | जल-विद्युत्‌ हमे उद्योगो को समूचे देश मे फैला देने के योग्य बनाती है । 

हमारे देश के उद्योगोकरण में जल-विद्युत्‌ वी उपयोगिता के श्रतिरिकत, जल» 
शक्ति हमारी कृषि में मी वड़ी भारी सहायक होगी । सस्ती जल-विद्युत्‌ से हम बढ़ी 
भारी सख्या में नल-कूप खोदने योग्य हो जाएँगे। तब इृषि का यन्त्रीकरण भी हो 
सबेगा । 


प्राकृतिक साधन है 


परिवहन औए संचार के साधनों का विकास करने के लिए भी जब-विद्युत के 
लाभो का कम महत्त्व नही है । 
जल-वियुत्‌ प्ाम्ाव्य जनता की सुख-सुविधा तथा मनोरजन के स्तर को उन्नत 
करने मे जो अशदान कर सकती है, उसका भी बड्य भारी प्राथिक मदृत्त्व है । इससे 
जनता की कार्यक्षमता म॑ बडी वृद्धि होगी । 
भारत में जल-विद्युत्‌ शा विकास [म्जवा०-७००७७० 060७ ०ुपाशथा#ा गत 
पुतवा8) -- भाग्यवश, भारत में जल-शवित के साधन महान हैं (चार करोड किलोवाट) 
* झोर, सुखद घटनावश, वह देश के उन भागो में है, जहाँ कोयले की कमी है । हमें 
विद्यमान जल-विद्युत्‌ कारखानों पर दृष्टिपात कर लेना चाहिए। 
बस्बई में टाटा जल-विद्युत्‌ व्यवस्था (परण्ा० क्रय. मज़ता०-छा००धा० 
8990९0 ०६ 00089) --टादा जल-विद्युत्‌ के कारखाने देश में विद्यमान जल- 
विद्युत्‌ कारखातो में सबसे बड़े हें । य पश्चिमी समुद्र-तट पर हैँ गौर इनके नाम लोगा- 
बाला ([,॥७७७४७), प्रान्ध्र घादी (ता एश०9) तथा नीलामुला (8 
शा») परियोजनाएं हैँ । मुख्य परियोजना लोतावाला म है शौर प्रन्य परियोगनाएँ 
उसके साथ जोडी गई हैं । उनकी सम्मिलित क्षमता लगभग प्रढाई लाख किलोवाट 
हैं। उनसे मिलो, चच्तो, रेलो तथा बम्बई तगर के प्रधिवासियों को बिजली मिलती है। 
वर्तमान जल-विद्युत्‌ के विवास के क्रम में दूसरा स्थान मद्राप्त का है। पाइ- 
काश जल-विद्युत्‌ परियोजना ने १६३२ में विजली देना शुरू किया था। यहाँ पाइकारा 
नदी पर रोक लगाकर नीलगिरि पव॑तों मे उसके ३०० फूट के जल-प्रपात का उपयोग 
किया गया है। मेत्तूर जल-विद्युत्‌ परियोजना, यद्यपि मुख्यत सिंचाई के लिए जल 
सचय बरने के उद्देश्य से बनायी गयी घी, पर्याप्त विद्युत्‌ शवित भी उत्पन्‍्त करती है । 
पापनासम में पापनसम परियोजना १६४४ मे कार्य करने लगी थी। पाइकारा भौर 
पापनासम नदियों पर प्रतिरिवत विद्युत्‌ शवित भो तैयार की जा रही है। 
मण्डी जल-विद्य॒ त्‌ परियोजना, जो १६३३ मे कार्य करने लगी थी पजाब 
(भा०) को बिजलो देती है । यहां व्यास की सहायक नदी उहल के पानी का उपयोग 
किया गया है। इस नदी के पानी को तीन मील सम्दी सुरण के द्वारा मोडा गया है । 
प्रौर उपरात जोगेनद्र नगर (हिमाचल प्रदेश) में इस्पाती नलो द्वारा १,८०० फुट को 
ऊँचाई से गिराया गया है। इससे लगभग ५० हज़ार किलोवाट बिजली मिलती है। 
उत्तर प्रदेश में गंगा नहर की बिजली परियोजना से राज्य के पश्चिमी भाग 
के मुख्य नगरो को बिजली दो जाती है । 
शवसमुद्रम्‌ मे कावेरी पर मंसर जल विद्युत्‌ के कारखाने न केवल भारत में 
ही प्रत्युत एशिया भर मे रावप्रधम स्थापित हुए थे। इन कारखानो से कोलार की 
सुवर्ण सानो भौर बहुत से बगरो तथा देहातो फो बिजलो मिलती है। ये लगभग ४० 
हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं । 
मैसूर में महात्मा गाधी जल-विद्युत्‌ परियोजना, जो पहले जोग विजली योजना 
(०8 7०ज८ः 800४०) बहलाती थी, १६५२ में ही प्रारम्भ हुई थी। शेरावती 
नदी के जल को रोकबर जोग जल-प्रपातो से लगभग सवा लाख किलोवाट बिजली 
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उत्सव करने वा बारखाता स्थापिद श्या गया है। मैसूर राज्य के अतिरिवत, सद्रास 
और वम्बई राज्य भी उम्तसे बिजली लेते हैं) 

इसो प्रकार देझ के अन्य विभिन्‍न भागों जैसे, ट्रावनभोर, हैदर|बाद और 
बदमीर में छोटी छोटी योजनाओं जी बड़ी भारी संख्या है । चइमीर से, जेहलम नदी 
से बारामूला में जल-विद्युत्‌ उत्पन्त वी जाती है । 

भारत में (६५३७-५८ के अन्त में ३२ लाख किलोवाट विजलौ पैदा करने की 
अजित धमता थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से यह उन्तत्ति १३७% अवध है। 
भारत मे बिजली की माँग भी कम है जहाँ भारत में प्रति व्यक्त वर्ष में ३५ यूनिट 
बिजली उपभोग करता है; इगलेण्ड मे प्रति व्यक्रित वपं मे २,००० यूनिट, कनाडा में 
प्र ध्पवित्त ५,४५० यूनिद, दावे में ७,२५० यूनिट उपभोग करता है । रांप्तार में 
प्रति व्यवित बर्ष में बिजली का उपभोग ६७० यूनिट है ।! सत्य यह है कि जापान, 
स्विटुज़ रलेण्ड भ्रौर स्वीडेन जैसे छोटे-छोटे देश भी भारत की अपेक्षा कट्टीं भ्रधिक 
बिजली उत्तकत करते हैं । 

भावों विकास (॥70॥ण0० 097९)०७०7०००४०४)--जल-विद्युत्‌ की महान सम्मा- 
व्यवाग्रों भोर लाभों को दृष्टि भें रखते हुए यहूं स्वाभाविक ही है कि हमें इत भूल्मवान 
जज-सपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार करना चाहिए । प्रथम पचवर्षीष 
ग्रोशना में उन नदी-मादी मोजताओो को सर्वोवरि स्थान दिया गया, जो कुछेक विशिष्ट 
दावित-योजनामो के साथ-साथ जल-बिद्युतु भी उत्पन्न करेंगी । फलस्वरूप प्रथम यौजना 
काज में ५५८ करोड़ श्वमे जल-विद्युत्‌ परिषोजनांग्रो पर व्यय किए गए ) अतुभान 
खगाया गया था कि प्रथम योजना की पूर्ति होने तक ११ लाख किलोवाट झ्रतिरिबत 
बिजलौ इन परियोजनाप्रो से मिलने लगेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी विद्युत्‌ 
भ्ौर प्िचाई पर पर्षाव्त धनराशि स्पय भी जा रही है। झनुमान है कि द्वितीय योजना 
में इस मंद पर ६१३ करोड़ रु० व्यय किए जाएंगे, जिसके फलस्वहूप भारत में ३५ 
प्ाप्त किल्रोबाद ग्तिरिक्‍त बिजली का उत्तादन बढ जायगा । 

चुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण जल-विद्युत्‌ पोजनाश्रो के बारे मे यहाँ विचार करना न्‍्याप- 
पंगत होगा जो या तो निर्मित हो रही हैं या भ्रभी पूरी हो चुही हैं। उदाहरण के 
सिए पजाव का प्राधिक भविष्य भाखड़ा नांगल_पुरियोजना की पूर्ति पर बहुत कुछ 
प्रवलम्वित है । यह योजना सतक्ज नदी पर तैयार हो रही है। इसकी क्षमता दण्ड 
लाख क्लोवाद विजली पैदा करना है। भंगुवाल झौर कोटला के विशलीफरों से 
बिजली बी सप्लाई भी हो चुकी है। लगमग समाप्त प्रत्य पटियोजनाएँ निम्नलिखित 
ह--विहार धोर पश्चिमी बंगाल में दामोदर घप्टी योगना (ईक्षरमता २४४ लाख 
किलोवाट) ; हीयाकुड बाँध योजना (क्षमता १ २ लाख क्लोवाट) यह योजना उदीसा 
राज्य में महानदी के जिनारे पर है; मेपूर श्रोर श्रान्न्न प्रदेश के लिए तुगभ्रद्मा परि- 
पोजना (क्षमता ४५,००० कि० बा०) ; ग्रान्त्र और उड्यीसा राज्यो के लिए मछझुड | 
नदी पर मछकुड़ जल-विद्युत्‌ परियोजना; उत्तर भ्रदेश्व में रिहन्द नदी पर रिदृन्द नदी 
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परियोजना (क्षमता २५ लाख कि० वा० ब्रिजली), मध्य भारत और राजस्थान में 
चम्बल नदी पर चम्बल योजना [क्षमता २ लाख कि० वा०) , बम्बई म कोयना नदी 
पर कोयना परियोजना (क्षमता २४ लाख कि० वा०), मद्बास मे कुण्डा योजना 
(क्षमता १ ८ लाख कि० वाट) श्र पैरियर योजना (क्षमता १ लाख कि० वाढ) 
झ्रान्न्र प्रदेश मे रमागुण्दम परियोजना (क्षमता ३७,००० कि० वा०) तथा मैसूर राज्य 
पे भद्रा परियोजना (क्षमता ३३,००० कि० वा०) झादि । [इन परियोजनाभ्रो पर 
बिस्तृत अध्ययन के लिए अध्याय ५ देखिए) । प्रथम पचवर्षीय योजना के फलस्वरूप 
|श में बिजली शक्ति के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहाँ १६५०-५१ म २३ 
लाख किलोवाट विजली उत्पन्न होतो थी, १६५५-५६ म बिजली का उत्पादन बढ़कर 
३४ लाख किलोवाट हो गया। ग्राशा है कि १६६१ मे द्वितोय पंचवर्षीय योजना के 
पश्चात्‌ देश मे ६६ लाख ब्रिलोवाट बिजली पैदा होने लगेगी । 
पभ्यास १--भरत में उपचब्ध शर्तित के सापन क्ोरें पर विद्यार कीजिए और बताइए 
कि प्रथम पचवर्षीय योजना में शक्षित के साधनों के विकास की दिशा में क्या प्रदत्त हुए है ! 
रा! (पटना ११५७, सप्लीमेण्टरी) 
ऋफ- [--6799 0909 ७३00806 0६909 ९४ 7080प्र०६8 थ 48093, #70 08 
(७७ (४३ ७रिगिए8 9906 0०६ ४४९ १६६ ए९ धै०४३ ऐ|७॥ ६० 0४४७०ए फैलण 
(कबाहव 7857 68%? ) 
प्रश्न ३ के उत्तर वी प्रत्तावना वो देसिए। एइले तो भारत में उरलब्ध दोयले भोर पैट्रोलियम 
पर विव्यर कोजिए, और तदुपरात्त जल ज़्यित्‌ के विरास पर विचार कीजिए । प्रथम प्वव्षीय 
योजना में शक्ति के सभी स्रोतों के विकास वा अयलत किया यश था / कतखरूप कोयला जदों (8५० 
में १९० लाख टन पैदा होता था, १६५६ में ३६६ लाख ८न पैदा होने लगा। नहरकरिया (आमाम) 
भौर दुध् भन्य रथानों में तलकूप सोंदे गये दे जिनके फलस्वरूप, तथा विजनी शत के उल्मादन 
में वृद्धि के फलखस्य गक्ि के स्रोतों का पर्याप्त विकास हुआ है। इन प्रयानों के सम्दस्ध में कोयला, 
देद्ोल भौर जच वियू त्‌ शा्नित के विक्राम साउन्धी प्रकरणों को भी पदिए। 
प्रभ्शस २--भारत में उपलब्ध शवित के जोतों का बर्यंन कीजिए और बनाइए जि वे देश 
के भार्षिक विदास के लिए पर्योप्त दैं या नहीं ! (जान १8४७) 
(अमभ्याप्त १ वा उत्तर देखिए)। 
६5, 2--068८00० ६08 ह0०फ़ष्/ 7€80७४०९७ ०६ एएव8 800 ९र७ाए० 
फाधाः 808९७००ए ६05 ९००१००॥० 0९४७।०एणए। (7्एव्के 4958) 
(8०७ (॥७ 88767 ६० 705, ६७0४०) 
प्रभ्यास ३--जल-वियु द विज्यम की दृष्टि से सखार के देशों में भारत की स्थिति क्या है 
कुछ मुख्य नही धादी योजनाों वा वर्णन कौजिए जिनसे देरा में जल-विध त्‌ शक्ति उल्नन्न बरने का 
प्रयास किया गया है। (आ्रागण १६५७) 
धरने ३ का उत्तर देसिए) । 
छर 3३--४४०६ ३३ 006 [म्थ्डधाई एच क ता॥ व एल ॥089४67 
् मजाा० श्सातलाज प९एशैण्प९०६१ शैशिापणा 8 6 इिलात्कत्त प्रपतेढ- 
७६७॥ 780९00ए ६० 8७४००७ ह967० ७४०४० ए०छ९फ गा (86 एण्णाज्, 
(8९9 ४७ ४४5५९० (० 0 3 ० ०) 
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बन (]70765६8) 
ग्रहवति की शक श्रन्य दहुमूत्य देन वनों के रूप में दे । ऋव इस श्रपिक विस्तार के सथ इस 
आइतिक देन पर विचार करेंगे 5 हु 
ग्रश्न ४--ढ्ों से राष्ट्रीय कल्पाण में कसे वृद्धि होती है ? भारत के बन 
सापनों की परीक्षा कीनिए शोर बताइए कि हम प्रपनी वन सम्पत्ति का कंते विशात 
करेंगे श्रौर इस सम्पत्ति का किल्त प्रकार बेहतर प्राथिक उपयोग डहिया जा सकता है ? 
(आगरा १६५४७; पंजाब ३६.४८ खप्लीमेगटरी परीक्षा) 
09. 4--0क 0० [0055 एुए०क्राणं2 गर्जांगाओ तशैिर? 606 शा रञी- 
प्राक्ार ण पह छि05 ऋत्णाय ण 709, व०र ट्शा ॥ती5 अध्यो 09९ फेलार 
श९5९7४९ऐ जाते एा।2९१ ? (4हाव 957 कब 27//०३ /958 53% ) 
किमी देश के प्राधिक जीवन में बन अत्यावश्यक कार्य करते हैं । राष्ट्रीय 
बल्यार में उनका श्रश्ननदान बहुद श्रथिक होता है । 
बहू जनता के प्राथिक शौर भौतिक कल्याण को जिस ढंग से उन्‍तत करते हैं, 
बह इस प्रवार है| प्रारम्भिक रूप में, हमें सनकी श्रश्नत्यक्ष उपयोगिता देखनी होगी । 
वे वर्षा लाने में सहायक होते हैँ श्रौर जलवायु को सम बनाते हूँ । भारी वर्षा के समय 
जल वी श्रधिकता को सोखकर वह बाढ़ें रोकते हैं श्रौर प्रनन्‍्तर वर्षा-रहित मासों सें 
नदियों श्रौर भरनो में पाभी के बद्भांव को जारी रखेगा धम्मद बनाते हैँ | हवाप्रों पर 
रोक लगाकर बह प्रासशराम के खेतों की दीतल श्रौर रूक्ष हवाषों से रक्षा करते हैं 
श्रोर पश्मुम्रो तब्रा लाभकारी पक्षियों को प्राश्नय प्रदान करते हैं । उनते सुन्दर दृश्या- 
वलि की रचना द्वोठी है प्रौर दे इस प्रक्रार विधाम-स्थन प्रदान करते हूँ । 
उनकी फ्रायज्ष उपयोगिता उनके विभिन्‍न बड़े ध्रौर छोटे उत्सादों में निश्ति है । 
बड़े उत्वादों में इमारती लबदी, इंघन प्लौर चारा हैं । इमारती लकड़ी प्रधितश्मतः 
मवास बनाने, रेल के डिब्बों तथा बसो के ढाँचे वनाने शौर फर्नीचर तथा कृषि ठप" 
करणों को बनाने के वाम पाती है । इंघद भ्रौर चारे की पूत्ति भी भारत धरीले /पि- 
अ्रपान देध वे लिए कम महत्त्वपूर्ण नहीं है $ छोटे उत्तादों में विभिन्‍न उद्योगो के खिए 
कच्चे पद्ाय॑ हैं भौर उनमें छाल, रबड, सीसा, लास, गोद भ्रौर बोड़ी + पत्ते झ्रादि हैं 
कृषि के लिए लागो की दृष्टि से हम कह सबते हैं कि वन किसान के परशुप्रो 
को चारे की बअट्ठमूल्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं प्रौर उसे इमारती लकड़ी श्रोर इंधन 
देते हैं । यह किसान को वब-उत्यादनों पर द्राघारित कई सद्दायक उद्योग बरते योग्य 
बनाते हैं । भूमि-कटाव, जो कृषि के लिए इतना द्वातिक्रारक है, रोका जा सकता है 
बद्चतेंकि पहाड़ी ढलानों श्रौर प्रास-पास के क्षेत्रों में वत हू । वनों में “कड़े कत्तो को 
मंप्रह॑ बहुमूल्य खाद है । 
भारत के वन-साधघन (प्ण7९४ 4९50ए7८९४ ०६ [00/8 )--भारत के प्रावृतिक 
साधनौ मैं, उसके वनो को उच्च स्थान देना ही होगा । भारन में वन २ ८० लाख दर्ग 
मील में फल हुए हैँ, श्र्धात्‌ समस्त भारत के क्षेत्रकव के २०% भाग मे वन हैं । यह 
माना जाता है कि उष्ण देझथ में उमकी जलवायू विषयक प्रवस्याग्रो को सुरक्षित रखने 
के लिए उसके क्षेत्र के न्‍्यृततम एव-निद्वाई श्रेत्रफल पर वनो का विस्तार हाना चाद्िए। 
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इस प्रकार इस स्तर से भारत का वनीय झानुक्रम्िक अनुषात कमर रह जाता है। जहा 
रूस मे प्रति व्यवित ३ ५ हैक्ठेयर वन क्षेत्र है सयुक्त राज्य अमेरिका म प्रति व्यक्ति 
१६४ हैकटेयर वन प्रदेश है, वहाँ भारत म प्रति व्यक्ति केवल ०२ हैक्टेयर बन क्षेत्र 
है । भारत म प्रति व्यक्ति १४ क्यूबिक फीट लकड़ी की खपत है, जबकि भ्रमेरिका में 
प्रति व्यवित लकड़ी की खपत ५८ क्यूबिक फीट है। भारत में लकडी की लुगदी की प्रति 
व्यवित खपत १६ पोड है जबकि इगलैड सें प्रति व्यक्ति ७८ पीड लकड़ी की लुगदी 
ध्यय करता है। इस प्रकार स्पध्ट है कि भारत म वनो का विकास बहुत ही पिछडी हुईं 
अवस्था में है । 

इसके अतिरिक्त, वन समूचे देश में समान रूप से विभाजित भी नहीं हैं ! जहाँ 
एक श्रोर मध्य प्रदेश, केरल और प्रसम राज्य खूब घने वतो वाले राज्य हैं जहाँ उन 
राज्यों के क्षेत्रों का ३१४ प्रतिशत, ३२ ७ प्रतिशत और ३३ ४ प्रतिशत क्रमश वनों 
के ग्रधीन है वहाँ पजाब, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बम्बई राज्यों मे वन 
प्रदेश कम हो रहे हैँ। इन राज्यो मे समस्त क्षेत्रफल का $5 भाग भी वन प्रदेश नहीं 
है। चूँकि चन प्रदेश कम हो रहा है, ग्रत जानवरों का गोबर इंघन के रूप मे प्रयोग 
किया जा रहा है। इसमे खेती के लिए उत्तम खाद का निरन्तर नाश हो रहा है। 

भारतीय वनो से प्रति एकड पैदावार भी बहुत ही कम है। जहाँ फ्रास म॒ प्रति 
एवंड जंगल से ५६ क्यू० फो० लकडी मिलत्री है, जापान में ३७ क्यू० फी० लकड़ी 
पैदा होती है और अमेरिका में १८ वयू ० फी० लकड़ी का उत्पादन होता है वहाँ 
भारत में केवल २५ क्यू० फो० लकड़ो प्रति एकड वन से प्राप्त होती है । 

भारतीय वन लगभग ८० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। उनमें 
से ६० लाख व्यक्ति तो जगलो में लकडी काटने मे लगे हैँ ग्रोर शेप २० लाख व्यक्ति 
ऐसे वन्य उद्योग धन्धो म लग हैं ज॑से लक्डो आरा मशीनो या प्लाई बुड़ के कारखानो 
प्रादि में । मारतीय जग्रलो से वापिक प्राय लगभग २५ करोड़ रु० होती है । प्रौर यदि 
हमारे वनो का नियोजित श्राथिक विकास हुग्नमा होता, तो हमारी राष्ट्रीय भाग मे पर्याप्त 
वृद्धि दिखाई देती । 

बन-नोति--प्रनुरशन झोर प्राश्ा ([0680 एणा०ए--8६६०99९०४ छत 
ए०पफू००५)--सरकार ने चिरकाल बाद देश के बनो को सुरक्षित रखने तथा उनके 
उपयाग की ग्रावश्यकत्ता को अनुभव किया । सरकार की वन नीति अब तक दो सुरुष 
विचारों पर झ्रवलम्बित रही है, भ्र्थात्‌ बनो से राजस्व झोर जलवायु विषपक तथा 
प्रन्य भोतिक भाघारो पर उनके सरक्षण को ग्रावश्यकता । इस बात को झभी तक 
पपूर्ण रूप में स्वीकार किया गया है कि बेन हमारी कृषि को श्रतेक प्रकार से महत्त्वपूर्ण 
सहायता प्रदान बरने वाले हें और साथ ही ग्रौद्योगिक विकास मे भी सहायक हो सकते 
हैँ । चूँकि सरकार के वन विभाग पौर कृषि विभाग म सहयोग और समन्वय का सर्वथा 
झभाव है इसलिए किसानो की दनो के द्वारा पूरी होने वाली आवश्यकताएँ यूं ही अधूरी 
रह जातो हैं । वन किसान वो उसके पशुभो वे लिए चरागाह्‌ प्रदान कर सकते हैं गौर 
साथ ही उसे सस्ता इंधन उपलब्ध कर सकते हैँ, जिससे उसे मूल्यवान गोवर खाद को 
जलाना न पड़े । बन बोर कृषि विभागों के बीच सहयोग के भगाव के कारण किसान 
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फी इन मुएय श्रावश्यकता प्रो को संतोपजनक रूप में पुर्ण नहीं किया गया । वनों के छोटे 
उत्पादों का भी व्सान वई सहायक उद्योगों के लिए उपयोग कर सकता है, जैस्े--- 
लाख बनाना, बिरोजे का तेल निकालना, चमड़े की वस्तुप्रो की रंगाई ग्रौर दनाई का 
सामान, टोकरी, रस्सी ध्रौर चटाई बनाना | इसके झतिरिक्त, भूमि-क्षय कौ बड़ी भारी 
शप्ट्रीय हानि को भी, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के द्वारा प्रभावपू्ण ढंग से रोका था 
सकता है। 

प्रनेक विश्वात्र उद्योगों को भ्री व उपयोगिता की भ्रधिक निश्चित तीति के 
साथ विकसित क्या जा सबता है। इस दिशा मे कागज़-पूदे, भौर कागज उद्योगों के 
स्पप्ट उदाहरण दिए जा सकते हैं । हमारे देश में बसों वा कागज़ बनाने के लिए सहज 
उपयोग किया जा सकता है ! कागज के इस निर्माण से न वेवल धरेलू झ्ावश्यव्ताएँ 
ही पूर्ण द्वोगी, वरन्‌ वह विदेशी निर्यात के धिए भी निभित हो सकेगा । 

यह प्रसानता को बात है कि भारत सरवार देद में वन-विकास बी आवश्यफ्ता 
के भ्रति पूर्णतया सजग हो चुकी है । तदनुसार कृपि और श्ाद्व के तत्कालीन केन्द्रीय 
मस्ती श्री कन्‍्हटैयालाल मारिएगकलाल मुशी ने जुलाई १६५० में "वन महोत्सव" या 
"अषिक दुक्ष उगाओ प्रान्दोलन का श्रीगरोश किया था| भ्रखिल भारतीय वन-नीति 
या निर्माण करने के लिए वन सम्बन्धी एक बेन्द्रीय समिति (0९७॥७७छ। फठ्वात 
9०7०४६४79) की भी स्थापना की गई है| मरुभूमि में बनोत्पादन की भी योजना बनाई 
गई है जिसके भ्रतुसार ५ मील लम्बी वन-पट्टी बनाने की तजवीज थी गई है और वह 
घन-पट्टी राजस्थान की पश्चिमी सीमा के पर्याप्त बड़े भाग पर फ़ैलाई जायगी। 
दैहरादुन की बन गवेषणा संस्था (07९80 ]ऐे९३९का)। [7086090० ]00॥78008) को 
पिछले वर्षों में कशाफ्ों मजबूत किया गया है प्रौर बढाया गया है । इसके प्रन्तगंत भूमि 
सरक्षण का विभाग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

इसके प्लावा १३ मई, १६४२ को विस्तृत राष्ट्रीय वन-नीति की धोपणा की 
गई थी जिप्तपें ध्रन्य बातों के अलावा निम्न बातें रखी गई हँ-- 

(क) घन-क्षेत्र को सव सक ग्रोर ग्रधिक नहीं काटा जायगा जब तक उमप्तके 
समाच क्षेत्र में नपा वत न लगा दिया जाए ॥ 

(स) वन-अधीन क्षेत्र में योजित वनोत्वादन द्वारा वृद्धि होनी चाहिए | देश 
के भूमाग के ३ क्षेत्रफल में वन लगने चाहिएँ । सड़को झोर रेल-लाइनो के किनारों 
पर पेड़ लगाए जाने चाहिएं । 

(ग) देहाती इलाको में सीमात्त भूमियो पर देहाती जनसंद्या को इंघत तथा 
चरायाहो को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए देहाती दन-उत्पादन (एग्रा58० 007९०७६ 
एि8४009) का श्रारम्म करना चाहिए । 

(घ) उद्योगों तथा वन-प्रनुतत्धानशाला के बीच निकट सम्पर्क स्थापित होता 
चाहिए जिससे वन-उत्तादो पद आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिस्र सक्षे । 

(इ) यातायात तथा संचार साथनो को विस्तृत करना चाहिए जिससे भलं- 
धनीय वन-क्षेत्र खुद जाएँ झौर विकशित हो। 
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उपयुक्त धोषित नीति के भ्धीन, प्रथम पचवर्षीय योजना में वन नीति के लिए 
११७ करोड़ रु० वी राक्षि नियत की गई थी । प्रथम पचवर्षाय योजना के कार्यों को 
धागे बढाने के भलावा, दितीय याजना के अन्‍्तगंत जो वार्यक्ष्म निश्चित हैँ वे इस 
प्रवार हैं. (3) वन्योकरण तथा वन्य क्षेत्रो का विस्तार करना और उजड़े हुए बनों 
को फिर से सुधारना, (2) जणलो से प्राप्त वाशिज्यिक तथा श्रौद्यागिक महत्त्व को 
बस्तुग्रो वा उत्पादन झ्रारम्भ करना, (४) उ पादन के उपायो को बढावा देन्ग तथा 
इमारती लक्डी वे उत्पादन झौर उपलब्धि को बढाना , (४) वन्य पशुओं का सरक्षण; 
(४) वन के क्मचारियो की स्थिति को सुधारना, (४४) वन गवेषणा बी कार्य गति 
को तोमर फरना, (४०) टेवनीक्ल कर्मचारियों का प्रधिकाधिक उपबन्ध (छा) 
समस्त देश में वन विकास के कार्य वा एकीकरण तथा के द्रीय सरवार द्वारा मार्ग 
प्रदर्शन । द्वितोय योजना मे बना के विकास के लिए २७ करोड रु० की रकम रखी 
गई है | ५०,००० एक्ड भूमि पर बन लगाए जाएंगे तथा ५० ००० एकड़ भूमि पर 
दियासलाई उद्योग वे लिए उपयोगी वन बोए जाएँगे । 

स्वाभाविवः है कि वनो के विकास में बहुत भ्रधिक समय लगता है। भरत 
सरकार न वनो के विकास के सम्बन्ध में जा उपाय किए हैं उनसे शीघ्र फ्ल प्राप्त 
नहीं हो सबते | किन्तु यह भी कम प्रसन्‍्तता का विषय नही है कि सरकार ने उचित 
बत नीति भ्रपनायी है और उस नीति को सही तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है। 

प्रभ्पास १-- भगलों के सभ्दथ में भाग्त सखार को नीति पर साकृप्त टिप्पणी लिणिए 
और उप नीति के दोप दिखाश्ये । आप 5गलों के विवास्त की दिशा में क्या-क्या उपाय बर सकते दै 
तजाबि ज्गलों से भषिर लाभ उठाया जा सके 
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२८६४ में एक «गलात के इन्सेन्‍र जनरल वी अ्रधीनता में अलग बन विभाग 
बी रव पना बी रइ थी। १८६४ में प्रथम चार भारत सरवार ने चन नाति घोषित वी थी। उक्त धोषित 
नाति के अनुसार भारत में वन निम्न वररीझत क्ये गये थे --(१) आवश्यक्र बन » (२) व्यापारिक 
ए+ भधो गय वन + (३) छोटे बन + (४) चरागाह । कि तु वनों के प्रशामन और निय रण वी दृष्टि से 
उनके टीन बग बिए गए थे--आरक्तित वन (808९7०४८० 707९७५७) , सरक्षित वन (700९८६०ते 
ए07९४६8) और भवरीक्धषत वन । उठ तीनों वर्गों में से आरक्षित वनों पर बोर नियत्रण भौर 
प्रशासन रखा जाता था, जबकि सरद्धित वनों पर नियञ््ण बुछ दीला-इाला-र था ओर भवर्गोकृत वनों 
पर नियत पेनल नाम मात्र वों था। इसके पश्चात्‌ १६०६ में देहरादून में वन अन्वेषणानय 
(7०7५७४५ छे&४०श०१ ॥78960॥8) स्ोला गया और वहीं बन मदाविद्यायय-7०7९४६ 0०९४०) 
ब। भ' रदायना का गइ । बच अर वेपश्यालय दो बा4 करता दै--(१) देश क वनों बी रहा के टपाय 
दूतना और उनके आर्थिक मइज्व को दाना (२) तथा श्मारती एव भय बय डत्यादों वो अधिर 
लामदायक बनाना तथा उनसे झार्थिक्ष लाम उठाना । १६९३४ से वन प्रान्यों के अधिकार में भागये, 
अर तब से उन पर बगुत अधिक ध्यान दिया ना रहा दै। 

बन रम्ब धो सरकारो नोति के दोष--(१) सस्वारी नीति रपण और सपकत नहीं 
थी। इसलिए देश में वन्‍य देव भव थी दम दें। (२) ज्गलों के विकाम का भोर श्स चष्य्योय से 
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कमी ध्यान नहीं दिया गया कि देढाती जनता की राइत मिले, उनके पशुभों को चगगाद उपलब्ध हों 
और उन्हें सस्ता इंघन मिले । (३) वन्य उताादों के उयोग को विक्ृलित करने की ओर कभी ध्यान नहीं 
दिया गया । इसमें सदेद नर्दी कि इस दिशा में अन्तेषण सम्सन्‍्धी पर्याप्त प्रगति हुई है फिर भी समुचित 
श्रचार के भ्रभाव में इन ग्रल्वेप्यों से उघोगपनियों और व्यापारियों को विशेष ल्लाभ नहीं हो सता ! 
(४) चूँकि वन राज्यों के विषय दैं, श्रतः विभिन्‍न राज्य एस संयोजित वन नीदि पर बनौं छ्य विकास 
नहीं कर सकते । (४) ययति भारत में पर्याप्त मात्रा में कमजोर श्रीर लामदायक उप्य-करिन्पीय लकडा 
बा उत्पादन होता हैं, पिर भी मारत मैं लड़ा को गोदाम में रखने की मुदियां के अभाव में उनसे 
कम हा मूल्य मित्र पाता दै। यदि लकद्री फ्े रपने के गोदामों की समुचित व्यवस्था दो जाए तो इमारती 
लकड़ी की कीमत बहुत कद सदूलों दै। 

चुछ घुकाव--वर्ना ससस्यी साफारी मीति के उपयुक्त दोपी को ददने के बाद हम संदज 
ही झनुमान लगा लेते ईं कि इन दोषों को दृर करने के क्या उपाय होंगे। शायद देश में बच आयोग 
(ए0०4 00फ0-800) की स्थापना की आवश्यकला दै॥ उक्त आ्रायोग का काम होगा दि बह 
राष्ट्रीय वनों को प्रशामन कोगा, उनके विद्यास की योजनाएँ वनाणगा और उन योजनाओं को कार्यान्वित 
करेगा । इस प्रकार छस्त भायोग, १६१३ में भारत सरझ्भार द्वा्य निर्धासिति बन नीति को कार्योन्वित 
करेगा । 

क्षम्यात २--धात ०आ थर्ना देश दै किन्तु उसके निवासी निर्धन ई- इस वततम्य की 
परीक्षा दीजिए। (पराव १६५४ ; दिहजी वि० वि? १३४६) 

कज, 2-00707760# 00 0 डॉ#/6700 436 ववव(8 $8 ॥ 700 ०००४५५॥ 
4004420 ७४ $०0० ए9९०)९. 

भारत के प्राइतिक झापन क्षोतों वर सक्षिप्त वर्णन कर दीजिए । कद्विए कि भारत के साधन 
विशाल दें और विभिन्‍न भी दे, परन्तु उनका उचित उप्रयोग नहीं दो रहा दे। इसीलिए मारत में गरीब 


का साम्राम्य है । 


अध्याय रे 


जनसंख्या 
(एक्‌णशाणा) 


प्रत्तावना--किसी देश की आर्थिक प्रगति उसकी भानव-शवित पर निर्भर 
है । फलस्वरूप, यह सर्वेथा उचित जान पड़ता है कि हम भारत वे मानवी भ्रश से 
सम्बन्धित सारी स्थिति भ्र्धात्‌ उसकी जनराख्या सम्बन्धी समस्या वे' विस्तृत भागों 
का भ्रध्ययन करना चाहिए 4 

झ्राकार (8:20)--१६५१ वी जनगराना के प्रनुसार भारत की जतसरधा 
३६ फरोड़ १८ लाख ठहरत्ती थी ) भ्रनुभान है कि १६५८ मे भारत की जनधग्या 
३६ करोड ७५ लाख हो जायगी। विश्व ग क्रिप्ती अबेले देश की जनप्तर्या वे 
मुकाबिले म (सिवा चीन के) यह सबसे ग्रधितत जनसख्या है । यह विश्व की समरत 
सनसरुपा वा लगभग सातवाँ भाग है। राज्य क्रम से उत्तर प्रदेश वा नग्बर सबसे 
पहले प्राता है, जिएकी जनसस्या (६ वरोड ३२ लाख) है। फिर बम्खई राज्य की 
जनसख्या (४ करोड ८२ लाख) है। इसके बाद बिहार (३ करोड ५८ लाख), 
ग्रान्ध्र प्रदेश (३ बरोड १३ लाख), मद्रास (३ करोड), पश्चिमी बगाल (२ करोड 
/६३ लाख), मध्य प्रदेश (२ बरोड ६९ लाख), मैसूर (१ करोड ६४ लाख), पंजाब 
(१ करोड ६१ लाख), राजस्थान (१ करोड ६० लाख), उडीसा (१ करोड ४६ 
साख), वेरल (१ करोड ३५ लाख), और भासाम (६० लाख) । जतसरूया सम्बन्धी 
उपयुक्त भ्ौकड़े पुनगठित राज्यो के प्राघार पर दिए गए हैं। 

घवत्व (0८08809)--स्पष्ट है कि यह जनसख्या देश के सब भागों मे समान 
रूप से वितरित नहीं है । जब कि कुछ भागा म तो जनसल्या 4। प्राधित्य है और दूसरी 
भोर, बई ऐसे राज्य हैँ जहाँ छितरी हुई भ्राबादी है। (पूर्ण भ्रध्यपन के लिए नीचे 
दिए प्रइव १ के उत्तर को देखिए ।) समग्र रूप मे देश को जनसर्या का झ्ोत्तत धनत्व 
२८७ व्यवित प्रति वर्गमील है । 

पयौत सम्दधी जनसहया का विभाजन (8०5)--भारत की १६५१ की जन- 
सख्या वे भाघार पर कुल जनेसछ्या में लयभग १८ करोड ३२ लाख न्यवित्र पुरुष ये 
(कुल जनमर्या का ५१४% ), झ्ोर लगभग १७ करोड़ ४० लाख स्त्रियां थी। 
(कुल, जनगरूवा का ४८ ६५.) ६ खाए. देश: मे. लगभग १,००० पुर, पर ६४३ स्ियो, 
हैं। विन्तु देश के कुछ भागो म जैसे मद्रास, केरल और उड़ीसा म स्त्रिया की सस्या 
पुरुषों से ग्रधिक है। देश वे विभिन्‍त भागा मे योन सम्बन्धी जनत्नख्या की प्रसमता 
से बई प्रकार की सामाजिक समस्याएँ उत्दन हाती हैं । 

भ्रायु सम्बन्धो जनसहया का विभाजत (2ह० 0०79०आ५४०॥)--१६५ १ की 
जनगणना के भ्रनुसार १५ वर्ष से कम झायु वे व्यवित्रयों वी सस्या बुल जनसब्या 

श्७छ 


हद सुबोध भारतोय भ्रयंत्ञास्त्र 


थी इ८'३% थी; और १५ चर्ष से ५५ वर्ष तक को आयु बालों वी संरूदा बुत्त 
जमसरुया की ५३ ४% थी | उसी क्रम में ५५ बर्ष से ऊपर वी आयु वालो की प्रतिशत 
सझया ८३९, थी ) इस प्रतार मारत में १५ वर्ष और ५४५ वर्ष की झ्मायु वर्ग के बीच 
के व्यवितयों को सख्या अभ्य उन्‍नत देशो की अपेक्षया कम है ॥ 

स्वावलम्बन को दृष्टि से जनसर्या का विभाजन [[०कछ्तात8 50408) -- 
१६५१ की जनसत्पा के आधार वर १० करोड ४३ लाख व्यक्तित स्वावलम्बी से। 
यह सख्या समस्त जनसख्या का २६ ३% है| शेप में से ३ करोड ३६ लाख (१०६%) 
व्यवित कमाऊ आधित्त व्यक्त हैं। २९ करोड ४३ लाख व्यवित पूर्णतया श्राश्चित 
पे । यह सख्या समल्त जनमस्या का ६० १% था ! इस प्रदार हमारी जनंह्या 
क्या ७०%, भाग गश्नित है जिसमे कुछ आजीविका कमाने वाले ग्राश्चित हैं और कुछ 
पूर्णत. प्राश्चित 

व्यवसापों की दृष्टि से श्राजीविका कमाने घाले दिभित दगों में जनसंहश का 
विभाजन ([ए८॥घ00०0 0)885९8 बाते 508 0|७६४९४)-भारत वी समस्त जनसंख्या 
में से जो १६५१ में ३५ करोड ६६ लाख २० हजार थी, दृपक जनसत्या २४ करोड़ 
६० लाख ७० हजार (७०%) थी, और गेर इृपक जनसख्या १० बरोड ७५ लास 
४० हजार थी (३०%) । इपक जनसख्या में उन हृपत्ो या उनके ध्राश्वितों की 
सह्या जो स्वय भूमिधर थे, १६ करोड ७३ लाख थी। किन्तु उत हृपको झौर उनके 
झाश्रितों वी सख्या जिनके पास भुमिधारी श्रधिकार न थे, ३े करोड १६२ लाख थी । 
कृषि फर्म में लगे श्रमिकों श्ौर उनके झ्राश्ितो को सखया ४ करोड ४८२१ लाख थी । 
इसके विपरीत ऐसे कृपको झौर उनके झाशितों वी सख्या जो श्पनी भूमि पर स्दय 
खेती नही बरते थे वरन्‌ जो भूमि का किराया या लगान वसूल करते, ५३३ लाख 
थी । गुँरकूपक वर्गों में ३ करोड ७६७ साख व्यवित (घाश्वितों सहित) गेरकपि 
सम्बन्धी उत्पादन-कार्य से छोविका कमाते थे; २ करोड़ १३१ लाख व्यक्त व्यापार 
करते थे; ५६२ छझाख च्यक्ति यातायात बार में लगे थे; २ करोड ४६४ लाख 
“ब्यवित सेवा-कार्य में लगे थे, या भ्रन्‍्य विविप कार्यों में लगे ये। इस प्रकार जहाँ भारत 
में समस्त जनणावित के ७०% व्यवित कृषि कार्य में लगे हैं, उद्योगों में केवज 
१०५५% जनसछ्या लगी है, व्यापार में ६९६ व्यवित लगे हैं, यातायात-कार्य मैं 
१५% बव्यप्तित लग हैं झौर अन्य त्तवा विविध सेवाप्रो में १२% व्यक्ति लगे हैं । 

उपयुवत्त विश्लेपर्प से पठा चलता है कि भारत में कृषि पर ही अ्रस्यधिक 
दारोमदार है | इसीलिए बहा गया है कि भारतीय प्रर्थ-ब्यवस्था वर्षा का जुप्रा है । 
उद्यौग, व्यापार, वारिज्य झौर यातायात झादि सब में मिलाकर जिलने ब्यतित लगे हैँ 
उन सय कीं सलत्या कृपि-कर्म से लगे व्यवितयो बी सल्या वी. एक चोथाई है।इस 
प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय ग्रथ॑ व्यवस्था अत्यम्त ग्रसस्तुलित है 

अन्दछपक्र जनसत्या का दोद्योगिर कार्यों मे बिवर॒रा (]0/800#0070) 06 
सगानतैद्ञापन्णाप्राह) 3'0एुणंड।07 एए तेज 8स्‍5.७१)--१६५ ६ कौ जन- 
गणना के अनुसार भारतीय जनमस्यां को शेर इृपि क्षेत्र में तीन वर्षों में विभाजित 
किया गया था--नियोजक्र (फ्लौ०ए०४४), श्रमिक (0॥05०६४), भ्ोर स्वतात्र 


जनसख्या द्€ 


अ्रमिक (पर्यात अपने बुटीर उद्योगो मे लग्रे ध्यवित) । समस्त ३ करोड २५ ७ लाख 
गैर इृषि कम में लगी जनसस्या म ११ लाख ब्यवित उद्योगां मे लग थे १ करोड 
४८ लाख व्यक्ति भ्रौद्योगिक नियोजक थ और १ करोड ६४ ७ लाख व्यवित स्वतात् 
श्रमिक थे । चूकि हमारे कृषि क्षत्र म भी और गेर कृषि क्षय म भी श्रधिक्तर व्यवित 
रवतात्र कार्यों म रत हैं इसका स्पष्ट भ्रथ यह है कि देश म व्यापक बरोजगारी फैली 
हुई है। 

मगर घनाम देहात (०७७ 775 (०ण्म७७)--भारतीय राष्ट देड़ागा म 
रहता है । जो भी हो गत २० वष के काल मे जनमर्या वी प्रवृत्ति शहरीवरण वी 
भोर रही है। १९५१ की जनगणना के प्रनुत्तार शहरी जनसख्या १७३ प्रतिशत हो 
गई है । देहली बम्बई में एक तिहाई शहरी ग्राबादी है तथा पश्चिमी बगाल झौर 
मैसूर म एक चौथाई झाहरी आबादी है। इसके विपरीत उडीसा झआसाम और ब्रिहार 
में भ्रत्यतत कम शहरी झावादो है । 


जीवन श्रद्या वी प्रोसत (3एल०्टू० हेडए००४५०) त॑ ]॥6)--सभेवत 
सम्य देशो के मुकाबिले में भारत भ जीवन श्रोसत सब से कमर है। १६५१ मे ग्रमुमान 
किया गया था कि मनुष्यों की झोमत झायु ३२ ४५ वप और स्नियो की ३१ ६६ व 
थी। इसकी तनिक भ्रमरीका (६५२० और ७० ५०) तथा इग्लैड भौर वल्स (६६ २६ 
गौर ७१ १५) के प्रनुक़मिक भको के साथ तुलना कीजिए । 


झ्रपास--भारदोय जनहरया के 'यावसादिक वितरण के झ्रार्विक मल्त्त का परतेचन 
काविए। (आगरा ५६ दिल्‍ली ५६ वम्ब* ५७) 
झयदा 
भारतीय चनररया के यावमायिर्र वितरण थी परीक्षा बीनिए और बताइए कि यह वितरण 
भाग्त की गरीबी के लिए बदों तक उत्तरदायों दै । झपने उत्तर के साथ आवश्यक ्राकड भी ह'जिए । 
(राजस्थान विश्ववियालय !५८) 


एड --सजबाएत0 (00 ९९००॥०७6 डाहुफील्शा०6 ०6 ६06 000पए४७०ार्बा 
शाशऐप्रागग्रा त॑ क॒ृण्णणी॥90७ थक ॥9क्त-॥ (4658 55 0000 56 2ीशाए।) 37) 
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सडाााा० ॥08 000ए7ए४७णा8] ताच्वाएत्ातम ण ए्फृपरॉणाण क पाता, 
खाते €जफ़ंशा 38 उश६६ ताहताए उप की एुएशाफ 2 ० एण्ड छाए6 
86808(08 07 60एए07६ ० ॥0घ7० शाशछशा (#०/ 56) 

उसर के झजुच्चेरों को परिए । चूँकि भारतीय जनसस्या वा अविच्तर भाग कृषि पर 
अवलम्नि है, अत हमरी जनस्तरवा वा झ पका भाग गर्व में बसता दै। कृषि के ऊपर अत्यधिक 
निभरता ही इशरी गतावा दा एक्मात वारण दे । विशाष्वर इसलिए (क हमार ६पि बरने वे तरीके 
पुराने हैं और इमारी कृषि वा के ऊपर पूथत झा येत है। 


प्ररतत ?--भारत में जनप्त्पा का घनत्व जहाँ तक भौगोलिक भज्ञों द्वारा 
निश्चित होता है ? 


0 [--ा०क दा 5 ॥8 ए४आए ण॑ एु्कृषोंमाण गा [एव त्वला- ते 
फड ए००हभ्ुगरर्क क्‍त्तड ? 


३० सुबोध भारतोय श्रयंशाह्त्र 


जनसब्या का धनत्व किसी एक श्र्ध पर निर्भर नहीं करता प्रह्युत श्र 
प्रंशों पर ग्राथित है। भारत में १९५१ की जनगणना के प्रनुसार ग्रौसत घनत्व गे 
ब्यतित प्रति वर्गमील या । 

आंरतीय जनसख्या का धनत्व श्रधिकतर ध्राकृतिक या भौगोलिक कारणों 
निम्मेर है। भारतीय जनप्तरुया श्रधिकठर उन्ही स्थानों पर घनी है, जहाँ खेती व 
को सुविधा है। 

कृषि के लिए श्रच्छी भूमि * तान्त प्रावश्यक है। इसीलिए, सिन्‍्य भौर + 
वा मैदान, परिचमी बंगाल की डेल्टा मूमि, मद्गास प्रान्त, परिचमी घाटो के बीच 
उपजाऊ भूमि बहुत अधिक जनसख्या वाले इलाके हैं । हे 

भूमि के सरूप (00शगीहएए४०४ ०/ /808) प्र भी जदसंश्या घी 
विन्तु पहाडो पर उतनी घनी जनसख्या नहीं है । 

वर्षा का परिमाणु कषि पर निकट गौर सर्वाधिक प्रमाव डालता है । के 
प्रसम प्रदेश को छोडकर दोष सारे प्रदेशों में वद्दी घनी जनतड्या है. जहाँ वर्षा भा 
होती है। और जहाँ-जहां वर्षा कम है वहाँ-वह्ाँ जतर्सस्या भी छितरी हुई है | 

पाई के कृत्रिम सांघनों का भी जनसर्यां के घनत्व पर प्रभाव पड़ा [ 
प्रान्प्र प्रदेश, मद्रास, पंजाब शोर बीकानेर में जहाँ-जहां हृश्रिम प्िचाई के सा 
सपसब्ध हैं, वहाँवर्हां जनपव्या पनी है । 

हाल ही म कुछ ऐसे विकास दृष्टिगोचर हुए हैं जिनके श्राधार पर कहा 
सकता है कि जनसरुणा का घनत्व प्रत्यक्षतः झषि की सुविधाप्रों से प्रभावित गहीं | 
उद्योगों और वाणिज्य के विकास ने भी जनसख्या के घनस्व को प्रभावित किया 
और प्रतेक बड़े मगरो को जन्म दिया है, जिनमें बटुत वडी जनप्तस्या रामाई हुई 
बस्वई, इलाहाबाद, कानपुर, नागपुर भ्रौर दिल्ली की बढी हुई जतसरूषा उद्योगों £ 
याशिग्प के विकास पर निर्भर है। श्रत: पूर्व काल में जहाँ जतसर्या का प्रमार $ 
वितरण इधि श्रौर हल के पीछे-पीछे चलता या, भव बह उद्योगों भ्रौर मश्नीनों 
श्रनुमरण करता है $ 

इसमें सन्देह नहीं कि काफ़ी दिनों तक जनसख्या के घनत्व पर भीगोर 
प्रभावों का दब्राव रहेगा, फिर भी भ्रव ये प्रमाव गौण हो गए हैं; भौर इस से 
जनसहया का धनत्व मनुष्य हारा नियम्त्रित प्रभावों पर प्राघारित है । 

प्रभ्शस १--क्या किस देरा दी जनछंख्या के घनल और उसकी समृद्धि की समता 
बीच कोर ससस्ध दै ह समृद्धि का दृष्टि से भारतीय जनमंख्या और विदेशों की वनर्सस्या के पतल 
झुलना कीजिए । (पंजाब १६४१-सालीमेए: 

छ5. [--]5 पाशछ भाज़ ०काप्रएकाणा एशपरल्शा तेस्लआए 0 एणएणे4६ 
बाते ध6 )९ए९ रण एा०फुलाांए गा & - 0एआ75 १. एणण॒ल्ाह दिए १९३ प्रपज 
एगएकएण 7 20078 फ़ा फिडई ॥0 शिकषय एकप्रश/ा05, 

(४790 /984-6:/ 

किसी देश दी झ्रार्थिक प्रगति के लिए दो दातों की मुख्य आवश्यदता दोती दै। मै दैँ 
सम देझ के प्राकृतिक संसायत और! (स्व) श्रद् राजित ; पनी चनमख्या वाले देखा वो श्रम शक्ति # 
सुविधा रहती ही है। इस प्रकार यह निफृर्ष निकाला जा सकता है ऊ्ि बनी आबादी वाला देश भा 


ग्ु 


जनसंख्या २१ 


दृष्टि से समझ होना चाहिए। किन्तु यह निया सद्दी नहीं दे। सत्य यह है कि यदि जनसख्या कम 
पनी होगी तो देश के प्राशतीक संसाधनों पर कम लोगों का दवाव होगा और इस प्रकार लोग अषिके 
सयृद्ध होंगे। इस शायार पर यद मानना होगा द्धि जिस देश की जवसख्या बम धनी होगी वह देश 
अधिक सगृद दोगा । विलतु वस्तुस्थिति यह दे कि उपर के दोनों निष्कपे पूरेत सत्य नहीं दै। किमी 
देश के असरय अरिदित, अडानी और रोगी व्यूवित उप्त देश वो सझृद्ध नही बना सते | 


जनसंख्या को वृद्धि (७7005॥ ० ?०फुण॑वणा) 


प्रहत १--गत ४० वर्षों फी भ्रवधि में भारत फी जनसप्प्रा को वृद्धि पर 
विचार फोजिए ) इस विवेचता की दृष्टि से श्रापके विचार में भारतीय जनसख्या 
भविष्य में किस दिशज्ञा में गतिशोल होगो ? अपने निर्णयो का तथ्यो एवं श्लॉकडो द्वारा 
प्रतिपादव कीजिए ॥ 


(0 2--ए०जालए (06 ह्रीं 0 एणुएॉगि०ा इ5 प्रावीं4 तेप्रातहु ॥8 4758 
50 इश्या5 0750... ५५॥96 ९075९, ॥॥ (९ ॥९॥ 04 0॥$ इश१९७, 00 १०७ ९ भार 
पावाशा 7090700॥ (० (गरी0फत 9 06 0076 ? 5फ्रेडाशा॥ए6 १०७ ९णालेफ्रोॉणा$ 
ज्ञात (9९5 शा ] 20705. 


जनसंस्या फी यूद्धि---प्रॉकडे (07050 ० ?00फक४धणा--१४४७९४) -- 
प्राचीन काल गे यूरोप के समान भारत की जनसख्या वर्तमान की श्रपेक्षा बहुत वाम 
थी । १८८९१ से पूर्व कोई नियमित जनगणना नही हुई झौर इसी वर्ष में प्रथम जन- 
गणना की गई थी । तब से लेकर प्रत्येक दस वर्ष वाद जनगणना की जाती है। तिम्त 
तालिका से गत ५० वर्षों को जनगणना की वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट होती है +- 








भारत सघ को जन* पूर्व जनगणना । 
थे सरया (जम्मू और | पर वृद्धि (+)... मतिशत इंड्धि 

कशमौर रहित) याशम () 7२०. (7) हास 

(दम लास में) चर्षों में (दम लाख में) (०) 

१६०१ २३५ ५० न । ब्द्के 
२६११ श४६ «भू कर३ ५४ ६ ला 
श्य्र्र रेडप हर ज-+०्5७ ०३५ 
श्ह्श्र्‌ रज्टशुरे 3२७ ३४ २.४. कि 
श्६४१्‌ कटुड साथ न श&३६ । +१४३ 
श्घ्ह्र इशछे ८३ ओम] |. कऋश्३३ 





१६२१ तक प्रल्प एयं झ्ननियमित वृद्धि (804 छ्ातवे 7लप्रौध पराश0- 
880 |! 98)--उपर्युवत त्तालिका के चतुर्थ स्तम्भ पर दृष्टिपात वरने मात्र से 
ही पता लग जाता है कि १६२१ तक वृद्धि नियमित नहीं थी बल्कि चचल (599) 
थी । इसके प्रतिरिका १६२१ तक, झर्थात्‌ विघाराधीन प्रथम ५० वर्षों की अवधि में 
बुद्धि की दर भी बोई खास ऊंची नहीं थी। प्रत्युत भ्न्य देशो की प्रपेक्षा भारतीय 
जनसह्या की वृद्धि कही लघु थी । १८८१ से १६२१ तक इयरल॑ण्ड झौर वेल्स की 


३२ सुबोध भारतीय प्रयग्ास्त्र 


जनसस्पा में उसी अवधि में ७७ प्रतिशत वृद्धि के विपरोत, भारत को जनमंस्या 
में स्थल रूप में ३१ अतिशत कौ वृद्धि हुई | इस लघु और ऋत्विर वृद्धि दर 
वा स्पष्टीकरण निरन्तर होने वाले दूर्मिक्ों तथा महामारियों के कारण सानव-जोवन 
बी महान्‌ क्षति में सहज देखा जा सबठा है । १६१६ बी इन्पलूएंजा महामारी में 
अनुमातत २ करोड २० लाख व्यक्तियों की भारत में मृत्यु हुई । 

१६२१ के बाद तीतब्र वृद्धि (88१ व्ात्प॒०8७७७ ७॥९7 020 ) --उपर्युदत 
प्ासिका का उत्तर-भाग भ्रत्यधिक चिस्तांजनक ग्रवस्था उत्पस्त करता है | फलस्वरूप 
गत तीस दर्षों में जनसरूया में निरन्तर झोर अत्यधिक तीवतापूबंक वृद्धि हुई है । 
प्रस्तुत, १६३१ से १६४१ तक जनसस्या में छो वृद्धि हुई वह इगर्लएड श्रोर बेल्स 
की कुल जनसरवा से अधिक है । जनसख्या-वृद्धि की यह दर श्रत्यधिक चिन्ताजनक 
है, दिशेषकर भारत जंसे देश में जहाँ ग्राधिक प्रगति का कार्य ध्रायः निवचतत भ्रवस्था 
में हो। 

भावी प्रवृत्ति-वृद्धि कौ उच्च दर के हेतु-अंद् (उ0६ए7७ प्ण्शाएँ-ए४०४05 
65ण्झाणड्ठ घें।हरए 8५९४ ० [धट7०2७8०) ---जनमख्या की वृद्धि जन्म-दर और मृत्यु-दर 
के बीच सम्बन्धी पर निर्भर करठी है। भारत में जन्म-दर विश्व के झधिवाघ उन्नत देशों 
के मुकाविले में प्रपेक्षाइत्त म्रधिक है । जब्र तक जनतस्या मैं वृद्धि के कारण बने रहेंगे 
तंव तक उसबी दर में ग्यूनता नहीं होगी ॥ 

वे कारण निम्नलिखित हें 

(४) भार में विद्वाह-पद्ति व्यापक है प्रधोवू, विवाह योग्य ग्रायु के सव स्त्री 
पुरुष विवाहित हैं । इस प्रकार ग्रंघारण करने योग्य (१५--४४ बर्ष की ग्रायु तक) 
७६५९८ स्त्रियां विवाहित हैँ । पश्चिमी देशों म ऐसो स्थिति नही है, जैसे, इगलेड 
में, ३५ वर्ष की ग्रायु वाली स्त्रियों का 3 भाग अविवाहित है । इसलिए इसमे कोई 
प्राइवर्य को बात नहीं कि यहाँ की झावादी इतनो श्रधिक है । 

(४) छोडी आग में फिदाह झी प्रथा भारत म तीब्नतापूर्वक जनसस्या-ूद्धि का 
एक झन्य झत्यविक महत्त्वपूर्ण कारण है | इससे पुवरत्यादनशीलता के लिए दीघंेकाल 
मिल जाता है । 

(४४) भीषण गरीबी का प्रभाव भी उच्चतर जन्मनदर वी दिश्ञा में कार्य करता 
है । गरोव आदमी शधपने परिवार की अभिवृद्धि का स्वॉयत करता है; वर्षोकि वहूं 
श्राएा करता है वि उसके पुत्र छोटी आयु मे कार्याय्ूम्म करके उसके परिवार के उपाजंनो 
में वृद्धि करेंगे । 

(४) इनके अतिरिक्त प्रस्य अनेक बारण जनसछया की दृद्धि को दिस्ता में 
क्ियाशील हैं, ज॑में--उष्णु छदवादु, क्रो कन्याग्रो को भ्रह्वायु मे रजस्दला बनाता है; 
सथब॒ुक्त परिवार प्रणाली जो बच्चे पैदा करने में विवेत्रहीवता को जन्म देती है; 
नहुवियाह दी प्रपा और ऐसी सामाजिक ब्यवम्याओं की जिद्ममानता, जो समाज में 
स्त्रियों को हीनावस्था का कारर है । 

(४) इसके उपरान्त एरिदए ज़ियेज़र के लिए्य में जागरूझता: बा सर्दणा ऋमाज़ 
है। सर्वेक्नाधारण को ग्रभ-निरोष के उपरायो का बिलकुल ज्ञान नहीं है। 


जनसण्या श्३े 


इन सब श्रशों के बत्रिय्राश्ीर होने व स्पष्ट परिणाम यह है गि भारत में 
जन्म-दर प्रत्यधिर' उच्च है | भारत सरकार बा साहियिवीप साराश १६५१ बे लिए 
२७ प्रति हजार मृत्युद्वर ये शिरीत ४० प्रति हवार ज म दर उपस्थित बरता है । 

जन्म दर झौर मूल्युददर ये झतिरिवा प्रस्य बुछ ऐसे सझ भी हैं. जा जासरुया 
में प्रधिव उृद्धि वी दृष्टि से प्रत्यधित महत््यपूण हैं। वे ये हैँ--जतःछ्या वा आओ 
और गोत एस्बस्थी जिर्माण तथा प्रजाग बाल में ऐत्ओों बी उर्ेसा । अधिशादश 
पश्चिम देशों मं बच्चा जनने याग्य प्रायु बी स्थ्रियों वा अनुपात शाप जनेगरुया के 
मुकाबले मे घट रहा है। इसनिए उन देझो ?ी जनवरया में न्यूबता होगी । इसके 
विपरीत भारत में यह भ्रनुषात वृद्धि वी दिशा में है । 

हमारी विशुद्ध पुनरलादन दर भी एबं भ्रग्य उल्लेखनीय सूचगाक है, जो हमारी 
जनसझ्या वी तीर उन्‍्ततशील प्रवृत्ति को निश्चित रप ये प्रगठ करता दहै। भारत फे 
लिए इसवी गणना १ ३० यी गई है, प्र्पात्‌, १,००० स्त्रियाँ १,३५० पित्रवाँ छोड जाती 
हैं। मैसूर राज्य वी समग्रहीत सरया के भ्नुसार विशुद्ध पुनरत्पादन दर १,२८२ है, 
प्र्थात्‌, १,००० स्थियाँ १,२८२ स्त्रियां छोड जाती हैं । पहू जनसरबा वृद्धि वी दर 
मिश्चय ही भ्रत्पुझ्त है। सनिवा तुलना वीजिए कि इगलैड शोर फ्रापत वी विशुद् 
पुनात्यादन दरें श्रमश ७५३ भौर ६१० वितनी बम हैं । 

यह नितान्त सम्भव है कि पुछ समय तक जनसएया वी वृद्धि निरन्तर जारी 
रहे । ऐशा निम्मलिधित यारणो से सम्भव हो सरता है (क) प्रधित्रा कन्याप्रो बी 
उत्पत्ति भौर प्रजनन एवं जच्चा-बच्चा सम्बत्दी रोवाग्रो वी वृद्धि रो कंस्याप्रो बी 
सर्पा म यूद्धि, (छ) बच्याप्रों वी बैदादिय आयु सीमा में वृद्धि बररे विधवाग्रो 
की सल्या पम पर दी जाए या पुष्प जवप्रसुया थी मूत्यु्दर मे कमी हो जाए , 
(ग) बहु विवाह की प्रथा मा भ्रस्त, (घ) विधवा विवाह था प्रचलन भौर परित्यवता 
स्त्रियों वा वियाह प्रौर इस प्रकार मध्यम वर्ग वो स्त्रिया मे देर से विवाह बरतने थी 
प्रवृत्ति को उन्तटकर उन्‍हें प्रधिक बच्चे उत्पत्त करने वी सुविधा वा प्रदान करता । 

सम्भव है यह बहा जाएं वि भारत मे उच्च मृत्यु दर वी जगह उच्च जन्म दर 
से लेती है । विश्तु राक्‍्पार का सावंजतिक स्वास्थ्य प्रान्दोलन मृत्युदर को 
बगबर रहा है। उद्दहरणायं, जब कि १६३६ में यह २३ ७ थी वहू १६५१म (४४ 
तब न्यून हो गयी है । इस तरह रहन सहन तथा बाम वी दक्षा मे सुधार, पोष्टिक 
स्तर बे! बढ़ी, शुद्ध जल वी राप्लाई, स्वच्छता के प्रन्य उप्रायो की झपता), सेव बूंद 
तथा मनौरजन दे साधनों की वृद्धि तथा निरोधत' मौर घौषधारिद स्वास्थ्य सेयाप्रो 
वो प्रपनाये प्रादि से भृत्यु-दर वी झोर प्रधिव गिरने री चाशा है । जब यह हो जाएगा, 
तो भारत की जनसस्या मे 4० सास ये बजाय ८० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि 
होगी । 
जन्म दर घटने वाली शक्नियाँ (0००8 7०्वे०७०१६७ ६४७ ]999 7080) -- 
मिष्व पं रो पूव हम उतर अद्यो पर भो विचार कर सकते हैं जो जस्म-दर वो न्यून बरने 
दी दिशा म॑ याय॑ वर रहे हैँ। मे इग प्रगार हँ--अद्योगीर रण श्रौर फ्तस्थरूप 
जनसंख्या वा शहरीसरण,, धियाह बरने को झा को बढ़ाना, मध्य में गर्म-नरोध 
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के उपायों डी लोग. बता में वृद्धि, स्त्रियों का रोजगारों में अधिराधिक नियोजन कौर 
डनऊे सा्माजिर स्वर में उन्नति । वस्तुत- इन अद्यो के फलस्वरूप, प्रायः गत दशक में 
जन्म-दर ने न्यूनता को दिशा में साधारणु-्सी प्रगति को हू । जो भी हो, प्रभों भो 
जन्म-दर घाफी ऊँची है ६ 
निष्कर्ष--विन्तु सब ग्द्मो के प्रभावों पर विचार करते हुए जो जनसंस्या-वूद्ध 
में वृद्धि भौर निरोप--दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं, इस निष्कर्ष को रोकना प्रसम्मद 
जान पड़ता है कि जिद्यमान अदस्था-समूह जनसरया के निरन्तर ठग के लिए अशुूल 
हैं, भौर समवत वर्नेम/न की प्रपेक्षा जो कि पहले ही ऊँचा है, हमको भ्रौर घधिक 
जनसस्या मे वृद्धि का भय है। 
हमारा निष्कर्ष, १६५१ के जनगणना श्रायुव॒त' की उस रिपोर्ट के द्वारा भी 
सम्रधित है जो सवम्बर, ६६५३ में अवाधित हुई थी । उबद रिपोर्ट के अनुसार 
हमारी जतसख्या जो १६५१ में ३६ करोड़ थी, १६६१ में ४१ करोड, १६७४ में 
४६ करौड़ प्रौर १६५१ में ५२ करोड़ हो जाएगी । 
अभ्यास--पिद्धने ३० बर्षों में भारत को जनसरझश में अत्यधिक वृद्धि के बया कारण रहे ! 
इस बूद्धि के परणामखवरूप देश में उत्पन्न झार्थिक समस्याथ्थों के निराकरण के लिए क- उपाय अपनाए 
जा रहे देंश (#सनऊ वि? वि० १६५४१) 
प५---१४॥४६६ 876 06 €्05९३ ० १९ कपधाते ह7ऊती। 0 90६05 
मा उक्त 8 तरह (॥6 ]55&0 (06 0९०४१९७ ११४96 6(898 ७7० 078 4७पा 
40 १8०।८७ ६! ९९०ा०काए० एए0ए]०ण छजंडह #०ए पांड हुए0७0॥ 4 
(/.४८;४0॥९ 4953) 
शनररूवां में ऋत्थपिक बृद्धि के कारण के लिए भी उपर के प्रर्न के उत्तर की देखिए । 
नियोजित झार्थिक विकास वा मांगे अपनाया जा रद्दा है ज्ञिमसे तत्सखन्धा एमरदराभरां वा समाधान 
दोगा। नमस्ंस्या में व द्ध को ऐेत ने के लिए परिवार नियोजन की योजना को लोकत्रिय बनाया जा 
रहा दै। 
भारत को अत्यधिक ज॑नसस्या सम्दन्धी समस्या 
(970ण6या वी पावा98 0ए०-?णाप्रोब 0) 
अरन रैं--भारत के श्रारथिक साधन स्रोतों को देखते हुए, भारत को जनपंडपा 
सभ्दग्धो समस्‍या पर विचार कोशिए । 5 
धावद्यकता से ्रधिक जनसब्पा (070-?०$णे४५०७) से श्राप कश समभते 
हैं | कया भारत की जनसस्या ध्रादद््यकुता से श्रधिक है ? 
(दिल्ली ६६५८, आगरा १.६५४) 
इस समस्या के निराहररए फे लिए श्राप दिन उपायों का समयन करते हैं ? 
(छेल्ली १६५४२, रूसनऊ १६५०) 
(3 3---9%555७ 9:8६ एज०७४४४७०७ ए०७६७ ७ [0४५ ६8 :७.३४४७४७ ६७ (४९ 
(९णाह१ 7४ ए05 8८ 7९50070९5. 
+४ए9॥ ॥7९ 6 गागत्याए०05 ण॑ त0शध-कु०्फृणेशरांग्प ? उच्तद्टाण्ट्र एए 06० 
तालाधणाऊ, 5 [00/8 00-फुण॒ाए)श्ते ? किला 58, #ह79 ४4). 
१६छघ४६ स्ट्ण€्ए 6६ क्ष०णव 5०प ब्यटट्ू६६६ १० 5०१९ (९ छाफँधा २ 
(छ9श॥४ 2952; 7फ्टा/0# 4957) 
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झमी हाल ही तक यहू विकादास्पद प्रइत था कि क्या भारत का जदसब्या का 
भाकार उस स्तर तक जा पहुँचा है जहाँ क्रि उसके बारे मे यह कहा जा सके कि वह 
प्रतुरुततम सघ्या को पार कर गया है ) विन्तु अब सम्भवत काई भी इस विचार का 
नही कि प्रभी तक प्रनुवुलतम झ्ाकार को पार नहीं किया गया। हमारी जनता को 
भीपरा गरीबी, भ्यापक् विवाह की प्रथा जिसके पीछे बच्चा का विनादकारी प्रवाह चलता 
है, प्रौर रोग तथा मृत्यु का उच्च नम स्पप्टतया प्रकट वरते हूं कि हमारे यहाँ भति- 
जनसब्या है । 

ठनिक और आगे बढें और तब्या तथा अ्रक्ो को इस घिचार की परिपुष्टि के 
लिए उपस्थित करें । माहटस (8००७) वी दृष्टि से किसी देश म झति 
जनसश्पा तब होती है जब साथ को पूत्ति की ग्रपेक्षा जनमरप्रा का विस्तार झ्धिक 
गति से होता है । इस परीक्षण को लागू बरने से इस बात म तनिक मे देह नही रह 
जाता कि हमारे यहाँ प्रत्ति जननप्या है वयाक्रि हमारा देश दृपि-प्रधात ही नहीं, 
साथ-प्रधान देश है और पिर भी हमारे यहाँ भोजन वी भसी है। हमारे देश मे 
जनता के लिए खाद्य की झण्यप्निता सबंविद्धित है श्रोर उसके समधन के लिए भ्रॉँकडे 
उपस्थित बरने की ग्रावरयकत्ता नहीं । भारत वी जनसस्या सम्बन्धी समस्या १६२१ 
के बाई प्रकट हुई । उम व से पूर्व हमारी जनसंख्या वे लिए भोजन पर्गाप्त मात्रा मं 
उत्पन्न होता था, किन्तु १६२१ के बाद भोजन क उत्पादन वी मात्रा मं कमी होती 
गई और जनमसझथा तेज़ी से बढ़ता गई । १६२१-५१ के बीच वी अवधि सें सक्ष्या में 
४४% वृद्धि हुई है (२,४८० लाख से ३,१६० लाख) लेक्नि कृपि क्षेत्र मे केबल 
५% वृद्धि हुई है। इन वर्षों म साथ समस्या विगडती गई है और भोजन तथा जन- 
सघख्या वृद्धि की दोड म खाद्य-समस्या पिछड गई है। 

इस प्रकार, हमारे यहाँ न वेवल भ्रति-जनपरपा है प्रत्युत जो प्रधिक शोचनीय 
है वह यह वि भ्रति जनसझ्या वी सीमा में अ्रधिक विस्तार वी प्रबल प्रवृत्ति है । 
ज्यो-ज्या दिन बीतते जा रहे हैं, उच्च ज-्म-दर इस समस्या को अधिकाधिव जटिल और 
धक्टापन बना रही है। पृत्यु-दर, यद्यपि पर्याप्त उच्च है धट रही है और सरकार 
मी सार्वेजनिक स्वास्थ्य सम्बन्ध वार्यवाहियाँ उस ग्रोर अधिक पटा रही हैं, मि्तसे 
जम-दर झौर मृत्यु दर के बीच वी खाई चोडो हो रही है श्रौर परिणा/मस्व॒कूप जन- 
सख्या को श्रभिवृद्धि होगी । 

भ्रोपचारिक उपाय (इलफ््तैछ )0१8ए७७) --हमारे यहाँ सम्प्त्ति-उत्पादन 
में वृद्धि की सम्भाव्यताएँ महान्‌ भर अनेक रूपो का हैं । कृषि विधयक उन्नत विधिया 
को अपनाने, सिचाई सम्ब्धी सुविधामा की व्यवस्था और भूमि प्रणालियों के सुधार 
जंसे उपायो द्वारा इति के आधार-मूलक पुनस्सग्टण से कृषि सम्बन्धी उत्पादन का 
प्राकार दोगुना तक बढ़ सबता है । 

समुचित घ्रायोजन धौर उचित राजकोपीय तथा प्रन्य राज्य नीतियों के द्वारा 
पोद्योगिक उत्तादन में बृहद ग्रौर गतिशील वृद्धि करमा वढिन नहीं होगा । उद्योगी- 
करण धहरीकरणु में वृद्धि करता है । शहरीक्ग्ण ज मदर को यून ब रने में प्त्य- 
घिक प्रहत्वपूर्ण प्रश्न रटा है। 
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सम्पत्ति-उत्पादन मे वृद्धि के कारण जीवन यापन-स्तर की उन्नति को जनसख्या 
वृद्धि के ग्रनुषात के भ्रवरोव का प्रमुख साधन स्वीकार किया गया है । 

शहूरीकरण और सामान्य आ्थिक उनतति के फलस्वरूप जनसंस्या-वुद्धि की 
दर मे न्यूनता स्वत, भारत में भारी जनमख्या वृद्धि का सम्तोषप्रद समाधान करने के 
लिए पर्याप्त नही होगी । ऐसी दक्शा में, इस दर को मन्द करने के लक्ष्यहप प्रभावपुर्ण 
कार्यवाहियाँ इस समस्या के निराकरण को दिज्ञा में सफलता की मूल हैं | इस उद्देश्म 
की कायवाहियों से जन्म-दर में न्यूनता होगी । इस सम्बन्ध में इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए सर्वाधिक प्रभाववारी निम्त दो डपाय हो सकते हेँ--विवाह की श्रायु को 
बड़ा किया जाए झौर विवाह के बाद परिवार के आकार को परिभित किया जाए । 

विवाह सम्बन्धी श्रायु में बिलस्व (7%७ 9०७॥90%९७0००६ ० 6 28० ० 
ाहएा980) +- दो उपायो द्वारा जन्म-दर में स्यूदता की जा सती है। इससे प्रभावी 
प्रजनन श्रवधि में न्यूनता होगी श्रौर इसके अलावा, प्रजनन की दृध्टि से सर्वाधिक 
उदेर अ्र्वाद भी कम हो जाएगी । 

इससे कही अधिक महृत्वपूर्णो पणिवार निर्मोजन है, श्र्थातू, परिवारों कै 
श्राकार की परिभितता | परिचमी देशो में सख्या को स्थून बनाए रखने के लिए यह 
मुख्य अश्ञ है । देश भर मे परिवार नियोजन के उपचार-गृहों का जाल-सा बिछा 
देना होगा, जहाँ गर्भ-निरोधी उपायो तथा गर्भ-नियन्त्रण की विधियों पर शिक्षा दी 
जा सके । परिवार नियोजन के सम्बन्ध मे निम्न प्रस्यास ४ देखिए ॥ 

शिक्षा का भरम्तार झौर सामान्य जागरुकता भी लोगो में गरपेक्षाकृत्त लघु परि- 
वारो की इच्छा उत्वन्त कर सकेगी । 

जनसब्या-सम्वन्धी स्थिति के उपर्युक्त विष्लेपए और सम्मावित प्रौपचारिक 
उपायो से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि यद्यदि देशव्यापी परिधार-नियोजन 
प्रावश्यक होगा दा भी इसके छुनदिचत परिणप्प एक पोढी के बाद ही दृष्टिगोदर 
होंगे । इसलिए परिवार-नियोजन के साथ ही-स्ाथ उत्पादन श्ौर श्रार्थिक विकास पर 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । 

अभ्यास १--दार्ददालन शा्थिक विवास की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था जददा 
की तहाँ है, और बह देश का बहता हुई जनसरवाकों आवश्यकताओं के विए नितास्र पूर्ण 
एी दे ।। 

यया आप उपयु कर ककन से सहमत द ! अपने उत्तर को पुष्टि में तय उपस्थित कीजिए । 

(आगरा १६५८) 
4 अथवा 

“परत में शरार्थिक् विराम देश की बढती हुई जनरख्या की आवर्यऊताओों को पूरा नहीं 
करता 0? (उत्कंच वि० वि? १६४७) 

एए [--एाकतहप0 ०एछा 8 40०78 एथ्टाएत0, ६68. वणवाबाए सेएग्राठ्यक 
पबड छए89 70079 0९ ]९५३ 8387%॥0 वे (45 ब्विल्यें 00 ९४ प्र पेद्गाक्षाएँव 
क 2यछांत]7 ह००एग्राड छुठफुणे40007. 
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जनसरख्पा २७ 


छः 
पल्णण्णाल पशएशे०कृाएश०६ १8 3०६ $९९:एण१ 0808 ऋण ऐ्रल्‍9 ]ल९5 
हएएह एुणुपंशवणा पा वाता4 (#द ६का श5 ॥) 7957) 
हमारा कृपि सख्बधों विवाप्त प्राय रथ्य रहा है | यथपि हमारो जनसपया में बहुत बृद्धि हुई 
है, पितु इपि योस्य भूमि के च्ेतफ्ल में उतनी दृद्धि नें है” दै। हमारा औधोगीक विशास भी 
अत्यधिक धाम दे। शत यह कथन पूण साय है कि भारत'य अ थिंक ।वक्धास में स नोपपनक उ नति 
नहीं हुई दे जबकि हमारी जनमणया में इंद्धि अधिक तीज़ रही दे। (विशप अ ययन के लिए ऊपर 
के प्रश्न ३ के उत्तर वो देसिण्े 
भ्रभ्याप्त २--भारत की वतमान जनमरया सख्यधी समस्या का विशद्ध रूप प्रवृत करें + 
आपके विश्नेषण वी दृष्टि से देश की जननरया लेखथी न ति क्या द्ोनी चाहिए ? 
(मद्रास १६५३) 
एड 2--छ8778 ०एए छेल्श्ाए (0७ ०णा००६ गरबाप्रा8 ० 06. ए/:४था 
एकुणे४४० [7०0० ता वग्रपाक.. 5 ॥ह0 0 एण कार 83 छ४३॥ छी0ऐेपे 
४०४७७ एफ एकणेबगाणा एगेण्ज़ क्‍07 प॥९ एण्ण्पराएप ? (१[०६/४७ 4953) 
भ्रयरा 
आपरी राय में भारताय जनपरया सखधी समरया के हल में मुरव बठिनाई वया दे १ 
(आगरा १६५६) 
'बदि आर्थिक विज्ञाम अभी दै तो आर्थिक लियोन से पहले जननण्या वा नियोजन 
अधिक श्ययश्वक् है । जनसरया की वृद्धि के निवचण के जिए पहे ज मदर थो नियजित करना 
होया ।! उपयु का वक्‍त व्‌ के प्रकाश में भारत के जिए उचित जनतरया साति उच्च होनी चादिए # 
( जा १९५५) 
छ०णारणाा० ९]5फ्रञए8 परए१॥ ७९३० छाप ए०एपॉंवधणा एाए॥8 (० 
फल्वा ह९प्रा[(५. 06 €णाह्ा ४णा० 0६ का) 5०९०९ ० ए90फा॑गाणा फ्ॉग्गाणड़ 


९ण)व३08 जा गर०4३च९३ शर्ते #0 ९वेप्काह धा७ 780९8 0 ॥0070१%86.. 80089 
खाते 00000 8 $छ॥90]0 एछ०एै३४7ए०0 ए०)०ए #06 [एक (2४४/0०७ 4955) 


भारताय तन १रप्रा सख था समस्‍या को एग्जारता दि मुसी दे । प्रधमत , इसबा आबार व 
भारी दे, उतते भार्यिव विद्ास वी कमान दरा बी अपेद्दा श्र यवित हे श्रशत्‌ ४० बरोढ अथवा, 
दूमरे शाधों में अनतेका से अधरई गुता भोर कैनेश से २५ गुना और ये दोया इसके आबाए से तीन 
घुना द। यद अनुतूलतम दिल से भी वहीं भषिद्ध हे । ऐमी दशा में जीयत याउव लर में झानो यूनता 
होना भाश्च-पर नहां है। 

लिया यह और भा ज्यादा विन्ताननक् दे दि दतमान जनरू दा में प्रत वष 
जहा भारी दृद्धे दोतो जा रदा दे । १६३० से १६४१ के दस वों में £ बरोइ और हृह्धर से 
१६४९ तर के दस वर्षो में ४ करोई २० लाख वो वृद्धि हुई + उत्तर दशादिदि में भोगण बगालचुर्मिद् भा. 
पद्म, शिमओं २५ लाए गलियों की खयु हु । इसे भपिक् सट्ट करा हुए दम दबे ईँ कि इमारी 
अनपरवा मे प्रति दस वेष वो सतत वृद्धि है जमनी या रूम के सिवा किसी भी. यूरोवीय देश वी 
अपप्तरया की भोक्षा वर्ीं बड़ी है । बलुत वद्दी जिशुद्र इृद्धि समस्या उद्यन बरती दे, क्योकि 
यह इमारे अति यून जोदन यापन स्तर दो उ नव बरने के सारे प्रथ नो वो शूप कर देतो दै। 

समुचित तय्मरया नीति भी दिमुसी होनी चाहिए। प्रथम्त , उसमवा लब्य तराल आर्थिक 
दिरास दोना चारिए रिस्तु श्सम यत समस्या वेवत आतिर रूप में सदत होती और इसरा निरावरण 
नहीं होगा । जन्मदर में उल्लेसनीय न्यूनता ही श्मता आधारमृजक अग होना चाहिए । इसमें सफ्लता 
प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन सर्वेत्तिम विधि है । 


र्८ सुबोध भारतोय ब्रघ॑शास्त्र 


जनमंख्या की योजना का उद्दे श्य बेवच् गुणन दर का नियन्दरण ही नहीं होना चाहिए प्रत्युत 
जनसंख्या-सम्न्‍न्‍्धी प्रमण-विपयक्ध उनति भी इसमें शामिल होनी चाहिए । जातीय उन्नति के लिए 
मानव जाति विज्ञान का भी प्रसार करना होगा। 
जनमख्या सखखी समस्श के एक अन्य अर, अथीय्‌ सृत्यु दर पर भी बुद्ध विचार करना 
चादिए । वर्तमान उच्च झूचु दर के फनरपरूप मानव-राक्ित का इतना रह्यत्‌ कब होता दै कि से न्यून 
करने के लिए निश्चित उपाय होना चाहिए। सृत्यु दर में कमी लाने से दमारी जनमंख्या रिपर रो 
जाएगी भ्रौर उसकी वृद्धि दर झ कुश लग जाएगा। 
प्रभ्यास २--भारत्त में झ्रार्थिक थोजेना की सफतता की दृष्टि से जनसंख्या नीति की परम 
आवश्यकता के सम्जन्‍्च में विवेचल क्ोरिए । 
(कर्बई १६५२; त्था जम्मू एव कश्मीर बि० वि० १६४८) 
&%. ३--00।8ए०7७१ 46 7९९0 407 & ए०7प्रो॥707 90॥09 व श 6 0०76:#॥ 
न वशञवाए5 उ:0णाणय० पेएएल?ारः 
(8वका249 4952, क्र क्ावे रकागिय, एहाए, 7958) 
भारत की विशाल जनसख्या और वॉर्टिक इद्धि सारतीय झार्थिक व्यवस्था की मूत समस्या दे 
जिम योजना के भलतोत एस समस्या को सह्दो तराके से समझ कर उसे सुलमभाने छा प्रयत्न नदी किया 
जाएगा बद्‌ बिलपुल प्रभावहीन रद्ेंगो । भाएत्त के सबसे मूल चेतन कृषि को हो लाविए । इसी मल 
कमजोरी दै जनरख्या कया निरन्तर वढता हुआ दग्राव। जनसंख्या की समस्या इल होते से यह दबाव 
कम हो जाएगा । देश में वेगेडगारों मां तो बदती हुई आजादी का प्र "के मात है । जब तक देश में 
>>अतिरिक्त जन-राकित का प्राचुवे हे, तर तक नवीकरण का उद्येग के छेत्र में विरोत दो शोर रदेगा । 
इसके अलावा उत्काइन में होने बाली दृद्धि बढ़ती हुईं आावादों के कारण प्रमारहीन हो 
जाएगी। शआ्रावादी की मौद्दा वृद्धि की गति से प्रथम योजना के भ्न्त तक २२० राय व्यक्तिया की! बुद्धि 
होगी (यह संख्या कनाडा राज्य की आवादी का दुगुना है) । इसलिए, इस वाँद्व को रोकना नितान्त 
भावर्यक दै । घतः यह रपट है कि जब तक हम सन्‍्तोपजनक जनसंख्या सस-दी नीति का श्राश्रय नहीं 
लेंगे, तब तक भार्थिक नियोजन से इच्चित लाम प्राप्त नहीं होंगे । 
झ्रभ्याल ४-..आरत में परिवार नियोजन बर्यों अत्यावश्यक्र दे इसके मांगे र्मे जो मुस्य 
ऋषिनाइयों हे, उनराः उन्‍्लेख करें, भर उन्हें दूर करते के उगव बताइए । (पत्राउ १६४७) 
ऋर 4--0७ $ उी्ाए।ए ?]तजह ९इलाएवो कफ तवते!& है. जलवा 
6 चाकों॥ छ॥0प005 त 5 ५४७४ बाते 8प28९80 गर]९घ७ एएट8 १० 700076 पीरा॥, 
(79०९ 2957) 
परिवार निशोज्न या आावोजित पिटृत्न का आाराय यद दै कि परिवार दिपयक प्रिमितता या 
बच्चों की हंख्या के जिपय में लावरकता हो। दूसरे शब्दों में इमका आशय इच्चानुसार बच्चे दैदा 
करना है, और उदलावश नहीं । इसके लिए जन्मनिरोत की वोई उचित विधि अपनादो द्ोगी। पारचात्य 
देशों में यह विरकाल से उनकी जनता के जोवन का श्रग बन चुद दे । इसके महल का ढा० जलियन 
इकतके सतरखे मदन विचाएक ने भी सम्र्वन बिसा है १ 
भारत में हमने तो अब तक भी इस पर विचार नदीं क्रिया था, जिन्तु अब तो सिर पर श्रा 
पड़ी है। वद दिन दूर नहीं जब कि इसे राप्ट्राय स्‍तर पर अपनाया जाएगा । इसे ग्वास्थ्य, सामातिक और 
आर्थिक दृश्यिं से सदण करना अत्यावश्य्क है। उन पर सद्चेपरः दम विचार कहेँगे। 
रखास्थ्य सुधार विरोपत- माताओं ओर दर्च्चा के स्वास्थ्य की दिशा में अत्यावश्यक् चरण दै। 
मवजात शिशुओं और माताओं की उच्च सृत्यु दर शिशु जन्मों दी निरतरता 2वं दुरवस्वा का प्रत्यक्ष 
बरिणम है ५ इसलिए, माता ये अच्छे खारध्य के: लिए और बच्चों के बेदतर पालन-पोपण के लिए 
चरिवाए-नियोजन आवश्यक तथा उचित ई। यह एक वद्य भारी सामाजिक लाम होगा । 


ह जनसंख्या २६ 

इस समस्‍या के समर्थन में आर्थिक आधार तो इनमे भी अधिक प्रदल दें । देश की जनसख्या 
पू्दतः बड़े भारी आवार के बावजूद ठेजी के साथ वद रदी दै। उद्योगीकरण और कृषि-विषयक विक्नाल 
इमारी छनमरवा सम्कन्दी मनस्प्र की चुनौरी के लिए परयाप्त उप्राय नहीं द क्योंकि सम्पत्तिउत्पादन की 
बृद्धि को नित नए पैदा होने गले वच्चे सा जाएँ गे। उद्ाहरणा्थ, इस बात का अनुमान किया गया दे 
कि जनमस्या का वारययि अतिरिक्त दृद्धे के लिए प्रति ब ५ लास टन झतिरिकत साथास्नों की 
आवश्यकता होगी। 

बाजी समय से जन्म दर वी वृद्धि के दिना भी जनसख्या की वद्धि हुई है। सरवार द्वारा 
नन-रदास्थ्य के उपायों (से अमरीका की सहायता से आरम्म किया गया मलेरिया निरोथक उपाय) से 
झल्युदर कम होगा और इस तरह प्राकृतिक रूप से जीवन बढ जाना जरूरी है। इसलिए परिवार नियोतन 
द्वारा जन्म-रर वो बयन्य जरुर दे ? 

कठिताइयाँ (/0॥00]५७७)--जो भी हो इसे शीघ्र शव राष्ट्रीय आधार पर ग्रहण 
करने के लिए पहना तो सइन दे, किन्तु करना बहुत कठिन द्वे। सरेप्रथम सबसे भोपण कंठिनाइ इसके 
बिरुद्ध सामात्य धार्मिझ पत्रपात दै। परिवार नियोतन इमारां सस्कति और परम्पराओं क विरुद्ध है । 
इसके झतिसिकत हमारी “कर्म” मिद्धान्त क्वा मान्यता हमको परिवार ऊे आकार के प्रति उदास'न बना 
देती है। इसलिए विद्मान पकृपात से संबपे वरना ठथा जनता बो परिवार नियोचन बृक्ति के लिए 
तैशर वरना झावसऊ दे । 

तिए पर, जन्म निरोध की ऐसी कोई विधि नहीं, जो ण्वगएक स्वीड दि योग्य हो, सदज हुवोष 
हो, प्रभावड़ारी और सुरक्षित हो भौर इससे भी अविझ समाज कै निर्षन वर्गों की छमता के अन्तर्गत 
हो। हमारी जनता इतना निर्षन दे कि बइ रासायनिक और यात्रेक गम नरोत्र या व्यय मार नहीं 
उठा सबता। भपतेका के विशेपह् डझा० झवत्राइम स्टोन को भारत सरबार ने ब्रिप्र रूप से इस 
आराय से ब्रामतित किया था कि बह रेसी <पयुक्त, सरल और सरती विधि बरी तजबीज करें दि जिसे 
जलता सदज ही अपना मझे। उतने “सुरक्षितकाज”” (85७ ए०४00) कली विधि का तनवाज्ञ की 
थी, जिसके लिए किस। प्रक्र को यात्रिकता या रासायनिकता को आवश्यकता नहीं, प्रध्युत स्त्री में 
प्रति मास * सुरक्षितन्‍्काल” को विद्मानना ५९ आधारित है, और उस काल पे मर्भाषान दा भय 
नहीं होगा । 

दीमरे, वित्त साधन वा प्रस्न दै। देश मर में परिवार निशोपन सम्बन्धी चिकित्सालयों 


दो आरम्न बरने और गर॑-निरोदी पदार्थों के वितरण में रूदायता के लिए बड़े बड़े बषोपों की आपश्यवता 
शेगी 


इस सम्बन्ध में एक सुभाव यह दिया जा सदता दे कि परिवार नियोजन वो मसरबारी 
प्रपतालों, सा।जनिक रहस्थ्य सरवाश्रों, प्रयृति गृद्दों और शिशु बत्यण-कद्रों दी सेवा वा एक भाग 
बना देना "[िए 

अन्त , इमारे देश दी रित्यों वा अझ्ान इस दिशा में वडा भारी दाया है । हम माता वो 
गर्भ निरोष वस्तु और बुद्ध दपा हुई खूचनाएँ नहीं संप सबते | परिबार+निशोजन केढ्रों में तिपात्मक 
अररशन इस कटिर5 बो थोड़ा इल बर सकते हैं । 

परिविर नियोवन झइए न ब्रने में इतना बच्य नोसिम दे कि उप पर विजय पाने के लिए 
निश्चित उग्राय शोना चाहिए । यद वस्तुतः पस्न्‍्नता की दात है दि भारत मरवार ने अपने मिश्चय की 
घोउणा बरते हुए प्ररद जिया द कि वइ इसे लोर प्रिय बनाने बी भरसय चेणा बरेगी। वरतुनः, विश्व 
भर में मारत दवा पड़ता देरा ई, जियने सररारी स्तर पर परिक्षर-नि शेजन हो झदण छिया है ! तद- 
नुसार प्रधम पर गय खोव-। में परिवाए-निश्ेतन के प्रोशम के लिए ६५ लास रु० रफ़ा गया दा । 
इस धोग्राम के निम्नलिसित उर्े श्य दैं--(?) जिन कारणों से मारत में अत्यधिक जनमस्या पृद्धि हो 


३० सुदोध भारतोय अर्थशास्त्र 


रहो हे, उनमें रंवंसाधारण दो शबगत कराना ; (२) परिवार-निदोजन सम्बन्धी उचित टयायों दी 
जानकारी प्राप्त करता और उन उपायों का सस्पारण में अचार करना; और (१) सत्वारी अखतातों, 
सावेजनिक साश्थ्य-पेन्ड्रों आदि में परिवास्ननियोजन , सम्बन्धी सेवाएँ चालू करमा । इससे सम्बन्धित 
विभिन्‍न सम्स्याश्रों का अध्ययन बरने के लिए क्मेटियों का निउुक्ति के अतिरिवत, “हुरक्धित-काल!! 
की विधि को लोकप्रिय वरने के लिए कुछ ८क नमूने के वेन्द्र बारी किए गए हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू में प्रस्विरनियोगन का मुख्य आशय इसके लिए लनमत 
तैयार करना और सौजूदा अनवारी के आधार पर पररिवार-नियोजन का कार्य झारस्म करना था। 
लेकिन प्रव इस दिशा में स्थिति का सुपर होने से काफा विक्रास हुआ हैं, और अद "द्विताव पंचवर्षीय 
योजना के अनर्गत इसका विकास करने का बोशिश है? । इस कार्य को पूर्ति के लिए ५ करोड़ 8० 
बड़ ऊख्बन्व किया गया है। द्विताव य्ोचना के काल में ३०० नागरिक तथा २,००० ग्रामाण पत्वार- 
नियोजन केन्द्र खोचर जाएँगे । केन्द में केन्द्राय परिवार नियोजन झ्ययोग की स्थापना दा गई है, नो 
परिवार-नियोजन के वायैकम का निर्देशन करेगा । प्रावः 4ल्‍्येक राज्य में परिदार-नियोजन आयोग काये 
कर रहे हैं। बम्बई, मेसर और कलकत्ता आदि कई जगढ़ों पर परिदार नियोजन सम्वन्धा प्रशिद्ण की 
व्यवस्था की ५ई है | प्रादेशिक परिबार-नियोजन बन्‍्दों को चलाने के लिए भी सरयारी अनु नों की 
व्यवस्था का जा रही दे । समाचारों, पिल्‍्मों, विज्ञपौ्नों और पोरटरों के द्वारा जनमत बी परिवार- 
नियोजन दा। अर आवर्पित किया जा रहा ई जिससे सबलाघारण को श्ल दिशा में प्रशिक्षित किया जा 
सके ? गम निरोतक़ सामसि+ं की परक्षा दो रही दे और उचित एव प्रमावकरी समेनिरोधक सामगियों 
का प्रचार किया जा रहा है । 

प्र४गस ५---देशा की कृपि सम्बन्धी गतिविधि के आधार पर भारत में जनसेंड्या दृष्धि 


की समस्‍या का निरूपण कीतिए । (बम्बर १६५५) 
एंड, 5 -70॥8203$ ६॥6 870एा-॥ ०६ छ०एणे&60 ग7 वणत8& उतर (99 ९०० - 
(6< 0९ छाए घडाए।वपरॉपडी 8० प्रांत (8०७8० 4955) 


१६२१ तथा ५१ के दाच जनसस्या में ४४% वृद्धि हुईं। लेबिन ऋषिन्त्ेत्र में झुंल ५% 
विस्तार हुआ (उपयु क्‍त प्रश्न ३ का उत्तर देखिए) । क्राजादी तथा इकित्ेत्र की असमानता नी पूर्ति 
जमीन से भविक पेदावार करके दूर को गई । लेकिन यद वात मावनी पड़ेगी कि कृषि-उपाइन, विशेष 
रूप से साद्यान्त का उत्तादन आ्रव्रादी की चुलना में बहुत कम हुआ । इस प्रकार पिछली शताब्दी के 
अन्त में जो ४०-५० लाख वा साचगन्न का ज्ञावित्य था वइ इस शवाब्दी के म'य में आकर मारी कमी 
में बदल यया । लेकिन २६५०-५१ से प्रथम पचवर्षीय योडन्य के अन्तग्ेत इस कमी दो दूर करने का 
प्रयास किया गद्ा जिसके फलस्वरूप स्पायान्न का >त्पादन अविक हो गया है। इस स्थित को बनाए 
रफने के [लए शक ओर तो रास के उत्पादन पर बल देना दोगा और उसे बद्ना होगा तथा दूसरी 
ओर परिवार नियोजन वैसे उपायों दाय आदादी क। वृद्धि को रोकना होगा । 


सामाजिय सगठत झोर ससयाएँ झ््र 


अच दिखाएों पर ग्यित्ता और खचारू उत्मदों (सम्कारों) वे कारण से बेवस 
मारी राष्ट्रीय क्षति हुई है, प्रत्युत प्राशायथी तत्त्वा को अधिक बल मिला है । 

'कर्मवाद' म विश्वास के वारण लाग भाग्यवादी बन गए हूं । इससे उनके 
प्राथिक उदेइ्य और उनको प्रेरणा शवित नष्ट हो जाती है। 

जो भी हो, शिक्षा के विस्तार श्रौर यातायान एवं परिवहन दे विदास के 
साथ इन सस्थाओ का बत क्षीश हो रहा है प्रौर उनक प्रमाव घट रहे हूं | इतमे पर 
मी उनके हवधा लोप होने में तो भ्रभी बहुत समय लगेगा भोर तब तक य प्रधाए श्रोर 
सस्याएँ देश की भ्राधिक उन्‍ति से बाघव' बनी रहयी । 


अध्याय ४ 
कऋूवि-उत्पादन 
(#87०ए/एश 700एपल्‍८४०) 


प्राकृदिक श्रौर मानवी साधनों का ग्रध्ययत करने के बाद भ्रव हम देश के बाखों 
लोगो के मुख्य व्यवसाय कृषि का श्रष्ययन करेंगे | ऐसा करते समय हमें यह समरभ 
लेना चाहिए कि देश के आर्थिक जीवन में कृषि का ठीक-ठीक बया स्थान है, भर 
कैसे वह उसकी अंयं-तीति को प्रभावित करती है । 

2 न ?--भारत के भ्राधिक्र जीवन में कृषि के महत्त्त और उसकी प्रतिप्ठा को 
रु जज़ति उदाहरणो की सहायता से रुपष्ट करें । (लखनऊ वि० वि० १४४) 
के 0 4---0ग्रर्शप्र।ए छड़ाआ परंधर ॥8 बात ० 50090]0 ॥059/0॥5 4) 
907(श्ाल९ जाते अंश्ाहीट्या22 0 अह/लॉधपाट ग. फ#ि९ €८०णा०वांए ॥8 0 
पाता #. फटा २995 
यह सर्वविदित है कि अत्यधिक प्राचीन काल से भारत में लोगों का प्रमुख 
व्यवसाय कृषि रहा है, और जब कि प्राय पग्रन्य सभी देशो में कृषि का महत्त्व पर्याप्त 
रूप में कम हो गया है, हमारे देश में यह प्रत्रल बना हुप्रा है जैसा कि निम्त ऑकड़ों 

से स्पष्ट है । 

(१) १९५६ की जतगणाता के अनुसार, २४ करोड ६१ लाख जनता (श्रमिक 
श्रौर उनके ग्राथ्रित) ग्रयवा कुल जनमछया का ७० प्रतिश्नत प्रत्यक्षत, कृषि में लगे 
हुए थे । 

(२) देझ् के दापिक कुल सम्पत्ति-उस्पादन में कृषि का अश्चदान लगभग ब्राघा 
है। १९५६-५७ में यह ग्रशदान ४८ ६९% था। 

(३) क्षपि से ही देश की जतसरगा को नेजन मिलता है। विदेशों से केवल 
४५% प्रतिश्नत ख़ाद्यान्तों की आ्रावश्यक्रताएँ प्राप्त करनी होती हैं । 

(४) हृएि न केवल जनप्रस्या को ही प्रन्‍्न देती है, प्रत्युत देश के निर्माण- 
वारदी उद्योगों को भी कच्चे पद्मारव प्रदान करतो है ! सूती बन छूट झ्रोर खाँड सरोखे 
उद्योग इृषि द्वारा उत्तादित कच्चे पद्यर्यों के मिलने के कारण विकद्तित हुए । 

(५) इृपि-विषणक कच्चे पदार्थों ही से देश के श्रातरिक और बाहरी दोनो 
ब्यापारों का निर्माण होता है । हमारी निर्यात बी मदो झें जूट, चाय, कपास, मसान्ते 
तिलहन, तम्बाक्‌ का प्रमुख स्थान है । 

(६) सरकार का वित-सम्वन्धी दाँचा भी श्रधिकाशत. कृषि पर ग्राघारित है। 

(७) हृषि बी सामांजिकर और राजवबोतिक प्रतिप्ठा भी पर्याप्त है। हि 
एक खुली हवा का व्यवसाय है ग्रौर फलस्वरूप क्सिन मेहनती झौर ग्रात्म-निर्मर 


६ 


कृषि उत्पादन ३७ 


वर्ण के लोग हैं भौर वे राज्य की वेन्द्रीय णवित हैं । वही वग्ग देश की रक्षा के लिए 
सैमिक पदान करता है । इसके भतिरिक्त कूपक जनसल्या का, अपने स्थिर दृष्टिकोण 
भौर विचारो के साथ, समाजिक झौर राजनीतिक क्षेत्रो म महान्‌ प्रभाव है 

इस तरह तनिक भी सन्‍्देह नही रह जाता कि मारत म इत्रि माखीय आर्थिक 

” ध्रषाली वा केन्द्रीय राष्ट्रीय उद्योग हें ॥ 

जो भी हो, हमने ऊपर जो कृषि के सर्वोवरि महत्व का प्रध्ययन किया हे, 
बह प्रत्यधिक गम्भीर त्रुटि है। यहो हमारे देश को निर्धनता तथा झाधिक अस्थिरता 
के लिए जिम्मेदार है, क्योकि हमारे इषि के तरीके बहुत ही पिछड़े हुए हैं । 


प्रर्च २--भारत को मूल्य कृषि फसलो का उल्लेख कोजिए ॥ उनका महत्त्व 
स्पष्ट घोजिए श्र उनमे से प्रत्येक का क्षेयोप विभाजन प्रकट कोजिए। 
0 2--एक्र था 80९०एणा६ ० ९ छालएशं तैश्ञाकॉ(फर्ओं (/णा॒5 0 


[00॥8 एरएाश्राव (शक वगफ्णाब्प९९ 500 तह/0४6६ 0 उ९//0एग्ल्‍क ताशाएर0ा 
लय पाता 


भारत म उचि-उत्पादन वे दो झसाधारण रूप य हें-- (१) अनेक प्रगार की 

फसलें (२) साद्ये तर पसलों की ऋचा साध फसलों का अति आधिक्य | श्रयनवृत्त, उप- 

भ्रयनवृत्त या समश्षीतोष्ण क्षेत्र की शायद ही कोई फसल हो जो देश के विभी न किसी 

/ भाग में नहीं बोई जाती । देश वे बोय जाने वाले वुल भूमि क्षेत्र वे लगभग ( भाग 

पर प्राद्य फसलें उगागी जातो हैं । 
(क) खाद्य-फसलें ([००१ (7४०9५) 

<चावल (]५८००)--यह झनेक दृष्टियो से भारत की प्रमुष्व फसल है। यह 

भ्रच्छे पानी वाले, तीची भूमि के पग्रयसयुत्त सम्बन्धी क्षेत्रो म उत्प्त होता है । १६५८ 

५६ मं, चावल ग्रधीन क्षेत्र 5१६ लाख एफ्ड था, और कुत उत्पादन २६७ लाख टन 

हुप्रा था। चावल उत्तत्त करने वाले मुख्य प्रदेश क्रम स य हं--बिहार, पश्चिमी बगाल, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उडोसा और आन्ध्र प्रदेश ! 

बर्मा के भारत से अलग हो जाने के बाद से भारत म पर्याप्त चावल नहीं 

होता, इसलिए भारतीय जनसख्या की ग्रावश्यवताओं को पूरा करन बे लिए विदेशा 


। मे चायप्त आयात बरता पद रहा है । 


| जोहे (५४०४४)--यह द्वितीय महत्त्वपूर्ण फमल है और पजाब तथा उत्तर 


प्रदेश का प्रधान साथ है । भोजन की दृष्टि से यह्‌ चावल से भ्रधिक प्रीष्टिक है । 
३ १६४७-अ८ में २०७ लाख एकड भूपि से ७७ लाख टन गेहूँ उत्पादन करने का प्रनुमान 
था । प्रति एकड प्राप्ति की दृष्टि से एक राज्य से दूसरे राज्य म बडी भारी भिन्‍नता 
है--बिहार में यह प्राप्ति 5८२ पौंड प्रति एकड है पजाब मे ७२८ पौड और 
। “रराबाद में २३१ पौंड । 
म_ोटे प्र (80ल्‍--ज्वार, बाजरा भोर रागोी)--य घटिया विस्म वे 
मोदे भान हैं भोर फ्नत निर्धत लोगो वे खाय हैं। १६५७ ५८ में ज्वार अधोत दोत्र 
४६४ साथ एक्ड या, याजरे या २४७ लाख झौर रागी वा ५६ लाख एकड था। 


ड््ष सुवोध भारतीय अर्थशास्त्र 


और इनका उत्पादन जमश ८०६ लास, ३५७ लाख और १६१२ लाख टन हुप्रा। 
सकी (१७2९) का हू उत्तर भारत में गरीब वर्गों के लिए एक ग्रत्य महृत्तत- 
पूर्ण खाद्यान्न है और इसकाडठल चारे के काम झाता है। १६५७-४८ में यह ६७६ 
दाख एकडों में बोया गया, जिसे ३० ६ लाख टन का उत्पादन हुग्ना । इसके मुख्य 
उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश और प्रजाव हैं । 
दाले (?05९७) नये देश भर में बहुनायत के साथ उत्पन्न बी जाती है ग्रौर 
लोगों वी सूराक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ हैं, विद्येपत: इसलिए कि बहुत बडी जन 
सख्या छाकाहारी है। १६५७-४८ में (चने के अतिरिक्त) ३२२ लाख एकड़ जमीन 
पर दालो की खेती होतो थी झौर उत्पाद ४५ लाख टन था ॥ 
चना (6:०0 )--यह प्रमुख दाल है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश 
झोौर राजह्वान मे सुख्यत* उत्पुक्त होता है । १६५७-५८ में चत्रा २२४ लाख एकड़ों 
में बोया गया था धोर इसका कुल उत्पादत ४७ ५ लाख टन हुआ था । 
दालो वा चारा सम्बन्धी भी बहुत महत्व है। यह उतके फसलों सम्बन्धी 
वैज्ञानिक क्रम्त के महत्त्व से भ्रतिरिवत है, वयोकि उतसे भूमि समृद्ध होती है । 
जो (]30०9)--यह खाद्य फसल की श्रपेक्षा श्रधिक नकदी की फल है 
वयोकि इसका वियर (एछ प्रकार वी शराब) दनाते में उपयोग किया जाता है।, 
इसके मृर्य उत्तादन-क्षेत्र हैँ---उत्तर प्रदेश, और राजस्थान | थो उत्पन्त करने वाले 
ढुल एक्ड क्षेत्र का हु इन प्रदेशों में है। १६५७-५८ में जी ७५ लाख एपड़ में वोया 
गयाया और इसका उत्पादन २२ लाख टेन हुप्रा था। 
प्रथम पचवर्पीय योजना में खाद्याग्व में काफी वृद्धि हुई है। खाद्यान्न बी 
दावार १६५०-५१ में ४१७ लाख टन से वढकर १६५५-५६ में ५४६ लाख टन हुई। 
जहाँ १६५०-५१ में दाखों श्लोर चने का उत्पादन ८३ लाख टव था, १६५५-५६ में 
वही १०२ लाख टन हो गया। इस श्रकार श्रयम प्रचवर्षीम योजना-काल में जहाँ 
१६५०-४१ में बुल खाद्यान्न उत्पादन ५०० लाख टन के लगभग था, वह्दो १६५४० 
५६ में बढ़कर ६४६ लाख टन हो गया । इस श्रकार प्रयम योजना-ताल में खाद्यास्त के 
उत्पादन में प्राथ ३०५ की वृद्धि हुई । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में भो ग्राश्वा की जाती है कि खाद्यान्न के 
उलादन में उन्नति होगी । द्याशा करती चाहिए कि १६६०-६६ तक देश म॑ खाद्यान्न 
का उत्यादन ७५० लास टन तक होने लगेगा। द्वितीय योजना-काल में इस प्रताए 
१०० लाख टन ग्रथिक खाद्यान्न उततन होने लगेगा। यह वृद्धि प्रनुमानतः १५% 
होगी। ट्वित॑व योजता वा पुनरोश्षित खाद्यास्त सम्बन्धी लक्ष्य ८०५ लाख टन के 
उत्पादन है । 
गल्‍ता (8पढ7८४०८)>--भा रक्त में गन्ने का क्षेत्रफल संसार में संत्से बडा है। 
भद्दे किसान की उक़दी फ़मलों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । १६५७-४६ में देश में गले 
की फसल ५० लाख एुकडो म॑ वोयी गयी थी ॥ उत्तर प्रदेश, पजाव और विद्वार गला- 
उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं; पजाव और परिचमी दगाल में मी महत्त्वपूर्ण उसादन होता 
है । देश में गन्ना-पवीन कुल छेत्र का ६०% माग से अधिक केवल उत्तर प्रदेश में है। 


कृषि उत्पाएव इ् 


प्रजाब और बिहार म से प्रत्येक मं १०”; गस्ता अदीन क्षेत्र हैं । इतके अतिरिक्त 
वस्वई, भआरान््र प्रदेश और मंसूर में मी यनत की फसल होती है । 


दर (ख) खा््येतर रेशेदार फमलें 
(8) एणा ए0०0प एफ. शिए/ट5 

दपास (0७४८०७)--पह मुख्य रेशेदार फसल हे ओर विश्व म कपास उत्पन्न 
बरने वाल देशो मे भारत का स्थ।न तीसरा है, जिनम भ्रमरोका राबसे पहला है शोर 
हस का दूसरा नम्बर है! 

कपास विभिन्‍न प्रकार की जलवायु मे उत्तन्‍्न होती है यह बम्बई के रूक्ष 
भौर पश्चिमो बगान वे नमदार दोनो क्षत्रा म पंदा होती है। दक्षिण की चिपचिपरी 
काली भूमि इसकी कृषि के लिए आदशे है / भारत में दम्वई राज्य, कपास वे उत्पादन 
वी दृष्टि से सर्वाधिक्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, यहां देश के समस्त कपास के उत्पादन का 
५०% से भ्धिक उत्पन्न हाता है । मैसूर मध्यप्रदेश भौर पजाब मे भी पर्याप्त मात्रा 
में कपास का उत्पादन होता है । इन प्रदेशों म सारे देश की कपास के उत्पादन का 
प्राय २०% वपास उत्वस्न होतो है । 

प्रभी कुछ दितो पूव तब भ्रधिकाश भारतीय बषाप्ष छोटे रेशे की होती थी, 
जो केवल मोटा वस्त्र बनाते के लिए उपयुतत है। विभाजन के कारण हमारे कपास- 
उत्पादन पर बडा बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके फतस्वरूप न केवल झान्तरिक भाव 
इयकताप्रो वे लिए कु उत्पादन ही ध्पर्याप्त है प्रत्युत प्रव अवनी मिलो को चालू 
रखने के लिए विदेशों से प्रायात की बडी भारी आवश्यकता हो गई है । 

जूद (37१॥७--पटसन )--दूसरी भहत्त्वपूर्ण रेशेदार फसल जूट है, जिसे उसके 
रग भौर उच्च नकद मूल्य के कारण 'सुनहरी तार! कहते हैं। अ्विभाजित भारत में 
इसवे' उत्पादन से विश्व एकाधिकार प्राप्त था । 

पश्चिमी बगाल, प्ासाम, विहार ग्रौर उडीसा इसके मुख्य उत्पास्त-दीत्र हैं । 
कुल फमन का ग्राधा प्रवेले पश्चिमी बगाल म होता है ग्रोर भ्रासाम तथा विहार प्रत्येक 
में २०% पठसन उत्पन्न होता है। 

१६४८-४६ म बुत क्षेत्र ७,६६,० ०० एकड घा ओर ग्र/प्ति लयमग २० लाख 
गाँढें यो, जो हपारे जूट-उद्योग को स्‍्रावश्यकताओं के लिए सर्वधा अपर्माप्त हैँ। ग्रधिक 
जूट उत्पन्न ब रने वे यत्व किए गए हैं भोर किए जा रहे हैं। निम्न आँवडो से भारत 
सरकार के पटसन सम्बंधी उद्योग झोर प्रयत्तो की सफतता को ग्रांवा जा सकता 
हैं । ट्रावनकौर, मंसूर प्रौर उत्तर प्रदेश म जूट बी कृषि के प्रयोग के परिणाम ग्रच्छे 
दिपाई दिए हैँ । जुहाँ विभाजन के व में भारतीय सघ म केवल १७ लाख गाॉडें 
उत्पन्न हुईं थी वहाँ श्र (-५२ मे ४६ल स॒ गांठें उत्सन की गईं । (६८-५६ में 
समभग ५१८ लाख गाँठें उत्तरा की गई झोर १८ ३ लाख एकड भूमि मे पठमन का 

22 हुग्रा । प्रति एबड उत्पादन में दृद्धि के ग्रतिरिक्त माल की क्यालिटी सुधारने 


० सुवोध भारतीय श्रर्यज्ञास्त्र 


भय खा््येतर फसलें (00067 ण्प-००० (7०8) 
_तिलहन (008९९83)--भारत में अनेक प्रकार के तिलहन पैदा होते है, जंसे 
मूंगफ़ली, भ्रलस्ती, तरे और रेंडी । पहले इनका मुख्यतः निर्यात किया जाता था, यद्यपि 
घनस्पति धी, साबन, चिकनाई के तेल आदि बनाने के लिए आनतरिक माँग में बृद्धि: 
हो रही है । 
मूंगफली (&700707070%) --तिलहनों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। १६५८-४६ 
में मूँगफली के झघीन प्राय १४४ लाख एकड भूमि थी और इसका उत्पादन श्राय; ४८ 
लाख टने था।॥ यह मुख्यव. वम्वई, प्रान्ध्र प्रदेश, मद्रास, मेसूर भौर उत्तर प्रदेश में 
पँदा होती है । इन प्रदेशों मे सारे उत्पादन का ५०% उत्पन्न होता है । श्रलसों 
मुख्यत मध्य प्रदेश, वम्बई, राजस्थान और विहार में उत्तन्‍्त होती है | तरे (89०) 
श्रौर सरसो के तिलहन उत्तरी भारत में मुख्यत, पजाव, राजस्थान, उत्तर भ्रदेश और 
मध्य प्रदेश में चंदा होते हें । 
>मम्बिकू (7०७७०००)---इसे भारत मैं स्यंप्रथम पुरंगालियों ने प्रचलित किया 
भरा । वत्तमान में, उत्पादन की दृष्टि से अमरीका और च्लोच के बाद मारत वा तृतीय 
स्थान है । जितना तम्बाकू पैदा होता है, उसका श्रक्षिकाश ग्ान्तरिक रूप में खप जाता 
है। ग्रधिज्ञाय भारतीय तम्बाकू की १त्ती मोटी है ओर फनस्वरूप प्िगरेट धनाने के 
काम नही गा सकती । तम्वाझू के सम्बन्ध में हमारी समस्या उत्पादन बढाने की नहीं 
है बल्कि उसकी क्वालिटी सुधारने की है। अब तम्बाकू की वढिथा पत्ती उगाने के 
विषय॑ में खोज हो रद्ी है, जिससे हमारे थद्धां सिगरेट-उद्योग का विकास हो धक्के । 
तम्बाकू की वंषिक खेती दस लाख छुकड भूमि पर होती है। कुल उत्पादन का 
आधा भाग आश्न में होता है। इसके वाद बम्बई, सद्रास तथा विद्दार का नाम प्राता 
है। १६५०-५१ में २५४७ लाख टन तम्बाकू का टत्वादन हुप्रा । १९५५-५६ में उत्पादन 
२५६ लाख टन हो गया और १६५६-५७ में तीन लाख टस हुश्ना । द्वितीय योजता 
में १६६०-६१ तक उत्पादन का लक्ष्य भी तीव लाख टन है । १६५७-४८ में प्रनायाम॑ 
ही तम्बाकू का उत्पादन गिर गयाथा। 
मंशीली बस्तुएँ (732०ए०४ ६०७) 
>साप (76७)--विदंव भर में, चीन के वाद, भारत में सबसे ग्रधिक चाय 
का उत्पादन होता है । यदि केवल निर्यात्रों को ही लिया जाए, तो भारत का सर्वो- 
परि स्थान है । इसका तीन-चौथाई उत्पादन निर्यात कया जाता है ॥ 
देश भर के बोये जाने वाले क्षेत्र मे गय्थप्ि चाय ५५% पर भी नहीं दोयी 
जाती तथापि ग्रामाम भ्रौर परिछियो वगाल को अर्थ-तीतियों श्रौर साथ ही देश के 
विदेशी व्यापार मे इसकी स्थिति, वस्तुत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह मारतीय तिर्यात 
बगागल, की, सत्पो, वज़ी, दिलीएए; मह, है, ६. १६५ ७४६. मे, १२० रोज़ रु० की. चाग़र, का. 
मिर्यात हुआ था । पिछले कई वर्षों से राजकौप को इस पर शुल्क द्वारा १० करोड 
शु० वापिक का लाभ हुआ है। डर 
अयप्ताम भौर पस्चिमौ बगाल चाय के मुख्य उत्पादन-सछ्षेत्र हैं । अन्य उत्पादत- 
क्षेत्र थे हँ---पधजाव (कागड़ा घाटी), उत्तर प्रदेश (देहरादुन), मद्रांध और बेर्स । 


कृषि-उत्पादन ड््‌ 


“१६५०-५१ में ६,०३० लाख पोड से वढवर १६५५-५६ म ६ ४४० लाख पौंड चाय 
उत्पन्त हुई । द्वितोय याजना म यह मात्रा ७ ००० पौंड होगी अर्थात ६% श्रधिक । 

हवा (एणा००)-मह्‌ मंमूर झौर कुर्ग तथा मद्रास म नीलगिरि पर्वेतों म 
बूदा होता है। १६५८ ५६ मे बहवा अधीन क्षेत्र लगभग २४५ लाख एक्ड है जिसमे 
प्राय ४३,००० टन कहया उत्पन्न हुमा | ब्राजील वे सस्ते कहवा ने हमारे कहवा 
सम्बन्धी योरोपीय निर्यात पर विपरीत प्रभाव डाला है वर्तमान में इसबी खपत वो 

, लोकप्रिय करने के यत्न हो रहे हैं और देश के बडे बडे नगरो में काफी हाउस खोले 
जारहेहें। 
प्रग्य फसलें. रचड (09० (7४०७. ४ए्र९ ) -- यह मुख्यत्त दक्षिण 
भारत के बेरल प्रदेश (७०%,) मद्रास झौर मेंसूर राज्या म उत्पन्न होता है । पहले 
इसकी भ्रधिकाश मात्रा को निर्यात कर दिया जाता था कितु १६३६ म मोटरा के 
टायर प्रादि बनाने वे' लिए कलतत्ता बे निकट एक वहा भारी वारखाना खोला गया 
था। प्रव रवड का उत्पादन हमारी प्रान्तरिक प्रावश्यक्तताप्रों को भी पूरा नही करता। 
इसलिए रबड के उत्पादन म वृद्धि बरने के प्रयत्व किए जा रहे हैं । १६५७ मे २३८ 
लाख एव्ड भूमि पर रबड पंदा क्या जाता था और <८ ००० टन कच्चा रबड़ उत्पन्न 
हीता था । हमारी प्रान्तरिक माँग ३१,००० टन रबड वी है । 

“मसाले (89009)--यद्यपि मसाले बहुत थाडे क्षेत्रफ्त म उत्पात होते हैं तथापि 
भारत के दक्षिण पश्चिम तट के मंदानों की अर्थ व्यवस्था म इनका महत्वप्रुण स्थान 
है । इन तटवर्ती मंदानों मे इनका उत्पादन होता है । पिछल तीन वर्षों मे इनसे 
२२६ बरोड रुपया प्िदेशी विनिमय म प्राप्त हुप्रा था । इनम बाती मिच सवाधिक 
महत्त्वपूर्ण है । 

चारे षी फसलें (]'000०- 07099)--इरशा तथ्य के बावजूद कि देश वी 
महान्‌ पशु जनसम्पा के लिए चारे वो फसलें भ्रत्यावश्यक हैं तिम पर भी उनके लिए 
अत्यधिक प्रयर्याष्त क्षेत्र है (दुल बोए जाने वाले क्षेत्र का कठिनाई से ४९%, ) । य फ्सलें 
मुख्यत पजाव, उत्तर प्रदेश झोर बम्बई में उत्पन्न होती हैं। कृषि विभाग न राज्यों 
में बस्सीम घास को कृषि को लोकप्रिय बनाया है जो भत्युत्तम चारा है । 


अच्याय ५ 
भूमि को समस्याएँ 
(शिक्राक्षा5 ण॑ 7,४70) 


४ कृषि में भूमि बुनियादी (ग्राधारमूलक) भ्रंश् है । इसलिए यह सर्देथा उचित 
है कि हम देश के भूमिसाधनों और उनकी मुल्य समस्याद्रों के परीक्षण के साथ-साथ / 
मारतीण कृषि का प्रध्ययन श्रारम्भ करें $ 

भूमि को उपयोग में लावा (.04 ए0028800 ) --इस बात की जाने सेना 
बडा जरूरी है कि देश की कुन भूमि कितनी है दया उसे जितने भिन्‍न कार्यों में उप» 
योग किया जाता है । 

भूमि उपयोगिता आँकडे (१६५६-५७) के अनुसार इस प्रकार हैँ-- 


श्रनुमानतः 

(करोड़ एवड में) 
सारा भौगोलिक क्षेत्र *** छ० ६३ 
वर्गीकित क्षेत्र ४! ७१६९७ 
बन हज ३२५४ 


(वह भूमि) जो क्ृषि-कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं है ४" ११५५ 
बिना काइत बाली भूमि (उपज्राऊ होने के लिए 


छोडी गई भूमि के श्रतिरिकत ) >०5. & छ० 
उपजाऊ होने के लिए छोडी गई चालू भूमि बा र६४ 
उपयुक्त के भ्रतिरिकत इस प्रकार की भूमि ४० बह. ई: 
वाया गया शुद्ध सकें 7** ३२०७ 
बोया गया क्षेत्र *»* ३६-६६ 


उपर्युक्त ऑँकडो से यह स्पष्ट है कि कुल ८०६३ करोड एक्ड भूमि तथा 
वर्गाक्त ७१ ६७ करोड़ एवड में से सिर्फ ३६६६ करोड़ एकड मूमि पर खेती होती 
है । इसके भ्रतिरिक्‍्त पर्याप्त विस्वृत भूमिक्षेत्र कृपि्योग्य है लेकिन छेती न होने के 
कारण बेकार पढ़ा है । 

प्रश्न ?--भारत में छृषि के क्षेरफ्ल्ल की विस्तुत करने को गुद्धाइश पर 
विचार कीजिए । 


अआयदा 
भारत में भूमि-सुघार श्रौर विकास के क्षेत्र पर विचार कीजिए । 
(0 4---705९059 (86 5९०४९ ० €५६९७९ींचड दर8 डात्य ते सपरीरग्ोॉणः 
इंच एणया9. 
छः 
एफ फ_ड 5८०७९ ता [07 ए९्टाव्रणा4 (0 ३७वें ऐएशे०एा॥शाई ई0 ॥894. 


फँद 


भूमि की समस्याएँ डदे 


बृवि योग्य परती भूमिया घी सोमा शोर प्रकार («४०७ छश्ते दसाते8 
गा (परपत्वा ॥० पएबञ6 7 बधवैप) --+भा रत्त मे भ्रमि उपयोग वे विवरण पर दृष्टिपात 
करते हो मालूम हो जाता है नि भारत मे कूल भूमि वा एप बहुत बडा ग्रनुपात 
(१६ प्रतिशत) बेकार पडा है यद्यत्रि वह शपि योग्य है 

भूमि सुधार दा क्षेत्र शोर विधियाँ (५५ )७७ ६४३ हाल्मोत व ०९ एल 
ध०त)--भूमि युधार वा बाय सहज उही है | छोटे मोटे क्षत्रा को जहाँ-तहाँ मिलाया 
जा मक़ता है किसु बूषि भ्रधोन क्षत्र मे ठोस वृद्धि की बिसो भी योजना बे जिए 
मूमिन्युधार वे काय को सायठित प्राधपर पर करना होगा । वेवल राज्य के प्रायोजन 
से ही इम बात की प्राशा को जा सक्तो है। इस दिश्ञा में सर्वोपरि प्रत्यावश्यर यरण 
यह जान पड़ता है कि सब उपलब्व भूमियों को उपयोगी बयाने के लिए शीघ्र हो भूमि 
की नाथ जाँद की जाए जिससे कि हृकि-्योग्य क्षैत्रों को सोत हो सडझे और श्रावश्यक भूमि 
सुधार एण्य थी उपायों के अनुसार उनझा व्‌ धफ़रण ऐिया जा सके । 

(२) इषि गोग्य पर्ती भूजियों का सुधार (॥5९६७७५७०ा ०६ 0प्रोधरणफ५ 
१५४१६०७)--इन मे से धधिक से प्रधित़् २ से २६९ करोड एम्ड परती भूमि ऐसी होगी 
जिसे ध्राधिवः दृष्टि से कूपि प्रधीन बनाया जा सवगा । 

भूमि को सेती के याग्य बनाने का योजना व वायक्रम को तीत्र गति रे चलाने 
की ज़रूरत है । जिन क्षेत्रो मे भूमि को कृषि पोग्य बनाने के लिए बहुत परिश्रम वी 
प्रावश्यव॒ता है वहां ऐसी भूमि को केन्द्रीय प्रथत्रा राज्य ट्रेडटर संगठन को शॉँव देना 
चाहिए । लेकिन जहाँ इस काम वो छोदे झ्ौजारो पअथत्रा ढारो वी मददरों ही 
किफायत स पूरा किया जा सके वहाँ जमीन को जमोने रहित गयवां क्र जमीन 
वाले रिसाना मे बाँट देना चाहिए। उहू इस काम ये राज्य की ओर से भी सहायता 
मिलनी चाहिए। लेजिय जिन गाँवो मे कृषि योग्य छोटी जात हो उ हे सुधारने थे 
लिए सरवार द्वारा नहरो प्रौर ननकरो व रूप में सहायता मिलती चाहिए। इस वाम 
को पूरा करने के लिए उसे कुएं बताने यो लिए सद्ायदा भ्रथवा ढोर खरीदने, 
झोजार लाने साद तथा बीज मोल लेने दे! लिए उधार वा। प्रबध करना चाहिए प्रौर 
बुछ परसे के लिए इस प्रवार कृषि योग्य बनाई गई भूमिया पर कर (राजस्व) से मुक्ति 
होनी चाहिए । जहाँ मुख्य बठियाई पानी की कमी है वहाँ सिचाई वा प्रशाय् वरता 
चाहिए । जिन क्षत्रों में मतेरिया का भयहूर प्रतोव हो उन क्षत्रों से भूमि को इथि- 
योग्य बारे से पूव मलेरिया की रोकृपाम वरने वा बाम ज्यादा जरूरी होगा । 

(से) पावी घास फूल व ली भूजियों का सुधार ([२6णल्‍७0%७०णा ० १४०१- 
िश्करीश्ते [.08 )9)7-पुलवात्मक दृध्दि से इध् प्रकार को भूमियों को पुन हपिन्याग्य 
बहाना अयेख इत सहज है । इनसे से मधिराण भूमियाँ निश्चित वधा के क्षेत्रा मे हूं 
भौर उनरी सूमियाँ बहुत प्च्छो हूं। यदि भनुमानित एंक करोड एवंडो का सुधार गिया 
जा सर, तो इससे देव के प्राचन्‍्साधना मे ३० लाख टन को यापिक वृद्धि हो 
जाएगे । 

(गो रशर अपश 'तालतार बाली भूनियों को भो भूमि-सुधार वी उचित कार्य- 
वाहिया तथा भूमि सरक्षए द्वारा सुधारा जा सबता है ! 


च्ड्ड * तुबोध भारतोय श्र ज्ञास्त्र 


सरकार के भ्रस्ताबित तथा प्रयोग में लाए गए उपाय (8६0ए8 ६९ 8४१ 
]7णए०8९१ एए ४6 ध०एल्‍्णाष्व्श्य४)--संरकार ने भूमि-सुधार की दिशा में णों 
क्रियात्मक् पग्र उठाया, बह था १६४७ में श्रमरीकी सेना के त्येज्त २०० ट्रैवटरों से 
केंद्रीय ट्रैक्टर सघ की स्थापना करता । कुछेक राज्य-सरकारो ने भी झरने तिजी 
ट्रैवटर सघ स्थावित किए है । केन्द्रीय तथा राज्य द्रैवटर संघों ने श्रभी तक इन क्षेत्रों 
में मुख्यत भूमि-सुधार किया है। केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन ने जित राज्यो में लाखों 
एकड़ भूमि को तृपि-पोग्ण बन।या है, दे इस प्रकार हें--मध्य प्रदेश, तत्वालीन मध्य 
भारत एवं भोपाल और उत्तर प्रदेश म तराई भावर (नैतीताल) ॥ 

योवना-काल में भूमि-सुधार का कार्यक्रम (?7087ढ00० री [इल्लैडचकाणा 
एजांएड फ० ए&) --प्रथम पैचवर्षीय योजना में भी भूमि-सुधार ग्रोर भूमि-विकास 
के लिए विध्तृत कार्यक्रम रखा गया था । २५ करोड और १० करोड रु० की दो 
राशियां राज्यों की और वेन्द्रीय योजवा मे लगभग ७४ जल्ञाख एकड़ भूमि-सुधार के 
लिए नियत की गई थी ॥ है 

केंद्रीय ट्रैक्टर सगठन ने प्रथम पचवर्षीय घोजना-वाल में ११९८६ लाख एबाड 

“भूमि को कृषि योग्य बनाया, जब ऊझि प्रथम योजवा का तत्सस्बस्धी लक्ष्य केबल 
१११ लाख एकड भूमि-सुवार था जो इस प्रकार विभिन्‍न प्रदेशों मे वितरित था-- 
३,६६,५६४ एक्ड भूमि मध्य प्रदेश , २,०८,२६७ एक्ड भूमि उत्तर प्रदेश; २,६६,६७४ 
एकड भूमि मध्य भारत भौर २,६८,१८७ एकड भूमि भोगाल । 

प्रथम पचवर्षाय्र योजना से ३० लाल एक्ड भूमि पर ढाल झौर पानी वी 
अपवस्था वा भी झायोजन था। साथ ही ३४ लाख एकड़ भूमि पर भारी मशीतों 
के द्वारा कृषपि करने की व्यवस्था का उपबन्ध किया गया था। द्वितीप मोजना-काज 
में आशा है कि १४ लाख एकइ भूमि कृषि योग्य बताई जाएगी भ्ौर २० लाख एमड 
भूमि को सुधारा जाएगा । 

१९५७-४८ में मध्य प्ररेश, घासाम भौर बिहार में ६६,२४६ एकड़ वास झ्ौर 
* लम्बी घास से घिरी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाया गया । इस प्रकार केद्रीय ट्रैक्टर 
सगठत में सब मिलाकर प्राय १६ लाख एकड भूमि को (१६४८ से १६५७ तक) 
कृषि योग्य बनाया है । और वेम्द्रीय ट्रेंवटर संगठन के जगलनाशक उपयप्रठन ने झस्तम 

२,२८७ एकड जपली भूप्ति और मध्य प्रदेश मे ३६,८८८ एकड जंगजी भूमि को 
#ुषि योग्य बनाया । 
भूमि-तम्यस्वी समह्याएँ (0/0७]९४७ ण॑ 80)---उचित इृपि-कार्य की देष्टि 
से भूमि-सम्बन्धी प्रगेक समस्याएं हैं । हमे इनका प्रध्ययन भी करना है । 
(१) उपजाकरय में धिरावट ([02लाएहट्ठ ए४४॥5 )--संजसे पहली वात्त 
है जम्मेन को उत्तरोत्तर गिरती हुई उत्यादन-घाक्ति ( भूछि का उपजाऊदन बनाए रखने 
_ की समस्या के मूल में खाद तथा उवेरक ग्रादि का उपबन्ध करना है, जिमसे जो कुछ 

हम फसलो के रूप में प्राप्त परतते हें यह खाद के रूप मे पुन जप्तीत को प्राप्ठ हो 
"जाए । खेती के क्षेत्र को ध्यान से रखते हुए रातायनिक खादों की खपत बहुत कम 
हैं | ब्रैकिन कठिनाई यह है कि गोबर भ्रादि के खाद का भ्रधिक्राश भाग वेकार चता 


| ् 
भूमि को समस्याएं डर 


जाता है। गोवर के खाद का ४०% हो इस उपयोग म श्राता है, शोप को इंघन के 
रूप में जलाया जाता है प्रपवा इकट्ठा वरने के समय नप्ट हो जाता है । मूत्र आदि 
को बेकार जाने देते हें । भारत से पर्याप्त मात्रा म झहरी ग्दगी उपलब्ध होती है । 
इस विस्म वा कूडा काफी उपयोग मे ञ्रा सकता है। लेक्नि गोबर झ्रादि भारी मात्रा 
में जलाया जाता है। भूमि और पानी की भारी वर्मी होने के कारण हरी खाद वे 
उपयोग वरने की गुजाइश वडी सीमित है। गोचर की खाद को ईंधन वे रूप म 
उपयोगी बरने से रोककर इंधन वे लिए काई भ्रन्य प्रवन्ध करना चाहिए । हवा तथा 
वर्षा से होने वाली हानि से रक्षा ये लिए खाद ने गडडो का प्रचार करना चाहिए । 
मूत्र वा भी उचित उपयोग बरना चाहिएं। गोबर झादि की खाद की दुताई या 
उचित प्रवन्ध भी जरूरी है | रासायनिक सादो वे! भी झधियाधिए प्रचार करने की 
प्रावदयकसा है । 

(२) भारतीय भूमि फी शुष्फता (09003 ण॑ धाप 0 ॥णा 5णी) यह 
तो हम पहने ही देख चुऊ़े हैं कि भारतीय भमि अपेक्षाश्त शुप्त' है। इसलिए अपनी 
भूमि को सम्पत्न वरने के लिए हम शिचाई की सूविधाग्रा का उचित प्रबन्ध करना होगा। 

(३) दलरन (१४४363)--कपि योग्य वेकार भूमि वे कुछ भाग हल के नीचे 

हीं हैं| इसरा बारण है उनका दलदल जैसा बन जाना । इन्हे फ्ेती योग्य बनाने 
बे लिए, ताली प्रादि के द्वारा पानी निकालने बे उपाया को काम मे लाता होगा। 

(४) ऊसर भूति--वहुत सी भूमि क्षार तथा लवण झादि के कारण खेमी के 
प्रयोग्य हो गई है । य क्षार भ्रादि फसला के विकारा मं बाधक होत है । इसलिए 
क्षार वाली भूमि के सुधार का कार्य शुरू बरना चाहिए । एक उपाय तो यह है कि 
गहरा हत चलाया जाए जिससे क्षार झ्रादि पलटकर जपीत के नीचे चल जाएँ। इसके 
प्रतिरिबत जमीन को परत का ऊररी भाग सुरचना, क्षार विरोधी दस्तुमा का प्रयोग , 
ऐमी फसलें लगाना जा क्षार श्रादि के ग्राघात सह से तथा समुद्र के जल स हानि 
बी सम्भावनों वाली भूमि की रक्षा बे लिए पुझ्ते वंधवाना । 

(५४) भूमि क्षय (80॥ छा०्अणा)--भूमि वी ऊपरी परत पर स झ्रांघो, वर्षा 
प्रदि बे भीपण प्रयोप वे बारण बहुत से उपजाऊ तत्त्व नष्ट हो जाते हैं भौर इस 
प्रवार उपस्ता का क्षय हो रहा है । इसी का नाम्र मृत्रि क्ञय है। यदि इस भीषण 
रोग का मुकावता नहीं किया गया, तो इससे भारतीय शृषि को भारी घव्ता पहैचेगा । 

प्रश्न ऐ--भूमि-क्षप बया होता है? इससे भारत में कृषि यो कँसे हानि 
पहुँचती है ? इस समस्या के रिराक्षरण के चिए श्राप शिन उपायों को तजरीज्ष 
बरेंगे ? 
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पर्व (30५8०६)--वर्षा भ्रषवा थाढा के बारण मूमि वो ऊपरी सतह के 
यह जाने वो मूमि क्षय बहत हैं। इसी प्रसार भूमि वी ऊपरी सतह प्रवल प्रांधिया 
द्वारा भी क्षय हो सदद्ी है । 

भूमि क्षय दो प्रकार का है--(क]पपड़ी वटाय, औौर (स) नातिया या सड्ढा 


दर सुबोध भारतीय श्र्यश्ञास्त्र 


बे रूप में कटाव | भूमि की ऊपरी सत्नह़ (पपडी) हृदने को पप्रडी-कटाव कहते हैं; 
ओर जब वर्षा या बाढ़ों से सुमतल खेतो में नालियाँ या खट्टे हो जाते हूँ तो उसे 
न्ताली-क्टाव कहते हैं । उदाहरणायं, पजाब के उप पहाही जिला हो शियारपुर मे भूमि- 
क्रटाव तेज पहाडी नालो के बारण हाठा है, जिन्हे “चोए' कहते है| ये भूमि वी 
रासायनिक रूप में समृद्ध ऊपरी पपडी को बहा ले जाते हैं श्लौर उसकी जगह रेत छोड़ 
जाते हैं जिससे भूमि बॉफ हो जाती है । 
कारश ((8४०९४)--(१)- भूमि-कटाव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण 
चनो बा विध्वस झसम भमियों, ससस्थल-सीमान्तो तथा भमूखि-क्टाव योग्य अस्य-क्ेत्रों 
से हरियाली का दिनाश है | हरियाली आँधीम्ौर पानी से भूमि की रक्षा करती 
है | किन्तु जब इस प्रकार की हरियाली नष्ट हो जाती है, तो रेतीली भुभि-सतड़ों 
पर वापु पूरातया प्रभावित हो जाती है ग्रौर रेत उडने लगती है | इम प्रत्रार मरस्थल 
के सौमान्त इलाकों के बड़े-बड़े क्षेत्र रेत-सग्रह के कारण अनुत्गदक वन जाते है । 
अधिकाशत:, इस विधि से राजस्थान का भारतीय मरस्थल गत ५० वर्षों से लगभग 
ग्राध मील प्रति वर्ष के हिमाव से फंलता जा रहा है ध्रौर प्रतिवर्ष दिल्‍नी की दिशा में, 
लगभग ४५० वर्गमील उपजाऊ भमि को हडप रहा है । 
(२) पशुझ्नो और विशेषत. भेड दव़ रियो के वैरोक्टोक चरने के कारण 
भूमि की सतह नंगी हो जाती है भर प्रधिक्र भूमि-वरटाव प्रारम्भ हो जाता है । 
(३) दोए़ए भूप्ति उपयोग के चलनों का भी यही प्रभाव होता है, जैसे-- 
अाँघों के प्रवन्त बिना ढलानों पर हल चलाना । जब कभी वर्षा होती है #थवा प्रबल 
रूक्ष हवाएँ चलती हैँ, तो भूमि-सतह्‌ नष्ट हो जाती है ॥ तीन सदियों पहले, बीजापुर 
का जिला 'दक्षिणा का सब्जा' कहनाता या, किन्तु आज वह भीपण दुभिक्ष-श्षेत्र है। 
इसका मृस्य कारण भूमि-क्टाव है, जो हवा के कारण हुश्ना । उत्तर प्रदेश में कृषपिगत 
दीव़ के लगभग १० लाख एकड प्रतिवर्ष वर्षाक्ालीन वायु से वजर हो जाते है । वर्षा- 
फाल में इस क्षेत्र मे यदा-बदा हल चल,या जाता है, श्र इस प्रवार भारी वर्षा के 
जुलाई तथा अगस्त मासो में वर्षा-जल के प्रभाव से उच्च भूमि में क्षय प्रारम्म हो 
जताहै। 
सीमा (0&(«०४)--भारत में भूमि-कटाव की स्लीमा का ज्ञान तो नहीं, किन्तु 
मूमि-क्टाव क्षेत्र तथा उत्पादन में क्षति ता निश्चय ही ग्रत्यधिक्र बडी होगी | ग्रमरीका 
तब म, जहाँ कृपि-विधियों का डच्च विकाम हां चुका है, भूमि बटाव से प्रत्ति वर्ष 
लगभग ५ लाख एक्ड मूमि को हानि हाती है ॥ यह हानि उत्तर प्रदेश, पशिच मी बगाल 
झौर पजाब म विज्येप झूप से गम्भीर है ॥ कहा जाता है कि लगभग ६८० लाख एकड 
मृमि उत्तर प्रदेश और पजाव के विशेषत उप-पहाडी छिलो में भूमि कठाव के कारण 
जऔैरए सगे नए है» प्रजफ के जोड़ियारज .ज़िज्े में क्ञोप्तो! के क्रारणा सृप्ति-अडान्न के 
इपिंगत क्षेत्र का $ भाग हृषि जाये के ग्रयोग्य वन गया है । उत्तर प्रदेश मे भी एक 
ज़िला है, जढ़ाँ खट्डा वाली एक लाख एक्ड भमि है और वहाँ एक हजार एकड़ भूमि 
अति वप भमि-बटाव के कारण नष्द हो जाती है । 
इसहो होने बालो हानि--भूमि-कटाव से हुई क्षति सुस्यत. दिमुसी है। 


भूति को समस्याएँ ड्छ 


प्रधमावस्था म पोषक रसायन तत्त्वो के निरन्तर हटते रहने से भूमि वी उत्पादन- 
दावित म बड़ी भारी कमी हो जाती है। ये तत्त्व सतह के ऊपरी भाग म कुछ इचो 
तब ही स्थिर रहते हूं । 

दूसरे, न बेवल उवरता ही कम हो जाती है, प्रत्युत कृषि अधीन क्षेत्र भी भमि- 
बटाव दे वारण त्रम से कम हाता जाता है। खटड्टू बनत रहने के वारण वह क्षेत्र 
कृषि के प्रयोग्य हो जाता है । 

ग्रौपच/रिक उपाय (]8/006078॥ 8०४०४) --भूमि क्षय को दूर करने के लिए 
निम्न महत्वपूर्ण उपाय ग्रावश्यक हूँ -- 

वैज्ञानिक वन-प्रव'ध द्वारा बनोत्यादन और वनों का सरक्षण सर्वोतरि महत्त्व- 
पूर्ण उपाय है । पहाडी प्रदेशों पर पेड काटना रोका जाए झ्लौर एस ढलातो तथा खेतों 
हे प्रामपास के क्षेत्रो और राथ ही दृषिगत भामि पर पग्रधिक पेड उगाए जाएँ । 

कतिपय क्षेत्रों में से होफ़र निवलन वाली नदियों के कारण वहा निरन्तर 
बाढ़ें प्राती रहनी हैँ | इस सम्बन्ध मे वाढ के निय त्रण के उपाय करने की जिम्मेदारी 
साखार पर है। 

वनोत्यादन प्रौर नियन्त्रित चरागाहो से बाढ़ो को कम करने म बहुत रामय 
सग जाएगा । इमलिए इससे पूव पहाडी वाला (चाग्रो) को कतिपय निर्मित मार्गों 
वी राह बहाने वा प्रवन्ध होता चाहिए । इस प्रकार, विपरीतावस्था म उनसे जो बुराई 
होगी, वह कम हो जाएगी । 

फ़िसाना को थॉधों के निर्माण्य बे लिए प्रोत्माहन देना चाहिए विशेषत उन 
स्थानों पर जहाँ इलान हैं. जिससे पानी को भूमि से मिट्टी बह्दाइर ले जाने से रोका 
जा सके घौर वर्षा जल वे सोसे जाने वा विश्वास हा । सेतो के क्नारो पर खाइयाँ 
भो ऐोदी जा सकता हूँ ताकि भारी वर्षा का जन सप्रहीत क्रिया जा सक्रे । 

रारफा 3 उपाय (905४ 3[ 8०7७8) --प्रसन्‍तता की बात है वि वेन्दीय 
झोौर राज्य सरवारे भमि बी इस समस्या वे विषय म जागरूक हो गई हैं । बुछ राज्या 
में गत घुछ वर्षों से भूमि क्टाव वो निर्याश्रत करन के उपाय विए जा रहे ह किस्तु 
प्रभी तब राष्ट्रीय श्राधार पर इस समस्या को हल नही क्रिया गया है। 

सिचाई 
([ह057१69) 

प्रव हम सिचाई की समस्या पर विचार बरेंगे। जँसा कि हम बता भी चुके 
हैं, भारतोय कृषि व लिए सिंचाई का बहुत प्धिक महत्त्व हैं। भारत में १३ ५६० 
सल्प एपड फट पानी द स्रोत ह जिसमे सा बेवल ४,५०० लाख एकड़ फॉट पानी वा 
हो प्रयोग हो सत्ता है | प्रव तद केयल ८८० लाया एकड फट पातो का ही जो फि 
समस्त जव सोता का बवन ६ ५% है भोर प्रयोग योग्य जल स्रात का बे वय १६ २%, 
है प्रयोग हो रहा है। दाना परतवर्धीय योजनामा में जिन बहू-इवो जब याजगाप्रो 


का प्राग्म्न किया गया है, उन पूरा हो जान पर समस्त जल स्रात का ११% पानी 
प्रयाग में प्र लगेगा । 


है 54 सुबोध भारतीय भ्र्यशास्त्र 


के रूप में कटाब | भूमि को ऊपरी सतह (पपडी) ह्ृटने वो पपडी-कटाव कहते हैं; 
और जब वर्षा य्रा वादों से सुमतल् सेतो में नालियाँ या खड्ड हो जाते हैँ तो उसे 
नाबी-क्टाव कहते है । उदाहरणार्थ, पज्ाब के उप पहाडी जिला होझियारपुर म भूमि- 
बटाव सेज पहाडी नालों के कारण हाता है, जिन्हे 'चोट' वहते हैं। पे भूमि वी 
रासायनिक रूप में समृद्ध ऊपरी पपडी को बड्ढ ले जाते हैं श्रोर उत्ततीं जगह रेत छोड़ 
जाते हैं जिससे भूमि बाँक हो जाती है । 
कारण ((५७७९७)--(१)- भूमि-बटाव का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण 
बनों वा विध्वस प्रसम भमियों, मम्स्थल-सौमास्तों तथा भूमि-क्टाव योग्य अन्य-भ्षों 
से हरियाली झा विताश है । हरियाली ग्राँधीग्रौर पाती से मूमि की रक्षा करती 
है । किन्‍्तु जब इस प्रकार कौ हरियाली नष्ट हो जाती है, तो रैतौली भुमि-सतहों 
पर वायु पूरातवा प्रभावित हो जाती है और रेत उडने लगती है । इस प्रआर मरुस्थल' 
के सौमान्त इलाकों के बड़े-बड़े ख्षेत्र रेत-सग्रह के कारण ग्रनृत्यादक धन जाते हैं । 
अधिकाशत., इस विधि से राजस्थात का भारतीय मरस्थल गत ५० वर्षों से लगभग 
आघ मील प्रति वर्ष के हिपाव से फैलता जा रहा है और प्रतिवर्ष दिल्‍ली की दिद्ा में, 
लगभग ५० वर्गमील उपजाऊं भमि को हडप रहा है । 
(२) पशुग्रो ग्रौर बिद्येपत. मेड बकरियों के बैरोवटोंक चरने वे कारण 
भूमि वी सतह नगी हो जाती है श्रोर अधिक भूमि-बटाव प्रारम्भ हो जाता है ॥ 
(३) दोएपूर्णी भूछि उपयोग के चलनों का भी यही प्रभाव होता है, जैसे-- 
बाँघों के प्रधन्‍्य बिना ढलानों पर हल चलाना । जन्न कभी घर्षा होती है अथवा प्रवल 
रूक्ष हवाएँ चलती हैं, तो मूमि-सतह नष्ट हो जाती है | तीन सदियों पहले, वीजापुर 
का जिला “दक्षिण का सब्जा” कहलाता था; हिन्‍्तु ग्राज वह भीपरा दु्भिश्ष-क्षेत्र है। 
इसका मुख्य कारण भूमि-क्टाव है, जो हवा के कारण हुप्रा । उत्तर प्रदेश में छपिगत 
क्षेत्र के लगभग १० लाख एवड प्रतिवर्ष वर्षाक्रालीन वायु से वजर हो जाते हैं | वर्षा- 
काल मै इस क्षेत्र मे यदा-क्दा हल चल।,या जाता है, ग्रौर इस प्रकार भारी बर्षा के 
जुलाई तथा पग्रगस्त मासो में वर्षा-जल के प्रभाव से उस भूमि में क्षम प्रारम्भ हो 
जताहै। 
सीमा (8&060$)--भारत में भूमि-कटाब की सीमा का ज्ञान तो नही, किन्तु 
मूमि-क्टाव क्षेत्र तथा उत्पादन म क्षति ता निदयय ही भ्रत्यधिक बडी होगी + प्रमरी का 
तन्न में, जहाँ कृषि-विधियो का उच्च विकाम हां चुका है, भूमि-बटाव से प्रत्ति बर्पे 
लगभग ५ लाख एक्ड भूमि की हानि हाती है । यह हानि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वगाल 
और पजाव मे विशेप रूप से गम्भीर है | कहा जाता है कि लगभग ८० लाख एकड 
भूमि उत्तर प्रदेश और पजाव के विशेषत उप-पहाददी छिसो में भूमि-क्टाव के कारण 
धेकेार ८ गई है । पजाव के शोशैयशरपुरा जिये मे चांभ्रा के कारण मामिस्वटाबा तो 
बूधिगन क्षेत्र का | भाग कृषि कार्य के झयोग्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक 
ज़िला है, जहाँ खट्टी वाली एक लाख एक्ड भमि है और वहां एक हेगार एवड़ भूमि 
प्रति बष भमि-बटाव के कारण नप्ट हो जाती है । 
इससे होने बाली हानि--भूपमि-कटाव से हुईं क्षति मुस्यत. दिमुसी है। 


भूमि की समस्याएँ ४ 


प्रथमावस्था म॑ पोषक रसायन तत्त्वों बे निरन्तर हटते रहने से भूमि वी उत्तादव- 
दहवित में बडी भारी कमी हो जाती है । ये तत्त्व सतह के ऊपरी भाग में बुछ इचो 
तब ही स्थिर रहते हूं । 

दूसरे, न बैवल उवंरता ही कम हो जाती है प्रत्युत कृषि अ्रधोन क्षतर भी भूमि- 
बटावर वे बारण क्रम से कम हाता जाता है। खट्टे बनते रहने के वारण वह क्षेत्र 
कृषि के प्रयोग्य हो जाता है । 

औपचारिक उपाय ([इल्मा०्त.७| 8०४०॥)--४ूमि क्षय को दूर करने के लिए 
निम्न महत्त्वपृण उपाय झावश्यक हैं. -- 

वैज्ञानिक वन-प्रव घ द्वारा ववौल्यादन और वनों का संरक्षण सर्वोतरिं महत्त्व- 
पूर्ण उपाय है। पहाडी प्रदेशों पर पेड बाटना रोच्ा जाए झौर ऐस ढलावो तथा खेतों 
मै प्रास-पास के क्षेत्रो और साथ ही शषिगत भमि पर अधिक पेड उगाए जाएँ । 

ढतिपय क्षेत्रों में से होकर तितवरलन वाली नदियों के कारण वहा निरन्तर 
बाढ़ें प्राती रहती हैँ । इस सम्बन्ध में बाढ के नियन्त्रण के उपाय करने वी जिम्मेदारी 
सरवार पर है । 

बनोत्यादन भ्रौर नियन्त्रित चरागाहो से बाढो को कम करने म॑ बहुत समय 
लग जाएगा । इसलिए इससे पूव पहाडी नाला (चाह्ो) को कतिपय निर्मित मार्गों 
की राह बहाने वा प्रवन्ध होता चाहिए । इस प्रवार, विपरीतावस्था मे उनसे जो बुराई 
होगी, वह कप हो जाएगी । 

किसानों को थॉधों के निर्माण वे लिए प्रोत्माहन देना चाहिए विशेषत उन 
स्थानों पर जहाँ इलान हैं. जिसमे पानी को भूप्ति से मिट्टी बद्वाऋर ले जाने से रोगा 
जा सके प्ौर वर्षा जल के सोप्ते जाने का विश्वास हा। सेनो के किनारो पर खाइयाँ 
भी खोदी जा सबता हैँ ताकि भारी वर्षा का जत सप्रहीत किया जा सक्रे । 

रारका + उपाय (0058 को 8807७) --प्रसतता को बात है कि केन्रीय 
भौर राज्य सरवारे भगि थी इस समस्या के विषय म जग्यझूक हो गई हैं । वुछ राज्यों 
में गत पुछ वर्षों से भूमि-क्टाव को निर्या चत करने के उपाय विए जा रहे हू किन्तु 
प्भी तब राष्ट्रीय श्राधार पर इस रामस्या को हल नहीं रिया गया है। 


सिचाई 
(7#0'प6णछ) 
भ्रव हम मिचाई की समस्या पर विचार वरेंगे। जैसा कि हम बता भी चुके 
हैं, भारतीय छृषि के लिए पिचाई का बहुत भधिक महत्त्व है। भारत में १३,५६० 
सास एर्ड पीट पानी दे स्रोत हैं जिसम रो बवल ४५०० लाख एक्ड फीट पानी वा 
ही प्रयोग हो सत्रता है। भत्र तर बैवल ८८० लाश एक्ड फट पानी वा हो जो कि 
समस्त जन सोता का बबस ६ ५% है भौर प्रयोव योग्य जल स्रात व केवल १६ ५% 
है प्रयोग हो रहा है। दोगो पतरवर्षीय योजयाग्ना मे जिन बहुदृदयों जब याजगादो 


दा प्रारम्भ किया गया है, उनके पूरा हो जान पर समस्त जल स्रात वा ११९ पानी 
अयाध में पाने लगेगा । 


है सुबोध भारतोष प्र्यश्ञास्त्र 


गअरहन शे--इस विक्वार की व्याह्या भौर परीक्षा कोजिए कि “जल सो 


भौो प्रधिक मूल्मवान है ।” (पटना १६५७ सप्लीमेए 
श्रयवा 

भारताय श्रर्य-व्यवस्या में तिचाई का षया महत्त्व है ? (पटना १६' 
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कार (फवाव 2. 


भारतीय भूमि की मुख्य विद्येपता यह है कि वह रूक्ष है; भौर जब तक 
पानी थे दिया जाए, उससे ग्यधिक प्राप्ति नही होती श्रौर देश के कई भागों में तो २ 
प्राय. कुछ भी प्राप्ति नहीं होती ॥ सर चारलम ट्रेंवेलियन (875 088९8 ५९एलाए 
ने इसी सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए कहा है, “भारत में रचाई ही सर्वम्व है; जल 
से भी अधिक मूल्यवान है. ११ निम्न विचारो के श्राधार पर भारत में सिंचाई काम 
प्रब॒ट होता है-- 

इम देश में अनेक ऐसे भाग हैं जँते राजस्थान और पजाब के दक्षिणी 
जहाँ सामान्य वर्षा भी फलों के लिए अपर्याप्त है | इन भागों में वेवल सिचा! 
बल पर द्वी फसलों का भरोसा हो सकता है| दक्षिए। में धर्षा का स्रत्यधिक प्रा 
और गलत विभाजत है । इस प्रक्नर, यदि कृषि करनी हो, तो ऐसे क्षेत्रों में मी सिः 
की भ्रावश्यवत्ा है| उत्तर प्रदेश, विद्वार प्रौर उड़ीसा में पर्याप्त वर्षा होती है, ह 
केवल तभी, जब वह सामान्य हो १ फ़लतः दुभिक्षों के विदद्ध सावधानी के तौर पर 
क्षेत्रों में भी सिचाई-प्रबन्ध होना चाहिए ॥ 

ग्र्ता और च्ञावल जेंसी १ई फसलें हैं, जिन्हें स बेल पर्याप्त प्रत्युत निया 
और नियन्त्रित जनपू्ति को भ्रावश्यक्ता होती है और यह केवल कृत्रिम हिचाई 
दे मक्‍ती है । 

इसके अतिरिक्त, चूंकि भारत के भ्रधिकाइ भागा में प्रीप्म ऋतु में ही र 
होठी है, इसलिए शीतक्ाल कौ फसलें तभी उगाई जा सकती हैं जबकि भोौवकाल 
जल वी व्यवस्था हो सके । 

जनमस्पा-चृद्धि में बेगवूर्वक उन्नति के फतस्वरूप मूमि पर जनतस्या के व 
हुए दबाव ने प्रस्तुत कृवि-योस्य वेकार भूमियों का सुघार करने की श्रावश्यकता र॑ 
कर दी है । इनका सुधार क्रेवल तभी हो सकता है जवकि उनके लिए जल की र्डाः 
व्यवस्था हो ॥ 

पहने से कृषि-अधीन क्षेत्रों से प्राप्ति में तभी वृद्धि की जा सकती है जदेकि ज॑ 
पूर्वि की व्यवस्था हो । इसके अतिरिक्त, जहाँ प्िचाई की व्यवस्था है, वहाँ किस 
को द्पनी कृषि के तरीकों वो उन्नत बरने का अपेक्नाइत अधिक प्रलोगन होगा ॥ 

ज्योही देश मे सिंचाई बी सुविधाओं छा विस्तार होगा, त्योही झनेऊ के 

दुदरी फसलें उगाई जाने लगेंगी और परती सूमि से भी अधिक खाद और पिंउ 
द्वारा 


में 
के द्वारा फ्सलें प्राप्त होने लगेगी ॥ 


भूमि फी समस्पाएँ डे 


सक्षेप मं, सिंचाई ही एकमात्र साधन है, जिससे भारत में भूमि वी उत्पादन 
धौसता को उनत विया जा गाता है । यदि भूमि के उत्पादन से वृद्धि और किसानो 
को नवीन नियोजन प्रदान बरना प्रभीष्ट है तो सिचाई देश वी कायापलट कर 
सकती है। भारत में कृषि की दृढ़ता, विस्तार झ्ौर समृद्धि के लिए सिंचाई ही 
एकमात्र साधन है| 

प्र 9--भारत में श्रचलित विभि न घिचाई विधियों का सक्षेप में उल्लेख 


क्ोजिए और उनमें से प्रत्येक फे दोष बताइए । (पंजाय १६४८) 
0 4976 9 जाल ॥९९०णाईं 06 प्माउ005 शाधाएदेंड एा परत णा 
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साई के साधन (3९83 ० 0४७००)--भारत म मुख्यत प्रचलित 
सिंचाई के तीन साधन हैं--नहरें कुएँ, नलकूप तथा तालाब ) 

उपर्युक्त तीनो साधनों द्वारा मिचित क्षेत्रफल १९५५ ५६ मे ५६२ लाख एकड 
था, जिसमे २३२ लाख एकड भृमि नहरो द्वारा सीची जाती थो १०६ लाख एकड 
भूमि तालारों द्वारा सीची जाती थी और १६६ लाख एकड भूमि कुग्रो से सीची 
जाती थी | इप्तके प्रतिरिवत ५५ लाख एकड भूमि अन्य साधनों द्वारा सीची जाती 
थी । इस प्रकार देश की १५% भूमि पर सिचाई की सुविधाएं प्राप्त थी । 

नहरें (000७)--भारत में नहरी सिंचाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और ये 
५वबरोड ६२ लाख एकडो के कुन सिंचाई क्षेत्र मे से २ करोड ३० लाख एकडो 
प्र्थात्‌, घुल के भ्ाथे भाग, की सिंचाई करती हैँ। य नदियों से भ्रथवा पहाडो म से 
बाँधो द्वारा एकत्रित जल सचय से निकाली जाती हैं। पहली प्रकार का उत्तर भारत 
में विसास हुम्रा है जहाँ सारे वर्ष नदियाँ बहती हैं । दूसरी प्रकार दक्षिण मे ग्रहण 
की गई है, जहाँ सूखे मौसम मे नदियाँ सूख जाने के कारण ब्वत्रिम जेल सचय ग्रवश्यक 
हो जाता है। 27४9650 

नदी नहसो हे दो प्रकार हैं-- (२) बाढी नहरें, और (२) बारदमासी नहरें । 
प्रजाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास उल्टा क्षेत्र की बडी भारी नहर प्रणालियाँ बारहमासी हैं । 

उत्तर प्रदेश, मद्रास बी तटवर्तती घाटियों भौर पजाब की समूद्धि का कारण 
उनकी विलक्षण नहर-प्रणालियाँ हैं । 

कुएँ (प८।४]--मितरे जल के कुएं भप्रत्यधिक प्राचीन श्रौर शिंचाई के 
महत्त्वपूंण माधन हैं| इनसे १ करोड ६६ लाख एकडो, अर्थात्‌ देश के कुल सिंचाई 
क्षेत्र के एक चौथाई भाग की घिंचाई होती है । वह देश के भू गर्भ के जन साधनों का 
उपयोग करते हैं और यह उत्तर प्रदेश, मद्रास और पजाब में भ्रधिकतर खोदे गए हैं । 
सारे देश में सत्र मिलाकर २५ लाख कुएं है, जिनम से आधे अवेले उत्तर प्रदेश म हैं। 

उपयोगिता को दृष्टि से कुपरे वो सिंचाई बढ़िया विस्म की होती है भौर 
नहरी प्िचाई को प्रपेक्षा भ्रधिक अच्छी होती है । 

मलशूप (ए"७०७७)३)--देख के भूगर्म स्थित जल का उपयोग करने के लिए 
हाल ही में नलदूपो की एक नवीन विधि का आ्ाविध्वार हुम्रा है। ये बिजली से कार्य 
करते हूँ (विश्वेपत जच-विद्युत्‌ से) और इस प्रकार न केवल तल कुग्रो [3गर8००७ 


प्र्० घुबोध भारतोय भ्रर्वशास्त्र 


झूछ) वी अपेक्षा रास्ते हैं प्रत्युत वह भू गर्भ स्थित उम जल का प्रयोग भी सम्भव 
बनाते हैं जो ग्रन्यधा वेकार ही पडा रहता हैं । जहाँ साधारर कुप्रो से केवल ईै०-४० 
फीट पर ही पानी मिल जाता है; नलकूपों से गहरी सतह का.पानी भिलता है प्रौर 
उनसे अपेक्षाकृत वडे क्षेत्रो वी (प्रायः ३००-४०० एक्ड) निचाई सम्मव हो जाती है । 

तालाब (780४१)--ये दक्षिण भे तिचाई के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन हैं, 
हालाँकि उत्तर में इनका प्रायः ग्रभाव ही है । इनका मुख्य गुणा इस थात में है कि इन 
से दक्षिण भारत म घिचाई सम्बन्वी बैकल्यिक विधि प्राप्त होती है जहाँ चहाती 
घरती और नदियों की भिन्‍न प्रवस्‍्याओ के कारण नहरो भर कुप्रो के द्वारा विचाई 
सम्भव नही है + 

तालाबों के द्वारा सिंचाई में दो मुझय दोप हैँ। पहना दोप तो यह है कि 
ताबाबो में श्षीत्र ही रेत जमा हो जाती है, इसलिए उन्हे प्रतिवर्ष साफ कराना पडता 
है । प्रोर दुपरा दोष यह है कि जब वर्षा नहीं होती तो तालाव भी सूल जाते हैं। 
इस प्रकार झ्ावृश्यक्ता के समय ही तालाव धोपा दे जाते हैं ! 

सब मिलाकर सारे देश मैं तालाबों से १०६ लाख एक्ड भूमि को पानी 
मिलता है। इसमें से ३० लाख एकड़ भूमि तो श्रान्ध प्रदेश और मद्रास राज्य में 
ही है। 

भारत में, भिचाई-सुविधाएँ हृपि-प्रधीन क्षेत्र के केवल | भाग तक ही सीमित 
हैं। यह सर्व प्रपर्याप्त प्रनुवात है| देश मे इ पि-सम्बन्धी विक्रास की दृध्टि से यह 
आवश्यक है कि अधिकाविक छिचाई-साथवों वा निर्माण किया जाए । 

अररत ५--भारत की (रुए बहुद्ंशयी तदी-घाटो योजताग्रों का वर्णन कीजिए। 
भारतीय कृषि झौर उद्योगों पर उनके प्रभाव का उल्लेख कौचिए । 

(पड़ाव १५५, १५६ सालीमेए्टरी; लखनऊ %४, शागरा १६५४, पटना ५७) 

0. 5-.-.068298 [8९ फशंएर] ॥#0 फुछाफु05९ ॥#९7 शो९३ छाणुल्टा5 

जा व0:2, 7006 ० [एसे। फीचर तय छात॥॥ बड़ 0प्र/ए7९ ज्ञाव० ग0794705, 
(7४३०६ 55, 56 899. , +8॥ #कए 54, 4 /95; /2777 7957) 

भावड़ा-नगल ब्ोजना (#ब8 08 न आहआ। ?70|०९४) -“यह पजाव में है 
भ्रोर कहा जाता है कि भारत की सिंचाई और साव साथ जल-बिद्युत्‌ उत्पादव की यहू 
सवमे बडी योजना है। इसकी ग्रनुवानित सागत १७० करोड़ ० है। यह पजाब 
श्रौर राजस्थान की सूखी भूमियों के ५७ लाख एक्डो वी शिचाई करेगी। इसके 
भ्रतिरिकत इस योजना से ३७ लाख एकड श्रतिरिक्त भूमि के जल मिलेगा । 

ग्रतुमान किया गया है कि इस योजना की सिंचाई-पुविधाग्रों की सहायता 
से ८ ५ लाख टन ग्रतिरिकत्र खाद्ययन्वों क्रपाव की अतिरिक्त ४६ लात गाँे, म्रतिरिकत 
१५ लाख टन गल्ले भ्रोर ०३ लाख टन अतिरिक्त दालो और तिल॑द्वनों का उत्पादन 
होगा ।' केवल खाद्यानवों तथा कपास के अतिरिक्त उत्पादन से ही विदेशी विनिमय में 
१०४ करोड रु० बापिक की वचत्र होगौ। 





३- 470053 959, ७. 297. 


श्र घुबोध भारतीय पश्र्थ शास्त्र 


क्या जाएगा। थोकतारों प्रौर चद्धपुरा में उध्ण विजलीघर के प्रतिरिकत सभी याँपों 
पर दिद्यु त-उत्पादन की भी व्यवस्था होगी | कुल विद्युतृ-उत्पादत ६ लाख किलौवाट 
होगा, जिसमे से १ लाख करिलोवाद जल-विद्युत्‌ होगी प्रोर शेप तापीय विद्युतू-शत्ित 
(पालया8] 0९०ा०६9 ) होगी । 

इस क्षेत्र की कोयला-खानों को भी बिजली उपलब्ध हो जाएगी। यह धाटी 
समूचे भारत के ८० प्रतिशत कोयले, ६० त्रतिशत लोहे, समूचे तावें, ७० प्रतिशत 
क्रौमाइट झौर श्रश्नक, ५० भ्रतिशव प्रग्वि मिद्री, लगभग ५० प्रतिशत चीनी मिट्टी भौर 
असबव॑स्टोस वी खनिज सम्बन्धी कोश्ााग्रार है । सस्ती शक्ति की व्यवस्था से दुह़दे 
उद्योगों सथा विद्युत रासायनिक उद्योग को श्रारम्भ करदा सहज हो जाएगा । कुछ 
समय पश्चात्‌ भारत में इस घाटी को वही अदिष्ठा प्राप्त हो जायगी जो जमंती में 
रूर घाटी (छप्नाए ४७॥०५) को है । 

कृषि विषयक अ्रत्रिक उत्पादन के विपय में प्रनुधान किया गया है कि इस 
योजदा की सिंचाई-सुविधाग्रों से ५६ लाख मन अ्रतिरिक्त चावल प्रौर ३६ लाख मत 
अ्रतिरिवंत रबी की फसलें उत्पत्त होगी । 

अस्तुत सम्पूर्ण योजना को क्रियात्मक रू देने के लिए दामोदर घाटी कार्पो- 
रेघन एक्ट ([040०387 ४७०9 0०ल्‍७०४७५७०८ 8०८) स्वीकार किया गया था, 
जिसके प्रधीद जुलाई १६४८ मैं एक स्वायत्तशासी सावंजतिक निगम (00 9०780०7) 
स्थापित किया गया था। 

प्रनुमान है कि समस्त दामोदर घाटी योजना पर १०४५ करोड़ र० व्यय 
होगा | योजता का अधिकाश भाग पूरा हो चुका है | चारो वांप्र तैयार हो गये हैं । 
झौर उतके जल विद्युत्‌ कारक्लाने भी प्राय तैयार हैं । दुर्गात्ुर बाँध को तैयार हुए 
कई वर्ष हों चुके हूँ । वोकारों उष्ण बिजलीघर की कार्यक्षमता १ ५ लाख कि० बा० 
बिजली है | वह १६५३ से ही कार्य कर रहा है | ग्राशा है कि १६५६ के श्रन्त तक 
एक भन्य बिजली धर जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता ७५,००० कि० बा० होगी, तैयार 
हो जाएगा । उत्ती समय प्र्थात्‌ निकट भविष्य में १५ लाख कि० था० बिजली का 
एक प्रग्य बिजलोधर दुर्गापुर म बिजली दैयार करने छो्रेगा। घस्द्रपुरा में एक तीवरा 
उष्ण बिजलीधर तैयार हो रहा है। उसकी विजली उत्पादन-क्षमता १२५ लाख 
कि० बा० होगी और वह केवल रेलदे-व्यवरुदा को जिजली सप्लाई करेगा । इस सारी 
योजना के पूर्ण हो जाने पर यद्द घाटी, जो श्रव तक दुख भोर क्लेशी की घाटी है. 
सुख श्रौर समृद्धि वी घाटी में वदल जाएगी । 

महानदी घारी योजना (प्रप्ठ७ आढ्ाआा80 ए७36ए ?:०|०८४)--उदीस़ा में . 
महानंदी घाटी योजना तीन बाँधों का निर्माण करने के लिए बनाई, गईं है | एक 
हीगजुड में, दूसरा, १३० मील नीचे टिझड्पाडा मैं; और तीमरा, कटक के निकट 
नाराज में । इनमें से ध्रत्येक वी निजो नहर-प्रशाली एवं जल-विद्युत्‌ कारखाना होगा । 
प्रस्तुत सम्पूर्ण योजना से ग्राथा की जाती हैं कि २५ लाख एकड भूमि की सिंचाई 
होगी ग्रौर ५ लाख किलोवाट विजली पैदा वी जाएगो । इस विद्युतू-श्ववित से इस 
चाटी के मैंग्रेनीज़, लोहे, कोवले प्रोर बॉक्साइट के भण्डारों को उप्रयोग में लावा जी 
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निर्माण की व्यवस्था है । योजना के पूरी हो जाते पर दोनों राज्यों की ११ घास 
एक्ड भूमि वी तिंचाई हो सकेगी । इसके अतिरिक्त योजना से ६२,००० कि० बा९ 
बिजली भी प्राप्त होगी । यद्यपि सम्पूर्ण योजना झनुमानतः १६६२ तक पूरी द्वोगी, 
फिर भी घिचाई और बिजली शक्ति का उत्पादन १६५६-६० तक प्राश्म्म हो जाएंगे। 
इस समस्त पोजना के प्रथम चरण पर झनुमानत. ६३६ करोड़ रुपये का ब्यक्ष होगा | 

मयूराक्षी योजना [77० 087एबडेशे) ?7०]४८७) --५श्विमी बंगाल मेँ 
मयूराक्षी नदी के कितारे पर एक सिंचाई योजना का सूत्रपात किया गया है | उतत 
योजना ४,००० त्रि० था० बिजली भी उत्पन्त करेगी । इस योजना का प्रथम्र चरण 
१६५१ में ही पूरा हो गशा था । इसके पहचात्‌ १६५४ में (५६ फीढ ऊँचा और 
२,१७० फीट लम्बा कनाडा बाँध तैयार हुआ ! (कनाडा की सहायता से इस योजन। . 
को पूरा किया गया है, इसीलिए इस बाँध बग नाम कनाडा बाँध रखा गया है ।) इस 
ब्ोजना के श्रन्तर्गंत निर्मित नहरी से ७ २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी | इसप्त 
योजना का झनुमानित व्यय १६ करोड़ रु० है । । 

कोसी योजना--प्रतिवर्ष निरन्तर बाढ़ झाने के कारण उत्तरी विहार में इस 
नदी का नाम कोसी अर्थात्‌ 'मूखो की जतनी” पड गया है । इससे अ्रति बर्ष १० करोड़ 
झुपयें वी हानि का अनुमान है । इसलिए इसकी बाढ़ को रोकना तथा मानवोषयोगी 
बनाना बा जछहरी है । इसलिए १६५३ में तैयार वी गई योजना के ग्रनुसार इस 
पर काम शुरू किया गया ॥ इस सदी का एक भाग नेपाल में पड़ता है । इसलिए प्रप्रैलष 
१६४४ में भारत-नेपाल करार हुप्रा ) मौजूदा काम नदी की भयकर बाढ़ को रोककर 
नेपाल तथा उत्तरी विहार के इलाके की रक्षा करना है। इस योजना में ये वातें ग्ामिल 
हैं--(क) हन्डमाच नगर के पास भारद-नेप्राल सीमा पर ३ मोल लम्ब। बांध तैयार 
होगा; (स्र) नदी के दोनों ओर ७० मील लम्बे तट बाँध बनेंगे; (ग) ४ व्यपवर्तन 
(97४०७४8/०७) नहर; तथा (घ) भीमनगर से नहर निकाली जाएंगी । इस खारी 
योजना पर ४५ करोड़ रु० के खर्च का अनुमान है । बाढ़ से बचत के झलावा इससे 
१४ लाए एकड़ भूमि पर सिंचाई तथा २१,००० काल कि० था विजली तैयार 
होगी | यह योजना १६६२ को जून तक पूरी होगी | 

ऊपर वाणित बहूद्देश्यी योजवागओ के अ्रतिरिक्त देश में कई छोटी प्रौर बड़ी 
स्िचाई और जल-विद्युत्‌ योजताग्रों पर भी काम हो रहा है। उनके बारे में थोड़ी 
जातकारी श्राप्त करता लाभदायक होगा ! 

रिहंद पोजना (76 पर्नधयाते थ०००४)--उत्तर मरदेश के मिर्जायुर जिले 
मैं रिहृद योजना का मूल्य उद्देश्य बिजलों तैयार करना हैँ । इस योजना पर प्राय; 
हुए करोड़ ह€० के ब्यथा का अनुभाग है। इस वोजता को आवीना रेएण क्रीट ऊंचा बाँचा 
बनेया । उक्त धाँच के ऊपर एक विशाल जिजलीघर का निर्मास हो रहा है । इस 
घोजना के छपर १६५४ के उत्तराद्ध मे धाम शुरू हुप्रा था 8 ग्राज्वा है कि घह योजना 
१६६१ तक पूरी ही जाएगी । तब इससे पूर्त्री उत्तर प्रदेश के लिए २४५ लाख कि० 
बा० बिजली मिलेगी, जिससे छोटे और बडे वुटौर उद्योग विकसित हो सकेंगे । साथ 
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ही इस बिजली से भ्रतेक नलवूप चलेंगे जितसे उत्तर प्रदेश वी १४ लाख एकड भूमि 
को भ्रौर बिहार वी ५ लाख एकड भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होगी । 

कोयना योजना (06 ह०)॥9 'े०ुल्०४) ->कोयना योजना वस्बई रफ्ण्य 
की सबसे बडी योजना है । इस योजना पर १६५४ मे ही कार्य शुरू हो गया था । 
इसके पहले चरण से ३८ करोड रु० व्यय होने का प्रनुमान है । इस योजना से बम्बई, 
पूता, मद्ाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों को औद्योगिक विएःस्त के लिए २४ लाख कि० 
वा० बिजली प्राप्त होगी | इस योजना के झधान कोयना नदी के सारन्पार २०८ 
फीट ऊँचे बाँध वा निर्माण होगा झौर एक सुरग बनेगी जो नदी के पानी के बहाव 
के रख को व्यपवर्तित (0एल2०॥) बरेगी । इमकी सहायता से पानो की धार को 
१,४७० फीट वी ऊँचाई से गिराया जाएगा । फ़लस्वष्तप जलविद्य॒त्‌ तंयार वी जाएगी । 
यह जलविद्युत्‌ का कारखाना ज़मीन के प्रन्दर होगा । 

काफरापार। योजता (7४७ एुषछहएक० ?70]००:)--वम्बई मे एक श्रन्य 
बाँध की योजना भी है | इसका नाम है कारुरापारा बाँच । यह लोप्रर ताप्ती घादी 
के विकास के लिए बनाई गई है । इस योजना के पूरा होते पर ६३ लाख एकड भूमि 
पर सिंचाई हो सकेगी । काकरापारा बाँध जून १९५३ में चालू किया गया । इस 
योजना की नहरें १६६३ तत्र तैयार हो जाएँगी । 

भद्ठा बाँध (१0० 0)8070 ॥%05077०09).. मैसूर मे भद्रा जजाएय है। इसकी 
सहायता से लख/वाली स्थान में भद्रा नदों पर एक ऊँचा बाँध बनाने की योजना है । 
इस पर २४४२ करोड ० व्यय होगा । पूरा होत १र इससे शिमोगा तथा चीतल 
दुर्ग के जिलों की २३४ लाख एक्ड भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होगी | इस 
योजना का एवं भाग बिजनती घर वा निर्माण भी है जिससे ३३,००० कि० बा० 
बिनली प्राप्त होगी । यह योजना प्रतुमनत १६६१ तक पूरी हो जाएगी । 

लोपर भवानी योजगा (700० [.0छरए 07080, ९0०]००४) -- यह योजना 
मद्ारा राज्य मे १६५६ मे पूण कर ली गई थी | इस पर १० करोड़ रु० का व्यय 
हुप्रा था| इस योजना से कोयम्बटूर जिले म २ ल|ख एकड़ भूमि की सिचाई होती 
है । इसके प्रतर्गत २०० फीट ऊंवा बाँध भी है! 

लागार्जुए सागर योजना (0७ घे७ह०]०० छै4807 ९५०१७०७४)--प्रा>प्न प्रदेश 
की यह नए ढंग वी योजना है, जो मुरप्रत सिंचाई योजना है। इसके प्रन्तर्गत नली- 
कोडा [प्रा श्नप्रदेश) म इृष्णा नदी पर एक विशाल बाँध बनाने को योजना है । 
बौध के दोनो और से विक॒वने वाली नहरो से यानत्र प्रदेश के १८ लाख एकड भूभाग 
को धिचाई सुविधाएँ प्राप्त होगा । इस योजना के प्रथम चरण पर ही ६६६ करोड 
६० के ठपय का घनुमान है । 

भच्छरुण्ड जलविश्वुत घोजवा (पह७ १एएथ। एणात पड़ते 07०)९०७)--- 
प्रथम प्रवरर्षीपर योजना के पश्चात्‌ प्राप्त प्रदेश मे यह सबसे बडी जलवियुत्‌ योजना 
प्रारम्म की गई है। इस योजता के ग्रत्त मच्छरुण्ड नदी के पानी वा प्रयोग जिया 
जाएगा। यह नदी घा-ध्र भौर उडीसा पे चीच सीमा बताती है। इस योजना से नदी 
के दाहिने हाथ पर दूद्दोमल प्रपात दी सहायता से वरिजली तंयार करने की योजना 
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है । यह्‌ प्रपात ८५० फीट वी ऊँचाई से गरिरता है । इस योजना का पहला चरण पूरा 
हो चुका है, जिससे ५१,००० कि० वा० बिजली पंदा द्वोती है। पूरी योजना के तैयार 
हो जाने पर १,६१४,७५० कि० वा० विजली तैयार होगी | 

उतत योजना को श्ान्त्र प्रौर उडीसा राज्य मिलकर पूरा कर रहे हैँ। प्रनुमात 
है कि कुंल योजना पर २७ ३ करोड रु० व्यय होगे । 

राजस्थान नहर योजना (२७.]8७४४४४४ 0&78 770]००४)-- पणाव में राजस्थान 
को सीचने के लिए ६६ ५ करोड रु० की एक नहर योजना तैयार की गईं है | सतलुज 
नदी पर एक वॉध का निर्मास्य हो रहा है । इस योजता के पूरा होने पर बौकानेर, 
जैसलमेर, गगावगर श्रादि राजस्थान के जिलो को सिचाई वी सुविधाएँ श्राष्त हो 
जाएंगी । 

प्रश्नन पचवर्षीय घोजना ने नदी धादी योजनाग्रो को सर्वाधिक उच्च स्थान 
दिया था । कुल व्यय वा लगभग | भाष इन नदी-घाटी योजनाप्रो के लिए रखा गया 
था। इसके ग्रतिरिकत, १५३ करोड रु० इन पर पहले ही ख्ं हो चुका था शोर 
५१८ करोड़ रुपये (जमा ४० करोड़ छ० ५ नयी मुख्य योजनाञों के लिए) की 
प्रतिरिबत व्यवस्था की गई थी । झनुमानत., इस थोजना-काल की अवधि में छोटी- 
ब्दो योजनाओं से ६३ लाख एक्ड भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली । डिंती य थोजना- 
काल मे भ्रनुमाततः १२ करोड़ एकड भूमि वो पिचाई की सुवियाएँ प्राप्त होगी । 
प्रषम योजना-काल में १९ लाख कि० वा० विजली का उत्पादन बढा । इस प्रकार 
१६४६ के प्रत्त तक देश में ३४ साख कि० वा० बिजली तैपार होने लगी थी । 
श्राशा है कि द्वितीय योजना के पूरा होने पर देश में ६९ लास कि० वा० बिजली 
का उत्पादन होने लगेगा । 

इसे सब योजनाओं से निशु्णय ही देश की श्रारथिक कायापलट हो जाएगी | 
देश की व्यापक गरीबी से ज्इने के लिए में योजनाएं ही हमारे वास्तविक अ्रस्त्र-ण्त्र 
सिद्ध होगे । 

भाग (श्व])--इत योजनाम्रों का हृषि भ्रोर उद्योग पर जो अभाव होगा, वह 
स्पष्ट ही है | दोनों को ही भारी छाम पहुँचेया | कृषि-योग्य बेकार भूमियी के बढ़े 
बड़े क्षेत्रो का सुधार हो जाएगा, पहले हृषि योग्य भूमियों में दृढ़ श्रौर समृद्ध कृषि 
सम्भव होगी, और बाड-नियन्त्रण से मृमि-कटाव झक जाएगा। सस्ती विजली की 
सहायता से बृहद्‌ और लधु उद्योगों तथा यातायात का विरास हो संदेगा ! इन थोज- 
नाप्रों से देश की रोजगार समस्या का भी स्रमाधान होगा । इन योजनामो की 
क़ियान्विति में प्राय; रद लाख व्यवितयो को रोजगार मित्र रहा है। शवित सम्बन्धी 
योजनाओं के पूरा होने पर ऑर अधिक व्यक्तियों को काम मिलेगा । उस संभय अनेक 
पुराने उद्योग पुनः चालू होगे, उनका दिकास होगा ध्ौर घ्रनेऊ रखे उद्योम विकसित 
होगे । झनुमान लगाया गया है कि कोयना और रिहन्द ऊँसी योजनाओं से जद विजली 
मिल जाएगी तो प्राय ४ लाख अतिरिवत व्यक्तियों को काम मिलना सरल होगा । 
(प्रत्येक थोजना के विश्चिप्ट ल्लाभ उस योजना के वर्णन के साथ-साथ गिना दिए 
गये हें) । 


ह भूमि को समस्‍्याएँ भ्७ 


अ्रभ्यास (बस दी किसी एक मुरत बहूदे शयौ नदा थार योचना वी आलोचनातक 
पराद्मा बानिए । (ज० और ब॒० वि० वि० १६४८, प्ररया १३४७) 
ि 4--छए6 & दाएटक्के ९४७णा७(89 एई क्षाज्र णा8 ०१६0 फाशणएशं 


ए्प्रोॉधनृप्रःए08७ शत पक्षी [7०००३ ० [0 
(४ कक एडा उ86 का शक्हरव 57) 


अ्रम्यास २--प्रारत मे इस मय छोटी सिचाइ योतनाओं पर बयां श्रदिद बल दिया जा 


खाद! (लखनऊ १६एश 
फ्र 2--१709 7४ 80 एएणे! डए7893 )970 ६०099 थ। करगरण ग्रण/83907 
ऋऋ0४3 १9 प004 (प्रश0# '$3) 


देश के लिए बड़ी लिया३ योरनाओं का भी महत्व दे और छोर मिचाई योजनाओं का भी। 
बड़ी बोननाएँ नदियों क उस फाहतू पाना वा अड्रेग बरता ढ गो चन्‍्यपा व्यय दो जाता दे । इससे पढे 
भूमिदेयों नो लाभ पहुचता द्‌। इनसे खा क व में भूमियाँ वो निश्चित चल व! पूर्ति होती रहती 
है । ३३ सिंचाई योजनाएँ प्राय बहु उद्दे या के लिए भी प्रयेए का जा रहा है । 

रह लघु मिचाई योजनाओं वा भी अपना महत्त है । उन पर कम पूंजी की प्रावश्यव॒ता 
होती है, उनमे शीप्र फत मिलमे लगते द, भोर उनयो पूरा बरन्े के लिए स्थानीय श्रषियारी ही पयाष्त 
होते हैं । देश की साथ समस्या की गग्मी(ता यो ध्यान में रफ़े हुए, विशेषकर देश के सामने विदेशी 
विनिमय बी कमी के बाएण, हमारे जिए छोटी मिचाई योचताओं दो धायोखिद बरना अधिक उचित 
होगा / श्मालिए इस समय दोदी मिचार योजनाएँ अपिके लोत प्रिय दे । छेजीव विश्वास योजनाओं भर 
राष्ट्रीय शिवाल सेवाओं को विकसित बरने पे उर्द श्य से भी दूवु मिचा३ योजनाओं पर ही इस तमय 
पअधिर बल दिया जा रहा दे। बोटा गेचताओं से एक लाभ वह भा है कि इनसे ब्ाशन्वित करते 
समय रिमानों में प्रात्म त्याग, अमदाव और परस्पर सद़योग की भावना वा विरासत होगा । 


अध्याय ६ 
भूमि की समस्याएँ (क्रमभशः)-कृषि की इकाई 
(ए/माहशा ० 5.9१ (एणा॥"8८0)--[77४ जण॑ (णातिक्षांणा) 


प्ररन ?--भारत में कृषि-सम्बन्धी जोत के उय्-विभाजत तथा छण्ड-विभाजन 
की श्पिति समकाइए + इनका कृषि कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है 2 
(९, --0॥76 बए [08ल्‍64 ० 4॥6 €डॉशा (० भरता 599-तरॉं्रणा बण्वै 
क्‍ग्द्प्राशाएबांगर ता बहु तथा ंताएड ॥३च९ 805६ 0 ॥0१8 8छत0 8॥:055 
॥09 6॥९9 बरीलल [08 शीलंधालए ० अहएंप्पौधार, 
उप-विभाजन का विस्तार (75९76 ० 8फ-्ताश्ं०्य) --यद्यत्रि योडना 
कमीशन ने स्वीकार क्रिया है कि “जोतो की श्राक्‍ार-विपयक सूचना (उतके स्वामित्व 
गौर खैतीवाडी दोनों से सम्बन्धित) वितान्त प्रपूर्ण भौर दोपपूर्ण है” लेकिन इस बात 
से इनकार मही किया जा सकता कि निरन्तर उपनविभाजन की रीति के ग्राघार पर, 
भारत में जोते। का ग्राकार अत्यधिक छोटा हो गया है । कुछ राज्यों में प्रौसत णोतें 
इस प्रकार हँ--परिचमी वाल ४४ एकड, मद्रात ४४ एकड; झ्राताम ४'८' एकड़; 
उड़ीसा ४ ६ एकड़, प्रोर मैमूर ६२ एकड़ | झृवि-अधान उत्तर प्रदेश के राज्य में सद 
से कम प्रौसत--२ ५ एक्ड है  दम्बई और पंजाब में तुलनाहमक दृष्टि से ऊँची 
ग्रौधतें हँ--क्रशः १३३ और १० एक्डों की । 
किन्तु इन कम झौसतो से भी यह पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हो पाता कि प्रधिवाश 
जो्ें किस सीमा तक छोटी हैं । ये ग्राश्विर हैं तो ग्रोपर्तें ही श्रौर इनमें वडी जोतें भी 
शामित्र हैं । हाल ही में मोजना श्रायोग ने लिखा था कि भारत में ३४०८ जोतें एक 
एकड से भो छोटो हें; ६४% णोतें ५ एकड़ से भो छोटो हूँ श्रोर केवल १% जोतें 
५० एकड़ से बड़ी हैं। 
उ१-विभाजत पभ्रोर सण्ड-विनाजन के दोष (छोड ०६ 8ण0-फेंएंश्र०य 879 
अपछछण०७१६4७००) -- उप-विमाजन और खण्ड-विमाजन स्वेदा हारलिकर है। उप- 
विभाजन का इस पश्राधार पर सम्थन क्रिया जाता है कि कुछ द्वी लोगो के हायों में 
केन्रीकरण के विपरीत इससे श्रनेक्र में सम्पत्ति का विस्तृत विवरण हो जाता है। 
किसी सीमा तंक यह एक सामाजिक लाग है, किस्तु निश्चय ही यह ला म कृषि-सम्बन्धी 
- कुशनता की ह्वाति करके प्राप्त किया जाता है । खश्ड-विमाजन के लिए कुछ आ्राथिक 
लामो, का, भी, दावा. किया जाता, है. जैसे-ए.क फपल वो. श्रसफलता के विष्द्ध वोमा, 
कुछ फसलों को वाजार-क्रीमतों में परिव्ततों के विहद्ध रक्षा, फतली की अदला-बदली 
के लिए प्रधिक क्षेत्र । जो भी हो, इतनी भ्रच्छाइपों के बावजूद भी उप-विभाजन और 
उससे भी अधिक खण्ड विमाजन के अनिवार्य परिणामों की झत्युत्षिक गम्मीर हानियो - 
की तुतता में ये लाभ उपेक्षणीय हैं । 


शु८ 


भूमि पी समस्याएँ (क्रज् )--हुपि की इकाई श्र 


उप विभातन यो हानियाँ [ 0880र:ा६7६6७ ० 500 पैशआ००)--उप विभा- 
जन गौर सण्ड विभाजन को बुराई, सभी अवस्थाओ से भारतीय कपि वी मुन्य ग्रौर 
आयारमूलक घुटि है । यह भूमि के कुशल उपयोग को वस्तुत ग्रसम्भव बता दती है । 

छोटी जोतो पर सावारण किसान के युच्छ उपकरणों तक का उपयोग सम्मब 
नहीं हो धकता । उदाहरशाथ, दा एकड वे जोन वे स्वामी किसान को एक जोडी बैल 
सथा हल रखने होते हेँ झौर यह सामान्यद १० एकड के क्षत्र मे काय बरने याग्य 
होने है। इस प्रवत्या में वह ग्धिक्षाश समय वे लिए बेकार रहेगे हालाँकि बैलो प्रोर 
किसानो वा व्यय ज्यो का त्यो रहेगा । 

कई एक निश्चित लागतें भा होतो हैं जो रियानों को लगानी ही पड़ती हैं । 
ज्यों घ्यो जोतो का प्रावार न्यूने (निसनन्‍्दह एक नियत विद्भु से नीचे) होता है प्यो- 
त्यो इस प्रवार की स्थायी लागतो का अनुपात उत्पादित जिस के मूश्यानुसार अधिका- 
घित्र' हो जाता है ) 

अस्थायी लागते निश्चित प्रनुपात में रूपान्तरित नहीं होती ) प्रौर प्रत्यधिक 
छोटी जोतो की दर्शा मे इस प्रकार की ल/गतें लगाता लामकर भी नहीं हो संक्ता । 
उदाहरणाघ बार्डे लगाने का व्यय निष्कल होगा । 

अब छोटी जोतो के का रण विभि न स्थायी धौर साथ ही साथ भ्त्थायी लागत 
नहीं लगायी जाती, तो बुषि काय प्रयोग्य एवं हानिकर बने जाता है। ततिक बाडडे 
लगाने वा उदाहरण ले लीजिए । समुचित बाडो के बिना न तो पास पडौम बे क्षत्रों 
रे घासा के हमले से रक्षा हो सकती है भौर न ही चोरो से । इससे भी ग्रधिक गम्भीर 
स्थिति यह है कि कूपित्राय भ्थवा फेसतों को अदला बदली वी कोई भो नयी 
प्रणात्री सम्भव नहीं होगी, क्योकि बाडो के प्रभाव मे, पास पडोस के बनर खेतो के पशु 
फप्चलो को हानि पहुँचाएंगे । इस प्रवार साहसी शोर प्रगतिशील किसान के लिए 
प्रपने विचारों को सत्रिय रूप देना झसम्भव होगा । 

छोटी जोतो बे कारण मेढ़ो भौर मार्गों झादि में भी बहुत सा क्षेत्र बेकार 
जाता है ४ 

इस प्रकार, उप विभाजन की चालू विधि से उत्पलर छोटो जोतें भारतीय कृषि 
के यत्रीकरण में राबधित महत्वपूर्ण कठिनाई हैं । 

खण्ड विभाजन यो घुराइयोँ (7.ज्रा5६ ० उपहहएला७ध०॥)--उप-विभाजन 
का साथी विवेकहीन खण्ड विभाजन राबसे बढकर छोटी जोतो को इन सारो हानियो 
ऐोतोब कर देता है । डा० मात का कथन है कि “वस्तुत , इसमे ग्रत्यधिक छोटी जोती 
को सभी युराइयाँ हैं, बपोकि यह मशीनों घोर श्रम बचत की विधियों के उपयोग को 
रोशती है, भौर इसवे' विपरीत, बडी जोत इसलिए बुरी है, क्योकि वह उस हृस्त- 
भ्रम द्वारा वास्तविव विश्तीण चुपि कार्य में बाघव हैं जो छोटी जोतो के लिए बडा 
लाभ है ।" 

बस्तुत कुछ एक अतिरिक्त कौमियाँ हैं जो खण्ड विभाजन से उत्पस्न होती है ॥ 
प्रयमता भूमि साधनों की बडी भारी हानि केवल इसलिए होती है कि भनेक घव- 
स्थाप्रो म एक एक विभाजित खण्ड इतना छोटा होता है कि उसमे कूपि नही हो 


६० सुदोध भारती य शर्वन्ञास्त् 
तु 


सकती झ्लौर इसलिए भी कि विभिन्‍न स्वामियों के खण्डो को झलग्र-प्रलग करने के 
लिए सीमाएँ लगानी पडती हैँ | मह अनुमान क्या गया है कि पजाब मे भ्रत्यधिक 
छोटे क्षेत्र-खण्डो के कारश ६ प्रतिशत भूमि बेकार हो जाती है झ्रौर प्रतिरिबत १ 
प्रतिद्यत इन क्षेत्र-खण्डो को जुदा करने के लिए भ्रावश्यव सीमाभो पर बेकार हो जाती 
है । यह ७ प्रतिशत की हानि कोई कम नहीं है, जबकि हमें मालूम है कि हमारा 
खाथ में वापिक घादा भी लगसय उतता ही है १ 

दूसरे, खण्ड-विभाजन के फलस्वरप पूंजी झौर श्रम में भी बड़ा भारी व्यय 
होता है। उत्तर प्रदेश में श्री मिश्र वी जांच से प्रगट हुप्ला है कि प्रत्येक ५०० मीटर 
के फासले के लिए शारीरिक श्रम शौर हल जोतने का कूपि-वार्य सम्बन्धी व्यय ५३ 
प्रतिशत, खाद लाने का व्यय २० प्रतिशत से ३५ प्रतिशत तक, भौर फ्लो का 
सबाहन १४ प्रतिशत से ३२ प्रतिशत तक बढ जाता है । इसस्ते स्पष्ट हो जाता है कि 
खण्ढ-विभाजन से सब भांति ब्यय मे वृद्धि होती है । 

तीछरे, खण्ड-विभाजन के कारण ग्राम से खेतो को दिशा में और एक खण्ड से 
दूसरे में जाते में समय, श्रम भौर पशु-शब्ति भी बहुत, नध्ट होती है। समय बचाने 
के लिए, किसान प्रडण्डिमों से दूसरो के खेतों परे से होकर अपने क्षेत्रो तक दाता 
है | इससे, सौमाशों तथा मार्ग के श्रधिकार सम्बन्धी मझगड़ों के साथ प्रामीणों में 
निरन्तर भागडे होते हैं, भौर बहुधा मुकदमेबाज्ो में पडकर बडा भारी व्यय होता है। 

इसके श्रतिरिकत, भत्यधिक खण्ड-विमाजत की दिशा में घिचाई प्रायः प्र्समक 
हो जाती है, क्योंकि पानी केवल उन्ही मार्गों से ले जाया जा सकता है जो दुपरों के 
खेतों से होकर निकलते हैं | यह प्रत्यधिक प्रशाति का एक भन्‍य कारण है भौर इससे 
गाँव वालो में भगड़े पैदा होते हैं । 

पुनः जब विभिन्‍न भूमि-सभ्ड एक-दूसरे से बहुत फासले पर होते है, तो किसान 
का प्रपनी जोलों पर सौझूद रहना अ्रसम्भव हो जाता है। इस प्रकार किसाद की 
व्यक्तिगत उपस्थिति, जो साभप्रद कृषि-कार्य के लिए प्रत्यावश्यक है, सम्भव नहीं हो 
पाती । उसके पशु भी प्राम में उसके घर पर ही रहेंगे, श्रौद वहाँ से खेतों तक गोबर 
पहुँचाने में भारी व्यय होगा । 

डा० मान (07 ७४०) मे इन हानियों को संक्षेप में इस प्रकार उपस्थित 
किया है। उनका कथन है कि खण्ड-विभाजन "उद्यम को नष्ट करता है, इसके कारण 
बड़ी मारी माया में क्षण वैजार जाता है, सौमाएँ और मेदें बनाने के कारण भूि की बहुत 
शी हानि होतीरै, जेफ़ों पर जिस्तुद और ऊामंप्रद इषिकार्य ऋसग्भद हो जाता है जो 
विपरीत दशा में सम्मव होता । 


प्रहून ऐ--भारत में जोतो के उप-विभाजन प्रौर सष्ड विभाजन को ब्यावर 


कीजिए । (ज० और क० वि०, ६६४२) 
(0. 2-4 020 प्रा! 077 6९ $फ-तश्ञ्ंगा बाते. फिन्ल्‍नश्टालांकीण 
;%०00॥025 (9 ॥90(8 (7. 6 #. छ. 3953) 


जनतस्पा में श्लोष्न बृद्धि (8छ0 उत्ततू७8७४७ प 00एण४५००)--मारत 
में जनसंख्या की दर में भसाधा रण वेग इसका मूल कारण है। जब जनसंख्या ४ से 


भूमि को समस्पाएँ (क्रमश.)--कुवि की इकाई ध्ृ्‌ 


४ करोड प्रति दशाब्दी की दर से बढ रही है तो यह स्वाभाविक है कि श्रौसत जोत 
क्रम होती जाएगी । इस कारण को भ्रन्य अनेक देशो की भाँति उद्योगों के तत्कालीन 
विकराम के साथ दूर किया जा सकता था जिमसे अतिरिकत जनसख्या इस प्रकार 
के ग्राथिक विकास द्वारा उत्पादित तियोजन मे सपाई जा सके । भारत म इसके 
विपरीत ग्रौद्योगिक प्रगति भी अत्यधिक धीमी रही है । फलस्वरूप कृषि पर जनमरुया 
का दबाव और भी अधिक हो गया और इसके कारण-स्वरूप जोतें और भी छोटी 
छोटी होती गई । १६५३ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्तित कृषि भूमि 
२५% कम हुई, पर्यात्‌ १६२१ में १११ से ग्रिकर १६५४१ में ५४ रह गई । 

इपकितियाद की भावना और सपुकत परिवार प्रथा का पश्रस्त (8छात+ ते 
पत्रताशातेएब्रो।३छ छ७ते छेतछ्को"पए9 ०६ 7०॥४ एा्ए 5ए#०0)--पश्चिम के साथ 
सम्बन्ध भौर पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने लोगो में व्यक्रिववाद की भावना को जन्म 
दिया है। इस प्रकार रम्पत्ति के विभाजने वो प्राय व्यापक भावना पैदा हो गई । 

उत्तराधिकार के तियम (,&ज़छ ०६ उघधलए६४8००)--हिंदुओी भ्रौर मुसल- 
मानो दोनों में पँतृक सम्पत्ति के विभाजन के लिए उत्तराधिकार के नियम भ्रत्यधिक 
भनुहूल हैं। भरग्रेगी राज्य से पूर्व सामान्य रूप मे सयु्त कृषि कार्य कर चलन था। 
किस्तु व्यवितवाद की भावना के उदय के साथ सयुकत कृषि-कार्य ने उप विभाजन को 
स्थात दे दिया । इसलिए, ये नियम, परिभाषिक् रूप मे उप विभाजन के लिए उत्तर- 
दागी नही, किन्तु वे ऐसे साधन रूप में हुए हैँ कि जिन्होने उप विभाजन को सुविधा- 
जनक बनाया है। 

देशी उद्योगो का हास (0०006 66 [प्र0260०७ ]00030868) --देशी 
उद्योगों के कहवास के कारण सब विस्यापित व्यक्तियों को ग्रपने जीवव-यापन के लिए 
भूमिका ग्राथय लेन पड़ा । इनम से झनेक ने मज़दूरी के रूव से नही अत्युत काइतकार 
के रूप में खेती को किया । इस प्रकार जोतो का उप-विभाजन होता रहा | 

एक प्रन्य भश जिसका वही परिणाम हुआ, वहे था कृषि-विषयर ऋण की 
बृद्धि। इसके फलस्वरूप साहुकारों के हाथो भूमि खण्डो की बिक्री वे लिए भूमिगत 
सम्पत्ति के प्रवाघ विभाजन हुए । अग्रेजी राज्य के प्रागमन से शान्ति शोर सुरक्षा 
वी स्थापना हुई झ्ोर ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा भूमि मे निश्चित भ्रधिकारों कौ 
स्वीकृति के भाषार पर मध्य वर्ग के लोगो तथा साहुकारों को भूमि-क्रय की दशा में 
प्रोत्माहन मिला । इसऊे कारण जोनो के स्वामियों की सु्या में वृद्धि हुई और प्रौसत 
जोतो के क्षेत्रफल में फमी । 

इता कतार, यार रूपा या हैगा कद चतते हैं क्ि'उदोपों के हतिफ विपएस के खमोद 
में जनसंझर की गतिशील बुद्धि, स्युक्षा-परिदार प्रथा का अन्त और उत्तराधिशार के नियमों 
द्वार प्राप्त सहायता के क्राघार पर इन सब अश्ञो के फलस्यरूप उप-विभाजन झौर खण्ड- 
विभाजन की दत्तंमान चिन्ताजनक स्थिति उत्पस्न हुई है। 

प्रहने ै--आ्राथिक जोत का क्‍या भ्राज्ञय है ? ग्रायिर जोत का उचित भ्राकार 
शिन भज्नो पर विर्भर करता है ? 


धर सुबोध भारतीय श्रर्य शास्त्र 


0. 3-- श्र ईड$ ग्राश्या( ऐज जरा ९९०१७ #णैगाड़ ? 052फ%35 [॥6 
बिएंण5 णा जरा धो ॥8 डॉ28 ण॑ का ९२९छाणांर प्रणेगाऱ ऐशाशाएँ5, 

अये--प्राधिक जौत कया है, इसका उत्तर सहज नही है 4 वास्तव में, इस 
शब्द के झ्नेक श्रममाे श्र्थ किए गए हैँ । कीटिग (8०#78०) के कथतानुपरार 
भ्राथिक जोच् उम्र कहते हैं, “जो एक मनृप्य को स्वतः ग्रपते श्रौर भ्रपने परिवार के 
लिए झ्ावश्यक भुगतान करने के बाद, युक्तियुक्त सुविधा प्राप्ति के द्ैतु पर्याप्त उत्तादन 
का अवसर प्रदान करती है ।” डा० मान (706 #४झ0) वहते हैं कि "पाविक जोत॑ 
सेत वो वह इकाई है जो किसी सामान्य परिवार को सन्‍तोपजवक जीविकोपार्जन दे 
सके, जिससे सम्तोपजनक जीवन-त्तर कायम रखा जा सके ।/ स्टैनले जैव्स्स [500गाण 
3०7०४७) किसी जोत को केवल तभी आर्थिक बहते हैँ, जबक्ति वह किसान को ने 
केवल “न्थूनतप्र स्तर” का, शोर न ही “मुक्तियुयत स्तर” का प्रपितु “उच्च जीवन 
पापन हततर” का विद्वास प्रदात करती है । 

भूथ्म दृष्टि से, एक पअराईयिक जोत का शर्य यह होना चाहिए कि खेत का 
शाशार घह हो जो उल्तादन के झन्द अ्शो (जंसे, कृषि-विषयक मशीनें, पशू, सिधाई, 
ऊड़दूरे, ७७) के सा हे परणपल औ इक. रे सरस पीएम प्रएप्त बाएगे फेपण्ण चाप ५ 
दुसरे दब्दो में श्राथिक जोत ऐसी जीत के श्राकार का समर्थ करती है, जो विभिष्य 
फप्तल भौर उसवी मात्रा तथा उत्पादन के ब्न्‍्य अ्तों के प्रकार के सापेक्ष हो । यह 
दृष्टिकोण प्राधिक जोत के झाऊार को उत्पादन-स्प्सन्वी प्रति इकाई दी लागत की दृष्टि 
से प्ाँकता है | 

श्राविक जोत का च्राक्षार (8[46 ० व एग००७०महां० परगवांधड) --फिसी 
प्राथिक जोत का क्या प्राकार होगा, यह कई श्रश्ो के मेल पर निर्भर करता है । 

भूमि का ऐसा कोई विद्विष्द क्षेत्रफत्त वताना तौ बडा कठित है कि जिसे हम 
प्राथिक थोत कह समें। डा० भाव (707 ४ब्या॥) दक्षिण के ग्राम में ऐसो जोत के 
भाकार को २० एकड़ उचित बतलाते हैँ | कीटिंग (॥६०४४०४०) दक्षिण के ग्रार्म के 
लिए इस झाकार को ४० से ५० एकड़ उछित या प्राथिक कहते हैं, कथर्वेकि वहूं एक 
इकाई हो श्रौर उसमें सिंचाई के लिए कुप्तां ही और मक़ाव हो | सर टी० विजय 
राधवचायंर के प्रनुसार “परिवार के न्यूनतम जीवन-निर्वाह के लिए जीत का आकार 
४ से ६ एकड तक का है ।” स्टैनले जेवन्स (8:छगा९छ उत्एणा७)३ जिसके झ्ाथिक 
जोत के विधार का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, इमे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ३० 
एकड़ उचित बतलाते हैं ! 

पारिवारिक जे जैसे नए विचार को योजना झायोग ने मात लिया है। भूमि- 
सुधार श्रायोग की एक समिति मे इसकी परिभाषा ऐमे भू-दीत से की है जिसमे प्रति 
बे बुल प्रौसत आमदनी १,६०० ० हो प्रथवा शुद्ध वाविक आस [इसमें परिवार 
के थरमिकीं का पारिश्रमिक भी शामिल है) १,२०० हो तथा एक हइलें से कम इकाई 
भद्दो।' 





१- 7784६ 0प्रथेषाल, 80००४९ छोए०-४ ९७० ए]27, ए. 77. 


भूमि की समस्याएँ (क्रमश.)--#षिं की इकाई हरे 


ग्राविक जोत के प्रभावों प्रश (8७078 त0एछशाएट्ू छ0 िएणा०जा6 
प्रणता॥8४)-- रिसो एक आकार को झाथिक कहे सकते से पूर्द हप अनेक अशो पर 
विचार करना होगा । 

भमि की उर्वर्ता स्पष्ट ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। ५० एकड व्यर्थ गरस्थल 
भूमि की ग्रपेक्षा ५ एकड भझच्छी उपजाऊ भूमि से किसान को अपेक्षाकृत अधिक प्राय 
मी प्राप्ति हो सकतो है । 

केवल उर्बंरता हो पर्याष्व नही है । उस भूमि में उचाई वो सुद्रिधाएँ भी होनी 
चाहिएँ। यदि भूमि को वेदन वर्षा पर ही, जो भ्रपर्याप्त और अनिश्चित भी हो 
सबती है, तिभर रहना होगा, तो उस दशा म बडे क्षेत्र की झावश्यकता होगी । 

पृषि को कला (70७ ]६०ापपृण९ ० 090४०७४०४)--प्राथिक जोत वा 
प्राकार प्रशेगाधीन कृपि-विषयक मशोनां की संख्या और प्रकार पर भी निर्भर करता 
है । ट्रै]वटर द्वारा कृषि कै लिए जोत का ग्राकार बड़ा झोर इतना पर्याव्त होना चाहिए 
ढि क्षेत्र वी सब मशोनें काम म लगो रहे । 

तिप्त पर वृष्ति वा स्वरूप भी एक ग्रश है, श्र्थात्‌ू, वया वह जीवत-निर्वाह या 
बाजार में बिक्री के लिए को जावी है, प्रौर क्या उधम फ़ब ओर सब्जियों के बाग 
है, प्रधवा, कया उसम्र विश्वारपूर्वक काय होता है या केवल घटिया फसलें उगाने 
में प्रयोग किया जाता है भ्रौर वहू भी विस्तारपूर्वक ही । 

बाडार से दूरी, फिसान ता सामात्रिक स्तर, (प्र्थातू, वया वह स्वामी है या 
केवल प्रह्यायी किसान है) ग्रोर कम मे खगे आदपियों वो सख्या कुछ एक घन्य महृत्त्व- 
पूर्ण ग्रश हैं जिन पर भ्राविक जोत वा दातरार निमर करता है । 

क्योकि प्रमरीका भौर कैतेडा जैसे देशो म 'प्राथिक जोत शब्द का प्रयोग 
अनुकूलतम क्लेए के प्र्थ में किया जाता है और वेवल युक्तियुक्त जीवन यापत्र स्तर 
प्रदान करने के ग्रय॑ में ही हो किया जाता, इसलिए ऐसे देशो से प्राथिक जोव का 
परीक्षए उत्तादन विषय प्रोद्योगिक क्षमता म निहित होता है, झोट उसे प्रति इराई को 
उतादन-लागत से प्राँका जाता है । उम्र ग्राशय को झाथिक जोत ऐसी होनी चाहिए कि 
जिपके उल्तादन वी सागत न्यूनतम होगी । 

इसी धारणा के प्रनुस्तार, कुछ एक ग्रन्य अभ्रशों पर भी विचार करना होगा $ 
ऐसा प्रादर्य प्रबन्ध करता श्रावश्यक होय/ कि जिसमे उल्तादन के विभिन्‍न अ्श् प्रादर्श 
प्रनुगातों के प्राधार पर मिले हो । कृषि के निजी स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए, एक 
प्रत्यधिक बडा क्षेत्र आवश्यक रूप से लाभकारी नही है, जैसा कि उद्योगो के विषय 
में भो सामान्यतया होता है। कई ऐसो फमलें हैं, जिनमें प्रधिक मशोनों के उपयोग 
थी पभ्रावश्यकता नहों होती और इस प्रकार, उनही दृष्टि से सबसे श्रधिक उपसुक्त 
भपेशकृत छोटा होगा । उदग्हरण के लिए गेहूं को कृषि में भ्रपेक्ाकृत बडा श्राकार * 
झ्ोर जडीय फसलो में छोटा झ्ाकार लाभदायक होया। 

यदि फ्सल के लिए विस्तीर्ण गौर भ्रधिक विशिष्ट रूप की कृषि की भ्रावश्यक्ता 
है, भोर यदि फसल विजश्ञेप प्रकार की है, तो उसके लिए भी बडा क्षेत्र सर्वाधिक 
लाभकारो होगे ! 


ध्ड सुबोध भारतीय प्र॒य्य॑शास्त्र 


सर्वाधिक लाभकारी श्राकार ऐमे बढ़े क्षेत्रों का होगा जहाँ ग्रदुशल प्रोर हस्ता 
श्रम सहज उपलब्ध हो और मालिकों तथा श्रमिकों के बीच प्रवन्ध-कुशलता का मेद 
भी विधारणीय हो । इसी वारण ही चाय, बहवा भौर रबढ़ के वगीयों के प्रशार 
साम्तास्यतया प्रत्यधिक बडे होते हैं । - 

भूमि का मूल्य एक पन्य महत्त्वपूर्ण और झावद्यक अश है। प्रास्ट्रेलिया शरौर 
बौनेडा जैसे मये देशों मे, जहाँ मूमि मस्ती है, श्रौर जद्दां विस्तीर्ण #पि-कार्य वी श्रावन 
इयकता नहीं है, विद्याल स्तर के जोत श्रधिक छाम्रदायक हैँ। भूमि के ऊँचे मूल्य के 
कारण भारत जैते देशों मे श्राधिक जीतो का आराकवार छोटा होगा । 

बतंमान समय में, भारत में ऐैसी श्रवस्थाएँ हैं कि शिसातों के लिए न्यूनवत 
जीवन-यापन स्तर की दृध्टि से श्राथिक जोतें हस्तगत करने में बहुत समय लग जाएगा। 
झ्रादर्श जोत की दुष्टि से श्राथिक जोत हमारे लिए केवल शास्त्रीय चर्चा है ग्रौर वेबल 
त्रान्ति ही उसे ला सत्रती है। नियदेह भ्राथिक जोतो की संमस््या के हल की दिशा 
में एक मार्ग शौर भी है शोर वह है सरकारी दृषि का 

फ्र्न 2--जोतों के उप-विभाजन तथा छण्ड-विभाजन हें वया हानिाँ हैं ? 
इत दोदों को दूर करते के लिए कया उपाय किए गए हैं ? (एलादज़ाद ९६५६) 
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छद तक भूमि के उप-विभाजत भ्रौर खप्ड-विमाजन की थुगाइयो का इलाज 
करने के लिए समुचित झौर प्रभावी कार्यवाह्यों नंही की जाएगी, भारत में शृषि- 
हयदसाथ हार्मिकारक ही रहेगा बुद्ल कृषि-कार्य के लिए यह प्रत्यावश्यक है कि 
जोतें संगत श्रावार वी हो भौर सुदृढ़ इकाइयों में हों । 

जोतों पी चक्वरदी (0ता०णेशतेबघंठत रण ग00780)--जोतो वी चकवन्दी 
का श्र पह है कि एक स्वामी के फैले क्षेत्रो वा उस क्षेत्र के अन्य किसानो के विभाजित 
खण्डी वेः साथ परिवर्तन करके एक ठोस क्षेत्र में पुनः स्थापन करना । इस चहवन्दी का 
ग्रमिप्राय यह है कि सेतो के छोटेन्छोटे खण्डो के स्थान पर बड़ी चोर्ते स्थाप्रित वी 
जाएँ | 'क्बन्दी से यह लाम भी द्वोगा कि गाँव में पचायती क्षमीसों की स्थापना 
होगो। सडकों, नाज्ियो, साद के गडढ़ों, स्वूलो और सेल के मंदानों के लिए उचित 
भूमि-फण्डो की व्यवस्था हो सबेगी $ इस दिशा में सर्वप्रथम प्रभावी कार्य सन्‌ १६२१ 
में भि० कारलवर्दे ने प्माव में किया था। चकवन्दी खेच्छा या शरतिवार्य रूप में हो 
प्रक्ती है| पजाब में, यह स्वेच्छा के श्राघार पर सहकारी वरबन्दी समितियों द्वारा 
प्रारम्म की गई थी । 

वि पर भी, यहे श्रनुमव किया गया था कि स्वेक्ठापूत्रे क चक्रवन्‍्दी को गति 
बहुत घीणी है | इसे गतिशील करने के लिए कुछेक पनिवाय उपायों की आवश्यकता 
थी। १६९८ में, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में ग्रनिदार्य चकबन्दी को प्रचलित क्रिया गया । 
पजाब ने १६३७ मे उसका श्रनुकर ण॒ क्या श्रौर जोदो की चफक़्वन्दी का श्रधिनियम 
_ स्वीकार किया | इस श्रधिनियम के अनुसार, यदि भू-स्दा सियो का दो तिहाई, जिनकी 


भूमि फी समस्पाएँ (क्रमश-)--कृषि को इकाई दर 


ब्राम में है से कम भूमि न हो, चक्रवन्दी चाहता है, तो दोष श्रल्प सख्या को भी उनके 
साथ चलना होगा शोर वे बाघक नही बन सकेंगे । चक्वन्दी को सहज करने के लिए 
कई जिलो में विशेष चकवन्दी प्रफसर नियुक्त किए गए थे । 

प्रभी हाल ही तब, पजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भ्ौर बडौदा (जो भ्रव 
बम्वई राज्य म है) के सिवा भ्रधिकाश राज्यो मे चकवन्दी की दिल्या मे भ्रधिक प्रगति 
नही हुई । जो भी हो, १६४७ मे, बम्बई राज्य ने भनिवाये चक॒वेन्दी का कानून पास 
करके नेतृत्व विया । भपत्ती ओर से चकबन्दी सम्बन्धी पहल की झौर लोगो की 
तत्सम्वन्धी प्रार्थथा का इन्तज़ार नही क्रिया । पजाब ने १६४८ म झनुकरणा किया झौर 
उसके बाद पंप्सू में प्वतस्त भारत की प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजनाग्रो प इस 
बात पर बल दिया गया कि जोयों की चवबन्दी होनी ही चाहिए । प्रथम योजना 
काल में बम्यई मे २१ लाख एकड, मध्य प्रदेश म २६ लाख एकड, पजाब म ४८ लाख 
एक्ड तथा उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड भूमि वी चकबन्दी हो सकी । द्वितीय 
योजना मे ३६० लाख एकड भूमि वी चकवन्दी करने का लक्ष्य है, जिसके लिए ४५० 
लाख ए० का उपबन्ध जिया गया है। योजना आयोग का प्रादेश है कि इृषि की 
उन्नति के रूप म चकबन्दी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। द्वितीय योजना काल 
मे १६५७ के ग्रन्त तक कुल १४८७ लाख एकड भूमि चक्बन्‍्दी में श्रा चुवी थी। 
इसमें से केवल पजाव मे ८६५५८ लाख एकड़ भूमि वी घमबन्‍्दी हुई, इसके पश्चात्‌ मध्य 
प्रदेश का नम्बर है जिसमें ३० लाख एकड भूमि की चदवन्दी हुई। विन्तु आन्श्न प्रदेश, 
पराम, विहार, मद्रास, उडीसा, पश्चिमी बगात भौर राजस्थान राज्यो मे इस दिलश्ला 
में प्राय, कुछ भी प्रगति नहीं हुई है ।' 

यह देखकर बडा उत्साह मिलता है कि श्रौसत काश्तकार अरब चबबन्दी के 
फायदों को समभने लगा है भौर प्रव देश के भधिकाश भाग में इस वार की पूर्ति के 
लिए उम्र पर प्रधिक दवाव डालने की जरूरत नहीं / बहुत सी श्रुटिया के बावजूद, णो 
कि इसके साथ जूडी हुई हैं, जोतो की चकबन्दी का कार्य हाल वे! वर्षों म पजाब में 
सबसे लोकप्रिय वदम साबित हुप्रा है । 

नए खण्ड विभाजन की रोक्यास (?7०एश7६०० रण एक वफछहाए०/॥- 
४0०) --तिस पर भी इस वात का भय है कि यदि उत्तराधिवार ने वत्तमान कानून 
बे रहने दें प्रौर खण्ड विभाजन की प्रचतित प्रथा भी पश्रपरिवत्तित रूप म जारी 
रहती है तो इतने यत्न से किया चयबन्दी वा वार्य एक ही पीढी में नष्ट भी हो 
सकता है। इसलिए सण्ड विभाजन फी रोक््याम वे! लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्थाएँ 
करनी होगी । फलस्वरूप प्राय प्रत्यक राज्य मे स्वोजृत विधियों के प्रनुसार एक 
ग्यूनतम दोष वी स्थापना की गई है, जिसे वे “प्रामाणिक क्षेत्र” कहते हैँ । भूमि का 
डिसी प्रकार का विभाएन, पराउत्तेन झ्रादि, जिसका प्रभाव एक क्षेत्र को कम करना 
हो, पी स्वीइृति नहीं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश मे कम से बम ३६ एकड 
डा जोत प्रामाणित॒ माना जाएगा , दिल्‍ली मे ८ स्टैंण्डड एकड बी जोत प्रामाणिक 
होगी, भ्रानप्न प्रदेश के हैदरावाद भाग म ६० एकड का क्षेत्र आरमाशिक होगा, मध्य 
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६६ सुधोष भारतीय प्रयज्ञा सत्र 


प्रदेद् के क्षेत्र मे १५ एकड का क्षैत्र प्रामाणिक होगा भौर भोपाल क्षैत्र में पाच एकड़ 
की जोत प्रामाशिक मानी गई है । 
विभिन्‍न अपखण्डो की चकबन्दी के बावजूद भी मभारत्त में प्रौसत जोतें ग्रत्यधिक 
छोदी प्रौर झ्रताविक ही रहेगी धौर भूमि पर जनब्रल्या के नित्य-त्रत्रि बढ़ने वाले, 
दबाव के कारख भ्रौर प्रधिक उप-विभाजन का भी भय नितान्‍्त वास्तविक होगा । 
इस प्रकार की स्थिति में तीन उपाय ग्रनिवाय हैं-- 
(क) वक्त मान आर्थिक जोतों का संरक्षण+ (ख) वर्ष मान छोटी जोदों का विस्तार 
छरना। और (ग) सहकारी इपि-कार्य 
वत्तम्रात ग्राविक जोतों का सरक्षण-- (/7688677&60०॥ रण 8878 ॥00५ 
गरा००१५ ०0725) --बम्बई, उत्तर प्रदेश शौर हैदरावाद मै ग्राथिक जोवो के सरक्षण 
की दिशा में कामून पास करके पहल की थी | १६५० में हैदराबाद में न्यूनतम श्राकार 
की श्राधिक जोत की स्पष्ट व्याद््या की गई झौर ऐसी जोतो के मालिक वो प्रादेश 
दिया गया कि वे श्रपनी जोतों वी रजिस्ट्री करावें । जहाँ किसी जोत की रजिस्ट्री हुई 
नहीं कि फिर उसका उप-विभाजन यथा खण्ड विभाजन सम्भव नहीं था। उत्तर प्रदेश 
और बम्वई ने भी न्यूनतम झ्ाथिक जोत की सीमा निर्धारित कर दौ। उसके नीचे 
जोत का उपविभाज॑ने नहीं करने दिया जाएगा । भ्रव तो प्रायः प्रत्येक राज्य ने स्यूनतम 
जोत वा द्राकार निश्चित कर दिया है, यद्यपि यह न्यूनतम सीमा विभिन्‍तर दाज्यी मैं 
भिन्न है । 
जोतों का दिस्तार (27]978०0९०१४ ० घठातशाह8)--भनाधिक जोतों के' 
प्राकार में वृद्धि करते के लिए हाल ही के वर्षों में जिस विधि का सुझाव भौद भनु- 
सरण जिया जा रहा है, वह जोतों के आकार की अधिकतम भ्ौर न्यूनतम भीमा को 
नियत करना है जिसे एक माल्तिक वो रखने की स्वीकृति द्वोती है । इमसते जोतों में 
इस प्रकार वृद्धि होगी । जोतो की उच्च-सीसा सहिथिर करने से उसका अवशिष्ट भना- 
थिक जोतो के उत्वर्ध के लिए उपलब्ध होगा। जोतो की न्यूनतम सीमा निर्धारित 
करके धताथिए जोतो का और भ्रधिक उपविभाजन नहीं होगा । हम पहले ही बत्ता 
चुके हैं कि कुछ राज्यो ने न्यूनतम जोंतों का ग्राकार निर्धारित कर दिया है और उस 
आकार से कप जोत रहने ही नही दिए जाएँगे । 
यहाँ यह वा देना ग्रावश्यक है कि प्रभी हाल ही में यह पता लगाया गया 
है कि जोतों के न्यूनतम झौर उच्चतम भाकारो का उपबन्ध करके भी सव राज्यों में 
बत्तमान अ्नायथिक जोतो वो आदविक जोतो के रूप मे परिवर्तित नहीं जिया जा सकेगा। 
सह दारी कृषि (00०-०ए०8कए० एस्ध्णगढ)--विन्तु हम भी भांति जानते 
हैं कि देश के वत्तमान भ्रधिकाम जोद बहुद हीं छोठे भौर भ्रनाथिक हैं। इन जोतो 
की समस्या को सहकारी कृषि के उपाय से ही सुलक्षाया जा सकता है । सहकारी 
इृपि का ग्र्थ है, सयुत्त खेती करना 4 । 
के सहकारी हृपि-वार्य या तो बन्धन-रहित रूप वा हो सकता है प्रथवा रूसी 
7 छंग का सामुदिक इकी-कार्य भारत में हम उत्तर-कथित श्र्थात्‌ रूसो सामूहिक हृषि 
का समथनर नही फररेंगे क्योकि वह किसानो को भूमि के स्वामित्व-अधिवारों से वंचित 
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कर देता है। जो कोई विसानों को उनके स्वामित्व प्रधिकारों से वचित करेगा, 
उसका कठोरतापूवेक शामना किया जाएगा । इसे दृष्टि में रखते हुए, सयुकत हृषि 
मी वैवल इसी यौजना की स्वीकृति का अवसर है जो उनके भूमि के प्रधिकारों को 
स्वीकार करती हो ) सर्वेप्रथम सेवा सहका रिता कृषि वार्ये (8क.श०७ ००-०एथ४पए९७ 
चाहे बह वन्पन-रहित प्रकार का ही हो, महान्‌ झग्रणी चरण होगा। उसके बाद 
हम उसके उन्नत स्परूप को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात्‌ सहकारी सयुकत इषि प्रणाली 
(0००एक्कबंगए० चेंग०६ कबाण्याह 8ज०7०) । किन्तु भ्रभी से यह सोचना बहुत 
दूर वी बात है । 

ड भ्रधिकाश राज्यो में जमीदारी का उन्मूलन हो रहा है झोर कृपि-योग्य बेकार 
बडे बड़े क्षेत्रा, दसदल तथा घास पटी भूमियों का सुधार क्या जा रहा है । इस 
प्रकार वी सब प्रवस्थाओं में सहकारी हृषि बाप बो प्रोस्साहन देने के लिए प्रनेक 
व्यवस्पाएँ वी गई हैं । जो भी हो, यह स्पप्टतया कहना होगा कि सम्पूरा समस्या अति 
विश्ञाल भौर वठिन है झौर सतोपप्रद निराकरण में काफी समय लगगा। 


सहकारी कृषि-कार्य (00 ०कुलणणए० रिक्वाग78) 

जैसा वि हम देख चुड्े हैं भारत मे जोतों का भावार बहुत छोटा है। भ्राज 
इस मशीन के युग में छोटे काइतकारा वा युग उठ गया लगता है । झाज ता लाभकारी 
होने बे लिए जोत का श्रावार काफ़ी बड़ा होना चाहिए । हम इस कार्य को सिर्फ 
सहकारी हृषि द्वारा ही पूरा कर सवते हैँ । 

सहकारी कृषि कार्य का प्रथ (१९878 रण 00 ०एश&४ए० ]8४908)-< 
सहतारी दृषि काये वो विभिन्‍न अर्थशास्त्री विभिन्‍न अर्थों मे स्वीकार करते हैं । सत्य 
भहू है कि ' सहकारी कृषि” बे प्रथों वी अ्रनिश्चितता के वारण श्रौर इन शब्द वी 
स्पष्ट परिम'पा के प्रभाव म ही भर्थशास्त्रियों म सहकारी कृषि काय के ग॒गा दोषों के 
ऊपर तब वितर्क है। मोटे तौर पर तीन प्रकार से सहगारी कृषि हो सकती है। 

प्रपम्तत, सदरारी संयुक्त बि (00-0फुशागाधर७ त0तता+ कक्ाए्ागह) तो 
प्रचलन है। इस प्रथा वे झधीन कई कृपर अपनी जमीनों वो एक साथ मिलाकर 
सयुवत रूप में दृपि बरते हैँ । इस प्रणाली मे जगीन का स्वामित्व ज्यों का त्यी व्यक्ति- 
गत बना रहता है, भौर समुबत हृषि से होने वाली झाय का जब बेटवारा हीता है तो 
प्रत्यक की भूमि का झादार झौर स्वामित्व ही उस बंटवारे वा शुरूप ग्राधार होता 
है । इस प्रकार, इग प्रकार बी सयुत्त सहकारी कृषि म व्यत्रितगत स्वामित्व भौर 
सयुक्त बृषि का प्राधा-य रहता है । सदस्य, सयुक्त जोत (00९० |870) पर मिल 
पुल घर एक निर्वाबित प्रवन्ध समिति बे ऋघीन बाय करते हैं, प्रत्येव मदस्प वो 
अपने नैत्यिक श्रम के लिए मझदूरी मिलती है, गयुक्त कृषि फार्म को राग्रवव उपज 
वो एक सप्ताष बेचा जाता है, भौर विद्री से प्राप्त श्राय को स्वामित्व लाभ, मजदूरी, 
दीज को वीमत डझिचाई पोर साद वी दौमत चुवान के बाद सभी सदस्यों में उनवी 
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श्र्प सुबोध भारतोय अर्यश्लास्त्र 


व्यवितियत मजदूरी के अनुपात में बॉट दिया जांदा है | संयुवत कृषि समाज (ऐ०।॥$ 
उरप्यांगह 9०५४६४) के मुख्य कार्य ये हैं कि वह फसलो के उगाने की व्यवस्था करे, 
और यह निर्णय करे कि कौन-कोद फसलें बोनी हैं । यह सब कार्य संगुक्त प्राधार पर 
होता है । 

द्वितीयत , सहकारी सामूहिक ऋषि संस्थाएँ (0०-0एश+#भ्रंए० 0गा6छाए० 
प&८शाएट्ट 30069४69 ) होती हैँ । इनमें सदस्यों की जोतो के अतिरिवत उनके सब 
साधन भी मिला लिये जाते हैं; भ्रौर प्राय के वितरण के लिए जोतो का व्यक्तिगत 
स्वामित्व महत्त्वहीन हो जाता है । सामूहिक कृषि संस्था की झाय का वितरण प्रत्येक 
सदस्य के श्रम की मात्रा के श्रनुपात में होता है । हूम और श्रन्य साम्यवादी देशों में 
प्रचलित कोलखोज़ प्रथा (२०६४०० 859७0) के साथ सामूहिक प्रथा को गड़वेडाना 
नही चाहिए, क्योकि साम्यवादी देशो में न तो स्वंच्छिक सदस्यता है प्रोर न फोवकोज 
का प्रबन्ध लोकतन्‍्त्रीय है । 

तृतीयत:, कृषि सम्बन्धी भ्रनेक कामों में भी ज॑से मनिराई, कटाई, खलिहान 
सम्बन्धी कार्यों, खाद देवा, सिंचाई और माल की बिश्नी झ्रादि में भी सहकारिता के 
प्राधार पर कार्य होता है | विश्विष्ट क्रपि-कार्यों के लिए सहकारी संस्थाएं प्रवन्ध 
करती हैं; भ्ौौर इन संस्थाप्रो तो सेवा सहकाटो संस्थाएं (867708 00-0एुश28४ए०७) 
कहते हैं । सहकारिता भ्रय॑श्वारत्र फे जमंन विद्येपज्ञ डा० श्रोड़ो शिलर (07. 009 
छिग!वत) में सेवा सहकारिता को सहकारिता के ब्राधार पर व्यक्तिगत हपि-कार्यी 
माना है । 

प्रग्न ५--भारत में सहकारी क्ृषि-कार्य के पक्ष श्रौर विपक्ष में श्रपने दिघार 
प्रकट दीजिए । क्‍या शाप भारत में सहकारो कृषि कार्य का समर्यन करते हैं ? 

(राजस्थान १६४८५ द्विली १६५६) 
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(मापा उठे; 200 59) 


सारे देश मे शौर समाचार-पत्रो में भी सहकारी कृषि सम्बन्धी प्रथ॑ंश्ास्त्र के 
पक्ष-विपक्ष में विचार हो रहा है। यह झान्दोलन विज्येप लप से जनवरी १६५६ से 
जोर पकड़ गया है जब से कि प्खिल भारत्तीय काँग्रेत की कार्यकारिणी ने संकल्प रूप 
में इसे स्वीकृत किया है, और भारतीय ससद्‌ ने भी इस पर भ्पनी स्वीकृति की मुहर 
जगा दी है । भारतीय कृषि को सहकारिता के आधार प्रर संगठित करने सम्बन्धी 
संकल्प से जितवे अधिक लोग प्रभावित होगे, उतने लोग शायद श्राज तक विद्धी प्रन्य 
शक विकास योजमा से प्रभादित नहीं हुए होगे । इस प्रइन के श्राथिक पहलू तो हैं ही, 
साध ही इस वाद-विवाद में सहकादिता के समर्थकों शोर विरोधियों की माबनाओं को 
भी काफी उभार मिला है । इसलिए यह नितान्त भ्रावश्यक है कि इस प्रश्न पर निष्वक्ष 
दृष्टि से विचार किया जाए। 

सहकारी कृषि-कार्य का विचार नया नहीं है । प्रथम पचवर्षीय योजना में कई 
प्रकार से छोटे-छोटे क्सिनो को प्रोत्साहित कया गया था कि वे स्रद्दकारी दृषि 
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सत्पाग्रो का निर्माण करें । राज्य सरवारो से भी प्रार्यता वी गई थी कि वे सहकारी 
हृपि सम्बस्धी कार्यत्रम तैयार करें; विन्तु प्रथम योजना वाल में इस दिशा में विशेष 
प्रगति नहीं हो सकी । द्वितीय योजना के भ्रवत्तंको ने यह मान लिया था दि सहकारिता 
के प्राधार पर कृषि के सम्बन्ध में पूर्ण मतँक्य है अ्रत द्वितीय याजना म इस बात पर 
बल दिया गया कि देश म यधाशीघ्र सहकारी रृषि का विकास होना चाहिए, झौर 
उस दिखला में राज्यों से व्यावहारिव कदम उठाने को कहा गया। परन्तु अभी तक 
प्रगति कैवल नाम मात्र की है। हम इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं बर सके हें, 
इसका एक मुख्य बारण यह है कि सयुवत सहकारी कृषि के बारे म सवंस्ताधारण मे 
प्रनेक ग़लतफहमिय| हैं । हम भ्रव सहकारी इषि के पक्ष प्रौर विपक्ष म विचार 
बरेंगे। 

राहुकारी कृषि-कार्य का समयंत (0888 0 0०-०फुश#0ए७ ७८००४) -7 
भारतीय हृषि-प्रणाली में भह्प प्राप्तियो वे लिए उत्तरदायी जोतो का छोटा श्लौर 
प्रनाधिक प्राकार ही सर्वाधिक गम्भीर दोष है। इसीलिए हमारे शृपक वर्ग जो देश 
वी जनसस्या का |; भाग है, गरीब हैं । जब तव हम जोतो के प्राकार म यूद्धि नहीं 
करेंगे, तव तक न तो हमारी भूमि से पैदावार बढ़ेगी, न हम सारी जनसस्या बी उदर 
पूर्ति बर सकेंगे भ्रौर ने उद्योगों को कृषिजन्य कच्चा माल दे सकेंगे । हम जोतो के 
श्रावार की अन्य उपायो से भी बढा सबते हैं, परन्तु सहकारिता के भ्राघार पर उद्देश्य 
पिद्धि भ्रच्छो होगो। 

कुछ वैकल्पिक उपाय निम्नलिध्षित हैं--(१) राज्य द्वारा हृथि (8086 
॥४चण98) + (२) पूँजीवादी कृषि (0४9धशाह॥ एणण्णाण्ट) और (३) सामूहिक 
शषि (00॥0०8४७ 7'प्म, 08) । हमको याद रखना चाहिए कि झपनी वर्तमान परि- 
स्थितियों में राज्य द्वारा कृपि-बार्य उचित नही होगा । हो, झनुसस्वान या प्रदर्शन के 
लिए राज्य बुछ पार्म स्वय चला सकता है । राज्य ऐसी स्थिति म भी स्वय कृषि करा 
सकता है जहाँ जमीन राज्य के स्वामित्व में हो | फिर भी दृषि को राज्याधीन 
उद्योगों की भाँति नहीं चलाया जा सकता । पूँजीवादी कृषि का मुख्य उद्देश्य श्राय 
सलाभ होता है, न कि हृपक का हित / पूंजीवादी हृपि म पूंजीवाद बे दोप निहित 
हैं। इसलिए वर्तमान अवस्था में पूंजीवादी हृपि या समर्थत नही किया जा सकता । 
वस्तुत उमीदारियों को समाप्त करवे हमने पूंजीवादी कृषि व्यवस्था को समाप्य कर 
दिया है । हमारे देश के लिए सामूहिक इृषि भी उचित नही रहेगी व्येकि सामूहिक 
ट्षि मे भूमि स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए! है जबकि भारत में कृपनों के हृदया 
में भूमि स्वामित्व वी भारी चाह है । प्रत हमारे सामने ऐसो कृषि व्यवस्था चालू 
बरने वो समरया है जिससे द्ृपि-उत्पादन 4३ सके किन्तु साथ ही जिससे हमारी 
मौतिक सामाजिक सस्थाप्रो का रूप विकृत न हो।॥ भ्रत वर्तमान परिस्थितियां में 
ऐसी इृपि प्रणाली ही उद्चित झौर प्राह्म होगी जिसमें कृपको के भूमि स्वामित्व ग्रधि- 
बार बने रहें भौर सहवारिता के झ्राधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके । 

इस प्रवार सहकारी दृषि में हमको दूर दूर शिपरी हुई छोटी जोता वो मिलाने 
भी सुविधा प्राप्त हो जातो है, जिससे कृषकों फो बड़े फार्मों दे सब सलाम प्राप्त हो 
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सके । इससे, किसान लोग कम लागत पर प्रपते लाभ का प्रतिशत बढा सकेंगे, बयोक़ि 
उनबी सस्ता प्रत्यथ प्राप्त होगा, सस्ते दामो प्र कच्चे मात्न बीज आदि मिलेंगे; प्रच्छे 
मवेशी मिलेंगे श्रोर उनका अ्रच्छो कीमते वाजार से ग्रपने त॑यार माल के लिए 
मिलेंगी । इन लाभों के साथ-साथ क्सिानो को श्रपती जोतो के प्रति मोह प्रोर लालच 
बना रहेगा क्योकि वे निरत्तर श्रपनो भूमि के स्वामी बने रहेगे ॥ उपयुक्त अनेक 
लाभो के भ्रतिरिकत घड़े बडे सहकारी फार्मों से निम्नलिखित लाभ भी होगे--+ 

(१) प्राप्त द्ृपियोग्य भूमि का बेहतर प्रयोग होगा । अनुमान लगाया गया 
है कि खेता के बीच में से मेडें या सीमाँ हटा देने भर से ५० लाख एकड भूमि 
प्रतिरिवत प्राप्त हो जाएगी जिस पर कई करोड़ मन अतिरिक्त झनाज पैदा होगा । 

(२) हमारी श्रम-शव्ित का श्राधिक प्रयोग होगा, क्योकि प्रमी तक देह्मतों 
में छोटे-छोटे खेतों में समस्त श्रम झवित का झाधिक प्रयोग सम्भव नहीं हो सका है । 

(३) प्रनुकूलतम ग्राकार के सयुवत फार्मों पर पूँजी का ग्रधिक भाधिक उप* 
योग सम्भव होगा । भ्र्थात्‌ बैलो, सशीनों झौर स्िचाई सुविधाझ्रो का पूर्ण श्राविक 
उपयोग हो सकेगा । 

(४) सहवारी फाम वैज्ञानिक खोजो श्रौर तकतोकी अनुसन्धाों का प्रनेक 
छोटे-छोटे दृपको की भ्रपेक्षा कही अधिक भांथिक उपयोग करने में समर्थ होगे। 

(५) सहकारी दृपि-व्यवस्था में अधिक वैज्ञानिक व्यवस्था और योजना के 
प्रनुस्तार फसलें बोई जा सकेंगी | 

(६) सहकारी फार्म, बडे होने के कारण श्रपने कृपको झौर श्रमिकों के लिए 
सामाजिक सुरक्षा, वैहतर प्रावातत, अ्रधिक शैक्षिक सुविधाएँ झोर चिकित्सा सुविधाएँ 
प्रदान कर सकेंगे । 

(७) संगठित सहकारी फार्मों के द्वारा विश्वसनीय इंपि सम्भम्धी प्राँकड़े 
आप्त किए जा सर्केगे जिनका इस समय प्राय वितान्त ब्रभाव है श्रौर जो हृपि प्रौर 
खाद्यान्त सम्बन्धी नीति के निर्माण में निदान्त प्रावश्यक हैं । न 

(५) सहकारी कृपि के प्रचलन से राज्य प्रोर कृपक वर्ग के बीच सीधा सम्पक 
स्थापित होगा, क्योकि भ्रद्यासन को धनेक छोटे-छोटे विस्तानो से सम्पर्क बताने वी 
अपेक्षा थोडी सी वडी इकाइयों के साथ सम्पर्क बताना सरल होगा। इस प्रवार 
सहकारी गास्थाप्रो के द्वारा सरकार को खाद्याग्त इकट्ठा करते या अच्छे बीज वितरित 
करने, या खाद के बारे मे सूचना देने सम्बन्धी श्नेक नीतियों को क्रियावित करना 
सरल होगा । 

(६) उपयुवत्त स्पष्ट प्राधिक लामो के अतिरिदत, कृषि कार्य में सहदारिता 
के सहयोग से सामाजिक झौर नैनिक क्षेत्र मे भी सर्वताघारण का हिंत होगा | सह- 
कारित्ा वी भावना, लोगो में सामाजिक सहम्रस्तित्त की भावना, जातीय मावना, 
लोक्तन्त्रीय भावता गौर सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा वी भावना कौ जाग्रत 
करेगी । इसीलिए हर जाता है कि सहकारिता ही पूर्ण श्द्धातम्त्र का प्रयोग है । 
सहकारिता वर्ग-विभेदों को समाप्त करती है, झोर यह स्वार्थ एव लालच जंसी कुत्सित 
सामाजिक दुर्भावनाप्रो को भी समाप्त करती है । साथ ही वह राज्पू-समाजवाद 
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(80886 50लशभे७७) के ऐसे दोपों को समाज से दूर रखती है जिनसे कृभिम एकता, 
नौकरशाही श्ौर केनद्वीवरण की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। इस प्रवार वह सकते 
हैं कि सहकारिता, पूँजीवाद झौर राज्य-समाजवाद के बीच का स्वाग्गिम मार्ग है जिस 
पर चलकर देश को उन्नति होगी । 

सहक री कृषि फाय वे दोथ (055७ 88936 (१0 गूलब॥ए० एफ हु) 
बिन्तु इसका दूसरा पक्ष भो है। सहकारी कृषि के माग्र म शनेक क्ठिनाइयाँ गिनाई 
गई हैं। ये बठिनाइयाँ दो प्रकार की हूं । प्रथमत , बुछ लोग सहकारिता के विचार के 
ही विरोधी हैं। दित्तीदत कुछ लोग सहकारी हृपि के प्रारम्भ करने म कतिपय कडि 
नाइयो के कारण क्रिभकते हैं । 

(१) सहकारी कृषि के विरुद्ध पहला प्राक्षेप यह है कि इसम वूपक अपना 
व्यक्त्ति, उपक्रम झौर पहल या झ्रारम्भक और साहस खो देता है. उत्की उत्तर- 
दायित्व वी भावना का विनाश हो याता है ओर वह केवल पारिश्रमिक प।ने वाला 
ग्रुलाम मान्न बन जाता है । इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडता है। इस प्रकार 
सहकारी कृषि का एक बहुत बडा लाभ यूँ हो चला जाता है। 

परन्तु यह जान लेना चाहिए कि प्राय भारत म औसत कृपक भी स्वतन्त्र 
नहीं है। यदि बह भाटकी किसान है ता भी वह जमीदार के दबाव म रहता है । उस्त 
के साधन सीमित है प्रौर उप्तके पास छोटी सी जोत है। उसे भारी सूद पर ऋण 
लैना पड़ता है । उसे जबरदस्ती कुछ समय ने लिए बेकार रहना पढ़ता है। भूमि- 
विह्ोन कूपक की स्थिति तो झ्रौर भी खराब है, छोटा विसान तो साहुकार की दया 
पर प्राश्चित रह्ठता है। किन्तु किसी सहकारी सस्‍्या की सदस्यता से कूपक् की उप- 
युंबत कठिनाइयाँ समाध्त हो जाएँगी । सत्य यह है कि सहकारी कूपि से कृपक को 
प्रधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी । यही नहीं, अपने साथियों के साथ कन्धे से कन्धा भिडा 
कर काम करने म कृषक के भ्रन्दर ऐसी उत्तरदायित्व की भावना का भी उदय होगा 
जिसका ध्राजकल समाज म प्राय प्रभाव है| इजराइल श्रादि कई देशों का भनुभव 
बताता है कि सयुक्त कृषि से उत्पादन बढ़ता है । 

(२) द्वितीयत , कहा जाता है कि किसान के हृदय मं अपनी भूमि के लिए 
भकष प्यार है श्रौर वह झ्ासानी से झपनी भूमि को दूसरो वे हाथो म नही देगा । इसलिए 
सरकार को तरह-तरह के दबाव और प्रलोभन देने हाय तव वही सहकारी सस्थाएँ 
चल पाेंगी । इस ध्वार सहकारो कृषि को चच्ान के लिए सरकारी दमन का प्राश्रय 
लेना होगा । 

(३) सहकारी कृषि के विरुद्ध एवं झाक्षेप पह भी है कि इससे देहातो मे 
बैकासी बढ़ेगी । जोतो को मिलाकर, कृषि कार्य वो गहन करके और फार्म को मश्ञीनो 
द्वारा जोतने बोने से सम्भव है कि श्रमिकों की माँग कम हो जाए। इस प्रालोचना में 
बुछ मार है, किस्तु सहकारी कृषि के साथ साय लघु कुटोर उद्योग-पन्‍्ये भो विकसित 
होते भोर उसमें काफी सहया में श्रमिकों की खपत हो जाएगी शोर हम तो सहकारी 
बुषि के साथ साथ सेवा सहकारी सस्थाएं भी चलाने दी सोच रहे है । तब देहाता में 
प्रनेक थ्रमित्रो वो तकनीकी योग्यता प्राप्त होगी भौर तद देहातो वी झ्राथिक दृष्दि 
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से फायापलट हो ही जाएगी । ऐसी स्थिति में सहकारी इृपि स्ले देहाती रोजगार की 
» उमरया में सुधार होगा भौर रोज़यार के नए-नए भवप्तर मित्रेंगे । 

(४) एक भ्रन्य ब्रापत्ति सहकारी कृषि के विरद्ध यह है कि सहकारी कृषि 
का प्रवत्ध करते के लिए भौर सहकारी फार्मों का संगठन करने के लिए हमारे पास 
प्रक्तिक्षित कर्मचारियों का सर्वया प्रभाव है । यह भी कहा जाता है कि सहकारी दृधि 
की समश्याएँ इतनी अधिक शोर गम्भीर हैं कि हमारे पास झनतेक सहकारी कृषि फार्मो 
को चलाने के लिए यकायक इतने सुदक्ष श्रफतर कहाँ से श्राएँगे । जव देघ में सहकारी 
प्रत्यय सत्याओं झ्लौर सहकारी बाजार सस्वाप्रों को भी चलाने के लिए अनुमदी 
ब्यतितयों का श्रमाव है, तो फिर जटिल सहकारी फार्मों को चलाना प्रासान नहीं 
होगा । 

इमके जवाब में कद्दा जा राकता है कि सारे देश में एक साथ ही सहकारी 
कृषि फार्म नहीं खोल दिए जाएँगे । शर्तें: शर्नः प्रगति होगी । किसानों क्यों सहकारिता 
फछी शिक्षा दी जाएगी ताकि वे स्वयं सहकारी फार्मों को सुचाह रूपसे चला सके । 
सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए देश के कई केन्द्रों में प्रशिक्षणालय सोले 
जा रहे हैं, जहां कमंचारियों को सहकारिता के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ! 

(५) पून. एक घढिनाई यह भी बताई जा रही है कि कृषि के लाभ को 
सहकारी कृपको में धाँटना कठिन होगा भौर उनमे श्रसत्तोप होगा । प्रथम तो लाभ 
का निर्णय करना ही कठिन होगा । उद्योगो की तरह से खैती का लाभ प्रॉकवा सरल 
नहीं है । योजना ग्रायोग के धामने कद गया था कि सहकारी फार्स में कठिन परिश्रम 
करने बाते सहकारी भाई को भी उतनी ही मजदू री मिलती है जितनी कि कम काम 
करने वाले भाई को ॥ राहकारी हछृषि के कार्यकर्ततामों ने कहा पा कि यह हिसाव 
लगाना नितास्त कहिन है कि सारे चर्ष में क्रिमने कप कप किया धौर किसने प्रधिक 
भौर काम के परिमारए के झतुस्तार मजदूरी चुकाना प्रायः भ्रतम्मत है । इद कठिताइयों 
से पक्षदात प्रौर कुनवापरस्त्री को बढावा मिलेगा । 

इन कठिनाइयों के बायमूद, हम एक ब्रावइवक सुधार करके रहेंगे । हम सह- 
कारी कृषि का परीक्षण करेंगे । जो कठिताइयाँ सामने श्रार्वेगी उत पद विजय पाने 
का प्रयत्न करेंगे । शर्न. शर्तें: सभी समस्याएँ स्वत सरल हो जाएंगी । 

(६) यह भी कहा गया है कि सहकारी कृषि, मारतीय परम्पराश्रों के विस्द्ध 
है। वे इसके प्रमाण में यह उदाहरण वेश करते हैं कि मारत मैं अमी तक कहीं भी 
सहकारिता सफल नही हुई । यदह भी कहां जाता हैं कि भारतीय कृपक स्वभावतः 

रूड़िवदी यह नई चीजों को पसन्द नहीं करना 

किन्तु यह कहना ठोक नहीं है। सास्तीय किसान नितास्त रूदिवादी 
नहीं है । हम तो देखते हैं कि जरए भारतीय किसान किसी नई चीज से या न0 प्रयोग 
से प्रभावित हो जाता तो बह उस नई चीज को प्रवरय श्रपता लेता है। हाल ही में 
भारतीय कृपको ने वैज्ञानिक श्रौर रासायनिक खादों का प्रयोग यदडे पैमाने पर शुरू 
कुर दिया है! 

७) बई देशो वा ग्रनुभव ववातद्य है कि छोदी जोदों से श्रत्ति एकड़ बढ़ी 
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जोतो की भ्रपेक्षा प्रधिक उत्पादन होता है । इसलिए इस समय तो वाद-विवाद को एक 

सरफ रखकर पहले सहकारी कृषि का प्रचार करना चाहिए। इस समय तो भारतीय 

शृषि भौर भारतीय प्य॑-व्यवस्या की रक्षा का एकमात्र उपाय सहकारी कृषि ही है। 
परभ्यास १--आज में सइकारो कृषि का परीक्षण कहा तक सफल रहा द # इसके मारे 


में स्याजप्रा बठिनाइयों हैं ? (ढिल्ली १६५७) 
एऋर |-ऊ्र0फा दिए मेद्क ०0 0एटाडधए8 बिशापावट् डपटटटटतेट्वे का वहठक है 
७१३६ बा७ 0४९ ताकिष्या63 कर १(3 ऋथछ (बाप 497) 


कूछ लोगों दा मत दे कि भारतीय कृषि की समस्त वामियाँ का एकमात्र इलाव संडफारी कृषि 
है । दिख इर्भाययरश आरत में शभी तर सहसारो झुक आन्रोजन को शफ्तञ नहीं मित्री दे / झछ 
ही में योजना भागोग (?]8णागाए्ठ 00700) ने देश की २२ छड़फारा कृषि समितियों के 
झा लाों का लेसा-जोखा प्रराशित दिया दै। उत्त रिपो: से बड़ी निराशा हुई दै । ऐिपोर्ट में बताया 
गया था कि सहकारी कृषि समितियों की रणपता छूरते मय भूमियों के रवामी प्राय अतुपश्ित ये, 
क्योंकि वे भूमि सुधार व्यवस्थयन के अधीन अपने किसान आसामियों दो हक नद्दी देना चादते ये ! 
अ्य्वर सदस्य सहयातिता के प्राएम्मिक उसूजों को भी चिन्ता नही बरते थे। अविकाश सदस्य फार्म 
पर काम भी नहीं करते थे। वे भ्रषिक से भषिक देखश्शल झौर निराुण का काम छा करते ये भौर 
काम करने के लिए भाड़े के मजदूर रखते ये । आयोग ने यह भी कडा था कि अनेफ सदारी कृषि 
सस्वाओं में एदादो तो बारतविक भू खामी थे और रोष नस्ली घोर जाती नाम के सदस्य थे । ऐसी 
सदरारी सस्थाओों में साशा काम-शयव अभिकों के द्वारा होता था। 


छ्४ सुबोघ भारतीय त्र्यगात्त 


9, 

फझडबा॥॥8 486 ए055088 ॥0/क्ांब2९५ & ए530४47/92९5 .0/76 59500, 
(गल्पााव्र माई, 2952) 
श्री तरलीक सिंह झ्राई० सी० एस० ने झपनी किताव “पावर्टी एण्ड सोशल 
चेन” ([7०ए7०७६३ ब्यदे 02%] 0०78०) में मूलतः सहकारी ग्राम-प्रबन्ध प्रणाती 
का समर्थन किया था। देश वी भूमि-्सम्बन्धी भीपण समस्या ने लोगो को श्रतेक 
उपाय सुभाने की प्रेरणा की | कुछ ने सामूहिक्र इपि-कार्य वी रूसी प्रणाली का 
सुझाव दिया, जब कि अ्स्यो ने इसे प्रत्यधिक कठोर मानते हुए बन्धनहीन प्रकार के 
स्वेच्छापूवे क सहकारी क्ृपि-कार्य का समर्थन किया ! त्रलोक थिंह ने मध्य मार्ग का 
समर्थन किया जो वस्थुत” सहकारी ग्राम-प्रवन्ध का प्रतिनिधित्व करता है। पर्याप्त 
विययार-विभिमय के बाद योजना कमीशन मे भी इस प्रणाली को देश के लिए ग्रादर्श 

माना है भ्रौर इसको भूमि-तीति का केद्वीय लक्ष्य धोषित किया है । 
यह बया है भ्रथवा इसके प्रंग (76 [0९8॥0०९७ 06 एग46 48 48 ? )--इसके 
अ्रधीस, ग्राम की सारी भूमि एक साथ मिला दी जाती है शौर उसका प्रवस्ध प्राम- 
प्रशनन्ध-पसमा को सोपा जाता है (पंचायत, याँव-त्मा श्रथवा झन्य किसी ग्राम-संस्था 
को, जो उसे कर सकती हो) । यह समा फसलों के उगाने, फसलो की प्रद्षा- 
बदली की प्रणाली का निश्चय करेगी । वही समा उन्नत किस्म के बीजो, खादों भोौर 
रासायनिक पादी तथा कृषि-विषयक मशीनों के लिए वित्त-प्रवन्ध श्रौर उनवी पूर्ति 
की व्यवध्या करेगी प्रोर साथ ही सहायक तथा स्थानीय उद्योगों का संगठन करेगी ।* 
वास्तविक कृवि के उद्देश्यों के लिए ग्राप के समूचे क्षेत्रफत को एक कृपि-क्षेत्र मानकर 
क्पि करना प्रावश्यक नही होगा, श्रत्युत उचित ग़ट्ट बनाएं गाएँगे, जिन्हें प्रवन्ध 
सभा या तो व्यक्तियत परिवारों झ्रयवां परिवारों के समूहों को सौपेगी । यहँ स्थानीय 
प्रवस्थाप्रो भर ्रावश्यवद्ाप्रो पर विर्भर करेगा । जिन दातों पर इन झुद्ठों को देना 
होगा, वह ऐसी होगी कि उतमें लेदे वालो के लिए उचित ग्राकपंण हो | गाँव की 
बेकार भूमियो, जोहडो, मछली-पृह्ढो, वतो श्रोर छीटे सिवाई-कार्यों का श्रवस्थ भी 

बही सभा करेगी । 

यह प्रण्याली सहकारी क्रपि-कार्य समिति के: वन्धवहीन प्रकार से सर्वथा भिन्‍ने 
है। बन्घनहीन प्रकार के संदस्य इच्छापूर्दक श्रपती भूमिय्रों को वोपितत लें सकते 
हैं, जब कि सहकारी ग्राम-प्रवन्ध भूमियों को सर्दव के लिए ले सेता है। ध्यत्रिनयों 
का भूमि-सम्बन्धी हवामित्व सुरक्षित रखा जाता है दिन्तु भिन्‍न रूप में । इसे कुल 
भूमि में एक श्रक्ष स्वीकार किया जाता है, किन्तु वह उस विश्विप्ट मूमि-्खण्ड के 
विपय में नहीं होता जो कि उ्तका था यह तो कैदल सपुत्रत पूँजी कम्पनी के एक 
अश के समान है, जिसमे एक हिस्पेदार, यद्यपि अपने अश पर लामों का अधिकारी 
होता है, ब्यत्रसाय वी विज्शिप्ट पूँजी वर हाथ रखकर उसे अपनी निम्रों नहीं कह 
सकता । इस प्रकार यह जान पडता है कि यह प्रणाली रूसी सामूहिक कृपि-कार्य 
और बन्धनहीन सहकारी कृषि-कार्य में किठना अच्छा खुखइ मार्ग है। सामूहिक इषि- 
कार्य से इसकी श्रेप्ठता भोर इसलिए, तुलनात्मक दृष्टि रे मारतीम अवस्थाप्रो के लिए 
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अधिक उपयुतत॒ता इस बात में है कि यह ग्रामीण समाज के दो मुख्य भ्गो वा मान 
करठी है--स्वाभित्व का सिद्धान्त शोर समान उनतराधिक्ार का अधिकार । इस तरह, 
यद्यपि यह सामूहिक कृपि-कार्य के समान हो प्रभावी शौर सामाजिक दृष्टि से लाभकर 
है, तथापि यह बहीं झ्रधिक क्रियात्मक है । 

अब हम इस बात पर विचार करते हैं विः सहवारी ग्राम प्रबन्ध सम्रिति की 
उत्पाद या प्राय विस प्रकार विभाजित पी जाएगी । इसे दो विस्तृत भागों में 
विभाजित विया जाएगा । प्रथमत , स्वामियों के स्वामित्व अधिकारों के मुप्रावद्धे का 
इत्येक फसल पर स्वामित्व लाभाशों द्वारा भुगतान किया जाएगा । दूसरे, वे सब, जो 
भूमि पर कार्य करते हैं, चाहे मालिक हो या अन्य, उन्हे उनके किए काम के अनुसार 
भुगतान क्या जाएगा । 

लाभ--इसके अ्रगो के उक्त स्पष्टीकरण से इस प्रणाली के लाभ प्रकट ही 
हैं। जोतो श्रौर प्रबन्ध की भादर्श प्रणाली को सर्वप्रथम यह विश्वास देना होगा कि 
उसमें गृषि-विषयक उत्पाद में वृद्धि और ग्राम प्रथे-व्यवस्था भ सुधार एवं बहुरूपता 
होगी; दुवरे सामाजिक दृष्टि से, सम्पत्ति श्ौर आय की श्रसमानता में बसी करनी 
होगी प्रौर प्राम जनसख्या के भिन्‍न वर्गों के लिए समान स्तर और उन्नति के प्रवसर 
का बचन देना होगा । निम्न वर्णन से यह सहज ही समझ मे भ्रा जाएगा कि इस 
प्रणाली के भ्धीन इन दोनो उद्देश्यों में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। 

+ सहवारी ग्राम-प्रबन्ध प्रणाली के कारण उत्पादन में वृद्धि और कुशलता 
होगी । भारत मे फमलो की वर्तेमान न्यून प्राप्ति का बडा कारण छोटी झौर बिखरी 
हैई बोलें हैं। इस प्रणाली से भूमि-प्रबन्ध की इकाई को बड़ा करके विभिन्‍न प्रबार 
की बचतें होगी । उन्नत प्रमोगो और तकनीकों बुशलत्ा के कार्यों को प्रासाती के 
के साथ भ्पनाया जाएगा, अधिक पूत्तियों और अर्थ-प्रबन्धो की व्यवस्था होगी श्रौर 
भृमियों को उनके मालिको के निजी कारणों के स्‍झ्ाधार पर इृपि-हीत या बेकार नही 
रहने दिया जाएगा । फपलो का आयोजन भी क्रियात्मक श्राधार पर किया जाएगा । 
तोसरे, इससे पिद्यमान आ्रामीणु संय्षों वा अन्त हो जाएगा + जैसे, जमीदारों भौर 
वैसानो; मालिकों प्रोर कृवि-भमिको के लिए पारस्परिक मागड़े । हाल ही के भूमि- 
मुधार. प्रौर स्यूततम मज़दूरी सम्बन्धी कानून ने, वस्तुत , देहाती समुदाय मे स्वार्थों 
सम्बन्धी सधर्षों को तोश्न कर दिया है, जिससे उत्थादन पर विपरीकत प्रभाव पडा है। 
इसके विपरीत यह प्रणाली शान्ति स्थावित करेगी । 

भौर यह अखाली, जैसा जि यूर्वत स्पष्ट क्या जा चुवा है, मूमि-तीति 
सम्बन्धी भ्रनेक विधियों की प्रपेक्षा कहों ऋिझ फियात्मक है ६ 

हानियाँ- प्रस्तुत प्रशाली के विरद्ध कुछ ब्रापत्तियाँ भी उठाई गई हैं । प्रथमत , 
पह वहा जाता है हि हमारे ग्राम प्रभी इस प्रकार वे श्राधारमूलक श्रोर क्रान्तिकारी 
स्वष्प के पुन, सगठन के लिए परिपत्रव दशा में नही हैं। तिसर पर, इससे ग्राम-जन- 
सेस्पा को बहुत बड़ो तादाद कृषि से बच जाएगी श्रौर इस प्रवार वह वेबार हो 
जाएगी । भ्रत्यिक वामवक्षी विचारधारा के व्यद्ितयों को प्राषत्ति है कि स्वामित्व- 
सानाश बी व्यवस्था से यह प्रणाली भूमि से प्रनुपश्थित ोगो के उन हितों वो हिपिर 


8] सुदोध भारतीय भ्रयदग्माध्त्र 


रखती है कि जो कृषि करने वाले" के होने चाहिएं। भ्रन्तशः, रीज्य श्रपवा सहकारी 
उद्यमो के विरद्ध यह सामान्य आ्रापत्ति है कि विशुद्ध व्यक्तिगत उपक्रम के मुकाबले 
इस प्रणाली में उच्च उत्पादन के लिए उत्पाह नहीं होता । 

योजना कमीशन इन कठिनाइयों भौर भारोपो के विपय में पूरांतयां सबंग 
है । तदनुसार, उसने सुझाव दिया है कि इस प्रणाली को विभिन्‍न स्तरों में क्रमशः लागू 
किया जाए। सर्वेप्रधम, ग्राम सभा (पंचायत्त ग्रादि) को ग्राम की वैकार भूमियों 
का अ्रबन्ध दापित्व लेना चाहिए जो छोटे भझौर मश्य-स्तर के भू-स्वामी अपनी भूमि 
को पट्टे वर देना चाहते हो, वे ग्राम सभा को भपनों भूमियोँ दें प्रोर ब्राम सभा उसकी 
कृषि का प्रबन्ध करे । उन बढे मू-स्वामियों की भूमियों का दायित्व भी ग्राम सभा को 
ते लेना चाहिए जो राज्य द्वारा स्वीकृत भूमि-प्रवन्ध सम्बन्धी कानून द्वारा निर्धारित 
शुशलता से ग्पनी भूमियों की कृषि नही करते । 

इसके प्रलाबा, प्र/रस्भिक रूप में श्राप की कुल भूमि पर श्रकेली ६काई के 
रूप में कृषि-कार्य न किया जाएं । पूर्वत, लिखित के श्रनुप्तार, उसे भूमि के गट्टो में 
धाँटा जा सकता है कि जिसे परिवारों या समूहो को सौपा जाए। ज्यों-ज्यो वार्ये- 
पद्धति का विकास होता जाएगा भ्रौर प्रन्य व्यवसाधियों की मनुष्य-दावित सुस्वन्धी 
आवश्यकताप्रो में वृद्धि होगी, त्यों-त्यो भूमि में ग्रधिक बड़े अट्ट सहयीगपूर्व क बनाएं 
जा सकेंगे । 

इसके बाद जिन ग्रामों मे बहुमखव्या सयुकत ग्राम-प्रबन्ध के पक्ष गें हो, उनमें 
इस प्रकार की प्रणाली को प्रपनाया जा सकता है भ्ौर भ्रत्पसख्यकों के विरोध को 
रह किया जा सकता है । 

स्वामित्व लाभाशों के विपरीत प्रापत्ति के विपयो में, योजना कमीशन में 
प्रपनी प्रतिम सूचना में स्पध्टतया कहा है कि स्वामित्व के ग्रधिकार, सम्बन्धित राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून के अनुस्तार निश्चित होगे, भौर 
'पूरानी विशेधाधिवार थी स्थिति के ब्राधार पर नहीं | इसी प्रकार स्वामित्व लाभाश 
राज्य के फाइतकारी कानूत के भ्राधार पर होगे । हा 


पट्टा प्यवा भूमि-प्रधिकार पद्धति छ९ 


(२) महुतवारी भूमि भ्रधिकार (ैछाछज्छए प्रध्णा०)-ईस प्रभा के 
प्रधीन, ग्राम भूमि वो जिसे पारिभाषिक रूप में 'महल कहते हैँ, ग्राम-समुदाय की 
सयूकत सम्पत्ति माना जाता है। पारिमापिक रूप में ग्राम-समुदाय को “साभीदारो 
की सपा” बहा जाता है। भूमि लगान के मुगतान वा दायित्व यही नही कि प्रत्येक 
पौर हर साभोदार का व्यवितिगत रूप मे है, प्रत्युत, वैध रूप में सयुबत भी है) वस्तुत 
हर सामीदार स्वतन्वतापूवंक भ्रपती भूमि का भ्रधिकारी होता है और वेवल अपनी 
निजी जोत की भालगुज़ारी के लिए उत्तरदायी समभा जाता है । 

यदि बोई स्वामी भ्रपनी भूमि छोड देता है तो उसे साभ्रीदारों वी सभा रामग्र 
हु में ले लेगी । कानून प्रौर रीति दोनो में ग्राम समुदाय के अधिकारों की सावधानी 
के साथ रक्षा वी जाती है, वे “सामे” प्राम भर्थात्‌ शामलात के स्वामी होते हैं, भौर 
उम्तमे उस ग्राम के पेड, घारा झ्रादि सबका समावेश होता है | इसके भ्रतिरिकत, वे 
ग्राम-भववा की भूमि के भी मालिक हाते हैं 

अधिकतर ऐसा भूमि-प्रधिकार पजाव, मध्य प्रदेश भौर उत्तर प्रदेश के प्रागरा 
टिवोजन म प्रचलित है । इस प्रणाली ये प्रधोन मालगरुज्ञारी वे बन्दोबस्त प्रस्पायी 
होते हैं; जैस, पजाब में प्रति ४० वर्ष मं । 

एक श्रादर्श महलवारी ग्राम म, साभीदार सुद किसान होते हैं, भ्र्धात, फिसान 
स्वामी । जा भी हो, कुछ भूमियों पर काइतकारों द्वारा मा नकद लगाने के प्राघार पर 
भ्षवा यटाई पर शवि होतो है। यह सेद का विपय है कि महलवारो ग्रामों में काश्त- 
बारों द्वारा बृषिगत भूमि था प्रनुपात बढ 7हा है, जबबि जोतो का झ्ावार निरन्तर 
घट रहा है । 

भारतीय प्रवस्थाप्रा वे प्रधीन प्रत्यवा किसान वे लिए उचित प्रावार की 

। शीतों मे साथ क्ृपक स्वाशित्व का होना एक झादे्श प्रया है और महलवारी प्रथा यह 
4 प्रदान बरती है | पिग्तु चूंकि प्रोसत जोत इस प्रकार के ग्रामो म अत्यधिक छोदी हो 
+ई है, इसलिए इसका प्रच्छा परिणाम नही मिलता । या तो जोतो वा झाकार ज॑से 
पी हो, उस्नत रिया जाएं भ्रथवा बेहतर परिणामों वे लिए सहकारी दृधि कार्य वो 
अंग में लाया जाए। 

(३) रंवतवारों भूमि प्रधिफार ([:90६७०7 श्शध्ा८)--रेपतवारी प्रथा 
# प्रधीन, प्रत्यकः रजिस्ट्रोशुदा भूमि वा भसामी त्रिगात्मका रूप मे उसका स्वामी 
स्वीयार किया जाता है। और यह सीधे सरकार को राजस्व अदा वरता है। यह 

प्रपनी ज़मीन को विराए पर देने, या उपहार, विक्रय अथवा दन्धव द्वारा हस्तातरण 
काने म ढदउन्त्र होज़ा है । जमे सरकार द्वारा लक जक़ शेशशता जाती हिएा गए बरऊए 
थत्र तब शि वह नियत कर झदा बरता रहता है । 

रंयनवारी प्रोर ज़मीदारो प्रधाप्रों दे बीच हस वात वा अन्तर है कि जहाँ 
जमीदारा ने पास बडी बडी जोतें होती हैं भौर उन्हें उनका बंध स्वामी स्वीकार 

» किया जाता है प्ौर प्रधिवाशन स्‍्वद धपनी भूमियों पर कृषि नहीं बरते, वहाँ 
ईयतवारी प्रणाती वे भ्रधोन, रँयत प्र्षात्‌ किसान कवल मात्र छोटे-मोटे पभ्रासामी 


चर सुबोध भारतोय भ्रर्गन्ञात्त्र 


होते हूँ भौर स्वॉमियों जैसे वध एवं विज्विष्ट उच्च स्थिति का उपभोग नहीं करते 
जो भी हो, वष्तुतः, रैपतों का स्तर ढृषक स्वामियों के ही समान हैं! 

यह भूपि-प्रथिकार बस्बई झौर मद्रास के अधिकांश भाग में प्रचलित्त है। इस 
प्रणाली के भ्रधीन भी बन्दोबस्त एक नियत ग्रदधि के लिए होता है, २०, ३० या ४० 
यपे परचातु १ 

इस प्रथा का गुर यह है कि इसमें किसान का सरकार के साय सीधा सम्बन्ध 
द्वोता है, और इसमे जर्मीदारी प्रथा की तरह दीच-विधौवत्त नहीं है । जो भी दो, 
दंयतों में भूमि कौ किराए पर देने का चलन बढ़ता जा रहा है, भौर इस प्रदार यह 
लाभ कम होने लगा है। फिर भी इस दिल्ा में इतनौ दुरी प्रवस्था नही कि जिरू 
कषमीदारी क्षेत्रों में देखने मे झ्राती थी । 

इस प्रणाली मे दी दोप है | प्रधमावस्था से, चूंकि कर-निर्धा एस प्रत्येक असामी 
पर व्यक्तिगत रूप में है, इसलिए इसके कारण ग्राम-जीवन का सामूहिक प्राधार 
शष्ट हो गया है श्रौर उसके परिणामस्वरूप ब्राम-समुदाय का पतन हुआ है। महलः 
वारी प्रया के बिपरीत मालगुजारी के निर्धारण की विधि यद्यप्रि एक नियत प्रति के 
लिए है तथापि भिन्‍न है । उसमें मात्तमुज़ारी नियत करने के लिए बन्दोवस्त 
श्रफसरा को काफ़ी स्वतस्थता श्रदाव की गई है। 

भूमि-प्रधिकारों फा खुधार (ह३४०ए ० 700ए०७) --भब तक हम देख 
चुके हैं कि देश में पाए जाने वाले भिन्‍न भूमिश्रधिकारो,विशेषतः जमींदारी भूमि प्रधि- 
कार में कैसी भीपण बुराइयाँ हैं । किसी भी भरमि-शविकार की प्रथा को एप्प और मूल 
को बास्तजिक 7 'ने बाले के बीच सोचा छम्बन्ध स्पादित कं्ना चाहिए, उसे दृषझ की 
सुद्दतए में वृद्धि करनी अधिए औए देश के भूमि-्लावनों: बी; आर्किक उपर्तीता के लिए 
गारण्टी देनी चदिए। 

यह श्सन्‍नता की बात है कि प्रथम अत्यावश्यक चरण, श्र्थातूं, च्मौदारी प्रय 
का उन्मूलन, देश के प्रायः उन सभी भागों में, जहाँ यह प्रधलित थी, पूर्वतः उठाया जे 
चुका है। राज्य श्रोर वास्तविक क्सिान के बीच जो विचौतिये स्वायं उत्पत्त हो गए 
थे उनका अन्त हो चुका है, अथवा हो रहा है ॥ प्रभावी रूप में, इसका प्रर्थ जर्मीदार्र 
क्षेत्रों मे रेबतवाटी प्रथा को विस्तार प्रदान करना है । 

किन्तु इससे झ्धिक झ्रायिक जोतो को प्राप्ति नहीं होगी जो वाह्तव में कृषि: 
विपयक कुशलता के लिए इसनी श्रावश्यक है । इस प्रक्नार जोतों की प्रणाली को 

सहकारिता का आधार प्रदान करना और भी आवश्यक होया | बह तभी हो सकता है 

जब कि सहकारी कृपि-कार्य समितियों में समद्ति होने थाले किसानों को अनेक 
टियायतें तथा प्रलोगत दिए जाएँ | इस प्रकार की सहवारी कृषि-कार्य इकादयों को 
तऊनीबी तथः आर्थिक सहायता भी उपलब्ध होनी चाहिए । 

सर्वग्रथम, बन्धन-रहित किस्म की सहकारी शवि-क्रायं संमितियाँ भी ठीक ही 
रहेगी, हिन्तु अत्तिम लक्ष्य, जैसा कि योजना कमीशन ने सुझाव दिया है, देश भर में 
सहकारी आम-्वन्ध प्रछाली को ग्रहण करना होता चाहिए, जिससे कि देशा के मूमि- 
साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके झौर हमें ग्रामीण समुदाय का जनतात्रिक, 
झोजस्वी श्रौर सामाजिक दृष्डि से न्यायपूर्स श्रादस्व भी प्राप्त हो के । 


पट्टा ध्यवा भूमि-आघकार पद्धात प्र 


प्रहन ऐ--फाशइतकारी समस्या के स्वरूप का स्पष्टोकरण फीजिए। इसके दोष 
कट कीजिए । भारत में उतका निराकरण करने फे लिए किन झ्राघारों पर यत्त 
एया गया है ? 
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जय भूमि पर स्वत स्वामी द्वारा कृषि करने के बजाय, उसे किसी अन्य को 
कराए पर दे दिया जाता है, ता उसे काइतकारी कृषि वहत हैं, शौर जा लोग भूमि 
ने किराए पर लेते हैं, उन्हे किराएदार किसान (ध्शाप्ता(४8) या काइतकार कहते हैं । 
कराएदार किसान या वाशतवार दो मे से यह हो सकता है--(क) दखोलवार 
ग़इतरार, प्रववा (ख) बेदसीलकार काइतकार, जिन्हे प्रस्थायी किसान (६एाक्याए- 
/#एव॥) भी कहते हैं। दखीलकार काइतकारो को भूमि पर कृषि करने का स्थायी 
पधिवार ह्वोवा है जिसे वे जमीदारो से प्राप्त करते हैं । उनके द्वारा चुकाया जाने 
॥ला लगान स्थायी होता है, और जब तक वे उसका भुगतान वरते रह्टत हैं, उन्हें 
दखल नदी दिया जा सकता । इसके श्रलावा, दखीलकारी के अधिकार एक पीढी से 
री तक जाते हैं और भूमि बो किराए पर भी दिया जा सकता है झोर बन्धक भी 
एसा जा सत्ता है। दखीलकार काश्तकार भूमि म सुधार करने वे लिए स्वतन्ध होता 
है। राक्षेपत , वह एक प्रकार से उप-स्वामित्व के भ्रधिकार वा भोग करता है । 

प्रस्यायी किसान या बेदखीलवार काश्तकार की प्रवस्था इससे बहुत ज्यादा 
प्रटिया होती है । उसे भूमि को या तो स्थायी नकद लगाव श्रषवा वाई (मालिक 
प्रौर क्रिएदार वे बीच वाधिक पैदावार म पूवंत निश्चित विभाज” “४, प्रनुपात) 
पर दिया जाता है। उसे जमीदार बेदखल कर सकता है, चाहे वह लगान का भुगतान 
करने मे नियमित हो वयो न हो । 

हम प्रथमावस्था मे, काइनवार को दृष्टि म रखते हुए ्ौर द्वितीयावस्था में 
प्माज भौर देश के दुष्टिफोगा से काइतवारी समस्या का श्रध्ययन करेंगे ग्ोर देखेंगे 
हि वेया अचलित काइतकारों प्रया के भ्रधोन, काश्तकार के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार 
होता है या नही श्रौर क्‍या शृषि विषयक उत्पादन प्लौर बुझलता के विषय मे इस 
प्रणाली से हम प्रच्ठा परिणाम प्राप्त होता है। य हैँ वे भ्रत्यावश्यक प्रइन जिन पर 
इस प्रणाली वे भ्रन्तगंत विचार किया जाएगा। 

इस समय देश म जो काश्तकारी प्रपा प्रचलित है, वह दोनो दृष्टियों से धोर 
भापत्तिजनत्र है । वाइनकार, विश्वेषत्‌॒ प्रस्थायी या वेदसील7ा£ काइतवार इसका 
मित्रार है भौर प्रत्यधिक धोपणा के कारण दयनीय प्राणी और सहानुभूति बा प्ात्न 
है। विस्तु, जैसा नि हम ऊपर वह चुत्रे हैँ हम केवल उसी अ्रदेले थ लिए ही इस 
समस्या के विषय म चितित नही हैं। सम्पूर्ण समाज ही इस प्रया द्वारा प्रभावित है । 
बनमान बाइलबारी कृषि-प्रथा निश्चित रूप ऐ हृधि-विधयक बुशलता को नीचे वी 
भोर ले जाने दे लिए उत्तरदायी है। इसके भतिरिवा, इसके कारण ग्रामीण समाज 
के दो भागा, भर्यात्‌ बुछ ज़मोदारों भौर काइतवारा के सम्पूर्ण जन समूह मे कृषि- 
भाय का प्रस्पायपूर्ण विभाजप होता है। इस प्रशार के सामाजिक झहन्याय से श्रवश्य 
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ही असन्तोष उत्पन्न होगा श्रौर वह सामाजिक त्तथा राजनीतिक द्ाग्तियों के उदय में 
हायक बनेगा । 

सक्षेपर मे काश्तकारी प्रथा के निम्नलिखित दोप हैं :-- 

(१) काइतकार मे अत्यधिक लगान लिया छाता है ॥ जमीदार के लिए 
अत्यधिक लगान वसूल करना इसलिए सम्भव हुप्ना कि कृषि योग्य भूमि कम हैं और 
जनप्तष्या का दबाव निरन्तर बढ रहा है । इसलिए ज़मीनों के टुकड़ों के दिए खुली 
हुई प्रतिस्पर्द्धा है । 

(२) मौजूदा काइतकारों को जमीवो प्र झधिकार नहीं है। बैदखीलकार 
काइतकार को, ज़मीदार किसी भी समय बैदखल करा संत्रता है । इसी लिए कास्‍्तकार 
भूमि की उन्नति में गोई दिलचस्पी नही लेता श्रोर फलस्वर्प भूमि वी उपज में वृद्धि 
नहीं होती । 

(३) अत्यधिक लगान के अतिरिक्त, दिसानों को वेगार श्ौर कई प्रकार के 
भ्न्य भरवध भुगतान करने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ क्सि!नो को नज़राने देने पडते हैं, 
या जहींदार के लडके-लड़कियो के विदाहो पर उपहार देने पड़ते हूँ । 

भूमि-प्रधिकार सम्बन्धी सुधार (7६८छग८ए ।ह८/०७:))--हाज़ के कछ वर्षों 
में-भूमसि श्रधिकार की समस्या की गम्भोरता को सभी ने पहिचाना है, फलस्वरूप प्रायः 
प्रत्येक राज्य में भूमि-प्धिकार सम्बन्धी कानून पास किए गए हैं! इन कानूनों के 
द्वारा निम्न प्रकार से काइतकारी प्रथा के दोपों को दूर करते का प्रयात क्या गया 
है भौए काइतकारो की दशा को सुधारने का मी प्रयत्न किया गया है ॥ 

(४) लगानों में कमी (१०0४०४४०७ ० 8००४७७)--ए% जमीदार काइतकारों 
से घंध रूप में लगान की जो राशि ले सकता है, श्रधिकाश राणग्यो में उसकी ग्रधिक- 
सप्त सीमाएँ नियत कर दी गई हैं। उदाहरण:र्य, पाव मे यह कुल उत्पादन कौ 
एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती ॥ इसी प्रक्नार, उदीसा में सिचित भूमियों पर 
क की व्यवस्या है । राजस्थान में इसे ग्रत्यधिक न्यूत रखा गया है प्रर्थात्‌ कुल 
उत्पादन का है ॥ उद्ी प्रकार जम्मू और कश्मीर मे मिचित भूमि पर उत्पादन औौर 
सूखी भूमि पर 3 उत्पादन लिया जाता है । मद्रास में मिचित भूमि पर ४०%, भौर 
३३३% प्रन्य भूमियी पर लगान झूप मे लिया जाता हैं | इस श्रकार भिन्‍न राज्यों 
में भिन्‍न स्थिति है। 

कतिपय राज्यी जैसे, बम्वई मे ज़मीदार की इच्छा की चिस्ता किए विना अपने 
लगान विपयक फपल के भ्रश को नकद लगाने में ले सकते हैं | विहार में यह व्यवस्था 
अधिक बंढी हुई है। जिन्सी लगानो को नकद लग्रानो मे बदला जा सकता है, झौए 
उसका आधार वर्तम्मन की उच्च कीमतें नहीं, वल्कि प्रदला बदली के धाघार बह 
बीमते हें, जो ट्वितीय विश्द-युद्ध से पूर्व ५ वर्षो की श्रवधि में प्रचलित थी। 

(४) मुप्नि्अधिश्र (पर) छी सुरक्षा (8९८एश0क ० 7 ९00०)---काइत- 
कारों को जो दूसरा महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान किया गया है, वह है मूमि-प्रधिकार की 
सुरक्षा । भ्रधिक्राश राज्यो में कानून द्वारा व्यवस्था वी गई है, जद तक वाइतबार लगान 
का भुगतान करता रहे, उसे वेदखल नही क्या जा सकता । उदाहरण के लिए बम्वई, 
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भूतपूर्व हैदराबाद के आन्भ्रप्रदेश के भाग, मद्रास और मंसूर, पजाब और हिमाचल 
प्रदेश में उन काइलकारो को भूमि प्रधिकार सम्बन्धी सुरक्षा द दी गई हे जो ऐसी 
भूमि पर खेती बरते हैँ जिस पर स्वयं जमीदार स्तेती न करना चाहे । कुछ राज्यो म 
भूमि पट्ठे की प्ल्पतम अभ्रवधि नियत कर दी गई है । उदाहरणाथ पजाब भौर 
भद्गास्त (तजौर) में ५ वर्ष भौर आझरान्न्न प्रदेश में ६ दर्ष । 

भारत १६५८ (700/0 058) क॑ झनुसार भूमि अधिकार सम्बन्धी ब्यव- 
स्थापन के श्राधार पर देश में €% कृषियोस्य भूमि पर काश्वकारों को पूण अधिकार 
प्राप्त हो गए हैं, ७६% कृषियोग्य भूमि पर आशिक भधिकार और सुरक्षा है शौर 

6; भूमि पर पकाश्तफारों को सुरक्षा का कतई ग्रभाव है । 

(00) अपनी जेलों को| रब करने वा अधिरार (80 ण॑ ?ण्०ा8आाह 
०० पणवा॥28)--श्रमशील काइतका रो दो प्रोत्साहन देवर किसान स्वामी बनने के 
लिए बई राज्या मे क्सिनों वो अपनी जानें या तो इस उद्देश्य ब लिए मियुकत 
स्यायालयों (जैसे बम्बई भोर हेदराबाद म) द्वारा निश्चित स्थायपरूणण कीमता ग्रथवां 
भूमि लगाने या विराए + विसी मुणनफल पर (जैसा वि पैप्सू म जहाँ दखीयकार 
काशतवार भूमि लगाने या कि्राय का, जो भी य्यून हो १३ ग्रुता भुगतान बरने 
रवामी वन सकता है) क्रय बरने का झ्रधिकार दिया गया है । इस प्रधिकार में यह 
धर्त रसी गई है कि ऐसा करने में उमीदार की कुल जोत नियत अ्रधिकृतम सीमा से 
नोचे नहीं जानी चाहिए। 

(9) स्थायी सुधारों के लिए मुसाववा (00फड्लाहबधध०छ 00 एलनाशाएवक 
पफ्रप्र०प्रश्णशाध]--भूमि छोडने पर विसानो वो इसम्रारता, नालियो झुपों ग्रादि 
सरोख सुधारा बे' लिए, जो उसने किए होगे अथवा पेडो के लिए जो उसने उगाएं 
होग, मुप्रावजे का प्रधिवार होगा । 

(९) दुभिक्षो था अन्य प्रा तिक श्रापदापा वे समया पर जब ज़मीदारों को 
भूमि-लगान म छूट द्वारा सहायता दी जाती हो काश्तव्रारों को लगाए वी छूट । 

(४)) वेगार तथा प्रन्य ग्रनथिक्षत प्रववाबरो या तत्राविया वो अर्वध परार 
दिया गया है । 

(?॥) लगान-सम्बन्धी बबायां की दशा प्र कुडरी से कुछ वस्तुओं वो मुक्त स्पा 
गया है। इन वस्तुप्रो मे ये हँ--छडी फर्गलें, श्रौजार, उपपरण और पशु प्रादि । 

काइतकारी विधान का सूल्पांकन (9000७ ०६ [७0शा6५ [,९8०0७४०३)- 
नि सन्देह उकत्र विधान से बाइतकार, विशेषत दखीलदार काइतकार की प्रवस्था मे 
सुधार होगा। वितु हम यह भूलना न चाहिए वि इस प्रकार के वानूनों मे शुटियाँ 
भी खोजी ही जा सबतो हैं । उमीदार लाग पर्याप्त घनी हैं गौर व कानूनी विश्येपज्ञा 
में परामर्श से लाभ उठा सबते हैं। इसलिए भूमि पर जनसख्या वा धत्यविश दयाय 
भौर उसके साथ किसानों ग सगठत वा प्रभाव गरीब विसाना वा बानून वे चयकर 
मे डाल देता है। भासिर, है तो यह माँग और पति वा ही प्रश्त । जय भमिनी 
मो प्रत्यधिक तोग् होती है, उस समय जमीदार वो हमेशा एस बाश्तवार मिल 
सबते हैं, जो इस तरह दी शर्तों वो भो मान लेग जो बानून वे झगुस्तार मटो 
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भी होगी । इस भाँति, क्तेमान में भूमि के सम्बन्ध में प्रचलित चोर-बाजारी का यह 
एक अन्य रूप है । न 

इसलिए वैधिक उपवन्धों के रहते हुए भी प्राय. जमीदार अत्यधिक लगाने 
बसूल वरते हैं ओर हजारो वी सख्या में काइतकार रोज़ाना बैदसल्त हो रहे हैं। ऐसे 
काइतकारों की सरू्या भी अत्यधिक कम है जो जमीदार से अपनी जमीनें खरीदकर 
स्वय जमींदार बचें हैं | व्यवित॒गत काइ्तकारी की झर्त के कारण भी जमीदारों से 
जमीनें छीनी जा सकदी हैं | यदि किसी जमीदार ने खुदकाइत के लिए जमीन 
को रोक लिया है तो सरकार को देखना चाहिए कि क्या स्वयं जमीदार या उसके घर 
के लोग स्वय खेती करते हैं या नहीं । 

जिछ समय तक, “भूमि सम्बन्धी भूख की वत्त॑ मान तोन्नता जारी रहेगी, उस 
समय तक सर्वोत्तम विधान भी श्रपने उद्देश्य को पूर्णतया प्राप्त करने में श्रसफल होगा। 
इसके अतिरिवत, वया हमारे पास ऐसे प्रशासन सम्बन्धी प्रवस्थ हैं कि काइतकारों के 
लिए सरक्षणरात्मक उपाय किए जा सर्के : इसका स्पष्ट उत्तर "नहीं है। इस प्रकार 
यह विधान केवल दामनात्मक ही है, इसे चिकित्सा नही कह सकते । 

और यदि यह सान भी लें कि देश के भूमि-श्रघिकार सम्बन्धी निमम सफल 
हैं, तो भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता । फिर भी वे कठिनाइयाँ तो हैं 
ही झौर त्रूटियाँ भी हैं जो छोटी जोतों की कृषि के कारण काश्तकारो में जन्मजात 
हैं; भले हो इन काश्तकारों का स्वरूप कानून द्वारा सरक्षित हो भथवा उन्होने भूमि- 
सम्बन्धी प्रधिकार सीधे राज्य से ग्रहर् किए हो । इन दोषों श्रौर कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए सहकारी क्ृषि-कार्य ही एकमात्र उपाय है । 

प्रह्त श--भारत में ज्म्मोंदारो प्रया के उत्मूलव पर एक निबन्ध लिखिए | 
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भारतीय जनता के इतिहास्र में वह्‌ एक दुदिन था, जत्र कि लार्ड कार्नवालिस 
ने १७६३ में केवल कलम की नोक से देश के धहुत बडे भाग पर एक ऐंसे भूमि-श्धि- 
कार की स्थापना की थी, जो एकाएक, तब से लेकर भारतीय कृषि श्रौर प्रामीण 
समाज के क्षय का मुख्य कारण बना हुआ है। इसके प्रथम कुछ वर्षों में भले हो 
किचित्‌ प्राथिक उद्देश्य प्राप्त हुए हो, किम्तु शीघ ही इसका शोपण भ्ोौर दमन के 
साधत के रूप में पदत हो गया ॥ वयाल के एक मूतपूर्व लेफ्टीनैंट गवर्नर के झब्दों में 
इस प्रणाली ने “ऊँच स्तर पर सामन्तवाद और निम्न स्तर पर दासता” की उत्तत्ति के 
सिवा ग्रनन्‍्य कुछ नहीं क्या । 

इसके कारण लगान की दर बहुत ऊंची हुई और कृषि में ग्रत्यधिक हराम 
हुआ । जन्तीदार लोग अपने भूमिणे में झुवार-विपयक रचमात शत रखने के वजाथ 
केवल झति-दुर रहने दाले झोपक वन गए । राज्य और वास्तविक क्सान के मध्य 
विचौलियों की बहुत बडी मख्या उत्पस्त हो गई थी, जिम्हे पघ्लिदा इस बात़ के श्रन्य 
कोई काम नही था कि वे भ्रपने ही हितो की झोर घ्यान दें । उन्हें तो अपने ह्वितो की 
बिता के सिवा जोनने वाले के जीवन-निर्वाह तक की चिता नहीं होंतीं थी | उप- 
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सामतिकता की यह विधि इतनी उपहासास्पद बत गई थी कि वभी-कभी विचौलियो 
की सस्या ५० तक हो जाती थी । ऐसी अवस्था मे वास्तविक किसाने की दशा वा 
सहज पतुमान क्या जा सकता है। झाथिक दृष्टि से वह कगाल होता था श्ौर 
सामाजिक दृष्टि से उसकी झवस्था दास के समान होती थी । 

इस प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अयोघ्यता और सामाजिक अन्याय 
शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगे । फलस्वरूप बाइतकार की रक्षा वे लिए विशेष रूप 
से बतंमान सदी के प्रारम्भिक तीस वर्षों सम दैधानिक उपाय किए गए कितु जमीदारो 
ने उन कानूनों को लांघने की विधियाँ खोज निकाली । भूमि पर जनसरया के अत्यधिक 
दबाव वे कारण, आखिर भूमि वे लिए क्षुधा तो थी ही और इसी ने ज़मीदारो को 
काइ्तकारी विधान से बचने मे सहायता की । इस प्रकार यह अनुभव किया गया वि 
काशततारी विधान, चाहे वह कितना ही बढिया हो, केवलमात्र शमनाप्मक है झौर 
ज्ञमीदारी प्रणा को झ्राथित् और सामाजिक बुराइयो का इलाज पही। फलस्वरूप 
इस प्रथा के उमूलन का समर्थन होन लगा । 

इसके उन्मूलन के लिए भ्राधिक कारणो को सामाजिक और राजनीतिक न्याय 
की दृष्टि से प्रधिव बल प्राप्त हुआ । हाल ही मे श्राप्त हुई स्वतत्रता लाखो श्ोषित 
तथा पददलित काइतकारों के लिए भ्रथ हीन थी यदि उन्हे ज़मीदार के जुए से मुबत 
नहीं किया जाता । 

इसलिए प्रनेक राज्य सरकारो ने गत ३ ४ चर्षों मे इस विपावत प्रण्याली वा 
उन्मूलन करने के लिए प्रधिनियम पास किए हैं । यही नही कि जभीदारी उन्मूलन 
विपयक विधान स्वीकार कर लेने से हो सारा प्रश्त सहज हो गया हो । निहित स्वार्थो 
ने उससे बचने की भरमक चेष्टा बी। फिर भी इस समथ (१६५६ के मध्य मे) 
सारे देश मे स्थिति इस प्रकार है-- 

(क) ४३% भूमि पर ज़मीदारियाँ थी । 

(ख) ४०% भूमि पर ज्मीदारी उन्मूलन विधि लागू हो चुडी है । 

(ग) ३८% भूमि जमीदारी से मुक्त हो चुक्री है । 

(ध) ५% भूमि पर भर भी जगीदारी प्रधिकार है! 

ज़मीदारी प्रथा का अन्त करते समय राज्य सरकारो के सामने कई प्रवार वी 
कठिनाइयाँ थी । जिन लोगो की जमीदारियाँ छित रहो थी उनका तौद्र विरोध चल 
रहा था । इराके प्रतिरिक्त भी राज्य सरकारों के सामने कई प्रन्य समस्याएँ थी । 
उदाहरणाय, मुग्रावजे के रूप मे ज़मीदारो को देने के लिए अपरिमित धनराशि बहाँ 
से भ्राए। इससे बडी एक गन्य समस्या यह निर्णय करने वी थी कि इस प्रथा के स्थान 
पर उचित प्रणाली वया हो सकती है-पश्राया कि राज्य बड़े बडे सरबारी फार्पों को 
चलाए या ज़मीदारों की जगह राज्य के स्पामित्व में किसान झ्पनी छोटी जोतो पर 
कृषि करना जारी रखें। प्रसनता वी बात है कि कठिनाइयाँ और बाधाएं ठोस हप 
से पार कर ली गई हैं। अधिकाश राज्या ने मुझ्ावजा देने का विषय कर लिया है । 
मे मुप्रावद्चे ४० वर्षों में भुगतान बरते योग्य वाड के रूप म दिए जाएंगे, जिए पर 
ब्याज तो मिलेगा, ढिन्‍तु य बौड हरतातरण योग्य नही होगे । भूमि पर विद्यमान 
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काइतकार ही कृषि करते रहेँगे, विन्‍्तु सहकारी दृपि-वगर्य समित्ियाँ दनाने के लिए 
उन्हें घुविधाएँ शोर रियायतें दी जाएंगी । भविष्य में थढी-बड़ी जोतों और व्यक्तिगत 
रुप मे द्रपि के लिए काश्तकारों से भूमि पुन प्राप्त करने से बचने के लिए व्यक्तिगत 
जोठो पर रोक लगा दी गई है| प्रभिकाशन राज्यों में इस भ्रया के उन्मूलन सम्बन्धी 
जो विधान स्वीहृव हुए हैं, उनमें यह बातें प्रायः समान रूप से रखी गई हैं । 

लेक्नि यह वात याद रखने योग्य है कि जमीदारी-उन्मूलन से राज्यो के 
प्रशासदीम छोतो पर भारी दबाव पड़ा है। उन्मूलय के साथ ही जमीदारो की क्षत्ति- 
पूर्ति का प्रदन भी जुडा हुमप्रा है, पुराने कागजातो (रिक्रार्डे) को तैयार करना श्रथवा 
किसानों की जोतों आदि का पुनरीक्षण (जिसमे उनके दाम झायदि दर्ज होते है) तथा 
लगान था राजस्व प्रादि जो उन्हे अदा बरने हैं । इसके झलादा लगाने भोर राजस्व 
तथा रिकार्ड ध्रादि रखने की व्यवस्था करने का काम भी इसमें शामिल है । 

प्रश्न /--भारत सें भमि-समस्या का बयां स्वर" है ? इसके निराकरण 
के लिए रामुचित मीत्ति को रपरेष्टा बताएएं । 

(१ 4--एाभ $586 प्रशंपाल भार एाकीश्य व वत्रह8 7. 00776 
६&8/(99॥९ ७०॥६ए४ (0 $$ $७४७६४७५७, 

नि सद्देह, भारतीय कृषि की भूमि-तम्वन्धी समस्या हमारी प्रय॑-व्यवस्था की 
सर्वाधिक भ्राधार-मूल दुर्बलता है। इसलिए, इसके निराकरण का स्वरूप मत वेवल 
कृषि-विपयक विकास के प्राकार और उसवी ग्रति को ही प्रत्युत राष्ट्र के सम्पूर्ण 
आशिक झौर सामाजिक स्वहृप को भी प्रभावित वरेगा ? 

भूमि-समस्या का स्वरुप (परं८६पा० ० ६४० बगते 7700 ०७)--म्राइए, 
इसके सही स्थरूप को सममते की चैप्टा करें ! यह मुझुय रू में मूमि के सामिल और 
रुपयोग का भ्रशन है। अ्रमी हाल से जमीदारी प्रया के उन्मूलन तक, देश के बहुत बड़े 
भाग की भूमियों के हयामी जर्मीदार लोग थे, श्रौर वह भूमियों से सदा अनुपस्थित 
रहने थे ॥ वास्तविक कृपि-कार्य काइतकारों की वहुत बी सर्या के हाथों से था । 
राज्य और वास्तविक किसान के बीच बहुत वडी सद्या में विचौलिए पैदा हो गए 
और उन्‍होंने उच्च लगावो तथा सब प्रक्वार की ग्रईंय तकावियो देः द्वारा प्रसली जोतने 
वालो का शोपरद क्रिया । 

देश के झोप भाग पर भी, जहाँ महलवारी या रैयतवार भूमि-प्धिकार 
प्रधथलित था, जदनप्या के अनवस्ठ दवाव के कारण, काइतकारी इषि देश के एक 
अच्छे अनुदात पर फैव गई । काइतकारी प्रणादी भी, जैसी कि देश से पाई जाती थी, 
इसने बुरे ढग वी थी कि काश्तकार को भूमि-अधिकार के विषय में कोई सुरक्षा नहीं 
थी, उसमें न तो पूँजी और थर-नियोजन के लिए ग्रेरणा यो, भ्रौर न ही नियोजन के 
लिए उसके पास किसी प्रकार की पूँजी घी। इस मार, उत्तादन के इश्वोश से भूमि- 
प्रणाली आपतिक अवोग्य थी अँप सामातिक ईडि से अत्यविक अस्यायगर्ग ही नहीं प्र 
बृणाइस भी थी। 

भूमि पर ज़नसस्प्रा के झत्यथिक दवाव ने, जिसके साथ-साथ ग्राम-उद्योया का 
हाप भी सम्मिलित था, भ्रामों में मूमि-द्वीन श्रमिकों के बढ़े भारी धर्ग को जन्म दिया 
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औ्रौर इनकी श्रवस्था तो काश्तकारों से भी कही अधिक बुरी थी । यह वर्ग झ्राधिक 
प्रभाव के प्रल्लावा, धीरे घीरे सामाजिए अयोग्यतागो से भी पोडित होत लगा । 

इस प्रकार, स्वामित्व के दृष्टिकोर से भारत के ग्रामन्‍्समाज म सर्वोतरि तो 
झामन्तवाद पैदा हो गया और नीव म दासता ओर देश वी जनसस्या वा बहुत बड़ा 
भाग इन्ही निम्न दासा द्वारा निर्मित हे । इस प्रय्याली की उत्तादनज्ञील क्षमता निम्न- 
हम स्तर वी ही हो सकती थी । 

एक प्रन्य रूप, भर्थात्‌ भ्रूमि प्रयन्घ, भी समान रूप से भयकर है । जनसख्या 
के दब्राव के फलस्वरूप कृषि की छोटी छोटी इकाइयाँ हो गईं, जो परिण म वी दष्ठि 
है प्रद्यधिक अनाथिव और अयार्य थी । क्षेत्रा वी यह तघुता और अ्पसडित स्वरूप 
सब प्रकार को दृषि-विपयक प्रगति के मार्ग मे भीपएण बाचा हे । जय तक भूमि- 
प्रवन्ध की इकाई को उन्नत नहीं क्या जाता, हम वृद्धिश्लील उत्पादन की प्राण्ञा नही 
कर सकते । 

सार रूप म, देश की भूमि-प्रणाली स्वामिल की दृष्टि से, जिसके साथ सबसे 
बीचे वे स्तर पर भूमि हीन वर्ग (साडे तीन करोड) वी बडी भारी सख्या है, साम- 
लतिक भर शोपणात्मक है, भौर उपयोग की दृष्टि से यह झन्तहीन उप-विभाजन और 
खण्ड विभाजन वे कारण प्रत्यधिक ग्रनाधिक और अयोग्य है । 

भूमि-समत्या का निराकुरण या समुचित भूमि-नोति (80० ० ० 
4,090 770७)९० 05 3 8घ/80७।७ [,00 2०॥०७ )--हमारी भूमि सम्बन्धी समस्या 
का निराकरण ऐसे ढग से होना चाहिए कि निम्न दो उद्देश्या की पूर्ति हो सकै--- 

आर्थिक ४ से, इसके कृपि विषयक उ पादन भ वृद्धि और ग्रामीण पर्थ- 
व्यवस्था में उन्‍तति और भिन्‍न रूपता का विश्वास होना चाहिए । खामातितर दृष्टि से, 
जो जिसी प्रकार भी बम महत्त्वपूर्ण नही इसे सम्पत्ति और झाय की झसमातताश्रों को 
क्रम बरना चाहिए, शोपणा वा भ्रन्त करना चाहिए, यह काइनकारा भौर श्रमिकों को 
सुरक्षा प्रदान करे और प्र तत , ग्राम जतमरदा के मिन भागा मे समान स्तर भौर 
प्रवेसर प्रदान करे ) 

स्पष्टतया, प्रथम चरण शोर जिचचोलियों ऊ अन्त का होना चाहिए । प्रसन्नता 
की बात है कि यह प्रमुख भूमि सुधार देश के बहुत बडे भाग पर पहले से ही कार्ये- 
कारी हो चुत है। कई राज्य सरकारें विचौजिय के अधिकारा को ग्रहण कर चुकी हैं 
और, भ्रत्य राज्या म भी, जमीदारी उन्मूलन कमानुसार लागू किया जा रहा है। 

इसके बाद उन भूमिया व, प्रश्त झाता है, जितने ऊस्यावी फ्सान को प्रथा 
जारी हैं। ऐसी भूमियो के विपय में काइतकारो को भूमि अधिकार को सुरक्षा (५ वर्ष 
से बम नहीं) श्ौर न्‍्याययूण लगान (कुत उत्तादन क क्या है अ्रश स प्रविक नही) 
वा विश्वास होना घाहिए। झ्धिराश राज्य सर॒फारा ने इस दिशा म काययाही की 
है प्रयवा वर रही हूं। 

उपसात, भूणि के दाम्तविर स्वामी हैं ग्रयवा वे लोग हैं जो भविष्य म भमि के 
बड़े-बड़े शषेत्रा को क्रय द्वारा प्राप्त करेंग। जैसा कि योजना कमीशन ने भी नुझाव 

दैया हैं, भूमि को मात्रा के विपय मे ऐसी ऊपरी सीमा निश्चित होती चाहिए जो 


चर खुबोध भारतीय श्रयय शास्त्र 


एक व्यक्तित ग्रहणा कर सके । ऊपरी सीमा का विचार पृव॑तः दो भिन्‍्त उपायो में 
स्वीकृत हो चुका है--प्र्थात्‌ (१) भविष्य की प्राप्ति के लिए सीमा, और (२) 
व्यवितगत कृषि लौटा लेने की सीमा | नियत सीमा से आधिवय वो कादतकारों को 
स्वामी बनाने के उपयोग में लाना चाहिए ॥ यददि वे स्वतः दृपि करें, तो योग्य उत्पादन 
के विश्वास के लिए प्रध्येक राज्य को ऐसा विधान जारी करना चाहिए जिसमें कृषि- 
विपयक स्तरों का उल्लेख हो और उसे प्रचलित करने की व्यवस्था हो । यदि वे इस 
प्रकार के स्तरों पर दृढ़ नही रहते, तो उन्हें उन भूमियों पद नियन्त्रण का श्रधिकार 
मही रहेगा | विस पर भी ऊपरी सीमा का यह विचार एक कठिन प्रश्न उत्पन्न कर 
देता है । इसे किस श्रक पर नियत करना चाहिए ? योजदा कमीशन का सुझाव है कि 
यह एक परिवार की जोत से तीन घना होना चाहिए । एक परिवार की जोत की यह 
व्याख्या होगी, जो कृषि-विषयक कार्यों को परम्परागत साधनों वी सहायता से सम्पन्न 
करने वाले औसत झांक्रार के एक परिवार के लिए जोत-इकाई या कार्य-इकाई के 
समाव हो । है 

भ्रव हम छोटे शौर मध्य वर्ग के स्वामियों की बडी भारी संझुया का श्रध्ययन 
करते हैं । भ्रदि वे स्वतः कृषि करते हैं, तो उनकी जोतीो के लघु और भ्रपखदित 
स्वरूप श्रौर उनकी निर्धतता तथा सामान्य भन्ञान को दृष्टि से निराकरण यह होगा 
कि उनके लिए भर्य और प्रौद्योगिक सहायता का प्रवन्‍्ध किया जाए तथा उनमें सहकारी 
कार्य-कलाप की भावना उत्पन्त कौ जाए । यदि वे अपनी मूमियों कौ काइतकारों को 
पट्टें पर देते हैं प्रौर स्वत. अम्यत्र रोजयार कर कैते है, तो उन्हें बड़े जमीदारों 
का तरह ग्रनुपस्थित नही समभना चाहिए, भ्रन्यथा बे ग्राम से वाहर जाने मे निरत्ाहित 
हो जाएंगे प्रौर इस प्रकार भूमि पर दबाव में कम्यी नहीं होगी। नि.ध्देह, उनके 
काइतकारी अ्रधिकारों को किसी सीझा तक सुरक्षित करना होगा । प्रधिक महत्त्वपूर्ण 
यह होगा कि उन्हे सहजारी दृषि-कार्य के लिए स़गठित क्या जाए। 

प्रव हमें भूमि-हीन छृषि-भ्रभिको के विशाल वर्ग का श्रध्ययन्न करना बाकी 
है। जोतों के लिए ऊपरी सीमा नियत करने का आ्ाशय मह होगा कि उनके लिए 
कुछ भूमि उपलब्ध हो जाएगी । किन्तु इतता भर भी झ्रत्यधिक लघु उपाय होगा। 
बड़े अ्सामियों से जो भूमि प्राप्त की जाएगी, उस पर पहले से काम करने वाले 
काइतकारों को प्राथमिकता दी जाएगी । इस का रण, भ्राचार्य विनोबा भादे का सूदान 
यज्ञ भ्रान्दोलन भूमि-हीन श्रमिकों के लिए विश्येप महत्त्व रखता है। यहाँ तक कि इस 
आन्दोलन से भी हम केवल परिमित सहायता की ही धाशा कर सकते हैं। सहवारी 
ग्राम-प्रवस्ध की भ्रणाली को क़ियात्मक रूप देना ही इस समस्या के निशकरण के 
लिए सर्वोच्तण छपाय होणा ३ 

निष्क्प (000०७०४) -- भव तक हमने भूमि में अत्वनिहित विभिन्‍त द्व्तो 
की दृष्टि से भूमि-दीति धर विचार किया है | अब हम इस बाठ का ग्रध्ययन करेंगे 
कि भ्मि-समस्या का निराकरण करने के लिए कौनसा विस्तृत झापार हीना चाहिएु। 
भारत के लिए सटफारी श्राम-प्रवन्द का ध्ायोजन आदेश आधार होगा। (श्रव यहाँ 
सक्षेप में उसके श्रगो श्रौर लाभो को प्रकट करें । इसके लिए पूर्व प्रध्याय के मश्त 


पदूटा भ्रथवा भूपि-अधिकार पदढ़ति च्े 


५ का उत्तर देखें )) कृषि-विषयक उत्पादन मे वृद्धि के लिए प्राधारमूलक शर्त भूमि- 
ब्रबन्ध की इकाई में वृद्धि है। सहकारी ग्राम प्रबन्ध प्रणाली इसे निश्चित रूप में पूर्ण 
करती है। साथ ही यह प्राम-समुदाय के सब वर्गों के लिए समानता को अवस्थाएँ 
उत्पन्न करेगी प्ौर इस प्रकार सम्पत्ति श्ौर आय की प्रस्ममानताझ्रों को कम करेगी 
तथा प्रस्यो द्वारा कुछ के शोषण का श्रन्त करेगी । केवल इतना ही नहीं, यह ग्राम 
प्रय॑ व्यवस्था को भिन्‍न रूप प्रद'्त करेगी और स्थानीय रोजगार को विस्तार देगी । 
सक्षेपत , यह “भारतीय ग्राम को राष्ट्रीय योजना के ढाँचे का महत्त्वपूर्ण श्रौर प्रगति- 
शीत तथा भारी प्रात्म निर्भर ग्राघार” बना देगी । 


प्ररून ५--भारत में हाल्न में जो भूमि सुधार हुए हैँ, उतकी मुख्य मुण्य 
विश्वेपताओ्रो पर प्रकाप्ष डालिए। (उस्गालिया जि« पि० "४८ , ज० क० जि० जि० १४८) 
05५ ५॥०( शा [6 इशांतां ्शणरड ण॑ इशएशा वैज्ञाएं एशणिा 


फधाज्ञा९५ ॥तैश'(त्र ९0 ॥ ]ा0॥ ? 
(0झाकाव फय '8 , | 4 # एक 38) 
भारत मे भ्रव तक जो भूमि सुधार हुए हैं, वे मुख्यत निम्नलिखित तीव विभागों 
में धाँटे जा सकते हैं-- 

(१) दोच के विचौलियों अर्थात्‌ जमीदारों को हटाना, 

(२) भूमि पद्धा सुधार--इसका प्रथे है लगान को कम करना जिससे किसानो 
का स्थायी अधिकार सुनिश्चित हो तथा साथ ही मालिक के लिए निर्धारित वाल म 
अपने निजी उपयोग में जोत-द्रो के लिए भ्रधिकतम जोत रखने वा प्रधिकार मिले । 
साथ ही किसान को भूमि का अधिकार प्राप्त करने के लिए भू स्वामी को क्षति-्पूतति 
के हुप मे कुछ देना पिसकी भ्रदायगी एक झवधि के भीतर फेली ह्ो। 

(३) इंषि का समुचित संगडन--इसके लिए चकबन्दी जोतो बा न्यूनतम प्रौर 
भधिकतम आकार निदिचित करना, कुशल दृपि कार्य के स्तर का निश्चय भौर सहकारी 
हपि व्यवप्था वो प्रोत्साहन । 

विभिन्न राज्यो मे उपर्युक्त भूमि सुधारों के सम्बन्ध में वाया कार्य हुआ 
है, इसके लिए इस अध्याय के पिछले प्रश्नो को देखिए । 

प्रगति का सूल्याक्त ([:9॥7809 ०6 ६७७ /0०६088) --जमीदारी उन्मूलन 
का काय॑ पूरी तौर पर लागू नहों हुआ है। लेकिन जिन क्षेत्रो म ऐसा हुप्ता भी है 
वहाँ भो इससे काशतकार की खास कठिनाई दूर नहीं हो सकतो। जब तक वह विधि 
दोए निश्चित रकम को चुकाकर भूमि पर स्वय रुब्जा नहीं कर लेता उसे लगान 
की वही रबप प्रस्य व्यवित भ्र्यात्‌ राज्य को धदा करनी पढ़ती है। 

.. लेंगान वे सम्पस्व में कुछ एक राज्यो को छोडकर, जहाँ कमी की गई है, वई 
राज्यों मं योजता झ्ायोग की सिफारिश के विरुद्ध यह राशि कुल उत्पादन के एक 
चौथाई प्रौर पांचवें हिस्से से भो भ्धिक होती है । पद्यपि बई राज्यो मे भूमि पद्ा 
हो सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, सेनिन बहुत से राज्यों म बिसी न किसो बहाने भारो 
भह्षया म वेदजलियोँ चल रही हैं । 

मौजूदा जोतो को ऊपरी सोमा की दिय्या म केवल कुछ राज्यो म कुछ प्रगति 


ह० सुबोध भारतोय श्रय॑श्चास्त्र हि 


हुई है यद्यपि प्राय, सभी राज्यो से भविध्य में होने वाले भर्जन के बारे में छुछ उपबन्ध 
स्वीकृत्त हुए हैं । 

चकबन्दी का काम भो कुछ राज्यो में ही उन्‍तरति पर है। ग्रन्य जगहों पर 
व्यावहारिक रूप में कुछ भी नही हुमा है । 

हँदरावाद को छोड कर भूमि के प्रवन्ध तथा जोत-बो के बारे में सदर बनाने 
सम्बन्धी उपवन्ध तथा क्तर न ववाएं रखने पर पुनः प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं 
हुआ है । ५४ 

लेकिन इन सवका यह प्रव कदापि नही है कि स्वतत्जता-प्राप्ति के बाद दक्ष 
वर्षों में भूमि-सुधार की दश्या से कोई कार्य ही नही हुप्मा है । लेकिन इसमे कोई शक 
नहीं कि इस और उन्नति बडी मन्द गति से हुईं है ग्रोर अन्तिम लक्ष्य भर्पात्‌ सहकारी 
ग्राम-प्रवन्ध के स्तर वो प्राप्त करने के लिए उनन्‍्हति की इस गति को तौब्र करता 
होगा । हे 

भूमि-जोत सम्बन्धी उच्चतम सौमाएँ 
(0शाए्टड ०7 मात म्तत|4दंग्र४8) न 

भूमिन्‍जोत की अधिकतम सीमा के प्रकार ('एए९०3 ण॑ 7आात 0७॥780)-< 
भूमि सम्बन्धी नौति के लिए व्यक्तिगत जोत (भूमि) सीमा बहुत महत्त्वपूर्ण समस्या 
है। ऐसी सीमा दो प्रकार से लागू हो सकती है--(8) मविष्य में झर्जत के लिए 
सीमा; झौर (२) मौजूदा जोत की समा । भ्रधिकृतर राज्यों ने पहले से ही भविष्य 
में भूमि अर्जत के ऊपर उच्चतम सीमा लगा रखी है | उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश 
में १२१ एकड़ है। पजाब में ३० एकड है, पश्चिमी वगाल में यह सीमा २४ एकड 
है; जम्मू और कह्मीर में यह सीमा २२३ एकड है; राजस्याव में ३० पघ्िचित एकर्ड 
(या ६० शुष्क एकड) हैं; बम्ब्ई, विदर्भ श्लोर कच्छ में ३ पारिवारिक जोत के 
बराबर है जो किसी न्‍्यामाधिकरण के द्वारा निश्चित होगा । पूर्व बम्बई में १२ एक्ड् 
से सेकर १८० एकड़ तक; मध्य प्रदेश में ५० एकड़ झौर भूतपू्द मध्यभारत के क्षेत्र 
में ३० एंब्ड से लेकर ६० एकड तक । (यह भूमि दी उर्वेरता के प्रनुपात में कम 
या धधिक हो सकता है ।) 

आधुनिक जोतो के भ्राकार पर भी कई राज्यो से म्रधिकृतम सीमा लगा दी 
गई है। उदाहरण के लिए पंजाब राज्य (के पंप्सू प्रदेश) में ३० एकड; राजस्वान 
(के ग्रजमेर प्रदेश) म ५० एकड़, जम्यू भौर वद्मीर में २२६ एक्ड; बम्बई (क्के 
मराठावाई प्रदेश) से १८ से २७० एक्ड और विदर्भ तथा कर क्षेत्रों में ६ पारि- 
बारिक जोतें, भस्म में ५० एक्ड; ह्रान्न्न प्रदेश (के तैलगाना क्षेत्र) में १८ से 
३७० एकड तक झौर पश्चिमी वगाल में २५ एकड़ । 

एक पग्रत्य अ्रवार को भो श्रधिद्ततम सोमा जोत के विषय से प्रभावी वी जा 
खच्ततौ है ॥ भ्र्यात्‌ जमीदार जिस भूमि को झपनी जोत दाने के लिए वाश्तवारों से 
वापिस लें, उसके सम्बन्ध में भी अधिकतम सीमा होती चाहिए। उदाहरण के लिए 
भूतपूर्व बम्बई राज्य के क्षेत्रा मे बोई जमीदार किसी काइनक्ार की ई भूमि भपनी 
जोद के लिए वापिस माँग सकता है, वश्चत कि उसको दिज्ली जोत मे थो जमयेत पहले 
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से ही है उसरो मिलाकर उसकी जोत दीन झ्रायिक जोतो (१२ से ४८ एकड तक) 
है प्रधिक न हो जाए। इसी प्रकार जम्मू और कइमीए राज्य म भी जमीदार की 
ब्यवितगत जोत पर अधिकतम सीमा है । उदाहरणार्थ, कश्मीर राज्य म २ एक्ड नम 
भूमि घौर ४ एक्ड खुदक भूमि । उसी प्रकार पजाब म अधिकतम सीमा ३७० स्टेंप्डड 
एकड़ भूमि रखी गई है ढ़ 

योजना आयोग ने निम्नलिखित प्रकार के फार्मों को झ्रधिव्तम सीमा रो 
मुक्त कर दिया है--(१) सामाजिक, मिले-जुले या पृथक्‌ भागों से मिमित फार्म 
उद्योग जँसे चाय, काफी या कहवा श्लौर रबड के फार्म, (२) मिले-जुले घने क्षत्रो 
हे वाग़ात, विशिष्ट तकनीकी फार्म, छसे पशुपालन के कार्य के फार्म या डेरी फार्म 
(050 (0०७), या ऊन उत्पादन मरने वाले फार्म आंदि, ओर (४) सुप्रविष्धत 
घने भौर बड़े फार्म भादि जिन पर का्यंपदुता से काम हो रहा है । 

जनवरी १९५६ में अखिल भारतीय काप्रेस ने प्रपने भागपुर श्रधिवेशन में 
भूमिलसम्बन्धी नीति पर यह सकत्प पास विया है। उत्ते राभी राज्य सरकारो से 
माँग की गई है कि वे जोतो वी भ्रधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए विधान पास 
कर दें। 

प्रह्व ई--भारत में कृषि जोतो की प्रधिकतम सोसा निद्िचत फरने के सम्पन्ध 


में प्रनुझूल त्या विरोधी तत्वों पर प्रकाश डालिए । (द्वेल्ली ९१६४४) 
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जोत की प्रधिततम सीमा निर्धारित करने के पक्ष सें ते (0088 (07 [00 
(0७॥988) -- प्रधिकतम सीमा-निर्धारण करने का मुख्य उद्देश्य यह हैं कि भूमि का 
समान वितरण तथा उपयोग हो । इसका उर्ेश्य है छोठे किसानो को समान छप से 
भूमि में हिस्मा मिले तथा भूमि का उपयोग और स्वामित्व समान हो, जगा कि झब 
तक नहीं हुमा था । इससे निम्न मुख्य लाभ होने की झाशां है-- 

(१) इससे कृषि फे काम में लग्रे लोगो को पूर्ण रोजगार थ्राप्त होगा ! मधिक- 
तम सीमा से प्रतिरिकतत भूमि भूगिहीन किसानो को मिलने से उन्हे भ्रधिक भूमि प्राप्त 
होपी तथा सहायक वारयों द्वारा ग्रामीण ग्रय॑-व्यवस्या को सुधारने का अवस्तर प्राप्त 
होगा । बहुत समय से भूसिहीय इक श्रसितर्रों की समस्‍या पर विचार हो रहा है, 
विन्तु भभी तक इस दिशा भ कुछ भी नही हो सका है । इस उपवन्ध से उनकी दशा 
में सुधार होने को प्राशा की जा सकती है । 

न्‍ (२) भूमिहीन तथा कम भूमि वाले लोगो वो भूमि मिलने से, उस भूमि 
पर जिस पर कि थे मजदूरों को तरह काम करते हैं, स्वामित्व के भधितार मिलेंगे 
पैषा बाम करने का धोत्साहेन बड़ेगा । जब उन्हे बेदखल होने बा भय नहों रहेगा तो 
दे अपनी भूमि पर कठिन श्रम करेंगे और फलस्वरूप उनकी भूमि सोना उगलेगी । 
प्रन देश को समृद्धि बढ़ेगी । ध 

५ . (३) जोतो बी अ्धिकत्तम सीसा निर्धारित हो जाने के बाद भूमि का न्‍्याय- 
हो वितरण सम्गव होगा और इस प्रकार समाजवादी समाज-व्यवस्था का देश में 


रु 


सर सुबोध भारतोय ग्र्वशारत्र 


निर्माण होगा । हमारा लक्ष्य मी यही है | अयय झौर सम्पत्ति सम्बन्धी भ्रसमानताधों 
को घटाकर इस उपाय से देहाती समाज मे झ्राथिक और सामाजिक न्याय भिलेगा। 
इस प्रकार जब समृद्ध वर्ग और अभावग्रस्त वर्य का भेद समाप्त हो जाएगा, तो देश 
में थौर देहात में श्रधिक उत्पादन के लिए उचित वातावरण की सूब्टि होगी । 

(६) भू के श्रचिक विघ्तृत हूप में बेंठने तथा स्वामित्व के कारएा चके 
अन्दी का काम सहज होगा तथा सहकारी खैती का बाल्तविक कार्य शुरू होगा, क्योकि 
अभी तक चक्बन्दी प्रौर सहकारी कृषि के मार्य मे जमीदारी बर्ग हो रोड़ा बनता हुआ 
था | उनके हट जाने से यह मार्ग सुगम हो जाएगा । हे 

(५) जोतो सम्बन्धी अधिकतम सीमा लगाने के बाद सहकारी कृषि की माँ 
प्रशस्त होगा, और इस सीमा के फलस्वरूष पर्याप्त्र भूमि मिल जाएगी जिस पर 
सहकारी कृषि के प्रयोग किए जा सकते हैं। सत्य यह है कि सरकार ने पहले ही 
घोपणा कर रखी है कि जोतों की अधिकतम सीमा वे निर्धा रण*के फलस्वरूप जो 
भूमि प्राप्त होगी, वह केवल उन्ही सोगो को दी जाएगी थो सहृरारी कृषि करने के 
लिए उत्सुक होगे । 

(६) जब भूमिहीन लोगों को भूमि मिलेगी तो वे उस पर्‌ प्रधिक श्रम करेंगे 
प्रौर बडर भूमि तक को सुधारने वए प्रयत्न करेंगे । इस प्रकार बेकार भूमि पर कृषि 
होगी झौर श्रन्त कौ समस्या हल होगी । 

जोत फी प्रधिक्तम् सीमा रिर्घारण के विएंड्ध तक ((.8७ #हवा0॥ एवं 
॥080)--जोत की श्रधिक्तम सौमा निर्धारण करने के मार्गू मे कई किस्म वो 
आपत्तियाँ भी हैं, विशेष रूप से मौजूदा जोतो के भ्रतिरिक्त भाग को मूमिह्दीन तथा 
कम भूमि वाले किसानों में वितरण के कारण । सुरुष प्रापत्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

(१) झुख्य आ्रापत्ति यह है कि जोतो को प्रधिकतम सीमा निर्धारित करते के 
बाद भी भूमिहीत कृषि मजदूरों की समस्या का अन्त वही होगा । इस उपाय से 
प्राप्त प्रतिरिवत भूमि लौखों भूमिहीन श्रमिकों की भ्रावश्यकताभों को पूरा नहीं 
करेगी । भ्रतुमात है कि जोत सम्बन्धी भ्रधिकतम् सीमा २० एक्ड लगाने के बाद 
सारे देश मे कुल ६३० लाख एकड भूमि विवरण के लिए हस्तगत होगी | इस भूमि 
के आधार पर हम भूमिहीन समुदाय को भ्रधिक से अधिक रे एकड़ भूमि प्रति 
परिवार दे सकेंगे । 

इस्च राम्बन्ध में निवेदन किया जा सकता है कि इतनी भूमि भी समस्या को 
कुछ न कुछ सरल तो करेगी ही ॥ कुछ नहीं से कुछ न कुछ ग्रच्छा ही होता है । 

(२) इस्र दिशा में दूसरी आपत्ति यह उठाई जाती है कि इससे उत्पादन पर , 
विपरीत प्रभाव पड़ेगा । ऐसा दो प्रकार से होगा ! जहाँ वे फार्म या जोत इस स्थिति 
मे होते हैं कक वेज्ञतनक सुधार अपना सकें, मूप्मि के छोड़े छोदि जोत इस दिशा में 
समर्थ नहीं होगे, फलस्वरूप उत्पादन घटेगा $ पुन भूमि के पुनवित रण के फलस्वहप 
भूमि ऐसे लोगो के हाथो मे पहुँच जाएगी जिनके साधन प्रत्यन्त क्षीण होगे | 

किन्तु यह्‌ तर्क इस मिथ्या विचार पर ब्राधारित है कि बड़े फार्मों से झ्राव- 
इशक्त ग्रधिक उपज होनी चाहिए । भौर फलस्वहप बड़े फार्पों क। छघुकरए उस्सादव 
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वो हानिकर होगा । किन्तु सत्य यह है कि अधिक श्रम लगाई हुई भूमि पर भी 
उतना ही उत्पादन होगा जितना कि मझीनी और तकनीकी उपायों के श्रपताने वाले 
फार्म पर हो सकता है| भरत अधिक श्रम लगाकर छोटो जोता पर उत्पादन अधिक 
हो सकता है । 

(३) यह भी भ्रापत्ति वी जातो है कि इस सुधार से व्यक्तिगत सम्पत्ति 
धारण करने का उपबन्ध जिसे सविधान ने स्वीकार किया है, समाप्त होता है । यह 
सही है कि अधिक भूमि वालो को उनसे अतिरिक्त भूमि लेते समय क्षतिययूति की 
“रकम दी जाएगी, परन्तु व्यवहार म यह पूर्ति हास्यास्पद हे, भौर यदि उचित झौर 
श्यायपूर्ण क्षति-पूति बी जाएगी तो राज्य सरकारा वो वित्तीय कठिनाइयाँ होगी । 

इसके जवाद मे कहा जा सकता है क्षि क्षति पूति की रकम उप लोगा से ले 
कर जिन्‍ह भूमि दी जाएगी, उनको दे दी जाएगी जिनसे भूमि ली गई है । 

(४) जोत सम्बन्धी अधिकतम सीमा निर्धारित करने से देहाती आय भी 
प्रीमित कर दी जाएगी । न्याय की माँग है कि फिर शहरी श्राय एर भी सीमा लग 4 
यदि शहरी झाय पर सीमा लगाना गलत है, तो फिर ग्रामीण झ्राय पर ही यह पक्ष- 
पावपूरएं भ्राघात क्यो ? 

इस तक॑ के उत्तर मे कहा जा सकता है कि ग्रामीण भूमि ईश्वरीय देन है प्रौर 
उस पर सभी का झधिकार है । इसके झतिरिवत भूमि सम्बन्धी सीमा निर्धारित करने 
दा श्रयं प्राय निर्धारित करना नहीं है, क्योंकि किसान गहन कृषि के द्वारा प्रपनी 
प्राय जिसी भी सीम। तक बढाने में स्वतन्त्र है। 

(५) श्रतिरिकत भूमि के अर्जन तथा पुनवितरण के लिए इतना अश्धिक 
बम होगा कि वह प्रशासन की क्षमता से बाहर होगा । 

लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस काम को किसानो की जन शकिति 
शो सहायता से पूरा किया जा सकता है । १६४६-५२ मे चीन म॑ भी भूमि के 
पुनेवितरणु के कार्य को जन-सहयोग से ही पूरा किया गया था, भ्रौर पजाव में भी चक- 
दन्दी के काम को इसी तरह पूरा किया जा रहा है । 

(६) चूंकि पुनवितरण के लिए उपलब्ध भूमि बहुत ही कम है । भ्रत बहुत 
ही कम प्रतिशत भूमिहीन श्रमिक्रो को भूमि पर बसाया जा सबेगा। झौर भूमि 
के पुतवितरण से किसाना व विभिन्‍न वर्गों मं सामाजिक वेमनस्य फैलेगा । विशेष 
झूप से कमान मजदूरों मे, ग्रस्थायी किसानो (टेनन्ट्स एट-चिल) तथा छोटी जोत 
वालो पें, वप्रोकि इस प्रकार भूमि वितरण के समय सभी भूमि के दावेदार होगे 
लेदिन चीन वे प्रनुभव॒ से पता चलता है कि सरकार की ओर से सही पथ प्रदर्शन 
मिलने पर यह सुधार-कार्य दान्तिपूवंक तथा सफलता से चाय सकता है । 

यद्यपि इस तब म पर्याप्त बल है, फिर भी इस कठिनाई को प्रावश्यक्न सुधार 
के मा्ण में बाधक नहीं बसने देना चाहिए । ऐसे विरोधो शोर कठिनाइयों के अपर 
विजय प्राप्त की जा सक्तती है। 

(७) यह भो डर है कि नोत सम्बन्धी श्रधिकतम सौमा से हृपि-उत्पादत की 
दाजार में बिकने वाली वस्तुओं के परिमाण भौर माता मे कमी होगी । कारण स्पष्ट 
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है कि बडे किसान ही अपनी आावश्यकतापों से प्रधिक कृषि-उत्पादन करके उसका 
अधिकाझ बाज़ार मे लाते हैँ । 

किन्तु जैसा कि भ््ञोक मेहता समिति ने बताया है, बड़े किसान हीं भाषितय 
उपज को दवा कर रख लेते हैं, क्योकि वे अनाज आदि को सम्पन्त साधनों के भाघार 
पर दवा कर रपने को स्थिति मे होते हैँ । यदि प्रग्मीक मेहता समिति का प्रध्ययन 
सही है, तब तो हम को भ्राद्या करनी चाहिए कि जोक़ों के प्राकार पर गझ्धिक्तम 
सीमा लगाने से बाजार में ग्रधिक कृषि उत्पादन झाएंगा। 

निष्कर्ष (008थाश07) --इस प्रकार हम देखते हैं कि जोतों सम्बन्धी श्रधिक- 
सम शीसा का विरोथ मुख्य रूप से श्रज्ञान पर आधारित है श्रौर उममें तर्क को प्रधिक 
स्थान नही दिया गया है । वास्तव में ग्रधिकतम सीमा का इस प्रकार निर्धा रण करना 
तथा भूमि के पुनवितरण का कार्य क्या जमीदारों के उन्मूलन से भारतीय कृषि 
का भविष्य बड़ा उज्ज्वल हो जाएगा। इससे उसे पुष्टवा तथा दाक़ित प्राप्त होगी । 

मालगुंज्ारो (7/धात फ्ेटए८वाए०) 

भूमि-अधिवार की प्रशाज्षियो के साथ देश मे भ्रचलित मालशुज्ञारी अशालियों 
का धनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिए, हम आगे बढ़ने से पूर्व उनका परीक्षण करेंगे | 

प्रह्त ७--भारत में मालगुझ्यरी ति्धारिए घोर संप्रह करने की प्रशातियों का 
संक्षिप्त वर्णन कीजिए । सालगुज्ञारी में श्राप किन सुधारों की तजवीज्ञ करेंगे ? 
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कई ऐसिहासिक वारणो से मारत में प्रचलित मालग्रज्ारी निर्धारण की कोई 
शक सर्वमान्य प्रणाली नहीं है । इसके विपरीत, हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रणालियों 
कती इतनी वहुलता है कि जिससे भ्रप हो जाता है ; सुविधा के लिए, भारत में प्रचलित 
विभिन्‍न भ्रणा लियो को निम्न दो भागो मैं वादा जा सकता है-- 

(क) मालगुचारी के सुगतात के लिए कौन जिम्मेदार है--के अनुप्तार--इस प्राघार 
घर तीन मुख्य प्रणालियाँ हैं, प्र्यात्‌ (९) अर्दीशफे प्रणाली ५ (२) मदछवाए प्रणाली 3 
(३) रैयतवारी प्रणाली । 

(एप) समय की छ्ववि के अनुसार कि जिसके लिए निर्वारिण नियत किया जाता 
है--यह सदैव के लिए एक ही वार नियत की गई हो या ग्रवच्चात्मक रूप में सशोपन 
होता हो, णैसे, प्रति ४० वर्ष धाद । 

(क) (३) अर्मीदारी प्रणाली के अधीन राज्य को सीधे मालग्रजारी का 
भुगतान करने के लिए जमीदार ही जिम्मेदार है। उन क्षेत्रों में, जहां हाल ही में 
जमीदारी प्रथा वड़ उन्मूलन किया गया है, किरायो या मालगुडारियों को एकत्र करने 
का काम सामरान्यतया प्रचायवों या गाँव समाग्रों को सौंपा गया है : 

(२) महलवारी प्रथा के अधीन, मालगुजारी के भुगतान का दायित्व उत्त 
महल (मौज़ा था राजस्व सम्पत्ति) के सब सह-भागियों की सारी सभा पर होता है| 
उप्र ग्राम-समुदाय के विभिन्‍न सदस्य संयुक्त रूप में और साथ-साथ ऋलग-अलग रूप में 
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मालगरुडारी दे भुगतान मे लिए जिम्मेदार है। जो भी हो, वास्तविक सलय के 
भनुसार, प्रत्येक सदस्य भूमि के प्रपने निज़ो भाग पर निर्धारण के भुगतान के लिए 
उत्तरदायी होता है प्रौर सह-भागीदारों वी भूमियो के भुगतान गे लिए बितित नहीं 
होता | पजाब मं एक सह माग्रोदार सब सह-भागीदारो से मालशुझारी एवंश्र करता 
है पौर उसे सडाने म जमा बरा देता है । उसे लम्परदार बहते हैं । उसे इस वार के 
पारिध्मिक रूप म (गुल संग्रह का ५ प्रतिशत) “पंचोपरा" मिलता है। प्रागरा भौर 
मध्य प्रदेश जैसे धन्य महसवारो क्षेत्रो म, सह भागीदार सोधे सरबार वो माजग़ज़ारी 
बा भुगतान करते हैं । 

६३) रंयतवारो क्षेत्रो म, रैयत, रजिस्ट्रीशुदा प्रासामियाँ, जिहे पारिभाषिय 
रुप ममालतिव नही वहा जाता, झपनी जोतो पर निर्धारित मालग्रुज्ारी बे लिए 
स्यीपणत रूप में जिम्मेदार होते हें । या तो विसान सौधे राज्य वा बुगतान बरता है 
प्रषवा ग्राम के मुखिया द्वारा, जिसे पटेल कहते हैं । 

(ए) 0िर्भरण पो ऋषाधि से सम्बन्धित, एक घोर तो हमारे यहाँ स्पायी वन्‍्दोउस्ते 
है, जिसे १७६३ में, लाड कार्नवालिस मे वगाल म प्रचलित विया था । जमीदारो 
शरा मालगूडारी बे भुगताय यो चिर॒स्थायी रूप मे नियत किया गया था । बाद मे 
स्पयी बन्दोइस्त को विहार, उद्दीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों झ्रौर उत्तर प्रदेश दे 
बनारण डिबीजन तक फ़ेता दिया गया था । भारत बे भाग (ब) राज्यो के बुल क्षे्र 
वा लगभग एव-चोयाई स्थायो बम्दोबस्त वे घधीन है । 

पंजाब, बम्बई मध्य प्रदेश भोर ध्धिकाश मद्रास तथा उत्तर प्रदेश 'ग्थणी 
रदोसत के क्षत्न हे । इस प्रणाली वे प्रतुसार, निर्धारण भवध्यात्मर झूप मे सशोधित 
होता रहता है, पजाब मे ४० वर्ष बाद, मध्य प्रदेश से २० यप बाद पौर उत्तर प्रदेश 
में ३० वर्ष दाद। इन भ्रमिव प्रवर्षियों पी समाप्ति के बाद एक प्रत्यधिव' विस्तृत घाल- 
गुबारी बदोबस्त किया जाता है। मालगुज्ञारी के निर्धारण को नियत व रने की सम्पूर्ण 
दिधि ही 'इन्दोबर्त' है, प्रौर इमें फुछ वर्ष लग जाते हैं सौर सरकार पो काफी सर्च 
भी उठाना पड़ता है। भूमि को पिस्तारपूर्वक नापा जाता है भौर प्रधिवार भभिलेशो 
(जमाव दी) को भ्रद्यावधिवः भी जिया जाता है 
... तिर्धारए फ झप्धार (१4६३ ता ॥ छलइशा३९१६)--वीर्पारएु वे आधार बे विषय 
है, हम एक बार पुन राज्य से राज्य को भिस्नरूपता पर झा जाते हैं। मद्रास मे, 
मालगुज़ारी विशुद्ध उत्पाद वे एवं पभनुपात पर निश्चित वी जाती है भ्षत्‌ उत्ताद 
शो बुल राशि म ऐे रापें घदाने वे बाद । पजाव गौर उत्तर प्रदेश म निर्षारण प्राप्त 
पैगान वा प्रतिशत होता है। यद्यपि प्राघार दोनो राज्यों म समान है तथापि लगाने 
पी मिन प्रतिगतो को माँग वी जाती है भोर लगान- एना में भ्रसमान विधियों वा 
श्योग किया जाता है । बम्बई म, निर्धारण वा बोई निश्चित सिद्धान्त नही है तायि 
दे निर्धाररशा के समय को प्रचलित सामा प झधिक सवस्याप्रो मे भ्राधार पर माल- 
गुडारी विर्षारण घर सारे । 
भत्री प्रकार समभने के लिए हम इनम से पंजाब म प्रचलित एवं प्रणालों का 


ऐनिक विर्ताशूबंक प्रध्ययत वरते है । हम ऊपर बह चुरे है कि लगाए निर्षास्ण वा 
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गु 
भधाधार है| इसे 'विशुद्ध सम्पत्ति" कहते हूँ ॥ इस 'विशुद्ध सम्पत्ति! का २५४ प्रतिशत 
सरकार ले लेती है। “विशुद्ध सम्पत्ति! का प्र्थ है, वह लगान जो अस्थायी किसान ते 
श्रदा किया हो और उसकी ग्रणना इस प्रकार की जाती है ॥ पहले जमीदार वा 
(वटाई का) हिस्सा निवाल लिया जाता है। इसके बाद पानी की दर, सिंचाई- 
साधनों वी रक्षा के दायित्व, वोज तथा खाद प्रादि के खर्चे, जो जर्मीदार प्रपने काइतनार 
को देमे मे करता है, उन्हे जमींदार की बटाई के हिस्से में से घटाया जाता है । पहने 
तो यह गणना जिन्‍म ये वी जाती है श्रौर उसके बाद, बन्दोवस्त से पूर्व के २० वर्षो 
में प्रचलित शोपत बीमठो के अनुसार उत्हे द्रव्य मरे ददल लिया जाता है । 

“विशुद्ध-सम्पत्ति' गिनते की उपसिलिखित विधि की बड़ी झ्ालोचना हुई है । 
इस विधि केंः गनुमार बल्पना की जाती है कि काइतफ़ार वटाई पर वृषि करता है, 
जब कि पजएव में ऐसे फरिसान-मालिये की बढ़ी भारी सदपा है जिनरी छाय के विषय 
में महू वल्दता वरना गलत होगा क्रि वह जमींदार के लगान के वरावर होगी । 
इमके प्तिरिवत, 'विशुद्ध सम्पत्ति' की गएना करते हुए, किसान को ग्राय निकालने के 
लिए किसान श्रौर उसके परिवार के श्रम की प्रयारो को नहीं घटाया जाता । इस 
प्रकार, ज़मीदार वी 'विशुद्ध सम्पत्ति! के श्रतुसार सालगुआरी की गणना स्वायपूर्ण 
होने की प्रपेक्षा निश्चित रूप से भारी होगी । 

मालगुज्ञारी प्रणाली के दोष (700/0०४3 ॥0 7,070 ॥00४९०४७ 896४७0) ० 
इस संक्षिप्त विवरण के बाद, भ्रव हैंग इस स्थिति में हें कि देश में प्रचलित माल- 
ग्रज्ञारी प्रणालियों के विभिन्‍त दोपो का श्रष्ययत कर सके । इन प्रणानियों की जिन 
मुस्य भ्ाधारों पर झालोचवा को जाती है, वे निम्न हैँ-- 

(१) मालग्रुज्ञारी प्रणाली में छाघारमूलक दोष इम बात में है कि मूमि को 
बास्तविक रूप में जोलने वाले पर सालग॒जारी का निर्धारण नही होता, बल्कि उत 
पर होता है, जो प्रनुवत्थित जेमीदार बन गए हैं । इसके कारण काइतकारी प्रणाली 
का उद्यय हुप्रा जो कि भारतीय कृषि का निद्वश्ट रूप है 

(२) मालपग्रडारी का आर सर्वसामान्य नदी है श्रौर ये प्रसमावताएँ भूमि 
की उत्पादन द्षामताओं के अनुसार भी नहीं हैं । स्थायी वन्दोवस्त के क्षेत्रों पर प्रत्यधिक 
हलवा निर्षा रण होता है, जब कि ब्रत्यो पर भारी बोस पढ़ता है | उदाहरणार्य, 
पशिचमी वयाल के राज्य में स्थायी बद्दोवस्त के क्षेत्रों में ग्रोसत मालग्रचारी वेवल 
€ प्राने प्रति एकड़ है, जब्रकि दोष राज्य में लगमय २ दश है । 

(३) समग्र रूप में सालगुद्ारी का बोका द्वितीय विश्व-युद्ध के छिट़ने के 
समय तक बहुत अधिक था। नए बन्दोवस्त के समय, बन्दोबम्त प्रफसर वी भ्रवृत्ति 
यह रहती है कि विद्यमान निर्षारण को ही प्रदलित रफ़ा जाए । इसमें सन्देह नहीं कि 
इन दिनो की उच्च हृपि-कीमतों के कारण मालशुजारी निर्वारण श्रत्यधिक वोफ़त 
न जान पटता हो, किस्तु वर्तमान की कीमतें झ्साधारण रूप में ऊंची है, झौर जब 
पुद सामाम्य वीम्वें हो जाएंगी, तो मालमुज्ञारी दिघरिण पुन. बोकत बद जाएगा 
सत्य यह है कि इस समय मालेशजारी हल्की हे शरद कई राज्य जैसे मंदास, मैसूर 
पदान्न प्रादि मालगुजारी पर अधिकर (80ाप्येभ्ट०) भी लगा रहे हैं । 
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(४) फरारोपस की समता-रीति के झनुसार मालगुडारी नही लगाई जाती । 
न हो प्रनाधिक छोटी जोतो को छोडा जाता है ग्ोर न ही बडे भू स्वामियों से उच्च 
प्रानुत्रमिक दरें सो जाती हैं! प्रमी कुछ हो दिता से ऊँची कृषिजन्य मायो पर कुछ 
शाज्य ने प्राय कर भी मालगुजारी के ग्रतिरिक्त लगाया है | 

(५) मालगुशारी निर्धारण वे प्ाघार भी न्‍्यायपूणा नही हैं । कृषि के 'विशुद्ध 
लाभो' को ही भाधार बनाना चाहिए, किन्तु ग्रणता-पिधियों के विषय मे झन्य 
प्रापत्तियों के भलावा यह झापत्ति तो प्रमुख है कि किसान भौर उसके परिवार वे श्रम 
की मरदूरी को नही घठाया जाता । 

सुघार के उपाय ([/0९४ ० छ07०ए९एथ॥)--प्रद हम इस स्थिति में 
है कि देश म प्रदलित मालगुत्ञारी प्रणालियों के विषय मे उचित सुधारों के सुझाव 
दे पके ) 

(१) सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यह होगा कि ज़मीदारी बदोबस्त की जगह 
रंपतवारी ददोबस्त कर दिया जाए, भर्यात्‌ मालगुज़ारी का निर्धारण सीघे क्सिन 
पर होना चाहिए । यह्‌ प्रसन्‍तता को बात है कि वई राज्यों मे ज्मीदारा उन्मूलन का 
निर्षय हो चुका है भौर कुछ राज्यो (उत्तर प्रदेश भौर मद्रास) म उसे जियात्मक 
रूप दिया जा चुवा है, भौर प्रन्य भ्रनेक में उसे सक्रिय रूप देने को भिन्‍न कायवाहियाँ 
हो रही हैँ । इसने साथ ही जमीदारी बन्दोवस्व का भी लोप हो जाएगा । 

(२) स्थायी बन्दोबस्त भी हटा देना चाहिए । 

(३) इस भाशय से कि मालगुज़ारी करारोपण मे समता रीति के प्नुसार 
निश्चित होनी चाहिए, इसके लिए कृपि-सम्दधी झ्ायो पर झायकर का सूकाव दिया 
गया है। रिन्‍्तु, राज्य सरकारें भ्रभी वित्तीय कारणो से इस परिवर्तन को कार्यकारी 
करने की श्थिति में नही हैँ । इस परिवतंन के कारण इस सोत से पाय म बडी भारी 
न्यूनता हो जाएगी धौर राज्य ऐसा कर सकने में भ्रसमर्थ हैँ । जो भी हो, कुछ राज्यों 
ने पूंत निर्धारित मालगृजारों के मतिरिवत उच्च कृषि-प्रायो पर भाग कर लगा 
दिया है। 

(४) “विशुद्ध लाभो” की गणना इस प्रवार होनी चाहिए कि किसान के सब 
सघों वो जिसमे उसको तथा उसके परिवार की श्रम-मजदूरी भी घामिल हो, कुल 
प्राय में से घटाया जाए । 

(५) मालग्र॒जारी निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुघार यह वरना चाहिए 
के कृषि विपयक कीमतों मे परिवर्तन तथा जतवायु-सम्बन्धी झवस्थाम्रो (जैसे, वर्षा 
हो न होना) की दृष्टि से इसे अधिक लोचदार बनाया जाए ) चूँकि मालगुजारी का 
भुपतान द्रव्य मे हो सकता है, इसलिए यह सर्वेधाउ चित्र ही है कि कीमतों में उतार- 
घढ़ाव दे भनुसार इसका समन्वय किया जाए । इस दिशा म, पंजाब मे पूरवत 
पोगणेष किया जा चुका है जहाँ निर्धारण को विवत्तेक प्रणाली (सरकने वाले स्तर 
की प्रशाली) को १६३४ मे कुछ जिलो में प्रचलित किया गया था । इस अरणाली हे 
पैनुसार कीमता की ग्रिरावट के झनुक्रर मे सालयुझ्धारी की सौँग भी कम हो जाती 
। इस प्रकार वी प्रणाली को प्रधिक विस्तार देना चाहिए । 


ह्द सुबोध भारतीय प्रयश्ञास्त्र 


प्रश्त ८--कराघान जाँच समिति को भू-राजस्व सम्बन्धी (१६५३-५४) 
सिफारिदों को सक्षेप में दताइए । 
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भारत सरकार ने अप्रैल, १६५३ में डा० जान मथाई की प्रध्यक्षतां में 
कराधान जाँच समिति की नियुत्तित वी । इसका सुरूष उद्देश्य भारत में भू राजस्व 
व्यवस्था का परौक्षणा करना था ॥ उसने बताया कि स्वाधीनता के बाद से राजस्व 
परीक्षण के लिए राज्यो में नए घटमा ब्रम्ो के कारण देश के कृषि-सम्बन्धी ढाँचे में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत करता जछरी हो गया है। दो नए विकास में हुए हँ---राज्यों 
(रजबाडो) वा राजनीतिक विलय तथा राज्यो द्वारा भूषि पट्टा तथा टेवेन्सी के लिए 
अपनाए गए नए उपाय । रजवाडो मे राजनीतिक तथा प्रशासकीय क्षमता में विभिन्‍नता 
थी तथा भू राजस्व पभौर भूमि-अधिकार के नियमों मे काफ़ो भ्रतेकलूपता थी । इसके 
प्रन्तगेत इन बिभिन्‍्वताद्ी को खत्म करके एक सुचारु, सुस्पष्ट व्यवस्था का निर्माण 
करना है । इसके भ्रलावा विचौलियों को रत्म करके किसान के लिए भू-राजरव की 
दर श्रादि तय करने का मुरुय प्रश्न सामने झ्रा खडा हुआ्रा है। साथ ही मालग॒जयरी' 
जमा करने के लिए राज्य द्वारा किसी विभाग को अनाने तथा प्रशासकीय कार्यों के 
लिए गाँव का रिकाई रखने का काम भी शुरू करना हैं। इसके प्रतिरिकत पिछले 
दस वर्षों में पुत अन्‍्दोवस्त व्यवस्थापन का बाएं प्रस्थायी क्षेत्रों से शुरू करना है ॥ 

आयोग का विचार है कि विकास योजनाम्रों के कार्प को पूरा करने के लिए 
राज्य सरकारें को वित्त की जरूरत होगी प्रौर इसकी पूर्ति के लिए मालग़ुज़ारी से 
अच्छा भौर वोई तरीका नही है । राज्यों को इस स्रोत से ७० करोड़ रु० मिलने की 
झासा है तथा इसके अ्रलावा झस्य कोई ज्ोत या उपाय नहीं जिससे इतनी रकम प्राप् 
हो सके । लेकित श्राथोग (कमीशन) का विचार है कि यथपि राज्यों में मालगुज्ारी 
वसूल करने के तरीको में सेद हो सकता है, लेकिन यह झ्रधिक उपयुक्त तथा ब्याव- 
हारिक होगा कि मूल बातो में कम-सै-कम एकरूपता रखी जाए, जैसे भूमि पटुंटे 
के रूप, निर्धारण निश्चित फरने के तरीके, तथा मालगुड्ारो बन्दोवस्त निर्धारण के 
घुम.परीक्षरा पादि में । इसलिए, भायोग ने मालग्ुजारी (सू-राजस्व) उगाहने के 
तरीके पर निम्न प्िफारिशें की हैं-- 

(१) मूल दन्दोदस्त तथा सर्वेक्षण और वर्गीकरण एक वाछनीय कार्य है 
झ्ौर इन कार्यों को उन सब क्षेत्रों में पूरा करमा चाहिए जहाँ इनमें से कोई भी कार्य 
होना वाकी है | शुरू के बन्दोइस्त में मालयुजञारी निश्चित करने के लिए कसी विशेष 
श्राधार वी जछहरत नही है। समीप के राज्यों तथा क्षेत्रों में प्रचलित प्रणाली को 
अ्रपनाथा जा सकता है ३ 

(२) वन्दोवस्त का प्राघारभूत ढाँचा ठथा पुतरीक्षण जो रंग्रतवाही से 
मिलता-जुलता है इस उपाय से मुख्य रूप से जुदा होगा । बन्दोवस्त वा पुतरीक्षण 
बिलकुल सीमित क्षैत्रो में होना चाहिए गौर यह छोटी इकाइयों तथा स्थानीय बीमतों 
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भर भाषारित नहीं होना चाहिए । बल्कि इसके विपरीत यह सारे राज्य प्रथवा राज्य 
के एक से प्रदेश के आधार पर होना चाहिए । 

(३) पुनरोक्षण के लिए निर्धारित सीमा भे स्टेंडड निर्धारण को प्निश्चित 
काल तक रहने दिया जाए। राज्य सरकारो को इससे ग्रधिक ग्धिभार लागू नही 
करता चाहिए तथा सारे प्रधिभार (जो लागू किए जाएँ) जो स्टैंडर्ड निर्धारण पर 
लगाए जाएँ वे स्थानीय निभमो द्वारा स्थानीय सेवाश्नो के लिए होने चाहिएँ। 

(४) निर्धारण के मौजूदा स्तर को सारे राज्य में स्टेडड बताना चाहिए और 
इसके पर्चात्‌ स्टैडर्ड निर्धारण का राज्य के प्रनुरूप अथवा प्रदेश के भ्रतुहृप उचित 
भवधि में पुनरीक्षण करना चाहिए । 

(५) एक बार निर्धारण स्तर निश्चित होने के बाद १० वर्ष म मालगरुज्ञारी 
का पुनरीक्षण करता चाहिए॥ इसका झाघार कीमत स्तर म होने वाला परिवर्तंत 
होता चाहिए । कीमत-स्तर मे होने वाले २७% परिवर्तन तक मालगुज्ञारी में कोई 
समायोजन नही करना चाहिए | यदि कौमत म २५% से अविक वृद्धि हो तो माल- 
प्रुद्धारी को २ पैसा रुपये से अधिकतम दो आ्ाना श्रति स्पय तक की वृद्धि करती 
घाहिए । यदि कीमतें मिर जाएँ तो कम-से कम एक श्राना प्रति रुपये से लेकर अधिक 
तम ४ पाना प्रति स्पये तक मालग्रुज्ञारी घटा देनो चाहिए । 

(६) मालगुजारी मे से १५% तक राशि स्थानोय निगमो या सस्थाग्रो के 
लिए उठा रखनी चाहिए । यह बटन उसी क्षेत्र से प्राप्त मालगुज्ञारी की राशि म से 
होना चाहिए। 

(७) सहकारी समितियों वाले क्षेत्र में साल के रूप मे सालगुजारी जमा करनी 
सम्भव हो सकतो है ) मालगुझारी की मौजूदा प्रणाली वर्षों के प्रयत्न के पश्चात्‌ बनी 
है भौर सामान्य रूप से कार्यकुशल है । प्रतिशत कमीशन के झाधार पर इस काम को 
प्राम पच्ायतों पर छोडा जा सकता है। जहाँ सम्भव हो सके ऐसा हो किया जाए । 
परम्परागत चले भ्राए ग्राम भ्रधिकारियों के स्थान पर वेतन पाने वाले अफसर लगाए 
जाएँ तो भ्रच्छा होगा । 

भभ्यास १--$पि आयकर पर सक्तिप्त नोट लिखिए। 
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कृषि ग्रापकर (4 87८ण४ण४ व९००७७ प७5)--भारत बी मालगुजारी न्यवस्था 
बराधान के समानता और न्‍्याय के आधार पर नहीं दै। बडी तथा छोरी जोत वाले किसानों में न सिर्फ 
फिमी उत्तोत्तर प्रणाली को लागू किया गया दे बल्कि छोरी जे त वालों के लिए जो अपना गुराए बडी 
कहिनाई से बर पाते हैँ, कोई छूट की गु जाइश नहीं को गई दै। मालगुसारों व्यवस्था में इन भारी 
दोओे के गारण, भू-राजल को प्रणातरी में आमूल एरिवेत करने के सुकाव दिए गए हैं, और इसे 
बराघान दो आधुनिक धाएणा, जो सनानता तथा न्याय पर आधारित है लागू करने को कद्ा गया 
है। मालगुतारी की मौजूदा प्रणानी को बदलकर इसे कृषि आयकर के अनुरूप बनाना चदिए। 

इस सुझाव बा विशेषज्ञ समिति (डालिंग समिति, १६३८) द्वारा परीक्षण किया यया । चू कि 
इससे राज्य सकारों की आमदनी (इस छोत से) कम हो जाने को शक थी इमविए समिति ने इसे 
मानना ठखुस्‍्त नहीं सममा। वित्तोय कडिनाइयों के भतिरितिति यह बात भी सामने रखी गईं कि 
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अनपढ़ किसानों के लिए खाता झ्रादि टखने की सुविधा न दोने के कारण कृपि-आयकर अणाली को 
लागू कएना सम्भव न होगा । 

बरई राज्य सरकारों ने, जेसे उत्तर अदेशा, आसाम, विदाद, परिचमी बंगाल, उड़ीसा तवा 
राजस्थान भादि में मालगुज्ञारी के अलावा वड़ी जोतों पंर इृफि-आवकर भी लागू कर दिया दे । ऐसा 
आयकर दत्तरेत्तर स्तर १ छागू किया जाता दै। श्री हाल ही. में मद्रास में फरा कर लागू दिया 
गयया है। मद्रास कृषि वायाव आयकर अविनियम १६५५७ के अनुसार चाय, कॉफी तथा ख़र पर ऐसा 
कर लागू किया गया। पंजाव में मी इृपि-श्ायकर लागू करने का (१६४६ में) पैंसला किया यया 
है। २० सितम्बर, १६५८ को मद्रास राज्य की रिक्वन सभा ने विधेवक प्रास क्रके सब प्रकार की कृषि 
आय को करारेपण योग्य घोषित वर दिया । अभी तक केक्‍ल चाय, कदवां, रबर झौर श्लायची के 
बाग़ान से होने वाली भाय पर ह्वी कर लिया जाता था) ३,६०० ० के) आय को कर-मुक्त रखा गया 
है। सुक्त दिन्दू परिवारों को भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई दै। कर की दर ५ नये पैसे प्रति रु से 
४५४ न० पैसे प्रति रु० के हिमाव से २५,००० प्रति व से ऊपर की थ्राय तक लगाई एई दै। अषिकर 
(80फुछ' ६६८ ) की ब्यवरथा नहीं दै। विली व्यक्त की वुल झाव का सूल्याकन करते समय डल्ती 
ग्रौरहपि सम्बन्धी आंय्र पर विचार नहीं किया जाता। करदातां भावकर के अतिरिक्त मालशुआरी भी 
देंगे किन्तु भूमिफर पर अधिकर तदीं लिया जाण्गा। उक्त अ्रविनियम पढलां अप्रैल १६५८ से 
क्ार्याग्वित हुआ है. । 

बराबान जॉच आयोग (१६५३-५४) ने सिफारिश छी हद कि कृषि भ्राय ३,००० रु० से 
अधिक होने पर उन सी राज्यों में हृपि-आयकर लगा देना चाहिए जिनमें अभी रेसा नहीं हुआ है। 
श्रग्तिम लक्ष्य यद्द द्ोना चादिए झ्ठि मामूली गेर काश्त श्राय तथा काइत-आय को मिलाकर एक ही 
किस्म का आगबकर लागू करना चाहिए। इस दिशा में पढले कदम के अनुसार सरकार को राज्यों के 
लिए यद सम्भव बनाना चादिए कि कृषि आय पर बर देने वाले की गैर-काश्व आयकों मिलाकर 
अधिमार (5प्राथाक्षाए०) वयूल किया जा सफ्रै। 


प्रष्याय ८ 


कृधि-अरम 
(&श९ए[एक ।,9500ए) 
प्र १--भाए भारत में कृषि-अम की भ्रवस्था के द्िषय में फ्या जानते हैं 
उसको सामूहिक उन्नति के लिए आप बया सुराव दे सकते हैं ? (छखनऊ १६५२) 
0.--%089 ० ए०ए ४७०७ 000६ प्राए ए००0ला रण जट्वांध्गतणों 
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उनकी संख्या (५७४ ]एघण0७०]--मारतीय जनता में, शायद सबसे ज्यादा 
उपेक्षित वर्ण लाखो कृपि-मज़दूरों का है। इधर हास में उठकी दयनीय दशा की भ्रोर 
गुछ कुछ ध्यात दिया जाने लगा है। कृपि जाँच सप्तिति (१६५०-४१) से पता चलता 
है कि थारत में कृषि श्रम परिवार भारतोय सथ के ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 
के ३० ४१ है। इनमे से लगभग प्राधे परिवारों के पास जमीन नही है जबकि शेप 
भाषों के पास ज्मोत्र के छोटे-छोटे टुकठे हैं | किन्तु उनकी झ्राथ का झधिकाश 
(लगमग ६४% ) दूसरों के खेतो पर मजदूरी करके प्राप्त होता है। उतरी रोजी के 
मौसमी पौर प्राकस्मिक (0080७) रूप के कारण उनम बेकारों बहुत ज्यादा है। 

मजबूरी को दर भ्रौर भुगतान को विधिपाँ (३80९8 ० 0०६९8 0७पे ००९७ 
४ 75300३४) --ऊन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती है । स्थायी (४४४थे०ऐ) 
सरदूरो को उतकी सेवाग्रो के लिए वहुधा जिन्स रूप प्रे भूगतान किया जाता है। 
उन्हे फसल का एक भछा मिलता है, झोर उसके अलावा, रियाज बे मुताबिक बुछ 
प्रोर भुगतान किए जाते हैं। मे रिवाज प्रचग-्धरतग राज्यों थ॑ भिन्‍न हैं । कृषि थम 
जौघ के प्रनुसार प्रद समय-दरे झौर नकद मूगतात की विधि खेतिहर मजदूरों को 
प्रदायगी में भी बढ़ती जा रही है। 

मौसमी देक्ारी (804०७४) ए7९00(00570%०)--इससे भो अधिक बुरी 
बात यह है कि उन्हें बहुत लम्बे समय तक चेहार भी रहना होता है । हाल वी जाँचो 
मे प्रमुतार यह बेबारी पर्ष के प्लग प्रलग मौस्मो में मिलाकर ३ से ६ मास तक 
प्रॉरी गई है । कृषि-्रम जाँच (१६५०-५१) से पता लगा रि एक खेतिहर गजदूर 
प्रो्ठठव सान्त में १०० दिन बेकार रहता है। ५० दिन प्रपने काम में, १६८६ दिन कृषि 
अफदूरी के काप में भोर २७ रिन गर-कृपि मजदूरी के काम में लगा रदता है। 
सेत्तिहर मज़दूरो दी कम प्राय हा प्रधान कारण वेकारी बहुत ज्यादा होना है। 

जिग दिनों कोई कृषि-कार्य नही होता, उद दिनो था तो इपि थरमिक को 
दिया काम के रहना होता है या उसे जीवव-निर्वाह के लिए ग्राम प्रयवा प्रौद्योगिक 
सषशे में प्रस्पायों रूप से जाकर इधर-उघर काम करना होता है। इस बाल में मजदूरी 


श्ण्१ 
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वी दरें स्वभावतः उन दरो को अपेक्षा प्रत्यधिद बम होंगो जिनका वे व्यस्त दिनो में 
उपाजेंक कर सकते हैं। अमाव और अरक्षा का, इनका यह जीवन फिलना कठिन है। 

चेकारी के दिनो मे क्षि-धमिक ऋण में दव जाते हैं झौर किसी प्रकार की 
जपागत म दे सबने के कारण वे साहुकार के भ्रत्यधिदा शोषण का शिकार बन जाते 
हैं । उनकी दु खपूर्ण कहानी का यह भी एक भाग है | खेतिहर मदूर परिवारों वी 
प्रति व्यक्ति आय १०४) डिन्‍्तु प्रति ध्यवित व्यय १०७) है । इसलिए उनका ऋण 
बढता जाता है और वे उसके भार से हमेशा दबे रहते हैं । 

प्रामोणा दासता (4ट्वाध्यावा0 5९0079) --भादत में व्ृपि-श्रम को समस्या 
का सबसे भधिक निर्ापूर्ण लक्षण ग्रामीण दांसता है । भारत के पनेक भागों में, 
कृषि-श्रमिक जनपर्या के निम्ततम सामाजिक रतर से झाते हूँ.प्रोर उनमें से भनेक 
अपने भापकों एक विशिष्ट मालिक के साथ बाँध लेते हैं, जो व्यावहारिक रूप में उन्हें 
खरीद लेता है। बहुधा यह क्रय फेवल २००) 5० के विवाह सम्बन्धी ऋण के बदले 
में ही हो जाता है । बम्बई में कोल, मद्रास में पुलेयाँ, बिहार में काम्मा, उदीसा में चाकर, 
मध्य प्रदेश में शालरारी इस प्रकार की जातियाँ हैं । 

पझ्रोष्दारिक उपाय (0९:९0॥8) 780७७७7९७)--जैप्ता क्ि प्रामीण-सुधार 
सप्तिति (१६४०) ने सुन्दर दब्दो में प्रकट किया है, “प्रामोसस सुधार की विप्ती योजना 
में से कृषि-थम बी समस्या को छोडदा--जैसा छि झभंव तक किया गयां है--देश वी 
ग्रामीण प्रणाली में एक बहते घाव को प्रदूता छोड़ने के वराबर है | जतसख्या के 
इतने बड़े जन-समूह के लिए ऐसी दु सह झवध्या बनाए रखना कभी न कभी, सामा* 
जिक प्रोर राजनेतिक प्रशाति का कारण होगा । इसलिए यह झ्रत्यावश्यक है कि 
उनकी दशा सुघारने के लिए समुचित भौरचारिक उपाय किए जाएँ। 

इस दिल्ला में तिम्न सुकाव दिए जा सकते हैँ-- 

₹ सर्वप्रथम, ग्रामीण दासता का तुरन्त पघन्त होना चाहिए । इसमें सन्देह 
नहीं कि नया स्विधाद किसी भी रूप सें दास़ता वो दण्डलीय प्रपराध घोषित करता 
है + विन्चु रीति-रिवाजों की शक्ति, साभाजिक पिछडेपन और इपि-धम्बन्धी भम 
वर्गों बी प्रारथिक प्रसहायता के बारण, जो इस समप उसके छित्गर हैं, यह दाता 
उस समय तक वस्तुतः बनी रहेगी जब तक इसका घन्त करने के लिए जोरदार प्रन्‍ल 
नही किए जाते । 

२ सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्७णा कार्य यह होगा कि हृपि-श्रॉमिकों कौ सज़दूरी 
बढाई जाए । यह प्रल्पतम मजदूरी ऐसी नियत होती चाहिए कि जिससे हृपि-श्रमिक 
का कमर से केम उचित जीवन-निर्वाह तो हो सके । भ्रौर इस मद्दूरी ऐे कम मजदूरी 
देना अपराध घोषित होना चाहिए । 

यू, यू, का, जिएए, है, जि. मरक्वाज़, घल, इस. सम्फ़्या. को. गुत्ता के विप्रग़न. में 
जागरूक हो गई है। १६४८ में भल्पतम मजदूरों भधिनियम [कीसाप्यप्राण एए8ट2७ 
48०४) स्वोदार किया गया था। उसके भघीन राज्य सरकारो से भांग वी गई है 
कि कृषि-विषयक मजदूरों की मजदूरों के भ्रल्पत दर नियत कर दिए ज्ञाएँ | तदनुसाण 
कुछ राज्य जैसे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली ठो प््पतम मझदूरों वियत भी 
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कर चुके है। दूसरे राज्यों में यह्‌ विचाराधीन है । योजना प्रायोग ने यह सिफारिश 
की है वि निम्नतम मजदूरी सभी राज्यों में सभी क्षेत्रों के लिए नियत होनो 
चाहिए प्रौर मजदूरी की निश्चित दरो को लागू करते दा लगातार प्रयास किया 
जाता चाहिए। 

३ कृषियोग्य बेपार भूमियों का सुधार करवे इस प्रकार की सुधारी गयी भूमियों 
पर भूमिहोन श्रमिकों वे राहकारी खेतों (००-०७०७७४४७ 90708) का विकास किया 
जाए । इस ढंग से उनकी एक बडी सख्या एसे खेता पर बस सकेगी । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना से इस प्रकार की पुनर्वास सम्बन्धी योजना के लिए व्यवस्था की गई थी 
भ्रौर इसके लिए २ करोड रु० निश्चित किए गए थे । द्वितीय योजना म केन्द्रीय 
वित्तीय व्यवस्था के भ्रतिरिवत १४ राज्यों ने पाँच करोड की व्यवस्था से २०,००० 
कृषक परिवारों कों १,००,००० एकड सूमि पर बसाने की योजना बनाई है । 

४, भूमिहीन श्रमिकों के लिए भूदान ([72ग90 (रछि 0 [,000688 
(ए०६७७) --भूमिहीन श्रमिको को भू दान देने के लिए भू-स्वामियों को प्रोत्साहन 
देवा घाहिए । 'भू दान यज्ञ' के इस प्रास्दोलब को झारम्भ करने का श्रेय आचार्य 
विनोबा भावे को है । १६४८ तक 'डै४ड लाख एकड से अधिक भूमि दान की जा 
चुकी है । 

श. जोतों कप श्रधिरुतम आकार तियव का ([्रएएअक्षणत णी एशोए89 ०० 
7004 प्र०१ए8०)--जर्मींदारों के स्वेच्छा से दिए गए भू दान के भ्रतिरिकत, उत्ती 
पर निर्भर रहने के बजाए, घ्यक्रितगत जोतो पर एक कानूनी भ्रधिकतम सीमा नियत 
होनी चाहिए, जिससे कोई भी ज़र्ीदार उससे बडी जोत हाथ मे न रख सके । इस 
प्रकार निहित प्रधिकतम सीमा से बचने वाली भूमि, भूमिहीत मजदूरों का बसाने के 
काम भरा सकती हैं| यह प्रसन्‍्नता का विषय है कि कई राज्य सरवारो ने अधितियप 
प्राप्त करके जोतो की झधिवतम सीमा निर्धारित कर दी है। आशा है कि १६४६ के 
प्रत्त तक सभी राज्यों में इस प्रकार की सीमा निर्धारित हो जाएगी । फिर भी इस 
प्रकार के भूमि के पुनवितरण से भी बहुत थोडा सत्ोप मिलने की आराशा है। 
वयोकि भूमिहीन मजदूरों को सख्या बहुत ज्यादा है । 

६ पिचाई का छिस्तार, गहन खेरी और दफि:जिषयक रीतियों में सुधर से ग्रामोरा 
वियोजन म॑ वृद्धि होगी झौर हृषि-श्रमिको का उद्धार होगा | इसके अलाव्रा, इन 
उपायो से उत्पादन मे वृद्धि होगी, ऊँची मछदूरी देने की नियोजक की झवित भी बढ़ेगी + 

७ सहयारी ब्रा प्रसद के आधार पर शूफि प्रणाली का इुर सशटएत-- इससे कषि- 
श्रमिक ग्राम-समुदाय के झ्रन्य वर्गों के मुकाबिले प समान स्तर और अवसर की स्थिति 
में हो जाएगा । 

८ समुचित ग्राम-उद्योगों का संगठन (07हककाइथधा०त रत हित ऐपल 
]700007209) -- इससे बेकारी के दिनो ये रोजयार के साधनों की व्यवस्था होगी 
भोर साथ ही कृषिश्रमिक्तो का एक भाग स्थायी रूप से उस झोर सुड जाएगा । 

& ४ बम देने वे लिए, विश्लेपत वेमौसम के दिलों मे, एक भोर जरूरी कदम 
है, सोक-निर्माण विभाग (98० ए्यड 7८एव्पफलव८) श्र बन-विभाग 
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(8४7९७ व्कूबन्ाह) वी श्रायोजित कार्यवाहियाँ | वन्‍्यीकरण, स्रह़क-निर्माण, 
कुप्रों भौर नहरों की छुदाई के लिए ऐसे समय रखें जाएँ जब कि मोसमी बेकारी के 
दिनो में कृषि सम्बन्धी श्रम-धश्वव्तित उनमें खप सके ॥$ श्रमिकों को श्रम-सहकारिता 
में संगठित करना चाहिए | 

१०, ऊपि-श्षम की अन्तरप्रदेशीय गतेशीलता को बढाने के उपाय मी करता 
चांहिए। इसमें सल्ती परिवहन की छुविधाएँ श्रोर गाँवों में रोशगार दफ़्वरों की 
स्थापत्ा धामिल है । 5” 

११. इकिश्रन का संगठन (0हव्णॉक्वधणा ण #हरंग्णधपाओ स्‍8900४- 
सामृहिकर सोदा करने का सिद्धान्त नियोजत सम्बन्धी अ्रवस्थाम्रों में सुधार करने का 
धाजमाया हुआ तरीवा है ! इसलिए इसे छू पि-थम पर भी लागू करना श्रत्यावश्यक है । 

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समूचे देश"में वुरी तरह फैले 
हुए झइपि-श्रमिकों के इतने बड़े समूह का सगठत बनाना दत्यधिक कठिन होगा | उसका 
घज्ञान, निरक्षरता पभ्रौर उनके रोजगार का आकस्मिक्र द्रपा मौसमी स्वर्प इछ 
धाम को भौर भी दुष्कर वना देता है) विस्तु उनकी श्राथिक झवस्था को उन्तीत 
करने के लिए उबत सुझावों को ईमानदारी और हिम्मत से पूरा करते एर संगठन के 
कार्य में सफलता मिल सकती है । 

निष्कर्ष (0०07००॥१०३)--ह्स प्रकार यद स्पष्ट है कि शृकि-श्रमिकों नी 
द्वीव श्रवस्था के सुधार की समस्या, वस्तुतः देश की गरीबी की समस्या है। इस 
समह्या वा हल बैवल भृमि-सम्पन्दी व्यवस्था में नहीं है। यह समस्या तव हल होगो 
जब देश का झ्राथिक बायाकल्य हो जाएगा। फिर भी इृपि-श्रमिकों की पुतर्वाफ़ 
सोजनाएँ, कृपक संगठनों या कृषक सथों वी स्थापना झौर स्पूनतम सज़दूरी थी 
अपदस्था श्रादि उपांय सद्ठी दिशा बी ओर पद्म हैं $ 

प्रहृत --भारत में कृषि-प्रसिशे वो मजदूरी के विनिष्मन के लिए हाल के 
यर्यो में क्या उपाय फिए गए हैं ? एसे विनियमों के साये में जो कदिनाइयाँ हैं, उर्हें 
पक्ट फरे । 

ए. २-५४ 5०ए5 #्रवए९ #९९ए बौ९0 दी इशट्टार॑ ३९३5 कि गिल १६- 
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(हृषपि-श्रभिकों वी मजदूरी के विनियमन के बारे म उदाएं गए कदमी का ऊपर 
इल्लेख किया जा चुका है ॥) श्रमिक्री वी श्रत्पतस सजदूरी ज्ञागू करने में विम्न 
महत्त्वपूर्ण बाधाएँ हैं-- 

(१) भूमि पर जनसस्पा के पहले से हो अत्यधिक भौर निरन्दर बढ़ते हुए 
दबाव के वारण, दृपि-मस्वन्धी श्रमित्रों वी भस्या नित्य-प्रति बढ रही है । प्रस्तवः है 
हो यह अ्बन माप वर्ण फूत्ति का ही | सरकार के घड़े छो की दरें लिप वी कई, 
श्रमिक उससे कम लेते की तैयार हो सकते हैं । 

(२) इस समस्या को श्रधिक उग्र करने वाला कारण यह है कि कृषि से जो 
नियोजन मिलता है, वह केवल मौसमी द्वोता है । श्रमिक वेकार रहने के बजाय बम 
मजदूरी ही बेहतर समझता है । 


_ कृवि-अम ह्ग्ड 


(३) शमिकों में सगठन का श्माद--इस दक्चा में कूछ श्राशा हो सकती थी 
बच़तें कि कृषि-ध्रमिक अ्रपनी सौदा करने को शर्वित को सामूहिक शक्ति अर्थात्‌ 
सगठत द्वारा बहा सकता । वे ब्रतृपढ हैं ओर बहुत बिखरे हुए हैं । 

(४) प्रधिकाज्ञ श्रमिक पिछड़े वर्गों दथा प्रनुसूचित जातियों में से हैं | इस 
साम्राजिक प्रसुविधा के कारण उनकी अवस्था पशुओं के समान हो गई है और वे 
मपते अधिकारों के लिए सघर्य करने मे ग्रसमर्थ हैं ! 

(५] रीति-रिवाज़ का चलन--भारत मे ग्रामीण मजदूरी सदा युगो पुराने रीति- 
खिवाजो द्वारा शासित होती आई है भौर चाहे वह लाभकर हो या न हो, उनसे जुदा 
होना कठिन है । 

(६) ऋण--वयोकि वे जमीदार बे ऋणी होते हें, इसलिए वे बस 
मजदूरी भी स्वीकार कर लेते हैं और बहुत कम दक्षाओं म अपने झापकों उभार सकते 
हैं। इमके अतिरिवत, जिन स्थानों पर उनके मकान होते हैं, वे भी उतके नहीं होते । 
मरदूरी वी चिस्ता किए बिना, सालिक के साथ बंधे रहने का यह भी एक कारण है। 

(७) अन्वर-प्रदेशीय गतिशीछता का अभाउ--इस दिशा में एक बाधा है । 

(८) कानून लागू करने कौ काएणर एजेन्सी का श्रमाव--बिखरी हुई कृपि श्रोर 
व्यापक प्रज्ञान के कारण सरकार के लिए ऐसी उचित एजेत्सी बनाता करीब-कराव 
प्रशम्भव है जो उसके द्वारा निश्चित मजदूरी लागू कर सके और बुराइयो को दूर कर 
सके । 

प्ररच रै--'भूदात मश्ञ' भ्रान्दोलव पर एक स्पष्ट टिप्पणों लिफें। 

(पटना १६४३ सप्ली० ) 
या 

भूशन प्रास्दोधन का झ्राथिक महत्व बताइए प्रौर मह बताइए हि यह देश 
के भूमिहीन कृषि-्मशदूरों को सहाण्ता केसे कर सऊता है ? 

(पटना ९६५४) 
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नि (एबाहव 7954) 
भूदान भ्रन्शेषत का उदम भौर स्वरूप (0:80 879 )७४प7०) --/भू दान 
बज या 'मूमरि दावे आन्दोलन” देश की भूमि समस्या के एक गम्भीर पहलू, प्रधति, 
भूमिददीन बृषि श्रमिकों के बडे भारी वर्ग को समस्या को हल करने का वस्तुतत 
विसक्षण गायीवादी उपाय है| इस प्रान्दोलत को श्रारम्म करने का श्रेय प्राचार्य 
बिनोबा भावे को है | महात्मा गराधी के रचनात्मक बार्यक्रम में आ्राचा्य विदोद्रा ने 
निकट सहयोगो-रूप में कार्य किया है । 
अमून्‍दान यज्ञ' भूमि-स्वामियों की दानशीलता ग्लौर सामाजिक भावता को प्रपील 
करके उनसे भूषि के उपहार भ्राप्त करता है $ ऐसा करने में केवल दान पर हो जोर 
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नही दिया जाता, प्रत्युत विद्यमाद सामाजिक व्यवस्था बी सामाजिक बुराई का सुधार 
करने के दायित्व पर अधिक बल दिया जाता है । आचार्य विनोबा भाँवे कहते हैं, 
“स्यायपूर्रो और उदार समाज से भगवांत्र की जमीन पर सभी का अभ्रधिकार होवा 
चांहिए । इसीलिए में भूमि को भीख नही भगवा । में तो भूमिहीत बरये का झ्धि- 
कार पूर्ण भाग माँगता हूँ । उतकी चीज उनको मिलनी चाहिए ॥” इस प्रकार से 
सम्रहीव भूमि को भूमिद्वीत श्रमिकों में वाँट दिया जाता है । उन्हें कृपि के साधन 
तथा भ्रन्‍्य सहायता भी देनों होती है जिससे वे कृपि-कार्य श्रारभ्म करने योग्य हो 
स्र्के । इस भाँति वे साम्राजिक स्तर की समता भी झनुभव करने लगेंगे । 

आरदोलन की प्रगति (7:०87०89 ०६ ६॥6 307०४67६) -- यन्ञार्थ संप्रहों के 
लिए भाचार्य विनोबा वे, १६५१ में, म्रपतती पंदत सराज्ा आरम्भ की उन्होंने घीषणा 
बी कि १६४७ तक उसकी इच्छा ५ करोड भूषि ऊमा करने की है, जिससे कि बृषि 
श्रमिक के प्रध्ये् परिवार को लगभग ५ एकड भूमि दी जा सके । इस श्रान्दोलत ते 
लोगो को झआकर्थित किया । तदनुसार, प्रायः समी राज्यों में वहुत बडी संख्या मैं “मू- 
दान समितियाँ' स्पापित हो चुकी हैं | केख्रीय भ्रौर राज्य-सरकारों में भी प्रपना 
सन्निय सहयोग दिया है। तदनुसार, कुछ राज्यों मे, भूमि-उपहारो श्रौर भूमिहीन 
श्रम्तिकों में उन्हें वितरण करने को बैध रूप देने के लिए भू-दान प्रधितियम था तो 
स्वीकार हो चुके हैं श्रयवा हो रहे हैँ | व्यक्तिगत दानियो के प्रलावा, राज्य-प्तरकारें 
भी कृषिल्‍्योग्य वेकार भूमि या नयी सुधरी भूमि को इस श्रान्दोलन को दान कर रहो 
हैं । उदाहरणार्थ, मध्य भारत सरकार ने २ लाख एकड़ जमीन दी थी । श्रव॒ तक 
व्यपितिमत रूप में सबसे वड़ा दान रामपढ (विहार) के राज। से २३ लाल एकड प्राप्त 
हुआ है । हाल ही में यह आन्दोलन ग्रापदान का रूप ले चुका है। प्र्थात्‌ समूचे 
प्रामो का दान । इस अयस्दो लन का भादर्थ यह है कि गाँव की सारी ज़मीन स्रारे गाँव 
वालों की होगी । प्राशा करनी चाहिए कि ग्रामदाव का स्वाभाविक फल यह होगा 
कि सहकारी ग्राम प्रवन्ध का विकास होगा | फलस्वह्य सरकार ने घोषित किया है 
कि ग्रामदान के गाँवों में पहले सामुदाशिक बिंकास योजनाएँ चालू वी जाएंगी । इस 
भ्रान्दोलन के फलल्वरूप भूपिदात के अतिरिक्त सम्पत्ति-दान, बुद्धि-दान, जीवन-दान 
और श्रम-दान को भी प्रोत्साहन मिला है । 

प्रारम्भ में इस प्रान्दोलन ने तीव्र प्रगति की थी। मार्च १६५४ तक २५ लाख 
एकड़ 'मूमि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । वह पूरा हो गया | किस्तु 
तब से भूमि एकत्रित करने का काम कुठ ढीला पड गया है | जून, ५८ तक प्राय: ४४ 
लाख एकड भूमि इकट्ठी वी गई थी जिसमें से ७-८ लाल एकड भूमि बाँटी जा चुनी 
थी । यह झान्दोलन विशेष रूप से बिहार में सफच रहा जिसने २० लाख एकड से 
प्रधिक भूमि दान में दी । उत्तर प्रदेश, श्रान्श्र प्रदेश, उीसा और राजस्थान में भी 
आन्दोलन नै कुछ प्रगति की + १६५८ के अन्त त्तक ४,५७० गाँव भूँदान में मिले जिन 
में से १६६० ग्राम तो उड़ीसा में थे । 
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मूदान भारदोलन में भ्नेक कमियाँ बताई जाती हँ--[१) कहा जाता है कि 
प्रधिकाश दान की गई भूमि ग्रत्यन्त निकृष्ट तथा सीमान्‍्त से नीचे की भूमि है, या 
बहू भूमि है जिस पर दान देने वाले का दावा पका नही है । (२) संग्रहीत भूति के 
वितरण वी गति बहुत घीमी हैं। (३) झोजार, बीज मवेशी ग्रादि के ग्रभाव में ये 
भूमि माने वाले अक्सर उसे अच्छी तरह से उपयोग में नहीं ला पति । (४) भूमि- 
होन और कम भूमि वाले खेतिहरो के मस्तिष्क में यह अम उत्पन्न विया जाता 
है कि भूमि के पुनवितरण का एक यह तरीका भी है जो वास्गर है । इससे कानूनेन 
भूमि के पुनवित्तरश का भ्रधिक दी धर उपाय छोड दिया जाएगा । 

इसका सहर्व ([6७ शिष्टा04०50००)--ईंसका पहला महत्व तो यह है कि 
यह भूमिहीन कृपक्वर्ये मे पुत भूमि-वितरण की समस्या के निराकरण मे योग देता 
है । सम्भवत इसका नैतिक महत्व भ्रौर भी भधिक महत्वपूर्ण है । यहेँ उन 
मामलों मे स्वेच्छा भोर भविसात्मक प्रवृत्ति का प्रतीक है जिनके लिए दमनकारी और 
हिमात्मक विधिथों को झावश्यकता होती । इस प्रकार सह समानता, स्िष्छा भ्रौर 
सहकारी प्रयल का वातावरण उत्पस्त करके भारतीय समाज की मनोवृत्ति मे आमूल 
परिवर्तन लाना चाहता है। “अमन्दान', बुद्धि-दाना, 'सापत्तिददान' और 'डीयनडान 
प्रादि प्रम्य भी दात हैं, जो भव सामाजिक मनोविज्ञान को ठीक दिल्या में अ्रभावित कर 
रहे है। 

एसी एक प्रत्य बडी भारी विशेषता यह है कि गह देश के दुष्कर भूज्ि-सुधार 
को पूर करने के लिए सही वातावरण उत्स्न करने में अत्यधिर सहायर है 

लिवकर्य: (000०एक००)--इसके महत्व को बिना कम किए गह मानता 
होगा कि यह आन्दोलन भूमिहीन श्रमिकों के लिए भय उत्नतिशील उपायो का स्थान 
मही ले सकता न ही इससे हमे ग्रादर्श भूमि-प्रखाली प्राप्त होतो है ! जब तक भूमि- 
उपहारो के लिए निर्वाचित श्रमिकों को सहकारी कृषि-कार्म समितियों में सगठित नहीं 
क्या जाता, तब तक नव-निर्मित छोटे श्रासामी बहुत समृद्ध नहीं होगे । फलस्वरूप 
सरकार को योजता कमीशन द्वारा निर्धारित भूमि-्नीति को लागू करने की चेष्टा 
जारी रखनी चाहिए । 

बया इससे कृवि-विषयक अम को सप्तस्था का विराकरण होगा ? (एशा 0 
8९676 6 ए४०्श्ता 0 4 ह्गरा०णो;प्राधवे 7.580०७7 २)--इईंस तथ्य से इनकार नही 
किया जा सकता कि इस भ्रान्दोलन का उद्देश्य कृषि-अ्रमित्रो वो लाभ पहुँचाना है 
और उस्त दिशा में यह भोतिक और नेतिक दोनो ही रूपो मे वहुमूल्य अशदान करेगा । 
किन्तु यह उनकी समस्या को किसो भो तरह पृर्णीतया हल नहीं कर सकता। अन्य 
पानुतोधिक द्रपायो वो भी साथ-साथ ग्रहण करना होगा । (ऐसे उपायो के लिए प्रश्न 
१ के उतर के द्वितीय भाग में दिए सुभावो की देखें) प्रतिम उद्देश्य यह होना 
चाहिए कि कृषिश्रमिक्तों को ग्राम समुदाय के अन्य वर्गों के बराबर ही समान स्तर 
थौर ग्रवसर की स्थिति में पहैचाया जाए। यह उद्देश्य केवल सहकारी ग्राम-प्रवन्ध 
प्रणात्तो हो पुरा कर सकती है। निःसदेह, भूदान भान्दोलन उस भ्रणात्री के लिए 
सही वातावरण उत्पन्न करेगा । 


अध्याध ६ 
खतिहर के उपकरण 
(#8छ००ॉ(एडरॉ5९१४ एशुएएए९७) 

प्रस्तावता ([7०0 ००४०७ )--श्रव हम खेतिहर के उपकरणों पर विचार 
बरेंगे | इसमें उसके पशु और झोजार ही भुख्य हैं । हम दोनों की स्थिति क्षे बारे में 
कुछ विस्तार से विचार करेंगे ॥ 5 

प्रह्न ?--भारतोव छेती में पद्म के सहत्त्द को प्रकट कीजिए । दे मुरुय दिप्ाएँ 
बतलाइए जितमें हमारे देश में पशुपालन का विरुस किया जा सकता है | 

0. --फ्रांगड् ०० श6 #ए9०8526 ० व्यॉत वह वां 4800? 
प00९7240 (0७ फे। ॥05 ०५ स्िण शव ग059द0 9 एन ७६ तछ्तशैण्कुध्ढे 
40 ०७ ए0ग्राए. ४ 

सहत्व--पशुझो के बिना भारत में खेती वो वल्पना करना प्रसम्भव है । 
आूमि के चाद चे किसात के लिए सबसे प्रचिक महत्त्वपूर्ण तपा सर्चाते उपकरण हैं 
भारतीय कित्तात के पास भूमि वहुत थोडी होतो है भ्ौर वह भी, कई-कई टुकड़ों में 
कई-कई जगह होती है । उम्के प्राधिक साघन बहुत परिमित होते हैं | भ्रतएव भ्रत्य 
प्रनेक देशो के अ्रसत््य किसानो के समान शक्ति के याशिक साधनों वा उपयोग भारतीय 
ककियान के लिए ध्यय्वहरिक नहीं है। उसके खेतों बी जोतना, उसके खेतों वी 
झ्राबपाझ्ी करने के लिए चरस या रहट प्रादि को चलाना, उतप्तकी उपज को गाड़ी 
में भरकर मण्डी पहुँचाना ध्लौर उसके खेतो को खाद देना भ्रादि सभी वामी वो उसके 
लिए उप्के बैन ही करते हैं। उसकी गोएं दूध देती हैं, जो हमारो जैप्ती शाकाहारी 
जमसख्या के लिए इतवा भ्रथिक भ्रवश्यक है । इसके प्रतिरिवत पशुप्रों के गोबर से 
खाद तथा इंघत का काम भी लिया जाता है। भरने पर भी पशुमों से खान्त, वाल 
झौर हड्ियाँ मिलती हैँ, जितप्ते प्रनेक काम निकलते हैं | इसलिए यह ठीक हो कहा 
गया है कि “गौ-राता की पीठ पर द्वी मारतीय कृषि छा सारा बोझ लदा हुप्रा है /” 

ग्रमी भी भारतीय खेती के यन्त्रीकरण में बहुत समय लगेगा | अ्रतएवं बह 
समय झाने तक वैंलों का महृत्त्व ग्रवश्य बता रहेगा | भारतीय कृषि में पशु-प्रालन का 
महत्त्व इस बाल से पता चलता है कि झुल टाष्ट्रोय ब्राथ में पशुधन वा घशदान 
बापषिक १,००० करोड़ रु० है । 

दोष झौर सुधार (]06/९०६३ 8590 [णा्ञा०ए९०९०४७) ---सर्वेश्रचम तो भारत 
में श्रत्यधिक पशु हैं ! एक विदेश्नी प्रेक्षक ने इस तथ्य को इन छब्शे में प्रकट किया है, 
“जद कि अऋत्य देशों में शनुष्य पशु को खाते हैं, भुण्द में पशु भवुष्पो गो छा सटे 
है।” १६४६ की पशुप्रो की जनसस्या के प्रनुसार भारत में १५:४७ करोड दुध देवे 
वालो गायें श्रौर ४ करोड ४६ लाख मैसे हैं, ३६२ करोड मेंडें, और ५५४ करोड़ 
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देव रियाँ हैं। संख्या की दृष्टि से यह पशुधत भारतीय अर्थे-ब्यवस्था पर अनावश्यक 
भार है । 
उपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे प्रह स्पप्ट है कि हमारा पशुघन प्रत्यधिक 
घदिया किस्म वा है। १०% पशु भ्र्थात्‌ ११४ लाख मवेशी सेवा-याग्य नहीं हैँ 
पोर प्रनुलादक हैं । बे जिनका बोका खीचने का कठित काय करना पडता है, 
बहुत डिगने तथा दुबते पतले हैं । गोग्ो का अपन क्षेत्र का काम अर्थात उसके द्वारा 
दिए हुए दूध को बरापिक ग्रौमत ४१३ पोष्ड है। यह ससार व॑ कमी नी देश को 
प्रपे्षा क्म है। इस परिमाण को आस्ट्रेलिया कः ७,००० पौण्ड तथा नीदरलंण्ड के 
८,००० पौण्ड से तुलना कोजिए । इसब' भतिरिवत १६५६ को गणना के अनुसार ३ 
वर्ष वी ब्यायु से अधिक ग्रायु वली ४६७ लाख गाया म से २६५ साध गायें दूध नही 
देती। इनके दूध कम देने के कारण दूघ की प्रति व्यवित खपत कवस ५४५ झ्ौम है। 
मारत के पशुघन वे घटिया होने के तीन कारस्य दिए जाते हैं--( १) घड़िया 
जिस्म, जो ठोक तरह से नस्ल पैदा त वरने के बारण है। (२) प्रपर्याप्त तथा ब्रुटिपूर्ण 
चारा, तथा (३) पभुप्रो के सक्षमत्र रोग ) इस तोता का परस्पर सम्बन्ध है । 
उदाहरणाय्य, प्रत्यघिक सन्‍्तान उत्पन्न करने से खुराज घट जाती है, गिसस रोगों 
पा धतिरोध करने को क्षमता कम हो जाती है। भ्रतएवं पशुघत वा विकास करने 
जी समस्‍या भी तीन प्रकार की है, प्रजनन, भाजन भोर दीमारी प्रयवा नस्ल, झ्राहार 
भौर रोग । प्रद हम इनमें से प्रत्यक पर पुयज्‌ पृथक्‌ विचार करेंगे । 

_मम्ल वृद्धि--प्रभी तक मसल को उत्तव करने की झोर बहुत कमर घ्यात दिया 
जाता है। गौधों का कुछ चुने हुए बसों से ही सम्बन्ध कराना प्रत्यन्त भ्रावश्यक है| 
बु्ठ नहलें मजयूव बड़े देती हैं, जो बोभा प्रच्छा ढो सकते हैं ) कुछ ग्रच्ठी दुपार 
बहिएा देती हैँ मोर झूछ दोनों ही उद्देश्यों को पूर्ण करतो हैं। 

पर हमारे देश में नस्ल वृद्धि करने वाले अच्छे वेंलो वी सख्या बहुत कम है । 
यह समस्त देश को झावश्यक्ता का बुल ० ४ प्रतिशत है। उनकी सख्या बड़ाने मै 
लिए सरकार ने प्रभी-प्रमी 'बुनियादी ग्राम योजना' (6४ एआड ० 8शाव्ण०) 
प्रचतित की है। यह कार्य इृत्रिम गर्भाधाव द्वारा क्या जाएगा। स्वामाविक रुप से 
एक दल ६० से लेकर ८० गौप्रो तक के लिए काम दे सकता है, किन्तु इृत्रिम गर्भापान 
द्वारा २०० गौधो का काम भी चत्नाया जा सकता है। प्रथम प्रचर्षोय योजना मे ५४५ 
बुनियादी (०५) ग्राम, १४६ कृत्रिम गर्मावान केर्द्र स्थावित हुए । द्वितीय योजना मे 
बडे इुकिएकी एण केस्टो, २४५ तय हशिय गर्माजएल जेम्टो, और ३३,२०७ चुनी हुई 
प्रच्छी महल को गायो वी व्यवस्था है । 
बुनियादी ग्राम योजना मे प्रत्यक बेन्द्र के त्तीन-चार गाँवों म तीन दर्ष से 
प्रधिर प्रायु वो ५०० गोएँ हायी ) प्रजनन का कार्य केवल तीन या चार उच्च बच्चे 
के देशो तक ही सीमित होगा । भन्य सभी दैतों को या तो हटा दिया जावेगा भयवा 
बधिण दना दिया जादेगा तथा इृत्रिम प्रसार से गर्भावान सिया जावेगा ॥ उत्न्त 
होने बातो साठाव के वध तया उनके दारा हिए जाने काले दूध का हिसाव रक्सा 
जादेगा । इस प्रकार बुनियादी प्राम दीज पग्रुणक फार्म जँंस बत जावेंगे । उबित नस्ल 
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चर जोर देने के भ्रलावा, बुनियादी ग्राम-योजना बड़ी व्यापक है--इसमें रोगों को 
रोक-घाम भौर उचित प्राहाद श्रादि पशु-पालन के अत्य कार्यों पर भी जोर दिया 
जया है । 

किन्तु रिपोर्ट यह ग्राई है कि सब मिलाकर बुनियादी प्राम-योजना का सचालन 
ठीक नही रहा है और उसके अनेक महत्त्वपूर्णा पहलुओ की और काफी ध्याव नहीं 
दिया गया है | बई राज्यों में क्ृतिम गर्भाघान अप्रिय रहा है, भौर योजना कौ यति 
इसके कारण शिथिल हो गई है । हे 

चार। (7०९०५७४)--हमारे पशुघत को पूरा चारा नही मिलता । देश में जितना 
चारा पैदा होता है वह हमारे समस्त पशुधन के केवल दो-तिहाई भाग के लिए ही 
काफी है । 

चारे वी समस्या को एक प्रोर चारे की सामग्री को भ्रधिक बढ़ाकर तथा 
दूसरी प्रोर बुरे पशुप्रो की सहूया को कमर करके सुलझाया जा सझतीा है । इस समय 
खाद्यानत के क्षेत्रों में चारा पैदा करना सम्भव न होने के कारण इस स्थिति को बर- 
सीम जंत्ते श्रधिक उत्पन्त हाने वाले चारे का श्रथिक प्रचार करने के साथ मिश्रित 
खेती का प्रचलन वढ्यकर तथा जंगलो में चरने की सुविधाएँ देकर सुधारा जा सकता 
है । उपलब्ध चारे के डठज्नो को कुद्टी काटने की मशीन से काढकर चारे की बचत 
करनी चाहिए ॥ जहाँ कही पहाडियो की ठलहटी में वर्षा के बाद घास बहुत पैदा 
होती है, वहाँ उसको सुखाकर रख लेनी चाहिए । चारा देने का एक धन्य उपाय तेल 
पेरने के व्यवसाय को बढाना है, जिससे पशुभो के लिए आसानी से सस्ती खत मित्र 
सके । 

रोधों फी रोकथाम (0०7६० ० 90ल्‍8083९७)---भारत के पशु पाँव तथा 
मुंह के घातक रोगो जी मद्दामारियों के थ्विकार द्वोते हैं । उतके कारण पशु अत्यधिक 
सरुषा में मरते हैं | श्रतएंव इन रोगो कौ रोक-याम करके इनका नियस्न्ण प्रवश्य 
किया जाना चाहिए । पशुप्रों के रोगो के कारण, उनकी रोक-धाम तंथा उनकी 
चिकित्सा के सम्बन्ध में मास्तीब पशुरोग अनुसन्धान सूख्या तथा राजड्रीय पशुरोग विमाग 
उपयोगी प्रनुछतन्धान कार्य कर रहे हैं । प्रमीण जनता के ग्रज्ञान तथा उसके पुरातन- 

पन्‍्यी होने के कारण वर्तमान योदे से पशु-चिक्त्सालयों का भी पूर्ण उपयोग नहीं 

हो पा रहा है पर दक्रियानूसीपन भ्रव धीरे-घीरे कम होता जा रहा है! 

बेकार पशुम्रों को दुर करता--भारत की परशु-समस्या का एक विचित्र रूप 
भौर भी है । ग्रौश्नों के प्रति जनता की घाभिक भावना है | इस कारण वह बेकार 
पशुओं को भी नष्ट नहीं करती, भले ही भत्यथिक उपेक्षा के कारण वे गत-गलकर 
मर जायें | यह तर्वहीन भावना दूर की जाती चाहिए । हमादी वतंमान परिष्थितियो 
में बुडढ़े भौर वेकार पशुश्नो को दूर कर देना चाहिए और उनके लिए गोसदर्नी की 
व्यवस्था कर देनी चाहिए । 

यह प्रसन्‍्मता वी बात है कि हमारी सरकार भव पशु-पालत-वार्य के महत्त्व 
से पूर्णतया परिचित है । सन्‌ १६५२ मे एक केन्द्रीय गोसंदर्द्धं न परिषद्‌ बनाई गईं थी। 
प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजनाप्रो में बुनियादी ग्राम योजना को महत्त्व दिया यया 
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है । इससेपशुप्रो की नस्‍्तसुधार का ग्रावश्यक वाय पूरा हो रहा है। झनेक गोसदन 
झ्रौर गोषालाएँ भी खुली हूं, यद्यपि इस दिशा में प्रगति सत्ोपजनव नही कही जा 
सती । पु चिकित्सालय भी भारों सश्या में खोले जा रहे हे । कई राज्यो ने पशुम्ो की 
बीमारियां की रोक थाम के लिए झावश्यक विधान निर्माण किया है। योजमाम्रो में 
दुघगाताग्रो (07065) के निर्माण की भी व्यवस्था रहो है । 

प्रभ्यास-- भारतीय कृषि दी मुए्य समस्या पशुधन समस्या है इस वक्तव्य की परीक्षा 


कौजिए। (आयरा १६५२) 
छर -- 76 ०७७ एा00०फ 78 घधए एच ण फावादा 8856 [0 
ैए79789 [00 पटपपए जी सं अद्धालशशा। (4874 2952) 


फरषि का यरत्रोवरण 
(९८श5शाइा0 ० & छपरए"[ ६५०) 

प्रयेक कारोगर के समान विसान दो भी झपनी खेती का दाम करने के लिए औजारों की 
भारशरता होती है। भारतीय किसान शिन औतारों तथा कृषि यत्रों से क्वाम लेने रहे है बे प्राय 
भोरे सादे कोर बाग भा मे के उम्राने के दै। 

भारत में भ्रभी तक धाम में आने वाले वादा झाटम के जमाने के पुराने औजञारों के मुकाबिले 
में परिषमी देशों भौर यू? एम० एस० आर" में आधुनिक यत चल गए ह। उन देशों का खेती का 
स्व करण हो गया है । वास्तव में इस यजोकरथ व' कारण इन देशों में ऐेसी कृषि-क्ान्ति हो गईं है, 
गिमर! हुतना १८वीं तश २४वीं शताम्टियों की औदोगित जगत से दी जा सकती है । भारतीय कृषि 
वा य ब्रवरण भी कुछ दुछ् भारम्म हो गया है 

यत्रीकरण का हये (32/24/7788 श/ 2/०८/ 40 527 ० )--छपि के यजीकरण में मनुष्य 
भौर पु के शम के ब*ले जड्ों बदीं सम्मद हो याजिक राकिति से काम झथवा सद्ायता झथवा दोनों 
(वाम भोर सगपता) ले । है। ट्वैबस्पों से भूमि जोतने से पशुभों के श्रम तथा लकड़ी के इलों बाग 
बाम नहों रहता । बीज बोने क्वा रिल यत्र बाज बोने वा दाम बरता दे तथा साथ दी जमीन में खाद 
भी रेता जाता दै। मिश्रित हारवेस्टर भेरार ने फसल बाटने तथा गद्याने वो एक मिश्रित प्रणाली द्वारा 
सुगम बना दिया है भौर हेँसिया भयवा दररोतोक्न लि दे बाम वो समाप्त बर शिया दे। इस प्रकार 
यबीकएण वा भय दै भूमि को तोडने से लेबर खेदी की उपज दो बाजार में ले जाने तथा बेचने तक 
के ऐेती के सभी कारें में फ्िती न किसी रूप में यत्रों से वाम लेना । 

परत २--भारत में कृषि का यात्रोरुरण फहाँ तक उचित श्रौर सम्भव है ? 
विघार करें (बलकत्ता १६५५ पैजाब १६५८ सप्लीमेष्यरी) 

झयवा 

कु भारतीय कृषि में पःध्रीवरण फहाँ तक उचित झोर सस्भव है इसकी परीषा 
कोजिए। (बलउत्ता १६४४) 

९ २--0।$005५ ९ ए०55४॥005 शा धाएऑक्वाणा$ ता पाल्ल॑क्ञा५लत 
शाएशएपर का [709 ((व्ॉव्पा।व 955 078 /958 58%) 

छः 


वी0त 7 45 छत्सीकद छवप्ता जी बहा।व्पॉ।ए: ऐर्ाक्ी० 270 0206 
बैप पप३ १ 50055 (एवांप्ा।व 2957) 
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पन्जोफरण के पक्ष में तक (0896 ० धल्तकथजाड४४०३)--प्रेट ब्रिटेन तथा 
यू० एस० ७० जैसे देशों की कृषि का प्रमुख लक्षण है कृपि-कार्यों में यन्त्र तथा शक्ति 
का उपयोग । कुछ कठिनाइयों के कारण जिन पर हम - झमी विचार करेंगे, हमारी 
कृषि का पूर्ण वन्‍्त्रीकरण तो सम्भव नही है ॥ बिन्‍्तु कुछ कार्य तथा क्षेत्र ऐसे हैं 
जिन ट्रैकडटरो के उपयोग से निरिचत लाभ हें । जैसे पहले तो बंजर और जंगली धार 
से भरी हुई जमीन को कृषपिन्योग्य बताना है । भूमि को कृषि-्योग्य बनाने के कार्य में 
ट्रेंक्टरी की उपयोगिता केन्द्रीय ट्रंबटर सघटन ने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र श्रौर मध्य 
प्रदेश मे काम करके घिद्ध कर दी है । 

उसके बाद कम आबादी वाले क्षेत्रों में मूमि की जुताई, युवाई का सवात्त है, 
जहाँ श्रम शवित की कमी है| जब कि सारे देश पर जनसहया का दवाव वहुत ज्यादा 
है, विशेषकर, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान भ्रादि में; कम वस्ती वाले पैज 
भी हैं जिनमे श्रम वी कमी भी छेतो के विस्तार को रोकने वाला कारण है। ऐसे 
दीजो में यनन्‍्त्रीक्ृत खेती का लाभ स्पष्ट है । 

अमि-रक्षणं, पानी की तिकासी, पथरीली भूमि तोडना, जमीन घौरस प्रोर 
समतल बनाता झादि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें ट्रंवटर विद्येप रूप से उपयोगी हैं। 
लगभग सभी राज्यों में ऐसे कार्यों की प्रावरयकता हो जाती है । 

उपर्युवत कार्यों में ट्रैकटरों के उपयोग के झ्तिरिक्त यब्जीक रणए की ग्रावश्यदता 
इसलिए भी है जँसे--विजली से चलने वाले नलकूपो और पम्पिग सेटो द्वारा सिचाई 
करना या गन्ना भ्थवा तिलहन को पेरने या कूटने के लिए बिजली की मोटर या 
डोज़ेल इजन का उपयोग करना । जहीं यान्त्रिक उपकरण से श्रम श्रौर पश्चु शवित 
को किफायत हो श्रौर ऐसे समय में जब कि उनकी जरूरत ज्यादा होती है, जेसे प्रनांग 
प्रसंग करने में तब भी यन्त्रीकरण अच्छा होगा । 

कठिनाइपॉ--कृषि के यस्त्रीकरणु की वडी भारी भावश्यकता होते हुए भी, 
उसको एकदम लागू करने में कुछ परिस्थितियां भी बाधक हो सकती हैं, जिदकी झोर 
हमको ध्यान देना होगा ) सबसे घहली कठिताई यह है कि भारत में खेत था जोत 
बा औसत आकार बहुत छोटा है । इससे मोटर ट्रैवटरो तथा झन्य झ्राधुनिक कृषि-यस्त्रो 
से काम नहीं लिया जा सकता । 

यन्त्रीकरण के विदद्ध दूसरी श्रापत्ति यह है कि इससे बेकारी अत्यधिक बढ़ 
जावैगी । लाखो कृपि-मजदुर श्रन्य काम न प्रो सकने के कारण ही खेती के काम से 
जिपके हुए हैँ । यन्त्रीकरण उनको जरूर झपने स्थान से उखाड़ फैरेगा 

तोसरे, हमारे पास पशुओं की बडी मारी सस्या है, जो यन्त्री करण से फालतू हो 
जावेगी | हम एकाएक उतकी सहझ्या कम नहीं कर सकते 

चौंगे, विशेष प्रकार को फ्सलें उगाने के लिए सस्तोकरर श्रधिक उपयुक्त होता 
है। इसके विरुद्ध भारत में इस प्रकार का कोई विश्विष्टोकरण नहीं है । भारतीय 
किसान झधिकतर ग्रपने निर्वाह-योग्य खैती करता है, अर्थात्‌ श्रगनी आवश्यकता की 
समी चीजें चोढी-पोडी । इस प्रकार की खेती के लिए यस्त्रीकरण कंसे उपयुक्त द्वोगा रै 

पँचडें, जलवायु तया वर्षा की भनिश्चितता के कारण फप्नतो की सुरक्षा क्के 
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विषय में कुछ भी नहीं वहा जा सकता । यह भी प्रतिशूस शारण है । ऋगपाशी या 
सिंचाई की सुविधाओं के अमाद म ट्र कर जिस काम आ सबते हैं ?ै 

दे, किसानों सी निरक्षरता तथा निधनता भी खेती के यन्तीर रण मे मारी बाधा 
है। न तो वे खेती बी मझोनों की पेचीदा काय प्रखाती को सम्रभते है और न उन 
बहुमृत्य मशोनों के मोल लेने याग्य पर्याप्त घनी है 3 

सात, यम्भ्ीकरण से पहले विजयी या खनित इंघन कृषि भमि तक पहैचना 
चाहिए। भारत मे सनित ईचन सी दतनी उमी है कि पटाल या डीजल आयल के ट्रेवटरा 
वा उपयोग बहुत महेंगा बैठेगा । जय तक लता मे सस्ती पने जिजला उपलब्ध न हो 
जाए यन्प्रीकरण का प्रश्न पैदा नहीं होता । इधन व तला के साथ साथ देश म लोहे 
प्रौर इस्पात वी भी कमी है जिनसे बड़ पैसान पर टैवटर झर दि का उपयोग देश मं 
कठिन है । 

अन्त मे, यह भी बहना जरूरी है वि ग्रविकाश कृषि य ते झायास विए जाते 
हैं प्रौर उनकी बोमत बहुत ज्यादा है। विशेषज्तर अतिरिक्त हिस्मा के लिए बडी 
कीमनें देनो पड़ती हैं | प्रोर साथ ही उनकी सप्नाई पाने मे बडी देर लगती है। 
मरम्मत वराने वी सुविधाएँ नगण्य हैं और जरा सी खराबी श्रा जान पर भी मशीन 
बहुत दिना तक बेब र पड़ी रहती हैं । नतीजा यह होता है कि मरम्मत वी मजदूरी 
भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है । 

निष्कर्ष (ए००0०ए४०७)--इन विभिन्‍न प्रवार वी बढठिनादया और बाघाप्रा 
के होते हुए भी देश वे लिए किसी सीमा तक यस्तीक रण म्रावग्प्र हैं। निसन्‍्दह 
यलीकरण को सुगम बनाने बे लिए समुचित कदम उठाने पड़ेंगे । 

सबसे पहले तो हम देसे यस्त्र तैयार करने परटेंगे जा छोटे सेतो श्रौर मारतीय 
परिसष्यितियों के भ्रनुकूत्त हो । हल्के ट्रैक्टरों को, भारी ट्रैक्टरा की प्रपेक्षा ज्यादा सस्या 
में जरुरत पड़ेगी, क्योकि भारी ट्रैकटर बेवल गहरी जुताई क लिए ही ग्रावश्यक हैं । 
इसके प्रलावा किसान के लिए ट्रेक्टर एक प्रकार से सत्र प्रसार का काम करन यप्तां 
शर्त यन्त्र होना चाहिए जिसमे वह जोतने बाने पानी निकालने भौर प्रपन खेत 
की उपज को निकटवर्ती मण्डी तक पहुचाने और खेत को खाद देन तक का काम 
बर सत्र । 

यन्त्रीगरण लागू करने वे लिए एक और ग्रावश्यक काय भी करना होगा, 
वह है सहरत्ती बृष्ति को श्रोत्साहित बरना। च्यवितयत रूप से क्सिन कीमती यस्त्रा 
वो मो नहीं ले सकते । सहकारी सेतो से ही यत्रीकरण का वाभ बाप्त किया जा 
सरता है। 

इप बात का प्रवन्ध भी किया जाना चाहिए कि यस्तो को व्यक्तिगत भ्रयवा 
सामुहिर रुप से किराए पर लिया जा सब, जिससे एक निर्वन विसान भो उनसे 
लाभ उठा सब । जो उनको मोल लेना चाहे, उनके लिए सूगम विश्तों पर उधार 
दैने का प्रवध भी विया जाना चाहि 

इसके भतिरित्त देश में ट्रैड्टरों को मरम्मत, उनके फालतू पुर्जो तथा उनको 
ईैसमाल करने वापे झनेक ट्रेंक्टर-स्टेशनों का जाल विछाना भो भावश्यक होगा । 


रृ१ृ४ सुवोध भारतोय शर्य॑श्वास्त्र 


किसानो की रुचि बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर द्वारा खेती करने के काम का जगह-जगह 
भेल्रो और सम्मेलतो में प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए 

खनिज इंधन की भारत में कमी को दृष्टि मे रखते हुए खेतीं पर जल-विद्युत्‌ 
पहुँचाई जानी चाहिए । न 

इस प्रकार के यत्त्रों को देश में ही बनाए जाने का प्रयतव भी किया जाता 
चाहिए । 9 

यह बात देखकर भ्रत्यत्त प्रसन्‍्न्‍ता होती है कि उपर्युततत प्रस्तावों के अनुमार 
समय कार्य जिया जा रहा है। हमारी कृषि के सम्ब्ीक्रण में प्रदसनीय रूप से 
आरम्भिक बाये किया जा बुका है। १६४७ में भारत सरकार ने प्रपने केन्द्रीय ट्रीवटर 
सव वी स्थापना की जो ग्राज एशिया भर में अपने ढग का सदये बड़ा सगठन है । 
१६५१ में उसने विश्व बैंक से उधार लेकर उस्त रक्रम से २४० ट्रैक्टर मोल लिये ये । 
इसके पद्थ तू कुछ झौर द्रैअ्टर भी खरीदे गए। कुछ राज्य सरकारों ने भी झपने 
ट्रेैंबटर सघ बनाए हैं, जो जगनों वो साफ करने तथा ऊंम्तर भूमि का 'सुधार करने के 
ग्रतिरिकत क्मिनों को किराएं पर ट्रैक्टर देते हैं। ् 

सरबार के प्रतिरिकत, उत्माही ज़मीदारों ने भी ट्रैवटरो से झधिकाधिक काम 
लेना आरम्म कर दिया है | ट्रैक्टरों के बढते हुए आयात से यह वात विलकुन स्पष्ट 
दिसलाई देती है। १६४६-५० में 3,३१६ ट्रेव्टरो के आयात की झअपेक्षा ११५१-४२ 
में ६ परोड़ झुपये के मूल्य के ७,४०० डुँक्टरों का प्रायात किया गया । किस्तु तब से 
दूँग॒टरों के प्रायात में फिर कमी प्रा गई है । आग्रात में ग्रह कमी विशेषपर इसलिए 
हुई है कि बड़े सेतिहर ड्रैक्टरो में झत्र पैसा लगाते को तैयार नही हैं, वहें इस इर से 
कि जोतों के आकार पर ऋधिकतप्र सीधा नियत ने हो जाए । बुछ घड़े शपीदारों 
ने हाल में ट्रैटटर इस खयाल से भी खरीद लिये हें कि परेती का यम्त्रीतरण उपाय 
श्रपना लेने पर शायद उन्हें विज्ञेप रियाथते दी जाएँझौर यदि बतेमान जोतों पर 
कोई झधिक्तम सोमा ((७॥॥०६) नियत हो ता वे बच जाएँ । 

ट्रैेटटरों वा निर्माण देश में ही करने का पूर्ण प्रयत्न जिया जा रहा है। 
मद्रास कय एक प्रतिद्व कारखाता त्रिटिश ट्रेस्टर के भागों को जोडकर प्रतिदिन १२ 
दवटर प्रस्तुत कर रहा है। एक और कारखाना एक्र जर्मन फर्म के प्रबन्ध से उडीमा 
में खोला गय! है । 

ट्रैक्टरों के प्रतिरिवत गाँदों में पानी ऊपर खैचने के कार्य के लिए बिजली से 
चुलनेवाली मशीने, विजली के मोटर तथा डीजेत इजनो का भी प्रयोग भ्रधिक्राधिक 
बढ़ता जाता है । उनके उपयोग को प्रोत्याहित करने के लिए प्रनेक राज्य सरकारें 
अधिक प्रन्त उपजाग्र)' योजना के ग्रघ)न उधार बे रूप में सहायता दे रही हैं जिसको 
किसास वुछ वर्षों भ चुका सकते हैँ । इन इजनों से उत्पस्न की जाने बाली झतितत 
का उपयोग गन्ना पेरने, तेख पेरते, श्राटा पीसने आदि खेती के झ्न्य कार्यों में भरे 
लिया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय कृषि के क्षेत्र में यन्त्रीकरण का प्रभाव 


धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 


अध्याय १० 
कृषि-उपज की बिके 
(भक्की, लगाए ण॑ 4|्ञांप्एवफ्त ए000०९) 


प्रश्न ?--छूपि उपज पी बतंघान िफ्ली प्रणालो वे विधय में झ्पनी विचार- 
पूर्ण सम्मति दें । उमके सुधार दे लिए प्राप जो उपाय उचित समभते हो, उनका 


सुभाव दें । (लखनऊ १४६. पटना १४७) 
या 

भारत में कृषि-उपज फी बिक्री फी प्रधान समस्पाएँ बताइएं श्रौर उचित 

इलाज बताहए । (आगरा १६४ एवं १४६ उलऊत्ता श पत्रा १४२) 
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(#874 7956, 7954 , ८व्वात्या।व दाव॑ 2%॥720 32) 
भारतीय छृषि मे प्रनेक प्रकार वी दुय्तताएं हूं । इनमे कृषि उत्पारना वी 
विक्री को वर्तमान दोपपूण प्रणाली भी है । जय तर इस प्रणाली म खुतआार नही किया 
जाता, देश मे किसानों की आधथिक दशा सुवारने की ग्राज्चा नही की जा सकती । 
बर्तेमाव प्रणाली (/708७७॥ 5980९) --गोबों में जिरी। (8068 ॥ ७ 
॥॥8०8) --किसान द्वारा वेचे जाने बाते कृषि-उत्पादना का एक बड़ा भारी भाग 
प्रगैठित वाज्ञार में जाने वी अपेक्षा गाँव में ही वेच दिया जाता है। कम से कम उत्तर 
प्रदेश के सम्बन्ध मे तो यह प्नुमात लगाया गया है कि समस्त उपज का 5० प्रतिशत 
लहरें ४७ प्रतिशत कपास तथा ७४५ प्रतिशत तिनहन गाँव या माँव वी ैठो मे ही वेच 
दिया जाता है। गाँव में की जाने वाली विक्री वा इतना ग्रधिक परिमार किसान के 
हित के विल्ञकुल विरुद्ध है, वयावि इस प्रतवार विमान को उत्को अपेशा बहुत कम 
मूल्य मिलता है, जो उसशो अपनी उपज को सगठित वाजार म ले जाने से मिल 
जाता । 
किसान के अपनो उपज मण्डो न ले जाने का महत्त्वयुण कारण यह भी है कि 
गवि में माल छुलाई तथा परिवहन के साधा बहुत श्रपयात्त तथा जुश्िूर्ण है । भ्रतएव साल 
दुनाई की लागत बहुत बैठती है। यदि थोर माण लेने वाला गांव से कुल १४ मौल 
दूरी पर भी हो तो भी दुचाई में उउज के मूल्य वा २० प्रतिशत तक लग जाता है। 
मण्डी में जिक्री--निश्चय ही घोडी-बहुत उपज पास वी मण्डी मे भी लाई 
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श्१६ सुबोध भारतीय प्नर्यझ्नास्त्र 


जाती है, चाहे यह मण्डियाँ खहिन प्रथव्रा प्रसगढित'हों  पिछते दिनों तक संगठित 
मण्वियों को सख्या बहुत कमर थी | असगठित मण्डियों में बिक्री के कोई निश्चित 
कायदे-कानून नही होते । दलाल, कच्चे आइतियों तथा पवके श्राइतियों के रूप में 
मण्डी में मध्यस्थो वी सल्या भी कम नहीं होती, और वे समी माल की वित्री में से 
अपना-अपना भाग लेने का दावा करते हैं ॥ दलाल और आआदतिए प्रायः बेचने वाले वो 
घाटा देकर मोल लेने वाले के साथ परक्षपात किया करते हैं । सौदा 'हाप' प्रणाली द्वारा 
किया जाता है, भ्र्थात्‌ दलाल और ग्राढत्रिया अपने-भ्रपने हाथो को एक रूमाल से ढक 
कर उंगलियों के इशारे से सौदा किया करते हैँ | इस प्रकार बेचने वाले को यह समझ 
नहीं पडता कि उसके माल का मूल्य किस प्रकार तय किया जा रहा है । 

झ्रमी प्रछले दितों कुठ राज्यो में संगठित मण्डियाँ भी बताई गई हैं ग्रौर उनमें 
बित्नी कमीशन तथा अन्य खर्चों के निश्चित नियम, तथा असगठित मण्डी की गुप्त 
हाथ-प्रणाली के स्थान पर मीलाम द्वारा खुला सोदा करने ग्रादि के नियम बन गए हैं। 

सहकारी पिक्ली समितियाँ भी क्सिानों में अब बनाई जा रही हैं | यह भ्पने 
सदस्यों की उपज को इकट्ठा बेचती हैँ श्र उसका अच्छा मूल्य वसूल करती हैं । 
किन्तु हृपक जबसख्या की दृष्टि से इन समितियों तथा इनके सदस्यों को सख्या बहुम 
क्रम है । 

वर्गमान प्रणाली दी झुछप तुष्धियों और उसके उपचार (99॥9 988000७ ० 6 
ए7०४श१५ 8980670 90 ॥ध80 द९००९०।०8) --प्रमी तक हमने भारत में वेचने की 
वर्तेभान प्रशाली का ही वर्णन किया है। प्रद हम इस प्रणाली की मुख्य ब्रुटियों पर 
विचार करके उनको दूर करने वा ढग भी बतलाएंगे | 

(१) प्रथम हम बेची जाने बाली उपज की किस्म को लें । कृषि की जिस 
उपजञ्र को एकत्रित करके बेचा जाता है, वह प्राय. घटिया किस्म की होती है । इसके 
कुछ भी कारण क्यो न हो, ऐसे साल का मूल्य बढ़िया माल की ग्रपेक्षा जहर फम 
होगा । 

अतएव यह ग्रावश्यक है कि खेती की उपज की किस्म को भ्रथिक भ्रच्छा बनाया 
जाए | इपका उपाय है ग्रधिक ग्रच्छी किस्म के दीजों से कम लेना, लैती के रोगों की 
रोकथाम और उसमे लगने वाले कीडो से उसकी रक्षा करना, फसल एकत्रित करने 
की सुघरी हुई प्रणाली से काम लेना, वैज्ञानिक ढग से उपज को भण्डार में रखना; 
उसमे मिलावट न॑ होते देता ओर सबसे ग्रय्निक महत्त्ववृूरा है उनकी क्रिस्मों को ग्रल॒ग- 
अलग करव उनका मात निद्विवत करना और फिर मण्डी में भेजया । 

(२) परिवहन तथ्ा सच ड्रीअपर्पाल सुविधा (]5064780० #&०८४८8 
० एफक्षाबएग५ बयते ए०फ्र्मापपाथ्शध्च०क ) -सम्भवेत. यह सबसे वडी कमी है । 
अनेक गाँवों में उतको मण्डी से मिलाने वाले न तो रेल-मार्ग हैं ओर ने सहकें । यदि 
सौभाग्यवश कोई सडक होठी भी है तो वह प्राय इतती खराब होती है कि बह गर्मियों 
में घृल का अम्बार वा वर्षा से दलदल जैसी वन जाती है | इसके फलत्वरूप विसान 
अपनी उपज को अपने पांव ५ ही बेचना पमन्द करता है और यह हप जानते ही हैं 
कि गाँव मे उम्को प्रपनी उपज का मण्डी से कहीं कम मूल्य मिलता है । 


कृदि-उपज की बिक्रो ११७ 


परिवहन की सुविधापो के भ्रतिरिकत मण्डो के भाव आदि की सूचना भी 
गाँवों में नही पहुँच पाती, क्योकि वहाँ पर सचार साधनों का ग्रभाव है । 

यह स्पष्ट है कि ऊपर बताई हुई दिश्ञाम्रो म सुधार विए जाने की आवश्यकता 
है, रेल मार्गों तथा सडको के सम्दस्य मे भ्रनेक मीलो तक विस्तार किया जाना चाहिए। 
नष्ट होने योग्य माल के लिए ठण्डे मोदामों वी सुविधा देना झाकाशवागी द्वारा मण्डी 
के समाचारों का प्रसार तथा स्थानीय भाषा म दैनिक अथवा साप्ता|हक बुलेटिन 
निकासता ऐसे कार्य हैं, जिनके द्वारा इन त्रुटियों का बहुत कुछ दूर किया जा सवता है । 

(३) मचध्य्यों की लग्री यू खला (8 ॥0ाह लाषात एई जातेताहआार्त्र )--उपज 
के मालिक विस्वान गौर उसके उपभोवता के बीच म विचौलियो की एक जम्दी ख्सला 
होवी है। उदाहरणार्थ, हम देख चुके हूं कि किसान और उपभोवता के बीच म गाँव 
में बनिये, व्यापारी, दलाल, कच्च शआाढ़ती परे आाढती थार वाले तथा परचून बाल 
आग है। उनमें से प्रत्यक झपना हिस्सा चाहता है जिससे किसान को मिलने बाला 
मूल्य क्रमश कम हो जाता है । 

किसान को लाभ पहुंचाने के लिए इनम से यथाशवित अधिक से प्रधिक 
बोच के मध्यस्थों को समाप्त कर देने का उद्देश्य बनाना चाहिए । अझनावष्यत् बिचौ- 
लियो को निकालने के लिए अच्छी सडका से गाँवा को मिलाता तथा भच्छी ससख्या 

/ मैं सुतियमित सण्डियों की स्थापना करना झ्रावश्यक है । 

(४) मण्डी की घोखापडी (७०९७४ फ॒छ०घ०९३ ज ६00 फ्रष्ा९४) -- 
मष्दी में भ्रनेक प्रकार की धोखेबाजियाँ की जाती हैँ. जिनके द्वारा किसान दो धोखा 
देकर उसकी विश्नो की झाय से एक भच्छे भाग को हड॒प लिया जाता है। इनमें से 
बुद्च का ये हें-(क) श्राइतिया ओर दलाल मोल लने चाल झोर बेचने वाले दोनो 
के लिए काम करने का ढोग रचते हूँ। किन्तु उनकी दचि बचने वालो की प्रपेक्षा 
मोल लेने दाले में ग्रथिक होती है, (ख) मूल्य को छिपराशर तय किया जाता है, 
इप प्रणाली में खुली प्रणाली की प्रपेक्षा ग्रधिव घोखे की श्म्भावना रहती है, 
(7) खोजने के भूठे बाट, और (घ) अनेक प्रकार के झनुचित व्यय । 

संग्रठित मण्डियो मं उचित शुल्करा वा माने निश्चित करके अतुचित शुल्को का 
लिया जाता एकदम गेरकानूनी बना देना चाहिए । इसके प्रतिरिक्त यह भी भनुचित 
है कि देचन वाला मोल लेने वाले की अपक्षा अधिक शुल्क दे । 

किसान से लिय जाने वाले कुछ भौर खबों का जिक्र भी कर देना चाहिए । 
प हैं, झावद्राई, टमिनल तथा नगरपालिकाग्रो द्वारा लगाई गई अन्य चुमियाँ। य 
चगियाँ लगाई तो जाती हैं कि उनका भार उपभोकता पर क्रय मूल्य की वृद्धि होकर 
पड़े, पर वास्तव से उनका भार पड़ता है बचने वाले क्सिन पर । गेहूँ रिपोर्ट 
(ए॥०४६ एल्फु०+) के अनुसार, यह भार कभी-कभी उपज के मृल्य का ४% या 
१५% तक हो जाता है | यह किसान के साथ भन्याय है । 

“(५४) रूण्डार तथा भेदाम की सुत्रिचाओं का ऋमाव ([,3ल६ ० ६०७०8८ कपते 
भ्रधाधा०१88 ४8०)६७७)--किसात की ठहरने योग्य प्राथिक शक्ति न होने से 
बह प्रपनी फसल काटकर फौरन हो उसको बेचन की जल्दी करता है । किसान को 


छुषि-उपज को बिक्री श्श्६ 


माले की ढुलाई का पभ्रविक भ्रच्छा तथा सस्ता प्रबन्ध बर सत्रती हैं । ये खाद, बीज 
तथा उपजाऊ बनाने वाली प्रन्य वस्तुएं किसान को दिए जान का प्रदत्य कर सकती 
हैं। य प्रग्य गाँवो की इसी प्रत्नार की ग्रन्थ सम्रतियों के साथ मिलकर मण्डी मे 
सहकारी आइत बी दूकान भी सालकर लाभ कमा सम्ती हैं जिमका दाद मे सदस्यों 
में बाँटा जा सकता है | इसी प्रकार सहयारी समितियाँ झ्रास्त पास वे गाँवा की सहकारी 
समितियों से मिलकर सहवारी श्ाधार पर क्षत्रीय व्यापारी निकाय यो स्थापना कर 
सकती हैं। झोर तब ये क्षेत्रीय सहकारी व्यापारी निरराय छई झटने की चक्क्री और 
हूई की गढि बनाने की मशीनें कपास वे क्षेत्रों में ग्रयदा गाना उत्पादन क्षेत्रा म झवयर 
बनाने के कारखाने और येहूँ उगाने वाले क्षेत्रों म आटा चक्की लगा सतते हैं । 

सहकारी वित्री का सबसे ग्रच्छा उदाहरग्य उत्तर प्रदेश ने उपस्थित किया है। 
बहँ गत दस वर्षों में १ ६०० गरया सहकारी यूनियने तथा ध्राथमिर समितियाँ बनाई 
गई हैं । गस्‍ते के बारखानों को दिए जाने वाले गनन वा ८५ से ६० प्रतिशत भाग 
तक यही देती हैं। इसकी झमत वाविक विन्नी २६५ करोड रफ्या की होती है । 
बिहार में भी ऐसी सासाइटियों हैं| बम्बई मे कपाय बी सहवारी समितियाँ बताई 
गई हैं। मद्रास मे तम्बाकू तया धान की हैं । द्वितीय योजना मे सहत्जारिता के आधार 
पर मिली जुली बिक्री, प्रत्यय व्यवस्था, माल का ग्रडिग, भण्डार व्यवस्था ग्रादि के 
विज्ताप्त के लिए उपबन्ध किया गया है । तो भी देश मे इस विपय मे बास बहुत घीरे- 
घोरे हो रहा है। इसके शीघ्रतापूर्वक किए जाने की बड़ी श्रावश्यक्ता है। 

(सहकारी बिक्री वे वितरास वे सम्बन्ध में सुझावों वे लिए देखिए प्रश्न २ ) 

प्ररत २--वह कौनसे विभिस्तर ढय हैं जिनसे सहृषारिता प्रणाली कृषि उपज 
को बिक्री फो समस्य।प्रों को सुलझा सकतो है ? 

भारत में कृषि-उत्पाददो फी सहवारी विक्की के विवास के सम्बन्ध में भ्रपने 


सुभव दीजिए । (गोहादी, २६५३) 
(९. 2--१४॥( बाल ९ $ठा ०घ5 फ़ा३5 दंत पाली ८0-०फएछसाता दा! 
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भारत म क्ृषि उपज की वित्रो में सुधार के दो मुख्य वार्यों-विनियमित 

मण्डियों की स्यापना तथा सहकारी बिन्नो समितियों के विवास--मे से बिक्री समितियों 

प कही अधिक महत्त्वपूर्ण है॥ वास्तव मे विनियमित मण्डी के लाभ सीमित 
होते हैं। 

उसके विकास के लिए सुभ्यव 
(988087099 40% 388 क्‍085% ७]ण७४०फ) 

(१) खेती की कुछ बस्तुप्रो को यदि बिक्री से पूर्व बुछ निर्मित ("प्रोतेश”) 

त्रथा जाएं तो उसके दाम अच्छे उठते हैँ, उदाहरणाथ, कपास को ओदरर उसके 

गठ्ठें बना लेने से । ऐसे मामलो से यह तिर्माण का कार्य भी माल उगाने बालो को 

स्वयं हो सहकारी ग्राधार पर करना चाहिए | यूजरात यें रूई बित्री सोसाइटियो ने 


हर० सुबोध भारतोय प्र्य शास्त्र 


झोटने तथा गट्ट बनाने के अपने निजी कारखाने वना रखे हैं । इसका एक सफल 
उदाहरण हैं सहकारी चोनो मिल, जो वम्बई राज्य के भ्दमंद तगर जिले के ईख पंदा 
करने वाले विसातो ने शुरू की हैं। उनकी मिल ने न वेबल उन्हें अच्छे दाग दिए है 
बल्कि उन्हे प्रपदा उत्पादन सुधारने स भी मदद दी है, जे झच्छे झाद, रासायनिक 
खाद, बीज श्रादि और विकास वे लिए दीघंकालीन उधार देकर सम्भव हुप्रा है । 
सहकारी तेल मिल झौर सहकारी पट्सव मिल भो इस दिशा से लामदायक कार्य करेंगी । 
वित्री से पूर्व माल की तंयारी के उपर्युवत ग्रच्छे सहकारी उदाहरण हैं । 

(२) जो जिसें 'प्रोसेश्चिए' की अपेक्षा न रखकर खेत से लाकर सीधे देची 
जा सकती हैं उनका सौदा सहवारी विल्नी समितियों वी उपभोकताप्री नी सहवारी 
समितियों के साथ सीधे करना चाहिए, जिससे विचोलियों के खर्चे श्रादि को बचाया 
जा सके । 

(३) राजकीय सहकारी बैको तथा भारत के रिजवं वैक द्वारा सहकारी बिक्री 
समितियों को उतको झेयर पूँजी के श्राधार पर रुपया उधार दिए जाने को व्यवस्था के 
कारण इनको अपनी शेघर पूंजी ग्रादि की भी बढ़ाना चाहिए + यह जछरी है कि 
सहकारी विन्नी सस्याश्रों के पास काफी पूँजी हो । 

(४) सहकारी बिक्री समित्रियों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर कम से कम एक 
पूरी तहम्तोल कर देनी चाहिए, जिससे वह इस पूरे इलाके की जिल्‍सों को बेच सके । 
तभो बह प्रशिक्षित व्यक्तियों को नोकर रखने का खर्चा सेमाल सकेंगी । 

(५) गोदाम की सुविधाश्नी का विशेषकर मण्डियों में विस्तार किया जाना 
चाहिए, क्योकि सहकारी वित्री समितियों को ऐसी दशा में ही बैंकों से प्राथिक सहायता 
प्िल सवेगी । ग्रतएव राज्य सरकारों को चाहिए कि वह सहकारी विश्री समितियों 
को अपने गोदाम बनाते के लिए ग्राथिक सहायता दें । लाइमेंमदार ग्रोदामों के बनाए 
जाने की भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रनेके राज्यों में गोदाम अधिनियम ( एए&७7०- 
४००श०ह ४8०५७) भी वन गए हैं । 

(६) सरकार को सहकारी बिरो समितियों को जिसो के क्रम-मस्थापन (हए&त- 
708) की सुविधाएँ भी देनी चाहिए । ४ 

(७) सामुदायिक योजना (0०फ्रणणा॥७ 77०९०) तथा राष्ट्रीय प्रसार 
खण्डी (गप्र८७४४००५) 5६७४७09 6#ए7९७ 3]0०2:७) के क्षेत्रों में सहकारी बिंकों 
बढाने पर विशेष जोर देना चाहिए 

(८) सहकारी बित्री स॒स्थाझर को व्यक्तिगत व्यापारियों की शत्रुता और 
प्रदिस्पर्दा से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिएँ । 

(६) स्रह्कारी सस्थाग्रों के द्वारा कृपि-जन्य वस्तुओं का निर्माण, वित्री, 
गोदामों में मरकर रखने झ्रादि के वारे म भरी प्रकार सूकब-बंक के साथ, योजना- 
नुस्तार कार्य करता चाहिए । यदि तदर्थे एक अखिल भारतीय संस्‍्या की स्थापना की 
जए सके त्तो यह काम और अधिक कुश्चलता के साथ सम्पन्न किया जा सकता है ! इन्हीं 
उद्देश्यों को ध्यान से रखते हुए एक राष्ट्रीय सहकारी विकास झौद भण्डार मण्डल 
(पररधक्णा 00-०फुथब५ए९ 02एगण०९०६ बचते एएश्ा०0०ए्रअंगड 00874) नी 


कृषि-उपज को विक्रो श्र्१ 


प्रभी हाल ही में स्थापता की गई है | प्रभी देखना है वि उक्त मण्डल वहाँ तक झपने 
उद्देश्यों को पूरा करेगा ) 
प्ररन रे--भारत में सेती को उपज की बिक्री की समस्या पर अकाश डालिए 
धौर यह भो बताइए कि इस दिशा में सरकार मे क्या जिया है ? (बस्म३ १६५७) 
0 3-7956055 ॥€ एाणाला 0 गरागात्ताह ज॑ बहाएं जाए 
40८8 ग्र [हएऐ9 दत0 (॥९ दाश्व5या९$ (घ९वा फ. 0९2 99: 0्रप्रथ्तां १० १०४१९ ॥/ 
कएा70). 4957) 
(नोट --प्रश्न के प्रथम भाग के लिए प्रश्न १ के उत्ता रो देक्िए ।) 
कृषि पर नियुक्त किए गए शाहो कमीशन १६२८ (7३05 80 एएारशाइश०ा 
0॥ हह४००६०७७ ) ने सरकार का ध्यान क्रपि उपज की विक्री म उस समय प्रचलित 
५ भयकर दोषों के सम्बाध में विशेष रूप से भाकषित क्या । उसने प्रस्ताव किया कि 
खेती की उपज की विश्री में सहायता देने के उद्देश्य से केन्द्र तथा प्रान्तों मं दोनो ही 
जगह बिक्री-सगठनों की स्थापना को जाए । विस्तु सरकार न उसके काफी बाद १६३४ 
में एक कृषि-उपज विप्री परामझंदाता की नियुवित बी । केच्दीय विश्ली सगठन के 
प्रतिखिकत प्रान्दो में भो बई विभी सस्थाएं दनाई गईं । 
इस प्रकार के संगठनों बे कार्य के तीन विभाग किए जा सकते हें--(९) 
अवेएश , (२) जिझास ओर (३६) ओडिंग । अन्वेषणा-कार्य म महत्त्वपूर्ण जिसो वे 
बाजार की छाववीत करना, विनियमित मडियो तथा कृषि उपज की दुलाई तथा सुरक्षित 
रखने भ्रादि को समस्याप्रो के सम्बन्ध म चर्चा को लिया जा सकता है । विकास-कार्य 
में ऐसी जांच तथा ये उपाय होते हैं, जिनरी प्रावइ्मव्ता का सुझाव अन्वेषण करते 
समय दिया गया हो । इस विभाग को इन अस्तावा को कार्य रूप मे परिणत करना 
होता है। ग्रेडिग एक विलझुल विशेष श्रवार वा कार्य है। उसमे कृषि-उपज की 
विभिन्‍न जिसो के रासायनिक तथा मौलिक गुणों का भ्रध्ययन करने के उपरान्त उनके 
विभिन्‍न मान के अनुसार उतको विभिन्‍न थ्रेशियाँ वनाई जाती हैं ) 
इस विपय में सरकारों बिक्री साठन विभाग बहुत उपयोगी कार्य कर रहा 
है। उदाहरणार्थ, (१) उसने भ्रनेक जिन्सो (रब तक ४०) को पित्री के छेत्र की जाँच 
करके उप्तका विवरण प्रकाशित किया है । यह जाँच की हुई जिन्‍सो की बिक्री से 
धस्बन्धित सभी समम्याप्रो के सम्बन्ध मं बाद विवाद करके उनको सुलभाने के उपायो 
के सम्बन्ध मं भी सुझाव देता है | खेतो म मुख्य रूप से पैदा की जाने वाली निम्त- 
लिब्वित जिस्सों के सम्बन्ध म जाँच को गई है--नाहूँ, चावल, मूँगफली, दूध, पशु झादि। 
(२) कृषि पदार्थों वे ग्रेडिंए तय! मान निश्चित वस्ने की दिशा में बहुत कुछ तकनीकी 
या प्राविधिक काम किया जा चुका है । १६३७ म कृषि-उत्पादन (क्रम-सस्थापन तथा 
प्रकन) प्रधिनियम [3828०ए६शट! 77007०० (न्‍्य्ठा/णट्ट ब्यवे डत:०४० ३) 2०४] 
भी पास किया गया था, जिसके अ्रनुसार सरकार.ले थी, मेंदा, प्रण्डे श्रादि कई जिनसो 
के प्रेड या मान या श्रेणियाँ निश्चित बरने के वेन्द्र वनाए। इस प्रकार श्रेशी-क्ृत 
माल के ऊपर एम्मार्क का निशान रहता है, जिससे उत्पादक को ऊंचे मूल्य पर अधिक 
माल बेचने की सूविधा मिलती है । पचवर्षीय योजनाप्रो मे भी तिलहन, तम्बाकू, 
काजू, ऊन प्रादि की श्रेणियाँ स्थापित करने बे लिए उसका निर्यात बढाने के उद्देश्य 


* 


ह्रर सुबोध भारतोय श्रयंत्ञास्त्र 


से बहुत बडी घनराशि का उपबन्ध क्रिया गया है। (३) नेहूँ, मूँगकली झ्रादि कई 
जिन्‍्सो के लिए ठेके वो शतें था साल विदिंचठ कद दिया गया है; इससे उनकी दिश्री 
अधिक हो गई है । (४) श्राक्ाशवाणी द्वारा प्रत्तिदिन बन्द होने के समय इपियदार्थों 
के बाजार-माब तथा मण्डी को कुछ जिसो के भूल्य, स्टाक त्तवा बतायात के विषय 
में साप्ताहिक समाचारों का ब्रडकास्ट किया जाता है । 

सरवार ने भारत में कृषि-पदार्थों की दवित्री को बढाने के रिए राज्यों से विनिय- 
मित मण्डियो वी स्थापना करके महत्त्दपुरों कार्प किया है | पिनियनित मण्डियों को बडी 
भारी सस्या में स्थापना हो ज्ञाने से सब्डियो की भपक्र घोखाधडी दूर हो गई है । 
सद्रास, वस्बई झौर उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने शण्डिपो में किसानो को माज को 
एकत्रित करने की शुविधा देते के लिए ग्रोदाप बनाने के लिए आधिक सहायता दी 
है। गाँवों के प्रत्दर सरकार ने सहझारी लिरी समिनियों को स्थापना करने मैं सहायता 
दी है, जिसमें उल्लेखनीय सफलता मिली है । 

सरकार द्वारा किया हुप्रा यह गार्य प्रभावशाली है, किन्तु श्रभी त्तो बहुत 
कछ करना शोप है इसऐे सन्देह नहीं कि विनिवपित मण्डियों तथा शहग्रारी विक्ली- 
सप्तिनियों वी स्थापता कर दी गई है, किन्तु देश के भारी विस्तार तथा जनपरुणा का 
विचार करते हुए अभी इन दोनो की सख्या बहुत कम है । एक बड़ी भारी कपी तो 
प्रद्ची तक भी वनी हुई है। परिवदन तथा सचार के साधन अमी तक प्रस्पन्त भ्रपर्याप्त 
हैं। प्रधिकाश याँबों वत प्रमी तक मण्डियों के साथ सम्बन्ध नही है । जब तक 
ग्रातायात्त के सुगम सपधनी का विकास नही किया जाता, किसान विनिषमित मण्डियों के 
लाभ बह फल प्राप्त नहीं कर सरता । इसके ग्रतिरिक्त यद्यपि विश्रीन्‍सगढनो ने “प्रनु* 
सम्धान' के छ्षेत्र में बहुत ग्रधिक काम किया है, किस्तु 'विरस' के क्षेत्र में श्रौर भी 
प्रधिक बाय किय। जाना छाहिए, गर्थात्‌ बित्री की “जाँच दे सम्दत्थ मे किए हुए 
प्रस्तावों वो प्रधिक परिमाणु में कार्य-रूप में परिश्शत जिया जाता चाहिए । यही नही, 
बाजारों प्रौर वित्रो की जाँच के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए हैं प्रोर जो आँकड़े 
डपस्यित किए गए हैं वे क्हीं-कही भ्रमपूर्श प्रौर प्रपूर्ण हैं । कृषपि-उत्पादन थ्रौर विदेशी 
और साथ ही देक्षी ब्यापार सम्बन्धी तथ्य बदल गए हैं | इसलिए यह निताल्त 
आवश्यक है कि कृषपि-जन्ध उत्पादों को विश्ली से सम्बन्धित सर्वेक्षण की पुत्रः जाँच 
कराई जाए और नए तथ्य प्रकाश में लाए जाएँ । मुख्य राष्ट्रीय फवलो के लिए प्रसिल 
भारतीय सर्वेक्षण के साथ-साथ स्तेत्रीय और प्रादेशिक जाँच भी कराई जाती चाहिए॥ 
जहाँ तक कृपि-पपज के श्रेणीबद्ध करने का प्रइन है, यद्यपि १६३७ में ही तत्सम्बन्धी 
विधि अधिनियमित ही चुकी थी तो भो इस दिल्ला में प्रगति सन्‍्तीपजनक नहीं हैं | 
केवल कुछ निर्यात वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ काम हुप्रा है । 

चह भा चही फि सप्यर को किक के क्षेत्र जे “कथ कयण हुण है और 
बहुत कुछ नहीं हुआ है” इसका एहसास नही है । इसलिए सरकार ने दोनों पब्पीय 
योजदाग्रों यें देश से रृपि-उपज वी बिच्री को सुधारने के लिए उपबन्ध किए हैं। 
अनेक मशत्त्वपूर्ण प्रस्ताव देश में विती-सगठन को सूचारने के लिए पास विए गए। 
इतमें यहू भी था कि प्रथम तथा द्विदीय प्दवर्षीय योजनामो में वित्री के विकास के 





भब्रध्याय ११ 
कृषि-बित्त व्यवस्था 


(4 हरा्परान [ा9ञ०2) 


समस्या का स्वरूप (]४७८७०७ 66 ६७ ३70008)--अ्यवसाय प्रायः पूँञी 
उधार लेकर चलाए जाते हैं। इस विपय में कृषि भो श्रपवाद नही है। बल्कि भारतीय 
खेतिहूर को साख वी झोर भी ज्यादा जरूरत पडती है, क्योंकि बहू ऋपना व्यवसाय 
कुछ विशेष प्रवस्याओ्रों प्रौर परिस्थितियों में चलाता है। छोटी-छोटो रकम उधार 
चाहने बाले क्मितो की सलू्या लाखों में है जो लगभग ५ लाख गाँवों में इस विशाल 
देश भर में बिसरे हुए हैं | खेवी का स्वरूप निर्वाह-मात्र के लिए है, इसलिए, उसमें 
कोई भी बचत नही होती जो बुरे मौसम के लिए रखी जा सके । श्रौर चूंकि फसल 
का बीमा कराने वो कोई सुविधा नहीं है, इसजिएं ्रौसत खेतिहर लगभग हमेशा ही 
उधार लेने वी जरूरत में रहता है--अपना व्यवस्ताय चलाने के लिए भी शौर चालू 
हपभोग के लिए भी । भौर चूँकि यह उधार छोटी राशि मैं ऐसे लोगो को चाहिए 
जिनबी वित्तीय स्थिति बडी कमजोर है, इसलिए इस धकार के वित्त देने में जीखिम 
प्रौर ऊपरी खर्चे बहुत ज्यादा हैं 
प्ररन 7--भारत में कृषि को वित्त देने फे लिए वतमान प्रमिकरणों को 
परीक्षा कीजिए। उतकी वा सीमाएँ हैं ? इधर के वर्षों में उन्हें दूर करने के लिए 
बया एन किए गए हैं ? (पटना १,६५६ $ बम्बई १६४७) 
७ 4--:घ्रा्ंग९ ॥6 6घंत्रा॥2 82धाटंश४ लि. जिश्राशाड़ 328707/पय 
वा कसर शत गबीट ऐ>लसा गला वैक्रांधगजाड 2? ऊैेधाड आ0$ ॥876 फेशशा 
इनोप९४ 47 7९८शाए ॥९97$ 70 7९॥0५८ शि१ ? (22006 7956 ; 20#%049 2953) 
भारतीय किसान निम्नलिखित तीन एजेंसियों से उधार लेते हैँ--(क) साहूकार 
(७७ पा०पघ०, वेध्व १७), (ख) सरकार (786 00ए८ए०००९४५ ); भौर (प) सहकारी 
संस्थाएँ (१७ 0०-०फल७४४७ |ै०४७००७४५) । हण इन तौन एजेंतियों या श्रमिकरणो 
के विधय में कुछ विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। 
(क) साहुफार--देहाती क्षेत्रों मे उधार लेने के लिए साहुकार सबके महत्वपूर्ण 
साथन है। प्रखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण ने, जो दिज्ञत्_वेक भाफ इण्डिया 
८7 कप मद पक कप डक -हिकोड व्तखर उसपर 
मर हक हो अब हक शान गाय मे बाद सिस वाया न हे जार 
उपावारी दे रहे हू। ज़ब तक ग्रामीण साख की प्न्य रजेंसियाँ विकसित न हो जाएँ, 
इस एकमात्र एजेसी को खत्म कर देना बुद्धिकत्ता न होगी, यद्थप्रि यह ठोक है कि 
साहुकार से ऋर सेने मे कृपको को बहुत हानि होती हैं १ 


हक 


कृषि-विल व्यवस्था श्र 


[छो सहकारिता आन्दोलन--प्रामीण ऋण को समस्या को सहवारिता ग्रान्दो- 
छत के स्वस्थ विकास द्वारा ही सुलकाने को झ्राझ्ा वी जा सकती है। सहकारिता 
द्वारा ने केवल क्ृषि-वित्त व्यवस्था की समस्या को, वरन्‌ कृषि व समूची समस्या का, 
जर्मनी, डेनमार्क, हालैड ज॑से देशो मे सफलतापूर्वक सुलका लिया गया है । 

सहकारिता ग्राम्दोलन द्वारा उधार दिए जाने वाले धत का एक भाग भारत 
के एव बेंड से भ्राता है । इस प्रकार भप्रत्यक्ष रीति से यह बैंक कृषि-वित्त व्यवस्था 
का भी साधत है । हुर्भाग्ययश सहरफारी समितियों द्वारा विया जान वाजा ऋण हमारी 
कृषि की समस्‍्त वित्तीय आवश्यकता का बहुत छोटा भाग है। १६५५ ५६ में, सभी 
कृषि ताख सहकारी सम्रितियों द्वारा दिए गए ऋण लगभग ४६ ६२ करोड़ रु० थे। 
१६३८-३६ में ६७५ करांड और १६४५ ४६ मे १४६ करोड़ ₹० के मुकाबले भ 
पह राज्ि काफ़ी प्रमति दिखाती है, किन्तु भारतीय खेतिहर की कुल झावश्यकताम्रो 
का, जो भ्रन्दोजन ५००-८०० करोड के लगभग हैं, यह बहुत कम प्रतिशत है । इसवे 
प्रतिरिक्त इछ दिशा में जो कुछ भी विकास हुम्रा है वह सभी भरत्यक्रालीन ऋण है 
ख्ोकि बम्बई तथा मद्रास राज्यों के प्रतिरिवत भूमि रहने बैशिंग कार्य की सभी 
जगहे उपेक्षा को जाती रही है) फिर देश के विभिन्‍न भागों में इस श्रान्दोलन का 
विकास एक जैसा नही हो रहा है। जो सूद को दर लो जाती है वह भी बहुत ज्यादा 
है--कुछ राज्यों में ७९, से १३% तक ; तो भी यहे सच है कि कृषि वो पूंजी देने 
की पहकारी प्रण्याली ही सर्वोत्तम है । 

(ए) सरफार--किसतान को पूंजी देते बाल्ली तीसरी एजेसी सरकार है। सरकार 
किसान को तरावी ऋण के रूप मे--विशेषकर बाढ़ भ्रकाल जैसी शअ्निवाये प्राव- 
इयकता के समय--उधार देती है। सन्‌ १८८३ ओर १८८४ म॑ क्रमश भूमि सुधार 
ऋण अधिनियम (0७ [056 [फए००ए७७९॥४ ६,०६9 8०५) पैधा बृषि ऋण ऋधिनियम 
(287०प्रौष्पाछ ॥,008 8०४) पास किए गए । प्रथम भधितियम में स्थायी सुधार 
कार्यों के लिए दीघंकालीनत ऋण दिए जाने की तथा दूसरे में कृषि की चालू झवश्यक- 
ताथो को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अल्पकालीन ऋण दिए जाने की व्यवस्था 
की गई परन्तु अनेक कारणों से इन दोनो झधिनियमों के श्रधीन प्रधिक ऋर नही 
दिए जा सके । 

तनाबी ऋर का बहुत कम उपयोग किए जाने के कारण ये हैँ-- (१) ये ऋरा 
कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए ही दिए जाते हैँ। झतएवं किसान सरकार से सब 
प्रकार के ऋण पाने की भ्राशा नहीं कर सकता । उसे साहूकार के पास जाना ही 
पडता है जिसको वह सरकार से क्भी-कमी उधार लेकर भी ताराज़ करना नहीं 
चाहता । (२) बाल फोचाशाही तथा नीचे के माल अफसरों के भ्रष्टाचार के कारण 
किसान इन प्रधिनियमों से लाभ उठाने मे सकोच करता है; (१) इसके अत्तिरिक्त, 
इन कणों की वसूली अत्यन्त कझोरता से की जाती है । 

.... वह्तव में देहात के ऋण के लिए सरकार ग्रभी त्तक भी एक बहुत छोटी 
दही है बनी हुई है, जो कठिनाई से कृषकरर्ग की श्राववयकतागों का ३% ऋण ही 

॥ 


ह 


१२६ घुदोध भारतीय पअश्ञास्त्र 


उपपर्युबत तीन एडेंसियों के श्रबावा दाशिज्यिक बैक भी हैं जो कभी-क्ी 
पाथिव जमानत पर अच्छे किसानों को झंपया उपघार दे देते है । किस्तु वाशिग्यिक बैंक 
अप्रमतौर पर व्यापारियों के द्वारा इपि-उपज वी बिद्री को वित देने के लिए प्रहयवातीन 
ऋण देते हैं | पर ये पेशगियाँ उतके कुल ऋणशो का बहुत कम भाग, लगभग २% 
या ३% मात्र हैं। जब तक लाइसेंगदार भण्डार-यूह विकद्धित न हो, यह एजेंसी 
महत्त्वपूर्ण नही है । 

कप के लिए उधार देने वाली मुझ्य एजेंसियों के उपर्थुब्त ग्रध्ययन से हमे 
इस परिणाम पर पहुंचते हूँ कि देश में क्ृपि-वित्त ध्यव्रस्था वी सुविधाएँ प्रत्यन्त 
अपर्याप्त हैँ। 

सुझाव (8ए६2०७४०७७)--+हपि-सास सुविधाओं के संगठन श्र प्रसार वी 
झ्रावश्यक्ता जितनी आज है उतनी पहले कभी न थी । एंक झोर तो ज्मीदारी व्यवस्था 
के खत्म होते प्रौर मद्दाजती व्यवसाय के अ्रधिकराथिझ विनियमस के कारण, हमारे 
ऐतिहर का परश्यरागत स्राव, जिससे वह पैसा से लिया! दारता था, तेज से भूखा जा 
रहा है। दूमरी धोर, हम उत विसादों से यह कह रहें हैं कि वे उल्त तकगीक, श्रच्छे 
बीज, रासखावतिक खाद आदि का्‌ प्रयोग करें । हमादी विकास योगवा को ज्योज्ज्यी 
गति मिलेगी और किसान ज्यो-श्यों ग्राधुनिक और अधिक कीमती उपकरणों का 
उपयोग करने की प्रोर धद्देणा, उसकी वित की झ्रावश्पकताएँ श्र ज्यादा होगी । तब 
हम साख सुविधाएँ बढाने के लिए क्या करें ? यहाँ कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं-- 

सबसे पहले यह स्पष्ट हप से घमभा लेना चाहिए हि ग्रामीण ऋण री सबसे 
प्रच्छी एजेंगी सहकारी आत्योवत है । इसलिए सयमे अधिक महत्त्ववृर्ण सुझाव बी 
है कि इस आानदोचन का प्रधार और सुबार किया जाय | 

क््तु सहकारी आस्वोजन के पर्याप्त रूयथ में विकमित होने में कई वर्ष लग 
जाएँगे । ग्रत्यु, तब तक केद्वीप तथा राज्य परकारों को अल्पकालीत ऋण की सुविधा 
देते में श्रपवा भाग पर्याप्त बढ़ा देना चाहिए) 

सरकार द्वारा ऋण दिए जाने को सुगम करने के लिए तझावी ऋण की प्रणोली 
में इस प्रकार का सुधार किया जाता चाहिए कि वह भ्रविक सरव तथा उद्माद हो 
तया ऋण तुरन्त मित्र सके | अच्छा हो कि सरकार सहकारी समितियों द्वाय उधार 
दिया करे । इससे एक श्लौर लाभ यह होगा कि सहकारी श्रान्दोलन को प्रोध्साहत 
मिलेगा । 

हो भी, सरकार के प्रायिक सावन भी सीमित ही हैं। प्रत्एव सयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के गाए्टीप्रात ऋण नियमों (90थ४६7०९६| (९४६ 007०८/णाह) के 
जपघूदे पर किसी प्रकार वी झा पसस्‍्याप्रो वी स्पापता बरतनी चाहिए, जो ग्रामीर 
ऋण की विभिन्‍न प्रकार को आयश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ) इनका रिज़र्व बैक के 
साथ निक्टतम घनिप्ठ सम्बन्ध होता चाहिए | 

देहातों को ऋण देने के कार्य में रिजर्व बैक को भी प्रशविक भाग लेना चाहिए। 
मध्यकालीद और दीर्घकालीद श्रावस्यक्दाओं के लिए उसे विशेष रूप से ऋण देना 
आाहिए। उम्कों देशी बैकरों में भी एक्सूशता उन करनी चाहिए, क्योड़ि कृषि- 


कृदि-वित्त व्यवस्था १२७ 


पदार्थों वी वित्री के लिए अधिफ्राश वित यवरस्या उही के द्वारा की जाती है। इस 
प्रसार इस बाप वे लिए सस्ती पूँजी सिल सकेगी । इसने झतिरिस्त उसरो गाँव में 
जार देने बाली सभी एजेंसियों मं एक़ल्पता लानी चाहिए । 

गाँव मे बचाई हुई रकमो को भी इस काम के लिए एकन्रित करना चाहिए। 
सहरारी सोस्ताइटियो का विकास त्या डावखात वे सर्यिस्स वैत मे जमा (0०9०४) 
को प्रात्युहित बरके इस वाये लो ग्रच्छी तरह किया जा सदगा | 

सुधार की एए ग्रच्छी दिश्वा है लायरोमदार भण्डार ग़ड़ो (।0० ॥९७०| क्षगा९- 
॥०0४९४) वी स्थापना करना । एसे भण्डार गृहा द्वारा खतिहर देश को बेकिंग व्यवध्या 
के उम्पक म प्रा जाएगा जिससे वह अपनी उपज वी जमानत पर सस्ती दरा पर 
उधार ले सकेगा । 

यह बात प्रश्तता वी है कि उपर्युक्त दिशा मे पहले से ही वास श्रारम्भ वर 
दिया गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना मर सद्ववारी ग्रा दातन वे वि्रास पर प्रत्यविक 
बच दिया गया था । बाह्लय में उसने झपना लक्ष्य सरवारा ऋण के बेशय को तिगुने 
से भी प्रधिक (ग्रत्पफाजीन प्रावश्यकता वा जिए १०० रोड़ रुवय | बढ़ावा स्थिर 
दिया था । मध्ययालीन झहण (२५ बरोड रपये) तथा दायवाजीन ऋरण (५ करोड़ 
झय) की ग्रावश्यय्ताप्रो को पूरा बरने को भी पुजायश की गई। द्वितीय पचवर्षोय 
योजना मे, १५० करोड़ हूगय की राशि ग्रल्यकालीय सहवारी ऋदुणा के लिए ५० 
करोड़ ए० थी राशि मच्यक्ञतीन सहरेरा ऋणुों के लत और ३५ कराड वी राशि 

'दोपकातीवासहपारी ऋशो के लिए उकलस्य की गई है जा १६६० ६१ तक कृपका __. 

भी दृषि सम्बन्धी वित्तीय झरावश्यकताम्रो को पूरा बरेगो | रिजर्द थक भी दृषि वित्त 
ध्यवस्था के लिए झ्रविकायिक रवम्रदे रहे है । इसके प्रतावा यह पिछदे राज्योम 
सहकारी प्रादोतन का प्रसार बरने वी सक्रिय चेष्टा कर रहा है। क द्वीय रारकार 
एक हृपि वित नियम (485९०६ए/००े ए0०7०० 0७9०:४५७०४) बनाने का भी 
विच्यर कर रही है । 


कृपक ऋण 
(5876प्रॉध्षा का हतैठ६७तै॥९४७ ) 

प्रवेक कारणों से भारत के किसान पर भारा ऋण है । इसलिए देश मे हृपि 
सम्बंधी पूंती के पुर्वानर्माण की समस्या का अध्ययन देहाता मे वतमान ऋण के 
भारी बोफ को कम वरने से झारम्म वरना चाहिए । 

प्ररन २--भारत में कृषपछ ऋरा वी प्रकृति तथा उसके परिसाण के विषय 

में विचार व्यक्त कीजिए । इसे कृषि की कहाँ तव हानि होतो है ? 
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प्रकृति (४७(०7०)--भारतीय ब्रषि व पिछड़े हुए होने वे' मुख्य कारणों में 
बृषि भम्द घी ऋण्ा को ठोक हो गिना गया है । भारत मे किसान उत्पादन बढाने 
के सदुददेधय के लिए ऋण नही लेता, वरन्‌ प्राय अनुत्यादक और विवाशव प्रयोजनो 


श्श्८ सुबोध भारतोय प्रर्यश्चास्त्र 


के लिए--उदाहरणायं, मृकदमेबा जी तथा खर्चीले सामाजिक उत्सवो के लिए ही केता 


रहा ्, 

'ऋण का परिमाण [५०४७९ ण॑ 8(270हेधण्नो [060000॥680)-+- 
देहातो के ऋण के परिमाण के विषय में समय समय पर अनेक श्नुमाव किए गए हैं। 
सबसे पहली जाँच १५७४ में, बम्बई के १२ गाँवों में दकन रेयत्त कमीशन (]000०था 
89०8 00४ष्ता2५०8 ) ने की थी ध्ौर उसने यह पाया था कि १/३ किस्ुत ऋण- 
ग्रत्त हैं। सर एफ़० निवल्‍्सन (# गरला०8070) ने १5६५ में मद्रास का वुल 
प्रामीरण ऋण ४५ करोड २० बताया और इन श्रांकडो के प्राधार गणना करके सर 
एडवर्ड मंकलंगन (87 06४०4 (४०७६७७) ने १६११ में प्रनुमान लगाथा कि 
ब्रिटिश भारत के देहातो पर कुल ३०० करोड़ रु० का ऋण था । इसमे कमी होते 
के चिह्त दिखाई तही दिए, वरन्‌ यह बराबर अ्धिकाधिक बढतता हो रहा | सर एम्र० 
एल० डालिंग (॥आ ४ , 987/78) ने हिसाव लगाफर उसे पतन १६२४ में ६०० 
करोड रुपया वतलाया है। १६३० में विभिन्‍्त वेकिय जाँच कंम्रेटियों ने विभित्त 
प्रान्‍्तो में सावधानी से इसकी जाँच करके समस्त ब्रिटिश भारत में &०० करोड़ 
रुपसा स्थिर किया । १६२६ में झ्मारम्भ होने वाली भारी भन्दी से कृषि-पदार्थों के 
दाम अत्यधिक कम हो जाने के कारण इस ऋरा के परिमारों में वृद्धि हुई भौर 
किसान ने उन दिनों श्रतिरिक्त ऋण लेकर इस परिमाणा में झौर वृद्धि की | डाक्टर 
मुकर्जी के भ्रनुमरात के ग्रनुसार १६३४ में देहाती ऋण का परिमाण बढ़कर १,२०० 
करोड़ रुपया हो गया ! १६३८ में लगाएं गए बाद के भनुमान में मिल्दर मैरियम 
(0८ #6स&७) ने उसका परिमाण १,८०० करोड रुपया स्थिर क्या । सबसे 
अम्तिप्र प्रावकलन रिजर्व देक के ग्राप्ीण साख सर्वेक्षण यें है। इसकी खोज का पक्षिप्त 
विवरण प्रश्न ६ के उत्तर में नीचे मिलेगा । 

ऋतशा का कृषि कार्य-क्षमता पर प्रभाव (7००४ ० [70694८08208 00 

48ग0970ए7०) मगिलंध्गटए )---भारतीय खेतिहर पर ऋण के भारी बोक ने उसकी 
कार्ये-क्षमता पर वडा बुरा प्रभाव डाला है| यह कजुंदारी केवल किसान ही नहीं वरन्‌ 
समूची खेती के लिए घातक है । 

दूसरे, कर्जदार के कारण बडे पैमाने पर भूमि किसानों के हाथ से निकलकर 
खेती न करने वाले महाजनो के हाथ में चछी गई है| इस प्रकार महाजन जो जमीन 
जे णेते हैँ, उसे किराए पर भ्रासामियों को देते हैं छोर यह जाहिर है कि काइतकारी 
खेती निम्न कोटि को होती है । 

तौसरे, कर्ंदारी से खेती की सुनाफा देने की झक्त बहुत घट जाती है । 
कज़ेंदार को आमतौर पर ग्रपनी उपज महाजन को बेच देनी पडती है, जो गाँव वा 
बनिया भी होता है। वह जो कीमतें देता है वे मण्डी के भाव से वहुत कम होती हैं । 

आहिर में, क्ंदार से झतैक प्रकार के अन्यायपूर्ण काम व भूगतान-- नकद 
जिन्‍स या सेवा के रूप में--लिये जाते हैं, झिससे कभी-कभी वह दास की सी स्थिति 
में हो जाता है ॥ 


कृषि वित्त व्यवस्था श्२६ 


उपर्युक्त बातो को दृष्टि मे रखकर यह आश्चर्य न होगा कि भारत में खेती 
कर्ज की गिरफ्त मे इस तरह जकडी हुई है कि उप्तमें कोई भी सुधार होना असम्भव है। 

प्रर्त रै--कपि ऋण के कारणों का सावधानी से विश्लेषण कीजिए । 
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भारत म कृपि-एस्वाघी ऋण के विशाल एरिमाण ने कारण! का पता लगाना 
कठिन नहीं है। स्पष्टता तथा सुविधा की दृष्टि सै हम विभिन्‍न कारणो की निम्न- 
लिखित चार मुरय शीषको म परीक्षा करेंगे । 

(क) पूर्देजों के ऋण का अस्तित्व ([03.03(८प०७ 66 0९९३४:७॥ 7000६) -- 
सबसे पहले हप उस ऋण के सम्बन्ध मे विचार करेंगे जो किसानो को उत्तराधिवार में 
मिला है । किसान इस सम्बन्ध म यह कानूनी स्थिति नहीं जानते कि किसी मृतक 
का ऋणा उसके उत्तराधिकारियो पर उसी परिमाण मे अभ्ाता है जिस परिमाण में 
उसे उत्तराधिकार मे सम्पत्ति का भाग मिलता है। पुश्त-दर पुश्त से विसान पुश्तेनी 
ऋशरश को इज्जत का ऋण समभता आया है । 

(७) ऋण लेने को प्रावइयकता (7प९०९8७४७ ६० छेण7०ए)--कैवल पुश्नेनी 
ऋण ही इतने बडे क्ृपि-ऋण्य का एकमात्र कारण नही है । जिसानो ने नए ऋण 
भी समय समय पर लिय जो पिछले ऋण के हिसाव म जुडते गए। उधार लेने की 
झावश्यकता उन कारणों पर निभर है जो [किसान को भश्रत्यधिक कम झाय के लिए 
उत्तरदायी हैं | साथ ही ऐसे भी प्रनेक भ्रवसर भाते हैं, जब उसे उधार लेना ही पडता 
हे । भारत में पशुप्रो की मृत्यु सख्या भी भारी है। अतएवं जब कभी पशुझ्रो में 
महामारी फंलती है तो उसे पशु मोल लेने पडते ह। उधार लेने के प्रन्य ग्रवसर 
मुकदमेबाज़ी श्लौर सामाजिक तथा धार्मिक उत्सव होते हैँ । प्रौसत बाश्तवार को 
मुकदमेबाज़ी का नशा भौर विभिन्‍न सामाजिक उत्सवो को फिजूलखर्ची से मनाते की 
झादत ही साहूरार के चग्रुल म फंसा देती है ॥ 

(ग) उषार लेने के ब्रवसर (099०7००५७ ६४० 80४०७ )--कैवल उसकी 
आ्रावश्यकृता से ही उसे उधार नही मिल जाता उसके पास्त कोई ऐसी जमानत होनी 
चाहिए जिसके भ्राधार पर उसे उघार मिल सके । जनसख्या वे बढ़ते रहने तथा 
भूमि पर व्यवितगत भ्रधिकार को मान लेने के कारण गत १०० वर्षों से भूमि का मूल्य 
बसबर बढता रहा है। अ्तएवं भूमि एक अच्छी जमानत है जो किसान को उधार 
लेने का तथा साहुकार को उधार देने का प्रलोभन देती है। समय समय पर होने 
वाली उसकी समृद्धि का जादू भी उसे उधार लेने को प्रोत्साहित करता रहता है। 

(घ) साहुकार श्रौर उराकी क य प्रस्याली (7१७ ऐै67९ [,ल्ातेलः बात पछाड़ 
3[०४७४००४)--उधार लेने की आवश्यकता तथा भवसर होने पर साहुकार झपनो तेज 
बुद्धि से ऋण के दायरे को पूरा कर सेता है । साहुकार बहुत चालाक और 
नैतिकता से झूय होता है । बह सूद की अत्यधिक ऊँची दर वमूल करता है । ४० से 
६० अतिश्वत तक तो साधारण दर समभो जाती है। इस प्रकार उम्तस्ते लिया हुमा 


ऋण बराबर बढता ही जाता है। वह ऋशी के विरुद्ध भूठा हिसाब बनाकर भी 
उसके ऋण को बढाता रहता है । 


रै३े० सुबोध भारतोय अर्यश्ास्त्र 


इस प्रकार इतने श्रधिक कारण मिलकर दृषपि-ऋणा की कठित समस्या झत्पन्‍न 
करते हैं। उसके उत्प्त होने के कारणों का विश्लेषण करने पर ही गौर उस विदलें- 
पण के भ्राघार पर उसके हल का पता लगाया जा सकेगा । पु 

ग्रहन 7--भारत में ग्रामीण ऋणा को सम्रस्या को सूलकाने के लिए 
सरक्षार द्वारा प्रपनाएं ग्रएं उपार्यों को समीक्षा कोजिए । ऐसे उपार्मों को झपनाने का 
बया प्रभाव हुआ श्रौर वह अ्रपने उद्देश्य को ब्ाष्त करने में कहाँ तक सफल हुए ? 
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करंजुंश्तड ? 

ग्रामीण ऋण की समस्या ने उन्नीसवी छझताब्दी के भ्रन्तिम चतुर्थाश में 
गम्भीर रूप धारण करना श्राश्म्म कियां। इस मयकर स्थिति को उत्ती रूप में 

हीं रहने दिया जा सकता था । इसका उपाय करना श्रावश्यक्र हो गया । 

प्रतिरेवात्मक उपाय (ए8ए७०४७ 0[6६*घ६:८७)--प्तरकार द्वारा श्रपनाए 
गए. विभिन्‍न उपायों को बुछू वर्गों में विभाजित फर देता भ्रधिक सुगम रहेगा । स्व॑- 
प्रथम हम प्रतिरोधा मऊ उपायों को लेते हैं, जिनका उद्देश्य वेक्‍स यही था कि किसान 
ऋण मे श्लोर भ्रधिक ने जकड़ जाए। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा का प्रचार किया 
गया, बचत करने तथा कम खर्च करने की आदतों को प्रोत्साहित किया गया तथा 
किसानो को इस बात की प्रेरणा दी गई कि बह सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों के 
मनाते में व्यर्थ व्यय न करे । सहकारी ऋण सोमाइटियों के रूप में ऋणा देने वाली 
दुपरी एजेंसियों की स्थापना भी की गई, जिससे किसान भ्रपने मौलिक उत्पादक 
उद्देश्यों के लिए ही सस्ता ऋण श्राप्त कर सके भ्रोर इस प्रकार बड़े परिमाण वाले 
ग्नुत्पादक ऋगणों दे बचा रह सके । 

सहायता के उपाय (]६0॥७ ३[९०४१५४7९७) ---१६२६-३४ में विश्वश्याप्री मन्‍्दी 
के कारण उत्पन्त होते वाले व्यापक कप्टो से इस बात की प्रावश्यक्ता का अनुभव 
किया गया कि ऋणी किसान को तत्काल सहायता दी जानी चाहिए । प्रतएव इन 
उपायों को सहायता के उपाय समझ्िए। प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश जैसे कुछ प्रान्तों में 
ऋणों के कुछ समय तक चुहाएं जाने को रोकने के समय को घोषणा की गई । 
इससे ऋणदाता को ग्रदालत में जाकर डिग्री लेने से रोक दिया गया, ताकि इस बीच 
में ऋण के सम्बन्ध में अधिक भ्रच्छा नया कानूव बनाया जा सके । 

छुटकारे का दूसरा उपाय था सम नहोते द्वारा ऋण को काम कराना। मध्य- 
प्रदेश (भूतपूर्व मध्य प्रान्‍्त और बरार) इस विपय में प्रथम प्रान्त था, जहाँ १६३२३ 
के ऋण समभीता अधिनियम (0:0४ एणाशा४भणा 8० ०६ 938) के श्रतुमार 
सपकौता मण्डल बाएं गए ॥ इसके परुचानु प्रत्येक प्रान्त के प्राय प्रत्येक जिले में 
ऋण समभौता मण्डल स्यापित किए गए । उक्त मण्डल ने ऋणी किसान की स्थिति 
जी परीक्षा की श्रौर फिर उसके ऊपर ऋझूणों के द्ययित्वों की परीक्षा वी। इसके 

पदचात्‌ यंचा आवश्यकता ऋणों में कमी को गई। यदि साहूकार ऋण कम करके 


कृषि-वित्त व्यवस्था १३१ 


स्वीकार करने पर राजी हो जाता तब तो ठीक ही था, प्रन्यथा यदि वह नालिश ही 
करता था तो उसको नालिश का व्यय नही दिया जाता था. भौर न उसको ६% 
मे प्रधिक ब्याज मिलता था । इसके अतिरिक्त नालिश करने वाले साहुकार को 
अदायगी तब होतो थी जब पहले ऋणी किसान उन ऋणदाताप्रो को दे चुक्‍ता था 
जिसोने ऋण सममभोता मण्डल कौ दा्ें मानवर ऋणा की रकम कम कर दी थी ! 
मे मण्डल किसी ऋणी विसान को दीवालिया भी घोषित बर सकते थे शौर इस 
प्रमार वह ऋणी सम्पूर्ण ऋण से बच सकता था । 

बाद मे, ऋए समरभोते के स्वेच्छापूदक स्वीकार न होने वो दृष्टि म रखते 
हुए झुछ प्रान्तो मे ऋणो मे अतिवार्य कभी करने के उपाय से वाम लिया गया । 
उदाहरणार्थ, मद्रात्त मे १६९३८ के मद्गास दृषिजीी अनुनोष ऋधिनियम (#&ता७88 
48000|॥४४8४१8 ऐै७॥७॥ 8०५ ० 938) के ग्नुसार पाँच करोड रुपये के समस्त 
ऋण वो १६३८ से लगाकर जून १६४० तक धटावर दो करोड ६५ लाख रुपय कर 
दिया गया। मध्य प्रदेश में १६३८ वे झन्त म ६५८ लाख रुपय के ऋणो को कम 
करके ४७६ लाख रुपये तय वर दिया गया । यह जो कुछ किया गया, ठीव' था। 
कितु ऋण के विशाल परिमाण की तुलना मे यह रियायत नाममात्र वी ही थी । 

निरोघात्मकू उपाय तथा प्रत्युराय (276ए७8(४7७ 6फए7 'रिल्काल्त)क काश 
8४०९४) --सती सरी श्रेणी के उपाय निरोधात्मय तथा प्रत्युपाय सम्तस्थी थे जिनम ऋणदाता 
के व्यवसाय वो नियमित किया गया । सर्वप्रथम पजाब ने १६३० भ लेखा विनिमय 
अधिनियम ([३९ह०॥४०8 ०६ 4९९०पा५5 ॥०४ ० 930) पास विया । इससे हिसाव 
में गडबडी होने की सम्भावना नष्ट हो गई । इसबे झनुछार ऋणुदाता वा निश्चिचत 
रूप मे प्रपना हिस्ताथ रखना पडता था और भ्रपने ऋणी के नाम नोटिस जारी करने 
पड़ते थे । इनको रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजकर उनमे भसल रबम तथा ब्याज को प्लग- 
भत्तन दिखाना पडता था। यदि ऋणदाता यह कायवाही करने में घूब जाता तो 
उससे ब्याज लेने का भ्रधिश्वर छिनत जाता था । इस उपाय की नकल प्रन्य कई प्रास्तो 
मे भी भी । १६३८ में पजाव ने ऋणुदाताओं, वी एफिस्ट्री का ऋिलिषम (ह७६2ग/॥०त 
० 9०7९9 7,.0078 4०५) पास किया । इसके इनुसार ऋणदाताप्रो के लिए यह 
पनिवाय कर दिया गया कि वह श्रपनी रजिस्ट्री बराकर ऋण देने का लाइसेस्स लें । 
यदि ऋशदाता का कोई घोज़ाधडो का काम पाया जाता तो उसका लाइसेन्स रह कर 
दिया जाता था । 

विभिन्‍न प्रान्तो मे सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋणों के व्याज की दर भी तय 
कर दी गई । प्रजाव और मद्यस जँछे कई द्वान्तो मे दास दुइत ()8000४9७४) का 
तियम भी पास किया गया । इसके प्रनुसार ब्याज की रकम असल रक्त से नहीं बढ 
सकती थी। 

किन्तु डुर्भाग्यवश वास्तविक व्यवहार में ऋणदाताग्रो की चालाकी तथा ऋणी 
फी पत्यधित झावद्यकता के कारण यह उपाय भी कुछ ज्यादा बारगर साबित न हुए। 

ऋण कानूनों का प्रभाव (7008 ०6 000६ [.ह/घ६४०७)--देस बात से 
इनकार नही किया जा सकता कि सरकार द्वारा गाँवो के ऋण को पम करने 
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के लिए प्रपताएं हुए इन उपायों से ऋणी कृषकों को च॑न की कुछ साँस मिली । 
इसमें भी सन्देह नहीं कि सहकारी ग्रान्दोलन द्वारा ऋण दिए जाने से उनके ऊपर 
महाजन का वन्धन कुछ ढीला पड़ गया । किन्तु इन उपायो से यह समस्या अभी पूरी 
तौर से सुलभी नहीं है । 

ऋखणा कानूनों के विमिम्न उपायों का गाँव में ऋण लेने पर तत्वाल प्रभाव 
पड़ा। भ्रव महाजन या साहुत्रार उधार देने के लिए इतनी जल्दो तैयार नहीं होता 
जितनी जल्दी वह पहले हो जाया करता था । अरब वह गांव छोड़कर नगरो में जाकर 
पपनी पूंजी वो लगाने के ग्रम्य क्षेत्र खोजने लगा है । इस प्रकार के उपायो द्वारा जहाँ 
तक प्रतुत्यादक कार्यों के लिए ऋणा मिलना बन्द हो गया सो तो ठोक है, किन्तु यदि 
प्राथमिक तथा झावश्यक उत्पादक उद्देश्यों के लिए भी ऋण न मित्रे तो यही बहना 
पड़ेगा कि ऋण कानूनों का प्रभाव अच्छा होने के स्थान पर बुरा पड़ा । 

उनकी सफलता का मूल्यांकत (30७॥7860 एई प्र श 8ए70०९४3) --प्रपना ए 
हुए प्रायः सभी कानूनी उपायो वी यह झालोचना थी जाती है कि ऋण की 
बुराई से निकलने के लिए यह सभी कानूत अधूरे हें। भ्रधिक से भधिक वे केवल 
बुराई को ठीक करने वाले हैं, न कि रोडने वाले । प्रचलित एस्पिरिन पाउडर के समान 
थे तत्काल कुछ आराम दे देते हैं, पर रोग का पूर्णतया निवारण करने के लिए उसके 
मूल कारण तक नहों पहुँच पाते ? 

रिजव॑ बेक श्रोर कृषि-वित्त व्यवस्था 
(ि९३श-ए० डिष्यो: बाते है2णप्रपक) फ्पया&0०) 

ग्रटून ५---भारत में कषि-वित्त को व्यवस्था में रिजर्व बेक प्रॉफ इण्डिया के 
कार्यों पर विचार कीजिए । 

(0. 5--7080055 प९€ 7०6 ए 0९ २९४४९ छथा: छा [003 7 ॥6 
एा०चंडंता त ध्ह्ञा2०एच४) 93908 था [009, 

भारत के कृषि-प्रधान देश होने के कारण उसके बेन्द्रीय वेक को इस प्रकार 
कार्य करना चाहिए कि हपि की झावश्यक्रता के लिए उधार देने में उसको झोर 
से सुविधा दो जा रुके | इस उद्देश्य को दृष्टि मे रखकर भारत के रिजर्व बैंक ने इंति- 
ऋण जिशुत (8&ू50०एॉ०एए७ (ए००७ एऐ८एड४५७८७८४७) नाम से एंक पृथर्‌ विभाग 
खोला हुआ है | उप्तत्रे बाय तिम्नलिस्तित्त हैं--(१) इृषि ऋण सम्बन्धी सभी प्रो 
के अध्ययन के लिए विश्ञेपज्ञ कमचारियों को अपने पास बनाए रखना तथा केन्द्रीय 
सरकार, राज्य सरकारो, प्रान्तीय सहतारी बेवो तथा बैविग रागठनों वे परामश्य के 
लिए उपलब्ध रहता, घ्ौर (२) इपि-ऋण व्यवस्था के कार्य मे लगे हुए आन्तीय 
सहकारी बैंको तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा कृषि-सम्बन्धी कार्यों तथा उनवी गति- 
विधियों के लिए पूंजी देना । 

रिज्र्ज बेक तया देज्ञों साहुडार ([8४४० ऊैब्या: 8फते 7फ्रवी8०००0०४ 
]28म:७७)--हैं पि-समभ्वन्धी वित्त-व्यदस्था का ६० प्रतिशत से भो झधिक भाग देशी 
वैकरो तया गाँव के ऋणदाता द्वारा दिया जाता है | जब तक देशी साहुकार को रिज॒वें 


कुषि-वित्त व्यवस्था श्इ३े 
दैँक के साथ सम्बन्धित न किया जावेगा, किसान को सस्ता तथा लोचदार ऋण प्राप्त 
सन्‌ हो सकेगा । 
अचएव रिजवं दैर ने बुछ शर्तों पर देक्षी बैंकरो को भ्रपने साथ सम्बद्ध 
करने की एक योजना तैयार करके उसे मई १६३७ मे वितरित किया। इसमे यह 
डरते महत्त्वपूर्ण थी कि (१) वे अपने बैंकिंग कार्य को प्रन्य कार्यों ('त्त-छछए|ताण्ट 
0एश॥०8७) से पृथक्‌ कर लें, (२) वे लेखा-परीक्षा द्वारा जाँच कराए हुए नियमित 
हिसाव रखें, (३) वे अपने पास जमा बरने की इच्छा से झाई हुई झमानतों को 
स्वीकार करें; तथा (४) प्नुम्ूचित बैंको के समान अपनी सावधि हुण्डियो तथा 
दर्शनी हुण्डियो का एक भाग रिजर्व बैक म भ्रनिवार्य रूप से जमा फरे । देशो वैकरो 
ने इत शर्तों को भानने से इनकार कर दिया । इसक्के फलस्वरूप इस योजना को छोड 
दिया गया श्रौर उनको रिजर्द बैंक के साथ सम्बन्धित करने के प्रावश्यक कार्य को 
पूरे न किया जा सका। 
रिज़वं बेक तथा सहकारी ऋण (फ०8९००७ छ0), बाते (०-०ृफ्क्काए० 
07९॥६) --ऊपर हमने रिजर्व वेक ओर देशी साहुकार के बीच के सम्बन्धों की चर्चा 
की थी। एिजिवं बैक ने सहकारी आन्दोलन द्वारा कृषि के लिए पूंजी देने म प्रह्ययता 
की है । उसका कृषि-ऋण विभाग सहकारी आन्दोलन के साथ निकट सम्बन्ध बनाएं 
रखता है झौर राज्य सहकारी वेको नया भूमि रहन बैको को परामझ देने के लिए 
सदा तंयार रहता है । 
जहाँ तक उनको धन देने का सम्बन्ध है वह राज्य सहकारी बैको की दो 
प्रकार की आथिक सहायता करता है--( १) ऋण तथा पेशगी रकमे , तथा (२) बट 
, की सुविधाएं ([)800008 (&0॥0९७) । य दोनों प्रकार की प्राधिक सुविधाएं बेक 
दर से १३ प्रतिशत कम की रियायती दर पर दी जाती हैं । ऋण इन जमावतों पर 
दिए जाते हैं--६० दिन की सरवारी प्रतिमृतियाँ या सिक्यूरिटियाँ, न्‍्यात प्रतिभूतियो 
था सिक्यूरिटियाँ (7४08६ 8600४६९०४), प्रान्तीय सहकारी बैको के वह प्रामीसरी नोट, 
जिनकी जमानत गोदामों को रसीदो प्रथवा ऐसे दस्तावेजो से की जा पके जो 
उस भाल के प्रधिकार का स्वामित्व जमानत झ्ादि के रूप म साबित कर सके। 
रिजवे बेक विनिमय हुण्डियों (978 ०६ 70४॥55.४७), या उन प्रामौसरी नोटों पर, 
जो € मास के भ्रन्दर (बाद में भभी-प्रभी इस अवधि को बढ़ाकर १५ मास कर दिया 
गया है) सिकारो जावी हो, धुत्र पूर्व प्रापण या दुबारा बट्ठा (8०98०००४०४) ले 
सेता है गौर इृषि तथा फसलो को बेचने के लिए वित्त देता है | इस प्रबार की 
हुष्डिये। आदद की पीठ पर अनुसूषचित बैके| अ्रथवा राज्य सहकारी बैक की स्वीकृत 
आवश्यक है । 


दीघेकालीन ऋण के विपय में बैक ऋणुपनो (१७७७ ७४श्६४) के लिए घन 
देकर भ्रत्यक्ष रीति से सहायता बरता हैं 


पूंजी देने की उपर्युक्त व्यवस्था और सुविधा के होने पर भी सहंकारी आाम्दो- 
लगे उसका बहुत कम उपयोग कर पाया । रिजवं वेक सहकारो वेको को ऋर प्ादि 


१३४ सुबोध मारतोय भ्रयंद्ात्य 


देने से पूर्व अपनों कठिन द्ा्तों के पूरा किए जाने पर वल देता है॥ इसलिए रिक्वे 
बैंक वी पर्याप्त ग्रालोचना भी हुई ! के 

तो भी गत चार-पांच वर्षों मे रिझ॒व बैक ने कई ऐसे पग उठाए हैं, जिनसे 
उसने सहकारी बेशी को आर्थिक सहायता देने तथा हृषि-ऋण के सम्दस्ध में विशेषज्ञ 
परामर्जञ देने के अलावा स्वय भी महत्त्वपूर्ण माग लिया है । राज्य सहकारी बेको को 
रिजर्व बैक द्वारा दिए हुए ऋण तथा पेशयी धन के भौंकड़ों से यह बिलकुल स्पष्ट है। 
१६४६-४७ में जवकि बुल १४ लाख झुपया हो रिज़वं बैंक के हारा सहकारी बेंको 
को दिया गया या, १६५७-५८ में ५० करोड़ रप्रया दिया गया । 

इस कार्य को सम्भव बनाने के लिए रिज़ें बेके अधिनियम (फिसला 
फक्फो, 8०५) में कई ऐसे परिवर्तन बिए गए, जिनसे वह ग्रामीण क्षेत्रों को प्रधिक 
मात्रा में वैकिग सुविधाएँ दे सके । उनमे से कुछ महत्त्वपुर्ण परिवतंनों का यहाँ उल्लेख 
क्या जाता है-- (१) विनिमय हुण्डियों (80 ० एज्णाऊ78०) तथा खेती की 
फसलो के परिवहन के लिए घन देने के लिए निकासी जाते वाली प्रामीपरी नोटों के 
सिकारे जाने की भवधि को ६ मास्त से बेदाकर १५ मास कर दिया गया; (२) 
विश्वसनीय व्यापारिक सोदो के प्राधार वालो हृष्डियो पर वद्टा लेने को जो सुविधा 
पहले केवल प्रनुमूचित बैको को ही दी जाती थी भव सहकारी बैकों की भी दी जाते 
लगी; (३) धन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेजे जाने को दर घटा दी गई 
है; (४) पहले यह भ्रावश्यक या कि बेक के सभी ऋणों का एक निश्चित तारीख 
(३० सितम्बर) तक भुगतान कर दिया जाए, किन्तु भव उनका भुगतान पूरा समय 
द्वोने पर किया जा सकता है; (५) ऋण की सीमा का एक बार उपयोग करके 
उसी वर्ष के प्रन्दर उत्तका दुवरा-भो उपयोग किया जा सकता है, (६) ऋण के 
्रार्थना-पत्री का निपटारा प्रधिक फुर्ती से किया जाने लगा है, (७) नवम्बर १६५१ 
से बैंक दर ३ प्रतिशत से बढ़कर ३२ प्रतिशत हो जाने पर भी कृषि के लिए एहले 
के स्तमान १६ प्रतिशत पर ही पूंजी दी जाती है । ३० जन, (१६५४५ को खत्म होते 
वाले दर्ष में राज्य सहकारी बैंकी को मजूर भी गई साख-सीमाश्रों मे उल्लेखनीय वृद्धि 
हुई है जिससे थे मौसमी कृषियारयों और फसलो जी दित्री को वित्त दे सकते हैं ) 
यह चित्त ११% की रिम्ायती दर पर दिया जाता है। १६५७-४८ में १८ राज्य 
सहवारी बैंकों वो ४८ २४ करोड़ रुपया उधार देने वी मजूरी दी यई थी, दव कि 
१६५६-५७ मे ३४५ २५ करोड रुपया देने की मजूरी दी गई थी । 

अल्पवालीन ऋर के सम्बन्ध में मपनाए हुए उपर्धुबत झुपायो के झतिखित 
रिज॒दें दैक ने राज्य सहकारी देको यो मध्यर्ालीन ऋणु देने के लिए मी एक योजना 
१६४४ में तैयार दी है। यह दिसम्बर १६५३ में रिजर्व वेक अधिनियम में एक संशोधन 
हारा सम्भव हुआ है। इसके भनुसार रिजर्द बैक राज्य सरकारो वी जमानत पर प्रान्तीय 
सहकारी बैक वो १६ मास से लेकर ५ दर्प तक की ग्रवधि के लिए मध्यकालीत ऋर दे 
सक्केगा । इस संशोधन से वेंक को यह झ्रधिवार भी मिन्त य्या है कि वहें गाँवों के 
ग्राथिक कार्यो के अ्रधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए वित्त दे सके । इन कार्यों में हप्रि-्डपज 
सथा पशु-परानन कार्य के उत्पादन तथा उनही वित्री तेया इवि-पदा्थों को सूधारकर 


क्ृषि-वित्त व्यवस्था श्३्५ 


उनको तैयार करना (?70०८९४७४४)--जहाँ उनको बाजार म भेजने से पूर्व निर्मित 
करना प्रावश्यक है (धानो वो कूटना, वास वो धुनता और रूई के गद्द बताता)-+ 
शामिल है । उपर्युक्त सघोधन द्वारा रिज़र्व बैंक को दी गई शर्त से उसने ३ साल 
की भ्रवधि के लिए सावधि ऋण (]"5९० 7,0०शव9) देने शुरू बिए यए हैं, यद्यपि 
४५ साल की भवधि तक के लिए प्रावश्यक मामलो में ग्रजियाँ माँगी जाती हैं । सूद 
को दर बेक दर से २% कम है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को गारण्टी तथा उधार 
लेने वाली सहकारी सत्या या केन्द्रीय सहकारी बैक द्वारा लिखे गए प्रामीसरी नोट 
को पेक्षगी के लिए जमानत समझा जाता है | मध्यकालीन ऋण ऐसे वार्यों के लिए 
दिए गाते हैं, ज॑से भूमि को कृपि-्योग्य बनाना, बन्द बनाना या अन्य भूमि-सुघार 
कार्य, ढोर, भौजार या कृषि यन्त्र खरीदना, या ढोरो के बाड़े ग्रथवा फार्म-य्ृहू बनाता | 
१६५७-५४ में ऐसे स्वीकृत ऋणी वा योग ७ छर करोड रु० था। 

मूमि-रहन बैको के राज्य सरवारो द्वारा गारन्टी किए हुए ऋण-पत्रो (१७७०8- 
+77९3) के लिए धन देकर १६४६ से रिजर्व बेक भप्रत्यश् रीति से दीघकालीम ऋण 
देने के बाय में भी भाग ले रहा है | ऐसे ऋण राज्य सरकारो को जमानत पर भूमि 
दस्धक वैको को ऋण पत्रो के झसरे दिए जाते हैं। रिज॒वे थक ने ग्रामीण्य बचतो 
को इश्ट्ठा करने के उद्देश्य से ग्रामीण ऋषा-पत्र (एए७। 6७9०/(07९8) वी व्यवस्पा 
की । रिझवे बैक ने जून १६५८ तक के लिए एक विशेष सुविधा यह दी कि यदि बोई 
चाहे तो $ ग्रामीण ऋण-पत्र तक ग्रामीण बचत व्यप्स्था म जमा कर सकेगा। जून 
१६५३ तक इस प्रवार उसने कुन ५४ लाख रुपया एकत्रित किया । मार्च १६५७ के 
प्रन्त तक रिजर्व बैक ने इस उद्देध्य के लिए २६६२० लाख रु० के ऋण स्वीकृत 
किए । 

हे ६ में रिज़वे बेक अधिनियम म सुधार हो जाने मे' फलस्वरूप ग्रव रिजर्व 
बैक उत कृषकों को भी ऋणा दे सकता है जो किसी सहकारी सस्था के सदस्य हो 
और जिन्हें कृषि उत्पादनों की तैयारी या बिक्री से सम्बन्धित विसी वास के लिए 
वित्त की ध्रावश्यकता हो । 

प्रामीण ऋणा को समस्याप्रों के सम्बन्ध में प्रनुसधान यार्य (॥808९0४०० 
ए०्फे था रण (ए९त/६ 77000088)--गद्यपि क्‍्॒भी पिछले दिनो तक रिज्ञव बैक 
कृषि के लिए घन देने के सम्बन्ध मं कोई व्यावहारिक कार्य करने का भ्रधिक दावा 
नहीं कर सकता था, विन्‍्तु कृषि सम्बन्धी ऋणा और सहसारी आन्दोलन से सम्बन्धित 
समस्याप्रो वे विषय में उसने अनुसम्धान परके अ्रत्यस्त प्रभावशाली कार्य किया है। 
ऋण के सस्दरध मे, बलएर्‌ प्याले पे, कत्यूड, शत स्एल गये; का उणसद, शौतो 
को धन देने से सम्बन्धित मामलों मे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरवारों त़्या राज्य 
सहुवारी बँवो को वह प्रत्यधिक उपयोगी परामर्श भी देता रहा है। इसके प्रतिरिकत 
रिजव॑ बैक के ही तत्त्वावघान मे थी ए० डी० गोरवाला ने भगस्त १६४२ में एक 
व्यापक झखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण (&॥-009 पेपाओ ऐल्त॥ हिए- 
४९९) प्रूरा किया, जिप्तकी रिपोर्ट दिसम्बर १६५४ में प्रकाशित हुईं । उत्रत रिपोर्ट 
के श्ाधार पर बैक ने झपनी दीर्घकालीन नौति बनाई है। 


११६ & सुवोध भारतीय भ्रय्य॑द्यास्त्र 


उपर्युक्त उपायो के घलावा, इधर रिज़र्व बैक ने देश के ग्रामीण साख ढांचे 
को मजबूत बनाने के लिए भव्य सक्रिय कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं । इसने एक 
बैंकिंग विकास विभाग (फ्ेश्कक्षरालाह ० एकजोप्फ् 20872०एफछ८१४) प्रारम्भ 
क्या है जो केद्धीय प्रकार के सहकारी वैको (केस्द्रीय बैक व राज्य सहकारी बैंक) 
के विव्राप्त में मदद देता है, विशेषत्तर उन राज्यो में जो सहकारिता में विछड़े हुए हैं। 
फ़िर १६५२-५३ से इसने स्वेच्छा के ग्राघार पर एक निरीक्षण-पद्धति (4एषएथ्लांपय 
छाभंशा३) भी प्रारम्भ की है, विशेषकर उन सस्थाझ के निरीक्षण के लिए जिनको 
यह ऋण देता है, या देने का विचार करता है। १६५६-४७ में १०४ सहकारी वैकों 
डग निरीक्षण क्रिया गया। हर एक के बारे में उनके दोपो की सूचना तथा छुघार- 
सम्बन्धी सुकाव सहकारी स्स्थाप्रो के रजिस्ट्रार के पास भेज दिए गए थे। इस 
निरीक्षण से सहदारी बैंको को जो पय-प्रदर्शन प्राप्त होया वह निस्सम्देह श्रतेक 
प्रकार से उनके लिए सहायक सिद्ध होगा । 


प्रश्च ६-० प्रस्धिल भारतोय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के प्र ,ख दिप्क्प॑ दताहए। 
ग्रामीण ऋण पद्धति के पुनस्संगठव दे! लिए उससें की गई मुख्य सिफ़ारिशं दताइए । 

(७. 6--679 ॥॥6 एशा0॥ ग0त025 ण धार #रञानाहा॥ रण] एाष्णा 
डिा0₹9,. 0007९ 6 फ॒ऑंण्लीफ्बे #९ए०वग्रथारेआॉ005 प्राइ०९ (0थं० (07 (6 
॥९ण ए45भागा ० ९ 5४४९० तविघययो टार0. 

सर्वेक्षण (706 8एश८5)--१६५१-५२ मे रिजर्व बैंक ने श्रलखिल भारतीय 
स्तर पर ७५ जिलों में तथा ६०० प्रामों मैं ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण क्या। उक्त 
सर्वेक्षण में १.२७ ३४३ परिवारों की प्रुछ-ताछ हुई । यह सर्वेक्षण उमर समित्ति के 
निरीक्षण मे हुमा था जिसके चेयरमैन श्री सर ए० डी० गोरवाला थे और श्री गैंडगिल 
उस समिति के सदस्य थे । उक्त समिति की रिपोर्ट दिसम्बर १६४४ में प्रताश्चित 
हुई थी। 

सुरुप्र निष्कर्ष (3७00 7070785)--इस सर्वेक्षण के मुख्य-मुझ्य निष्कर्ष 
निम्नलिखित हैं--- 

(१) गाँवों का प्रति परिवार औसत ऋण २६) से १२००) तक हैं। जिले 
को प्रौसत १००) से ३००) प्रति परिवार है । 

(२) खेतिहर प्रौर गंर-खेतिहरो में लेतिहर श्रत्रिक नर्जदार हैँ और ज्यादा 
ऋाग्रस्त हैं । गैर-लैतिहर वर्ग सेतिहर वी अपेक्षा निम्त झ्रार्भिक परिस्किति में हैं । 
इस प्रकार ऋण ऊँची श्राथिक स्थिति के भ्रनुसार बढता है, बयोकि उधार लेते की 
सामप्यें बढ जाती है । 

(३) खेतिहर कर्जदार के प्रति परिवार पर हजारीबाग (बिहार) में १४०) 
से लेकर भटिश (पेप्मू) में २१००) तर ऋण है । 

(४) परिवार द्वारा खेती की जाने वाली जमीन वा झ्रायार जितता बम है, 
डतना ही प्रति एक ऋण का मार बढ़ता है । 

(५) ५०% से अधिक सेतिहर परिवारों में सर्वेक्षण काल में ही उधार 
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लिये । उधार लिया गया ऋण कोरापुट (उडोसा) मे २०) से लेबर नैनीताल (उत्तर 
प्रदेश) से ७००) तक है । 

(६) खेतिहरो द्वारा लिये गए उधार मे ३२% खेत पर पूंजीगत व्यय के 
लिए है, लगभग १५%, खेत पर चालू खर्चे के लिए, ४७९ पारिवारिक व्यय वे लिए 
पोर शेष गैर-कृषि व्यवसाय तथा विविध खर्चों कै लिए | श्रधिकाश जितो म, कृषि 
में पूंजीगत व्यय के अन्तगत सबसे महत्त्वपूर्ण मद था ढोरो वा ऋ्रप, उसके बाद भूमि 
का क्रय । शादी, अन्य रस्मोझ्र मुक्दमेबाजी आदि वा लगभग ४०० मृत्यु को 
रस्मो वा ३५%, दवा दारू वा ३०%, मद्दान बनवाने या मरम्मत बरने का २०% 
भौर झन्य मदो का १०%, व्यय उधार से पूरा किया जाता है । 

(७) देश भर के लिए ग्रामीस्प परिवर्रो द्वारा पूंजी बनाने पर कुल व्यय का 
प्रावकलन लगभग ६४५० करोड रु० है। इसमे ३०० करोड़ रु» कृषि मे ढोर भौर 
भूमि क्रय के भ्रतिरिकत हुप्ता, २५० करोड़ रु० रहने के मकानों मे, भौर १०० करोड 
२० गैर-हृषि व्यवसाय मे व्यय हुप्रा । 

(४) कृषि से पूंजी व्यय की झुछ विशेष मदो पर होते वाले वास्तविक खर्चे 
को श्रपेक्षा खेलिहिर को उनके लिए प्रधिक ऋण चाहिए । ऊपर के वर्ग को इस व्यय 
का २--६ गुना प्रोर नीचे के वर्ग वे खेतिहर को ३--२७ ग्रुवा तक चाहिए । 

(६) जहाँ तक खेतिहर द्वारा दी गई जमानतों का सवाल है, यह देखा गया 
है कि सर्वे किए गए परिवारों का ५०% अपनी भ्रचल सम्पत्ति जमानत के रूप म देता 
है। बाकी मे से लगभग १/४ अपनी जाती जमानत पर रुपया लेते हैँ । बात में से 
अधिकाश मे भपनी जमानत का झाधार नहीं बताया । फिर ऊपर के वर्ग वी ऋण- 
भपेक्षा प्रति परिवार १३००) है भौर नोचे के वर्म वी ६००) जबकि उतकोी जमीन- 
ज़ायदाद का मूल्य क्रमश ७०००) झौर २०००) प्रति परिवार है | 

(१०) भप्रन्दाजा यह है कि मोटे होर पर ग्रामीण क्षेत्र भ दिए गए कूल धन 
का लगभग $ में उ| तक शायद शहरी क्षेत्रों से प्राता है । 

(११) साल में प्रीसत उधार बति खेतिहर परिवार २१०) था । इसमे से 
लगभग ३% सरकार से, ३% सरकारी सस्था्रों से, १४% सम्बन्धियों से, २% 
जमोदार से, २४%, खेतिहर साहुकारो से ४५% पेशेवर महाजनो से, ६% व्यापारियों 
से भोर १५ से कुछ कम वारिज्य बेको से प्राप्त होता है । बकी ऋण ग्रन्य प्रवार 
के ऋशदाताओं से प्राप्त हुआ । 

प्रामीण 'ऋण की सम्बद्ध योजवा (0ल्ट्टापल्त हला०ा8० ० ऐप 
00०१५७५)--अ्रखिल भारतीय ग्रामीए ऋ;ए सर्वेक्षण की निर्देशक समिति ने ग्रार्लौण 
ऋण के पुन्तस्सगठन की एक सम्बद्ध योजना प्रस्तावित की थी। यह योजना तीन 
बुनियादी सिद्धान्तों पर आधारित है-- (१) विभिन्‍न स्तरों पर राज्य का साका, 
(२) ऋण पश्ौर अन्य आधिक कार्यवाहियो के बीच म पूछें संयोजन , और (३) भली 
प्रवार प्रशिक्षित भौर कार्यक्षम कर्मचारियों के द्वारा प्रशासन, जो ग्रामीण जनता की 
आवश्यकताओ्ो की भोर सवेदनशील हो । इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ ये हैं-- 

(१) राज्य का साभा होना चाहिए जिसमे सहकारी ग्रामीण ऋण मामले 


श्श्द सुदोध भारतोय प्र्थेश्ञास्त्र 


में वित्तीय साझा भी सम्मिलित हो ताकि प्रत्येक साख का न कैवल विस्तार हो सके 
ओर वह दृढ़ हो सके वरन्‌ उसका उपयोग उत्पादन के निश्चयात्मक प्रयोजनोीं तथा 
ग्रामीण उत्पादक के निश्चित लाभ के लिए किया जा सके । 

(२) राण्य का साभा होना चाहिए, जिसमें सहकारी आ्राधार पर प्रोप्तेत्िंग 
श्रौर बिल्री के कार्यक्रम तथा सचय करने तथा भण्डरर-मृहों में रखने के लिए, प्रामीण 
उत्पादक के हित में, वित्तीय साभा भी शामिल है । इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखे 
गए हैं उनमें एक राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भण्डार-गृह मण्डल, या भ्रश्चिल भारतीय 
भ्रण्डार-गृह नियम तथा झनेक भण्डार-गृह कम्पत्रियाँ झामिल हैं । 

(३) राज्य का साझा होता चाहिए, जिसमें प्रामीण-उत्पादन के हित में, 
वित्तीय साभा भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा सहकारी प्राघार पर तमाम कार्यवादियों 
का सघटन करने का कार्यक्रम चलाया जा सके जो उसके लिए खेतिहर, खेतिहर 
मणदूर या दस्तकार की हैसियत से महत्त्वपूर्ण हें । जंसे खेती, घिचाई, बीज प्रोर खाद 
का उपबन्ध, परिवहुन, मछली पकड़ना, डेरी का कार्य, पशु-पालन और बुटीर उद्योग 
ग्रादि | 

(४) वाशिब्यिक बैंकिंग के एक महत्त्वपूर्ण भय में राज्य को वित्तीय भाग 
लेना और उसे सम्बद्ध करना चाहिए, जिससे एक राज़वीय स्ाभे की, देशव्यापी तैकिंग 
व्यवस्था चन सके + इसका नाप भारत का राज्य बैक (8४४00 2880४ ० १009) 
होगा, भौर प्रन्थ बातो के प्रलावा, इसे ग्रामीण तथा सहारी बैंकिंग का विकास 
करने की जिम्मेदारी दी जाएं; विशेषकर यह उन क्षेत्रों में जो भ्रथध तक बाणिम्यिक 
बैको की सुविधा से वचित हैं और जिनमें इन सुविधाप्रो के प्रभाव से बिसी ग्रामीण 
भ्रथवां सहकोरी वेक्गि का विंकास सम्भव नदी है, रुपया भेजने की सस्ती शोर शीघ्र 
सुविधा देने वी चेप्टा करे । 

(५) एक नए अकार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाय जो न केवल तकनीकी 
दृष्टि स्रे बुशइल हो वरनू जिनकी प्रवृत्ति भ्ौर भावना प्रामोण सहानुभूति लिये 
हुए हो । 

(६) विभिन्‍न स्तरों पर राज्य का साभा ऐसा विनियमित होना चाहिए 
कि भ्रायमिक समित्रियों के लिए, जो सहकारी ढांचे का श्राघार है एक निश्चित प्रवधि 
में, पूर्ण 'झूप से सहयोगी” बनना सम्भव हो धोर वे श्रपती दीयर पूंजी में से राश्य का 
भाग खत्म कर सउने में समर्थ हो सर्व । सहकारी ढांचे के उच्च स्तरों पर, राज्य वा 
प्रमुख साक्का उस बतत तक रहना चाहिए जब तक कि ग्रामीण आधार पर सहकारी 
संघटन वे द्वित मे यह जरूरी हो ॥ 

(७) ब्रनैक निधियों की स्थापना वी प्विफारिश की गई है। रिजर्य बैक के 
ग्राधीस दो निधियी का प्रस्ताव है--(क) राष्ट्रीय हपि-ऋण (दीवविधि कार्यवाही ) 
निधि जिसमें ५ करोड छ० वाविक जमा होगा और साथ ही शुरू में ५ करोड़ रु० 
को श्रनावत्तक राशि दी जाएगी; (लव) राष्ट्रीय हृपि ऋए (ह्थायीकरण!) निधि 
जिसमे १ करोड्ट रू० प्रति वपं जम्रा होगा। पहली निधि में से रिज़र्व बैंक राज्य 
सरकारों को दीघवरधि ऋण देगा जिससे वे राज्य सहकारी बूँकों, केन्द्रीय सहकारी 





| 
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दैवो, बडे भ्राकार की प्राथमिक ऋण सोसायटियो, वेन्द्रीय भूमि-रहन बैंको, प्राथमिक 
भूमि रहन बैंको आदि की शेयर पूँजी स हिस्सा बेटा सकें । इस निधि का उपयोग 
खिज्में बैक भूमि रहन बेको को (3) प्रत्यक्ष ऋण देकर अथवा (॥) उनवे 'समाज 
विकास ऋण यत्रों' को, समूचा या झ्राशिक रुप में क्रय शरके, दीर्बृकालीय (५ बर्ये 
से प्रधिक) सहायता देने मे कर सकता है। दूसरी निधि का उपयोग राज्य सहवारी 
बैंकों झ्रादि को सध्यमकालीन ऋण देने से हो सकता है, जिससे वे रिजर्व बक से 
लिये हुए मल्पकास्लीन ऋणो का भुगतान कर सकें, यदि विशेष परिस्थितियों मे जैसे 
पकाल, सूखा धादि वे समय उनके लिए इर्न ऋणो को अपने खोतों से चुकाना 
सम्मव न हो । 

एक करोड़ 5७ वाविक जमा करने बाली एक राष्ट्रीय कृषि ऋण (ग्रनृतोष 
तथा गारण्टी) निधि खाद्य तथा कृषि मजालय के अ्रधीन स्थापित की जाएगी । इस 
निधि से सम्बन्धित राज्य सरकारो द्वारा सहकारी साखन-्सस्थाग्रो का श्रनुदान दिए जा 
सकते हैं ताकि वे घसूल मे हो सकने वाला बकाया हिंसाव साफ कर सके, पर तभी 
जबकि मआलय को यह सन्‍्तोष हो जाए कि यह बकाया ऐसे कारणा से, जसे व्यापक 
बार-बार होने वाले अकाल झादि से उत्पन्न हुप्ना है, जो सहकारी ससया के काबू से 
डर ये । 

दो निषियों का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार-गृह सण्डन के 
प्रस्तगंत भी है--(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि प्ौर (ख) राष्ट्रीय भण्डार- 
भृह विकास निधि। दोनो में प्रति वर्ष ५ करोड रु० बाँट लिया जाएगा। इसके 
अज्ावा पहली निधि सचय, मण्डार गृह तथा वितरण से सम्बन्धित विवास के लिए 
सहायता व ऋण भादि देने के ज्षिए होगी | दूसरी भण्डार-गृह सुविधाएं बढाने के 
काम में भाएगी । 

(८) रिजर्व वेक को राज्य सरकार की गारण्टी पर, राण्य सहकारी बेको के 
ज्ञरिए, प्रल्पकालीन सहायता देते रहना चाहिए । उसे १५ महीने से ५ वर्षों वी अवधि 
के मध्यमवालीन ऋरा भी राज्य सहकारी बेकों को देने चाहिएँ और उनवे द्वारा 
केख्टरीय सहकारो वेफ़ो या सोसायटियों को । 

(६) राष्ट्रीय छृपि ऋण (दीघंकालीन कार्यवाही) निधि से दीर्घवालीन 
सहायता देने के प्रलावा, जिसका, जिक्र ऊपर क्या गया हे, रिज़र्व बेक को भूमि रहन 
वैको को दीघंबालीन सहायता देते रहना चाहिए । यह अपनी सामान्य वायवाही के 
अग के रूप में ही भमिबन्धक वें के 'विक्रय-योग्यः ऋणा-पत्रो को खरीदबर किया 
जानता चाहिए। इन सभी कार्यों से, मूलवन भर ब्याज दोना वी गारण्टी राज्य 
सरवार से मिलनी चाहिए । 


(१०) तकावी झौर वैसे ही धन्य ऋणा, राज्य सरवारो की ओर से या उनके 

द्वारा, केवल 'विपत्ति वित्त ” कै रूप म ही सीमित होने चाहिएँ | इनसे प्रकाल भुख- 

" मरी, कमी जैसे श्रापतूकाल म सहायता मिलनी चाहिए, सिवाय उन स्थानों के जहाँ 
प्रद तर सहकारी ऋण सरपाएँ नहीं पतपी हैं, या जहाँ क्षेत्र श्रथवा जनता की विशेष 
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परिस्थितियों के कारण यह जरूरी हो कि उनके लिए विश्येप ऋण सुविधाएं मअस्तुत 
को जाएँ । 

(११) सभी स्तरों पर सहवारी ऋण संस्थाओं के पुनस्संगठन का उत्तरोत्तर 
कार्यक्रम राज्य सरकारों को रिज॒व बैक के परामर्श से बनाना चाहिए। यह पुनस्संगठन 
राजकीय सामे के ग्राधार पर होना चाहिए और यह साभा चोटी पर झोर जिला 
स्तर पर झनिश्चित काल के लिए अमुख रहे और प्राथमिक स्तर पर अ्रधिक सीमित 
काल के लिए । न्‍ 

(१२) ऋणा-ढ॑चे के प्ल्प तथा दीघंकालीन भागों में संयोजन होता चाहिए। 
राज्य सहकारी वैको भ्रौर कैस्द्रीय भूमिबन्धक बैंको का एक ही भ्रश्ासकीय स्टाफ 
होता चाहिए प्ौर उनके सचालकगण भी सभी या झअधित्राश एक होने चाहिए। 

(१३) प्र/यमिक ऋण-ढाँ वा बड़े झ्राकार की सोछ्तायटियो की दिशा में सीमित 
दायित्व में विकप्तित होना चाहिए । 

(१४) प्रत्पकात्तीन ऋएछ, उत्लादक प्रपोजनों के लिए, फल उगाने के 
प्रावकलित व्यय के ग्रनुरूप होना चाहिए भौर उसकी वभूली फसल की वित्री से होनी 
चाहिए। ऋण जिस की शक्ल में दिए जाएँ तो बेहतर है। उपभोग के लिए ऋण 
(जैसे शादी-बिवाह के लिए) चिट-कोप (00७६-80) से दिए जाने चाहिएँ । इस 
कोप की सदस्यता प्राथमिक सास-समित्ति से ग्रथिक विस्तृत हो प्रौर इसमें खेतिहर 
के भ्लावा सैतिहर मज़दूर, कारीगर, दस्तकार श्रादि भी घामिल हो सकते हैं 

(१५) मध्यमवालीन ऋण सहकारी प्ताख के प्रल्यवालीन झग दास दिए 
जाने चाहिएँ। दीर्घकालीत ऋणा भूमि-वन्धक बैंको की जिम्मेदारी होने चाहिएं छोर 
ये ऋण मुख्यतया उत्पादक प्रयोजतों के लिए होने चाहिए । 

(१६) स्लोह्ायटियों का सचालतत चोटी के तथा बेल्द्ीय वैको को करना 
चाहिएँ; साख धौर सामान्य प्रशासन राज्य सरकार की जिस्मेदारी में होने चाहिएँ। 

(१७) सभी स्तरों पर सहकारी विक्री और विघायन सोसायटियाँ (770- 
००४४०६ 6००४४६९७) स्थापित तथा विकसित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने 
चाहिएँ । इन सोसायटियों का संघटन प्रमुख राजकीय साक्के के झ्राधार पर द्वोना 
चाहिए। राष्ट्रीय सहकारी विकाछ तथा भण्डार-यूह मण्डल को दपनी राष्ट्रीय सहकारी 
विकाप्त निधि से राज्य सरकारों को ऋण देने चाहिएँ ताकि ये इन सोयायदियों की 
इयर पूंजी में हिस्सा बेटा सकें। प्रशिक्षित तवनीकी कमंचारियों का उपब्ध भी 
इस सौस्तायदिसों के लिए राज्य सरकारों बो कश्ना चाहिए। विधायन प्रस्थापनाग्रं 
(ए:००९४भ०६४ 26(४०)889७0६७) की लाप्रमेंसिंग वी च्यवस्था भी राज्य सखारी 
वो करनी चाहिएु। इन लायमेंसो को स्दीकृषत करने में सहकारी सोसायदियों वो 
ग्रधिमान देना चाहिए । 

(१5) सचस तथा मण्डार-एह की सुविधाएँ गाँवो भर छोटे बाजारी नगरी 
में सहकारी एजेंसियों द्वारा विकसित करनी चाहिए! बड़े शहरों में इत सुविधाओों का 
विकास राज्य भण्डार-गृह कम्पनियों भौर अखिल भारतीय भण्डास्गृहू निगम का: 
काम है, छिसकी स्थापना की सिफारिश रिपोर्ट में की गई है | 


कृषि वित्त व्यवस्था श्द््‌ 


(१६) प्रस्तावित भारत के राज्य बैक (50७09 छत: ० [0079) को 
साख, बिक्री तथा विधायन से सम्बन्धित सहकारी सस्थाप्रो की आवश्यकतादों को 
भोर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

(१०) सहकारी प्रश्चिक्षण की केन्द्रीय समिति को भारत सरकार झौर रिजर्व 
बैक से ग्रधिक धत मिलना चाहिए जिससे वह अपना क्षेत्र अंधिव विस्तृत कर सके 
प्ौर प्रशिक्षण सुविधाप्री को बढा सके । 

सिफारिशों को कार्यानिवत करना ([्राप्रीव्ार्ताइधा00 रत 6 सिटलत्कान 
7060080078) ना 

(१) इम्पीरियल बैक भ्राफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके राज्य बैक 
की स्थापना कर दी गई हैँ जिसने १ जुलाई, १६५४ से काम वरना झारम्भ किया। 

(२) रिजर्व बैक ग्रधिनियम से १९५५ से सशोधन किया गया जिससे कि 
"बह सब मे प्रस्तावित दो निधियाँ-राष्ट्रीय ढृवि साख (दोघ॑कालीत) वायंबाही 
निधि (6 पे ७णाण हैहुत०ण५पृं 07600 (॥098 ४९7७) 0एछ0४७०7$ कणात) 
भौर राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) निधि ('प्र&णारे #हए०ण0एरत्छ। 000६ 
(840॥॥880०2 ०४० )--स्थांपित कर सके ) 

फलस्वरूप फरवरी १६५६ में राष्ट्रीय गृपि ऋण (दीव॑कालीन) कार्यवाही 
निधि की १० करोड़ रु० की पूंजी से स्थापना की गई | इसके पश्चात्‌ इस निधि म॑ 
प्रति वर्ष ४ करोड 5० की पूंजी ग्रौर डाली जा रही है। इस निधि से (कब) राज्य 
सरकारों को सुविधा होगी कि वे सहकारी साख सस्थाग्नी को ऋण दे सकेगी प्रौर 
(खत) मध्यमावधि के ऋण की सुविधा होगी तथा (ग) केन्द्रीय भूमिवन्धक बैंको 
को दीर्घकालीन ऋण दिया जा सकेगा, तथा (घ) केन्द्रीय भमिबन्धक बैंकों से 
ऋण-पत्र खरीदे जा सकेंगे । १६५७ ५८ में १४ राज्यो वो ६ ०४ करोड रु० के ऋण 
सहरझारी साख सस्थाप्रो के निर्माण के लिए दिए गएं। १६५६-५६ म॑ इसी प्रयोजव 
के लिए दिए गए ऋण ५६२ करोड रु० के थे। इसी निधि में से ४५२ लाख र० की 
रकम राज्यों के सहकारी बैंको को मध्यमावधि के ऋणों के लिए उबार दी गई | 
इसी निधि में से १६४७ लाख रू० की रुकम केनद्रीय भूमिवन्धक बैक को मेंजूर की 
गई । इसी समय रिज़र्व बैक ने १ करोड़ रु० की पूंजी से राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थायी- 
करण निधि (प्र&णाछ &ह7०एण६व७०। 00९0६ 8009॥/5ब४०॥ प'घात) की 
स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि राज्यो के सहकारी बैंको वो सध्यमावधि के 
ऋण दे, ताकि वे ग्रल्पावधि के ऋणो को मध्यमावधि वे ऋणो म॑ परिवर्तित कर 
सकें, यदि कभी सूखा, ग्रकाल या अन्य कठिन स्थिति दा जाए। इस निधि वा 
१६५८-५६ तब प्रयोग नही हुप्मा है + 


अध्याय १२ 
सहकारी आन्दोलन 


[6 ए०-मकृधशारछ रैचलथ्फथा) 


प्र (१[९४ए४०४ )-- शाब्दिक श्र में सहकारिता (00%9७४५०७) का प्र 
है एक साथ मिलकर काम करना, बिन्तु भ्र्यश्वास्त्र (20०७००आ०७) में उसका भिन्‍न 
तथा निदिसत प्रर्थ है। इसका भ्रपिप्राय है क्िी झाधपिक अथवा सामाजिक सदहेध्य 
के लिए सदस्पों का स्वेक्छापूर्वक बनाया हुप्रा सध, जिप्तें सब सदस्यों को पूर्ण 
समानता का अधिकार होता है। भ्राथिक उद्देश्य के श्रतिरिक्‍त उसमें एक नेतिक 
उद्देश्य भी समाविष्ट समझा जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य है स्पर्डो तथा सभी 
प्रकार के विधोलियों को समाप्त कर देना । इस प्रकार सहकारिता वा भर्थ है "संगठन 
द्वारा स्वावलम्सन हो प्रभावशालो बनाना ।७ व्यक्तिवाद तथा साम्यवाद के धाजकल के 
संघर्ष में इन दीतो भतिवादी सिद्धान्तों में सहकारिता 'हवर्ण माध्य” उपस्यित करती 
है । सामाजिक और ध्ाथिक पुनतिर्माण[ के साधन के रूप में तथा जनतस्तवाद की 
व्यावहारिक शिक्षा दैने के झ्ादर्थ साधन के रूपए में स्व॒तन्त्र भारत में सहकारिता का 
एक विशेष स्पान है । प्रथम, प्रपने देश में उसके इतिहास का बणेत किया जाएगा । 
ग्ररत ?--भारत में सहकारों ध्रान्दोलन का प्रारम्स शोर संक्षिप्त इतिहास 
बताइए । देश में इस आन्दोलन को घोलो प्रयति के कया कारण हैं ? $; 
(उस्मानिया 9० छि० १५८ कलकता ९६५६) 
0 !--607९ ५86 0ांह॒छ 3०0 घलश0्कुछऋला ० 86 (७-०श३४६९ 
[0९१९१ हए [7त4, (४४४ ई8८(०४ १9६९ 00९६0 7९५9०7४७९ [० (९ भ०एछ 
कुएणहा९5६ ० 6९ 77ए९एए९४ हं॥ [06 (०णा॥फज़ ? 
(9फ्राबकांव एक. ४8 का ५. 0. 72.6) 
ारम्म (0889)--सत्‌ १६५४ में भारत में सहकारी झान्दोलन की स्वर्ण 
जयन्ती मनाई गई। इस पर्द्ध शताब्दी में इसके विकास का सर्वेक्षण रोचक है । भ्रव 
यह झात्दोषत हमारे श्राथिक जीवव के सभी पहलुप्ों पर छा गया है । शुरू में इसको. 
अल्पर्ताधन वाली जनवा को ग्रल्यकालीन ऋण देते के परिमित उद्देश्य के लिए ध्ारम्म 
किया गया था ( गत शताब्दी के भतिम भाग मे किसान साहुकार के प्र्जों में फंसा 
हुमा था और प्रामोश ऋण प्रतिदिन बढदता जाता या। इस समस्या का तताल 
“उप्राय किए जाने की प्रावश्यकता थी । इन परिस्थितियों में मद्रास सरकार ने भारतीय 
तैसतीवल सौदिस के एक सदश्य 'फेडीरक सक्खूसम ए॥ह्वपलसट८ १३६४७१७०ए) णो। 
आदेश दिया कि वह जमंती जाकर वहाँ के याँवो के सहकारों बेको के कार्य का 
अध्ययन करें, क्योकि उत दिनो जर्मनी में सहकारो बैंको को इस नई प्रणाली को 
बड़ो मारी सफ़लता भिलो थो। उनके कार्य के साम्दन्ध में निकलस्न की रिपोर्ट 


श्र 


संहकारो भ्रानदोसन श्ष्३ 


१६६७ में प्रकाशित हुई। इसी समय उत्तर प्रदेश मे डूपने ([)0907०5) तथा पजाब 
में ऐडवर्ड मैक्तेगत (0770 80०७६७४8) भो ऋण सोसाइटियो को संगठित कर 
रहे थे, कितु वहाँ उनको सगठित करने वे लिए कोई उपयुक्त कानून न था। १६०१ 
के प्रकाल कमोशन से भी ग्रामीण ऋण सोसाइटियो को आरम्भ करने पर छोर दिया 
था। इन सब अयत्नो के फलस्वरूप १९०४ मे सहकारी ऋण सोधषाइटी झविनियम 
(0०-ण७७४४४ए७ 0780॥ 900९६/63 8८४) पास किया गया । 
विभाग (986४००७७०४५)--१६०४ के अधिनियम का उद्देश्य कृषिज्रीवियों, 
शिल्पियो तथा सीमित साधनों वाले व्यक्वितयों म बचत, स्वावलम्बन तथा सहग्रोग को 
प्रोत्मोहिन देना” था । इस उद्देश्य की प्राप्ति के विए जो सोसताइटियाँ स्थापित की 
जानी थी, वे नगर ग्रथवा गाँव दोनो म बनाई जा सकतो थी | गाव की सोसाइटियो 
का संगठन रेफीसन के ढंग पर तथा नगरो की सोसाइटियो का सगठन शुल्ज डलिश 
($लाएशश्न0०॥४७॥) के ढंग पर तिया जाना था । जमनी मे सहकारी भ्रान्दोलन ने 
जन्मदाता रैफीसन तथा शुल्जे-डे लिश ही थे । रेफिसन की सोसाइटियाँ कई बातो मे 
शुल्जे:डेलिग की सोसाइटिया से विभिन्‍्नता रखती थी उदाहरणाथ, रैफिसन की 
स्ोप्ताइटियो के सदस्यों की सख्या सीमित, उत्तरदायित्व निस्सोम तथा वर्मचारी 
प्रवेतनिक होते थे। रेफीसन ग्रपने सोसाइटी के सदस्यों वो कोई भी लाभाश देने के 
विरुद्ध था, रिन्‍्तु शुल्जे्डलिश के सदस्यो की सझूया भ्रत्यन्त विस्तृत, उत्तरदायित्व 
सामित तथा कमचारी दैतनिक होते थे । वह सोसाइटी के सदस्पो को अच्छा लाभायय 
भी देते थे । इस प्रकार के कुछ पौर भेद भी दोतो को प्रणालियों मे थे । 
१६१२ का सहरारी सोधाइटी ग्रधितियम (१४ 00-0फथ4४ए७ 8006008 
2० ० 92) --- १६०४ के प्रधिनियम (8५६) को कार्याववित करने पर उसमें 
बृछ भयकर दोप तथा ब्रुटियाँ देवने मे ग्राईं। उनमे मुण्य ये थ्री--(१) इस अधि- 
नियम से केवल ऋण समितियों के निर्माण का ही अधिकार मिलता था, (२) उसमें 
/ हब निरीक्षण तथा उनको पूंजी देने के लिए केद्रीय एजेसियो के तिर्माण की 
व्यवस्था न थी, (३) ग्रामीण तथा शहरी के रूप म ऋण समितियों का वर्मीकरण 
प्रसुविधाजनक होने के साथ साथ भ्रवेश्ञानिक भी या । 
प्रतएव १६१२ मे एक नया अधिनियम पास जिया गया, जिसमे इन दोषों 
को दूर करते हुए (१) सहकारिता के कार्य-क्षेत्र बो बदारर ऋषय के ग्रतिरिकत क्रय, 
विक्रय, उत्पादन-प्रादि सहयोग के अन्य रूपो को भी उसम सम्मिलित किया गया, 
(२) नियन्थण तथा हिसाव जाँचने के लिए (क) प्राथमिक सेोस्ताईटियों के सघ के रूप 
में, गई फेन्दिय एजेसियो, (खां) केन्द्रीय बेड, तथा (यं) प्रान्तीण्य बैयों दी स्थापना 
का भी झधिकार दिया गया, (३) ग्रामीण तथा नागरिक समितियों के पुराने विभेद 
के स्थान पर झधिक वैज्ञानिक भेद किया गया। इसके बाद सोसाइटिया का उत्तर 
दायित्व सीमित तथा प्रसीमित दोना प्रकार का हो सकता था । जिन सोसाइटियो 
का उद्देश्य ऋण देवा था, तथा साथ हो जिसके सदस्यो मे भ्रधिवतर किसान होते थे 
उनका उत्तरदायित्व अतोमित रखा गया, तथा दूसरे प्रकार की सोसाइटियो के उत्तर- 
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दायित्व को उसके सदस्यों की इच्छा पर छोड़ दिया यया कि वे चाहें तो उसे सीमित 
रखें शोर चाहे तो प्रसोमित । रे 

इस दूपरे ग्रधिनियम के पास होने से इस झ्रान्दोलन मे ग्रच्छी उन्नति करनो 
झ्रारम्भ की | १६१५ में तव तक की उन्तति पर झ्रालोचनात्मक दृष्टि डालने के लिए 
मैलेगन कमेटी (380&88० 00:७७॥॥७७०) नियुवत की गई | इस कमेटी ने कई 
बहुमूल्य सुझाव दिए किन्तु सरकार के प्रथम महायुद्ध में पहले से ही उलके होने के 
का रण उन प्रस्तावों को कार्यरूप मे परिणात न किया जा सका । 

१६१६ के मांटफोड सूधारों (॥०7७० 4७४०००७ ० 99) के ब्रनुसार 
सहुका रिता वो प्रान्त्ीय विषय बना दिया ग्रेयां । प्रान्तीय मन्त्रियों के इसमें रुचि लेने 
के फतस्वहूप इस आन्दोलन ने इतनी दोष्ता से उन्नति की कि प्रथम पाँच धर्षों में 
सोसाइटियों को सस्प्रा दुपुने से भी बढ गई ॥ 

किन्‍्तु उसके वाद श्षीक्ष ही इस आन्दोलन को बहुत धरे दिन देखने पड़े । 
सन्‌ १६२६-३३ की भारी मन्दी से इसको बहुत हानि पहुँची | कृषि-पदायों का मूल्य 
बुरी तरह से गिर गया । किसान बड़ी कठिनता में प्रपती लागत निकाल प्रता था। 
वह प्रपने पुराने ऋशो को चुकाने में तो श्रश्तमर्थ था ही, वरन्‌ उसके स्थान पर 
बह नया ऋण लेना चाहता था | सहकारी समितियों की ऋण वसूल्री बी दर इतनों 
मन्दी पड़ गई कि लगभग कुछ भी वसूल नही होता था प्रौर यह दिखलाई देवा था 
कि मानो सह ग्रान्दोलन अ्रन्तिम इवास ले रहा है । १६३७ में प्रान्तीय शाप्तन लोक" 
प्रिय मन्त्रियों के हाथ में श्राने पर इस झान्दोलन में रूचि फिर बढ गई ) भौर सह- 
कारिता प्रान्दोलत को पुनर्जीबित किया गया।.* 

द्वितीय भहायुद्ध तथा म्तहकारों भ्रान्दोलन (ए०7४१ 'प्र॥7 ॥] 800 00-0फुछ8- 
8४० 307९70९0५)--ह्विदीय विश्व-युद्ध इस भ्राग्दोलन के लिए स्वर्गीय वरदान सिद्ध 
हुआ + हृपि-पदार्धों के मूल्य चढने लगे । प्रव क्रिसान की दशा सुघरकर इतनी प्रच्छी 
हो गई कि उम्रके लिए झपने ऋणों को चुकाना सुगम हो गया । भ्रतएव इस प्रानदोलन 
का कार्य-क्षेत्र भी झंघक विस्तृत हो गया । ऋरा के अतिरिक्त अ्रन्य क्षेत्रों के सभी 
कार्यों में सर्वतोमु्री उसनति हुई | वित्री उत्पादन ता उपभोवता सोसाइटियों वी 
संख्या इतनी चीघधता से बडी कि इससे बुछ दिश्ञात्रो में तो उनकी श्रावश्यक्तता ते 
अ्रधिक शीक्रतापूवक विस्तीॉर हुआ । १६३८-३६ प्रौर ६६४५-४६ के बीच समितियाँ 
बी सख्या ४१ प्रतिश्मत, उसके सदस्यों की ७० प्रतिशत तथा उसकी वायंकारी पूंजी 
में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई । इसके फलस्वरूप इस झ्रान्दोतन का १६२८-३८ का ६ 
प्रतियत जन-सम्पर्क वढकर १६४७-४य से १७ एतिशत हो गया ।* 

आवश्यक माल की कमी तथा सरकार द्वारा उस माल के वितरण के लिए 
सहकारी समितियों को ग्रधिक पसन्द करने के कारण उपभोक्ता सहकारी समितियों 
(00047 फ्टा8 00-0एधबधए० 80060%8) का सर्वस्ते अधिक विस्तार हुप्रा । 

स्वतन्त्रता श्रोर उसके बाद ([ऋत०फुथापेटए०० इण0ं 4०)--राजनी तिक 
स्वतस्थ्वता प्राप्त होने के बाद इस झान्दोलन ने विकास के नए रूप को प्राप्त क्या । 
राज्य से सहकारी समित्तियों कौ श्राथिक विकास के साथ प्रधिक मात्रा में सम्मिलित 
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करना झ्ारम्भ किया । देश-विभाजव वे फलस्वरूप लाखों व्यवित अपने-अपने स्थान 
से उखड गए। उनऊे पुननिवास के लिए सहवारी सिद्धान्त की ग्रावश्यकृता पर भौर 
भी प्रधिक वल दिया गया । बड़े बडे उद्योग-धन्धो का तल्लालीन वित्ास किए जाने वी 
कठिनाइयो के कारण भी छोटे-छोटे उद्योगन्धन्धो तथा ग्रामीण उद्योग-धन्वो के 
प्रोत्वाहन के लिए सहवारिता के सिद्धात्त को झऋपनाए जाने बो अधिक पसन्द किया 
जाने लगा ! इस प्रकार के उद्योग-धन्धो को ग्रब देश के प्रौद्योगिक विकास के ढांचे 
में एक विज्येप स्थान मिल गया है । द्वितीय पचयर्पीय योजना म विशेष रूप से बपड़े 
भौर भन्‍्य सामान्य उपभोग की वस्तुश्रो के उत्पादन को बढाने के लिए कुटीर उद्योगो 
के विकास पर बल दिया गया है। किन्तु कुटीर उद्योग केवल सहकारिता के ग्राधार 
पर हो भली प्रकार पनप सकते हैं । कृपि के क्षेत्र म खेती को पुन संगठित करने तथा 
खाद्य को प्रावश्यक समस्या को हल करने को हमारी सबसे अच्छी ग्राशा देश भर मे 
सहकारी कृषि का प्रचलन करके ही पूरी की जा सकती है ।द्रत्त प्रकार सरकार तथा 
जनता दोनो ने ही इस आ्रान्दोलन वी उन्नति बरते म कारगर कदम उठाए हैं श्रौर 
इसीलिए इस झ्ान्दोलन का स्वतन्त्रता के बाद के वर्षों म बहुत झधिक विस्तार हुआा 
है ! इसके भ्रतिरिक्त इस प्रान्दोलन मे पहले से कही भप्रधिक विविधता भी भा 
गई है। 

इस बीच में एक उल्लेखनीय मनोवृत्ति यह बन गई है कि एक उद्देश्यवाली 
सहृगारी समितियों के स्थात पर बहुधन्धी सोध्ताइटियो पर विशेष बल दिया जाने 
लगा है। 
प्रश्धास १--भारत में सहकारी आन्दोलन वा राज्य के साथ क्या सम्बन्ध है और क्या 


होता चाहिए ! (मद्रास बी ए, आनमसे, १९५३) 
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राज्य द्वारा लिया हुआ भाग (2७ ए)७) ०0 ७५ 40७ 8६७.०)--भारत में सहकारी 
आन्दोलन ने जो कुय उन्नति की है, उसओ प्राप्त करने का बहुत बडा श्रेय राज्य को दिया जाना 
चाहिए । इस आन्दोलन का आरम्म भौर विद्ास्त बहुत कुद्ध राज्य के प्रथम पग उठने तथा प्रदर्शान के 
कारय हुआ दे। स्वा-जता के बाद से राज्य की रुचि इसमें और भी वह गई दै । बासतत में राज्य थो 
इस भ्दोलन का पिता बढ़ना चादिए। 

इस आन्दोलन के अन्दर आजकल प्रचलित स्वशासन होने पर भी यह भपने नियन्त्रण, 
सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिए अभी तक भी सरकार पर ही निर्भर दै। सरकार इसकी इन दिशाओं 
में सदयता करती दे : (१) सहकारी सस्थाओं का समठन करने और उनके कार्य करने के लिए विशेष 
कानून पास करे 3 (२) सहवार! सोसाइटियों क्री विभिन्‍न ऋण सहायता अधिनियमों तथा साहकारा 
अविनियमों की निवन्‍्सक धाराओं से रदा बरके ; (३) इस झास्दोचन/के लिए समय समय पर विरोषज्ञ 
समितियों दनाकर + (४) सइकाएं विभाग के कर्मचारियों की बडी भारी सरूया को नौकर रखकर 3 (५) 
ऋण पद्नों भादि के लिए ऋण अनुदान, महायता तथा गारटी आदि देकर ; (४) बुठ न्यक्तियों की 
सेवा विभिन्‍न सहकारी सोसाइदियों वो पूर्णतया तथा अत्पद्ाल के लिए नि शुल्क देवर, जो बेतत देकर 
उनबो किलो प्रत्रार भी रखने योग्य नहीं थीं, (७) नेतिक समर्थन 3 (रू) विशेष रियायत तथा 
सुविधाएँ देवर ग्राम उद्योगों को सदायतां $ (६) सदकारी सस्थाओं के द्वारा नि्वेन्नित और राशन बाली 
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वस्तुओं का क्रव और वितरण कराजे + (१०) विशेष मुबिवाएँ और रिवाय्तें देकर रदादरणाथ, आयकर, 
स्टाग्प कर, रजिस्ट्री शुल्क आदे की छूट देवर, सइयरी समितियों के शेकरों वी वुर्की न छोने वी 
छूट देकर, तथा एड स्थान से दूसरे स्थान को निःशुल्क द्रव्य मेजने की सुविधा देकर, आदि। 
सच्चेष में यद वड्ा जा सकता दै कि राज्य की सहायता के विना बह श्रान्दोलन उतनी 
सफलता कभी प्राप्त न कर सकता था जितनी बढ अब तक प्राप्त कर चुड्मा है। राज्य अब के द्रीय 
और उच्च लदकारी वेदों की शेयर पूंजी में अ्रधिकारिक भाग लेने लगा दै। 
किन्तु इस व से मी ध्स आन्दोनन का वरी आलोचना की जाती दै। यह कहा जाता है 
कि यह आन्दोजन सरफार दी पूद से बंधा इुच्चा है और उपकी शक्ति अपनी आन्तरिक होने के बजाय 
सरक्ारा समर्थन से प्राप्त होती दै । दमारी समझ में इस आन्दोलन के विक्रास के लिए श्म समय तो 
राज्य का सजिय सदयोग भावश्यक दै किन्तु इस अवस्था को स्थायी न समझ लेना चाहिए । स्वावलखन 
तथा परस्पर संदायता के सहकारी सिद्चन्तों को सदेव ध्यान में रपना चाहिए भौर दुद्य मय में 
सहकार भान्दो जन आत्म निर्मेर हो जाण्गा, ऐेसी चेष्य करनी चादिए । 
श्र+वास २--इर्री भरान्दोलन सेतिइरों दी ऋण छी आवश्यकताओं को पूर्ण करते में 
कढ्ठां तक मफल हुआ . ! उध्षके मुख्य दोप क्या द १ (न क॒० यूनीवर्तिश १६५३) 
छ५. 2-पृ०एछ इ्ए प्रेबड 00-गशक(ए७ [0ए९0घर्त५. ह700०8व९व 
खरी[78 धाए श्त0: जह९त5 64 ६89 वापाण 460९णेउप्रा8 ॥ 77888 800 08 
ख़ब्यय देश ७०8 :फेड ?ै (7. &. एक, 293) 
इस आन्दोलन का आरम्मिक उद्देश्य सेतिदर को सस्ता ऋण देना भौद इस प्रकार उसको 
मद्दाजन के पज्े से छुझना था । बास्तव में भ्राज तक भी इस शभ्रान्दोलन का मुझ्य सम्बन्ध ऋण देने 
सै ही है । यहां तक छि समस्त सोमाररियों का तीन चतुर्थात्ध ऋण देने की रैलों पर बनाया गया है, 
और उममें भी कृषि सम्ब्भी ऋण की सोसाइटियों की सख्या बहुत वड़ी है। 
किन्तु श्रमी तक इस दिशा में बद्ुत ोन परिणाम नहीं निऊले दे । इस श्रान्दोलन का 
आरम्म हो जाने के वाद भा ग्रामीय-ऋण बाबर बढ़ने रद्दे। मन्दी के दिनों में जब क्रिखान को धन देना 
विशेष रूप से श्रावश्यक था, इस श्रान्दोलन ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उप समय सहकारी 
संस्थाओं के साथन प्रगु बने गये ये । श्म शआन्दोलन ने गाँवों के ऋण में जी थोटा-सा भाग लिया है, 
उपका निम्नलिध्ित अर्का से जाँच को जा सकती दे। १६५५-५६ में कृषि समून्‍्धी उधार में ५६९८४ 
करोड़ रुपये के ऋय पिद्ले दकाया थे । उप्र दर्ष ४६६२ करोड़ रफ़्ये के नए ऋण दिए गए । इसके 
श्रतिरिद्रित ईन नए झों में एुराने ऋणों को मी पर्याप्त अनुपात में नया किया गया था। भारत जेसे 
दिशाल छैतफ्ल तथा भारी जन सख्या वाले देरा के लिए यह रकमें बहुत घोटी तथा अलन्त अपर्वात्त हैँ । 
मद्रास हथा दस्वई राज्यों के अतिरिक्त--जहाँ प्राथमिक द्ृरि-सम्बन्धी सोसाइंटियोँ बहुत छूम स्थाज पर 
पूंजी उधार दे सकी दैं, रोप अन्य राज्यॉ--उदाइर्णार्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, श्र विद्यार में 
आयमिक सोसाइटियों की उग्र देने की दर १२५ प्रतिशत जैसी ढँदी दे.। कीं कददीं तो वद 
'५ प्रतिशन तक पहुँच जादी दै।..*+ न्‍ हे 
ते मी इसमे कोई सर्प महीं कि ऋण्गरात पी समस्‍्क किक यतियी माफ फें व्यप्रयद 
रीति से कु सुगम दो गई दे। ऋण सोमाइथियों द्वारा साहकारों का दर वी अपेता सस्ती दर पर ऋण 
दिए जाने के कारण गयों का कण अपेक्षा ऊत सत्ता हो गया है । इसलिए उपार देने चाले छादुझाए 
को भी अपनी दर धटानी बड़ी । इसके श्रतिरिक्ठ मदत्यपूर्ण बात यह दे कि गांवों के झण के विषय में 
साहूकार का एकऋविकार टअ गया और उसका किसानों पर व्यापक पञा ढाला पढ़ गया । दूस्तरे दैजों में 
भी सहकाएिति ने उफ्जिम्वन्ची उन्नति करने में सहायता पहुँचाई दे । वित्ती सोवाइटियों ने विद्धान को 


सहकारी झ्रान्दोलन श्ष्७ 


डाद वो बठाया है। अतण्व अव किसान वो इतना अधिक तथा इतना वार उधार लगा नह्दी पड़गा, 
जितना उपक्रो पहले लना पत्ता या। 

यरि यह भा दोलन अपने को उपार देने के काये तक ही सीमित ने रखता तो ग्रामीण झ्ूण 
दी समस्या घौर भी अधिक अच्छी तरह हल हो जाती | अभी पिधल दिनों से यह अनुभव किया जाने 
लगा दे कि सिसान क वीवन के प्रत्येक पहलू को सदकारिता वी परिधि में ले झ्राना चाहिए । नि सदेइ, 
द््र यठ ग्रालोलन टोक मांग पर यत रह है क्यों के अब बहुध था सोमाइटियों पर क्रम अपिव्राविक 
बल दिया जा रहा है और सदकारी विंत्री तथा सम्मिलित कृषि आदि ब्नो प्रॉत्सादन मिल रहा दे। 

प्रून २--भारत में सहकारी श्रान्‍योलब के सगठत तथा उसके स्वरूप को 
स्पष्ट कीजिए । साथ ही उसके विभिन्‍न श्रयों द्वारा सम्पन्त कार्यों का भी स्पष्टतया 
उल्लेख कीजिए । 

0 ?2--छ्नॉबा० 0९ णहक्ाइ्शाणा शापे धह डाएलपार 0॥08 (०0 
0ुशभाः९ ि0लाशा व जिवाब, शट्थाए णाएएए2 ० ग6 7€5ए९ए१6 ॥065 
एल 9१ 06 शद्मा।0प्र5 ९णाफुणाशां एश्चाड 

५ संगठन (0:880380०0)--मोदे तौर पर इस प्रा दोलन के दो मुख्य विभाग 
हैं। वे हं--रूण भाग तथा ऋण से भिन भय भांग, जिसे ऋणेतर भाग कह सकते 
हैं। फिर इन दोनो के भी कृषि सम्बन्धी तथा गैर कृषि (8०0 880००६७४४)) दो मांग 
किए जाते हूं। नीचे दिए गए नवशे से इस झान्दोलन के रूप का पता चल सकता है। 

सहदारी 0680४ 





| | 
साख समितियाँ केक ते 


|| ॥ ॥ 
कृषि छोख समितियाँ_गेर कृपि साख समितियां. इषिसमरधी कैट 
(किसानों में). (शिल्पियों, बारखानों के. (उदाइरणाथ (उद्ाइरणाथ, 
| मक्ूरों, भादि में) . वित्री, सिचाइ,. सदबारी सो, 
|| ॥ चम्बन्दी मकान बनाने, 
भत्परालीन ऋण सम्रितियों... दीपेक्ञानीद ऋण समितियों भादि).. परिवहन तथा 
सहकारी भूमि बंधक समितियां भौचोगिक 
समितियां) 
ऋणु सहयारी समितियाँ (07०0/॥ 00 ०एथ४४४९४)--दितीय महायुद्ध के 
समय ऋणेतर सहकारी समितियों को उन्लति होने पर भी प्रमी तक प्रमुखत्ता साख 
समितियों को ही है ५ १६५४-४६ मे कृपि-्शाख पमितियाँ कुल समितियों की ६७ ६% 
प्र कुल कृपि-समितिया की ८० ५% थीं । 
ऋणुतर सहकारी समितियाँ ()९०४-०४९१३६ 0०-०एथ७४४९४)--द्वितीय मद्दा- 
युद के दिना घौर उसके बाद इस भादोलन के समठन में कई साथक परिवतन किए 
गए धौर ऋण के भतिरिकत अन्य क्षत्रो में समो दिशाश्रा म विकास हुम्रा । ऋणेतर 
समितियों (007-८४९१६ 8००७६०७) का काय-द्षेत्र बहुत व्यापक है। उसको समझाने 
के लिए हम निम्नलिखित वर्गीकरश कर सकते हें । 








श्ण्घप ., सुवोध भारतोय श्र्वज्ञास्त्र 


(१) ऋण तया विक्रय समितियाँ (फशा०॥8७8० 200 5886 $0लंथा६४)-+ 
(उदाहरणायय, विद्यार्थियों तथा झ्ौद्योगिक श्रमिकी के उपभोवता स्टोर); (२) 
उत्पादन तथा बिड्री सोसाइटियाँ (उदाहरणायं, सहकारी दुग्ध-पूत्ति सोसाइटी, सहकारी 
बुनकर सोसाइटी); (३) टत्लादन सोसाइटियाँ (उदाहरणाय, सहवारी क पि-सोसाइटी, 
सहकारी चकवन्दी तथा पश्य-पातन सोसाइटियाँ), श्रौर (४) समाजरेदा सोसाइटियाँ 
(उदाहरणार्थ, उच्च जीवन, सफाई तथा स्वास्थ्य वी सहकारी सम्रितियाँ; (५) 
आवास, तथा (६) सहकारी बीमा समितियाँ । 

बहुधन्वी समितियाँ ($[0]89ए:७०४७ 500०४०४) ---इस प्रारदोलन में बहुघन्धी 
सहऊारी समितियों की सब्या का बढ़ना एक सार्थक प्रगति है, प्रव यह भ्रधिकाधिक 
प्रनुभव किया जा रहा है कि सीमित सायनों से युक्त एक छोटे ढंग पर काम्र करने 
वाली गांव की पुराने ढग की सोहाइटी बुनियादी तौर पर केवल एक प्रावप्यकता 
पूरी करती है । इससे भ्रागे बढ़कर वह प्रधिक काम नहीं कर सकती । झ्रतएव उसके 
स्थान पर प्रब ऐसी सोसाइटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें सभी भ्राथिक कार्य मिले 
हुए हो । इस प्रकार थी सोसाइटियो को पहले ही सफलतापूर्वक ग्रारस्म कया जा 
चुका है प्र लगमग सभी राज्यो में उनकी सख्या को बढाने के लिए श्रत्यघिक प्रयत्न 
किया जा रहा है 4 

ढॉँचा (8।7700070७) --श्रव हम इस श्रान्दोलन की रचना का प्रध्ययन कर 
सबते हैं । पहले हम उसके विभाग को लेंगे । इप्ि-सम्सन्धी ऋण या तो अल्पकालीन 
अथवा दीवफालीन ही सकता है । ग्रल्पकातवीन सहकारी ऋण की एक प्रकार को तिम- 
जिले सगठन की सधीय रचना (77९0श४ $0070(०७) होती है, णोो निम्नलिखित नवशे 


से स्पष्ट है। 











राज्य सहकारी बैंक 
और िओ,। 
स्द्वीय केन्द्रीय वैक केन्द्रीय थक केद्दीय मेक 
| तल हि 
।|| /०00॥ ॥ (| ॥॥ व हा 80 7 
ग्राम सहृदाद सास समितियाँ आश्मिक साख समिवियाँ 
अभय (प्राम सरकारी समित्तियों को 
आधमिक स्यछ सड्तित्रियाँ प्राथमिक समितियां कदने दें) 


प्राथमिक ग्राम समितियाँ इस समस्त रचना नी श्राथार-श्विलाएँ हैं । कुछ 
आधपम्िक सोसाइटियाँ श्रापत्त में शिल्कर प्रपदी सदस्य पोसाइटियो के ऊपर निरीक्षण 
करने के लिए वेक्गि यूनियन वना सकती हैं, अ्रयवा दुछ सोत्ताइटियाँ कुछ श्रन्य 
व्यवितयों के साथ मिलकर केन्द्रीय बेंक दना सकती हैं । सहकारी आन्दोलन की प्रायिक 
रचना मे केस्द्रीय वैक महत्त्वपूर्ण बड़ी का काम देते हैं । उनका संगठन १६१३ में 
सहकारी समाज अधिनियम (00-०फ९८&४४७ 802९४८०४ 8०६) पाप्त होने के बाद से 
बराबर किया जा रहा है | उनका मुख्य वाये प्राथमिक सोसाइटियों को घन देना झौट 


हद पे ह.१७  आ॥़ कदए हु ६. 4 00) 


उनका संतुलन करने के केन्द्र के रप मं काम करना है। उनवी प्रदत्त पूंजी (70 एक 
(0एश») ठया सुरक्षित कौप, सोसाइटियो तथा व्यवितया बी उनके यहाँ प्रमानतें 
तथा प्रास्तीय सहशारी बैक से लिया हुआ ऋण उनकी काम-चलाऊ पूँजी का काम 
देते हैं । 

इस प्रादोपन की समस्त आधथिक रचना की चोटी पर राज्य म एक राज्य सह- 
बारी बैक (8000० 0०-००९७७४:४४ 90:) द्वोता है। लगभग सभी राज्या में ऐसा एक 
बैक होता है। थह वेन्द्रीय बैंको के कार्यो का सयोजन करवे उनका नियन्त्रण बरता 
है। साथ हो यह राज्य के सहजारी वित्तीय बेन्द्र वा काम भी देता है। यह के द्वीय 
बैंको को झौर उनवे द्वारा प्राथमिक सोसाइटिया को उधार देता हे । प्रावश्यकता 
पहने पर यह राज्य सहकारों बैंक भारत के रिजव बैक प्रथवा प्लौर राज्य सरबार से 
ऋण लेता है । उसको सदस्यता में विभिन्‍वता है। कुछ राज्या में प्राथमिक सोसाइटियाँ 
तथा के द्रीय बैंक दोनों ही उसके सदस्य होते हें । मद्रास राज्य सहकारी बैक की 
सदस्यता वेवल बेनद्रीय बैका तक ही सीमित है । दुछ राज्यो में अपनी ष्यवितगत 
स्थिति में कुछ व्यक्ति भी उनके सदस्य हैं । 

१६५६-५७ मे २३ राज्य सरकारी बेक, ४५१ सहकारी केन्द्रीय बैक तथा 
१,६१,४१० कृषि सास सोसाइटियां थी जिनकी कुल सदस्यता ६६ ब्ाख थी। सह- 
कारिता पर मेक्लेमन समिति (१६१८) ने चोटी के राज्य सहकारी बैको जे तीन कार्य 
बताएं पे-- (2) जनता से प्राप्त घन को सहकारी आन्दोलन को देना, (॥) सम्बन्धित 
सहकारी सस्थांग्रो से लिय गए घन का स तुलन वरना और (॥॥) वेन्द्रीय बैको को 
समर्थन देकर तथा उनका नियस्तण करे प्रान्तीय सहकारी वित का निर्देशन बरता । 
ये प्रव भी इन कार्यों को कर रहे हैं ।४विन्‍्तु अ्र्िल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे 
(१६५४) की प्िफारिशे मान ली जाने के कारण और इन कार्यों म राज्यो के प्रमुख 
साभीदार बन जान रो, इन दैंका के उद्देश्य अब अधिक व्यापत हो गए हं और गेवा 
करन के उतने अवसर उनके हाथ में भोर भी बढ गए हैं । इन वेदों को ग्रव राज्य 
में प्रत्यक् सास-पोग्य उधार साँगने वाले व्यक्त तक पहुँचता है श्रौर सम्बद्ध गामीण 
सापत को योजना के ग्रन्तर्गत्त उ हे यह सेवा करनी है । 

दौवपालीन ऋण सहयारिता के विपय मे बुछ राज्यो में रचना ऊपर जंस्ती ही 
है जैसे पजाव तथा मध्य प्रदेश में । अर्थात प्राथमिक भूमि ब धक सोसाइटियो को 
राज्य सहवार वेक से घन मिलता है। किन्तु मद्रास और वम्बई में भिन प्रकार की 
रचना है। इन दोनो राज्या म राज्य सहकारी बैंक के स्थात पर पृथव्‌ राज्य भूमि 
बाधक बैक हैं, जा प्रायमिक भूमि-बन्जक सोसाइटिपो को सोधे स्वय वित्त या धन 
पार देते हैं। जून १६९५६ /७ में १३ केंद्रीय ओर ३२६ प्राथमिंव भूमि वस्धक बैक 
थे जिनकी कुत काम चलाऊ पूँजी लगभग ३४७४ वराड रुपय थी । 

ऋणुतर सहयारो समितियों भी बित्त के मामले म प्रान्तीय सहकारी बैक के 
साथ सम्बन्धित होती हूं । इस प्रकार की अनेर सोसाइटियो के मामलो मे इस बात 
रे प्रयान किए गए वि उनहा आवश्यक पथ-प्रदर्शव करने और उतको प्रोत्साहन देने 
के लिए सधीय सगठनो वी स्थापना कर दी जाए। कुछ मामलो म यह वित्त या घन 


२५० छुदोघ भारतीय अर्यक्षास्त्र 


उदार भी देतें हैँं। ऋणेतर सहकारी समितियों को यूनियन का यह विकास सहकारी 
बित्री सोत्ताइटियों तथा उपमोक्ता स्टोर सोद्याइटियीं के विषय में विश्ेप हुए से घ्यान 
देने योग्य है । उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश तथा विहार में गन्ने वेचने की श्रतेक यूनियर्ने 
बनो हुई हैं, जी सुधरे हुए किस्म के गन्‍ने तथा खेती की सृघरी हुई प्रणाली का प्रचार 
बरसे हुए, अपने सदस्यो के माल को ठीक-ठीक तुलवाकर उनको उचित कौमत 
दिलवाती हैं । ग्रनेक राज्यों में वित्री सोहाइटियों के कार्यों का संयोजन करने तथा 
उतका सुधार केरने के लिए प्रान्तीय वित्री सब (?70ए7०७ शवए्रहतएट्ठ कव्तथढ- 
४०४) बने हुए हैं; 

उपभोक्‍षता सहकारी समितियों के क्षेत्र मे मद्रास में इस समय उपभोवतापरों 
की ग्रावइयुता कौ सामग्रियों को जुटाने के लिए २० थोक प्रयवा केस्दीय स्टोर 
झूसे हुए हैं । इन थोक सोस्ताइटियों ने विक्री संधो के साथ भी सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया है। इस प्रकार उन्होने इस प्रान्दोल्नन में उपभोवता तथा उत्तादक दोनों के 
दृष्टिकोण में सयोजन स्थापित क्षिया है । धर 

ग्रामीण उद्योग-घत्धो वी सहकारी सोसाइटियों के क्षेत्र में भी मद्रास से रास्ता 
दिखाया है ) वहाँ १६३५ में मद्रास बुनकर सोसाइटी वी स्थापना की गई थी । वह 
राज्य भर की समी प्राथमिक बुनकर सोसाइटियों के कार्यों का सयोजन करके उन्हे 
कब्चा माल भ्राप्त करने में सहायता देती है भौर उनके तैयार माल की विश्नी का 
प्रदन्‍्ध करतों है | वम्दई में भी श्रीध्ोगिक यूनियन इसी प्रकार का भ्रच्छा काम कर 
रही है। 

श्रम्यांस ३--(क) सहकारी संथों3 (ख) वेन्द्रीय सदक्ारी बैंकों $ तथा (ग) सज्य 
सहकारी ईकरों पर सक्षिप्त नोट लिपिर। हि 


छ&५. 3 एक७७ 5805: ७०६६8 0छ+. (6) (00-०फ९७:४७४७ ._ (0४०४४; 
(9) ए७कफनों 00 0फुलबाएछ पिद्य्ो५ 3 खाते (८) 5086 (0-0फुश&(ए९ ऐिशा|(ड, 


(क) सहकारी सब (00-0एशश॥र/४९ एफा०ण7%--सहकारी सघ॒ प्राथमिक हमितियों के 
संव हैं। केवल प्राथमिक ममितियाँद्ी उनकी सदस्य वन सकती दें । वे प्राथमिझ्ध समितियों कै कार्य का 
निरी्रण करने के भतिरिका उदके तथा केंद्रीय 4ैक के वाच, नो इन समितियों को पन देने हैं, कही 
का काम ते हैं) थे सप तीन प्रकार के हो सकते दें--गारटी करने वाले सघ (जैसे बम्तई में) जो 
केन्धय बैक दाग सद॒स्व-समितियों को दिए गए ऋणों वी गारंटी करते दं। निराधक संत पैसे कि 
बस्बर्ड और मद्रास); तथा नेंकिंग संप्र (डेसे कि पंजाब में)। 

(यो केंद्रीय सदकारी बैंक (एल्माएश 0०-०एशधापर छिडागफ)--इनका संगठन 28१९ 
में सहकारी समा अप्रिनियम पास करने के समय से हा किया जा रहा दै। वे प्राथरिक सीसएडटियों 
वो धन देते हैं और निद्देप सरकार करने, दुडिडयों दथा चेकों वो शकेत्रित करने आदि के अन्य बेकिंग 
कार्य भी करते हैं। एक ओर राज्य सफारी बैंक तथा दूसरी ओर आषमिक सोसाउटियों के डक 
आदश्यक्र सब्र कटी का काम करते है + राज्य सइकारा वें केंद्राय 4क यो वित्त देते है शरीर 
बेंडीय रैक अपना शोर से प्राथमिक सोमाइटियों को । 

केन्द्रीय बैंकों की सदस्यता या तो देदव प्राथमिद्य सोमाइरियाँ तक ही सीमिद रखी जा सकती 
हयाइद व्यक्तियों करों मी दीजा सकती दे। इस विषय में मिन्‍द-मिन्न यज्याँ की कार्य-विविर्म 
अन्तर है। मिची-जुली कार्य विधि ऋषिक उपहुतत होगी क्योकि इससे सरकारी छा्होहन को वित्त 
सापत्त अपिक माता में उपचच्च होगे 


सहकारो ग्रादोलन श्शा 


१६५६ ४७ के भ्रत तक बैंकिंग यूनियनों सहित कल ४४१ व द्वीय बस थे । उनरी सदख 
सरणा ३ १० १४४ और हायकारी पूंजी ११० २ करोड रुपये थी। १६५६ ५७ में उहोने १०० करो” 
रुपये की रकमें उधार भें दी। उनमें से बुद्ध वी अपनो शासराए भो है। उनका वाय क्षेत्र प्राय 
बहुत बच्य होता है । अत उनकी सरया बटाने का यन क्रिया जाना चा<९ तिससे वे कुछ दोटे 
चत्र वी अधिक प्रभावशानी ढंग से सेवा कर सकें । 

उनकी मनोदृत्ति वाणिज्यिक वैज्धिय कार्यों में ऋषिक छिऊ फसने वो बनतो जाती है. निमक 
लिए थे उपयुक्त नहीं दें । 


डनय्री एक और मनोगृत्ति झणेत्तः वाव वरने वी भी वनती जा रहा है जैसे उचित सूय्य 
पर खाद्य पटारयों तथा अन्‍य उपभोक्ता माल वा वितरण बरना 

(ग) राज्य सबवारी बैंदा (9६808 00 ठकुछ्-&७४६७ फरत)८5) 

(प्रश्न २ के दक्तर में राज्य सदकारी बेंक्ों का वणन पृष्ठा ) 

इसमें निम्नलिस्ित विवरण भा मिला लो+- 

२६५६ ५७ मे देश में २३ शीप राज्य सहवारी बैंक थे उन सब॒वी पृ जी ७६ करो रु० थी। 

ये सब भारत के रिज्वव बैंद के साथ स्बद्ध दें. तो इस ग्रवार उनके द्वारा आमीण बित्त के 
काय में भाग लेता दै। आ्रावश्यकृता पडने पर उनदो रिजञव दैंद के अतिरिदत राज्य सरकार भो पन 
देवी है। सब मिलाकर उनदा भार्विद्ञ रिविति के द्रीय दैवों वी अपेदा अधिक ठोस है. गत दस वर्षों 
में उनकी बायरारी पूंजी बराबर बट्ती रही है। उनके द्वारा ही लाने व ली पेणगी रत मं में भी वरावर 
वृद्धि क्षे रही ह। १६५६ ५७ में इ्झोंने १२२ ७ करो” रस्ये का रक्सें उच्च में दी जशकि १३५० ५१ 
में उद्देने कुल ४२ करोड़ और १६४६ ५० में [२६ ६ ब्रोट रुपया ही उपार लिया था। इतना तेज़ 
उन्नति श्म कारण सम्मव हों सझ्धी क्योंकि रिजव बढ़ और राज्य सरकारों से उह निरन्तर वित्तीय 
सद्दायता मिलती रदी दै। अपने सदबारी बैंकिंग काय के अतिरित अब कुछ समय से वे वाणिज्यिक 
बैंकिंग दाय भी करते लगे है) इसके झतरिकत वे विभिन्‍न प्रसार को ऋखतर सवारी लोमा”टियों का 
विवास बरने तथा उनबरों वित्त देने वा भी प्रवन करते हु अधिवाश राज्यों मे प्रातीय सहवाएं बैंयों 
ने राज्य सइवारी सम्मेलनों क्रो भी सगठिय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आपस में मिलकर एक 
भारतीय राज्य महकारा पक सप (वतिाक्षा। 80808 00 णफशक0ए९ छिक्या।8 #ै8800॥तणा) 
भी जताया है, जो उनकी एक भैवी समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में वाता बरने के लिए एक 
बामेन मच दा वाम देता है । 

भप्ति बन्धक बेक (7,890 3०74248० ्य)7७) 

अर्न रै--भारत में भूमि बाचक समितियों क उद्ृशया श्रौर कार्यों का दणन 
कोजिए । दे प्रपने उदददय में कहाँ तक सपल हुई हू ? उनकी उपयोगिता बढाने के 
लिए प्राप क्या सुभाव देते है 

(९ ३-905ला0९ शी९ सिटलाकाड ख़त चलते एज व,बाते वताहग8० 
8028९६ ॥0 पाता. छ०जछ जि. १३१९ ९9 57९टट्श्तेल्त जा पाशा कोाल्ल १ 
अभ छाहए०छाणाड तथा १०ा णीश ०0 छा।॥06 फिशा ए0॥5 ? 

भूषि बाघरू बक्तो का रूप (]६६प०७ ० ॥,80त क[०६१४३०७ ए॥0:3) -- 
साधारण सहकारी समितठिया अपनी विशप बनावट के कारण अपने सदस्यो को केवल 
पत्पकालीन हो ऋण दे सकता हं। कितु किसान की दोवकालीन ऋण की आव 
पयकता भी कम महत्त्वपूण नही है । अतएव्‌ यह महसूस किया ग्रया कि दीघकालीन 
ऋण देने के लिए भी सहवारिता के घिद्धात का प्रसार किया जाए ; किन्तु इस विषय 


१५२ सुद्रोध भारतोय ध्रवेशास्त 


में सदस्य वी तिजी ब्यवितगत जमानत पर उधार देवा कठिन था, वर्योकि दीधेकालोन 
ऋटणा का परिमाण अवसर बहुत वद्य होता है श्रौर स्वभावत्या ऋण भ्रधिक समय 
के लिए होते है । 
भारत में उनक्ठा विकाछ्त--भूमि-वन्धक वक्रो के लिए भी मौलिक प्रेरणा जर्मनी 
से ही पित्री, जहां ऐसे वेक कृषि वी समृद्धि में बहुमूल्य भाग ले चुके ये । पजाव में 
१६३० में कम (प्राकिस्तान) में इस प्रकार के प्रथम बैक को स्थावना की गई। वहाँ 
बाद में बुछ थ्रौर वेब' भी खांति गए, डिन्‍्नु वे झीघ्र ही समाप्त दो गए ।+ 
तो भी मारत मे भूमिबन्ध वैक्ों का वास्तविक बार्य २६२६ में प्रारम्म 
हुमा, जब मद्राम में राज्य केद्रीय भूमि-वर्घक बैक की स्थापना की गई। इसके बाद 
बम्बई में १६३४ में प्रास्तीय मूमि-द्वन्धक बैक सोला गया । सन्‌ १६५६-५७ में १२ 
केख्रीय भूमि-वस्धक चक्र थे। उनकी सदस्य सल्या १५१६:५६१; बामचलाऊ पूंजी 
२१ ३२ करोड़ रु० भौर उनके द्वारा दिए गए ऋणों का योग ३ ८० करोड़ रू था | 
उप्ती वर्ष ३२६ प्राथमिक भूमि-वन्धक बैक ये जिनकी सदस्य-#स्था ३,३३,५८६ थी, 
कामचलाऊ पूँजी १२७ करोड श्रौर उतके द्वारा दिए गए ऋर्प २-४ करोड़ रुपए । 
उनके काई---.े भूमि-बन्धक सोसाइटियाँ अपने सदस्यों को उनके पुराने ऋणो 
को चुकाने, उसत्री भमि पर वुझ्नाँ खोदतें था बांध बनाते जँसे स्थायी सुधार-का्यी 
तथा भूमि भोज लेने के लिए उधार देती हैं । 
उनकी वित्त कंसे दिया जाता है ?--वित्त की तीन विभिन्‍न प्रणालियों से 
काम लिया जाता है । सर्वोत्तम प्रणाली, जो मद्रास तथा बम्वई में मानौ जाती है, यह 
है कि केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैक ऋगाशथत्र जारी करता है | इस प्रकार के ऋण-पत्रो 
की राश्य सरकार भारटी करती है। हाल ही मे रिजर्व बैंक भी ऐसे ऋण पत्नी के 
२०% ख़रीदकर इन भूमि-व्न्धक् सोसाइटियों की प्ढ़ायता करता है | इमके ग्रति- 
खित जनता से दीर्पकालीत निश्लेष भी स्वीवार किए जाते हैं ॥ जेब कमी आम भूमि 
बन्धक समितिमी को अपने सदस्यों की ऋण देना होता है तो यह पित्त उनको दे 
दिया जाता हे । 
एक प्रत्य प्रणाली का अनुसरण मध्य अदेश, पजाब और पश्चिमी वगाल में 
क्रिया जा रहा है) दस प्रणाली मे राज्य सहृवारी बेक ग्राम भूमि-बन्धक सोध्ताइटियो 
को धन देता है । उत्तर प्रदेश जेंसे कुछ अन्य राज्यों में ग्राम भृमि-बन्धक सोह्ताइदियाँ 
ऋणा-पत जारी करके अपने लिए पूंजी स्व एव्त्रित करतो है, रिन्‍तु उठवी साख बम 
होने के कारण उनकी अपने ऋण-पत्रों पर प्राय, अधिक ब्याज देहा पटता है । पभी- 
) कभी थे सहकारी केन्द्रीय बैंकों से भी उघार लिया करती हैं। यह भी ग्रच्छी दात 
नहीं है, क्यों क्रि उन्‍्द्रीय येक्रो का घन प्रल्प्रदालीन द्वोता है श्ौर दसे श्रधिक लम्बे समय 
के लिए नहीं रोकता चाहिए । 
वे श्स प्रक्ञार कार्य करते है (घ०फ ११९७ एएफटसंगा)--जय ग्राम मूमि- 
बन्धक सोस्ादटी वा कोई सदस्य दीधेजरालीस कऋणा के लिए प्रार्थना-पत्र देता है तो 
उप्से बहा जाता है कि वह जिस मूमि को रहत रखना चाहता है उसके मूल्य श्रादि थे 
सम्बन्ध में कागज-पत्र दाखिल कर ) मद्राम तथा बम्बई राज्यों मं प्राथमिक समिति 
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भारत में सहकादी ऋान्दोलन को १६०४ में बड़ी भारी झशाएँ लेकर ग्रारम्भ 
क्या थया था| अबे लगभग पचास वर्ष के कार्य के वाद उसको सफ्लताओं का मूल्यां- 
कन क्यि। जा सकता है। इस आन्दोलन से अवेक प्रकार के लाभ हुए हैँ--भौतिक 
अथवा आर्थिक, नैतिक, शिक्षात्मझ तथा सामाजिक । 

इस झान्दोलन का आारम्मिक उद्देश्य ग्रामीण साख वा विकास था। प्रतएव 
अपेक्षाकृत इसका सबसे अधिक विकास उसी क्षोत्र में हुआ है। उस क्षेत्र में स्पष्ट रुप 
से श्रमेक लाभ हुए हैं । गाँव में जिलने वाला ऋण प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सस्ता हो 
गया है । शत्पक्तु रूप से इसलिए कि सहकारी समितियाँ अपेक्षाकृत ब्याज वी दर बस 
लेती हैं, परोक्त रूप से इसलिए वि उधार का यह ओर साधन मिल जाते से महाजन का 
छुकाघिकार टूट गया और उसने भी ब्याज की दर कम लेना झ्लारम्भ कर दिवां। 
इसके झतिरिवत क्सिनों में मितब्यश्रिता, बचत और विनियोजन करने की आदतों का 
भी विकास होने लगा | जो घन पहले व्यथे में हो जमीन में गाड़कर सम्रह किया जाता 
था, प्रव क्रमझ निक्षेपों के रूप में बैंको से जमा किया जा रहा है। 

इस प्रकार महाजन का फ़न्‍्दा अब बहुत बुछ ढीला हो चला है। 

एक और उल्लेखनीय लाभ ऋए की फ़िल्म में हुप्ना है। जहाँ पहले बह प्राम: 
निजी उपभोग के प्रयोजन के लिए ही उधार लिया करता था, श्रव वहू प्रायः उत्पादक 
प्रयोजनो के लिए उघार लेने लगा है, क्योकि सहकारी समितियाँ सामान्य व्ययों के 
लिये ऋण देने को निरत्साहित करती हैं । 

तो भी इसकी यह ग्रालोचना की जाती है कि उपर्युक्त परिणाम अपने परि- 
माण में बडा सीमित हैं और उन्ही सर्वोत्तम समितियों से बुछ हुआ है जिनकी संख्या 
अभी बहुत वम है। यह झाणा भी पूर्ण नही हुई कि ग्रामीण ऋणाग्रस्तता बढेंगी नहीं 
बल्कि पुरानी ऋणग्रस्तता समाप्त हो जायगी । सत्य यह है कि ऋशु सोसाइटियों 
के वित्तीय साधन इतने व्यापक नहीं हैं कि वे गाँवों की ऋणाग्रस्तता के विश्याल परि- 
माणा को एक दम समाप्त कर दें | जहाँ तक किसान वी यत्तेमान वित्तीय भ्रावश्यकता 
को पूरा करने वा सम्वस्ध है, सोसाइटियों का कोप उसके लिए एकदम प्रपयप्ति है 
और उन्होने श्रभी उस पूरी आयश्यकता के एक छोटे से भाग नो हो पूत्ति बी है । 
और आरोलन ने ग्रभी जनसस्था के एक छोटे भाग को ही छुम्रा है। १६३८-३६ वा 
६% परिमाण १६५६-४७ में वढकर २५% हो पाया। इस छोटी-सी प्रतिशत 
वृद्धि को दृष्टि मे रखते हुए सर एम० विश्वेश्वर॑या ने मह टिपणी की थी कि “इन 
सम्बन्ध में जो कुछ भी भ्रव तक किया सया है, वह भूमि-सत्तह को खुरचते के समान है ।” 

तो भी हम इस परिणाम्त वो पूर्णतया स्वीकार नहीं वरते। अब हम उन 
कठिन परावन्दियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों वी झोर देखते हैं, जिनके प्रधीन इस 
आन्दोलन ने प्रगति वी है तो हमे खगता है कि दुछ थोड़े से स्थायी लागो वो प्राप्त 
कर लेना भी उसके लिए वास्ठव में श्रेण की बात है। वह स्थायी लाभ यह है-- 
ब्याज की दर कस होने से किसानो को एवं कशेड रुपये का लाभ हुआ है तथा उधार 
लेने की शैतानी प्रशानी निर्दत पड गई है । अब नियन्त्रित ऋण प्रणाली पर साथारण- 


सहकारो आन्दोलन श्श्र 


तया ऋण दिये जाते है, प्र्थात्‌ अब ऋणो का सम्बन्ध बिन्नी सोसाइटी के द्वारा क्षिसान 
की उपज की विश्री के साथ हो गया है। 
सहकारिता के ऋणेतर मान से लाम और भी भ्विव' हुआ है | सहकारी बिकी 
स्ोगाइटियो ने प्रनेव अनावश्यव विचौलियों को समाप्त कर किसात को अधिक लाभ 
पहुँचाया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना श्िक्री सोसाइटिया बम्यई मे रई की 
सोयाइटियों, तथा मद्रास में घान और तम्बाझू की बित्रो वी सामाइटिया न इतनी 
भपिक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है कि क्रिसानो की झ्राय म पर्याप्त वृद्धि हुई हैं। 
सहकारी भाषार पर छोटे-छोटे सेतो को मिलाजर चकवन्दी सिंचाई, पशु पालन तथा 
सम्मिलित कृषि सोस्ताइटियों ने कृषि को ओर भी अविय उन्नति की है, भिमके 
फलस्वरूप उससे हृपक-वर्ग की आय मे वृद्धि हुई है। गत दशाउदी मे ऋणा क्षेत्र के 
विशस के स्थान पर अब उपयुंवत ऋणेतर सोमाइटियो के विकास को अ्रधिक महत्त्व 
दिया जाने लगा है, जिससे ग्रामीण जनता का जद्गर हित होगा | इस तरह इस ग्रान्दो- 
हन से होने वाले लाभो का परिमाण बराबर बढता जाता है । 


अभी तक हम केवल भौतिव लाभ वे सम्बन्ध मे ही विचार करते रहे हैं । 
इस प्रान्दोलन से नैतिक, सामाजिक तथा शिक्षात्मर लाभ भी बम नहीं हुए हैं यद्यपि 
वे भ्रभी स्पष्ट रुप से दिखलाई नही देते । जहां कही भी सहकारी सोसाइटियाँ बनाई 
गई हैं तिसान को नंतिक रूप में लाभ हुआ है । सर एम० एज० डालिंग (8 है. 
7.. 00008) ने इस आन्दोलन के नैतिक लाभो का इन शद्दा में सक्षेप में वर्णन 
विया है--“एक अच्छी सहकारी समिति मे मुर्शैदमेदाज़ी, फिजूल-धर्ची शराबसोरी 
तथा जुएवाजी पूर्णतया घट गई हैं । भ्रब उद्योग और परिश्रम, थ्रात्मनिर्भरता, स्पष्ट 
2 शिक्षा, मितव्ययिता, स्वावलम्बन तथा पारस्परिब सहायता उनका स्थान 
लेंगे । 

बुछ सहकारी समितियाँ सामाजिऊ सेवा के लिए मी हैं। उदाहरगार्थ अ्रच्छे 
रहेन-महन, प्राम-विकास, सफाई और स्वास्थ्य की सहकारी सोसाइटियाँ भी हैं । इन 
सोगाइटियों ने सामाजिक उन्नति करने म सहायता दी है । इनवे' द्वारा अतेव' सामा- 
जिक बुराइयों , को दूर किया गया है। भ्रप्रत्यक्ष रूप से भी सहकारी सोमाइटिया त 
भनेव' प्रनुचित सामाजिक प्रथाप्रो के प्रचलन को कम वर दिया है। उदाहरणार्थ, 
चूंकि उमके सदस्यों की देवदारी असीमित होने के कारण सदस्यो के ऊपर इस बात 
क्री सतर्क दृष्टि रसी जाती है कि वह सामाजिक उत्सवरो, शरावखोरी, जुए भ्रादि 
स्यमनों मे व्यय व्यय न बरें | 

झउएजिफ उबए कीतिफ जाना के सप्व्था ये! आयी वफ़ अप्यन्त' परिनित्ता कया 
हुप्रा है। उनकी विशेष प्रद्ति वे कारण उनवी माप करना झ्रयन्त कठिन है, इस- 
लिए उसके दीझ परिमाण का निश्चय नही किया जा सझता । तो भी यह कोई कम 
लाभ नही है कि इस दिया म कार्य आरारम्म हो गया है । इस आन्‍्दोलन के सम्भाधित 
लाओों वे सम्बन्ध में जाग्रतति बढती जाती है और इसकी त्रिया तथा प्रतिक्रिया वा 
गाभदायव क्षेत्र बढ़ता ही रहेगा । 

अरन ५--भारत में ऋणेतर सहकारिता द्वारा की हुई उन्नति का वर्णन फीजिय+ 
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0. 5--676 ब्र॥ उ 9648 ण ॥॥ट फाण्ट्र०55 पाबतें& #५ ड0प्र-दश्ता। ९०- 
90९79000 ह। [7032. 

मोटे तौर पर भारत में सहयारिता ने दो विभागी को झपता रणा है--(%) 
ऋण सहकारिता तथा (ख) ऋणेतर सहकारिता | ऋणेतर सहशारिति] वा सूत्रपात 
बाद में हुआ और उसकी उन्नति ऋण-सहकारिता वी अपेक्षा मद है 

द्वितीय महायुद्ध के समय तथा उसके वांद ऋणेतर सहकारिता को अभ्रधिक वन 
घिला और उसने ग्रच्छी प्रगति वी, यद्यपि ऋणा सोमाइटियाँ पहले से ही बड़े श्रच्छे 
ढंग पर वनों हुईं हैं ओर सफलता की दृष्टि से उनका पलडा भारी है। 

आजकल ऋणेतर सहतारिता ने अत्यत विस्तृत क्षेत्र अपनाया है | इसमे कृषि- 
सम्वन्धी त्तथा गैर-कृपि दोनो ही प्रकार की सोत्ताइटियाँ सम्मिलित हैं) हम निम्न 
लिखित वर्मीकरण का अनुसरण वरते हुए उसमें से प्रत्येन्‍ वी उन्नति पर विचार 
करेंगे । ' 

(१) क्रय तथा बिकय समितियाँ ऋथवा उपभौकक्‍ता सहकारी समिततियाँ 
(?:०१8३७७ 4) 526 80ल॑ं०ध९$ 067 (माज्पफ्रटाला (00-०एथ३४४०५)--पअपते 
सदस्यों की श्रायश्यक्ता की वस्तुय्रों को. सहकारिता के श्राधार पर मौल लेने तथा 
बैचने वाली इन समितियों को उपमोक्षता समितियों (0005ए7008' 80ल्‍४८॥25) भी बद्धते 
है । द्वितीय महायुद्व तक इस प्रकार वी ऋणेतर स्ोसाइटियों ने बहुत कम उन्नति की 
थी। पर युद्ध ने ऐसी परिष्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि जिन्होंने इस प्रफार की सोमा- 
इंटियों के वियास्त को प्रोत्माहित क्रिया । सुद्ध के वारहा आवश्यक बस्लुश्रो वी बहुत 
कमी हो गई झोर उनके सूल्य बहुत चढ़ गए । सरकार ने सेसी सोसाइटियों को इस 
प्रकार के कम मिलने वाले माल के वितरण वा कार्य सौपकर उनसों प्रोत्साहित 
क्या । इस प्रकार की सोसाइटियों ने मद्रास में विश्येप रूप से उन्‍्तति की, जहाँ उनका 
विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गया । मद्रास राज्य में इस प्रयार की समितियों ने 
आपस में मिलकर तिल्ा थोक-विद्वो ता सब बताए हैं । 

उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियो ने जो ला प्राप्त किये हैं, उनको ठोस बनाने 
की श्रावश्यक्ता है । इस विपश में इन उपायो से काम लिया जा सकता है--जेयर 
पूँज़ी को बढाया जाय, सुरक्षा कोष को पर्याप्ठ मात्रा में बढाया जाय, सदस्य सख्यों - 
बढ़ाई जाव, व्यवसाय के प्रत्रारो मे विशिल्तता को और भी झछ्िक बढाया जाय और 
सबसे भ्रधिक द्यावश्यरता इस वात की है कि प्राथमिक सोखाइटियी तथा थोक स्टोरो 
के सम्बन्धों मे अधिक घनिष्ठता उत्तस्त वी जाय । 

(२) उत्पादन तथा बिकी समितियाँ (०00८0 0 8.80 802९० 
+०७)--इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य वी माल वी विठी वरना है, जिनका झत्या- 
दन चाहे सहकारी आवार पर किया भया हो या बिना सहवारिता के । इस प्रकार वी 
सहवारी सोयाइटियो के उद्यहरण यह है--द्ृघ की सप्लार्ट, डेरी ता घी व्यवसाय, 
झआमीस्य उद्योग, वुतकरी की सहकारी सोसाइटियाँ। दस ग्रकार वी सोमाइडियो 
ने भी अपने कार्थो वी युद्ध के समय तथा युद्ध के दाद के धर्षों में पर्याप्त मात्रा में बढा 
लिया * जतमें सहकारी विक्ली सौसाइटियों ने उल्लेखनीय उन्नति वी, विश्वेपफर वम्बई 
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(रुई), उत्तर प्रदेश (गन्ना), विहार (गन्ना), और मद्रास (तम्बार्ब्‌) म। उत्तर प्रदेश 
तथा विहार की गन्ना बेचने की सोसाइटियाँ विशेष रूप स उल्वेखनीग्र हैं। उनवा 
संगठन करन वा उद्देश्य गस्ना उत्पादुका को गन्ना मिला के झोपगा से बचाना तथा 
गन्ने की क्समि म उनति करना है । वस्वई की रूई विक्री सासाइटिया भा सफल 
सहयारी बिल्ली का भ्रच्छा उदाहरण उपस्थित करती है, । 

(३) उत्पादन समितियाँ (?000;.000० ५०ल८॥९३) --डपदन समितिया न 
पिछले वर्षों म छोटे-छोटे खेता को एकत्रित करक चकरदी करन सिंचाई, भमि-सुधार 
तथा भूमि को बसाने के कार्यो में पर्याप्त उन्‍तरति की है । स्ाद्य तथा श्रौद्यागिक फ्सतो 
के उत्पादन को बढ़ाने की झावश्यकता से इन समितिया को वहुत बन मिला है । छोटे 
विसानों म सैती के सुधरे हुए तरीका का प्रचार करने वे लिए भा वेह सर्वोत्तम साधन 
प्रमाशित हुई हैं । इस क्षेत्र म सबसे बाद में सहकारी इृषि श्राई है और इसम रुचि वढ 
रही है। विशेष रूप से भ्रखिल भारतीय काँग्रेस के नागपुर श्रसिवेशन म सहवारी 
कृषि सम्बन्धी पारित सरलप के बाद से इस ओर विश्यप रुचि दीले पडी है । इस पर 
देश मे भयरर वाद-विवाद भी चल पडा है। इस प्रतार बी समितिया को आर्थिक 
भनुद्दान, विश्ेपज्ञ कर्मचारियों की सेवा तथा उत्पादन मे आवश्यर्व वस्तुएँ श्रादि देकर 
विशेष रूप से प्रात्माहित किया जा रहा है । 

(४) समाज सेवा समितियाँ (80०0 807ए70० 500९०5)--समाज-सैवा 
समितियों मे श्रधिक उत्तम जीवन, ग्राम उन्नति सफाई तथा स्वास्थ्य वी सहकारी 
सोमाइटिया को सम्मिलित किया जाता है। उनरी सख्या झ्र्षिक नहाते हुए भो 
उनको अधिवाधिक सरकारी स्वीकृति एवं मान्यता मिलती जाती है। सहकारी उत्तम 
जीवन वी सोसाइटियो का विशेष रूप से पजाब में बड़ी भारी सक््या म सगठन क्या 
गया है। इन समितियों का उद्देश्य सामाजित बुराइयों को दूर करता मितव्ययिता को 
बढ़ाना तथा देहात की सब भ्रक्रार से उन्‍्तति करना होता है। पश्चिमी बगाल मे 
सनेरिया-निपन्त्रण सोसाइटियाँ हैं, जो जगलो श्लौर भीला को साफ करती, तथा कुपन 
वाँटती हैँ! उत्तर प्रदेश म वहुधधी सोसाइटियो द्वारा बहुत सा विकास-काय करने के 
लिए कई कई गाँवा के खण्डो को ले लिया गया है । 

(५) श्रावास सहकारी समितियाँ (प्०पषण8 (०-०एष४॥ए०४)--आवास 

सहकारी समितियों ने वम्बई और मद्गास में अच्छी उन्नति की है । या तो उनका बम्बई 
मे समान भागोदारो के आधार पर संगठन किया जाता है प्रभ्नवा मद्रास के समान 
व्यविनपत स्वामित्व के आ्राधार पर अनेक स्थाता गे सहकारी नर्गठो की योजना चल 
रही है। झरणाधियो को तत्काल बसाने वी आवश्यकता से उसे शऔौर भी अ्रधिक बल 
मित्रा है। सरवार भी भवन निर्माण सोसाइटिया को ऋणा देकर उनकी सहायता 
बरतो है। 

(६) सहकारी बीघा समितियाँ (00 ०फुटाबधएढ ]0507थ7०९ $006४९०- 

सहकारी बीमा समितियों ने भी अच्छी उन्नति वी है । इनम से पाँच ९2083 
सोगाइटियां हैँ । मद्रास म एव सहकारी झाग तथा साधारण बीमा सोसाइटी भी बारी 


बर रही है । 
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ऋणेतर सहकारी सोसाइटियो के उपर्युक्त पर्यवेक्षण से यह साफ पता चलता 
है कि सहकारिता के इस भाग पर अब पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जा रहा 
है और उनकी उन्नति प्रशसनीय मात्रा मे हो रही है । तो भी उनके शौर विकास के 
लिए अभी पर्याप्त क्षेत्र बाकी पडा है। 

प्रश्त ६--भारत में बहुघंधी सहकारी समितियों के विकास के पक्ष में यूक्तियाँ 
दीजिए । इनके विकास के मार्ग में श्राने बाली सम्माबित कठिनाइयों का भी उल्लेख 
कीजिये । 

(0. 6-/3॥6 ००( श ८52 [00 [#९ 0९एश०फाशत एण 0ए॥-फएफ्05९ 
€०-फ्श्स्श्ाएश्ड ॥ ॥979,. चिल्राणणि शा खत्ांता065 [029 0० ७९ शाएएए॥7- 
#शश्त, 

प्रस्तावना--प्रह महसूस किया गया है कि ग्रामीण जीवन की समस्या केवल 
वित्त प्राप्त करने वी ही नही, वरन्‌ उससे कही झधिक व्यापक है और इसलिए उसको 
स्वग्राही रूप मे ही सुलफाया जा सकता है । वास्तव मे अपरिंमित दायित्व के ग्राधार 
पर सीमित साधनों से छोटे ढग पर काम करने वाली तथा किसान की केवल एक 
भ्रावश्यकता को पूरा करने वाली छोटी ऋण-समिति ग्रामीण जीवन में पर्याप्त सुधार 
किस प्रकार कर सकती है ? 

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वग्राही प्रयत्त करना झ्रावदयक है। 
इस कार्य को केवल बहुधधी सहकारी सोसाइटियो का निर्माण करके ही किया जा 
सकता है । केवल इस प्रकार की सव काम करने वाली सोसाइटी ही आमीएा जीवत 
की समस्या को अपने सम्पूर्ण रूप भे सुल'क्ा सकती है । 

बहुधधी सहकारी समितियों के पक्ष में युकतियाँ (088० 06 ७ व 
एण056 (१0-09०:७४४४८७)--३स प्रकार बहुघधी सहकारी समिततियाँ गाँवो की सभी 
आर्थिक आवश्यकताओो को पूर्ण करने वाली “व्यापक दाता” (/एफ़एथ/अा। 7%0णां०८०) 
हैं। निम्नलिखित तक इन बहुधधी सहकारी समितियो के पक्ष में दिये जा सकते हँ--- 

(१) यह महसूस किया.जाता है कि जब तक साहूकार के सभी कार्यों को 
एक अकेली एजेंसी दही करेगी, तब तक उसके बिना काम चलाना कठित होगा। 

(५) उत्पादन तथा वित्री से सम्दन्धित हुए बिना ऋण प्रशिक्षित किसान के 
लिए ऐसा खतरनाक लालच है, जो ग्रतेक दार उसके भ्राथिक पतन का कारण हो 
सकता है। 

(३) एक ही गाँव मे कई भिन्न-भिन्न सस्थाओ का सचौलन करते के लिए 
हिंसाव तथा व्यवसाय का आवश्यक ज्ञात रखने वाले शिक्षित कार्यकर्ताओं की भारी 
कमी है । 

(४) कार्य के परिमित क्षेत्र मे अवेतनिक कार्यकर्ताओं से काम कराने वाली 
इंफीसेन की पुरानी विचारघारा से ठीक काम नहीं चला। समाज के छोटे श्राकार 
के कारण धोडी भी हाति बे सहत करना कठिन है । 

(५) बहुधधी समितियों द्वारा क्यें जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के व्यवसाय 
एक दूसरे की सहायता करेंगे और यदि उनमें झ्ै कुछ को भी सफलता मिली तो वे 
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* बुछ प्न्य वार्यों में मिली हुई असफ्लता वो संभाल लेंगे । उतार चढाव में जो बुछ 
सोया जायगा यह सब मिलाकर पूरा हो जायेगा ।” 

(६] भ्रत में एर वहुधघी सोसाइटी अपने स्ट्भाव से ही विसान के मार्ग 
भाने वालो सभी विभिन्‍न समस्याओझो को सूव अच्छी तरह समझे सबेगी । इस प्रवार 
हम ग्रामीण जीन का सर्रोगीण पुन्निर्भीण बरने के लिए बहुधन्घी सहयारी सभा 
भाद्श एजेंसी होगी! 

फडिनाइयाँ ( 00ए065)--बहुवधी श्रावार पर सहकारी समितियाँ सोलमे 
के मार्ग मे अनेक कडिनाइयाँ भी हैं। फिर इस परिवतन के सम्बन्ध में अनेव ध्यक्तियों 
को वुः प्रापत्तियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) एवं बहुधधी समिति यो चलाने के लिए झधिनः अच्छे सगठावर्त्तामा 
मी भावश्यवता होती है। इस रामय जब सीधी सादी ऋणगा तथा भश्रन्य प्रवार वी 
सोसाइटियों वे लिए भी वार्पकर्त्ताप्रों वी पर्याप्त सख्या नहीं मिलती तो स्‍प्रधिव और 
विविध वार्यों वाली बहुघधी सोसाइटियो रा प्रवन्ध बिस प्रवार किया जा सकेगा २ 

(२) इसमे एवं खतरा यह भी है कि प्रपने भारी-भरक्म काम के बारण 
सीधै-सादे गाँववाले उन्हे न समभने के कारण उनमे सम्मितित होने से शायद इनयार 
कर दें। 

(३) उसके एवं व्यवसाय म घाटा होने पर उसबे दूसरे व्यवसायों पर भी 
स़तरा भा सबता है । 

(४) उसके बायं-क्षेत्र बे विशाल होने वी पझसुविधाएँ भी उसके सासने भा 
सती हूँ। उदहरणार्थ, यह हो सत्ता है कि सदस्य एक दूसरे को न जानने वे वारण 
एक दूसरे वा विश्वास न करे | वास्तव में पारस्परिक जान पहचान तथा विश्वास ही 
सहवारिता वे स्‍झ्ावश्यव तत्त्य हैं । 

(५) बहुधधी समितियों बा सीमित दायित्व भो उनवा एक और श्रापत्ति- 
जनक रूप है, क्योकि उससे सहतारिता वी भावना निवल पड जाती है। 

(६) इसके विरुद्ध एब-उद्देश्य वाली छोटी-सी ग्राम इकाई एक शिक्षा-सस्था 
पा वाम भी देती है । 

निष्कर्ष (007णए४०॥)--लाम तथा हानियो के उपयुंवत्त विवरण से यह्‌ 

जाहिर है जि तराजू का पलडा बहुधधी विचार वे पक्ष मे ही सुकता है । अब भारत 
मे इस विचार बे समर्थकों वी सख्या बरावर बढती जाती है। प्रतएव इन सोसाइटियो 
की सस्या भी शीक्रदापूर्तत बढ रही है । उदाहरणायं, १६४५-४६ मे उतवी संख्या 
उत्तर प्रदेश में ६,६६२ थो जो १६५५-५६ म ४१,६०० हो गई । बम्बई म यह सख्या 
१६४५-४६ मे २६४ से एकदम बढ़पर मई ३१, १६५३ थो ३,६६५ हो गई। 
१६४६-४० बे! धन्त मे बहुधधी सोसाइटियों की सख्या कुल मिलावर २६,५२५ थी। 
उनके सदस्यो वी सख्या १५ सास तथा वायंकारी पूँजी ४ बरोड रुपय थी । इस समय 
सबसे प्रधिक उल्लेखनीय उन्नति उत्तर प्रदेश ने की । इसके बाद बम्बई, पश्चिमी 
बगाल तथा मैसूर भाते है । 


श्द्ृ० सुवोय भारतीय धर्थश्ास्त्र 


ग्रह्न ७--भारत में सहकारी ज्रान्दोलन की धीमो प्रगति के वारण बतलाओ॥ , 
» इस ध्राग्दोलन को बल पहुँचाने के लिए श्राप क्या सुभाव दे सझते है ? 
या 
भारत में सहकारिता-प्रान्दोलन को प्रगति का संक्षिप्त वर्णव फोजिये । 
(मद्रास "४८) 
(९ 7--4९९०एाई ७ झठज्त फ़ाण्ड्ा555 ण॑ 06 (7०-गरृशाद्र/४९ धए७- 
गाशां 7 009. ११क्ं ध्यटटष्टशघ्या0ण5 ॥406 १०० 00. णीश 40 5#लशाशए/शा 6 
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(०क्व5 १58) 
युद्ध तथा युद्धोत्तर बाल में उत्पन्त हुई असाधारण परिस्थितियों मे बल पाकर 
पिछले दिनों इस थ्रान्दोलन को जो श्रसाधारण उन्नति हुई थी उसको यदि न गिनें तो 
सहकारी झान्दालन की उन्नति बहुत ही असत्तोषजनक हुई है । उप्तको हानि पहुँचाने 
चाले कारग्गो को मोटे तौर से दो विभागों में वाँठा जा सकता है--एक तो प्रतिकूल 
बाह्य परिस्थितियाँ, दूसरे श्रान्तरिक दोष 

बाह्य कढ़िनाइमाँ (४/०घ ॥)7ढ0प्रा४६8)--इस झाान्दोतन के मारे में ' 
आने वाली वाह्य कठिवाइयों में सबसे पहला स्थाव भारतीय जनता के अज्ञान तथा 
जिरक्तस्ता को दिया जा सकता है। सबंसाधघारण सहकारी सिद्धान्त के श्रर्थ तथा उसकी 
सम्पूर्ण सम्भावनाय्रो को ठीक-ठीक नहीं समक पाते । उतके लिए सहकारी सोसाइटी 
एक सस्ते साहूफार से ग्रधिदः छुठछ भी नही है । इस प्रतवार इस प्रान्दोलन के विकास 
के लिए मूल प्रेरणा देने वाले व्यक्तियो का एकदम झ्रभाव है। 

इस अभाव के कारण इसकी गति स्वभावदया मन्द है। सरकार ने उसके 
सम्भावित लाभो को समझकर यह वार्य स्वय हो झारम्भ किया झौर इसके लिए प्यल 
करना आरश्म कर दिया । फलस्वरूप इस पर सरकार वा नियन्त्रण आवश्यझता से 
आधिक हो गया, जो भ्रव इसके स्व॒स्प विकास में वाघक' कं गया है । 

निहित स्वार्थ वातों दो ओर से भी इसका प्रयल हुमा है, जैसे गाँवों में 
उधार देने वाले महाजन इसकी उन्नति के मार्ग में रोड़े अटवाने के सभी प्रतार के 
प्रयत्व कर रहे हैं । 

१६२६ में आरम्म होने वाली भग्रकर आर्थिक सन्‍्दी ने भी इसके अ्रतजाने ही 
दबा लिया । इससे इस झआ्रान्दोलन वो केवल प्रयद्धि ही नहीं रुगी, वरन्‌ उसके फल 
स्वरूप वडी गड़बड़ी और तिराशा उत्पन्त हो गई, जिसे द्वितीय महायुद्ध आरम्म होने 
पर ममृद्धिकाल में जीता जा सका । 

श्राग्तरिक दोष (रट्लाओं 70737030:५)---इन कठिनाइयों तथा प्रतिकूल 
परिस्थितियों के अतिरिक्त, जितके विरुद्ध इस श्रान्दोेलन को सदा ही युद्ध करना पडा, 
उस तरीके को भी बहुन कुछ दोप देना पदेगा, जिससे इस झान्दोलन वा सचावन तया 


विकास किया गया। 
(१) प्रवम तो द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने तक सहकारी आन्दोलन के ऋण- 
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दत्त पर आवश्यकता से अधिक बल्ल दिया जाता था किन्तु जब तक सहकारिता वे अन्य 
बार्यों, श्रय विक्रय ग्रादि की सहायता से >पि कार्य फ़ो लाभजनऊ पेशा नहीं बनाया 
जाता, तब॑तक केवत सहकारी-ऋण सोसाइटी ही अकेली अधथिर सफ़द नहीं हो 
सकती । भारत में सहकारिता को इस बुनियादी कमी वो अब महसूस किया जा रहा 
है। “प्रव यह सम मझा गया है कि सहसारिता दा वास्तविर उद्देश्य मनुष्य वा 
सम्पूर्ण रूप--उसके व्यक्तित्व, ग्राचरणा समाज तथा जीवन के प्रति दष्टिफोग--मे 
परिवर्त्तत करना है” (रसेल रिपोर्ट) । भ्रभी तक झपने इस सवग्राही रूप म सहकारिता 
वो बभो नहीं समभा गया था । 

(२) प्राथमिक इज़ाइयो का आज दी तक प्राय बहुत छोटा रहा है । 
उनका वार्य-क्ेन बहुत सीमित तया दायित्व असीमित रहते हुए ग्रवैतनिक कार्य- 
कर्ततात्ना से भ्रत्मधिक झाशा की जातो रही है | सोसाइटिया वे सफलतापूर्वक कार्य 
बजे के मार्ग मे इत सब बातों की प्रतिवूत प्रतिक्रिया होना अनिवाय था । 

(३) प्राय समितियों का प्रयस्ध ग्रनजान बिना सीसे हुए ऐसे पदाधिकारियों 
के हाथ में रहा है, जो उनको सौपे हुए वार्य बे लिए एक दम अग्रोग्य थे । 

(४) प्नेज़ समितियों पर दलबन्दी तथा ऋणडों की ग्रापत्ति भी झ्राती रही 
है।या तो ऐप्ती सोसाइटियाँ अधिक काम नहीं करेगी प्रथवा उतम ऋण देने मे पक्ष- 
पाव तथा भाई-मतीजावाद उत्पन्न होकर उनका लाभ कुछ पक्षपात जिये जाने वाले 
सदस्यों को ही पहुँचेगा । 

(५) युद्ध के द्वारा अनुशूत परिस्थितियाँ उत्सन्‍्न होने से पहले तक अनेवा 
शोसाइदियों वो दक्शा का सबसे प्धिकः असतोपजनक लक्षण यह था कि उन पर ग्रत्य- 
परिक बकाया (0७०४८) चढ़े हुए थे । ऋणों को ठीय समय पर कभी नहीं चुवाया 
जा सकता था, और इसके फल्नस्वरूप उधार वी रकम बढती गई । प्रवन्धक लोग 
ऋण न चुकाने वावों थे विरुद्ध कार्रवाई करने मे प्राय सक्रोच करते थे । 

(६) इसके प्तिरिक्त पदाधिकारी लोग अक्सर इस प्रवार के नयती हिसाब 
भी रखा बरते थे जिसम बकाया रक्मो वो कम दिखताया जाता था। इसवे' लिए 
उपरी दिखावा, भाड-पाछ जरूरी थी और यह गलत तथा दोषपूण झाडिट के कारण 
ही सम्भव था। पुराने ऋणो को खाते म चुक़ता दिसलारर नए-मए भडे ऋण नए 
ऋण खाते मे लिस दिए जाते हैँ । इस प्रकार वसूली को दर भी भ्रच्छी दिखा दी 
जाती है भ्रौर मए ऋण देने की प्रगति भी । दोपपूर्ण लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के 
बारण बेईमान प्रवन्धवा द्वारा गवत भी होते हैं । 

(७) इसवा एक झौ र दीप है पूंजी के लिए बाहिरो साधनों पर निर्भस्‍ता। अधिकाश 
सोसाइटियाँ बचत तथा मितव्ययिता की आदते बनाने म असफल रही । झतएय उनके 
भाग जमा बहुत कम आ पाती है। सभी राज्यों में सहकारी समितियों वे पाप काम- 
चलाऊ पूंजी वी स्थिति का विश्लेषण वरने से पता चलता है कि प्राय ११ राज्यों म 
वामचत्राऊ पूँजी का निक्षेपो के साथ ग्नुपात प्राय ६९%, का है | इसलिये सहकारी 
सोमाइटियो को पूँजी के लिये केद्रीय वित्तीय एजेंसियों के ऊपर निर्भर रहता पड़ता 
है। इसो बाराण सदस्यो को जो ऋण ये देती हैं उन पर अधिक ब्याज माँतने को ये 


530 सुवोध भारतौय श्रयत्रास्त्र 


विवश हैं। वही-कही वो १९:४%५, वल्कि १५% ब्याज तक (जैसे उत्तर प्रदेद और 
पश्चिमी क्याल में) लेतो हैं । जद तक प्रायमिक सोसाइटियाँ अपना धन गेर-सदस्यो 
से लेंगी, या माध्यमिक सहकारी सोसाइटियो से उघार लेकर पूरा करेंगी, तब तक 
ये श्रद्धं सहकारी संस्थाएँ ही वनी रहेंगी । 

(८) राज्य-बैक, केन्द्रीय वैक जैसी माध्यमिक सस्वाएँ भो--जों इस प्पूर्ण 
संगठन प्रे बहुत आवश्यक संयोजक कटी हें--दोप-शून्य नही होती । उनदी सद्या मी 
अपर्पाप्त है। केन्द्रीय बेंको का काम अत्यधिक फैला होता है और उनको बहुत बढ़ें 
छेभ्र वी सेवा करनी पडती है। ये दोनों ही प्रकार की सस्थाएँ केवल सहकारी व्यव- 
साय पर घ्याव देने की अपेक्षा साधारण वाशिज्यिक कार्यों की ग्रोर अधिक ध्यान दे 
रही हैं। किन्तु वे वाणिज्यिक कार्य-वलाप के स्वेदा अयोग्य होती है । 

आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के सुकाव 
($प्8४०४७०75$ [ण शिक्षाहाका।एड 6 १०ए४7९7/) 

विन्तु इतली अधिकर कठिनाइयों तथा दोषों के होते हुए भो हमवो निराश होने 
की धावद्यक्ता नहीं । सुधार के निम्नलिखित मुख्य कार्यो वो लाम के साथ ग्रपताया 
जा सकता है | इनको अपनाने से वाह्य वेठिनाइयों के अतिरिक्त झान्तरिक दोषों पर 
भी विजय प्राप्त की जा सकेगी । ; 

(१) इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है प्राथमिक सोमाइटियों का बहुपभी 
आचार पर पुनः संगठित किया जाना । एक उद्देश्य वाली पुराती सोसाइडियों के स्पाने 
पर अनेक उद्देश्यों बाली सहदारी सोम/इंटियों की स्थापना वी जानी चाहिए | 

(२) ऋण के क्षेत्र मे इस बात .का ध्यान रखा जाय दि ऋण देशल उतपदक 
उद्देश्यों के लिए ही दिये जाएँ, भ्रन्य ग्रावश्यक्ताझों के लिए कम से कम । विन्तु वक़ाया 
ऋशगां को जहाँ कही भी हो, कम विसा जाय । नए ऋण श्रामतौर पर जिन्‍म की 
शक्ल भें दिए जायें ताकि यह आ्राश्वासन रहे कि उनका उपयोग उसी कार्य में किया 
जाग्रेग़ा जिसके लिए उनत्री स्वीएति दी गई है | 

(३) सहवारी सोमाइटियो के विभिन्‍न वार्यों में से इफिल्यत्वादनों की सहकारी 
विश्ली के विक्षार्र पर पिशेष घ्यान दिया जोता चाहिए 

(४) वत्तेमान केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी वेंसें की पुनः संगठित क्रिया जाता 
चाहिए। दस समय केन्द्रीय बैंको को बहुत वड़े क्षेत्र मे काम करना पड़ता है, जिससे 
वे अपनी सम्बद्ध सभी सीसाइटियो का निरीक्षण नही कर पाते । झतएव इनसे कुछ 
छोटी बैंकिंग गूनियनों की स्थापना वी जानी चाहिए । इस प्मस्त आन्दोलन वा मार्य- 

दर्शन करने में प्रान्दीय सहकारी बैंक की भ्रव वी अपेक्षा अधिक भाग लेवा चाहिएं। 
इन केन्द्रीय सस्थाओों को अपने पास पर्याप्त घन बनाए रखना चाहिए तथा प्रथम शेणी 
के वाणिज्यिक बैको के साय नो सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए, ताकि वे इस आन्दोलन 
वी अधिक सेवा कर सकें। इसके अतिरिक्त भारत के रिजर्व देंक को भी राज्य सह- 
कार्यो वेक्ो को ऋण देन तथा उसी हृण्डियो पद दुवारा वह्दा लेने के लिये अधिक 
तंयार रहकर अधिक उद्यर नीति का अनुसरण करना चाहिए। ९ 
(४) सोसाइटियों को वही अधिक झाजा से स्थानीय बचत अपने यहाँ झा 
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कराने का यत्न करना चाहिए । इससे वे अ्रपने सदस्यो को सस्ती दर पर उधार दे 
सर्वेंगो भौर विना बाहरी एजेन्सियो की सहायता पर अधिक निर्भर हुए अपना कार्य 
कर सकेगी ! 

(६) सहकारी विभाग के करूंचारियों को ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा वेविग 
झौर सहकारिता म अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे श्रपते कार्य को 
भी भी प्रकार निभा सर्वे । यह खुशी वी वात है कि शुरूआत हो चुकी है और 
१६५२ में पूता म सहकारी कमंचारियो के लिए एक भखिल भारतीय प्रशिक्षण बेन्द्र 
खुल गया । इसे रिजर्व बैक प्रॉफ इण्डिया ने छुरू दिया और घन दिया । मध्यम भ्रेणी 
के कमंचारियो की ट्रेनिंग के पाँच केन्द्र पूना, मद्रास श्रौर पूसा झादि नगरो में खाले 
गए हूँ । प्रन्य दो बेन्द्रो का प्रयध भी हो रहा है । 

(७) सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी बार्य वरने वा 
स्वय्र जनता में ही उत्साह उत्पन्न बरने के लिए सभी प्रकार के सम्भव प्रयत्न किए 
जायें । ऊपर से भम्मोरने से कोई विशेष काम न चलेगा । इस भ्रानदोलन की सफ- 
लता के लिए जनता म सच्ची सहकारी तथा जनठन्त्री भावना का पहले से ही उप- 
स्थित होना बहुत झावश्यक है । 

भारत म भी सरकार उपयुक्त कार्यविधि पर चलने का कई वर्षों से यत्न कर 
रही है। उसने सहरारी आन्दोलन को बलशाली बनाने तथा इसवा प्रसार बरने की 
योजनाएँ वनाई हैँ । प्राय कई राज्या म ऐसी सास्थाप्रो वी स्थापना की गई है, जिनसे 
सहवारी सस्याप्रो तथा इस विभाग के कमचारियो को ट्रेनिंग दी जा सके। सरवार 
भौर रिज़व बैक दोनो ही भव इस भ्रान्दोलन को धन देने के लिए पहले वी भपेक्षा 
भधिव तैयार हो गये हैं । बहुधधी सहकारी सोसाइटियो का प्रसार करने पर विशेष 
बल दिया जा रहा है । 


अरन ८--भारत में सहकारी भ्रान्दोलन में नई प्रवृत्तियो को परीक्षा कीजिए 
झोर पचवर्षोष थोजनाप्नो में उसे दिए गए महत्त्व की चर्चा कीजिए । 

(९ 8--फपशांतर 7९९९ एशातेड भा दी€ (० 0एशशाए९ १ 07शाशा घर 
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दूसरा महापुद्ध होने के समय से सहकारी आन्दोलन की प्रगति तेज रही है। 
इस दौरान म बई महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियों उदय हुई हैँ और इनमे से अनेक विशेष रूप से 
उल्लेजनीय है, जो पिछले कुछ वर्षो मे, खास तौर पर स्व॒तन्त्रता के ब्राद भाई हैं । 
इनम से प्रमुख प्रवृत्तियों को हम गिनाएँगे झौर उनकी परीक्षा करेगे। 

पहनी प्रवृत्ति तो जाहिरा यह हैँ कि पिछले १५ वर्षों मे विकास वी गति 
तीव्र हुई है। झविभाजित भारत में १६३८ ३६ मे १ २२,००० समितियाँ थी । उनकी 
सल्या विभाजित के बाद १६४८-४६ म॑ केवल भारत मं १/६४,००० हुई भौर 
१६५६-५७ मे २,४४,७६६ हो गई । इनवी सदस्यता तथा काम-चलाऊ पूंजी में भी 
वृद्धि हो रहो है। यह बडा अच्छा लक्षरा है । 

दूसरे, राज्य इस आन्दोलम मे अधिकाधिक रुचि सेने लगा है । यह बात अनेक 
तरह से प्रवट है। युद्ध-छाल तथा युद्धोत्तर कमी के दिनो मे कमी के माल वा दितरण 
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करने से सरकार ने सहकारी समितियों को चुना । श्धिक अन्न उपजाओ प्रानदोजना 
तथा अन्य योजनाशो के ग्रन्तगंठ वित्तीय सहायता को सरकार सहकारी झान्दोलन के 
हाथ मे देतो रही है । इधर राज्य सरवारें राज्य सहकारी वैक तथा वेन्द्रीय बैंक ज॑र्सी 
केन्द्रीय एजेन्सियों की शेयर पूंजी को दृढ़ बनाने के लिए वड़ी-बडी राशियाँ देने लगी 

हैँ । पच्रवर्षीय योजताग्रों मे भो सहकारी सस्थाप्रो के विकास को प्रमुख स्थान दिया 
गया है । 

एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि ऋण देने के पहलू से हटकर ग्रव इस 
आन्दीलन से विशिन्‍न प्रकार के भ्रन्य कार्पों चर जोर डाला जाने लगा है) सदसे 
ज्यादा प्रगति उपभोवता सहबारिता में है। अ्रविभाजित भारत में १६३८-३६ में 
केवल ४०० ऐसी सस्थाएँ थी जो केवल भारतीय सथ में १६४७-४८ मे ४,५४२ हो 
गई | बुनकर भर ईख-उत्पादक सोसाइटियो, दुग्ध यूनियनों तथा श्रन्य कुटीर उद्योग 
सम्बन्धी सहकारी सस्थाग्रों की सख्या और कार्यों में भी बडा प्रसार हुमा है। अनेक 
नई दिशाओं में भी सहकारी कारंबाई ब्रारम्भ हुई है, जंसे श्रम, आवास, परिवहन, 
लेती, बीमा ग्रादि मे । इस प्रकार इस आन्दोलन में विविधता शा गईं है शोर यह 
बहुत्त अच्छा है) 

इायद सबसे भ्रधिक उल्लेखनीम प्रवृत्ति एकागी सोसाइटियो वा बहुधंघी सोस[- 
इटियों में परिवर्तन हैं । भव पुरानी साख सोसाइटियों को बदला जा रहा है और नई 
सोसाइटियाँ बहुधधी आ्राधार पर बनाई जा रही हैं । यह बडी लाभदायक प्रवृत्ति है 
क्योकि यह ग्रामीण समस्या की सर्वांगीर सम्बद्ध मावना को व्यक्त करती है । 

सहकारी सस्थाग्रों की कारंयाई के अधिक बड़े क्षेत्रों श्रौर परिमित दायित्व 
की शोर भी प्रवत्ति है; जबकि पहले छोटे क्षेत्रो तथा भपरिमित दायित्व की प्रवृत्ति थी। 
जबकि १६३८-२६ में कृषि सोसाइटियो की कुल सख्या की कुल ८% परिभित दापित्व 
की थी, १६४६-४६ में ये कुल को ४५% थी । तव से भ्रव तक उतका भ्नुप्रात भर 
भी बढ गया होगा । यहू इसलिए कि अधिक बडी सथा व्यापक सोसाइटियाँ बन 
रही है । 

इधर रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया इस प्ान्दोलन में उत्तरोत्तर प्रधिक रुचि लेने 
लगा है । इसका मार्म-दर्शन करते के अतिरिक्त यह अ्रधिक्राधिक वित्तीय सहायता 
राज्य सहकारी वैकों को देते लगा है । 

प्रचवर्षीय योजनाओं में सहकारितों को भ्राम-विवास के लिए भी गौर कुटीर 
तथा छोटे उद्योगों को बढाने के लिए भी एक प्ररुंख और केन्द्रीय ईवाव दिया गया 
है । (इसके ब्यौरे के लिए योजना के अध्याय में आवश्यक अ्रश देखिए ।) 

ग्रामीण ऋशा सर्वेक्षण में जो सर्वेसे महत्त्वपूर्ण मुआाव रखा, वह बह था कि राज्य 
वो विभिन्‍न स्तरों पर सहकारी सस्थाओं के साथ साभा करना चाहिए । ऐसे वित्तीय 
साें से सहक्ग्री सस्थाओ को ओर भो बल मिलेगा घोर वे सरकार से श्र ज्यादा 
सहायता तथा पय्-प्रदर्शन प्राप्त कर सकेंगी। १६५६ में रिज़वे वेक अधिनियम में 
सझोघन हुआ । उकठ सशोचन के फलस्वरूप रिजर्व देक ऐसी सहवारों सोसाइटियों 
के भ्रश खरीदने के लिये भी कृपको को साख दे सकता है, जो कृषि उपज की वित्री 
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या विधायन (70०€४आंग8) में लगी हो। इस साके को सुगम बनाने के लिए, रिजर्व 
बैक में १० करोड ० वे आरम्भिक अशदात से एक राष्ट्रीय सेती सास (दीर्घकालीन 
बारंवाई) निधि [हशाणारे 3छ707६एत्त (200 (7,078 धटणा 0:क्ग्ाणा5) 
#ए0] स्थापित की । /राज्य सरकारों को इस निधि में से ऋण दिए जाएँगे ताकि 
वे सहकारी सास सस्याग्रो वो शेयर पूंजी का अपना हिस्सा दे सके । एक दूसरी निधि 
का नाम है राष्ट्रीय सहकारी विकास निधि (उ्रश्धाणाए। (०-०फुछा०0४९ 6ए6- 
40एफथा। #ध४१) जो केन्द्रीय सरकार ने स्थापित की है और इससे भी उपयुक्त 
प्रयाजन के लिए ही राज्यो को उधार दिया जायेगा। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिय सहकारी आन्दोलन के सम्बन्ध मे विशाल 
कार्यक्रम वा झायोजन किया गया है। सहतारिता का आन्दोलन, जो केवल अब तक 
साख देने तक सीमित था, ग्रव व्यापक क्षेत्रों में उन्नति करेगा । उदाहरणार्थ बिक्री 
तया बाजार कार्यो मं, विधायन (970०९55७४४) आ्रादि कार्यो म, भण्डार ग्रृहो की 
सुविधा व्यवस्था से, गोदासों की व्यवस्था आदि ग्रादि । इस समय अल्पकालीन ऋणों 
के लिये द्वितीय योजना में १५० करोड रु० का उपबन्ध है, ५० करोड़ रु० का 
मध्यमावधि के ऋणो के लिये झौर २५ करोड र० का दीर्धावधि के ऋणों के लिये 
उपवन्ध हैँ । उपर्युकत्त समस्त राशि १६६०-६१ तक सहवारी सस्थाप्रो के द्वारा कृषि 
उपज के बिक्री कार्यों, विधायन कार्यो, गोदाम व्यवस्था आ्रादि बार्यों के लिये दी 
जायेगी। द्वितीय योजना मे १०,४०० बडी सहकारी समितियों, १,८०० प्रारम्भिक 
सहकारी समितियों, ३५ सहकारी शक्‍कर वारखानो, ४८ सहकारी रूई के वारखानो, 
प्रोर ११८ अन्य विधायन सम्बन्धी सहकारी सस्थाग्रो (00-0एछक्धए७ /200९5808 
80०९४९७) बे खोलने का उपबन्ध है। यही नहीं, द्वितीय योजना काल मे ३५० 
भेण्डार गृह (फ़०४॥०७४९७), १,५०० गोदाम (सहकारी विश्नी सस्थाओं वे लिये) 
और ४०० गोदाम (बड़े झ्राकार की प्रारम्भिक कृपि साख-मम्तितियो के लिये) भी 
खोलने का उपबन्ध किया गया है । 


अध्याय १३ 
खाद्य-समत्त्या 
(राह 7०००0 ?970्ाधल) 
प्रश्न 7--भारत की खाद्य-समस्या पर विचार कौजिए । 
(ज० क० १६५८३ मद्रास १६४३) 
इसे हल करने के क्या उपाय किए गए हैं श्रौर उनमें कितनी सफलता मिली ? 
(छलऊत्ता, पथना ९६५९) 


0. 4-5फ्राग्ांत 06 ॥2(ए7९ ण ॥6 000 फजराणाशा ए ॥॥04. 
(7, £. ए्र, "58, आ०%7०५ 53") 
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(क) समस्या का स्वरुप (]४०६ए०७ ० [8० ?:00|०७)--स्वतन्जता “के 
बाद तिस्सन्देह सबसे गम्भीर श्रायिक समस्या जो देश के सम्मुख थी, वह खाद्य-ममम्या 
श्रो । इस समस्या के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं-- 

१. श्रपर्याप्त परिमाए श्रयवा परिमाणात््मक पहलू (]75फववक्राई एफ्रथ- 
एज ०5 ऐण्ण्जप्रवधए८ ॥डए००)--हग्गरी खाद-स्मस्यां का सबसे ज्यांदा स्पर्ध्ट 
पक्ष यह है कि देश में उत्पादित खाद्य देश मर के लिए काफ़ी न था। इस कमी का 
कारश क्या था ? प्रयमत., हमारी जनसंख्या तेजी से बढ रही थी जबकि हमारा खाद्य 
उत्पादन लगभग स्थिर था । हितीयत , आयातो की विशुद्ध खपत के झ्ॉँकिड़ों से कमी 
की झात्रा वा अच्छा सवेत मिलेगा ॥ १६४७ से १९५२ के दर्षों में खाद्य ग्रायाद्ों 
और संचय स्थिति के श्रॉक्डो से झ्ायातों की श्रौसत वापिक खपत ३० लाख टत 
होती है । यह कमी सरकारी आँकडो के अनुसार, देश के वाविक खाद्य-उत्तादन वी 
लगमग ६ से ७% तक बनती है (१६४६-५० से १६५१-५२ तक के वर्षो में लगभग 
४५० लाख टन ग्रौर १६५२-५३ में लगमग ५०० लाख टन) । यहे स्पप्टतया सम 
लेना चाहिए कि यह कमी १३७१ श्रौस भ्रति वयस्क श्रतिदिन वी तत्कावीन अऋल्य 
खपत पर आधारित दे । 

इस गंम्मीर खाद्य वी बमी का एक भर पहलू भी है । इतनी महान्‌ खाद्य 
आयाते हमारे विदेशी विनिमय साथनो को खा गईं जिनका उपयोग देश के गतिशील 
आधिक विकास में बडा हितकड़ होता । 

३. ध्र्पाप्त पोषण या गृणात्मक पहलू (288]00607 67 (एएशी।ए#ए2 
49०० )---हमारी जनता को यही नहीं कि खाने को कम मित्रता हैं वल्कि उत्तके 
मोजन में पोषक तत्त्तो की भी कमी है। परोपक तत्त्वों के विश्येपज्चो का वहना है कि 
न्यूबतस संतुलित खुराक में प्रति व्यक्त को प्रतिदिन २ हआार कैलोरीज (तापमान 
इकादयाँ) मिलनी चाहिएँ | फिल्हु, भारत में, इस उपसामान्य स्तर से भी गिदी हुई 
दबा है । इस अपर्याप्त पोषण वा प्रघान कारण बह है कि देश में दृव आदि रक्षात्मक 
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श्वाद्यो का उत्पादन कम है। साथ ही दूसरा कारगा है विभिन्‍न साथा के पोषद मूल्य 
के विषय में जनता वा अज्ञान । 

३: प्रशासक्रीय पहचू (#परशाप्राहनष्क्ाएल 3%व्ण)--देशी मे उन्वादित 
साद्यालो वो विजोयोग्य संपूर्ण वचत वाझार म नहीं झाती क्याक्रि उत्पाउक्रा और 
व्यापारियों दोनो की यह इच्छा रहतो है कि साद्यान्या का अपमसग्रह ()०भफेएड) 

किया जाय और उनसे मुनाफाखोरी की जाथ | इसजा परिग्गाम इम्चा बहुत ऊँची 
झोमतें, जिससे गरीब अपनी उचित झ्रावश्वक्ताग्ा दी नी तुप्टि नहीं कर सन । इसके 
लिए तीन बातें जरूरी थी-- ( १) कीमत नियतरा द्वारा युक्‍्तिसयत कीसता को स्थिर 
रसता, (२) राशनिंग प्र्थात्‌ समवितरमग्य द्वारा समान विभाजा और (३) टाशनिंग 
तेया प्रन्य जिम्मेदारिया को पूरा करने के विए गल्ला-यसूतों अथात खाद्य क्वा संग्रह 
करता । इन तीन शेतो बे विषय मे सुविचारित और सुप्रबंधित नीति सादय-समस्या 
डा हव बरने के लिए जरूरी है। शस्िति नोनति और अयाग्य तथा श्रप्ट प्रशालन, 
इसके विपरीत समस्या को अधिक भोपण वनायगा । 

४. भ्रायिक पहलू (५७ ए००7०एश० 459९०)--मूवत खाद्य-सम॑स्या 
भ्राथिक है। नि संदेह, बुनियादी तौर पर हमारी हृषि विषयक अयाग्यता का यह केवल 
एक शोचनीय चिह्न है। कृपि की उपज कम है और फ्लत , भारतीय जनता निर्घन 
है। वह न तो स्वय पर्याप्त भ्रन्न उत्वन्‍्त करती है और न ही उपम परयाष्त क्यू 
शब्ति है। 

(प्र) झ्ागू किए गए उपायो पर एर चर भौर उनया घृल्पांसन (726709 
शव 080प980 0-0806 3[९७५४ए7९३ ४007(९१९) >-खाद्य-समस्या भारत म दूसरा 
महायुद्ध छिडने से पहले भी थी । किन्तु कृपि का सुधार करन वे साधारण उपाय 
करते के अवावा सरवार ने इसक्नी आर कभी कोई घ्योन न दिया था। दिसम्बर 
१६४२ से पहनते तो मारत सरकार वा खाद्य-विभाग तक न था ) कवल उसके बाद, 
विशेषज्र बगल दुभिक्ष के बाद, इस समस्या के परिमष््य तथा प्रशासन्‍्नीय दोनों 

पहपुप्रो बी ओर ध्याव दिया गया । 

सरकार के उपायो को मोटे तौर पर तीन जीप॑दाय में बाँट सकते हें“ (१) 
'प्रबिक ग्रस्त उपदाझो' आान्दोतन, आन्तरिक उत्पादन वह्नन वे लिए, (२) इससे 
इदित विभिन्‍न प्रशासकीय प्रइना पर विचार करने वे लिए एक खाद्य प्रशासन और, 
भन्त में, (३) कृषि की वार्येक्षमता बढ़ाने के तिए दृषि का पुतस्मंगठत करन के 
लिए उपाय | 

(१) 'प्रधिर श्नन्‍न उपजागो भ्रादोलन (60 भरठाल 7000 ए४७एव89) 

(देसिए अगले प्रश्न का उत्तर) 

(२) छाद्य नियत्रणा (70०१ ८०प्रधण३)--दूसरे प्रकार के उपाय खाद्य- 
वियद्णा मो निर्धारित करने तथा उनके प्रशासन के सबंध म हैं । खाद्यान्त क याता- 
यार तद्या कौमतो पर नियत्रण, और कस्वा और झहरा म कानूनन राशनिग रू जरिए 
भधित समान वितरण किया गया, जिसे वाद म झनफ ग्रामीण क्षेत्रा पर भी लागू 
कर दिया गया, ताकि १६४७ के मध्य तक राष्षनिग देश वे सभी भागा में १ ५४० 
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लाख व्यक्तियों पर खागू हो गई । कमी प्रूरी करने के लिए खाद्यान्न वा विदेशों से 
आयात किया गया और चूंदि उनरी यहाँ पहुंचते-पहुँचते वमतें बहुत हो जाती मी 
इसलिए देश के भीतर उनवा वितरुण करने में उनको राजकीय सहायता देकर उनकौ 
कीमते कम की गई जिससे वेन्द्रीय सजाने पर बहुत भारी दबाव पड़ा। बावून प्रास 
किए गए जिनसे अन्त का जम्ता करता या उस पर मुनाफाखोरी करना वम हो जाब। 
देश के झ्रान्तरिक उत्पादन का सर्वोत्तम फ़ायदा उठाने के लिए देश भरे को कमी 
(70000/) और अतिरिक्त वृद्धि (5पाप्राप5) वे खाद्य क्षेत्रों मे बाँट दिया गया श्र 
देश के विभिन्‍न भागों में, उपयुवत मल्ला-वसूली ([20लाए्मा९॥४५ ० 4009-इप४0॥5) 
की विभिन्‍न प्रणासियाँ लागू की गईं। कुछ में एवाधिवारी (77000909) वसूल की 
गई और बुछ क्षेत्रों में लेवी पद्धति (.0४9 &/४ध्०) लागू की गईं, जिसके झनुमार 
उपज का एक निश्चित प्रश्न सरकार के हाथ में बेचना पड़ता था । 

शुरू में दइन कस्ट्रोलों की दोपपूर्ण व्यवस्था तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार के 
बपरशा स्थिति झौर भी विगड गई | भ्रश्टाचार भी बहुत फँल गया। यह महसूस होने 
लगा कि प्रक्षम क्‍न्‍ट्रोल के दारण श्रतिरिक्त उत्पादन करने वा उत्साहें जाता रहेगा 
ओऔर संव तरफ संग्रह बरने की मनोवृत्ति फैव रही है। इसलिए महार्मा गाधी वी 
सलाह पर दिसम्बर १६४७ में साथास्तर का कन्द्रोल उठा लेने वा प्रयोग प्रिया गया 
जिसके नतीजे बड़े खतरनाक हुए। खाद्यान्न थी वीमते एकदम बढ गईं झौर पन्द्रोल पुनः 
लगाने पड़े शोर उनको मजयूत किया गया । वभी-करभी झव सरकार वे हाथ में स्टाक 
बहुत कम ही गए तो प्रति व्यक्ति दाग्मन कुछ महीनो के लिए केवल € झौँस प्रति दित 
बरना पडा था। चूँकि चावल का प्रवन्ध वरना भ्रधितर बढठिन था और उससे खर्च 
भी ज़्यादा झाता था, इसलिए चायल खाते वाली जनता कौ खाने वी प्रादतें बदलने 
वो कोशिश की गई। चावल व्य राशन सीमित करके वायी राशन गेहूँ, ज्वार ग्रादि 
में देकर पूरा क्या गया । ध 

इस कट्"ोलों के अलाबा श्ौर भी कदम उठाए गए कि क्षययारी उपभोग के 
द्वारा क्षाबान्त के नुकसान को रोका जाय इसविए झादौ-विवाह झादि वे समम मेह: 
आनो की संख्या पर कानूनी पावन्दी लगा दी गई झौर होटलो में दिए जाने वाले खाने 
थी माना भी निश्चित कर दी गईं। जहाँ-जहाँ सम्भव था, संग्रह में क्षय का बचाव॑ 
करमे के लिए, अण्डार-गृहो वी सुविधाएँ भी दी गईं। 

साध-स्थिति में १६५२ के मध्य से सुधार होने से, झद्गांत में जून, १६५२ में 
साद्य वक्‍्ट्रोली को धीरे-धीरे कम करने की प्रक्रिया प्रारम्भ वी गई जो बाद में अनेक 
अन्य राज्यों मैं भी मान ली गईं । अगते दो वर्षों मे बन्ट्राव और दीले विए गए तथा 
हटाए गए, जिससे १० जुलाई, १६५४ को वाजी क्षेत्रों में और चावल पर से कन्द्रोल 
हटा लेने के बाद, अब खाद्यान्द पर विसी भी तरह का बोई बन्‍्द्रोल वाकी नहीं रहा 

(३) कृषि का पुनस्‍तंगठन (पिणड्ग्राद्राण्प छा #हाप्टपा०) खाद्य: 
समस्या के पहले दिनो में भारतीय इपि मे धुनियादी सुधार करने के लिए व्मी कुछ 
करने वा प्रयत्त न किया गया था । डिन्तु पिछले कुछ वर्षों मे, खास तौर पर पंचवर्षीय 
यौजना श्रारम्भ होने के समय से अनेक दूर-गामी शुधार दिए गए हैं । भूमि-सुधारों 
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में प्रगति, वहुयन्दी मयो योजनाएँ और बहुत से छोटे स्िचाई-कार्य जिनमे नलझूप 
बनाने का कार्यक्म भी घामिल है, जो दुनिया में सबसे वडा कार्यक््म कहा जाता है, 
सामुदायिक परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय प्रसार-सेवा--इन सवो दे धनुकूल नतीजे 
दिखाई पडने सगे हैं। जैसे-जैसे इनकी गति बडेगी इनके लाभदायव प्सर और भी जाहिर 
होगे । 

ग्र्न ऐ--ग्रधिक भ्रन्त उपजाग्रो' ब्रान्दोलन पर एक प्रालोचनात्सक नज्ञर 


इलिए श्लोर इसको सफलताएँ दताइए । (बम्ब३ १६४२) 
0. 2--066 थ लांपेत्तों शच्ञंशए ० ९ ९5705 ि0तह 0०0. स्थान 
[अंह0 शाव॑ ॥5 बला।श्शा।ए॥(5. (80#873 952) 


“प्रधिक प्रन्त उपजाओ्रो/ झान्दोलन १६४७ म शुरू हुआ भौर इसका आरम्भ 
१६४३ की ल्लाद्यान्न नीति समिति वी सिफारिशा क॑ झ्राधार पर हुमा था । इसे मोटे 
दौर पर तीन क्रमो में बाद सकते हें--(क) झधिक अन्न उपजाग्रो घझ्लान्दोलन 
१६४३-४८, (ख) प्रात्म-निर्भरता झ्रान्दो लन १६४६-४२, (ग) अधिक अन्न उपजाओं 
प्रादानन पचवर्षीय योजनाम्रो के अन्तर्गत । 

(क) झधिक झ्रन्त उपजाओो प्रारदोचन, १६४३-४८ (070फ 0० ए००१ 
(2 प्राह्। 048 48)--दम आन्दासन को पआरान्तीय सरकारे चलाती थी । केन्द्रीय 
प्रकार वी सहायता मुख्यत ऋणों तथा अनुदानों द्वारा प्रदान की जाती थी । प्राथिक 

सहायता सामान्यतया भाधे प्राथे के आधार पर होती थी ग्र्थात्‌ प्रान्तीय सरवारे ध्पने 

निर्यी माघनो मे से केसर के बराबर राशि खर्च करती थी । 

इस झान्दोलन से निम्न उपाय सम्मिलित थे-- (१ ) नई और बेकार भूमियों 
शो हन दे नीचे लाकर दोहरी फसलो द्वारा और सायेतर फमलो की भूमि को साध्य- 
फ्गतो मं परिणत बरके खाद्य-फसलों वे क्षेत्र से वृद्धि की गई, (२ ) छिचाई सुबि- 
धाप्ना का सुवार व प्रसार किया गया, विद्यमान सिचाई वाली नहरो मे सुधार किया 
गया धोर अतिरिक्त बुएँ सोदे गए, (३) खादो तथा राप्तायनिक खादा के उपयोग 
मे वृद्धि की गई, और (४) उस्नत किस्म के वीजा की सप्लाई बढाई गई । 

परन्तु इस आन्दोलन का परिणाम निराशाजनक ही रहा। यहाँ तक कि 
सादानों के उत्पादन में वृद्धि वो दूर रही, कपास और जूट के उत्पादन में कमी हो 
गई भौर, दारो ओर, खाद्य-परिस्थिति निरल्तर विगडती गई । इस झान्दो ने वी अस- 
_ पा का सबसे महत्वपूर्ण बारण यह था कि इसकी न तो कोई योजना धी और न 
हो कोई तदय। समुचित सगठन तथा सहयोग के ग्रभाव म खब्डित एवं एवारी उपाधों 
शरा इसता सपोजन हुमा था। केवज विस्तृत रूप म आयोजित नोति ही सफ्त हो 
सकती थी। इसके प्रतिरितव जनता से कोई उसाह न था, इसलिए, इसरो सार्ज- 
जनित सहपोग ो प्राप्त न हुआआ। 

४ सि) खाद्य भात्म-निर्भेरता झाड्दोलन, १६४६ से १६५२ (ए० ए0०्त 
रैना श्रपविलाल, 95०, 040-952)--प्रयम 'अधिज़ अन्त उपजाग्रो' आन्दोलन 
को विफ्तता वे कारण सितम्बर १६४७ मे, सर पुरुपोत्तमदास ठाउरदास़ को भ्रध्यक्षता 
में द्वितोय साान्न नोति समिति (00तक्षजरार 70809 (०णणात्त००) वी नियुक्ति 


श्र सुवोध भारतोय अेश्ास्त्र 


लाख व्यक्तियों पर लागू हो गई । कमी पूरी करते के लिए खाद्यान्न का विदेशों से 
आयात किया गया और चूंकि उन्‌री यहाँ पहुँचतै-पहुँचते कीमतें बहुत ही जाती थी 
इसलिए देश के भीतर उनतता वितरण करने भें उनको रॉजकीय सहायता देकर उनकी 
वीमतें कम दी गईं जिससे केन्द्रीय सजाने पर बहुत भारी ददाव पडा) कानून पास 
फिए गए जिनसे अन्त का जमा करता या उस पर सुनाफाखोरी करना वम हो जाय। 
देश के झान्तरिक उत्पादन कय सर्वोत्तम फायदा उठाने के लिए देश भरे को कमी 
(700०7) और झतिरिकत वृद्धि ($४07०१) के खाद्य क्षेत्रो में बाँट दिया गया झौर 
देव के विभिन्‍न भागों मे, उपयुवत मल्‍्ला-वसूली (770470#९॥ ठ 4055-हवञांगल) 
की विभिन्‍न प्रणालियाँ लागू की गईं। कुछ से एकाधिवारी (॥070709) वसूल की 
गई और कुछ क्षेत्रों मे लेवी पद्धति (7,009 ४9४८०) लागू वी गईं, जिसके अनुसार 
उपज का एक निदिचत ग्रश सरकार के हांथ मे वेदना वहता था । 

शुरू में इन कन्‍्ट्रोलो की दोपपूर्ण व्यवस्था तथा प्रशासनिक अ्रप्टाचार के 
कारण स्थिति और भी विगड गई ) अष्टाचार भी बहुत फैल गया। यह महसूस होने 
लगा कि भ्रक्षम कन्ट्रोल के बारण श्रतिरिक्त उत्पादन बरने का उत्साह जाता रहेगा 
और सब तरफ सग्रह करने की मनोवृत्ति फैल रही है। इसलिए भहात्मां गाधी वी 
सलाह पर दिमम्दर १६४७ में फ्ाद्यात्व का कनन्‍्ट्रोल उठा लेने का श्रषोग जिया गया 
जिसके नतीजे वडे खतरनाक हुए । खाद्यान्न की बीमते एकदम बढ गईं और कन्द्रोल पुन 
लगाते पडे और उनको मज़बूत क्या गया । कभी-कभी जब सरबवार के हाथ में स्ठाक 
बहुत कम हो गए तो प्रत्ति व्यक्ति राशन कुछ महीनों वे लिए केवल ६ ग्रौंस् प्रति दिन 
करना पड़ा था । चूंकि चावल का प्रवन्ध करना अधिक बठिव था झ्ोर उससे खर्च 
भी ज्यादा आता था, इसलिए चावल खाने वाली जनता को खाने वी आदतें बदलने 
वी वोशिश की गई | चावल वा राशन सीमित बरके दागी रागन गेहूँ, ज्वार प्रादि 
में देकर पूरा किया गया । 

इन कद्गरोलो के अलावा झौर भी कदम उठाए गए कि क्षयतारी कृपभोग के 
द्वारा खाद्यात्त के नुइुसान को रोका जाय इसलिए शादी-विवाह आदि के समय मेह- 
मानो की सझ्या पर बानूनी पावन्दी लगा दी गई झ्र होटलो में दिए जाने वाले खाने 
की मात्रा भी निश्चित कर दी गई। जहाँ-जहाँ सम्भव था, सह में क्षय का बचाव 
करते के लिए, भण्डार-गहों की सुविधाएँ भी दी गईं। 

साद्य-स्थिति में १६९५३ के मध्य से सुधार होने से, मद्रात भे जून, १६५२ में 
खाद्य क्‍ल्ट्रोतो को धीरे-धीरे कम करने की प्रक्रिया आरम्म की गई जो बाद में ग्नेक 
अन्‍य राज्यों में भी मात लीं गई । अगते दो वर्षों से कन्ट्रोल शोर ढीले दिए गए तथा 
हटाए गए, जिससे १० जुताई, १६५४ को वादी क्षेत्रों मे श्रोर चावव पर से कन्द्रोल 
हटा लेने के बाद, अव खाद्यान्न पर किसी भी तरह का बोई वन्‍्ट्रोल वादी नहीं रहा) 

(३) रुषि का पुनस्संगठत (]4०एहुआएढरएय 0९ 8870ए६ध78) ---वाचच- 
समस्या के पहले दिनो में भारतीय कृषि में बुनियादी सुधार करने के लिए कमी कुछ 
करने का प्रवत्त न किया गया था । किन्तु पिछते कुछ वर्षों में, खास तोर पर पंचवर्षीय 
योजना झ्रारम्भ होने के समय से अ्रनेक दूर-गामी सुप्रार किए ग्रए हैं। मूमि-सुघादों 





5 खाद्य सप्रस्पा श्ष्८ 


में प्रगति, वहुधन्धी चयी योजनाएँ प्रौर बहुत से छोटे सिंचाई वार्य जिनम नलकूप 
बनाने का कार्यकस भी झासिल है, लो दुसिपा म सबसे बढ़ा कार्यक्म कहा जाता है, 
सामुदायिक परियोजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा--इन सवा बे अनुवूज नतोजे 
दिलाई पहने लग्रे हैं। ज॑से-ज॑से इनकी मति बढेगी इनवे लाभदायक असर और भी जाहिर 
ह्यो। 

प्रभ्त ?--'अधिक श्रन्न उपजाग्रों आन्दोलन पर एक आरालोचनात्मकद नज़र 


डालिए ्रोर इसकी सफलताएँ चताइए । (कम्ब३ १६५२) 
0. 2--06%8 ३ खाल क्‍श्शशत्र ण॑ 6 *(द्ञा0त्त फिण्ट ॥000. सा 
एथटट॥ जाते ॥5 ३९कराएए्लाला5- (8070०) 952) 


प्रधिव ग्रन्‍्न उपजाग्रो/ आन्दोलन १९४८ म शुरू हुआ और इसका आरम्भ 
१६४१ दी खाद्यान्न नीति समिति की सिफारिशा के ग्राधार पर हुआ था । इसे मोदे 
तौर पर तीन उम्रो मे चॉट सकते हें--(क) झधिव अन्न उपजागड्रो झान्दोलन 
१६४३-४८, (खत) आत्म निर्भरता आन्दोलन १६४६-४२, (ग) अधिक ग्रन्द उपजाड्रो 
भादातन पचवर्षीय योजनाओ के प्न्तर्गत । 

(क) प्रधिक श्रन्‍्त उपजाओं भ्राग्दोलन, १६४३-४८ ((70फ )[07७ ४0०4 
(०य७ह 043 48)--इस आन्दानन वो प्रान्तीय सरकारे चलाती थी । केन्द्रीय 
सखार की सहायता मुख्यत ऋणो तथा अनुदातो द्वारा प्रदान की जाती थी । श्राथिक 
महायत्ता सामान्यतया आधे-आधे के ग्राधार पर होती थी अर्थात्‌ प्रान्तीय सखारे प्रपने 
निग्री साथनो मे से केन्द्र के बरावर राशि खर्च करती थी । 

इस भ्रान्दीलन में निम्न उपाय सम्मिलित थे--( १) तई झौर बेकार भूमियो 
वो हत के नीचे लारर दोहरी फसला द्वारा और खाद्येतर फसलो की भूमि को साथ- 
फसनों में परिणत बरके खाद्य फमलो वे क्षेत्र मे वृद्धि की मई, (२) सिंचाई सुवि- 
पाप्ता व) सुधार व प्रसार किया गया विद्यमान भिचाई वाली नहरो मे सुधार किया 
गया भौर पतिरिका कुएँ खोदे गए, (३) खादो तथा रासायनिक खादा वे' उपयोग 
में वृद्धि की गई, और (४) उन्नत किस्म के वीजा वी सप्लाई बढाई गई । 

परन्तु इस श्रादोलन का परिणाम निराशाजनक ही रहा। यहाँ तक कि 
उाद्याला के उत्पादन में वृद्धि तो दूर रही कपास और जूट के उत्पादन मे कमी हो 
गई झौर, दूधरी ओर, लाद्य-परिस्यिति निरन्तर विगडती गई । इस झ्रान्दोलन की अप्त- 
7 दा का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसकी न तो कोई योजना थी और न 
हो कोई लद्य। समुचित सगठन तथा सहयोग के भ्रभाव म॑ सब्डित एवं एकाह़ी उपाया 
डाण इसबा संयोजन हुमा था। केवल विस्तृत रूप म आयोजित नौति ही सफ्त हो 
सकती थी । इसके भ्रतिरिवत जनता मं कोई उसाह ने था, इसलिए इसको सावे- 
जबिक सहयोग ो प्राप्त न हुआ। 

/ रख) खाद्य आत्म-निर्भरता प्रान्दोलन, १६४६ से १६५२ (४० ए0०व 
जिला धरीवला।॥ 0700०, 049-]952]--प्रथम “अधिक अन्त उपजा्रो! झन्‍्दोखन 
वी दिफलता वे कारण सितम्बर १६४७ मे, सर पुरुषोत्तमदास ठावु रदास की अध्यक्षता 
में दिदोय शान नोति सभिति (000 एगालए (०ए0णाह०७) बी नियुक्ति 
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की गई । १६४६ में, सरकार ने, लाध के विशेषज्ञ, लाई बॉयड श्रौर (00 
75990 077) को भी इस समस्या पर परामझ्े देने के लिए निमन्त्रित दिया। मुख्यतः, 
उनकी सिफारिशों पर, खाद्य सम्बन्धी एक योजना बनाई गई । मार्च १६४२ तक, देख 
को विदेशी भ्रायातों से मुक्त करते का निश्चय किया गया बशर्ते कि किसी राष्ट्रीय 
विपत्ति के बाण आगाएतरे की क्‍्ादश्यच॒ठ न पट जाय ६ 

प्रथम द्यान्दोलन के अव्यवस्थित उप्रायो के स्थान पर सए 'अधिक अन्न उप- * 
जाओ. द्यान्दौलन मे उत विभिन्‍त मुख्य ग्राधारों को, जिनसे उत्पादन मे वृद्धि प्राप्त 
करनी थीं, एक दूसरे के साथ भली प्रजार सयोजित किया गया । प्रत्येक राज्य में, वर्ष- 
प्रतिवर्ष श्रतिरिक्त खाद्य-उत्पादन के निश्चित लक्ष्यों को नियत किया गया। इस साई 
को पाटने के लिए, विस्तृत कृपि-कार्य मे अत्तनिहित कठिदाइयो के कारण नए क्षेत्रो में 
विस्तृत कृषि-कार्य के वजाय गहत कृषि-कार्य "बी विधियों पर ज्यादा भरीक्षा किया 
गया। 

उत्पादन-वृद्धि की मुल्य गहन-विधियों को निम्न दो वर्गों मे उपस्यित किया 
जा सकता है--(१) स्थायी सुधार; जैसे, छोटे सिंचाई-यायें, भूमि-सुधार के कार्ये, 
जिनवा परिस्णाम कुछ वर्षो तक प्रति-एकड प्राप्ति में वृद्धि होता है; और (२) 
आवेत्तेक सुधार, जिन्हें वर्ध-प्रतिव्षं जारी रखना होगा, झौर गहन करते रहना होगा, 
जिससे प्रति एकड प्राव्त वी प्रमतिशीत्त वृद्धि में सफलहा मिल सके) इलमें ये भी 
शामिल हैं---उन्‍्तत बीजों का उत्रादन तथा वितरण, राप्तायनिक खादों तथा हरी 
खादो को प्रवलित करना तथा पौधो वी रक्षा । 

इस योजता को कार्यकारी बताने के लिए प्रशासनात्मक संगठन भी झमुचित 
रूप में स्थावित किया गया । तदनुस्तार, भारत सरकार ने एक खाद्य-उत्पादन' बामि- 
दनर बी भी नियुक्तित की, जिसे खाद्य-उत्पादन बा प्रस्तुत ग्रान्दोलन सौंपा गया। 
उसके मुदाबिले में, राज्यो में खाद्य-उत्पादन के सचालक तियुक्त किए गए भौद शौन्न 
विर्णयो के लिए राज्य-मत्रिमण्डलो की उप-खरमितियाँ स्थापित वी गई | आमों की दिशा 
में, प्रत्येक गाँव या २-३ ग्रामो वी इकाइयों के लिए सुस्य किसानो दी छोटी-छीटी 
साधद्-समितियाँ बनाई गई । इसके ऊपर उत्तरोत्तर कम में प्रत्येक जिले सें जिला खाद्य- 
उत्पादन मण्डल था, और उसके बाद प्रत्पेक्र राज्य में राज्य खाद्य-उत्पाद्ग मण्डल 
बनाया गया । 

्रात्मनिर्भरता पश्रान्दोलन की प्रगति (ए70.7658 06 ६06 $«-8फविललारफ 
309४०) --खाद्य-उत्पादन के सम्पूर्ण कार्यक्रम को युद्ध-अआधार पर चलाया गया जिसमे 
कि भारत सरकार के तात्कालिक खाद्य और कृषि मत्री, श्री के० एम० मुँश्ी के शब्दो 
में, 'डिदेशी रोटी से स्वतस्गत/ प्राप्त वी जा सके । त्तदनुसार, सभी दिश्ञाग्रो में गहल यतल 
किये गए। लाखों एफ्ड बेकार भूमि में ट्रेकटर हृषिन्वा्त द्वारा सुधार किया गया। 
उत्तर प्रदेश सें गया खादर भौर नैदीताल तराई योजवाएँ झोर मध्य प्रदेश तथा पजाव 
हें इस प्रकार की भूमि-छुकार वी कई योजनाएँ सफलतापूर्वक आरम्न वी गई । उडीता 
मे, बेवार भूमि-युधार के लिए २५ र० श्रति एकड देने की व्यवस्था की गई । 

सिंचाई वी दिशा में, कुएँ और तालाद बड़ी भारी संस्या में बताए या सस्म्मत 
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सु 
किय गए। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पजाव मे वडी भारी सरया म राज्य की झोर से 
नल कूप भी लगाए गए। ग्राम झर शहरी छूडे-बचरे बी अधिकाधिक खाद बनाई 
गई। कई राज्या म राज्य सरवारो ने नगरपालिकाग्रो के लिए यह भ्रनिवायता कर 
दी कि वे दहर को गदमी वी खाद बनाएँ और निकट के वाइतकारों को द। उन्नत 
बौजा की छेती की गई झभोर पहले वी अपेक्षा कही बृहद स्तर पर उन्ह वितरित क्या 
गया । रासायनिक खादो को किसानो म सहायक दरो पर बाटा गया और सिन्दरी में 
रामायनिक खादों का कारखाना उत्पादन करने लगा । किसानों में उत्साह पैदा करने 
बे लिए प्रत्यय राज्य म सफल प्रतिमोतीता भी समठित की गई। पौधों की रक्षा वे' 
विभिन्‍्त उपाया को भी अपनाया गया, जैसे फसलतो वी कीडो तथा रोगों से रक्षा 
टिड्‌डी विरोधी उपाय, जगवी जानवरा से रक्षा तथा बन्दरा और गीदडो के नाश के 
लिए बदूक वलवें शुरू की गई और ग्रामीणों को बदूका आदि वे लाइसस दिये गए । 

«. श्न्दोलन की सफलता का सुल्याकन (फ&00780० ० ० एएथडय) -+ 
प्रस्तुत प्रान्दोलन की कार्यकारिता पर सूचना देने के लिए दृष्णुमाचारी सक्रिति को 
नियुक्त किया गया । उसने अपनी सूचना (जुलाई १६५२५स प्रकाशित) मे सम्मति 
प्रकट करते हुए कहा कि इससे जिन परिणामों की अ्राज्ञा दी जाती थी उसमे यह पूर्ण 
सफल नहीं हुआ । जब कि १६४६ ५० और १६५०-५१ के दो वर्षों के जिए अतिरिक्त 
उत्पादन का लक्ष्य ७२ खान ठन रखा गया था इस समिति के श्रनुसार, वास्तविक 
प्राप्ति केवल १४ ल्ाख़ टन, भर्यात्‌ लक्ष्य की केवल २०% प्रतिशत हुईं। दुर्भाग्पवश 
इस धरतिखित उत्पादन से खाद्य-प्रायातो म न्यूवता नहीं हुई । देश में एक के बाद एक 
प्राकृतिक विपत्तियाँ आई , जैसे १६५० में आसाम मे भूकम्प उत्तर प्रदेश बिहार, 
पजाब और पश्चिमी बगान में बाढें, तथा १६५१ मे सौराष्ट्र, राजस्थान, पजाब तथा 
मद्रास के भायो म वर्षा का घोर ग्रभाव रहा । इनके कारण भ्रान्दोलन के लाभो के 
मुकावित्े मे तिभुती से अधिक हायसि हुई । इस प्रज्नार, देश को खाद्य आयातों से मुक्त 
करने ब| लक्ष्य अप रहे गया? 

हृष्णमाचारी समिति के श्रनुसार इस आन्दोलन के असनन्‍्तोपजनक परिणाम 
पा इुड्य वारण इसका सफुल्वित एव लिरबंधित दायर था। सफलता प्राप्ति के जिए यह 
भत्यावश्यक है कि कृपि को सब झ्ोर से उन्नत किया जाय जिसका दूसरा अर्थ यह 
था कि ग्राम जोवन के स्तर से उन्ति हो । वस्तुत झल्दोलन काल म राज्य कूषि- 
विभागों तथा भन्य विकास सम्बन्धी विभागों के बीच मे सहयोग अपूण था । 

आन्दोलन दे लिए रासायनिक खादो, ग्रच्छे बीजो श्रादि की सप्लाई और वित्त 
देश म इपिगत क्षेत्र वे छोटे थनुपात भर के जिए हो पर्याप्त थे । यह सीमित सघ्ताई 
अनुरूप भूमि-जण्डो म केन्द्रित होने की बजाय सम्पूर्ण देश मे फंली हुई थी। इसका 
प्रस॒र प्च्छा ने होना स्वाभाविक था । 

ने ही यह भादोलन प्राम जीवा दे स्तर वो उन्नत करने के लिए जन- 
प्रान्दोलन बन सका, क्योकि यह सार्वजनिक उत्साह उत्पन्न करन मे असफल रहा। 

फिर भी, जैसा + इच्णमाचारी समिति मे भी कहा है, यह झ्रान्दोलन सर्वथा 
असफव तो नही रहा । बडी सख्या म स्थायी सूघार के पार्य हुए, जैसे छाटे स्तर के सिंचाई- 
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कार्य फिये गये, कुएँ खोदे धए, भूमि-युधार किया गया, त्रादि। ये छुघार, निश्चित रूप 
मे, खाद्य-श्ममस्या के लिए स्थायी सहायक सिद्ध होगे । कपास और जूट के उत्पादन में 
आच्छी सफलता प्राप्त हुई, उनमे रूगभग आत्मनिर्भरता प्राप्द हो गई 4 रासावतिक 
सादो और उन्नत बीजो का उपयोग घोकप्रिय वन गया है शोर उसके धाम भी प्रत्यक्ष, 
हैं। प्रन्‍्तत्त “यद्यपि भ्रधिक श्रन्त उपजाग्रो आन्दोलन वा वार्व-क्षेत्र कुल ढृपि-क्षेत्र 
का केवल छोटा अनृपात--२% से ४९ था तो भी यह कहना सत्य है कि इससे पूर्व 
बाभी भी ऐसे मत्त नही क्ए गए थे, जो इन वर्षों में हुए। उनके प्रभाव स्वहूप 
भारत वी खेतिहर ग्रावादी के विस्तृत भाग में कृषि-उन्तति की सम्मावनाञ के ज्ञान 
का भ्रप्तार हुआ, जैसा कि इससे पुरे कभी वही हुआ था / 

(गे) (3) प्रथम पंचवर्षीय पोजना के श्रन्तर्यत अधिक श्रम्त उपजाओं श्रास्दोल़त 
(पक किक 7900 एच्णफ्आड़ाय ए॑वेलल 2० गगड़ा तयए० घ०३४ 9)80)-- 
दिसम्वर १६५२ में योजता कया अन्तिम रूप प्रकाशित हुआ थर। इपने कृप्ण॒माचारी 
समिति के निष्कर्षों तवा सिफारिशों पर विधार करके आन्दोलन थी दिद्लां का पुन- 
विरूपण क्यि। सबसे ऊँची पूर्ंबर्तिता देश में खाद्य-उत्पादन बढाने को दी गई। 
१६५५-५६ के ग्रन्त तक ७६ लाख टन भ्रधिक खाद्यान्न उत्पादन का शक्ष्य स्थिर किया 
गया जिससे देश जरा ऊँचे प्रति ब्यवित उपभोग स्तर (१४ प्रौंस श्रति दिन) पर 
झात्मनिर्भर हो जाय । हृषि-विकास के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थे---सामुदायिक 
विकास परियोजनाएँ (00फ्रएएए५७ 7०००७) और राघ्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड 
(फिक्धाणा् फप्शाधणा डैंशए०० फ्री००:5), बड्ढे तथा छोटे सिंचाई-कार्य, मूमि- 
सुधार तथा भूमि को इषि-योग्य वनावा हहौर धान उयाने के जापानी तरीके का विशरास । 
क्पि-वित्त तथा रासायनिक साद के परिभाण बढाने वा भी उपवस्ध किया गया । 

सौभाग्यवश १६५२-५३ का फसली बर्ष ऋतु के मामले में सामान्य वर्ष रहा 
और १६३३-५४ का वर्ष और भी वैहतर रहा । अनुकूल मौसमी अवस्या तथा विकरास+ 
कार्यों का सयुक्त प्रभाव यहू हुप्ना कि योजेता के तीसरे वर्ष में ही लायान्त उल्ादत 
बा लक्ष्य पूरा होने से मी आगे वढ गया । १६५३-५४ में अतिरिक्त उत्तादत ६४ 
लाख टन था, जबकि १६५५-५६ का लक्ष्य केवल ७६ लाख दन था। १६५५-५६ 
में वास्तवित उत्पादन खाद्यान्न के क्षेत्र म ६४६ लाख टन रहा, १६५६-५७ में ६६७ 
लाख टन और १६५७-४८ में ६२० लाख टन था। 

उपन मे वृद्धि से झ्रायातों की कम्त करना सम्भव हुआ ) १६४०-४१ मैं ४७ 
लाख टन खाद्य श्रायात हुए थे जो १६५४ मे ७७ लाख ठन रह गए। इससे विदेशों ५ 
विनिमय की वडी बचत हुई। १६५४-४४ में अत्न, दाल, ओर दे के झावात कैयव 
७० ५ क्रोई र० के हुए जबकि १६५३-५४, १९५२-५३ शोर १६५९-६२ में ये क्मथ- 
७२ ५ करोड, १५६ ७ करोड और २३०३ करीड रू० के थे । और मे छादाल के 
आयात भी, रिपोर्ट यह है कि, उपयोग ग्रौर उत्पादन में किसी खाई को पादने के लिए 
नहीं वरन्‌ इसलिए लिये गए थे क्योड्ि इतेवे आयात के लिए पहले से बदार है 
लिये गए थे जिन्हे भूरा करना जरूदी था | साथ ही भत्रिप्व से किसी आरपरतिकाल के 
लिए स्टाक भी रखने जहूरी थे । 
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(7) पश्रधिक झ्न्न उपजाझो यार्पक्रम, दूसरी पचवर्षोय योजना के अ्न्तगंत 
(00 06 7000 0४0एक्कह३ णावेल धार 5९९० [56-१ लव 00) -- 
हमारे वर्तमान उपभोग के झनुमार हमको १६६०-६१ मे ७०५ लास टन खाद्याल 
यो आवश्यता होगी । सिन्‍्तु द्वितीय योजना के समाप्त हात होते हम प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन १८ ३ झ्रौंस साद्यान्त (१७ २ झौंस के स्थान पर) देने वी साच रह हैं । ऐगी 
देगा में १६६०-६१ मे हमको ७५० लास टन साद्यास्त वी आवश्यव ता हागी। यांजना 
दे लक्ष्यों के अनुसार १०० लाख टत वी वृद्धि को आशा हे झ्र्थात ६५० लास टनसे 
७५० लास टन अर्थात्‌ १५% की वृद्धि | वाद मे १६६०-६१ वे लिए साद्यान्न का लक्ष्य 
६०५ लाख टन निश्चित जिया गया । यह भी झ्याज्ञा है कि कुछ मोदे श्रनाज ज॑से 
ज्वार, वाजरा आदि वा उत्पादन कम वरवे ऊँची किस्म के झनाज जैसे यहूँ, दाल 
ग्रादि वा उत्पादन प्रौर अस्त वे स्थान पर पोषव अर्थात्‌ रक्षात्मर खाद्यो का उधथा 
दनत बढाया जाएगा । तदनुसार, दूध, घी, मास मछली प्रण्डे सब्जियां ग्रादि श्रस्य 
सायो के उत्पादन मे खाद्यान्न उत्पादन वी १५% वृद्धि वे स्थान पर २५९६ थृद्धि का 
तद्य रखा गया है। बताया गया है वि तृतीय पचवर्षीय योजना म खाद्य उत्पादन 
मे बढ़ाने पर १,२०० वरोड रु० व्यय क्ये जायेंग । इससे शायद हम ११०० लाख 
टन खाद्यान्न उत्तन्‍्त कर सकेंगे। इस प्रकार १६६६ तव हम झ्पनी झ्रावश्यकताम्रा 

? से २० लाप टन श्रधिव' भ्रनन उत्पस्त बर सकेग। 

वर्तेमान प्ाद्य स्थिति (7६6०७॥६ 7'9००त 8॥7900॥)--देश वी खाद्य-समस्या 
प्रव भी उग्र है। सत्य यह है कि भारतीय श्रथ्थ-ब्यवस्था म स्ाद्य-समस्या अत्यन्त 
प्रविश्वमनीय एवं शोचनीम विन्दु है॥ इस झोचनीय अवस्था का झाभास इन तथ्यों 
से भी होता है कि जहाँ १६५५-५६ म हमने केवल २९ व्रोड ₹० के साद्यान्त 
प्रायात विय थे, १६५१-५२ में हमने २२४ बरोड र० वा खाद्यान्न आयात किया 
था। देश थे सामने गम्भीर खाद्य-समस्या है । 

ऐसी स्थिति यों २? (१४90 73 (० एच्फाश्ाथधणा ?ै)--१६५७-४८ मे 
वैद्यीय साथ भ्रौर कृपि विभाग के खाद्य मन्त्रालय ने लिसा था वि १६५७ मे दश वी 
साद्-स्थिति गम्भीर रही | इसमे सन्देह नही वि १६५६-५७ में उत्पादन पिछले वर्षो की 
भपेशा भ्रधिद हुआ था। परन्तु खाद्य वी श्रावश्यकता उत्पादन से बढी हुई रही! 
उततादन और उपभोग वे' बीच वी साई चोडी हो रही है। १६५८ म ७ ६ लाख टन 
शाद्यान्न का स्टाक देश मे था। यह स्टाकः १६५७ के प्रारम्भ के रटाक से अ्रधिक 
था । विततु १६५७-५८ मे बाढ़ो वे बारए फ्सलें सराब हो गई और सरकारी स्टाक 
पर भ्रयधिक दबाव भरा पडा । १६५७ ५८ से १६५६-४७ वी अपेक्षा ५५% खाद्यान्न 
कम उठने हुप्रा । सत्य यह है कि खाद्यान्न वे उत्पादन की दृष्टि से १६५८, पिछले 
द्स वर्षों मे सबसे बुरा वर्ष रहा । हमारी कतिपय योजना्रो के श्रपूर्ण रह जाने के 
वारए भी यह कमी रहो। बुछ प्रन्य वार ये थे--राज्यो का पुनगंठन, स्ादो का 
प्पप्ति माता में भभाव भोर सिंचाई योज॑नाओो वी पूर्ति मे विलम्ब प्रादि | कीमतो 
वे ऊँचा चढने से स्थिति भौर भी सराब हो गई ॥ २० जून, १६५८ वो देन्द्रीय साथ 
कसी ने नैनीताल मे कह था कि खाद्यान्न वी वमी बुछ तो वास्तविक है किन्तु 
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वास्तव में श्रन्न को दवाकर रख तेने और सट्टंवाजी ने यह कमी उत्पन्न की है। 
पिछले वर्ष (१६४७) वी अपेक्षा १६४५८ में कम ग्रन्न बाजार में द्विक्री के जिम 
आया | किन्तु मन्‍्दी महोदय ने विश्वास दिलाया कि भारत सरकार के पास पर्याप्त 
स्टाक है, और वे कैसी भी स्थिति को सामना करने को तैयार हैँ । ६ जून, १९६५८ को 
सरकार के मास स्टाक में १६७२ लाखे टन गल्‍्ला था | उन्होने बहा कि इस स्टाक 
के सहारे तथा निकट भविष्य में आने वाले भ्रायादों के सहारे वे सट्टे बाजो भ्ौर दवा 
कर भ्न्‍्त रखने वालो के प्रयततों को विफल कर सकेंगे । जिन्‍्सु इन आइवासनों के 
बावजूद हमारी खाद्य-स्थिति भयरर होती रही है । है 

क्या प्रयत्न किये गये ? (५फढ& प्रध्वअपालत फएट7० 800026. ६0 गाव 
$06 शा।एकणा ? )--केन्द्रीय सरकार ने (१) श्रावश्यक पदार्थ श्रधिनियम ([2880- 
ा्ं (00०09/8०5 4०) के उपसण्ड ३ क के अधीन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 
आर राजस्थान को गेहूँ के विषय में और उत्तर प्रदेश तथा विहार को चावल के 
विषय मैं श्रादेश दिये । इन झादेशों का अन्निष्राय यह था कि गेहूँ और चावल को दवा 
कर समप्रह “न किया जाए । इस उपवन्ध के अनुसार सरकार पिछले तीन महीने की 
औसत कीमत पर अ्र्न बे भण्डार को जब्त कर सकती है। 

(२) १० सितम्बर, १६५८ को रिजवे बैंक झ्ााफ इण्डिया (॥:65९7४७ फेथ्यो: 
0! [79/8) ने देश के सब अनुसूचित वैरो को झ्रादेश दिया कि वें पिछले वर्ष को॥ 
अपेक्षा गेहूँ के विएद्ध हु पूँजी तथा अन्य साधान्तो के विरुद्ध ६०%, पूंजी वी साव 
दे। ये नियत्वण, जो अक्तूबर १६४८ से प्रभावी हुए, इसलिये लगाये गये थे कि 
खाद्यान्त की बढती हुई कीमतें यके । 

(३) खाद्यान्तों के इधर से उबर ले जाने पर भी नियन्त्रण लगाते के उद्देश्य 
से खाद्य क्षेत्रों की रचना को और कठोर बता दिया गया। यह इसलिये श्रावशयक था 
कि किसी क्षेत्र से भ्रधिक अस्त वाहर न निकत जाय और फलस्वरूप ब्रत्यधिक कमी 
की स्थिति उत्पन्न न हो जाये | प्राइवेट व्यापारियों को भ्रधिक अन्न सग्रह करने की 
आज्ञा नही थी । 

(४) उर्पुषक्त उपायो के अतिरिक्त देश में आन्‍न्तरिक उत्पादन बढ़ाने के 
गम्भीर प्रयत्न कियें गये । स्वयं प्रधान मन्त्री ने राज्यों से प्रार्यता वी कि वें रवी 
अभियान कौ सफल बनावें। उततकी अपील पर सारी जमीनो पर फसलें बोई गई झौर 
कोई दुकडा साली नहीं छोड गया। किसानो को बीज और खादो वी मुक्त सहायता 
दी गई । राज्यों शो आदेश है हि दे र्वी अभियान वी सफलदाओ से केन्द्रीम सरवार 
को भ्रवगत कराने रहें । राज्यों के मुख्य मन्‍्त्री इस दिशा में पूरी सावधानी से अयत्न 
चर रहे हैं। 
(६) बड़ी सात्रा से सादान्दों के आयात की सी व्यवस्था की जा रही है। 
श८ अगस्त, १६५८ को वेन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने लोकसभा को बताया थां कि इस वर्ष 
देश में प्राय, १०६ करोड रपये के साध्वान्त के ग्रायात के लिफे व्यवस्था पूरी हो चुती 
है। पूरे वर्ष (१६५८) में २७८४ लाख टन खाद्यान्त वा झाद्ात हुआ्ना सितम्बर 
१६४८ में सयुक्रत राज्य अमरीका के साथ एक समभोवा दुप्ना दियमें श्रमरीवा से 
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लता और न्यूनता के बीच में एक सघात-सह यत्र (फप/७०) दाग काम करेंगे। वे दो 
उद्देश्य पूरे करेंगे, एक तो इषि-कीमतों को स्थिर रखना; दूसरे, उपभोक्ताग्रो के हितो 
की रक्षा करता । 

जून १६४४ में अनाथिक कीमतों के डर से यह सुआव दिया गया कि बीमतें 
स्थिर रखने के लिए भारत ससकार आपातवालीन या संघात-सह स्टाक (छणतील 
४४००४ ) रखने की नीति स्वीकार करे । यह कहा गया कि इस कदम से एक फायदा 
यह भी होगा कि खाद्य मत्नालय की वर्नमान मशोनरी, जो खाद्य में श्रात्मनिर्भेरता प्राप्त 
कर लेने के बाद बेकार हो गई थी, बनी रहेगी और उसका लगातार उपयोग होता 
रहेगा | पर, वीमवे जूत के बाद वढना झुरू हो गईं । लेकित मई १६५४५ में फिर पहले 
जैसी और भी खराव झवस्या उलन्नर हो गई खाद्य वस्तुम्नो की थोक पौमतौ का 
सूचक (अगस्त १६३६--१०० ) जो जून १६४४ में ३४३ २ से वढकर मितम्बर १६५४ 
में ३६३ ६ हो गया या, उसके बाद बरावर ग्रिरता गया श्रौर ७ जुलाई १६५४ को 
२७२४ रह गया। खास तौर पर गेहूं और मोटे प्रनाज की कीमतें श्रधिक गिर गई । 
३० अप्रैल, १६५४ को गेहूँ की कीमत €(॥) मन चदोसी में और ८) मन सागर में थी | 
उसी दिन भ्रमरावती में ज्वार वी बगेमत ४॥॥) मन, चंदौसी मे दाजरे वी वीमत ६॥) 
सन, बहराइच में मक्का वी कीमत ६॥॥ <: ) सन और अवोहर में चने की कीमत ५॥ ८ )॥ 
मत थी । अत्न की वीसतें उठाने के लिए सरकार ने अपनी सधात-सह स्टाक योजना 
कार्यानिवित की । मोटे भ्रनाड के मामले मे सरकार ने यह श्रनाज विशिष्ट मण्डी वी 
निम्नतम कीमतों पर खरीदना शुरू किया | गेहूं के मामले में, उसकी कीमत जब १०) 
मन से नौचे गिरी लो उसने १०) मन पर गेहूँ खरीदा। इससे बीमतें स्थिर हुई । जून 
१६५४ से वीमतें फिर उठनी शुरू हो गई हैं । इस प्रकार सपात-सह स्टाक योजना से 
भरत वी कीमतें अनाथिक स्तर तक गिर जाने से जरूर दची रही। 

कठिवाइयाँ--क्तु इस योजना की वियान्विति में अनेक कठिनाइयाँ भी हैं । 
पहले तो हमारे हृपक छोटे-छोटे उत्पादक हैं, जो विखरे हुए हैँ । यह स्थिति वीच के 
दलालो या विचौलियों के लिये ग्रच्डी है । लाखोन्‍करोडो छोटे-छोटे सैनिहर-उत्तादतों 
के देश में सघात-सह स्टाक विभाग मुक़त खरीदार की हैसियत से वास्तविक उत्पादक 
के पास तक नहीं पहुँच सकता इसलिए एंक विचोलियो की शद्भुना बच जाती है। 
इससे तभी बचा सकता है, जब इस विभाग के पास देद्या भर में कार्यकर्ताग्रो का ब्यापक 
जाल हो । 

फिर क्‍या सरकार के पास काफी सस्या में अण्डार है ? नहीं । तब॑ दोपपूर्ण 
संग्रह से कापी नुकसान होना लाजमी है । 

तीसरे, इसके लिए बहुत बड़े वित्त की जरूरत है । क्या सरवार के पास झव- 
इयक घन है ? यह घन दीघंकाल के लिए इसमे फेस सकता है और काफी टोंठा उठाना 
पड सकता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई खाद्य सहायता के अनुमद से लगता है. 
कि सरकार यह वोका नही सँसाल सकती । 

छिलु इसकी उपयोगिता के बारे में कोई सदेह नहीं है। खाद्य कीमतें सामान्य 
बीमत स्तर की धुरी है। कस खाद्य कीमतें अन्य कीमतों को भी अवश्य गिरा देंगी 
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श्लौर इससे ग्रौद्योगिक श्रम तथा मध्यम वर्गों की वास्तविक मजूरी बढ जायेगी, जिन्हे 
मुद-काल में भी भर युद्धोत्तर काल म भी ऊँची कीसतो के कारण अपार कप्ट सहन 
करने पडे हैं । ज्योही श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजदूरी बढेगी, उसकी कार्यक्षमता भी 
बढ़ेगी | ग्रत सब मिलाकर देश का लाभ होगा । इसलिए इस सम्पूर्ण समस्या पर इस 
दृष्टिकोण से विचार करवा चाहिए ! 

१६५४ का अनुभव उत्साहवद्ध क है। क्तु अभी यह देखना शेप है वि क्या 
हम भ्रतिरिक्‍त स्लाद्यान्न को जो १६५५ के स्टाक से ग्रवश्य ही अधिक होगा, सधात-सह 
स्टात (8एी ४००८) के रूप मे खरीद सकेंगे । 


अध्याय १४ 


राज्य और कृषि बिकास 
(50906 [७ एशु३6०० ६6 मैड्डांटएधा(ए7९) 

प्ररत्त ?-भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का बर्णोन कीजिए ॥ 

९३. 4--4:०णा( [07 6 ऐब्टें(फव्यवे१९५५ ० [00/9॥ शट्टा।लाताट, 

भारत के झ्राथिक जीवन में यह वडी विचिश्न बात है कि यहाँ के लोगो की 
बहुसख्या कोई धन्धा इसलिए नहीं करती कि वह लाभदायक है वरन्‌ इसलिए कि 
श्रन्य कोई चारा नहीं । भव हमें अपनी कृषि के वत्तमात पिछडेयन के विभिन्‍्त कारणों 
पर विचार करना चाहिए। 

यह विचार खैतिहर से प्रारभ्म किया जाए । वह प्राय, प्रश्चिक्चित, भन्नावी और 
रूढिवादी है। इसके अतिरिक्त वह गरीब है, ग्रामों वी स्वच्छता की व्यवस्था टीक 
नही भर दवाई आदि की सुविधादें भी नहीं । इसलिए वह श्रासावी से महामारियों 
ग्रौर भन्य रोगो का शिकार द्वो जाता है । परिणाम यद है कि उसका शरीर दुर्बल« 
स्वास्थ्य खराब ग्रौर कार्यक्षमता कम है ॥ उसके झनेक सामाजिक कुप्रथाग्रो और कुरी- 
तियो में जऊड़े होने के भारए स्थिति और भी विणड़ गई है । इस कारण उसमें उद्यम 
प्रौर नया काम झ्रारम्भ करने की क्षवित का श्रमाव है । जब भारतीय कृपक की यह 
दुददेशा है तो भारतीय ईपि का पिछठापन कोई श्राइचय वी बात नहीं । 

इसके परचात्‌ हम भूमि-विदयक स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं, जो कि कृषि 
का श्रायारभूत झग है । भूमि पर अत्यधिक देबाव के कारण औसत भूमि-सण्ड बहुत 
छोटा है। यही नही, उपके खेत फ़िमरे हुए भी हें। इतने छोटे और बिखरे हुए खण्ों 
पर हृषि निश्चित रूप से घाढ़े का काम होगा । इतनी ही गम्भीर ग्रुद्ि यह हैं कि देश 
की वुल हृपि-योग्य भूमि के हैं झाग में सिंचाई को सुविधाशों का श्रमाद दे । 

इसके अतिरिक्त, भूमि की उपजाऊ शब़्ित में वार-बार फसल उगाने से छी कमी 
था जाती है, उमको पूरा करते बी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सादी वा 
प्रयोग बहुढ कम होता है १ गोबर, जो एक बहुत बढिया खाद है, ईंधन के तौर पर 
उपयोग में लाया जाता है । फिर भूमि-क्षय के कारण प्रति वर्ष विस्तृत मू-खण्ड बेकार 
होते जाते हैं 

पूंजी की ओर ध्यातव करें तो हम देखते हूँ कि यात्रिक कृपि के इस यूग में 
भारतीय द्विंसान अपने पुराने ओडारों से ही काम ले रहा है | उदाहरण के लिए देसी 
हल ज़मीन को कठिताई से कुरेद पाता है। पशु भी दुर्बल हैं तथा कृति के ढंग बहुत 
पुराने हैं। श्रानीण ऋण की सुविधायी वा ब्रम्ाव है । वास्ववे में बह सदा ऋण वा 
बोक जठाएं रहता है जी इ पि-क्षपता से वाघक होता है । 

सखय्न के क्षेत्र में हमे गम्भीर ग्रायारमूत ब्रुटि दिखाई देनी है । काइल होने 
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वालो भूमि वा तीम-चौथाई भाग काश्तफारी इृफ्िल्ज्यस्था के अधोन है । इसका कृषपि- 
क्षमना पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है | इपि-टल्यादन की पिठ्नी मे भी झनेऊ भुटियाँ हैं, 
जिनके कारण काइतवार को उस मूल्य के एवं बढ़े भाग से हाथ धोने पडते हैं, जो 
ग्रन्तिम उपभोवता बस्तुप्रो वे बदले में अदा करता है। 

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत में हृषि झनेर ब्रुटियो और विरोधी 
परिस्थितियों का क्‍िकार है। जब तक यह जारी रहेगी या इनका प्रभाव रहेगा, तय 
तब कृषि घाटे का ही सौदा रहेगा । 

प्ररत ऐ--भारत में कृषि के प्रति राज्य की नोति का सक्षेपर में सर्वेक्षण 
जिये $ 
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कृषि भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है। इससे कुल जनसख्या वे ७० प्रतिशत 
को वाम मिलता है। भ्रत राष्ट्र को समृद्धि बहुत कुछ शृषि की समृद्धि पर निर्भर है। 

बहुत समय तक भारत में सरकार वी नीति कृषि की ओर पूर्ण उदामीनता 
मी रही है। गत शताब्दी के छठे दशक में र्ृषि की उन्नति बे लिए कुछ पग उठाए 
जाने सगे । १८८०, १६६८ और १६०१ के दुर्भिक्त आयोगों तथा १६०३ के सिंचाई 
ऋशयोश ने भ्रपनी रिपोर्टों में हपि के विकास के लिए बहुत से रचनात्मक सुकाव रसे 
थे। उनके भ्नुसार सरकार ने भ्रपती उदासीनता और निष्कियता की नीति को बदल- 
कर प्रधिक सक्रिय दृष्टिकोण झपनाया | १६०४ में राहह्ारी समा अधिनियम का 
पास होना, १९०४ मे केन्द्रीय एवं प्रान्तीय इपि थिमारों की स्थापना तथा १६०६ में 
प्द्षित भारतीय छृषि सेवा का विधान बनना, ये सभी राज्य की नीति मे परिवर्त्तन 
के चोतक हैं । 

१६१६ मे, इृधि प्रान्दीय “हस्तान्तरित” विषय बन गया और इसकी शोर पहले 
को प्रपेक्षा ग्रधिक ध्यान दिया जाने लगा। परन्तु वित्तोय व्यवस्था सीमित होने के 
वारण बहुत कुछ न हो सका और वित्त 'रक्षित विपय' भा । १६३७ में जब प्रान्तीय 
स्वायत्त शासन का प्रादुर्भाव हुप्ता तो प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलो ने कृषि मे अधिक दिल- 
चस्पी ली परन्तु यह दिलचस्पी प्राय. काश्तरारी व्यवस्था के सुधार और दणियों की रक्षा 
तक ही सोमित रही । नि 

भारतीय इृषि को गम्भीर भरुटियाँ द्वितीय महायुद्ध के दोरान में सामने झाईं। 
भनुमद किया गया कि देश में पर्पाप्त खाद्यान्न भी पैदा नही होते। १६४३ में अषिक- 
अन्न-डण्जाओ आन्दोलन चलाया गया परन्तु इसके परिणाम निराशाजनक थे । १६४४७ 
में देश के विभाजन से मारत में कृषि को बडा धक्का पहुँचा क्योकि पश्चिमी पजाब 
भौर सिन्‍्ध की वह नहरी आवादियाँ, जिनमे खाद्यान्न और रूई की बहुत उपज होती 
थी, छिन गईं | तव १६४६ में एक सर्वतोमुखी खाद्य आतलनिर्भरता आन्दोलन इस दृष्टि 
से शुरू क्या गया कि देश से इतना झ्धिक अन्न पैदा किया आय जिससे मार्च १६४२ 
तक विदेश से खाद्य की प्रायात बन्द को जा सके । इस सिलसिले म, ग्न्य प्रयासों के 
भ्रतिखित, वेल्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता, घन भौर ऋण देती 
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रहो। शाज्य सरकारों ने गागे यह धन इंपको को सहायता और पेशगी के रूप में दिया 
है दाकि हृषि का विकास हो । 

राज्य वी नीति का नवीदतम रूप सरकार वी पंचवर्षीय भोजना मे, जो जुलाई 
१६५१ में प्रवाज्षित हुई, प्रकट हुआ। इसमे कृषि भौर भिचाई को सब पर प्राधमिकता 
दी गई है। मुति-सुघार नीति बनाई गई तथा उसे लागू क्रिया जा रहा है । इसके साथ 
ही साथ ग्रामो के विक्रास के लिए सामुदायिक विकास परियोजनाओं वा एक जात विछा 
दिया गया है । चावल को वाइत का जापानी तरीका भी चालू किया जा रहा है।. 
द्वितीय प्रवर्षीय योजना में, यद्यपि उद्योपो के विकास वो अत्यधिक प्रायभिकता दी 
गई है, तो भी भारत सरकार कृषि के विक्राम की ओर निरन्तर त्रियादगील है । 

कृषि के प्रति राज्य वी नीति के इस सामान्य परय॑वेक्षण के पश्चात्‌ श्रव हम 
उन प्रक्रियाश्री का उल्लेख कर सकते हैं जो सरकार ने क्रपि की सहाथता के लिए 
आपनाई हैं । वे निम्नलिखित हैं-- 

() पिंचाई--भारतीय कृषि की उन्नति के लिए सरवार ने जो सबसे बडा 
काम किया है, वह सम्भवत पिंचाई की सुविधाएँ देना, विशेषकर नहरें बनाना है। 
प्रजाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास में बहरों की जो शानदार व्यवस्था हुई हैं, 
उससे इन क्षेत्रों मे कृषि-विकास को बहुत सशायता मिली है दक्षिण में बहुत से 
तालाव भी वनवाए गए हैं प्रौर अब कुछ समय से उत्तरी भारत मैं नल-कूप वडी सझ्या 
में खोदे जा रहे हैं। 

(ए) कृपकों के स्वास्य्य की रक्षा और सुधार के लिए चिकित्सा और सा- 
अनिर स्वास्थ्य घिमाग खोल दिए गए हैं। शिक्षा धिभाएों ने प्रामों में शिक्षा वा प्रसार 
करके ग्रामीण हृपक लोगों के दृष्टिकोण वो सुधारते में वड़ी धरहायता दी है । 

(००) राज्यों बे इषि पिभाग हृपि के तरीकों को उन्‍्तत करने से बडा उपयोगी 
काम कर रहे हैं। इस उद्देश्य से वे इपि-सम्सन्धी शित्ता देते हैं । बीज, खाद, औजार 
और वीडो ग्रादि के बारे मे इपि-सम्बन्धी अनुसघान को व्यवस्था केरते हैं और अचार 
तथा वीज व श्ौजारों के वितरण आ्रादि ढ्ारा इन अलुसुपावों के घरिणामों को सर्व 
साधारण तऊ एहुचाते ऐैं 

(४ए) ऋण छिघल तथा सहरारी आन्दज्नन--हृपि को राज्य वी एक गौर 
बड़ी देव है. गरीब ऋणी दविसात वी साहुक्ार वी छूट से रक्षा । इस सिलसिले में 
सभी साज्यो के ग्रन्दर विस्तृत ऋण विधान पास हुए हैं । प्राभीण वित्त की समस्या 
को झौर भी सहज करने वे लिए सरकार ने भारत में सहतारों श्रान्दोलन चालू किया 
है । सरकार इखवा नियसर्ण और देख-भाव भी करती है । 

(४) काश्ततारी विधान (प्रध्य&ाव्र 7:०2885007) --लेतिहर (वाश्तवार) 
क्रपि-व्यवस्था से हृपि-काय्य की कुझठता कम हो जाती है, विशेषत्तर उत् अवस्था में 
जवकि जमीदार निर्वाव रुप से खैतिहरो का झोपण कर सके। गत चर्षों में सेतिहरो 
की सुरक्षा के लिए भी बहुत से राज्यों में विस्तृत स्तर पर काइतकारी विधान पास 
हुए हैं। इसके साथ-साथ जोतो के श्राक्रार पर भी भ्रधिकतम सीमा निर्धारित की _ 
जा रही है| इससे भूमि वा न्यायपरृ्ें और समान वितरण सम्भव होगा। 
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(४) इषि सम्बन्धी बिजी सगठन (8 8घा०्पॉाय जद, छाह 07780 
800॥)--कृपक को अधिक कीमत प्राप्त करने म सहायता करने क॑ लिए सरकार ने 
कैद्र म भी भौर राज्यो म॑ भी बिक्री समठन बना रखे ह। विधान द्वारा «्येवम्थित 
बाजार बडी सख्या मे स्थापित कर दिए गए हैं जिनके ग्रन्दर चह हथकड और धोसे 
नहीं होत जो पहले मडियों म हुआ करत थे । रेलो और सडको के विस्तार ते केवल 
आ्मीणा के दृष्टियोण को ही नहीं वदला वरन्‌ कृषि वस्तुआ वी बित्नी म भी सुधार 
किया है। ग्रामो के अन्दर सरकार ने सहकारी विक्यी सभाएँ स्थापित करने मे 
सहायता दी है । 

(४४) पशु रोगा की रोकथाम तथा उपचार के लिए राज्या के श्रन्दर 
पर त्िमागों की स्थापना हो चुकी है। वे पशुप्रो की नस्ल के खुधार मे भी सहायता 
देते हैं भौर इस सिलसिले म उपयोगी ग्रनु्तघात करते हैं । हाल ही में देश के कुछ 
चुन हुए केन्द्रा म॒ पशु नस्ल सुधार के लिय आदक्ष ग्राम (पशु) योजना (०७9 
श586 $०)९७४९) चलाई गई है । 

(शा) आआमीण क्षेत्रों का तिकास (छणा७ 7९८०ावाएला०णा)--झपि वी 
विज्येप समस्याप्रो से सम्बन्धित कार्यों और विभागों के अतिरिक्त सरकार प्राम- 
जीवन को समूचे तौर पर उन्नत करने के लिए भी ग्राम विकास विभागों द्वारा प्रयल 
कर रही है। इन विभागा का उद्देश्य वडा विस्तृत रहा है अर्थात ग्राम-जीवन के मौतिक, 
मानसिक एवं मैतिर स्तर के! ऊँचा करना | अवनूवर १६४२ से ग्रामीणा क्षेत्रा के विकास 
के कार्य को सामुदायिक विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के 
श्रधीन लाया गया है । 


अध्याय १५ 


विश्ञात्र उद्योग 
(.ब7्ट०-5९42 7ए075४/९6) 


उद्योगीकरण की श्रावश्यकता श्रौर लाभ (२०७१ ७७0 865०१ ण व" 
क०क्लंधांडब ०० )--भा रतीय ग्राथिक जीवन को सबसे गम्भीर त्रुटि यह है कि यहाँ 
जनसख्या का कृषि पर झत्यधिक श्ाश्नय है। उद्योगों का विकास नही हुआ है। 
परिणाम यह है कि भारतीय भ्रथ॑-ब्यवस्था में सन्‍्तुलब भ्रौर स्थायित्व का प्रभाव है। 
इससे पूर्व कि हम देश के उद्योगीकरण के साथ जुडी हुई विभित्त समस्याञ्नी पर 
विचार करें, हम सबसे पहले महत्त्वपूर्ण विशाल उद्योगों की वर्तेमाव स्थिति का 
भ्रध्ययन करेंगे । 

सूती बचत शद्योग (00000 जा! ।0७४४४9 ]--यह्‌ भारत का मुझ्य र्ट्री 
उच्चोग है। यह भारत के सव उद्योगों में इस दृष्टि से प्रधान है कि इसमें सब से 
भ्रपिक पूंजी (लगभग १२० करोड़ २०) लगी हुई है भौर इसमें लगभग ६ लाख 
श्रमिक काम पर लगे हैं । 

इतिहास--संकसे पहले कलकत्ता में सूती वस्त्र का कारखाना १८६८5 में 
स्थापित हुआ था। जो भी हो, १६५४ में इस उद्योग की वास्तविक शुरूआत वम्बई 
में पहली मिल की स्थापना के साथ हुई थी | तडुपरान्त यह देश के भ्रान्तरिक भाग 
में भी फल गया, कित्तु आज भी बम्वई इस उद्योग का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एकाकी 
केन्द्र है। वर्तमान संदो के भ्ररभ्म में खदेशी आन्दोलन के काल में इसकी बहुत वृद्धि 
हूई। युद्ध ने इसे सर्वभेष्ठ अवसर प्रदान किया भौर इस उद्योग ने भी उत्तका वर्याष्त 
सलाम उठाया । तिस पर भी, युद्ध के उपरान्त इसकी अवस्था ध्योचनीय बन गईं प्रौर 
इसका भी मुक्य एवं विशेष कारण जापानी प्रतियोगिता था। १६२७ में इसे संरक्षण 
प्रदान किया गयाँ, जिससे यह उद्योग भ्धिक बैग के साथ उस्तेत्ति करने हगा। 
द्वितीय विर्व-युद्ध छिड़ा तो उस समय कपड़े की प्रा्वरिक साँग का कैवल ६० ग्रतिशत 
ही भायात॑ द्वारा पूर्ण किया जाता था । युदकालीन सम्रृद्धि प्राप्त करने के लिए भारी 
कीमत चुंकानी पड़ी । मशीनों से जरूरत से ज्यादा काम लिया गया प्रौर इससे उनको 
बदलने की भारी झरूरत हो गई है| इसके विपरीत, इस उद्योग के वित्तीय साधव 
भी प्रत्यल्प हैं । कुल १०० करोड़ र० को झावद्यकता के सुकाबते में बम्बई की 
मिलो में ४५ करोड़ झप्या लगा हुश्रा था। स्वतन्वता-प्राष्ति के शीघ्र बाद श्षम- 
ज्यन्परती। 'सशाहिति। सेट पपरए भी; हुए वयशेष, को, सुति, दूहे,॥, पलमज्नड़प, लिगज्तर, 
हवाले होदो २हीं। इस उद्योग की प्रन्य दो मीपण दुर्वलताएँ, भर्धात्‌ सम-सम्बन्धी 
अकुझलता तथा भ्रबन्ध-विपयक भ्रयोग्यता अब भी जारी हैं। अनुसःधात को औझोर भी 
इस उद्योग ने जरूरी घ्यान नहीं दिया | 


श्र 


विज्ञाल उद्योग शषवे 


वजिमाजन और वस्त-नियन्त्रणु के फलस्वरूप इस उद्योग का अधिक ह्वाम हुप्रा । 
भारतीय रुपये के झवमूल्यन के फलस्वरूप तितम्बर १६४६ से फरवरी १६५१ तक 
के भारत-पाक व्यापार मे घतिरोध के कारण कपास पूर्ति सम्बन्धी स्थिति झौर भी 
जदिल हो गई और प्रवेक मिलो को बन्द करना पडा । इसके अतिरिवत, वस्त्र निवन्त्रण 
के कारण मिलो को मधिक उत्पादन का प्रलोगनत नही रह यया था । डिस्तु शीघ्र ही 
स्थिति में सुधार में हुमा मोर सूती वस्त्र का उत्पादन बढा । १६५६ में ५३ ०७० ताख 
गज कपड़ा तया १६,७१० लाख पोड सूत वा उत्पादन हुआ। इस तरह १६५५-२६ 
में योजना तक्ष्य भ्र्धात्‌ ४७,००० लाख यज कपडे तथा १६,४०० लाख पौड़ सूत ते 
भी प्रधिक उत्पादन हुप्ना । १६५६-५७ में हेंडलूम के कपडे का उत्पादन १५,०६० 
लाख गज हुआ। १६५८ में ४६,२७० लाख गज सूती वस्त्र तैयार हुआ, जबकि १६५७ 
में (३,१७० लाख गज क्‍स्त्र का उत्पादन किया गया था । 

प्रस्तुत वृद्धिपुर्ण भ्रान्तरिक उत्पादन की इस भश्रगति में निम्न तीन मुख्य 
कारण हैं-- 

(क) कच्ची कपास की झधिके उपलब्धि और सुविधाजनक झायात । 

(स्व) वस्त्र-नियन्त्रणा का उन्मूलन । 

(ग) १६४३ में जनवरी से प्रक्‍्तूबर तक निर्यात तथा उत्पादन-शुल्क मे कमी 
तथा निर्यात के लिए बनाए गए कपड़े में काम श्राने वाली भायात की गई रूई पर 
छूट । १ भार्च १६५५ से १७ न० तथा बढ़िया किस्म के सूत पर निर्यात शुल्क बिल- 
कुत्त हटा दिया गया भोर १७ न० से कम पर मूल्य के अनुसार १०% से घटाकर 
६% कर दिया गया । 

हाल ही के वर्षों में, भारत सूती कपडे का वडा भारी निर्यातक बन गया है। 
१६५०-५१ में, भारत ने १३६७ करोड रु० की कीमत के १२,६६० लाख गज कपडे 
का निर्यात किया घा। जापान के प्रतिस्पर्दधी रूप में पुनरुदय से उसके निर्यात में 
न्यूनता भा गई। १६५३ मे भारत तीसरे नम्बर का निर्यातक था भौर बुल निर्यात 
६,७५० लाख गज हुआ । १६५७ में ६५ करोड रु० की लागत का कपड़ा निर्यात 
हुप्रा । निर्मात उन्नति सगठन को स्थापना हुई है भोर निर्यात का वापिक लक्ष्य १०,००० 
लाख गज रखा गया है । 

प्रम्यास--भारतीय सती कपढ उद्योग वी मौजूदा स्थिति पर विचार कीजिए। 

(भागरा बी० ए०--भाव 7/, १६५० + दैररादाद १६५४) 
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जूट दान उद्योग (१७४० ८६७७ [90४४४७)--भारत में दूसरा चान उद्योग 
जूट-उद्योग है। इसमें ८० करोड रु० की पूँजी लगी है भोर ३ लाख व्यक्ति काम पर 
बे हुए हे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद जूट वान उद्योग सबसे बडा उद्योग 
है। जबकि अन्य उद्योग मुख्यत, झआनन्‍्तरिक बाजार के लिए उत्पादन करते हैं, यह 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्यात उद्योग है भौर यह विज्ञाल एवं बहुमूल्य विदेशी विनिमय 
हा उपाजन करता है । जूट उद्योग से हमको डालर मिलते हैँ । यह उद्योग भपने 
भनुरूल घशो के बल पर बिना सरक्षय के विकसित हुआ है । 


श्दड सुदोध भारतोय प्रयंश्ञास्त् 


विभाजन ने इस उद्योग को भारी घतका पहुँचाया। क्योकि अधिकाश कच्ची 
जूट पूर्वी अगाल से आती थी शौर सव कारखाने चूंकि पश्चिमी बंगाल में थे, इसलिए - 
कच्ची जूट की पूर्ति की स्थिति ग्रत्यधिक झोचनीय हो गई | यह स्थिति सितम्बर 
१६४६ से फरवरी १६५१ तक के भारत-पाक व्यापार गतिरोध के दिनीं (पाकिस्तान 
के रुपए का अ्रवमूल्यन न होने के कारण) से विश्येष रूप से चिस्ताजनक हो गई थी। 
इस समय देश को जूट के सम्बन्ध थे ग्रात्म-नि भर करने थौर इस उद्योग को पाकिस्तान 
की प्रायातों से मुक्त करने की दृष्टि से कडे यत्व किए यए भौर किए जा रहे हैं, प्रौर 
इस दिल्या में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त की जा चुकी है । 

यहाँ सव मिल्लाकर ११२ जूढ मिलें हैं, जितमे से १०१ कलकत्ता से हुगली 
वर स्थित हैं । शेष १६ श्रन्य राज्यों में हैं | इस उद्योग के बहुत बडे हिस्से का 
स्वामित्व मोरोपियतों के हाथो में है श्रौर उनमे योरोपियत प्रवस्ध है । 

१६५७ में कुल जूट-नि्मित वस्तुग्रों का उत्पादन १० ३० लाख टन हुप्रा था! 
दूपरी योजना भ्रवधि की समाप्ति तक १६६०-६१ के लिए उत्तादव का लक्ष्य ११ 
लाख टत तक बढाने का निश्चय किया गया है। लेकिन झव इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने की कोई श्राशा नहीं है ! जूट के सथात पर झनन्‍्य किस्म के उत्पादन तथा यूरोपीय 
निर्भित माल की प्रतियोगिता के कारण प्रतियोगिता बढ रही है । पाविस्तान ने भी 
बड़े श्रौर झ्ाधुनिक जूट कारखानो का निर्माण्ण कर जिमा है। इसलिए, इस उद्योग के 
अविध्य के दारे में कुछ डिन्‍्ता है । इसे दूर करने का एक उपाय है लागत मैं कपी 
करना । इस काम को पूरा करने के लिए मशीनों के नवीनीकरण तथा प्राधुनिकी- 
करण को जरूरत है $ इस पश्ोर प्रयास जारी है | 

लोहा भोर इस्पात उद्योग ([]090 79 8066 7/कए8ध59)- यह “मूल 
अ्रधवा प्राधारमूलक उद्योग है । भौर ऐसी दक्या में देश के ग्रधिक उद्योगीकरण के 
लिए इसका महत्त्व बहुत अधिक है । डे 

इतिहास (8|8४०४७)--प्राधुनिक विधि से लोहे वा निर्माण १८३० में शुरू 
किया गया था किन्तु वह सफल नही हुमा था। १५७४ में, वॉराकर भाइरन बक्से 
(एडपबापछए 7700 7०घ७) बंगाल में प्रारम्भ किया गया था किस्तु वहाँ केवल 
लोहे का उत्पादन हो सकता था, इस्पात का नहीं । इस उद्योग का वास्तविक झ्ारम्म 
जमशेदपुर में टाटा आइरन एड स्टील बर॒र्ये (7४७ [707 & 5ल्‍्थ फ्रणाछ) की 
स्थापना के साथ १६०७ में हुआ था । इत कारलानो ने १६११ में कच्चे लोहे श्रोर 
१६१३ में इस्पात का उत्पादन झ्रारम्भ किया था । प्रबम विश्व-युद्ध ने इस उद्योग को 
वृद्धि की और १६१८ में इग्डियन प्राइरन एड स्टील कम्पयोी (]7089 6०॥ #ाएं 
8७९ 0०णएणाड़) भी प्रारम्भ हो गई । १६२३ में, मेमूर में भद्वावती में मैसूर 
प्राइरव बत्र्स (9309 ॥0०४ छ्ा८४) की मी स्थापना हों गई । 

१६२२ और !२३ मे भयकर विदेशी प्रत्तियोगिता के फतस्वकप्र इस उद्योग 
को सकट वा सामना करना पडा और परिणामस्वरूप इसे सरक्षण वा झाथ्य लेना 
पड़ा | समयान्तर में संरक्षण को पुन जारी किया जाता रहा श्रौर अच्ततः १६४७ मं 
जब जाँच की गई तो इस उद्योग ने उसे ४चलित रखने पर वल नही दिया । फचतः 
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इसी वर्ष सरक्ुण दस लिया गया । सरक्षण के फलस्वरूप गतिशील उन्नति हुई । इसके 
प्रतिखित, प्रौद्योगिक (प७०४०८७) योग्यता मे उन्नति के कारण उत्पादन बढा धौर 
ज्ञागतो की न्यूनता हो गई । द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ के साथ अ्रभूवपुर्व समृद्धि 
के कात्त का उदय हुमा । 

जो भी हो, युद्ध के उपरान्त उत्पादन व छ्वास भारम्म हो गया । १६४६ मे, 
१,३०,००० टन इस्पात उत्पन्न किया गया था। तबसे लेकर उत्पादन म वृद्धि हो 
रही है भोर १६५५-५६ में, १२ लाख ५१ हज़ार टन पूर्ण इस्पात उत्पन्न विदा गया 
ज्त्रकि १६५४-४६ म योजना का लक्ष्य १६,५०,००० टन था | १६५८ में ३३ लाख 
टन लोहा इस्पात तैयार किया गया । 

इस उद्योग में उत्पादन की तीन महत्त्वपूर्ण इकाइयाँ हैं--(3) जमशेदपुर मं 
याद्टा प्राइरन एड स्टील कम्पनी (प्र7800) , जिसकी उत्पादन क्षमता पड़े लाख टन 
इस्पात की है, (॥) बर्नपुर, झाम्ननसोल मे स्टील कार्पोरेशन ग्राफ बंगाल (8 0 
0 8) जो १६४३ के म्ारम्भ म इंडियन झ्राइरन एड स्टील कम्पनी में विलय हो 
गया है, भोर जिसकी ग्रढाई लाख टन नी क्षमता है, (30) मैसूर भाइरन एड स्टील 
वर्म (२५ हजार टन) । 

अपने झ्रौद्योगिक विवयस के हित म, यह ग्रावश्यक है वि हम श्रपने इस्पात 
उत्लादन में भ्रधिक वृद्धि करे । इसके लिए हारी अल्यकालिक माँग लगभग २५ 
साख टन वाधिक रखो गई है । तदनुसार, सरकार ने टाटा स्टील कम्पनी को १० 
करोड़ २० के ऋण प्रदान किए हैं, जिससे वह अपने कार्यक्रमों का विस्तार बर सके ) 
सरकार के कहने पर स्टील कार्पोरेशन भ्रॉफ बगाल जनवरी १६५३ से इंडियन प्राइरन 
एड स्टोल कम्पनी से मिल गई है, जिसको विस्तार-कार्यों वे लिए विश्व बैक से 
३१४ लाख डालरो का ऋण प्राप्त हुप्रा । भारत सरकार ने ऋण की गारदी दो थी। 
मंभूर वक्स (१580७ छ०॥,७) भी वर्तमान उत्पादन से दुष्रुना माल तैयार करने का 
प्रयत्त कर रहा है। 

हाल ही में भारत सरकार ने निर्णय विया है कि वह धपने तिजो लोहे प्रौर 
इस्पात के बुछ बड़े-बड़े कारसाने चलाएगी ! इस प्रतार का एक कारखाना रूरकेला 
(00:०७) में जर्मन फर्म (श्रुप्स एण्ड डीमाग) की सहायता से बन रहा है । 
भागा है वि १६६०-६१ तक यह कारखाना तेयार हो जाएगा । प्रारम्भ मे यह 
फारसाना ४ लाख टन इस्पात तैयार करेगा किन्तु झन्त मे इसकी उत्पादन क्षमता 
१० लास टन तब बढाई जा सकती है। 

लोहे शौर इस्पात का एक पन्‍्य बडा कारखाना मध्य प्रदेश मे भिलाई नामक 
स्पान पर लगाया जा रहा है। यह कारखाना दस लाख टन लोहा और इस्पात तैयार 
करेगा । दगक़े लिए सोवियत रूस से सहायता मिली है। उसी अ्रवार पर्विमी बगाल 
में दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटिश सहायता से लोहे और इस्पात वा १० लाख टन 
की क्षमता वा एक प्रन्य कारखाना स्थापित किया जा रहा है। 

कं दितीय पचदर्षोय मोजना ने सही अर्थों मे भारत में लोहे और इस्पात 

उद्योग, के विकास पर प्रत्यधिक बल दिया है | दितोय योजना के लक्ष्यानुसार 


१८६ सुबोध भारतीय प्रव॑ज्ास्त्र 


१६६०-६१ तक दैश में ४३ लाख टन इस्पात तैयार होने लगेपा | उक्त संद्ष्य सावे- 
ऊनिक क्षेत्र में उपर्युक्त तोन लोहे भोर इस्पात के कारखाने स्थापित करके श्रौर 
किसी स्रीमा तक मंसूर झ्ायरन एण्ड स्टील ववर्स [3॥ए8076 हाणा क्यावे 8/88) 
४०४) की कार्यक्षमता बढाकर प्राप्त किए जाने वो प्राश्ञां हैं। भ्रतुमात है कि 
द्वितीय योजना काल में लोहे श्रोर इस्पात उद्योग के विकात पर ४२५ करोड़ २९ की 
पूँजी विनियोजित वी जाएगी । इस प्रकार द्वितीय यो जना को सारी पूंजी का ३०४% 
केवल लोहे भौर इस्पात उद्योग पर व्यय किया जाएगा । चूँकि देश को सम्पूर्ण प्र्य- 
व्यवस्था में लोहे भ्रौर इस्पाव उद्योग का बहुत श्रधिक महंत्त्त है, इसलिए भारत 
सरकार ने जून १६५५ में लोहे और इस्पात उद्योग के लिए एक भल्ग भन्त्रात्म 
स्थापित बिया है । के 


अभ्यास--भारत के लोढे और इस्पात ड्योग का संद्धिष्व वर्णन कीमिए। यह भी बताई8 
कि भारत सार ने देरा में लोहे शौर इस्पात के उद्यादन को काने के लिए वात ही में क्या कदम 
व्ठाए दें । (राम्यस्थान ११९६) 
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खाँड उच्चोग (89880 [9१०४५५)---सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह दूसरा 
महावू्‌ उद्योग है। इसमें लगभग १३ लाख मजदूर नियोजित हैं भर प्राय; १०० 
करोड़ र० लगा हुआ है । 

इतिदास---यह्‌ उद्योग इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण है कि संरक्षण की नीति 
के फलस्वरूप क्रिस प्रवार इतने बड़े उद्योग का ६-७ वर्ष के धोड़े समय में विस्वृत 
विकाप्त हो गया । भारत में, श्राघुनिक दंग के खाँढ बनाने के कारखाने सर्वप्रथम 
१६०३ में झ्रारम्म हुए थे । १६१४-१५ के युद्ध मैं इस उद्योग ने कुछ प्रगति की थी, 
किन्तु विदेशी प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग का विकाय म दो सका। १६३२ में 
सरकार ते इस उद्योग को सरक्षण प्रदात किया । मह सरक्षण १६ वर्ष के लिए दिया 
गया था, साठ बर्ष प्रथमावस्था में, धोर श्रतत्तर ८ वर्ष । 

संरक्षण के भ्रधीन इस उद्योग बा भारवयंजनक विकात्त हुमा | १६३६-३३ 
में केवल ३१ कारखाने ये श्रौर कुल उत्पादन १ लाख॑ ४८ हजार टन था। १६२६० 
३७ में यह उद्योग धरेलू माँग के लिए पर्याप्त खाँड उत्पादद कर सका और आयातें 
साम मात्र कौ थौं। युद-काल में शक्कर के ऊपर जी नियस्त्रण लगे, उससे इस ट््योग 
के विकास में वाघा पहुँची । सरवार को भी शवकर के उद्योगपतियों से अ्रग्नरछन्वता 
थो । फलम्दरूप १६५० में खाड़ शंकर उद्योग पर से सरक्षण इृटा लिया गया । गत्ते 
की सुनिरिवत प्रधिकाधिक प्राप्ति और गन्ना पेरने के लिए झतिरिदित समय मिलने 
के कारण १६४४-५४ में सांड वा उत्तादन बढकर १५ ६ लाख टन हो गया। (६५५- 
५६ के चालू मौसम में ३१ अगस्त, १६५६ तक उत्यादत १८४ लाख दे ह्प्रा। 
१६५७-५८ में १६७८ लाख टन खाँड वा उत्मादन हुग्ना जब कवि ६१८१६ में 
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१६ लात टन साँड तैयार की गई। १६६०-६१ तक उत्पादन २२४० लास टत 
होने की प्राज्ञा है । 

इस उद्योग का उल्लेखनीय प्रग यह है कि यह मुख्यत उत्तर प्रदेश भौर बिहार 
में ही सोमित है। इन दोनो राज्यो में देश के कूल खांड के कारखानों का ८१ प्रतिशत 
है। इसके कारण यातायात की भीषण समस्याएँ उत्पर्न हो जाती हैँ । इसलिए ग्न्य 
राज्यों में नए कारखाने स्पापित होने चाहिएँ, विद्येपत, मद्रास, प० बंगाल श्ौर 
इम्ाई में ताकि यह त्रुटि दूर हो सके | पजाब में मी क्ारखान लगाने को बापी 
तम्मावता है। उत्तर प्रदेश के बाद पजाब गन्ना उत्पादन का सत्र से बडा प्रदेश है। 

इस उद्योग की कतिपय प्रन्य प्रधिक भयकर दुवंलताएँ हैं। गन्ने की प्रति 
एकड़ प्राप्ति तथा किस्म भी घटिया है। प्रन्य खाँड उत्पादक देशो के मुकादले म यहां 
है कारदानों की गन्ना पेरते की क्षमता भी बहुत कम है। इसलिए, पाँड को उत्पादन 
सागत प्रत्यधिक उच्च है । गग्ने की प्रति एकड प्राप्ति घौर विस्म में उन्‍नति के द्वारा 
मागत कम की जा सकती है। इसके भतिरिकत मिलो की प्रौद्योगिक पोग्पता मे 
उन्तति से भो लागत में कमी होगी । भ्रत गस्ने की विस्म को सुधारना भ्रावश्यक है । 
इसलिए गन्ना विकास परिषद्‌ ने १६५४ मे भ्रपनी सिफारिशें पेश कीं वि गाना उगाने 
वालो को भार के भनुसार भदा ने करके बवालिटो के झनुस्तार प्रदायगी करनी 
चाहिए । कीमत तथा बवालिटी में स्राम्य करने से उन्लति वो बढावा मिलने की पूर्ण 
प्राशा है। 

सीरे प्रौर गन्ने के फुजले जैसे उप-उत्पादो का भ्राधिक उपयोग किया जाए। 
पोरे वा मधसार बनाने से या राडकों को पर्चा बनाने से उपयोग किया जा सकता 
है परोर फुजता कागज तथा गत्ता उद्योगों मे काम भरा सवता है। 

एक भनन्‍्य सुझाव यह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भोर बिहार वे' कतिपय 
भागों से खांड के कारखानो को दक्षिण मे भेजा जाए, ज॑ंसे मद्रास मे जहाँ बेहतर 
किस्म का गन्‍्ना पैदा होता है । इस प्रकार की गतिशोलता से यातायात की समस्या 
भी हा हो जाएगी । यद्यपि खाँद के कुछ बारखानो को ददिण को भोर स्पाना- 
तरित किए जाने के बारे में सभी एकमत है किन्तु यह उपाय इतना सहज नहीं है। 
इुछ मिल मालिक इसके लिए तैयार भो है किन्तु उत्तर प्रदेश भर विहार की रासतारें 
विरोध कर रही हैँ । 

भभ्यास-.“भारत वा चीनी उद्योग सरदण का शिशु दे 7” इस उद्योग बा इतिहास 
सरधथ की कितनी पुष्टि करता है १ (परना १६५५) 
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शक्ल) (सरबण की मजूरी तथा विकास के लिए उप्युवत्र प्रश्न में चानी उद्योग वाले भाग वो 


जे पक मदत्त तथा आवश्यक उपभोक्ता-मात्र उद्योग भौर खेतिदर के लिए विरेष रूप से 
पं होने के बगएय थोनी उथोग को स्वाभाविक रूप से सरदण मिलना घादिए था। 


पैभम सुबोध भारतोय अयंज्यास्त्र 


पहले दौर में इपक्रा विकस आकस्मिक तथा तीथ गति से हुआ? अन्य कियी दूसरे उद्योग 
मैं शायद दी प्रारम्भिक उन्नति इतनी तीज़ गति से हुई हो । संरक्षण कौ चार वर्ष की अवधि में 
बारखानों की सख्या ३१ से १३४ हुई तथा उत्ादन १,५७,००० टन से बढकर ६, ११,००० रन 
हुआ | यह वृद्धि पधेष रूप से इसलिए स्वायत योग्य है किये वर्ष भारी मंदी के थे । धास्तव में 
भारत के उद्योग चित्र में चीनी उद्योग ही उन्नति के णगे एए था। गणना के श्रनुप्तार १४३५-१६ में 
१३१ लाय श्रमिक गन्ना, युद तथा चीनी के काम में संवे लगे थे । श्वमें से २५ लाख नए अमिक 
थे तथा २४ लाख ऐस्ले श्रमिक थे जिबहें सरणण के कारण नौकरी मिली होगी। चीनी उद्योग के ह्ख 
में द्वितीय तठसर बोर्ड क रिपोई के अनुसार संरक्षण की नीति के कारण चीवी के श्ान्तरिक उतादन 
तथा विदेशी चीनी के निर्यात में कमी में आशा से अधिक; सफलता हुई है | वारतव में, इसमे देश 
चीनी क विषय में न सिर्फ़ झात्य-निर्भर हुआ बल्कि अति उताइ (0ए०-97००५०४०४) की समस्या 
खड़ी हो गईं । 

लेकिन पडले दौर के श्रगले चरण में यट स्थिति कई प्रक्तरा से असतोषजनक री है। १६ 
वर्ष की झबपि के पश्चात्‌ तटकर ओोर्ड की सिफारिश पर सरदण २१६४० में उठा दिया गया। 
इस दृमरे ठौर में चानी उद्योग समय गुजारता रद्द | इस काल में नतो इसका विस्तार हुआ और 
न ही लागत में कोई कमी हुई । तटकर थेर्ड ने सर॒क्षण उठाने की सिफारिश इसलिए नहीं की थी 
कि डयेग ने काफ़ी उन्नति कर ली थी, बल्कि १८ बषे की संरद्रणन्मकषि में “तीनों दलों अरथीत्‌ 
सरकार, उयोग तथा काश्तकार के मन में लापरवादी की भावना बढ गई थी, चूँ कि ने तीनों इस उद्योग 
में दत्ता के लिए उत्तरदायी हैं! * 

दूसरे दौर में उद्योग के रिक्रार्ड से पदा चलता ८ कि इसमें भारी दुर्ग ण भा गए ये | गन 
हो को सरदण की सफल भीति दांएा दूर करना जरूरी था । 

प्रथम ते) यद कि दयोग ने विक्लास के लिए 'अहुचित स्थान चुने (इसका वर्णन हम उपयुक्त 
चीनी उद्योग वाले भाग में कर चुझे दे.) 

दूसरे, शूगर सिंशेकेट (80250 8900०0/०) दी. खापता हुई ! तटकर बोर्ड ने श्रनुषव 
किया क्वि सिंझकेंट का कार्यक्रम देश के दित में नहीं हे । हसद्िए उत्तर मदेश तथा विद्वार सरकारें 
ने इसकी म/न्यता को सरका। स्तर पर खत्म कर दिया। 

चीनी उबोग को संस्कय देने की दूसी कमजोरी यइ है द्लि उसने वय वताईं (07 
एए०धम्र०6७) को क्िफायत से उपयोग करने का सम्मावता की ओर ध्यान सदी दिया। इनके अबागा 
संरक्षण के दौधन में गस्‍ने की किस्म तथा मिल्रों की कायेंघ्वमता को बगने की भर ध्यान नहीं 
दिया गया। 

इसे सत्रका यई प्रिथाम हुआ दि चीनी उद्योग अपने पाँव पर खड होने योग्व न दो लगा 
अधि सेंरक्तण उठा लिया गया दै लेकरित बाइर से चीनी सेंगाने १९ झलक का दर ऊँची दोने से 
कोकी सखद मिला दै। श्रेव मो समय है कि यद उद्योग विदेशी प्रकोगिता के मुकाकदे सट्ठा होने 
का वन पैदा कर ले। 

कागज उद्यौग (089ल पएत०७४०४५७)--विशि जनता के धतपढ़ होने के कारण 
अ्म्य देशों की छुलना में भारत में कापज्ञ झयोग बा इस समय उत्तदा बढ़ा महंहरंद 
नहीं है । 

आरत से प्राधुनिक कागड़ डयोग १८६७ में दारस्म हुमा । दाली में सर्वश्रयम 
सॉयल पेपर मित्र (ए6ए७॥ ए७७०८ 30] दी स्थापना छो गईं | तदुपरान्त अनेक 
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के 

मिलें स्यापित हुईं | म्राजकल १८ कागज की मिलें हें, जिनम अधिकाश पश्चिमी बगाल 
मे हैं जो देश के कुल कागज़ उत्पादन का ५०% उत्पन्न करती हैं । 

१६५७ में २लाख १० हजार टन कागज का उत्पादन हुआ | 

घोर विदेशी प्रतियोग्रिता को दृष्टि में रखते हुए इस उद्योग को १६२५ म 
सरक्षण प्रदान किया गया । इस उद्योग को जो सफलता प्राप्त हुई, उसमे सरक्षस् का 
ग्रोचित्य सिद्ध हो गया भर १६४७ मे आवश्यकता न रहन के कारण रुस्चुणु 
झट लिया गया । द्वितीय विश्व-युद्ध ने उद्योग को महान्‌ गति प्रदान बी झौर निर्माण- 
विषयक भ्रनेक नई दिशाप्रो में प्रगति हुई । वर्तमान मे कागज का विस्तृत रूप मं 
उताइन हो रहा है भौर उसके कसम की आयात किए गए बागज़ के साथ भनुकूल 
हूप म तुलना हो सकती है। 

भारत मे इस उद्योग के लिए कच्चे पदार्थों की बडी भारी मात्रा विद्यमान है। 
सबाई घास बहुद बडी मात्रा में उपलब्ध है। किन्तु वाँस का गूदा कागज निर्माण के 
लिए कहीं बेहतर कच्चा पदार्थ है भौर भाग्यवश हमारे यहा बाँस के बहुत विस्तृत 
जगल हैं| इसके प्रल्मावा, हिमालय वे जगलो से रासायनिक गूदा भी बनाया जा 
सकता है । इस प्रकार कच्चे पदार्थों विषयक स्थिति अत्यधिक ग्रनुकूल है बशर्ते वि 
उम्रका उपयोग किया जाए। देहरादुन के फॉरेस्ट रिसर्च इस्टीट्यूट करा पेपर पल्प 
विभाग (कागज गूदा विभाग) कागज उद्योग के झधिक विकास के लिए लाभकारी 
प्रयोग कर रहा है । 

सीमेट उद्योग (0७0९0॥ 7700879)--सभवत ख्राँड उद्योग के सिवा, 
भारत में अन्य किसी भी उद्योग मे इतनी यति के साथ विकास नहीं किया जितना 
सीमेंट उद्योग ने किया हे और वह भी सरक्षण के विना । जब कि प्रथम विश्व-युद्ध से 
पृ, यह उद्योग प्राय विद्यमान ही नहीं या, द्वितीय विश्वन्युद्ध से पूर्व, घरेलू मांग 
को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सीमेंट का उत्पादन किया जाने लगा था। वास्तव में 
यहें उद्योग १९१२-१३ के वर्ष म भ्रारम्भ हुआ, जब तीन कारखाने स्थापित किए 
गए ये। श्षीक्ष ही उसके बाद प्रथम विश्व-युद्ध छिड गया श्रौर उसके काररा इन 
कम्पनियों को जो समृद्धि प्राप्त हुई, उसके ग्राधार पर सात नए कारखाने चालू किए गए। 

१६२४ मे, भयकर विदेश्षी प्रतियोगिता को दृष्टि मे रखते हुए, इस उद्योग ने 
परक्षण के लिए आवेदन किया, किन्तु टैरिफ बोर्ड ने सरचण की सिफारिश नहीं को) 
बोड का मत था कि यह उद्योग भति उत्पादन ग्रौर प्रान्तरिक प्रतियोगिता के कारण 
कठिनाई में है। उसने सिफारिश की कि स्वत उद्योग में निकट सहयोग होना चाहिए। 
इमलिए १६२७ मे, सोमेंट के वृद्धिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ककरीद 
एफरेशिएशन को स्थापना कौ गई । इस उद्योग के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण कार्य 
यह हुआ्ा कि १६३६ मे एसोशिएटिड सीमट कम्पनीज लिमिटेड (8580०80०१ 0७906०६ 
(०ण६५७॥९७ १,६0 ) के नाम के भ्रघीन इस उद्योग की विभिन्‍न इकाइयो का विलय 
हो गया । किन्तु शीघ्र ही डालमिया सीमट कम्पनी चालू को गई भौर एक वार पुनः 
प्रान्तरिक संघर्ष भारम्भ हो पया | जो भी हो, उक्त दम्पनी प्रौर नये प्रतिद्रही के 
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बीच एक समभौता हो यया । इस प्रकार सीमेट उद्योग उत्पादन और वितरण दोरों 
ही दृष्टियों से सुदृढ रूप से संगठित हो गया । 

डितोय विश्व-युद्ध ने इस उद्योग को महान्‌ गति प्रदान की, क्योंकि प्रतिरक्षा 
उद्देश्यों के लिए सीमेट वी माँग बहुत वढ गई थी। असैनिक उद्देश्यों के लिए तीमेंट 
के उपयोग पर प्रतिबरन्ध लंगां दिए गए थे और ८० प्रतिशत सरकार के लिए सुरक्षित 
यर दिया गमा था भौर २० प्रतिशत जनता के लिए छोडा गया था । फलत), भौषण 
अभाव की पअवस्थाएँ उत्पन्न हो गईं और वर्तमान मे अधिक उत्पादन के प्राघार पर 
उसकी इति हो गई है + 

घरत्तमान में, भारत में सीमेंट के २८ कारखाने हैँ । विभाजन के घाद से इत्त 
उद्योग की ठीब्र गति के साथ प्रगति हुई है। १६४७-४७ में १५४ लाख टनो के 
विरद्ध १६५० में २७ लाख टन, १६५१ में ३२ लाख टन, भौर १६५५-५६ में ४५६ 
लाख टन सीमेंट का उत्पादन किया गया | योजना में सीमेट उत्पादन का शलदय 
४८ लाख टन रखा गया है। 

१६४५८ में लगभग ५७ लाख टन सीमेट तैयार किया गया या । धाशा है कि 
दिवीय योजना के पूरा होने तक देश में सीमेंट के वर्तमान कारखानों में १६० लाख 
टत सीमैट तैयार होने लगेगा | यही नही, कुछ भ्रच्य नए कारखाने भी लगाए जा रहे 
है और भ्राशा करनी चाहिए कि सीमेंट का हमारा वात्तविक उत्पादन ६३० लाख 
टन तक पहुँच संक्रवा है। इस सगय देश में २८ सीमेंट के कारखाने हैं। श्राशा है कि 
१६६०-६१ तक देश में सीमेंट के ६४ कारखाने चालू हो जाएँगे । 

विथासलाई उद्योग (१७४०४ व०४४७)--१६२३ से इस उद्योग का 
विकाप्त हुप्ला । उससे पूर्व दंनिक उपयोगिता की इस वस्तु के लिए देश को स्वीडन 
और जापाव पर पूर्णतया तिर्मर रहना होता था । उस वर्ष राजस्व सम्बन्धी उद्देश्यी 
के लिए दियासलाइयों पर आधात-कर मे वृद्धि कर दी गईं किन्तु इसका वास्तविक 
परिणाम इस उद्योग को रक्षा करना हुमा, जिससे कई कारखाने स्थावित हो गए । 
१६२७ में इस उद्योग ने सरक्षण के लिए आवेदन किया, किन्तु टैरिफ बोर्ड ने विध्वमात 
शाजर्व कर को केवल रक्षात्मक कर में बदल देने कौ सिफारिश कौ और इस प्रकार 
स्थाधित्व का विश्वास प्रदान किया। तत्र से लेकर इस उद्योग ने भ्रत्यधिक प्रगति 
की है। १६२८ और १६३८ के वोच कारशख्लानो की संल््या तिगुती हो गई है भोर 
दियातलाई की भ्ावस्यकताग्रों के विपय में हम प्रायः भात्म-निर्भर हो गए हैं + इस 
उद्योग को विश घरेलू बाजार का वड़ा भारी लाभ है) 

१६५५-४६ में दियासलाई का उत्पादन ३२७ लाख सुर्स था। इस तरह यह सहज 
प्रकट हो जाता है कि गत ६ वर्षों में इसने ५० प्रतिशत के लगभग विस्तार किया है। 
१६६०-६१ तक देश में ३५० लाख शुर्स बक्स बनने लगेंगे । वतेमान से न केवल घरेलू 
बाजार की माँग की ही पूर्ण किया जाता है प्रत्यृत पढौती देशों में सीमित परिमाणों 
की निर्यात भी की जाती है | जब उद्योग को सरक्षण दिया गया था, उस समय कोई 
नियत अवधि नहीं रखी गई थी, इसलिए संरक्षण जाही है । जो मी दो, दिपा- 
सताइमो के घरेलू उत्तादत पर उत्फारन-कर लायू किया गया है । 
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ता भी इस उद्योग का एक अत्यधिक दु खद पहलू है । यह उद्योग एक स्वीडिश 
सध के प्रभृत्वाधीन है, जिसका नाम वैस्टने इण्डिया मंच कम्पनी हे । यह कम्पनी 
कुल उत्पादन का लगभग ७० प्रतिशत उत्पन्न करती है। इय विदेशी कम्पनी ने तह- 
कर दीवार को पार कर सरक्षण नीति का लाभ उठाया है भौर यह झनेक छोटे छोटे 
भारतीय ब्यवत्तायो वो खदेड रही है । इस प्रकार सरक्षण का लाभ मुख्य रूप से एक 
विदेशी कम्पनी को चला गया है। 

भारो रासायनिक उद्योग (पार (ालाण०७॥ पए0ए४४5)-यह एक 
प्रय मूल! उद्योग है भौर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए भी ग्रावश्यक् है । यह 
कहा जाता है कि किसी देश की ग्रौद्योगिक प्रगति को उद्त देश में उत्पादित भारी 
रसायनों की मात्रा द्वारा भ्रांका जाता है । चमडा, शीशा, बिताई, घातु कागज, सावुन, 
रण रोगन झादि प्रावश्यक रसायनो के बिना उत्पन्त नहीं किए जा सकते । भारी 
रसायनों में गन्धक का तेजाब, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, रासायनिक खादें प्रादि 
सम्मिलित हैं । 

प्रथम विश्व-युद्ध ने इस उद्योग को गति प्रदान की थी किन्तु युद्ध के बाद, 
प्रधिकाश समय तक विदेशों पर झाश्चित रहता पडा / १६३१ में सरक्षण दिया गया 
किन्तु केवल प्रत्यल्प भ्रवधि के लिए । 

द्वितीय विश्व-युद्ध को देश मे इस उद्योग के जन्म के लिए वस्तुत उत्तरदायी 
कहा जा प्कता है । इसके महत्त्व को दृष्टि म रखते हुए सरकार ने उसके विकास मं 
दिलचस्पी भ्रारम्भ कर दी। सब सम्भाव्यताओं का परयवेक्षण किया गया भौर सोडा 
ऐश, हवाई स्प्रिद तथा प्न्य भनेक रसायन बनाने के लिए एक बड़ा भारी सरकारी 
कारखाना भी चालू किया गया । 

इस उद्योग ने १६४६-४७ मे सरक्षण के लिए भ्रावेदन किया था प्लौर विद्यमान 
राजश्व करो को सरक्षण करो में वदज्न दिया गया । साथ ही बिक्रियों पर सहायता 
भी प्रदान की गई । 

स्वाधीनता के बाद से भारी रसायनो के निर्माण में भारी वृद्धि हुई है। उदाहरण 
के लिए १६४६ में शोरे के तेजाब का उत्पादन ६०,००० टन था, १६५५-५६ म 
बढ़े कर १,६४,००० टन हुम्ना । उसी काल में कास्टिक सोड़े मे २,६०४ टन से 
३५,००० टन वृद्धि हुई। सोडा ऐश मे १२,००० टन से ८१,००० टन वृद्धि हुई । 
इस भ्रकार इन उस्तुग्रो का आयग्त धीरे घीरे कम हो रहा है । सोडा ऐश तथा कास्टिव 
सोडा की श्राधी घरेलू मांग देशी उत्पादन से पूरी हो रही है। भ्रव कई नई इकाइयो पी 
स्थापना की प्रोर ध्यान दिया जा रहा है जिनके लिए उचित स्थानों वो खोज को 
जा रहीं हैं। द्वितीय पथ्दर्षीय योजना के भन्तगंत (मसविदा मे) शोरे के तेजाब का 
उत्पाइन ४७,००० टन, कास्टिक सोडे का १,३५,४०० टन तथा सोडा ऐश का 
उत्पादन २,३०,००० टन बढ़ाने का प्रस्ताव है । 

भारी रसायनो के लिए कच्चे पदार्थों को विज्ञालता भौर भिन्‍नरूपता दोनो 
ही हैं, जैसे-नमक, चूने का पत्थर, खडिया और झोरा प्रादि | सस्ती जल-विद्युत्‌ को 
ब्यवस्था से हम भपने भारी रासायनिक उद्योग का तीद्र गति से विकास करेंगे। 


श्ध्र सुबोध भारतीय प्र्थशास्त्र हि 


रासायनिक खादो का एक सरकारी कारखाना, जो एशिया में क्‍श्रपते ढग का 
एक भद्दान्‌ कारखाना है, शिद्गों (विहार) में चालू किया गया था । इसने 
श्रज्तुवर १६५१ में उत्पादन आरम्भ किया या ॥ यह ३३ लाख टत प्रमोनिया सल्फेट 
प्रति वर्ष उत्पल्य करता है। इस कारखाने को भ्ोर भ्रधिक बढाया जा रहा है । द्वितीय 
प्रचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कि रासायनिक खादों का उत्पादन तीन ग्रुना बढाया 
जाए। इस उद्देश्य से पिन्द्री के राखयनिक खाद के कारखाने के श्राकार के तीन 
श्रौर कारखाने सगल, नवेली श्रोर रूरकेला मे स्थापित किए जानते को हैँ ! इम्पीरियल 
कैमिकल इउस्ट्रीजन (फुणछका 08०णा०७ ॥0079६098) और मैद्नते टादा एण्ड 
संत (8[03898 ४६8 &०्ते 8098) ने हाल ही में रफ्तायन-तिर्माण के दो बड़े-बड़े 
कारखाने चालू किए हैं । इस उद्योग को टेक्तीकल दिशा में प्रनुतधान के लिए पूना 
में वेशनल़ कैमिकल लैवोरेट री भी स्थापित की गई है । 

काँच उद्योग (]898 ततरतए४ध३)--प्राधुनिक काँच उद्योग का गव सदी 
की प्रत्तिम दशाब्दो में उदय हुग्रा था। यह प्रथम विश्व-युद्ध तक संघर्ष करता रहा 
तब्र उसे सुख को साँस मिली | युद्ध के बाद हसकी स्थिति किए कठित हो गई श्ौर 
फलत इसने सरक्षण के लिए प्रावेदत किया । इसे इस झ्राधार पर संरक्षण प्रदान 
करने से इस्त्रार कर दिधा गया कि देश में सोडा ऐश जंसे ऋति महत्त्वपूर्ण कच्चे पदार्थ 
का प्रभाव है । द्वितीय विश्व-युद्ध ने इसकी वडी भाटी सहायता की । सरकारी टँकता- 
लॉजिस्ट विभाग ने प्रतिरक्षा विभाग के लिए बई नवीन धादाओ्रों का आयोजन 
कया था ग्रौर काँच पद्योग को उनका उत्पादन करने के लिए कहा गया। १६५० 
से केवल शीशे की चांदरो के विभाग को सरक्षण प्रदान किया गया है 3 भारत में 
शीशे की चादरें एक ब्रिटिश फर्म के साके में तैयार हो रही हैं । 

कुटीर उद्योगो के रूप में देश में लगभग ८-१० करोड़ रुपए का शीरे का 
सामाद बनता हैं । लगभग १ करोड़ रुपये शीशे का सामाव भ्रतिवर्ष प्रायात किया 
जाता है। केवल वही वस्तुएँ आयात की जाती हैं जो देश में नहीं बनती ! प्रधिकतर 
काँच के कारखाने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बगाल, वम्बई और पजाब में हैं 

झमड़ा पकाना भौर चमड़ा उद्योग (एछणमांगह ते [,088॥० ॥9078079)- 
इसको भी “मूल! उद्योग कहा जा सकता है । भारत में पशुप्रों को बढ़ी भारी 
सख्या है। अतः देश में उपलब्ध खालो और चामो के बडे भारी भनुप्रात का कच्चे 
एवं ग्रतिमिंत रूप में निर्यात किया जाता था ॥ प्रथम विद्व-युद्ध ने इस उद्योग को 
बहुत गति प्रदाव की, जिससे फोजी प्रावश्यकताभ्रों के कारण बूठ श्रौर जूते बनाने का 
काम बौस ग्रुद्ना बढ गया ॥ द्वितीय विह्व-युद्ध के कारण इस उद्योग का श्लोर भी 
उल्लेखनीय विस्तार हुन्ना । 

उत्तर प्रदेश फौजी घूटो और जूतो का महान्‌ निर्माता है। कलकत्ता के निकट, 
वादा तगर में वृहदु-स्तर पर जूतों का निर्माण होता है| भ्रन्म चमडा दिमित वस्ततुएँ 
मे ईैं--लग्गमे, काठियाँ, चमडे के पटूटे, ठोलो के चमडे थ्रादि । 

भारत सदकौर ते जनवरी १६५३ में मद्रास में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट” 


< 


हैं विज्ञाल उद्योग श्र 


(एलफण [०४67 छिल्शभणी पएछडध०६०) वी स्थापना की है, जो इस उद्योग की 
प्रौद्योगिक दिशा मे सहायता करेगी । 

उपरिनिखित उद्योगों के भ्रतिरिवत, देश मे अ्रन्य झनेक उद्योग भी हैं जिनका« 
हाल ही म विकास हुप्रा है! इतम से अधिकाश द्वितीय विश्व युद्ध के दिनो में आरम्म 
हुए थे झौर युद्धोत्तर वर्षों में तीद्रतापूर्वक उन्नति कर रहे हैं । स्थानाभाव के कारण 
हम उनका उल्लेख भर ही यहाँ करेंगे फिल्म उद्योग, वनस्पति उद्योग (जिसमे २२ 
करोड़ की पूंजी लगी हुई है), उन, नमक, ऑस्टिक सोडा, साउन, रंग ओर रणन, छिगरेन्‍, 
खड़ वो बलुएँ, प्लाम्टिक वी बस्तुएँ, बिजली के लेम्प, प्खे, मोटरें एल्यूमीनियम, मंद्रस्गर, 
रैंदेगों पिसीयर, साशफल, पिलाई को मशीनें, डील ई-पत, शक्तित द्वारा चसने वाले पम्प, 
लाुड, तेल शोधन और मोटर के पुर्जे एयर एव निमाण करने के उद्योग । हाद ही 
में राज्य ने बतिपय अपने तिजी ग्रौद्योगिक उपकमा को भी आरम्भ किग्रा है (उनके 
विषय में ग्रागे चर्चा वी जाएगी ) 

प्रहून १--स्वायीनता फे पद्चात्‌ से भारत में श्रौद्योगिर विश्वास पर एक 


ध्यास्यात्मक टिप्पणी लिखिए । (पंजाय १६५३ स०) 
0 7-जरांह6 4. फ्लहें बगणट था ग्रितक्कातांशं एलथे०कुकाला। ॥ दब 
शंप९९ [800एशावशाल९, (फप748 79535 &$५9 ) 


यह बात तो स्पष्ट है कि स्थाधीवता के पिछले १२ वर्षों म॑ भारत में 
प्रौद्योगिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं | सभी दिशाम्रो मं कुछ न कूछ उल्ति हुई 
है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ विकास योजनाएँ गम्भीर महत्त्व की 
है, तया उनकी मजबूत नीवो पर भविष्य म तीब्र विकास यी झाशा की जा सहुती है । 

पहली महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विकास दौर के दो मुख्य चरण हैं । पहला 
दौर १६४७ से १६५० तक को प्रवधि का है। इस दौरान में झोद्योगित्र उत्पादन 
स्थिर रहा । दूसरे दोर मे---१६५१ से लेकर भ्रव तक--विकास वाये-कम सतत रूप 
से चालू हैँ । प्रारम्मिक काल के औद्योगिक गतिरोब के कई कारण थे । मुख्य वारण 
पै--बुरी तरह घिसी हुई मशीनों और भ्ौजारों के स्थान पर नए औ्ौजारों और 
मशीन आदि की प्राप्ति से कठियाइयौँं, श्रमवर्य मे गस्भीर अस्थिरता, १६४७-४८ 
का लियाक्तग्रली बजद (प्राय व्ययक्), जिसके कारण उद्योगो पर भारी कर लगाए 
गए, तथा राष्ट्रीयकरण की घारो भोर से माँग थी, पूंजी मार्केट वा ध्राय ठप्प 


.. ही जाना, प्रत्यविक आविव नियन्त्रणों का होना; विभाजन के कारण कच्चा माल 


प्राप्त करने मे कठिनाई, परिवहन की कठिताइयाँ, तथा उद्योगपतियों मे उपक्रम 
ऐप उद्चर ही कसी / फलस्वरूप ग्रोद्योयिक्त उत्पादन से वृद्धि न हो सत्ती--प्रीद्योगिक 
उत्पादन का सूचक झक (१६४६७-१००) १६४७ मे गिरकर ६७२ हो गया, 
१६४८ मे वृद्धि की (१०८४) और १६४६ मे गिरकर १०५७ तथा १६५० मे 
१०४ ० हो गया । 

दे दौर में (जूट उद्योग वो छोडकर) सभी उद्योगों में उत्तादन के सूचक 
प्रक्नो में उत्तरोच्तर वृद्धि हो रहो है । यदि (१६४६--१००) वो शाषार वर्ष 
मान लिया जाय तो १६४१--११७ ३, १६५२--१२८ &, १६१३--१३५ ३, 


श्ध्ड सुदोध भारतोय प्रयंज्मात्तर 


३६५४--१४६४, तथा भार्च १६५४ में १६२ ६ हुआ । बई नए तथा पुराने उद्योगों 
के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पुराने उद्योगी में सूती कपड़ा, सौफेन्ट तथा 
नम उद्योग श्रादि का जिक्र दिया जा सकता है। १६५० में ३६,४२० लाख गज वी 
तुलना मे १६५६ में ५०,००० लाप गज उत्पादन हुग्रा । उत्पादव की यह वृद्धि 
१६५५-५६ के लटक्य से ३,००० लाख गज ग्रधिक थी । सीमेट वा उत्तादन १ ६४८ 
में १५ लाख टव थां। १६५६ में इसका उत्पादव ४५ लाख टन हुआ । नमक का 
उत्पादन ६३५ लाख मन से बढकर ८५० लाख मन हुमा । 

पूर्वस्थापित्त उद्योगों के विकाप्त के अलावा, पिछले बुछ'वर्षों में उत्पादन-्तेत्र 
में नई दिगाओ का मी खला है ६ “गैस्सरकारी क्तैर" में-...इलमे मोटर श्रादि के पुजों 
का सचय करना, जोडना श्र निर्माण, डीडिल इजनो का उत्पादत, झवित-चालित 
पम्पों का भिर्माण, अल्यूमिनियम उद्योग, कपडा मशीनों वह निर्माण, मशीनी औौजारों, 
धॉल तया वॉल वेयरिग का ग्रेंडिग भ्रोर प्रयटय लबघु इंजीनियरिंग उत्पादी, जैसे 
साइक्लि, सिलाई की मज्ञीन, गैस वी लासटेनें, बिजली का सामान जैसे पता, 
हार, हंम्प, पोटर, ट्रामफॉर, ड्राई ठया स्टोरेज बंढरी, रेडियो, रासायनिक खाद 
तया मारी रायन ज॑से सल्पयुरिक एसिड, सोडा ऐश, व्ास्टि मोटा दा निर्माण प्यदि 
शामिल है। शव अपने देश में कई प्रकार की भ्रौपधियों तथा दवाइयों का निर्माण 
भी होता है । अन्य उद्योगों की स्थापना भी हुई है, जैसे रेयन धतन्तु (उ९8जु0ए 
48700०३8)| प्लाईबुड के सन्दुक, रेज्र ब्लेड, हाउस सर्विस मीटर, घरेलू रेफीजरेटर, 
विसवाहक (॥राड08६०:०४), चमडा तथा लिनोलियम ()॥70ो८४०)) श्रादि । 

हल्के इजीनिर्खरय तया शासायनिक बर्ग के उद्योगों मे पिछले नुछ वर्षों में 

दत्त्वपूर्णा विकास हुप्रा है। १६४६ में उत्तादन की छुतना में १६५४ में सिलाई 

मशीनों के उत्पादद में १३ गुना, साइक्लि उत्यादन में & गुटा, लालट्रैन उत्पादव में 
११ गुता तथा डीजिल इजन उत्पादन में १६ ग्रता वृद्धि हुई । 

स्वाधीनता के बाद विनास के अन्तर्गत उद्योदीऊरण में सरझ्ार का अ्धरिकापिक 


हाप्र होता जा रहा दे ॥ प्रथम पच्रवर्षीय योजना के अन्तगत श्रायः एक दर्नत मूल उद्योग | 


सरकार ने आरम्म व्िए। खिंदरी फर्टीलाइजर तथा चिंतरजन घोकोमोटिव फैक्टरी 
आदि में तो काम भी चालू हो गया है ओर दूसरे कारखाने चालू द्वोने वाले हें । 
(विवरण के लिए हिम्न प्रइत ब्य उत्तर भो देखिए ।) 

इस प्रकार हम देखते हेँ कि युद्धोत्तर कान में औद्योगिक विकास का मुख्य 
लक्षस विविध उद्योगो का विशास है । इसलिए उपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ने 
के बारण इसका उल्य स्वस्प मी घीरे-धीरे पत्वित्तित हो रहा दे । १६५२-५५ के चार 
बर्यों की श्रकवि में औद्योगिक किकयय २२१६ अब्का ४३ १ अति वर्ष की दर पर हुआ 
है । यह सफलता मौजूदा क्षमता का पूर्ण उपयोग बा झमरा-विस्तार के वारण प्राप्त 
हुई है । $ हर 

मौतिक सफलता से ज्यादा जब्दी आरम्निझ तया पिडासात्मऊ वार्य है जो इस 
अवधि में (रा किया गया | उद्योगों तथा बैर-सरवारी उद्यम के त्रति सरकारी नौति 
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को स्पष्ट किया गया है । भ्रौद्योगिक विकास के सम्बन्ध म पृ्वेवत्तिताएँ (छााणाव०8) 
विश्वित कर दी गई हैं और उन पर गझ्रमल जिया जा रहा है | ग्रनुसघानशालाओ वी 
स्थापना की गई है, वित्तीय राह्ययता वा अधिवाधित प्रबन्ध किया जा रहा है. नदी 
घाटी योजताओ्रो द्वारा सस्ती बिजली पूर्ति का प्रबन्ध किया गया है हृषि विकास 
"द्वारा उचित खाद्य तथा कच्चे माल की पूर्ति सुनिश्चित की जा रही है तथा यरास्तविक 
उननिशोल राजकीपीय विकास नीति वा निर्माण हुआ हे शोर इस दिशा म उसका 
पूरायूर पालन किया गया है। प्रथम योजना के दोरान म कई नए उद्योगों वी 
स्पापता हुई । 
इसके झलावा, द्वितोय योजना के अन्तर्गत भी देश में उद्योगों वे विकास वो 
सम्मानित स्थात मिला है । ५,६०० वरोड रु० के विनियाजन के प्राववलन म १ ४०० 
करोड़ झपया अर्थात्‌ २५% ओरोद्योगिक क्षेत्र पर व्यय किया जाएगा लेकिन भारी उद्योगा 
के विकास की भोर विशेष बल दिया गया है । १,४०० करोड़ रु० की राशि मे से 
| ४२४ करोड़ रुपया (कुल का ३० ४% ) लोहा झौर इस्पात उद्योग पर व्यय किया 
जायगा, २४० करोड रु० (१७ २९%) मशीन बनाने के कारखानः पर १०० करोड रू० 
(७१%) सीमठ तथा रसायन श्रादि पर १०० करोड़ रु० (७१%) रासायनिक 
५ गोद पर, ७५ करोड रु० (५४% ) खनिज तथा खनिजो की खोज पर ५० करोड 
९० (३६%) मौजूदा सरकारो उद्योगो पर तथा ३० करोड २० की राशि (२१% 
प्रत्यूमिनिषम पर। उपभोक्ता भाक्ष के बारखाते तथा उद्योग पर १०० करोड़ रू० 
(७१%) खर्च किया जाएगा | शेप २०० करोड रु० (१४३० ) घरेलू तथा घरेलू 
उद्योगा पर व्यय किया जाएगा। 
। द्वितीय पचवर्षोय योजना मे प्राइवेट क्षेत्र मे भारी मशीना भौर मशीनी पुर्जों 
| के निर्माण भौर उत्पादन की व्यवस्था की गई है। उदाहरणाथ बिजली के सामान 
के उत्पादन पर, हिन्दुस्तान मशीन दूल्स (प्रत0080॥ ](8०७७४७ 7008) नामक 
बारखाने के विस्तार पर, तथा ऐसे ही उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। 
| गगलौर मे १२ करोड रु० की लागत पर सरकारी बिजली का कारखाना लगाया 
जा रहा है। इसो प्रकार इस क्षेत्र से हवाई इजिन झौर वायरलंस सैठ के निर्माण 
बोमी व्यवस्था है। द्वितीय पचवर्षोष योजना की प्रगति पर यदि हम विहृगम दृष्टि 
दर्जे तो देखेंगे कि प्राय सभी सुनियोजित उद्योगों का समुचित विकास हुम्रा है । 
पड हम (१६५१७-१००) १०० को १६५१ का झ्रोद्योगिक प्रगति का सूचना 
मानें तो १६५६ म सूचनाक १३२८ था, और १६५७ म १३७ ३। बाइसिकिलो, 
मोटरा, बिजली के मोटरो, परिवत्तेको (7५४४४०:पघ९०७), शक्तिचालित पम्पो 
प्रादि के उत्पादत म ३३% से ६०% तक वृद्धि हुई है! कई भनन्‍्य उद्योगों में भी, 
जिनम सौमट, शवकर, डोडिल इकजिन प्रमुख हैं १०% से २५% तक उत्पादन वृद्धि 
हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में भी १६५५ म सर्वाज्भीण उम्नति हुई थी। मे सद चिह्ध 
| देमारो भोद्योगिक प्रगति के मार्य पर प्राशावद्धेक स्थल हैं । 
गरन २--सरकार द्वारा हाल में चालू किए गए श्रौद्योगिक उद्यमो वा सक्षिप्त 
| विवरण दोजिए। 
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का 
भारत में सार्वजनिक उद्यमो के विकास का संक्षिप्त विवरण तिनिए। 
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विभाजनोत्तर दर्षों के औद्योगिक काल में सरकार द्वारा उद्योग कौ स्थापना 
महत्वपूर्ण घटा है । कई उद्योगों में भारी पूंजी की जरूरत पड़ती है। इसके ग्रलावा 
प्राप्ति भी काफी देर वाद होती है, इसलिए गर-सरकारी पूंजी जोजिम प्रादि के भंग 
से इस ओर पैसा लगाने में श्ररामर्य रहती है। श्रप्ैल १६४८ के श्रौद्योगिक नीति 
विवरणा में सरकार ने “फमिशथ्रित अर्व-ब्यवस्था'' की घोषणा वी थी । इसका प्र्थ यह है. 
कि सरकार गेर-सरवारी उद्यम के विकास में सहाग्रता करके देश मे औद्योगिक उन्नति 
के लिए कटिबद्ध है । इस नीति के झनुसरण करने के परिणामस्व॒स्म हाल के वर्षों में 
कई सरकारी प्रौद्योगिक उपक्मो की स्थापना हुई है। इनका सक्षिप्त विवरण इंह 
प्रकार है-- 

(१) सिरद्री रातापनिक खाद फंक्टरी (बिहार) (4४७ 80% कछधडिश 
ह४०४०५७५ 7॥080/)--स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद २३ करोड़ रुपये की लागत से पूरा 
किया गया प्रथम राम्य-ह्वामित्व का प्रघान उपत्रम है। यह एशिया में सब से बड़ा 
भोर रासायनिक खादों का नवीनतम कारखाना है । १,००० टने श्रंधि दिन के हियाव 
से इसकी प्रमोनिया घल्फेट बनाने वी वापिक क्षमता साढ़े तीत लाख टन की है। 
इसने ३० अबदूबर, १६.५१ से उत्पादन का कार्य आरम्भ किया धा। १६५४-४६ में 
इस कारखाने मे ३२ लाख टन खाद तेयार हुई। १६४७-५८ में ३३२ लाख टन 
खाद तैयार को गई ॥ पिर्द्री कारखाने में तंयार की गई खाद की लागत ५ कम है! 
सार्वजनिक क्षेत्र में यह सर्वाधिक लाभ का उपक्रम हैं। यह उद्योग हमारी गम्भीर 
खाच्च समस्या को मी सरल करेगा। 

नाइट्रोजन रासायनिक खादो जैसे मूरिया (०7९७) तथा झ्रमोनियम नाइट्रेट 
आ्रादि के उत्तादत की वृद्धि के लिए इस कारखाने का बिस्तार किया जा रहा है। 
१६५४-५४ की सचाज्नको की रिपोर्ट मे इस बाल का उल्लेख किया गया है कि ५ 
कारखाने नी क्षमता ६०%, बढा दी जाएगो | १ सितम्बर, १६५४ को रेट करोड़ | 
रु० वी लागत से एक कोयले की मट्ठी (८०४७ ०४०४) लगाई गई थी । इस यन्त्र 
में लगी पूँजी का उपदन्ध इसी के स्लोतो से हुआ था । १६५४-५५ में इससे है,२०, १४१ 
झब बोक का उन्पादद हुआ | जैसा कि पहले ही वणुन जिया छा चुका है, मार में 
इसी प्रकार के तीन अन्य कारखाने खोले जा रहे हैं । 

(२) चित्तरंजन इंजन कारखाना (79० एऐजकक्रक्ाब्क 4/0007एप्रए० 
ए७०४०४७ )---यह कारखाता पश्चिमी बयाल के वित्तरजन नामक स्थान में सरदार 
का द्वितीय महान्‌ भ्रौद्योगिक उपन्रम है । यह लगभग १४ करोड़ ० कौ लागत से 
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बनाया गया है। इसने भारतीय रेलों के लिए इजिन बनाने का कार्य आरम्भ कर 
दिया है। भ्राशा थी कि १६५३ तक इजिनो के पुर्जे भारत म ही बनने लगेगे। 
६ बनवरी, १६५४ को उपर्युक्त कारसाने ने १०० वा इजन तैयार करके योजना के 
५ ऐह्य प्राप्त कर लिये थे । प्रथम योजना के अन्दर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 
कि १६५५-१६ तर १२० इजिन और ५० उष्णक (90००७) इस कारखाने म 

ह सैयार होने लगेंगे । किन्तु इस कारखाने ने लक्ष्यों को बहुत पीछे छोड दिया और वास्तव 
में २०० सामान्य इजिन और १५० उष्णक (9०0०७) तैयार किए । द्वितीय योजना 
में, विश्वास किया जाता है, वि इस कारखाने मे ३०० इजिन प्रति वर्ष बनने लगेंगे । 


इसके ग्रतिरिवत मद्रास राज्य मे पीरम्पुर नामक स्थान पर ७३ करोड की 
सागत का रेलो के डिब्बे बताने का एक कारखाना खोला गया है। यह एशिया का 
सबसे बडा रेल के डिब्बों का कारखाना है। प्रथम वर्ष मे इस कारखाने मे स्विद- 
घरतेण्ड के बने पु्जों से २० डिब्बे तैयार होगे । बाद मे शने -शने पुर्जे भी भारत म 
ही तंथार किए जाएंगे । ग्राशा है कि १६५६ के वाद इस कारखाने म ३४० डिब्बे 
तंपार होने लगेंगे । इसके बाद इन डिब्बों के सभी भाग इसी कारखाने म॒ तैयार होने 
सरगेगे। इस कारखाने मे लगभग २,००० मज्दूर हैं जिनमे ७५%, कुशल और प्रशिक्षित 

; श्रमिक हैं। यह कारखाना भारत भौर स्विटज़ रलेण्ड के सहयोग का फल है । 

(३) विश्ञाखापत्तनम में हिन्दुस्तान पोत-निर्माण का कारखाना (70० 
मपवेशक्षा 8%७ण।तेपट्ठ ते ६६ ए॥३॥७).0७900०70)-- यह कारखाना प्रान्ध्र 
में है। यह राज्य ओर सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी (80708 3६०७7 )ए७४६४- 
४०४ (०फए४05७) का संयुक्त उद्यम है। वस्तुत , यह उक्त कम्पनी द्वारा चलाया जा 
फा था किन्तु चह इसे सफल न वना सकी | इसलिए, सरकार ने जनवरी १६४२ में 
इसरे भ्रधिक शेयर खरीद लिये और उसे चलाने में सम्मिलित हो गई | हाल ही में 
प्राम की एक जहाज फर्म के साथ पाच वर्ष के लिए समभोता किया गया है, जो इस 
वारसाने के पुनस्सगठन तथा विकास की दिज्ला मे प्रौद्योगिक सहायता प्रदान करेगी। 
'पचवर्षीय योजना मे बर्यों की सख्या में वृद्धि, भिन्न कारख्ानों का विस्तार, और साथ 


गा तथा ब्वायलरो का निर्माण करने के लिए १४ करोड़ रु० की व्यवस्था रखी 
३ है। 


(४) मशोनी झौजारो का कारखाना (358७७709 "००३ 7४९४०५७) -+ 
दगलौर के निकट जलाहाली में मशीनी औपउारों का बारखाना है। खरादें, दाते कटाई 
प्ोर वरमे को मशीनें बनाने मे प्रौद्योगिव सहायता प्राप्ति के लिए एक प्रमुख स्विस फर्म 
के साथ समभौता किया गया है ! इस सारी योजना पर ८ ३७ करोड रु० की लागत 
को भनुमान क्या गया है" इसमे चार करोड रु० की वस्तुओ का बाधिक उत्पादन 
है । यह कारखाना देश मे गुरु और लघु इजीनियरिंग उद्योग का झग्रगामी होगा। _ 
कि सम्पूर्ण हो चुका है और मई १६५६ से इसमें उत्पादन प्रारम्भ हो 

है। १६५७-५८ मे इस कारखाने म ४०० मशोनें तैयार हुई और १६६०-६१ 
पेक यह ६०० अश्जीनें तैयार करने लग्रेगा 


श्र सुबोष भारतीय अवेशञास्त 


इस कारखाने वा नियम्त्रश और प्रबन्ध १ मार्च, १६५३ से हिन्दुस्ताव मशोन 
टूल लि० बगलोर को सौंप दिया गया है, जिसमे सरकार के ८५ प्रतिशत झौर स्विप्त 
फर्म के १४ प्रतिशत हिस्से है । द्वितीय योजना में इसके विकास्त के लिए २ करीड़ र० 
का उपवन्ध किया गया है। 

(५) हिन्दुस्तान भवत्र तिर्माश उच्चोग (सांप्रत/शद्या क्ुृ०ए४ए8 7४०० 
६07 )--दिल्‍ली के निकट मवन-निर्माएु का कारसाना है। यह भारत सरकार शौर 
स्वीडिश फर्म का संयुक्त वारखाना है । इसका उपयोग भवन-निर्माण के लिए 
भ्रावश्यक पदार्थों के उत्पादन में दिया जाएगा । ठीन वर्ष वी अवधि में इसकी ब्रार्पिक 
प्राप्ति ३ ५ करोड हो जाने की ग्राशा है । 

(६) पेस्सिलिन उच्चोग (८0 थग 9५४०४०४/७)--पूना के निकट पिम्परी में 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (४०)१ म्रध्थाश 0788028000) झौर सयुकत राष्ट्र संघ के 
अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष एल: फैड७9०ाढ वत0०ता8६008) (00769 
प्रक्रणाहभा०ए 9७४०) की सहायता से एक पेन्सिलिन फैंकटरी की स्यापना की गई है। 
इसमें सरकार ने १३० लाख रु० का झश्दान शोर झेप दो सगठनों ने १३ लाख श० 
दिए हैं । इस्रके स्वामित्त शोर प्रशासन-अधिकार भारत सरकार के होगे। भारत 
सरकार द्वारा नियुवत विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर इसकी क्षमता को ६०% 
बढाने का निश्चय किया गया है। विश्ष्वार के पश्चात्‌ इस कारखाने से २८ से ३२ 
लाख मीगा इकाई (८४७) पेग्सिल्िन प्रतिवर्ष तैयार होगी । 

(७) ढ० डो० ही० फंबडरी (9, 0 7', ए७४७०5)--पहपृत्रत राष्ट्र पंक्र 
(0. पर. 0) की उक्त दो सस्वाप्रो की सहायता से एक डो० ढी० टी० वा कार+ 
खाना भी चालू किय्य गया है। एक निजी लिमिटिड कम्पी द्वारा सरकार इसका 
अवन्ध करेगी । १६५५ में यह कारखाना चालू हो गया था। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 
७०० ८न डी० डो० टी० तैयार करने को है । यह डी० डो० टी० मनेरिया की रोक- 
थाम के लिए प्रयोग में आ्राएणी । इस वारखाने की बुल लागत ५१ ७५ लाख थी 
जिसमें से सयुतत राष्ट्र सघ की उतत दोनों सस्थाग्रों ने १६७५ लास रुपया दिया । 
१६५८ में इस कारसाने का झाकार दुगुना कर दिया गया। भारतें सरकार ने एक 
दूसरा कारसाना केरल राज्य मे श्रालवी नामक स्पान में खोला है जिसमें ध्रप्रेत १६५८ 
से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है 

(८) टेलीफोन कार फैवटरी (ए५७ 7'82900096 (४80 780८०५)-जिता 
बर्दवान (प० बंगाल) में रूपतारायणपुर में टेलीफोन तार की पैंकटर से दिसम्बर १६४४ 
में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ क्या । इसके आधार पर देलीफोन के तारों की शभायातो बी 
आवश्यवता नहीं रहेगी । अकेले तार भ्रौर डाक विभाग की वाविक ग्रावश्यक्ताएँ 
लगभग 5८० लाख स्पए की हैं जो अव इसी आरखाने से पूरी द्वोगी | 

(६) राष्ट्रीय टपकरणा फंक्‍ट्री (706 7४808] गिडााघ्त९908 ह8००४७)- 
जादवधुर (कलकत्ता) मे नैशनल इन्ट्रझढ फैक्टरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा तैयां क्रय 
उद्देश्यों के उपकरणों को बनाने के लिए झीश्रतापूर्वक बनाई जा रही हैं। नई योजनाप्रों 
में ऐनको के शीरे-तया सूक्ष्म प्वार के ऐसे उपवरणों का निर्माण झामित्र क्या 


श्यिल उद्योग ह्६६ 


गया है जो देश मं इसमे पहले वभी नही बन थे । राणा की जाती है वि २० लाख 
₹० वा वांधिव उत्तादन हागा। 


(१०) हह डुच्तान स्टील लि० (प6 पस्ाए]एनं७४ लत] .8 )-- 
हिहुस्तात स्टीव बम्पदी वि० राज्य वा श्ौद्योगित उपकक्‍्म है । उडीयवा में हरकेला 
नामक स्थान पर एवं बड़ा लाहे और इस्पात का कारसाना सडा जिया गया है। इस 
कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता ५ लाख टन थी कितु यह बतकर १० जाप टन त्तक 
हो सकती है | तकनीकी और झआधिफ यहायता वा लिए एक तमते पम् ( रप्प और 
डेमाग) के साथ सा घ वी गई है जा कारसाना सड़ा करेगी | यह फस लगना १७० 
करोड़ ₹० की पूंजी लगाएगी । भारत सरकार झोर जमने फ्म के शायर का ४ ३ 
वा प्रनुपात है। १६५६ के फरयरी मास म इस वारसाने स लोहा नंयार होगा प्रारम्भ 
हो गया है । इसका सबसे ग्रब्छा पक्ष यह है कि इसके द्वारा भारतीया को न मिफ् 
कारखाता चलाने बल्कि डिडाइन और निर्माण कार्यों म भी प्रशिधण दिया जाएगा 
तथा उ हू अधिकतम मात्रा म काम पर लगाया जाएगा । इसे पूण होने से देश के 
भोद्योगिक ढांचे के म्ल विय्रास मे साह्मयता मिमी 


दूपरा लाह और इस्पात वा बारखाना भित्राई (मध्य प्रदेश) मे १३१ करोड 
२० की लागत पर तैयार किया जा रहा है । इस कारखाने म ७,७० ००० टन स्टील 
विष्री बे लिए तेगार किया जाएगा। पश्चिमी यगाल म दुर्गापुर म एक तीसरा लाहे 
भौर इस्पात का कारखाना ज्गाया जा रहा है) इसभा लागत अनुमानत १३८ 
करोड २० होगी श्रौर यह लगभग ७ ६०,००० टन इस्पात अतिदप तैयार करगा । 


इस निर्माण काया के प्रतिरिदत भारत सरवार के प्रतिरक्षा मतालय न आय 
बई विशाल कारखाने चातू बर रसे ह॒ जैसे हिंदुस्तान एयर क्र फट लि० बगतौर, 
(प्ला्00४७॥ 37070 ],00 , 88070०7०) प्रोटोटाइप मशीन टूल फैडट्री अम्बर 
नाथ (770०0०0७79 भब्गया० प०० क५७तए, 4 ए७वाग2 0) । हाल ही में मत्राश्य 
ने निमचय किया है कि इन कारखाना की अतिरिवत दामता को नागरिक माल 
उत्तादत वे बाम मे जाया जाएगा । १६८४ मे भारत सरकार ने फ्रौसोसी फम से 
काट्ुवेट विया है जिसके ग्रनयार वगपौर म इतकट्रानिक्स, रेडियो तथा रॉडर उपकरण 
बनाने के जिए भारत इजैबद्रानक उद्याय की स्थापना वी जाएगी । 

प्रशा २--भारत दे ध्रौद्योगिक विज्यस से सम्शीधन मुझ्य जुठियो पर अपने 
जिला, प्रदट की ीरुए ५ 

0 3--:50055$ हि८ ए रहकर त।३छफरेड्ल:5 इतएश्ातावड (8 व्रत 
१७४श०एञाला। ७ ]9व9 

भारत मे निचले जीवन स्तरो या सुख्य कारण उरादा श्रौद्योगिग रूप मे 
पिछटापन है । न बेवल यह कि उद्योगा का बहुत बम विक्यस हुआ है बल्बि जो भो 
विकास हुआ्मा है वह भी सयवर दोपा द्वारा प्रवाडित है । प्रथ हम उसके विभित 
महर्वपूण भगा वी स्म्पूष स्थिति जा परीक्षश बरेंग । 


5०. ये 


२०० सुव्ोध भारतीय अर्पत्रास्त्र 


२. सर्वप्रयम, देश के प्रावार, उसझो विशाल जनसंख्या झौर उसके विद्याल 
एवं भिन्‍न रूपो के ध्राकृतिक साधनों को दृष्टि में रखते हुए जिपत क्रीम तक झछका 
आशिक वितास हुआ है, बढ अत्यविर क्ीणु है | वह्तुत: भ्रभी तो हमने उद्योगीकरण 
को पहली ही सौढी पर पाँव रखा है ! न 

इग्ते 2, वैल्जियम और जापान जैसे कह्टी छोटे देशों की तुलना में हमारा कुल 
झौद्योगिक उत्पादन भी बहुत कम ही है । 

२ 'मूत' उद्योगों का श्रमाव [#08३९७०७ त॑ एल पावाढधह8)-7 
जो थोडा औद्यागिक विकास हुप्रा है, वह वेवत एक-पक्षीय है, भ्र्धातू, केवल उप 
भोक्ता वस्तुप्रों के उद्योगों वी दिश्वा म हो विवास हुआ है, जबकि मूल उद्योगों 
का विकास हुप्रा ही नहीं | लोहा भ्ौर इस्पात तुवा तीमट ही वैवल दो ऐसे उद्योग 

* हैं, जिनकी प्रगति के विपय में कुछ गर्व क्रिया जा सकता है। 

३ विदेशी निर्भरता (क०ाथंहा॥ 00०एध70७7०७)--देंश के भीतर मूल 
उद्योगो के विकास के प्रभाव में भारत बहुत जरूरी मशीनों, मशीनों झोजारी, 
पल स्टोरो ग्रादि के विषय मे बाहरी देशो वी दया पर प्राश्रित है । यदि कहीं युद्ध 
के कारण बाहरी देशों से उनवी पूति खतर म पड जाए, तो उच्च श्रसहांग पराक्षयता 
के कारण हम सह्दज ही पश्पने श्रौद्योगिक प्रिकास की घोचनीय श्रव॒स्यां का प्रतुमान 
कर सकते हैं । 

४. विद्यमान उद्यीों का विकास प्रस्त-ब्यस्त ददा? में हुए है (0४००७- 
क्ाश्ता ठ॑ 00 उशत0३९३ |. & फैब्रोघ287प शिग्ेशणा )--हेँगारे अकिश उद्योग 
देश भर में अस्माव रूप से विभाजित हैं । उनमें से प्रनेक या तो बम्बर्द में केद्धित हैं 
झ्रथवा प० बगातर में, जिसका परिणाम यह है कि बष्दी देश को श्रपनी प्रत्यावश्यक 
पूर्तियों के लिए इत दोवो कोनो की श्रोर देखना पडता है ! 

४, विद्ेज्ञी प्रभृत्व [[70ल्‍९ह० 0०छावढ॥०0) “हमारे उद्योगीकरण वा 
एक अन्य श्रसतोधप्रद रूप विदेशी पूँजी का प्रभूत्व है । हमारे उद्योगों के स्वामित्न, 
नियन्नर झौर प्रवन्ध में विदेशियों का बहुत वडा हिस्सा है। सर एम० विश्वेश्वरया 
के श्रनुवार, भारतीय उद्योगों में श्राथी छे भ्रधिक पूँजी विदेशियों की है । प्रायः सब 
उद्योगों में सुस्य व्यवसाय, विशेषत जूद, डाय, ऊनी वस्त्र, विदेशियों के हाथो में हूँ । 

६ श्रौद्योगिक एव प्रशिक्षित श्रमिक चर्म प्शा श्रभाव (फटशए) ० फक्ष7७) 
एथशणाए०)--सुदृढ़ श्रीद्योगिक विकास के लिए कुझल कारीगरों बी नितान्त 
आवदयकता है, किन्तु भ्रमो दक, बहुत थोरे ऐसे मारतीय हैं, जिन्हें नवीनतम ग्रौद्योगिक 
कुदलता में प्रशिक्षण ब्राप्त है । कुशल कारोगरों तथा ग्रौद्योगिक प्रधिक्षय प्रदान 
करते वी सृविताओं वे प्रभावों के कारण हमारी ग्रौद्यायिक प्रयर्ि में वडी भारी बाघा 
हुई है । इस रामय, हमारे झनेत उद्योगों में विदेशी डु्यल कारीगरो वी एक बड़ी मश्या 
नियोजित है । 

७ अपयरव्ति और दौपपूर्ण वित्तीय संगठव [वणब्तेध्वुणए३६6 भागते फोशल्लाएर 
0हहु8एांहथ ०५ ण 9४9286०)-- हमारे उद्योगों के लिए अपर्या'्त और दोपपूर्ग रित्तीय 
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सदन भी एक भारी कमो है। यहाँ श्रौद्योगिक वे नही हूं। हमारे व्यापारिक वैंका 
वा उद्योगों के विक्रास वे प्रति संत्रथा उपक्षापूण दृष्टिकोण है । हमारे विद्यमान उद्योगा 
बे लिए वित्तीय प्रत्र॒ध या तो विदेशिया द्वारा होता है भ्रववा उसबे लिए मैनेनिग 
एजेंस। प्रशालों एक ग्रय उपाय है । हमारे शद्योगिक विकास पर इन दोनो उपायो 
का प्रत्यधिक हानिपूर्ण प्रभाव हुआ हैं। थ्रभी हाल ही मे उद्योगो के लिए दीघरालोन 
ऋण देने वे लिए वई सस्थाओ का उदय हुम्ना है जिगम श्रौद्योगिक वित्त नियम 
(फकशवाबे.. रशाक्वा००- 00ए9ण-४५७०४). राष्टीय श्रौद्योगिक विकास निगम 
(28४०१ पाता) ]0ए९०७9९०७४ 0०फण७ध०ण)) प्रौर श्रौद्योगिक ऋण 
प्रोर नियोजन विगम (00800 (७8 ॥8 छाए0 उं्चवए2३४४०808 0०7ए०:४४००) 
प्रमुल रूप से उल्लेख्य हूं । 

ये पुरान दरें की श्रोर घिप्तो पिरी मश्नीरं (000९४ क्षाते फैला ००४ 
जा३०ाशलक)--कुछ सम्मातित झपवादो वो छाइकर हमारे अधिकाश उद्योगों को, 
झन्य प्रौद्योगिक रूप मे उ नत देशो के तत्सम उद्योगों की तुलना मे कम से कम एक 
पोढी पिछड़े हुए कहा जा सकता है । हमारे अधिकाय उद्योग मे समय से पिछडी हुई 
मशौता से काम लिया जा रहा हे । 

हमारे उद्योगा वे प्रबंध स्तर भी झब झ्रौद्योगिक देशों की तुलना म बहुत 
निम्न हैं। हमारे उद्योग वे बरधारो ने वंज्ञानिक प्रवन्ध को नहीं अपनाया है । 

प्ररत 2--मौजूदा भारतीय उद्योगों के श्रनिनवोकरण पर एवं टिप्पणी 
लिछिए। 

0 4--५99/6 2 00९ 00 एभ07्गा्याणा 07 वर॒ातीशा ॥0750९5 ॥( 
एक्छका 

पिछले वर्षों मे भारत मे उ््योगो के ग्रभिनवी क रस्प का विपय बडा विवादास्पद 
रहा है। इम विवाद का मुरुष बल पटसन तथा रूई मिल उद्योगों पर अधिक केद्रित 
रहा है । इसका बारण बिलकुल सीधा है--जमशैेदपुर के लोहे तथा इस्पात के 
बारणाने को छोडकर, प्-य सभी उद्योग (रूई तथा पटसन कपडा उद्याय के झलावा) 
इतने पुराने पही हैं कि उतम भ्धिक झाधुनिकीकरण की जरूरत हो । टाटा प्रायरन 
एण्ड स्टील बरस के सम्यस्ध मे, जो वि मूल उद्योगों मं से है सरवार की सहायता से 
प्राधुनिशेकरण वा काम चालू है। 

₹ईं तथा पटसत के वारखाना उद्योगो म अभिनवीकरण करने वे तीन मुरुय 
कारण हैं. (+) उपकरण झादि लगाने के कारण देनगी, (४) श्रम लागत को 
जत्तरात्तर वृद्धि तथा (॥0) विदेशी स्पर्डा । 

पिछने २० वर्षों से ग्रधिक काल म इन उद्यागा की उपकरण लगाने में देनगी 
बडबर बहुत हो गई है । ३६३० के आस पास मंदी के जमाने म भ्रदायगी नहीं हो पाई 
थी । इसके बाद युद्ध काल में कत पुर्जो पर श्रधिक्त भार पडन के उपरात भी बदली 
नही हो सको थी । युद्ध के बाद म आयात निर्यात नियन्त्रणो के वारण उपकरण 


प्राप्ति वठिन थी तथा हुई और पटसन की कमी वे कारण पस्राधुनिवीवरण का प्रश्त 
सगाई में पड़ता रहा। 
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इसके पश्चात्‌, हाल ही के वर्षों मे, श्रम-सगठनो की झतित में वृद्धि होने 'ठपा 
अम सम्बन्धी प्रगतिवादी कानून धनने से क्रम रप्त बढ रही है, इस लिए भ्ाधुनिक ढंग 
की मश्ञीनें लगाता ओर अधिक ग्ाक्पंक हो गया है । . 

इसके झलावा सबसे प्रमुख समस्या विदेश्यी स्पर्दा की है | इतमें सबसे ग्रधिक 
प्रतिस्पर्शा की सम्भावना पटसन उद्योग में है। परावित्तान से आधुनिक ढय के पटसने 
मिलो की स्थापना, तथा इसके स्थान पर अन्य माल के आाविप्कार आदि तथा भारी 
मात्रा मे माल तेयार होने के कारण भारत में इस उद्योग का भविष्य बहुत्त उज्ज्बन 
नहीं है। इसलिए मई १६५४ में पदसत उद्योग जाँच झामोग (7४७९८ उ७0॥जघ5 
कक्पण्पात्क़ 0०प्मणाउआ०० ) ने सिफारिश वी कि झमिनवीकरण से सम्बन्धित समस्याओं 
की ओर सरकार को अधिक से प्रधिक विचार करना चाहिए ! इस ग्रायोग के श्रनु्तार 
उद्योग के प्रभिववीकरण के लिए ५० करोड रु० की रकम जरूरी है । 

यद्यपि प्रद्तन उद्योग के अभिनवीकरण की आवश्यकता को पूरे तौर पर 
स्वीकार किया जा रह॒ए है, लेकिन कपड़ा मिल उद्योगों मे श्रस की ओर से झ्भिनवी- 
करगणा का बड़ा विरोध हुग्रा है। श्रम वी शोर से यह तक पेश किया जाता है कि 
स्वचालित करचो को लगाने से उद्योग मर छकड़ो मजदूरो को काम पर से हटा दिया 
जाएगा । 

यह तो स्पष्ट ही है कि यह मत एंकागी है ॥ इस बांत से इनकार नहीं किया 
जा सकता कि इस योजना को मानने से बेरोजगारी फँसेगी, लेकिन यह तो निश्चित 
रूप से सम्भव है कि अमिनवीकरण के कार्यक्रम को कई चरणों में वॉटा जा सकता है। 
इसके अलावा उद्योग की “सभी इकाइयो में अ्रभिनवीकरण के लिए इतनी पूंजी कहाँ 
है ? जबकि सभी मशीनों को वदलमे के लिए ५०० करोड र० की राधि ग्रावश्यक है, 
उपलब्धि के नाम पर कठिनाई से ५०-६० करोड २० की राशि जुटाई जा सकती है । 
इसके अलावा श्रभितवीकरण ने करने के खतरे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । 
सदि अभिनवीकरण पर तत्काल ध्यान नही दिया गया तो निर्यात का काम चौपठ हो 
जाएगा। यह भारी हानि होगी । दूसरे दृष्टिकोरा से यदि देखा जाए तो माल सस्ता 
होने से मांग बढ़ने की सम्भावता है औ्रोर इस प्रकार उद्योग के विस्तार से नियोजन 
का विछ्तार भी होगा। इससे उपभोक्ता को भी लाभ होया। शझमिनवीकरण के 
फलस्वरूप उत्पादन बढ़दे से श्रमिक कर शेयर भी वढेगा झौर उसको मजदूरी गे वृद्धि 
भी होगी । 

इस तरह हम देखते है कि उचित तथा राष्ट्रीय नीति वह होगी जो वार्य-क्षमता 
तथा उन्नति मे बाघक बनते के स्थान पर ईनत उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रोत्माहन दे। 
सेकिन इस बात का ज्यादा ध्यान रखता होगा कि इस ओर घीरे-पीरे चढा जाए जिमसे 
बेशेगगा री की तमर्वा कना ते जना तो कर उच्ापाए को फिसदप्र के अपुसू्प उप्टली के 
लिए (हलध०ा०३४०७१) श्रमिकों को तीसरी पररो में ले लिया जाएं। साथ ही यह बाण 
भी को जाती है कि योजना के झन्तगं त विकास-कार्यों कै कारण देदा में रोजयार के 
अवघर बढेंगे। 
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सितम्बर १६५४ म अभिनवीवरण के पक्ष म लोवसभा ने एक सकत्प पारित 
किया । इस झवसर पर वाशिज्य तथा उद्योग मत्री ने सरकार की नीति की घोषणा 
की ! उन्होने कहा कि अमभिनवीकरण के लिए प्रत्येक ग्रावेदत पत्र पर, उसके हालात 
के अनुसार, जुदा विचार किया जाएगा । इसका इस प्रकार से किया जाएगा जिससे 
बेरोजगारी वी समस्या उत्पस्त र हो तथा श्रमिक्षो वे कष्ट नियारण वे लिए ऐसी 
'इंकाइया पर जिनका अभिनवीकरण हुम्ना है कर लगाया जाएगा जिसस विस्थापित 
श्रम्िका को समय पर सहायता दी जा सके । झब यह आशा वी जाती है जि प्रबन्ध 
तथा श्रम मिलकर सहयोग झौर झात्मीयता मे इस कायक्रम थार पूरा कर सकने भ 
सहायक होगे । 
केसतद्रीय थम मन्तालय ने प्रभितवीकरण वे सम्बन्ध म नया तरीका खोजा है। 
गह तरीका श्रम्त और नियोजक के बीच एक समभोते की व्यवस्था करता है | इस 
समभौते वी शतो म एक दार्त यह है कि विभिन्‍न उद्योगा का अभिनवीक रण शमिको 
और नियोजक वर्य के बीच समझौते भौर बातचीत वे द्वारा हो । समभौते की शर्त 
है कि जब ऐसा ग्रभिनवीकरण ग्रभीष्ट हो जिसके द्वारा कुछ श्रमिक्रों के विस्थापित 
होने का भय हो तो ऐसे प्रभिनवीकरण से पृव नियोजक या प्रबन्धक को श्रमित्र सघो 
को कम्र से बम तीन सप्ताहों का और अधिक से अधिक तीन महीन का नोदिस देना 
होगा । उवत नोटिस म अभिनवीकरण की तफमील उसकी तारीख श्रमिकों को नई 
दयूटियाँ तथा उनकी होने थाली प्राय सबका जिक्र होना चाहिए । इसे पश्चात्‌ 
निपोजक या प्रबन्धक एक ओर, झौर श्रमिक सध वे प्रतिनिधि मिलकर बातचीत करेंग। 
फिर श्रमिक सघ ग्रपनी रिपोर्ट प्रवन्धकों को देंगे । यदि प्रवन्धक वां और श्रमिक वर्ग 
में मतक्य है, तो प्रभिववीकरण का कार्य पूर्व घोषित तिथि को प्रारम्भ हो जाएगा। 
यदि भ्रमिनवीकरण के फलस्वरूप कुछ श्रमिक बेकार हो जाते है तो समभौते के 
प्रनुसार निर्माणी (७0६) को बढाया होगा या कार्यक्षेत्र बढ़ाना होगा ताकि विस्था 
वित श्रमिक कास पर लगाए जा सर्वे । समझोते वी एक शत यह भो है कि यदि बोई 
स्थान है तो किसी श्रमिक को विस्थापित नहीं बिया जा सकता। प्रौर अन्त में 
विस्यापित श्रमिक्रो को दूसरे उद्योगों के लिए तकनीकी श्रशिक्षण की व्यवस्था करती 
होगी, ताकि विस्थापित श्रमिक वैकल्पिक काम पा से । 
यदि दुर्भाग्यवज्ञ कुछ श्रमिकों को विस्थापित होता ही पडे तो विभागों म 
नोटिस लगाने पड़ेंगे श्रौर श्रमिकों से पूछना पडेगा कि कौन श्रमिक स्वेच्छा स सुप्रा- 
बजा (009७९॥849०७) ज्रेकर विस्थापित हाने को तैयार है । यह सुप्रावज्ञा 
१६४७ के ओ्रोद्योगिक विवाद अविनियम की शर्तों के अनुरूप होगा। सम-धौते के 
प्रनुमार विश्यापित श्रमिक उसो नियोजक बे अधीन भी काम पर लगाए जा सकते 
हैं। उस्त समभौवे के श्रनुसार मब्यस्थों की भी व्यवस्था है जो श्रमिद्रो और नियो- 
जको दोना को मान्य होगे श्लौर जो दोनो विवादप्रस्त पक्षो के बीच मध्यस्थता करेंगे । 
जुलाई १६५७ म भारतोय क्षम सम्मेलन हुआ था । उक्त सम्मेलन मे श्नभि- 
नवीकरण के सम्बन्ध में तौन शर्ते रला गई ची--(क) अभिनवीकरण वे फलस्वरूप 
अमिको वो छटनी न हो, और ने श्रमिको की झ्राय म कमी हो, (ख) अभिनवोव रण 
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के फलस्वरूप जो लाभ हो उत्तमें समाज, नियोजक ओर श्रमिक वर्य सभी को भाय 
मिल्ले; (ग) कार्य के मार का उचित ज्ञान और उचित वटन हो । 

सरकार ने प्रादेश दिया कि कसी उद्योगपति को भ्रभिनवीकरण से पहले 
सरकार से यह प्रमाण-पतन्न प्राप्त करना आवश्यक होगा कि अभिनवीकरण के फेल- 
स्वरूप देश वा झाथिक छीभ होगा ॥ 

अप्रैंन १९५९ में राष्ट्रीय ग्रोद्योगिक विकास नियम (]ए४७७७७॥ [0003७ 
706एश०एफए९०६ 0०.०ए४५८०४) ने श्नभितदीकरणु के लिए नयी योजना प्रकाद्ित 
कौ। उक्त निगम, सूती वस्त्र उद्योग भ्ौर पटसन उद्यौय को नई मशीनें देने में, पुरानी 
मशीनों की मरम्मत में या अन्य सुधार कार्य में वित्तीय सहायता देगा। इस प्रसितवी- 
करण सम्बन्धी व्यय के लिए कारखाना २५% घन तुरन्त जमा करेगा तथा ७०% 
धन की निगम व्यवस्था करेगा। उक्त ७०% घन को कारखाना ६% की भ्याज 
सहित पाँच बराबर किश्तों में चुकाएगा । 


अध्याय २६ 
आद्योगिक वित्त और प्रबन्ध 


(0फणांश एगशारर जाते फैाइड्शाशा) 


प्ररून ?--भारत में झ्रौद्योगिक वित्त व्यवस्था की वत्तंम्रान प्रस्याली का वर्णन 
कोजिए। इसक्के सुधार के सम्बन्ध मे श्रपने सुझाव दीजिए तथा यह बताइए कि इस 
बारे में ग्राजकल क्या किया जा रहा है।. (दिल्‍ली १६५३, वे० एशड़ वे० १६५३) 

0. 4--02४0700 ॥#९ एछजच्राएड्‌ 53800 0 ॥रीडंग3) गिश्ाल्ह व 
वगु॥॥4 एटा $०प्ा 0ज्का आराइट९ाणा$ 07 ग्राफाएचाएु ॥ शावे 599 क्ीदा ॥ मां 
एछणा। ऐैशापड १078 9 [॥5 ९०णाञाशयाणा (छथाप्र 783 2 &+# /953) 

भारत मे विशाल और लघु दोनो ही उद्योग्रो को वित्त का प्राय अभाव ही 
रद्द है। यह हमारे वर्तमान भौद्योगिक पिछडेपन के मुख्य कारणों मे से एक है। हम 
भोद्योगिक वित्त के विषय में वर्तमान स्थिति के विभिन्‍न भ्रगो पर विचार बरने से 
पूर्व सक्षेप से उल्लेख करेगे कि वर्तमान समय म हमारे उद्योगों के वास्तविक वित्तीय 
साधन क्या हैं. ? 

वित्तीय साधनों के स्रोत (8097०९७ ०६ 770800७)--हमारे अधिकाश उद्योगों, 
विशेषत , हमारे सूत्ती मिल उद्योग जैसे महान्‌ उद्योगो के लिए ऋवरुद्द पूंजी के लिम्न 
चर महत्त्वपूर्ण स्रोत हैँ--- 

(१) झ्रश और ऋण-पर (806९9 ७०0 700009६ए९४)--प्रधिकाश पूंजी 
शैयरो या प्रशों की वित्री से प्राप्त की जाती है । भ्रशो के प्रलावा, ऋण पत्र भी जारी 
किए जाते हैं, किन्तु इनसे बहुत थोडी पूँजी मिलती है, क्योकि ये न तो पूँजी लगाने 
वालो (विनियोजफ़ो) और ने ही कम्पनियों भे लोकप्रिय हें। इसके श्रलावा बैक 
ऐसे ब्यवसाथों को ऋण देने में प्राय सकोच करते हैं, जिन्होने ऋणा-पत्रों को जारी 
किया हो । 

(7) प्रगन्ध झमिकर्त्ता (१७0०४४४ 48670)--चूंकि भारतीय जनता 
भ्रौद्योगिक धन्धो में विनियोग (पूंजी लगाने) करने की भ्रपेक्षा सरकारी प्रतिभूतियो 
में विनियोग करना झ्रधिक पसन्द करती है, इसलिए शेयर या अश पूंजी अधिकाशत 
भ्रपर्याप्त होती है। इसलिए, औद्योगिक व्यवसायों वो वित्त के लिए सामान्यतया 
अपने मंनेजिग एजेंटो या प्रवन्धाभिकर्त्ता प्रो पर निर्भर करना पडता है । प्रबन्धामिकर्ता 
अ्रशों को बडी भारी राशि क्रय करते हैं, विस्तार के लिए पेशगी धन देते हूँ, प्रौर 
कठिनाई के समय व्यवसायो की सहायता करते हैं । 

(७७) लिक्षेष निधि (7009०४५3)--लोगो से निक्षेप निधि लेना एक धन्य 
साधन है । प्रदमदाबाद की कपडे की मिलो ने इस स्रोत से पर्याप्त वित्त प्राप्त क्या 


२०५ 
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था। किन्तु यह विधि बहुत असत्तोपजतक है झ्लौर इस पर भरोसा नहीं किया णा 
सकता । तनिक सी भ्रशान्ति होते ही निक्षेप निधि निकालने की सम्भावना हो सकती 
है। इसके भ्रतिरिक्त, इस प्रकार की ग्रल्पक्तालिक निश्षेप निधि से दीघाविधि विनियोजन 
की योजनाओं को वित्त देना भी बुद्धिमाती नहीं है । गा 

(ए] नैंड्ों से नड्ग ऋण (0बच्ना क्ता+ [00 फण८४]--उद्योग नकद 
ऋण विधि से स्टॉक के आधार पर व्यापारिक वेको से ऋण लेसे है.। लेदिन यह 
विधि भी दोषपूर्ण है। वोकि सम्भव है कि मन्‍्दी के काल में अ्ग्निम ने दिया जाए 
और फुराने ऋरों को भी फिर से जारी त करके उन्हे वापिस माँग लिया जाय, 
जिससे उद्योग के पास कोष का भ्रभाव हो जाए । 

इन मुस्य स्रोतों के श्रतिरिक्‍्त, हाल हीं में शुरू किया गया भोद्योगिक वित्त 
निगम (उक्रता80ए४8) उपा8708 0059०ृ%४&07) भो है (इसके विपय में झागामी 
प्रशत में चर्चा की जाएगी ।) पुनर्वाम वित्त निगम (86080977/&000 उधरक्षाए७ 
00०77०:5०४०7) भी एक सह्या है जिसे भारत सरकार ने पाकिस्तान के विस्थापित 
उद्योगपतियों के उद्योग-ब्यवसायों के लिए शुरू किया है, झोर जिसने १६४८ से 
३० जून, १६५३ तक ६३ करोड रुपए बांटे । बड़े-बड़े शहरों में दशी बेर (सेठ 
क्षौर शराफ)। जो श्रधिक्तर छोटे और मध्य-स्तर के उद्योगों को घन देते हैं श्नौर 
उद्योगों को राज्य-सहायता के प्रधिनियिमों के भ्रधीन राज्य सरकारें सीधे ऋण देती 
हैं भ्रौर राज्य वित्त निगम (808७ 70॥270७ 00.0:89078) भी इस दिल्ञा में 
छोटे उद्योगी को उधार देते हें। जून १६५५ में सब सरकार ने राज्य सरकारो को 
सूचना दी कि वहू उनको कुछ निधि देगी जिससे वे खघु उद्योगों को उधार देने के 
मिथमों को सरल बना सके | इस निधि में राज्य सरकार द्वारा अशदान की हुई राधि 
से दुगुनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी । इसके प्लावा राज्य बैक के उपक्रम 
पर राज्य बैंक तथा एजेंसियों द्वारा खधु उद्योगों की सफलता के लिए सहयोजित 
उपबन्ध की योजना थनाई गई है । हल ही मे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के 
लिए दीन नए तिगमो की स्थापना की गई है--(।) राष्ट्रीय श्रोद्योगिक विकास 
निगम (78० पफततथकाबे 6ए००फाफश्फ 00एण०४००) (२० ग्रक्‍्टूबर 
१६५४ को स्थापित); (४) भारत का भ्रोद्योगिक साख तथा विनियोजन निगम 
([68050ल्‍4] (:९व६ बगावत 70ए९४६70९०६ 00709:2007 ० 77004). (५ जनवरी 
१६४५ को स्थापित्र); तथा (30) राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम (]प्७४णान्रो झिणशा) 
त७९५४३७७ (00ए9०7६५४०७) (फरवरी ६६५४५ में स्थापित] ; तथा पुनवित्त निगम 
(#शी७६७०७ 00कु०-४६09). (जून ५, १६५८ को जिसकी रजिस्ट्री हुई) | इन 
निगमों के इृत्यो भौर नियमों का वर्णन प्रइत ३ के झन्तर्गत क्या जाएगा । 

आ्रोद्येगिक वित्त को दते मान प्रणाली की प्रधान विशेषता एँ (१89 एक्ट 
66 09 ए-शशाक 5990श7 ठ वह्च॒त४घढे क972८०)--भारत में प्रोद्योगिक वित्त 
के विभिन्‍न स्रोतों को गणना करने के बाद, अब हम सारी स्थिति का श्रालोचनात्मक 
परोक्षशं कर सकते, हैं । वरंगान प्रणाली के निम्न असन्तोपप्रद रूप तत्काल ही घ्यान 


- में भा जाते हैं । 


नी 
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(0) प्रौद्योगिक वित्त की सुप्रिधाएँ अत्यधित पम हैं। यहाँ बोई ग्रौद्यायिक 
बैद नही है (इडस्ट्रियल फाइनास कार्पोरेश्वन, जो हाल हो मे शुरू किया गया उसवबी 
अभी चर्चा की जाएगी) । झौद्योगिक एप से उन्‍्दत देशा मे ओद्याशिक बेर है । इसके 
अतिरिक्त वहां निर्मेमन गृह (98908 पें०ए5९३) हैँ, जो उद्चागों का धन देन म 
बहुत महत्त्वपूर्ण भागु लेते हैं । कुछ समय पूप तक हमारे यहा काई एसी सस्या नहीं 
थी। लेविन पिछले बर्षों मे दीर्घावधि श्रौद्योगिक वित्त का उपब ध वरन के लिए 
कई निगम बनाए गए हैं, ज॑से श्रौद्योमिफ वित्त निगम (१६४४) राष्टीव ग्यौदागिक 
विकास निगम (१६५४), भारत का औद्योगिक साख तथा विनियोत्न नियम 
(१६५५), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (१६५५) पअन्य राज्य वित्त निगम तथा 
पुनवित्त निगम आदि । 

(४) वित्त के वर्तमान छातों की भ्रपर्याप्तता के ग्रतिरिकत, उनम भयकर पुरग्याँ 
भी हैं। जंसा कि पहन कहा जा चुका है, लोगो से प्राप्त निक्षेपों पर भरासा नहीं 
बिया जा सत्ता, मैनेजिय एजेंट या प्रबाधाभिकर्चा वित्त देत क बदल बहुत बडी 
कीममें वसूल बरते हैं, झौर व्यापारिक थेव ऐसी कठोर और पुरानी लीग पर चलते 
हैं कि उनसे उद्योग को लाभ नहीं हो सकता । वह सामान्यतया ब्यव्तिगत जमानत 
या भवरद्ध पूंजी पर धन देने को तैयार नहीं होत झौर उसके विपरीत सहूज वसूली- 
योग्य जमानत पर ज़ोर देते हैँ जिसका परिणाम यह होता है कि उनसे सहायता नहीं 
मिल पाती । इसका परिणाम यह है कि 'सयुत्त स्कन्ध वैका द्वारा सहायता वी जो 
बुल राशि मिलती है, वह प्राय उपेक्षणीय मात्रा है। राजकोपीय झ्ायोग (703९७) 
(०कण9०7) (१६४६ ५०) ने भी बलपूवक उल्लेख क्रिया है क्रि व्यापारिक बैंको 
से प्राप्त बतमान साख सुविधाएँ हमारे उद्योगो की वृद्धिपूण प्रावश्यकताग्रा वे लिए 
पर्याप्त नही हैं । ' 

(7४) न केवल ओौद्योगिक वित्त अपर्याप्त है, वह महँगा भी बहुत हे लघु 
भौर मध्य स्तर दे उद्योग बैंकों से बहुत कम ऋण लेने योग्य होते हूं । सामान्यतया 
वह व्यवित॒गत जमानत पर ऊंची दरो से देशी महाजना झौर साहूआरो से ऋए लेते 
हैं। इसके भ्रतिरिवत बैक व्याज वी ऊंची दर भी लते हैं झौर हमारे उद्योग उसका 
भार वहन करने योग्य नही होते । 

(7४) हमारे औद्योगिक वित्त की एक अन्य स्पष्ट विशेषता यह है कि इस 
चैत्र में राज्य या प्राय मह्लटीन सतयेणश है ३ निसन-देह, सब राज्यो म उद्योगा को 
राज्य सहायता सम्बधी श्रधिनियम विद्यमान ह जिसदे ग्राधघार पर रण्ण्य सरकारें 
भोधोगगिक उद्यमों के लिए प्र्रिम देतो हूं किन्तु इन अधिनियमो के अघीन जो वित्त- 
प्रवाध फ़िया जाता है, वह अपर्याप्त होता है। राज्य से ऋणा प्राप्त करने के लिए 
जो सम्बो चौडो कारंवाई करतो पडतो है, उसे कारणा इस प्रज्ञार के ऋण लोकप्रिय 

ही हैं । न 

सुधार के सुाव (80286०७४०णा७ वि [ए्ञा०्श्थ्याथय)--इस बारे म ३ 
मुह्य सुकाव ये हें“-(ब) उद्योगों म साेजनिक नियाजनों को प्रोत्साहन देन का 
उपाय करवा, (ख) ऐसे उपाय काम सर लाने जिनसे मौजूदा सत्याएँ श्रौद्योगिक 
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वित्त उपलब्ध करने में अधिक्राधिक काम वर सकें; श्रौर (ग) इस उद्देश्य के लिए 
नई उचित सस्थाओरो की स्थाप्रना करना। अब हम प्रत्येक पर विस्तार सद्ठित विचार 
करेंगे। ग 


। 
(क ) उद्योगों में सार्वजनिक विनियोजन को प्रोत्साहन देने के उपाय 
(3[९क8फ्/९8 ६0 $प्रंग्ाप्राबल व यए&फि था वी वरत0७0708) 

(3) तिर्ममन गृह (6878 पु०॥8६8)--इस्लेण्ड में स्थावित् निर्मेमन हो के 
ग्रनुखुष ही भारत में भी ऐसे गृहो वी स्थापना होनी चाहिए जिसमे पूंजी मार्केट में 
नई पूंजी सग्रह की जा सके । हे 

(6) विनियोजन न्यास तथा इकाई न्याप्त ([पए९घ्॥॥९१६ 'फच४॥४ शाते प्रता६ 
पृ००४७)--ऐसे न्यासरों को चालू करना चाहिए जिससे आम साधन-सम्पन्न व्यक्तियों 
को उद्योगों की श्रोर भुकनें और पैसा लगाने का प्रोत्साहन मिले । यह भारतीय 
स्थिति में उचित रूप से भच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ लोग प्राय झ्ौद्योगिक इकाइयों 
में पंसा लगाने से डरते हैँ । 

(॥॥) श्रेष्डि-चन्चरों (8800) 72:0॥878०8) की संख्या बढाई जाए जिससे 
विनियोजन करने वाली जनता को झ्ौद्योगिक इकाइयों के स्टॉक त्य-विक्रय करने में 
प्रासानी हो । 

(४) प्रबन्ध भ्रमिकरय व्यवस्था (309709878 48०709 59800) के दोपों 
को दूर करना चाहिए चूँकि इनका विनियोजन पर बडा दूषित प्रमाव पडता है। 

(४) जनता की पिखरी हुई तथा लय बचत को सग्रह करने का प्रयास करना 
चाहिए । ऐसी विश्रेप वे क्गि सस्थाएँ चालू करनी चाहिएँ जो थोडा पैसा जमा कराने 
वालो को विशेष सुविधाएँ प्रदान करें ) 

(४) सर्वसाधारण को छोटी शोर विघरी हुई वचतो का आथिक उपयोग 
होना चाहिए । विशेष प्रकार के बेक गाँव-गाँव में सुलने चाहिएँ जहां छोटी बचत 
वाले लोग तिश्षेप जमा कर सकें । 


(ख) मोजूदा सस्याश्रों की कार्रवाइयों का विस्तार करने के उपाय 
(अहक्डप्रा९४ ई07 सिए्य्ट्टाएष्ठ ध0 0०0 ४7088 0 
ऊिदांडपंगछ पाडदरएव005५) 

(3) इस विपय में सबमे महत्त्व का सुझाव यह है कि वाशिग्यिक बैंझों तथा 
बीमा कम्पनियों को दीघविधि औद्योगिक वित्त उपबन्ध करने के हेनु अधिकाधिक काम 
करता चाहिए। इसके लिए सब से आावर्षक मार्ग यह होगा कि ऋण दने वाले बैंक 
बीमा कम्पनियों के साथ फिलस्र +डीकेट वा ब्ववसाब रव (९0780 ४धएणाए) की एथापता 
कई जो औद्योगिक इकाइयो के नए शैयरो और ऋग्-पत्रो को जारी करने में हामीदार 
बनने शथवां विनियाजत का काम करें । 

(0) दीमा वम्पनियों को औद्योगिक वित्त के लिए अ्रधिक ग्रशदान के प्रति 
प्रोत्याहित करना । बीमा ऋधिनियम को इस प्रकार सशोधित किया जाए कि बीमा 
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कम्पनियाँ अपनी निधि वा अधिक भाग औद्योगिक शेयरों और ऋण पदों मे लगा 
सके । जहाँ तक वाणिज्यिक बेको का सम्बन्ध है रिजवं बैक उद्योगा म अधिक लगान 
के लिए ऋण दने तथा पुन हुएडी भुनाने आदि के उचित समायोउन द्वारा मदद कर 
सकता है। 

(पर) ओश्योगिफ ऐित्त लिगण तथा राय पित्त निमर्मों री निधि तथा गति- 
विधियों, का जिस्तार करना अर्ध्टिप | इसे पूरा करन का एक उपाय तो यह है कि 
इनके शेयरा और बाँडो को रिजर्व बेक अधिनियम के झन्तगत अग्निमों वे उदय के 
लिए सरकारों प्रतिभूतिया (8९०७ँा०९७) के समतल पर (७६ 927) रखा जाए । इन 
निगमा को ऋणा पत्रों वे रूप म ऋण देने की छूट देनी चाहिए जिसस उचित समय 
में इन्हे मार्केट मे रखा जा सबे | नए उद्यमा को प्रोत्साहन देन के लिए ऋण की 
रकम पर ब्याज वी दर घटानी चाहिए । 


(ग) नई वित्त-सस्थाझ्रो की स्थापना 
(78#99]ग760760 ०४७७ [7बघलावह व॥#6073) 
नए औद्योगिक उद्यमो को प्रोत्साहन देने के लिए नए किस्म के विरासत निगम 
(90ए7थ०एए०९७६ 009०7४७०४) की जरूरत है। यह वित्त देने वाले निकाय से 
प्रधिन्‍' होवी चाहिए--बास्तव मे इसे भ्रौद्योगिक उद्यमा की नई दिश्वाएं सुभानी 
चाहिएं, उ'ह बढावा देना तथा वित्त पोपशा वरना चाहिए और जैसे ही उनसे लाभ 
हाने लग उे गर सरकारी उद्यम के हाथो म सौप देता चाहिए । इस स्तर पर वे इसे 
सेन के लिए तंयार हो जाएंग। इसके अलावा गैर सरकारी क्षत्र म तकनीकी सलाह 
ठ॒या वित्त का उपबन्ध भी इसी सस्था का काम है। 
लघु स्तरीय उद्योगों के लिए भी विज्ञेप विकास नियम (]0ए७0907९0६ 00 
[०:४४0४) की जरूरत है | इसकी सिफारिश झराफ समिति (8॥707 0०फापा४४९०) 
ने को थी। 
सरकार द्वारा प्रपगाएं गए उपाय (8६९93 ६38॥७॥ 67 फछाणड ॥0 था फए 
06 60एश%एशा४) --प्रोद्यागिक वित्त निगम की स्थापना १६४८ में हुई थी । इसकी 
रचना, कार श्रादि को चर्चा प्रगले प्रश्व मे की गई है। झधिनियम म हाल ही म किए 
गए सशोघन। द्वारा इसकी उपयोगिता काफी बढा दी गई है । साच १९५८ के पग्रन्त 
तक १३ राज्य वित्त निममो की स्थापना हो चुकी थी। इन निममो मे १६४७ ५८ म 
४७७ करोड़ रु० के ऋण विभिन्‍न उद्योगो को स्वीकृत किए किन्तु केवल ३७१ 
गरोड र० के ऋश लिय गए । १६५६ म राज्य वित्त निगम अधिनियम का सशोधन 
हुप्ा। सशोधित अधिनियम के मुख्य उपब निम्नलिखित हँ--(१) दो या झ्रधिव 
राज्या के लिए सयुत्त राज्य वित्त निगम की स्थापना या किसी राज्य वित्त विमम 
के क्षेत्रधिकार को बढाकर दूसरे राज्य तक लागू करना, (॥) तिगम केन्द्रीय या 
पज्य सरकारो के अभिकर्ता के हूप में कार्य कर सके या वे भारतीय झ्रौद्योगिक वित्त 
निगम के श्रभिकर्सा के रूप म वायें कर सकें, (30) राज्य सरकारा की जमानत 
पर या किसी अनुसूचित बैक को जमानत पर या राज्य सहकारी वेक की जमानत पर 
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उद्योग वो साख उपलब्ध हो सके, (/४) निगम, सरवारी प्रतिमूतियों को जमानत 
चर रिजव॑ वैक से ऋण ले सके, (४) रिज़व वेक, नियम के कार्यकलाप की जाँच 
कर सके । । 

“पिछले वर्षों में रिजर्व बैक ने शराफ समिति की नियुक्ति की भौर उससे गैर" 
सरवारी क्षेत्र वे लिए वित्त का उपचन्ध करते के लिए सिफारिशें करने को कहा ॥ 
मई १६५४४ में इसयी रिपोर्ट पेश की गई तथा इमरमें से कई घिकारियशों को कार्यास्वित 
विया जा चुका है। प्रत्य बातो के साथ-साथ रिज़र्व वेक् ने--जुलाई १६५४ में एक 
समिति की स्थापना की जिसका काम वैको भर बीमा कम्पनियों द्वारा विस्तार से 
ऐसे व्यवसाय सघ या घिडीकेट बनाने के काम पर विचार करना था, जो श्रौद्योगिक 
कम्पतियों को नए शेयर तथा ऋणखु॑नपत्र जारी करने के लिऐ हामीदार बने प्रधवा 
विनियोजन करे । 

१६५६ में भारतीय स्टेट बेब ने छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की 
दिशा में बडा कदम उठाया था । इस योजना में केद्धीय उद्योग विभाग, राज्यो के उद्योग 
विभाग, राज्यों के वित्तीय विगम झौर राज्यो के सहकारी बैक प्रमुख माग से रहे हैं। 
इस योजना के श्रन्दर्गत ६६६ छोटे प्रौर कुंटीर उद्योगो को २,३७,३२६,००० रु० की 
सहायता १६५८ में दी गई गी।. *+ 

औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सबसे प्रमुख भ्रौर नया विक्राप्त राष्ट्रीय भ्रौद्योगिक 
विकास निगम, भारत का प्रौद्योगिक साख तथा विनियोजन निगम तथा राष्ट्रीय लघु 
उद्योग निगम थी स्थापना है । 

पुनवित्त विगम (8०498709 007[07%४0०॥)--जून १६५८ में पुनवित्त 
निगम की स्थापना हुई। इस निगम को इस उद्देश्य से स्थावित किया गया था कि 
गैरसरकारी क्षेत्र में मध्यम भ्राकार के उद्योगों को मध्यमावधि के ऋण प्राप्त हो 
सके । देश के १४ बड़े-बड़े वेको ग्रोर जीवन दीसा निगम (/66 गश्या906 0एण- 
7०:७४००) को इस्‌ तिगम योजना में झरीक किया गया है । यह निगम इस समय 

१२५४ करोड़ र० की पूंजी से प्रारस्म हु है, किन्तु यह पूँजी बाद में बढ़ जाएगी। 
जवकि रिजर्व बैक ५ करोड २० देगा । यह निगम उन बैकी को ऋणा की व्यवस्था 
करेया, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सर्म्बान्धत उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के 
लिए ऋणा दिए हैं । पुन कटौती के लिए वे झण ही मान्य होगे,जो ३ वर्षों श्रौर 
७ वर्षों की श्रत॒धि के बीच के लिए दिए गए होगे, भौर ५० लाख ₹० पे ग्रधिक के 
ने द्वोगे । हु 
इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक अधितियम और स्टेट बैक क्‍्धिनियम में 
ग्रावश्यक सुधार कर लिये गए हैं 4 रिजव॑ बैक भवितियम के सश्योधित झधिनियम में 
उपबस्ध है. कि रिजर्व वेक ऐसी वित्तीय सस्थाप्रों को ऋण देंगा जो उद्योगों को 
भध्यपरावधि के ऋण देंगे ! उसी प्रकार स्टेट वेक (सशोधित) श्रधितियम ने उप 
बन्ध किया है कि स्टेट वेक ६ माह से अधिक के ऋरा भ्रचल सम्पत्ति वो जमानत 
पर दे सकेंगे श्रौर इस सम्वन्ध में ग्रद तक के लगे दन्चन समाध्त समझे जाएँगे । 
उपर्युवत से यह स्पष्ट है कि सरकार उद्योगी के विकासार्थ वित्त ध्रादि का 
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उपबध बरने के प्रति पूण सजग है । भ्रब द्वितीय योजया के श्र गया प्रौद्योगिव 
विकाप्त पर बड़ा बज दिया जा रहा है। इसलिए प्रौधोगिव वित्त वे उपब ध वे लिए 
उचित कारवाई वी जा रही है । वास्तव मे यह भविध्य के जिए यडी राखद स्थिति 
डे। सूचक है। 
प्ररच --प्रौद्योगिक वित्त निगम (वृगरतेएडफाओ वीक्राह्धा ९ ६ मु कक ला) 
के संगठन श्र कृत्यों तथा कायवहुन फा श्रातोचनात्मय उल्पेष्त पीजिए । 
(क्ल० १६५२ तथा १६५६ गैटादी अनिते १६ ३ बम्ना १ ४८) 
0 2-(0ए९ 8 ९ला॥॥लों इतटणाया ण॑ एी९ णए्ग्ल्‍रवारकाणा एिए70॥8 था।0 
कण ० हाल इत00च्राह पिाएाएए (.ए0फ्ुणजञाता ए 075 
(एप 32 क्ाब 2956. ठक्काम#रवा उाठाफक 493. 8076 79 795%) 
संघटन--भारत मे चिरकाल से विश रूप म॑ द्वितीय विश्व युद्ध वे बाद 
प्रौद्योगिष बैक की प्ावश्यकता भ्रनुभव की जा रही थी व्ाबि युद्धापरात दर में 
तोद़ गति से उद्योगीवरण को झ्रावश्यक्ता श्रौर इच्छा बढ रही थी | इसलिए भारत 
सरवार ने १ जुलाई १६४८ को प्रौद्योगिक वित्त निगम (]0]0894 ]430000 
(०५ण०॥०॥) की स्थापना की । 
इसका उदृश्य उद्योगों वी मध्य ओर दीघय्रालिक पूजी भ्रावश्यकताग्रों वे 
लिए सास वी व्यवस्था करना है । निगम की ग्रधिट्वत पूजी १० यरोड रुपए वी है 
जिस्ते प्रति ५ हजार रपए के २० हजार प्रदत्त शयरा म विभाजित बिया गया है । 
इनमें से ५ बराड रुपए के १० हजार शयरों को प्रथमावस्था म जारी किया गया है 
ओर उह के द्रीप सरवार रिज्व थेक प्रनुसूचित बैंका बीमा वम्पतियों विनियोजन 
"यासो सहकारी थेकों तया भ्रय॒ वित्त सस्थाप्रो ने क्रय बर लिया है। इस प्रत्गार 
कहे इस निगम वी प्रशघारी हैं तथा निजी व्यक्षित इसबे श्रशधारी या शयरहोल्डर 
तह हू । 
बे द्वीप सरकार ने निगम मे हिस्सों थी गारण्ठी दी है--भ्र्भात्‌ मूलधन बे 
पुत्र भुगतान के लिए श्रौर साथ ही २६% लामाय वा भुगतान बरो वे जिए । 
वित्तीय स्रोतों मे वृद्धि बरने वे लिए वापोरिषन वो बॉड भौर ऋशा पथ्न 
जारी करने का प्रधिकार है कितु इसका बुल योग प्रदत्त पूंजी वे चौगुने से अधिक 
नही होता चाहिए । इन बांडो तथा ऋण पत्नो वे पुन भुगगान प्लोर २३% के' ब्याज 
के लिए भी बेद्रीय सरकार प्रतिह्वाबद्ध है। कार्पोरेषन जयता से निक्षप भी स्वीकार 
कर सकती है कितु वह बम से-कम १० यय से पूव पुन भुगतान योग्य नहों होगी । 
शुरथ (फपाएध०ा8 )--कार्पोरेशन वा नियम को निम्न कार्यों का श्रधिकार 
प्रदान किया गया है-- 
(क) ऋणो या भप्रिम वा भनुच्त प्रथया झौद्योगिक व्यवसायों वे ऋण 
पत्रो वो क्य करना जो २८ वर्षों दे झदर पुन भुगतान योग्य हागे । 
(प) ग्ौद्योगिक व्यवसायों स्टात्ों हायरो या ऋण पत्नो का बीमा वरना । 
केतु बीमा करने वे इस बृत्य व प'लन करने मे जो बोई हिस्से या ऋण पत्र यार्पों 
रैपन या निगम वसूल करेगा उ हे सात वर्षों के मदर भादर बेच देना होगा । 
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(ग) झौद्योसिक व्यवसायो द्वारा उत्पन्त किए ऋणो को गारण्दी करना कि जो 
२१ वर्षों के प्रन्दर-अन्दर पुनः भुगतान योग्य हैं ओर जिन्हें सावंजनिक बाज़ार में 
ऋणुो के लिए जारी किया गया है । 

फरवरी १६५२ तक, निगम ५३% ब्याज लेता था श्ौर समय पर पुनः ,.- 
भुगतान के एवच्र में ३% बढ्ठा देवा था। ग्रनम्तर, इसे ६% ग्रौर उपरास्त ६३ प्रति- 
शत कर दिया गया है। इसके वाद २३ पप्रेल, (६५७ को ब्याज वी दर बढ़ाकर 
७५७ कर दी गई | जल्दी भुगतान (लोटाने) पर छूट उसी दर पर दी जाती है। 

निगम कैवल दीघेकालीन ऋणो का ग्नुदात कर सकता हैं भौर वह भी 
कैवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को हो चह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों तथा 
साभेदारी के ध्यवसायों को ऋणो का झनुदान नही करतवा। न ही यह श्रोद्योगिक उद्यम 
के हिस्से क्र करके उत्तजा हिसस्‍्सेदार बन सकता है । राज्य-स्वामित्व के व्यवसाय भी 
इसके क्षेत्र के अ्रन्तगंत नही हैं। इसके कार्य-कलाप व्यापारिक बैको के, जो केवल 
प्रत्पावधि प्रग्रिम देते हैँ, पुरक हैं, प्रतियोगी नहीं ॥ जो भी हो, यह- बहुत पहले मे 
निर्णय किया गया था कि कार्यकारी पूंदी के लिए भी सीमित-स्तर पर ऋणा दिए 
जाएंगे, खासकर उने व्यवसायों को, जिनकी प्रगति कार्यकारी पूंजी के प्रभाव के कारण 
रुकी हो । इसके श्रतिरिक्त कार्पोरेशन सामरिक तथा राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगो के 
विकास के लिए विशेष यत्न करता है। लघु भौर मध्य-स्वर के उद्योग इसके भ्रन्तर्गत 
नहीं पग्राते, क्योकि यह राज्य वित्त निगमो (80808 70080०० 007905४४00॥8) के 
अधिकार-क्षेत्र मे आते हैं । 

भ्रौद्योगिक वित्त निगम दिन व्यवसायी वो ऋण प्रदाव करता है, उसवी 
निरत्तर देखभाल करता है, इसलिए ऐसे व्यवसाय सावधानी के साथ भ्रोर सुदृढ़ 
आधारो पर कार्य करेंगे । इसके अतिरिक्त निगम ऋणो के झाविदन-पत्रो की तकनोकी 
विशैपत्ञों द्वारा जाँच कराता है, श्रौर इस प्रकार उद्योगों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध 
हो जाता है और इससे उद्योग लाभान्वित होते हैं ॥ निगम ने कपडा-व्यवसाय सम्बन्धी 
प्रस्तावों की जाँच के लिए वस्त्र-व्यवसाय परामशंदात्री समिति की स्थापना की है। 

१६४८ के श्रोद्योगिक दित्त निगम श्रधिनियम में सशोधन किया गया | यह 
संशोधन प्रथमत., कार्पोरेशन के कार्य-क्‍्लापो के क्षेत्र में वृद्धि के लिए; दितोगुछ 
उसके साधनों में झ्रभिवृद्धि के लिए, जिससे वह ग्रौद्योगिक उद्यम की अधिक सेवा कई 
सके, किया गया था १ इसलिए, व्यक्तिगत अ्रग्निमो की सीखा को ५० लाख रपए से 
बढ़ाकर १ करोड़ रुपए कर दिया गया है श्रौर पोत-निर्माण कम्पनियों को कार्पोरेशन 
द्वारा वित्तीम साख प्रवस्ध के लिए औद्योगिक ब्यवसायो की परिभाषा मे दाईमल कर 
लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी ऋणो पर सरकार की गारण्टी के भ्राघांर 
पर कार्पोरेशन विश्व बैक से ऋण सेने सोम्य हुत्रा है भौर उस बैंक के साथ वस्तुत्तः 
८० लाख डालरो के ऋण का समभझोता किया गया है । इसके झ्रतिरिवत, बह रिजर्व 
बैंक से ३ करोड रुपए तक ऋण ले सकता है (किन्तु १८ मास से अभिक के लिए 
नहीं) श्रौर केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व वेक अपने घोेषरों पर लाभाशव वसूल नहीं 
करेंगे; प्रत्युत उनके लाभाशों को निगम के विश्येप श्रधिरक्षण कोप में तब तक घमा 
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किया जाएगा, जब तक उस कोष म ५० लाख रुपया जमा नहीं हो जाता । १८५४० 
में पुन सशोधन अधिनियम पारित हुआ । इसके आतगत झय उपब थो के ग्रतिरिवत 
यह भी शामिल है कि (3) निगम को केन्द्रीय सरकार से ऋगा लेने के गधिकार की 
मजूरी तथा (॥) केद्वीय सरकार की भ्राज्ञा से ७ वय तक की श्रवधि क लिए स्टाक, 
शेयर, वाँड ग्रथवा ऋण॒-पत्र आदि रखने की छूट । उवत सशोधा अ्रिनियम आज्ञा 
देता है कि कोई उद्योग, उत्पादन प्रारम्भ करने के पूतर भी ऋण ले सवता है । 

इसके बाद फिर नवम्बर १६५७ म झोद्योगिक वित्त निगम ग्रधिनियम मे 
सशोघन हुआ । उबत सशोधन के प्रनुसार निग्रम को अधिकार मिला है कि वह 
(१) प्रदत्त पूँजने (ए७0 एफ 0७७॥४॥) झौर रक्षित कोप के दस गुने तब ऋण 
ले सकता है, जब कि मौलिक भश्रधिनियम में केवल पाँच गुनी राशि तक ऋण ले 
सकने की व्यवस्था थी । (२) राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारा से भी निधोप 
प्राप्त वर सकेगा जब कि मौलिक अधिनियम म उसे केवल पब्लिब से निशेष लेने 
की छूट थो। भर (३) पूंजीगत माल के झ्रायातको से प्रग्रिमो वी वापिसी म समय 
जी छूट दे सकेगा ) सशोषित ग्रधिनियम के अनुसार प्रौद्योगिक वित्त नियम से प्रतेक 
नय उद्योग भी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरवारो, प्रनुसूचित बैको भ्रौर राज्य सरवारी 
इक की गारण्टी पर लाभ उठा सकेंगे । 

कार्यवहन और मूल्याकन (६५४०-08 ०४०० ॥2897080)--१६४८ म प्रपने 
प्रारम्भ से लेकर ३१ मार्च, १६५८ तक निगम ने ५७ ४२ करोड रुपए के ऋणो वी 
स्वोइृति की है (जिसमें से २५ ३६ करोड ₹० का ऋणियो मे उपयोग नहीं किया) । 
निगम ने प्रभी इतवा लाभ नही कमाया है जिससे २३% का लाभाश दिया जा सके । 
इसलिए ३० जून, १६५४ को इसने सरकार से घाटा पूरा करने के लिए ३१ लाख 
₹० लिया । जुलाई १६५२ से जून १६५३ की अवधि में निगम प्रपनी वाई में से 
प्ृण ल्ाभाद्ष दे सका । इसबी असफलता का एक कारण इसका अपने काम को समुचित 
डग से न चलाना रहा है | उदाहरण के लिए सोदेपुर फैक्टरी को दिए गए ऋण से 
इस भारी नुक्सान हुआ। इसके अलावा जब इसके भवन बनाने की बात खत्म की 
गई तो भवन निर्माता बो दी गई १४६ लाख वी रकम बट्टे साते मे डालनी पडी । 

जो भी हो, जिस ढग से इसने कार्य क्या है, उसके विपय मे जनता ने इस 
को झ्रालोचना वी है। इसको कार्यवहन पूँजी प्रपर्याप्त बताई जाती है, विशेषत देश 
के प्रावार भौर उसके लक्ष्य को दृष्टि मे रखते हुए कि जो इसे श्ौद्योगिक प्रगति में 
भभी पूण रखना है। इस तरह इस बात वा अनुभव किया जाता है कि नियम जो 
सहायता प्रदान कर रहा है, वह वस्तुत पर्याप्त नहीं है। झद्योगिक वित्त निगम ने 
द्वितीय योजना काल म १५ करोड़ र० की राशि पपने वित्तीय बायतम को बढाने 
की दृष्टि से मांगी है। भोर १३ ५ करोड रु० वी राशि निगम को प्राप्स भी हो गई 
है, जिम्नसे वह वित्तीय सहायता व' कार्यक्रम को बढा रहा है । ससद म इस बात पर 
काफ़ी चर्चा रही कि निगम ऋण देने मे पक्षपात्त करता रहा है भौर ब्याज की उंची दर 
चैता रहा है। श्रसतोष का एक भन्‍्य कारण यह भी है कि इसने प्राय आधुनिकीवरण 
पैया विश्तार के लिए कण दिया है । नई इकाइयो वी स्थापना वे लिए बहुत कम 
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ऋण दिया है । लेकिन १६५४-५५ में इस दिल्ला में कुछ परिवतेत्र दृष्टिगोचर हुमा # 
इस वर्ष में १८ नई इकाइयों को ५"५ करोड की राहि दी गईं और इसके विपरीत 
€ पुरानी इकाइयों को १ ८५ करोड की रकम मजूर की गई । 

वस्तु-स्थिति यह है कि निगम के वर्तमान पूँजी-साधनों को, विशेषत, वर्तमान 
प्रारम्भिक स्तरो में अत्यधिक लघु नही मानता चाहिए । जिस देश में पूंजीगत विवात 
के लिए ऋणो की उचित परम्परा नही रही है, उसके विषय में ग्रव॑ करते हुए 
अधाधुध बढ़ना गलत होगा। इसके झतिरिवत्, निगम का ही सही काम तो पूंजी 
बाजार का पूरक बनना है, न कि उसकी जगह लेना। इत्लिए पूंजी निर्माण प्रौर 
पूंजी विक्रास की उच्च दर पर अधिक भरोहा करना चाहिए। जहाँ तक सम्बन्ध 
जिगम के स्रोतों के बिकास का है, ज्यो-ज्यो श्रावश्यकता में वृद्धि होगी, पूँजी साधनों 
में भी वृद्धि की जा सपती है। जहाँ तक ब्याज वी दर का सम्बस्ध है, बाजार-दर 
की तुलना में ब्याज-दर भी झ्रत्मधिक नही है--आरद्िर कार्पोरेशन को भ्रपनी सफलता 
के लिए व्याप्ररिक सिद्धांत पर है कार्य करना होगा । 

जहाँ तक प्रश्न यह है कि अ्धिकाश ऋण नयों की अपैक्षा विद्यमान उद्योगों 
को दिए जा रहे हैं, इसका ग्रय॑ केवल यह है कि नई झोद्योगिक इकाएर्याँ इस प्रवार 
के झाधार पर नही स्थापित वी जाएँगी कि जो कार्पोरेशन के बर्तेमान तया मावी 
बैत्तिक साथनों को ग्रतिपूर्वंक समाप्त कर सकें । तई इकाइयों और उद्योगों के पीपण 
के लिए एक प्रकार का विक्रास निगम होता चाहिए, जो उन्हें रिपायती दरों पर घत 
उपलब्ध कर सके । वास्तव में झौद्योगिश विकास नियम (7. 70. 0 ) को घाशिज्यिक 
आधार पर काम बरता है प्रौर वाज्ार-दर पर ब्याज लेना है। 

प्रौद्योगिक वित्त निगम के विदद्ध अनियमितताप्रों की जो थिकायतें थीं उन्हीं 
को लेकर एक ससदीय जाँच समिति ने सिपम के बार्यकलापों को प्र/लोचसास्मक 
जाँच की थी, श्रौर उक्त प्मिति की नियम के ग्रश्मासनन्सम्वन्त्री प्िफारिशों को 
कार्यान्वित्त किया जा रहा है । 

इसलिए, समप्र रूप में, यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा जि तिगम ने एक 
ग्रत्यावश्यकता को पूति वी है शोर साथ ही उत्साहवर्डक भ्रारम्भ किया है । प्राशा 
को जाती है कि कुछ समय बीतने पर यह सत्वा प्रधिक ल/भ प्रदान करेगी ॥ । 

नौद-पुंघार सम्यत्थी सुभावों के लिए उपर्युक्त प्रश्न १ के सम्बन्धित उत्तर 
को ध्यान से पढ़िए । 

अशन शै--राप्ट्रीर प्रौद्योगिक विकास विगरम, भारत के श्रौद्योगिस ऋण तथा 
विनियोजन निगम, तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के विधान तथा फ्त्यों पर श्रकान्न 
क्ालिए ५ 
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बा] [00एश०्‌्ाफशा(। एणए07990, विश व/ाहक्रारंज (१०फ जाएं ताएएग धार 
(ए०कुणशांगन त वएवाव, छण्ते (0९ ४०(०फ३े 5ण9 हवए४॥65 (एणफुणका00., 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक विकास नियम, भारत वा प्रौद्योगिक ऋण तथा वितियों बन 
निगम ठया दाष्ट्रीय उद्योग निगम आदि वी स्थापना उद्योग को दीर्घावधि वित्त- 
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ब्वक्या करने बे! लिए हुई थी । इत निगमो दे! विधान तथा इत्यो वी रूपरेसा नीचे 
दी जा रहो है-- 

राष्ट्रंपप उद्येग दिकास निगम (?:७७०ए७७) तत्व) 067७०फुणला 
(0/७५ध्रणा)--इस निग्रम की स्थापना २० प्रक्तूवर १६४४ म हुई थी । यह एक 
प्रावेट लिमिटेड कम्पनी है प्लौर इसकी भ्रधिइत पूंजी एक करोड रुपया है झौर प्रदत्त 
(४० एए) पूंगी १० लाख रुपया । इसवा पूण उपबन्च भारत सरकार द्वारा हुप्ना 
है। प्रपनी कार्यगत पूँजी बढाने के लिए यह निगम शयर तथा हएशापत्र (060९0६॥7९७) 
जारी कर सबता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उद्योगों की उस सोमा तत्र वित्तीय 

सहायता बरना है जिस तक वह सयोजित विकास म सहायक हो | इसम पजीगत माल 

के निर्माण को पूर्वातता दी जाएगी तथा भ्रौद्योगिक योजनाम्रों के अध्ययन और 
जाँच का काम शुकू किया जाएगा । इन्हे लागू करने ए गैर सरकारी क्षत्र म उपल घ 
प्रौद्योगिक उपर रण, श्रनुभव तथा कौशल झादि का अधिकतम उपयोग करन पर 
बल दिया जाएगा । निम्रम ज्योग्रो की स्थापना नी कर सकता है, जिससे गैरसरत्ारी 
क्षत्र में सहायक उद्योगों के विकास म सहायता मिलेगी । 

१६५५४ में भारत सरकार ने निग्रम द्वारा चालू होने वाले कई उद्योगों का 
प्रुपोदव किया । जहाँ जहरी था विशेषज्ञों तथा फर्मों व साथ मिलकर इन योजनाओं 
की विस्‍्तृत जाँच की गई । सूती वस्त्र शोर पटसन उद्योगों के पुतस्तस्थापन तथा 
प्राभूनिकीकरणु धोर प्रावश्यक्त वित्त की मजूरी के लिए इसे सरकार की एजेंसी माना 
गया। मार्च १६५८ तक हाष्जीय औद्योगिक विकास निगम ने ६ सूती वस्त्र के कार- 
झानो को २२६ कराड ० वे ऋण दिए हैं श्रौर ५५ लाख रु० वे ऋण दो पटसन 
के कारखाना को दिए हूँ । एन० आई० डी० सी० की कायवाहिया वो चालू रो के 
लिए द्वितीय योजना म ५५ करोड रुपए का उपयन्ध विया गया है। इस धनराशि में 
में २०-२५ करोड़ की रकम रूई तथा पट्सन वषडा उद्योगों के आधुनिकीकरण पर 
उप की जाएगी भोर झेष राशि मूल भौर भारी उद्योगो पर । 

भारत दा भ्रोद्योगिक ऋख तथा घितियोजन निगम (770#ए0वो 0४९७॥ 
धयापे [07९०७७०४७ 007फुण&0०च ०६ ऐ005)---५ जनवरी, १६५५ म इसकी 
स्थापना भ्राइवेड लिमिटेड कम्पनी के रूप में हुई | इसका उदृश्य गेर-सरकारी क्षेत्र म 
उद्योगा को सहायता करना था। नियम की अधिकृत पूंजी २५ करोड रुपया है। मौजूदा 
जारी को गई पूंजो ५ करोड रुपए है--इसमे १०० रु० के मूल्य के ५ लाख शयर 
हूं। निगम के शेयर, बीमा अधिनियम, १६३८ को धारा २७ (क) के अनुसार 
प्रदुनोदित विनियोजन है । आरम्भ म निर्गेभित ६ करोड को राशि के ग्रशो में से, 
३ करोड के अश नई भारतीय बैको और बोमा कम्पनियों द्वारा लिय गए थे--इनम 
निगम के कई डायरेक्टर तथा उनके मित्र और साथी भी शामिल हैं एक करोड की 
राशि के भ्रद् राष्ट्रमप्डल तथा इगर्लैण्ड के थैक, बीमा कम्पनियों तथा झ-य वम्पनिया 
शा लिप गए, बाकी ५० लास के अं रायुक्त राज्य अमेरिका वे नियमों तथा वहा 
् निवासियों द्वारा लिय गए, शेप १४५ करोड की राशि फरवरी १६५५ म भारत 
मं जारी की गई झोर यह निर्मेमन झरूरत से ज्यादा पूरा हुप्रा। माचे १६५४ में भारत 
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सरकार ने विगम को बिना ब्याज ७-४ वरोड रुपया दिल्ला | इस राशि के मिलने के 
१४ वर्ष पश्चात्‌ इसे १५ समान विश्तों में सरकार को वापस लौटाना है । झायाते 
सामग्री, उपकरण तथा सेवाएं प्रादि के क्रय के लिए विदव बैक ने नियम को विमिल 
मुद्राओ म १०० लाख डालर वी रकम देंनें का आराइवासन दिया है। यह ऋण १५ वर्ष 
के लिए होगा और इस पर ४-५/८% का ब्याज लगेगा । निगम को ऋर लेने वी 
इवित दी है, यदि ऋण ली गई तथा गारण्टी की गई राशि कुल ग्रक्षत पूँगी (प्म* 
१90904७8 ७७७४६७)) तथा प्रतिसिवत पूंजी श्रौर भारत प्रकार से जिसे गए रक्षित 
घन और भ्रवद्चिष्ट अ्ग्मिस के तीन ग्रना से अधिक न हो । विश्व वेक ने जुलाई १६५६ 
में एक भ्रन्‍्य ऋणी १०० लाख डालर वा निगम वो दिया है । उसी समय भारत सरकार 
ने भी १० करोड रु० का एक ग्रतिसित ऋण निगम वो स्वीकृत किया, जो प्रमेरिका 
से प्राप्त कृषि उपज सामग्री की बिती के धन से दिया जाएगा । 

निपम के मुख्य कृत्य तिम्त होगैं---( १) गेरमरकारी क्षेत्र में श्रौद्योपिक उद्यम 
के सूजन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण में सद्ायता, (२) ऐसे उद्योगों में झ्रान्तरिक 
तया बाह्य--दोनों प्रकार की गरसरकारी एूँदी को प्रोत्ताहत तथा उन्नति देता, तथा 
(३) औद्योगिक विनियोजन के गैरसरकारी स्वामित्व को प्रोत्साहन देता, उन्नति 
तथा विनियोजन मार्केट का विस्तार करता । इन क्ृत्यों वी पूत्ति के लिए, यह निम्न 
कार्य करेगा--(3) दौधविधि अथदा मध्यमावधि श्रथवा समस्याय से वित्त वा उपब्ध 
करना, (9) नए झेयरों तथा प्रतिभूतियों (९०ए४४०७) को जारी करना तथा 
हामीदार बतना, (॥) श्रन्य गेरसरकारी विनियोजन स्रोत्रो द्वारा विधि उपलब्ध कराता, 
(शा) जिततो तीब्र गति से सम्मव हो पुनः मूल्यातन द्वारा पुत विनियोजन के लिए 
निधि उपलब्ध कराना, तथा (५) प्रवर्ध, तकवीडी तथा प्रशासतीय सलाह देना तथा 
भारतीय उद्योगों के लिए प्रवन्ध, तकनीवी तथा प्रशायकीय सेवाएँ दिलाने में प्ह्ामता 
करना । 

१६५८ के अन्त तक महू निगमे १,३३७ साख ९० के ऋण स्वीकृत कर 
चुका था । जुदाई १६५४६ तक इस निगम ने ६*८ करोड़ रु० के ऋणों का प्रभियोपन 
(एणठेथ०ऋा।४७) किया या 4 किन्तु नियम को केवल है ८ करोड़ २० के भ्रश भर 
ऋण-पत्र लेने थे और दोप ५ करोड़ ३० प्राइवेट क्षेत्र से प्राप्त ही गए । इस श्रत्ार 
इस निगम ने प्राइवेट विनियोजन कौ प्रोत्माहित किया है | तए ऋणो के सहित, 
निग्प्र के पास जुलाई १६५६ तक ३२'१ करोड़ र० व पूँजी थी ! 

राष्ट्रीय लघु उद्योय निगम (अ्रब#गा७ काश पगपे/॥ा0० एगफण8- 
8०0 )--इस निगम की स्थापना फरवरी १६५४ में हुई । इसका काम वित्तीय सद्दायता 
करना तथा भारत मे लघु उद्योगों के सरक्षणु और बढावे का काम करता था। लधु 
उच्योग वे हैं जितमे ग्रामतौर पर शवितवालित कारसानों मे ५० से कम तथा झवित- 
रहित कारखानो में १०० से कम सजदूर काम पर लगे हों। तया इनकी पूंजी आस्तियाँ 
५ लाख रु० से कम हो । इस नियम का पजीयन गैरसरकारी सीमित कम्पनी के झूप 
में १० लाख ० की प्राविदवत पूँजो से भारत सरकार द्वारा हुश्ना । सरवार ड््से 
उचिंद कार्यवहन पूंजी वा उपवन्ध करेगी | 


प्रोद्योगिक वित्त और प्रबन्ध ब्रज 


नियम के गुरुप कृत्य इस प्रकार हें--(॥) सघु स्तरीय इकाइयो के लिए 
सारी क्र: (00एछशाशशा$ 0:पे७3) को उचित शेयर दिलाना, (॥) ऐसी 
इडाइयो को जिन्होंने सरकारी क्रम झादेश प्राप्त कर लिया हो ऐसे क्यो को पूरा 
करने तथा स्टैडड वस्तुग्रो के निर्माण बे लिए आवश्यव ऋण और तकनीकी सहायता 
का उपबन्ध कराना, (७3) पिशाल तथा लपु स्वरीय उद्योगी वे बोच परस्पर समायोजन 
स्थापित करना, जिससे. सहायक वस्तुएं, पुर्जे तथा लघु स्तरीय उद्योगो के लिए ग्रावश्थक 
वसतुप्रो की प्राप्ति हो सके, तथा (7 ) लघु स्तरीय इकाइयों के लिए बेंक और इस्त 
प्रवार की अन्य सहवाप्रों द्वारा झूए का ग्रमिगोपन करना तथा गारण्दी करता तथा 
(९) छोटे उद्योगो को किराए पर मशीना वी व्यवस्था करना । क्वेद्बीय सरकार से 
ऋण लेकर राष्ट्रीय लधु उद्योग निधम, लघु उद्योगों वी उपयुवत सहायवा ऋरता हूं। 
पपने जन्म-काल सं माच १६४८ तक इस निगम वो १३० करोड रू० के ऋश भौर 
रे5 साफ रु० के प्रनुदान मिल चुके हैं। १६९५८-१ ८२६ वे राष्ट्रीय प्राय व्ययक मे इस 
निगम के लिए १ ८० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। 

१६५७ मे चार सहायक तिगम स्थापित किए गए थे जिनम से हर एक की 
प्रधिकृत पूंजी १० लाछ थी । 

ऊपर जिद तीन निगमो वी स्थापना का दणन क्या गया है उतके द्वारा 
देश में प्रौद्योगिक वित्त ध्यवस्था का समुचित भ्रबन्ध होगा और अब हमारे उद्योग वित्त 
बी कभी का प्रभुभव वे करेगे, ऐसो प्राशञा की जाती है । 

प्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ([00270७०७8। 858०७ (0०7ण०५०णा) -* 
भारतीय उद्योगों के लिए भ्न्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से भी वित्तीय सहायता मिल 
सकती है। यह्‌ भ्रन्तर्राष्ट्रीय हा देने वाली सस्या है। इसकी स्थापना १६५६ मे 
हैई थी । ५७ देशो ने ९,३६,६४,००० डालर को पूंजी से इस तिगम को चालू किया 
था। इस पूंजी भ भारत का भ्रश ४४,३१,००७ डालर है । यह विश्व चैव के निकट 
रम्पक में कार्पे करता है। इसबा मुल्य कार्य यह है कि अविकसित देशों वे भाधिक 
विज्ञापन म सहायता दे । यह तिगम उत्पादक प्राइवेट उद्यमो के लिए बिना सम्बन्धित 
देश कौ सरवार की गारण्टी की अपेक्षा किए हुए प्राइवेट पूँजी और प्रबस्ध वी गारप्टी 
पर ही वित्तीय सहायता देना है । इस दृष्टि से इसृक्रे का्यंकलाप विश्व बैक वे कार्पे- 
कैयापो से जिन्‍न हैं। यह निगम सरकारी स्वामित्व के उद्योगो को भी सहायता नहीं 
देदा | यह सरकारी प्रबन्धाधीन उदोगो को भी सहायता नही देता । प्राइवेट उद्योगों 
को हरा देकर और तदप सरकारी गारण्टो की प्रपेक्षा म करवे निगम गररप़तरवारी 
उद्मों को प्रोत्साहन देना चाहता है। 

ऋश देने से पूर्व नियम (] ४ 0) उमर लोगो के राष्ट्रीय चरित्र लो 
उनकी व्यावहारिक प्रतिष्ठा को जाँच बरता है जिनके साथ उसे व्यवहार करना है | 
जा के लिए ऋण मांगा जाता है, उसको भरी प्रत्यक दृष्टिकोण से परीक्षा की 

। 

कप ६६१८ की भ्रन्तराष्ट्रीय वित्त नियभ (] ॥' 0) की रिपोर्ट से पता चलता 

है हि निगम ने उतने ऋण तो नही दिए जितने कि विगम की सहायता पर अन्य 


/ 


श्श्फ सुबोध सासतीय अर्यज्षास्त्र 


गंश्सरकारी क्षेत्रों से सम्बन्धित उद्योगों को प्राप्त हुए। नियम का सुख्य लाभ यह 
है कि उसके द्वारा किसी उद्योग की अधिकाधिक देशी श्र विदेशी प्राइवेंट पूँणी 
आप्त हातो रहती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निग्रम उत्पादकों में प्राइवेट पूँजी 
लगवाने का एक निमित्त है। 

निमभ ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में १,०४, १७,००० डालर के ११ ऋण 
स्वीह्ृत किए हैं । फरवरी १६५६ में निगम ने भारत मे पहली थार रिपक्षिक फोर्ज 
कम्पनी  ([३९७9०७॥० ए७० 0099०॥ए) मामक एक सर्वथा नई उद्योगशाला को 
डा० १५,००,००० (७५ लाख ₹०) का एक ऋण दिया था। उत्रत कम्पनी हैदराबाद 
(भारत) में मशोनो उपर्रणों का उत्पादन करती है। वियम ने हमको दूसरा ऋण 
डालर ५,५०,००० (४२५ लाख रु०] का ग्रप्रैल १६४६ में पूता के किलिस्कि ' 
झायल एजिन्स (०७४७७ 9॥ 3:०६भ7९७) नामक फर्म के लिए दिया था) 

विदेशी पजी (7?07880 0877७) ) 

हुए पूर्व विभाग में देख चुके हैं कि भारतीय पूंजी किस प्रकार छिपी पडी हैं, 
और फलस्वरूप, हमारे उद्योगों के विकास के लिए स्वत आर्य नहीं है। श्रोद्योगिक 
बिकस के एक बड़ें भाग वी अब तक की सफलता का श्रेय विदेशी उद्यम की है । 
तो प्रथम हमें पह विचार कर लेना चाहिए कि हमारे उद्योगों में पिदेशी पूँजो की सीमा 
ओर क्षेत्र क्या है 

श्रत॒मात (280708828)--हाल ही में रिक्षत वैक ग्राफ इण्डिया ने भारत 
में १६४६ से विदेशी दितियोजनों कत विस्तृत सर्वक्षण बिया था। उदत सर्वेक्षण की 
रिपोर्ट १६५० मे प्रकाशित हुई थी । इंस गणना के ग्रनुतार, देश में ३० जून 
१६४८ तक विदेशी विनियोजन को कुल राशि ३२० ४२ करोड़ रु० ब्रॉँकी गई है। 
इस राशि में से ६६ ८ करोड़ रुपया नियत्रण-रहित विनियोजन थर झौर २५३”६२ 
करोड़ स्पयां तियन्वण-सहित विनियोजन था * २३० करोड़ रुपया ब्रिटिश विनियीजत' 
का थां। उतका ही प्रभुत्त था तथा वह कुल विनियोजेन का ७२% था। सयुवत 
राज्य भ्रमरीका का विनियोजन १८ करोड़ ह० का था । कठिनाई से २०% निर्माण 
उद्योगों में लगा या और वह भी पटसन प्रौर रूई जंसे हल्के उद्योगी में । हि 

रिज़र्व बैक ने १६५४ में एक और सर्वेक्षण किया । इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट 
से पता चला कि ३१ दिसस्वर, १६५३ तक ४२१ करोड़ रु० की विदेशी पूंजी मारत्त 
में विवियोजित थी । उसमें से ८०९४ सीधा विनियोजन था। मुख्य विनिषोजन 
इगर्लुण्ड का था प्र्यातू ३४० करोड़ ह० का । पयुवद राज्य अफ्रीका की शरीर से 
३१ करोड़ की राशि लगी थी । 

यद्यपि, प्राय सब उद्योगों म॑ सुध्य व्यवसाय विदेशी स्वामित्व वाले हैं, तथापि 
विदेशी पजी निम्न उच्चोगी मे विदौष रूप से प्रबल है . ठाय पश्रौर कहवः के वगीचो 
में, पोस-निर्माण, खानो, चमडा, जूट, ऊदी वस्त्र, साबुन, रवेंड, माचिस और इजी- 
मियरिंग उद्योग | देह्टर्न इंडिया मैच कं? लि० (दियासलाई), लौवमे ब्रदर्त लिए 
(रछाुत ), इनलप कस्पनी (रवड), इम्पीरियल कँमिकल्स लि० [ रासायतिक उद्योग) 
कुछेक बड़े-बड़े विदेशी स्वाभित्व के भ्रौद्योगिक उपक्रम के उदाहरण हैं 


ऑदध्योगिव' चित्त प्रोर प्रदच्ध २१६ 


नंब हम विदेशी पूँजी वे साथ जुडे हुए लाभा तथा हानियो की चर्चा करेंगे 
और भारत के पभाविक विकास भ् उसने जो भाग पिया है, उसका विशप दल्लेस 
करेंगे। हे ' 

* लाभ (#तेए४४७४९९४)--साधारणतया, विदेशी पूंजो वे उपयोग से तिम्त 
त्ञाम होते है-- 

(| विदेशी पूंजी देश बे प्राकृतिक साधनों या शोपण करते बे लिए लाभ- 
दायक ही नहीं अपितु अर्परिह्यार्म भी हो सकती है । पूँजी और व्यापार उपक्रम दोनों 
हो दक्ष में विद्यमाव न होने की प्रवस्था मे आधिक विवास ववल विदेशी पूजी व 
प्राघार १२ ही सम्भव होगा । 

(7) जब कोई नया उद्योग शुरू करवा होता है तो उसके लिए योजना प्रौर 
खत ग्रेरणा की बडी भारी आवश्यकता होतो है। उद्योग वे नए क्षत्र मे विसी 
प्यापार की रचना भ्रौर उन्नति करना न केवल विन है, घरन्‌ हमेशा इस वात वा 
खतरा होता है कि भृन्तत उद्योग की वह दिशा उद्योग प्रारम्भ करने वाली वम्पतियों 
को भो भारी क्षति पहुँचा सकती है। इसलिए विदेशी पूंजी व्यापार की नई दिशाप्रा 
को शुरू करने में भहृत्तपूर्ण कार्य करतो है । 

(४9) इसग रान्देह नही कि विदेशी पूँजो से शुरू किए व्यापार ये लाभ 
प्रधिवाशत विदेशियों के होते हैं फ़िस्तु ऐसे उद्यों में नियाजित श्रम को खुरुता री गई 
पे हो देश के भोतर ही रह जादी है । यह कोई कम लाभ नहीं है। इसके प्रतिरिबत 
विदेशी पूंजी करो तो यथासमय भाखिर झदा करना हो होगा किन्तु बहुपूल्य स्थायी 
सापतियों वा भी तो निर्माए हो जात है, जंसे, रेले, सिचाई कार्य भादि । इससे श्राधिक 
विद्ाप्त को श्रोर प्रधिक उन्नति होती है। 

(४) ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण के उन भ्रवप्तरो के समोजन व एक झ्न्य लाभ 
की विदेशी पूँजी के साथ उद्योगो के स्थापित बरने से उत्पन्न होते हूँ । यदि उद्योग 
नहीं होगे, तो लोग ऐसा प्रशिक्षण कपोकर प्राप्त करेंगे । बस्तुत देश में औौद्यागिव 
वाज़ावरण उत्पन्न हो जाता है, जो देशो पूँजी और उपक्रम को प्रेरणा प्रदान करता है। 

हानियाँ (0/89व58०४४8९3) --भारत म विदेशी पूंजी पी वास्‍्तवित स्थिति 
पुक्दद नहीं रहो है, मोर विपरीतत हसके विषय में गम्भीर प्राशोचता हुई है। इसे 
उपयोग से देश को निम्न हानियाँ हुई हैं--- 

()) राजनीलिर प्रजुत्व ( एणाधएक 700फा08४०॥ )--विदेश्ची एँजी का निरृष्द 
रेप गजपरीतिक क्षेत्र म प्रकट हम्ना है। विदेशी हिदो के स्वार्थ उत्पन्य हो गए, जो 
स्वायंबण, विदेशों शासन को जारी रपना पसन्द करते थे, भ्ौर फलत , देश वी 
राजनीतिक गुवित के हमेशा विरोधी थे 

(0) भिर्भमर्ता (0]शातेष्त००)--बड़े विदेशी नियस्ताए के बारण, देश 
घपने उद्योगों के सामता में पूर्ेतया विदेशियों पर निर्भर हो गया। ग्रहाँ तक दि 
मून उद्याग भोर ऐसे उद्योग जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए ग्रनिवाय थे वे भी 
विदेशों के हो प्रभाव पूर्ण नियुख्ण्य मे घ 

(४) शैष्ण (0७00)--विदेश्षो पूंजीपति शासक देश के हिता वो बिता 


२१२० सुवोध भारतीय श्रथंशास्त्र 


नही करते थे । उदाहरणाय, उन्होने खनिज-सा थनों का विक्रास देश-हित के लिए नहीं 
प्रत्यृत अपने तिजी उद्देश्यों के लिए किया था । 

(+४) बिनेद ()8श7णांग्र४/०॥)--विदेशी पूँजीपति श्रपने निजी वागरिकों 
के पक्ष में और भारतीयों के विरुद्ध निकृष्ट प्रकार का भेद-भाव बरतने लगे। मारतीयों 
को निरिचत विधि के ग्रनुस्तार महत्त्तपृष्ठ प्रशाशनात्मक और तकनीवी पदों से बाहर 
रखा जाता था । श्रौद्योगिक शैलियों और विधियो को नितान्त थ्रुप्त रखा जाता था । 

अरसे #--भारत में विदेशी पूँजी के नियोजन के विंधय में ज्ञिस नीति का 
अ्रनुत रण होता चाहिए, उसके सम्बन्ध में श्रपता विदिचत मत दीजिए ! 

0. 4--006 #0म्ा ०णाडई१8९7९३ भै९क5 ॥९8ग7तंत्ट है का? तर 


जञाणात १९ ि]फाश ई0 7९:थ्ट! ण गिर €गाए)09पशा। ०॑ 07शं89 (॥ज्ञॉ॥िों 
वणतोंज, 


भूतकाल की घटनाग्रो से जान पड़ता है कि भारत में विदेशी पूंजी भ्रपने साई 
बड़ा भारी श्रभिशाप भी लाई थी। हम यह भली प्रकार जानते हैं कि विदेशी पूँजे 
ने हमारे देश पर इगलेण्ड के राजनीतिक प्रभुत्व को जारी रखने में किस प्रकार 
योगदान किया और किस प्रकार विदेशों पूंजीयतियों ने श्रान्तरिक श्रांधिक विकाह 
को उल्लत करने के वजायब अपने निभ्नी लाभ, के लिए हमारे बहुमूल्य श्राकृतिक स्ोतों 
का शौपरण किया। इसलिए स्वाभाविक ही है कि भारन में विदेशी पूंजी के निभोजन 
के विरुद्ध जनमत पाया जाता है । 

इससे भ्रधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें विदेशी पूंजी की श्रावश्यकता है। इसके 
बिना, देश में ध्राथिक विवाक्ष के घरस को विस्तृत करता सम्भव सही जो कि श्रपरे 
देशवासियों के वर्तमान के धोर निम्न जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए प्रत्या- 
वध्यक है । मौलिक उद्योगों वा विवास करना होगा । हमें श्रपती नव-विजित स्वतत्रता 
की भी जी-जान से रक्षा करती है, भशौर इसके लिए, शक्तिशाली वायु-सेना और जल- 
सेना का भी निर्माण करना है। निरन्दर वृद्धियुर्ण जनपस्पा को प्रन्द की देना है 
और उन उद्देश्यों के लिए बेकार भूमियो का सुधार वरना होगा ब्रौर वहुत सी बहु: 
उद्देदबीय नदी-योजवाओ को पूर्ण करनों होगा । क्रित्तु इन उद्देश्यों की पूति के लिए 
विशाल पूँजी वी जछरत है, जब कि हमारी पूँजी सम्दन्पी आवश्यकतापो भौर परेल 
बचतों के बीच बडी भारी खाई है / तिस पर भी जो भ्रत्यल्प बचें हम करते हैं वे भी 
दवी पड़ी रहती हैँ प्रौर उनसे पूँजी का तिर्माण नहीं होता + 

तनिक विचार कीजिए कि हमको करितती विद्याल पूंजी की ग्रावश्यकता है। 
१६५३-५४ को चलार्थ और वित्त सम्वस्वी रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रयम 
अ्चवर्षाय योजवा के लिए देश में उपलब्ध पूँजी १,१२३ करोड र० थी। जब कि 
मोडना के लिए आवश्यकता थी २,२४४ करोड द० छी । इसी प्रकार दिवीय योजना 
को पूरा करने के लिए भी ४०० करोड़ द० की विदेशी सह्यावता की श्रावश्यकता है । 
यदि प्रभीष्ट विदेशी ऋण नही मिलते, तो फिर या तो हमको विकास योजवांग्रों तर 
काट-छाँट करनी होगी, सा फ़िर घाटे की वित्त-्यवस्था का आश्रय लेता होगा ॥ 


« साव॑ंजनिक क्षेत्र की इन महात्‌ वित्तीय श्रावश्यकताओं में यदि हम प्राइवेट क्षेत्र को 


झौद्योगिव वित्त श्लोर प्रव घ सर 


ग्रावश्यक्तामा को भी जोड दें तो निस्सदेह हमको बहुत बडी विदेशी सहायता वी 
प्रावश्यवता है । 

हमारे प्रपर्याप्त पूँजी साधनों का मे वेवल प्रुरव बनने म ही विदेश पूंजी का 
महत्व निहित है प्रत्युत इस कारण भी वि दूतीगत उपज्रण और साथ ही साथ 
प्रैदयोगिक तथा औद्योगिक ज्ञान लाभ भी केवल विदेशी पी के साथ ही प्राप्त विया 
जा सकता है | 

झ्रव हमको ऐसी नीति ग्रपनानी चाहिए जा विदेशी पजी को प्राकपित करे । 
हइमी कारण विदशी पूजी पर लगे भ्नक ऐसे प्रतिव धो का भ्रव उल्लेख तब अनावश्यक 
हो गया है कि जिनके विषय मे एक समय प्रबल झ्रायोजन उपस्थित किया गया 
गा। यही बाल इस समय हमारी सरवार ने भी की है। प्रप्रेल १६४० म सगवार 
की प्रौद्योगिक नीति झे जिन कुछ एक प्रतिव थो को सम्मिलित क्या गया था उनमे 
प्रपरंत १६४६ में, प्रधान मन्नी वे विधान सभा में दिए गए बवतब्य मे पर्याप्त सशोधन 
भी वर दिया गया था । 

इस उत्तरकालीन वक्तव्य मे निम्न तीन महत्त्वपूण भ्राश्वासन दिए गए ध-- 

(क) सामाय औद्योगिक नीति को लागू बरन में विदेशों ओर भारतीय 
व्यवक्षाय के धीच कोई भेद-भाव नही बरता जाएगा । 

(से) देश की विदेशी विनिमय स्थिति के ग्रनुरूप लाभो को भेजने तथा पूँजी 
दो लोटाने सम्बन्धी युकितसगत सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी । 

(ग) बतमान मे राष्ट्रीयकरण का कोई विचार नही है। किःतु राष्ट्रीयकरण 
का विचार होने को दशा में विदेशों विनियोजको को स्यायपूण और उचित मुझावजा 
दिया जाएगा । 

जो भी हो, हमे इस शोर विशेष सतर्क रहना होगा वि जिस विदेशों पूंजी 
का हम भायात करें उसमे कोई राजनीतिय शत नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी 
ध्यान रखना होगा कि विदेशी पूंजी केवल पर बनती है भौर देशी पूजी तथा उपक्रम 
का प्रतिस्थाएन नही करतो । देश को विदेशी पूँजी के विनियोजन से लाभ होगा बशर्तें 
कि इसका उपयोग निम्न दिश्ा्रो यें हो--(3) सावजनिक योजनाएं जिनदे लिए 
विदेशी पूंडी, उपकरण प्रौर प्रौद्योगिक ज्ञान की ग्रावश्यकता है, (0) नए प्रौद्योगियः 
ध्यवत्ताय, जिसके लिए देशी उपक्रम प्राप्त नहीं हो रहा, (५४३) विद्यमान उद्योग, 
जो घरेलू माँग को पूरा बरने के लिए पर्याप्त गति के साथ विस्तृत नही हो रहे । 
भारत सरवार इन सावधानियों पर पहले ही से सतक है । 

दो; ऐसे भुर्य भाग हैं जिनसे किसी देश मे विदेशी पूजी आरा सकती है-- 
एक साम्य पूंजी के रूप का है श्र्यात्‌, या तो अकेले विदेशियों द्वारा अथवा देश वे' 
नागरिकों वे साथ मिलकर नए झौद्योगिक उद्यमो वो शुरू किया जाए और इस प्रवार 
दे ब्यवसायों के लिए अ्धिकाश पूंजी हिस्सो, आदि के रूप मे विदेशियों द्वारा क्र 
होनी चाहिए। दूमरो विधि यह है कि वंदेशिक सरकार अथवा प्रद्ध-सरकारी सस्थागओं 

तियत ब्याज पर विदेशों पूँजी या तो सरकार प्राप्त बरे अथवा बडे बडे औद्योगिक 
अयवसाय स्वत प्राप्त करें भौर ऐसी पूँजी वा झौद्योगिक विकास वे लिए उपयोग 


श्श्र सुतोध भ्यरतोय श्रर्थझास्न 


किया छाए । इन दोनो में पहली विधि वेहतर है । नए उद्यम की जोखिम विदेशों 
तियोजक स्वय उठा लेते हूँ तथा मन्‍्दी के समय व्याज की निश्चित दर का बौझा भी 
अदी पढ़ता । कक 4. 

इस विधि में श्रेष्ठ आधार यह होगा कि विदेशी शौर' भारतीय पूंजीपतियों 
के बीच पारस्परिक साकेदारी की प्रसाली हो । इससे भारतीय नवायरिकों को श्रौद्यो- 
गिंक पनुभव प्राप्त होगा । इसलिए हमारी नीति सयुवत उपक्रमों वी इस प्रणाली 
को प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए । इस दिशा में पुर्वंतः ही थीगणेश हो चुका है, 
जैसे, मोटरकारो के तिर्माए के लिए बिरना नफित्ड सब (छग्लो& अणरिणव 00॥- 
8/9०), रग सामग्री के निर्माण के लिए टाठा इम्पीरियल कैमिकल इइल्ट्रीज़ (प७॥# 
एफरएथाकव 0007708) ॥ग्रतण्ाधरठ) की सामेदारी, शोर वाइसिविलों के निर्माण के 
लिए सेल-रैले (8९७-०७॥४४७) की साभेदारी | इस तरह की सामेदारी बे व्यवस्तायो 
नी सल्या में वृद्धि हंची चाहिए | जो भी हो, ऐसे समकोते सरकारी मजूरी से होने 
चाहिए श्रोर उनमें भारतीयों को श्रश्िक्षण प्रदान करने श्रौर उन्हें नं गुप्त विधियों के 
ज्ञान-लाभ की व्यवस्याएं भी करनी चाहिएँ । 

किदेशी सरकारें भी फनुदान या ऋणो के रूप में विदेशी पूंी दे सकती हैं । 
पिछले कुछ वर्षो भें भारत को सयुकत राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन से पर्याप्त 
वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई है ! श्रभी हाव हो में विदेशों मुद्रा को धकठापतत स्थिति 
में भारत ने कई मिन्‍न देशी मृख्यत प्रमेरिका, इगलंण्ट, पश्चिमी जर्मनी, कताड़ा ग्रौर 
जापान से पर्याप्त सहायता ली थी । सोवियत रूख ने भी सरकारी स्तर पर भारत को 
पर्पाध्त पूंजी उचार दी । अगस्त १६५६ तक भारत को रूप से ३०० करोड र० वी 


सहायता प्राप्त हो चुकी थी । 
एंजी-निर्माण 


(४६ 7?07र०७६07 ) 

हमारे ग्रनयक यत्लो के बावजूद भी, विदेशी पूँणी किसी सराहनीय स्लीमा 
तक नहीं ञ्रा रही, परन्तु हमारा श्रौद्योगिक वित्रास अब म्रधिक देरो सहन नहीं 
कर सकता, इसलिए, हमे स्व-सहायता पर ही निर्भर रहना होगा । 

श्रर्थ (॥6४७४७६)--कैंवल धन बचाने से ही पूँजी का निर्माण नहीं हो 
जाता ! यह उससे कही श्रधिक वी बात है, श्लौर इसमें दीन विध्तृत चरणों का 
समावेध है-- (१) बचत्तों की उत्तत्ति करना, छो इच्छापूर्वक चच्चत बस्ने और छतदत 
करने की शर्त पर विरभर है; (२) इन बचतों को विनियोग-योग्य कोषों में परिणतत 
करने के द्वारा इनका सग्रह करता; (यह दूसरी विधि वैकिंग प्रणात्री की योग्यता 
पर निर्भर करती है); भौर (३) इन विनियोग-योग्य कोषों से पूंजीगत वस्तुश्नो को 
प्राप्त करवा (यह व्यापार उपक्रम पर निर्भर है ।) 

अव हम गअपने देश में पूंजी-निर्माए थी स्थिति के विषय से चर्चा करेंगे । 

अहने ४“-भारत में पूँछी-तिर्मारा के महत्व पर विचार कीजिए । फोनसे 
ब्रज, विशेषत: हाल हो के वर्चों में इसका भ्रवरोध कर रहे थे ? इसको वृद्धि के लिए 
श्राप क्या सुझाव दे सकते हैं ? है 
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हमारे देश वे भयकर निम्त जीवन-यापन स्तरो के क्ारणा आशिक विकास 
शैध्रातिजी त्र होना चाहिए । हमारे हि ओर उद्योग दोना ही बुरी तरह पिछड हुए 
हैं। दुमरी श्रोर, जनस्तस्या सरपद गति से बढ़ती जा रही है । इन यातो को व्यान में 
रहकर प्रथम और दितीय योजनाएँ शुरू को गईं। इन योजनाग्रा वी सफलता वे 
मार्ग में सबसे बड़ी बाघा है पूंजी का अ्रभाव। अभी बुछ दिनो से उ यत देझा से पूंणी 
प्रापित करने के यत्त किए जा रहे है किन्तु प्रत्युत्ततर म निराशा से ही पाला पडा 
है। वायजूद हमारे विश्वासों के हम बहुत ही थोड़ी विन्‍्तु बहुमूल्य पूंजी प्राप्त हुई 
है। इसलिए, हमें वर्मा सकट म भ्रपनी सहायता के लिए अपने देश म से हा जी 
निर्माण करता है । हमारे सामने रूस और जापान के उदाहरख हूं । दोता ने अपना 
भाधिक निर्माण मुख्यत अपने प्रान्तरिक पूंजी-निर्माग्प द्वारा विया। यह पूंजी निर्माण 
उह्दोत सपमपूण जीवन के आधार पर सम्भव किया । हम बताया गया है कि जापान 
ने पपने श्राथित्त विकास के प्रारम्भिक वर्षों में श्रपनी वापिक झ्ाय वी ४० प्रतिशत 
दक़ बचाया ) इसी प्रवार रूस में, उसकी प्रथम परचवर्षीय योजना वे बाल म, देश 
ही राष्ट्रीय झाय वा $ से ३ तक विनियोजित था (पर्थात, मरम्मता भौर नवीकरण 
हे जिए सामान्य विनियोजनी से अतिरिक्त) । 

किन्तु भारत में झ्रास्तरिवः पूँजी-निर्माण वी गति अत्यात धीमी रही है। 
१६४५ ४६ से लेकर १६५३-५४ तक देश म झास्तरिव पूंजी निर्माण समस्त राष्टाय 
प्राय 47 ४ २९६ से ६०% तक रहा है। यह गति प्रति मनन्‍्द है श्रौर इस गति से 
नतो देश का प्राथिक कायावल्प होगा, और ने निम्न जीवन स्तर म कुछ सुवार 
होगा । प्रनुमान लगाया गया है कि जिस देश को जतमख्या १३% प्रति वष की दर 
से (जैसा कि भारत मे है) बढ रहो हो, उस देश वो ४% या ४५% प्रति ब्यवित 
भाय का भाग (बढ़ी हुई जनसख्या बो भाजन देने के लिए) पूंजी-निर्माण मे लगाना 
घाहिए। झौर यदि फिर प्रागे प्राथिक विकास अभीष्ठ है तो लगनग २००६, राष्ट्रीय 
प्राय, विकास के कार्य मे पूंजी रूप मे लगनी चाहिए। 

_ इस दर में वृद्धि के उपायो को चर्चा से पूर्व, हम पहले वर्नमान निम्त दर के 

कारणु। दा विश्लेपग्प करने की चेष्टा करेंगे । 

ये भ्रश जि्दोने पूंजी निर्माण के सारे में बाघा उपस्यित की है (70००० 
जीती १४७ फपातहलते व्वफाप्यी णिफबणा पे 000)--(3) सर्वेश्रणम, देश 
में पत्प वाषिक झपादन के कारण वचतदा की अत्यल्य दर है। बचें झन्‍्तत उपभोग 
के उपरान्त उत्पादन का प्राधित्य ही तो हैं। जय उत्पादन वेवल इतना ही होता है 
कि स्यूनतम स्तरा से उपभोग के लिए ही पर्याप्त हो, तब हम छुविधापूर्दद बचत वी 
सोभा की क्या झ्राशा कर सवते हैं ? 

(॥) जो कुछ भी थोडो बचत हो पाती है वह उद्योगा म लगाने बे लिए 


हद दी जाती । इसके विपरीत, इसे दया लिया जाता है। इसी कारण भारतीय 
पूँगी को सक्तेचशोत्त कहा जाता है । 


र्रड सुबोध भारतीण प्रयंशाह्य 


(॥0) पूंजीपति उद्योगों के शा्ट्रीयमरुण से श्रत्यघधिक भयभीत हो गए थे । 
वस्तुत , अधिकाश उद्योग के सम्सान््य राष्ट्रीयकऋरसा के विपय में अनेक ज़िम्मेदार 
राजनीतिक नेताओं ने वहुत ही निरावार वा्तें की । जो भी ही, यह भय निराषार 
था । १६४६५ पें ग्रोद्योगिक नीति प्भ्वन्धी दिया गया ववतब्य और पर्माप्त मआवजे 
के बिना राष्ट्रीयकरएण के विरद्ध भारतीय सविधान (पअनुच्छेद ३१) का तिदेश इम 
दिल्ञा वे सभी सन्देहों को नष्ट कर देता है। परन्तु १६५६ के सविधात के सशीधत 
से जो यह निर्णय हुश्ला कि सुम्रावजे की रकम वर लिघसररणु ब्दपरलिका बरेगी, 
इससे धुन पूंजी के विनियोजकों को झक्का ने झा घेरा है झौर बे पूँणी लगाने में 
हिचक रहे 

(:०) करारोपण की उच्च दर ने भी पूंजी-विर्मास्य की निरुत्साहित किया 
है । १६४७-४८ के लियाक्तग्रली बजट ने वृद्धिपरर्ण करारोपण के कारण पूँजी-निर्माण 
को भयकर, घक्का पहुँचाया । इसम सन्देह नही कि बाद के श्र्थ॑-मस्त्रियों ने कई छूटे 
भौर रियायतें देकर लियाकत वजट की बुराइयों को दूर करने की चेप्टा की थी, 
बिन्तु उनके परिणामों के लिए समय तो चाहिए ही । किस्तु इन्हीं दियों पंचवर्षीय 
योजलाओं को प्रावश्यक्ताग्रों को पूरी करने के लिये करारोपछा की उच्च दरें और 
साथ ही साथ मृत्यु-कर और सफर्पत्तिकर झ्रादि ने बचत श्रौर विनियोजन की भारी 
क्षति पहुँचाई है । 

(४) समाज में, सम्पत्ति-जिमाजन वो द्विशा में भी पित्त हुप्रा है। उदाहरणार्ष, 
मच्य-वर्ग, जिस्ते बचत करने भर विनियोग की झ्ादत थी, मुद्रास्फीति के कारण 
बर्बाद हो गया है। किसान श्रौर श्रौद्योगिक मजदूर, जो इस सम्रय बचत करने वी 
स्थिति में हैं, विनियोजत के झ्ादी नहीं । 

(श) हाल ही के वर्षों मे, दिनिमय सउन्धों में अत्यविर् सह्ैवाजी हुई है, 
जिपके फतस्वकूप पूंजी कीमतो में विस्तृत स्फीति हुई है । इससे स्वभावत , वास्तविक 
वितियो जनक उद्योगों में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित नहीं हुग्ना । 

(४7) दितीय विध्व-सुद्ध के श्रारम्म के साथ सपुक्त पूँजी कम्पनियों का 
ग्रशाधुर्य जन्म हुग्ना । किस्तु इस तरह की कम्पनियों को मैनेजिंग पजेन्टों के दूपणों के 
कारण दुर्गंति हुई। इस प्रकार श्रतेकत वितियोजक _वर्बाद हो गए। इसनवे,सामास्यता 
विनियौजन के मार्ग को रोक दिया । 

(४70) इधर हाल के छुछ वर्षों मे सरकार ने कुछ उद्योगों श्रोर कुछ प्ोयो- 
गिक श्रमिक वर्ग पर वतिपय निमन्धरा लगाये हैं जो उद्योगी के वितियमन वी दृष्दि 
से निताम्त श्रावश्यक थे । विम्तु इन तियन्त्रणो के बारण भी पूंडी वे विनियोजन 
वर उल्ठा ग्रसर पडा है ५ हाल के श्रम सम्बस्धी विधान ने भी उद्यागों को वित्तीय 
कठिनाई में डाल दिया है | इससे भी पूंजी-विर्माणु में दाघा ग्राई है । 

उपचार ([द९४४८१॥७७)--मूजी निर्माण को समुचित दर वी प्रत्यादश्यवता 
को दृष्टि में रखने हुए, हाल ही के वर्षों में उत्तन्‍्न हुईं बुराइबों का ते केवल विरोध 
करने के लिए ही उपाय करे होगे प्रत्युत पूँजी-निर्मास कौ उचित वृद्धि के लिए 
मी प्रबल और निश्चित उपाय करने ही होगे । 
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निद्िचन उपायों गम, सर्वाधिक महत्त्वपूण यह है कि देश म जल्दा ? जल्दा 
इदुढ़ ४रिंग सम्पाओं पा विडास जिया जाय ॥ इससे झधिक प्राम वच्छा झा सत्न्‍नत करन 
के तिए वेंकेंग विषयक सुविधाप्रो का विस्तार करना च हिए क्याकि सम्पत्ति 
दितरण का सरवाव प्राम-सत्रो की दिद्या म हुआ्मा है । १८४८ वी ग्रास टेकिय जाँच 
समिति ने इस सगद घ मे बहुमूल्य सुभाव उपस्थित किए थ । दशा रे झपतग्रह (दयान) 
की झादत वा सस्ती के साथ सामना वरना चाहिए । छोटी छाटो बचें करने वाजा 
दिगपत' स्त्रियां मं बचत ग्रादालन को सगठित करना चाहिए । 

समुचित विनियागा म बचतो के मुत्त बहाव को प्रो सा न देव के जिए स्वाध 
इिश्नियों को उनसे सब्ट सम्पधी कार्य रलापों से 'फ़ग एरना चारिए | वम्पन्ी सम्ब थी 
कानून मे इस ढये से सशोधन होना चाहिए कि मेनर्जिंग एजटा को उराइ करन ते 
#बसर ही ने रहें । विनियोजन बरने वाली जनता को अपन विनिधोगा वो शिन रूपा 
इतान प्रौर इस प्रकार जोखिम को फेठान के जिए विनियोए प्रन्यप्म्य की स्थापना की 
बानी चाहिएं। तय उद्यागो वी स्थापना, उनके विकास भर उनकी वित्तल्यवस्था 
ड्र लिए पश्रौद्योविक विकास नियमों ([कठ8078| ]0९ए९०फछ९०६ (0फ्ण०६ ०0७) 
की स्थापना होनी चाहिए, जो उद्यागपतिया को समय समय पर तकतीवी सलाह 
दे सकें। 

यह प्रसानत्ा की बात है कि पिछल कुछ वर्षों म ऊपर वताय हुए उपाया प्र 
भमल दिया गया है। अत प्राश्चः करना चाहिए कि देशा मे पूजी निमार का प्रात्माहन 
विलय । कम्पनी लॉ को १६५६ से प्रूरी तौर से दोहराया गया था तथा इसक अ्रतगतत 
एक राष्ट्रीय ग्रोद्योगिज विक्रास नियम (भछआणाणों 00त७ 007७०फ्द्ाशा५ 
(शए०४४७०॥) की स्थापना सरकारी स्वामित्व और प्रबध मं वा गई । इसके 
फ्तावा एक प्य गे रसरकारी भ्रोद्यागिक ऋछा तथा विनियोचन नियम (]70908स्‍78) 
(९0॥६ ते [09९8(03९४६ (०ए०ण४४०॥ ० .0/9) की स्थापना की गई है। 
हघु बचत दया दालन तजो से चाजू किया गया है और राष्ट्रीय योचता झण (%३४००व 
89 7959) जमा किया ग्या । इस प्रवार पूजी निर्माण का समग्र स्थिति बडा 
सतोपतनक है । कह 

मेनेजिय एजेंत्ो प्रणाली 
(के्गबहण हु >8शा०ए ५ए50९७) 

_.. आरतीय उद्योया के प्रवाध और वित्त यवस्था से सम्बघित समस्या मैनेजिग 
एजेंसी वी व्यवस्था है । यह विगन सदी के उत्तराद्ध मे उत्पात हुई थी । इनको उत्पत्ति 
है जिम्न महतत्त्ववूण कारण थे-- (3) भारतीय पूजी सकोचरील थी, (0) सयुक्त 
सच व्यापारिक बैंक विधि का विकास वाद म हुप्ना था, (॥)) वित्तीय साधनों के 
लिए दिगिष्ट सस्याएँ नही थी, जैसे निगम गृह (55४७ ४००७३) झौर झ्ौद्यागिक 
हैक, (४) उपक्रम और प्रवय विययक दुशलता वा झमाव । 
कल सी कर हि कप + 2405 अर फण्ालाणा3)--मैनजिंग हक याता 
कहर दर मितिद राजी प्राइ े ड़ निमिटिड कम्पनिया होतो हूँ, जो ऐसे व्यवितया वे 

हाठी हूं जिनके स्‍प्रचिवार म व्यापार उपक्रम और पर्याप्त वित्तीय 


२२६ ५ सुदोध भारतीए प्र्यश्ञास्त्र 


साधन होते हैं। उनके युश््य उद्योगों सम्बन्धी कार्य निभ्वलिसित होते हैं--(१) 
वह नये व्यवसायी] को आरम्भ और उन्नत करते हैं। भारत में जूट मिर्लें, चाय 
के बागीचे और कोयला कम्पनियाँ मेतेजिंग एजेंसी प्रणालियों द्वारा आरम्भ को 
गई थी, (२) वह उद्योगों के दितन्यति-दिव का प्रवस्थ-कार्य करते हैं, यह कृत्य 
भ्रम्प देशो मे मनेजर या मतेजिप डाइरेक्टर करता है। (३) घह उद्योग के लिए 
जित्त-साधन की व्यवस्था करते हैं, या-तो प्रधाव हिस्सेदारों के रूप मे श्रथवा सौये 
ऋण द्वारा या वैकों द्वारा पेशमियों के लिए व्यविवगत जमानत के रूप मे । सितम्बर 
१६५४ में तत्कालीन वित्त मन्‍्त्री ने भारतीय लोकसभा में बताया था कि देश्ष में 
प्रबन्धाभिकर्त्ताग्रों ('याशह70 7९0७) ने उद्योगों के विकाप्त में प्रायः ५०-६० 
करोड ४० की पूंजी लगा रसी है। इसके ग्रतिरिवत, मंनेजिय एजेंटों की साख जनता 
और निजी ग्रमानतो के क्रमश प्रवाह के लिए विश्वास प्रदान करतो है; (४) वहाँ 
अपनो कम्पनियों के उत्ताद की वित्री के लिए और बच्चे पदार्थों, सचयो तथा मशीनों 
का क्रंप धरने के लिए एडेंटो के र्प पे कार्य करते हैँ। सक्षेपर मे प्रवन्धामिकर्त्ता 
(08898 868९0(8) उद्योगों के प्रारम्भक, उन्तायक, अबस्धक श्ौर वित्त-पोपक 
सभी बुछ होते हैं । 

इन सब सेवाझा के लिए उन्हे फर्मों से बिक्री, उत्पादन या लाभो पर बढ़टे के 
रूप में पारिथ्रमिक मिलता है । 

मूल्यांकन (॥280778008)--राजकोपीय कमीशन (१६५०) के शब्दों में, इस 
प्रणानी में “गत ७४ वें में माझदीय उद्योगों को अपूर्द सेशा री है। उद्योगीररण के 
प्रारम्भिक द्विनों में जय ने ते। उपक्रम और न ही एूजी दी बहुतायत थी तय मैनेटिंग एर्जेसें 
मे दोनों थौ; व्यवस्था थी और ये सती, जुध, इस्पात आदि जैछे सुस्यापिद उक्योग ऋपनी 
वर्तमान स्थिति के लिए उई सुविश्यात मैनेजिंग ण्जेंध्ी गृहों के उत्माहपर्ण नेतृल एव यलशील 
सतर्कता के ऋणी है ७१ 

जो भी हो, इस प्रणाली में बई बुराइयाँ भी पंदा हो गईं । इस प्रणाल्री के 
लाभो तथा धुराइयो दोनो का सक्षेपतः उल्लेख किया जाता है । 

लाभ--[7) हमारे प्रथान और सुस्थापित उद्योगों में से श्रधिकाश लोहा श्रौर 
इस्पात, कपास, जूठ, चाय इस प्रणात्री के भ्राधार पर स्थापित झौर विकत्तित हुए थे । 
(७) उद्योगों का नतृत्व प्रीर उन्हे चालू करने के ग्रढावा, ये मन्दी-काल मे कई 
आौद्योगिक व्यवत्ायो के विनाश को रोकने में साधन होते थे, क्योकि सामयिक वित्तीय 
सद्दायता के ग्रभाव में अनेक उद्योगों का श्रन्व हो सकता था। (४) चूँकि कई 
भ्रदस्थाप्रों मं मैनेजिय एजेंटों क्री एक फर्म कई-कई फर्मों का निमनन्‍्तण करती है, 
इसलिए एकता सम्बन्धी विभिन्‍न लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे, क्रय और विक्रय, भोर 
देख-भाल तथा दिन-प्रति-दिन के प्रशामत के मामलो में बच्तें, श्रौर ग्राथिक सहयोग 
जिससे एक व्यवस्ताय के बचे हुए कोष दूसरे के लिए उप्लब्य होते हैं जिमे उनको 
आवश्यकता होती है । 

बूराइयाँ (480ए३०४)--(7) सर्वप्रथम, भारतीय मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली 
पद्धमान्यतया वंच्यागत होती है, जिसके कारण प्रवन्ध ग्रयोग्यतापूर्ण हो जाता है । 


भौद्योगिक वित्त और प्रबन्ध २२७ 


आखिर, इस बात वा क्‍या भरोसा है कि एक कुशल सगठनकर्तता का बेटा भी वैसा 
ही बुझल होगा ? (॥) इस प्रणानी ने स्वतन्त्र और योग्य सचानका वे उदय मे बाघा 
डालो है क्योकि प्रवन्ध मैनजिंग एजेंटा के हाथ म हाता है। ग्रविकाश श्ौद्योगिक 
कम्पनिया के सचालर्गए श्रवाघामिकर्सात्रा (भछ्लवट्ठणट सै8०१६३) वी कठपुतली होते 
हैं। (9) मंनजिग एजेंसी प्रणालो म वित्त उद्योग का सेवक होन की वजाय स्वामी 
बन गया है। उद्योगो का प्रबन्ध व्यवितयों के एक समूह का इसलिए नहीं सौग़ा जाता 
कि वे सचालन कार्यों मे योग्य होते हैँ प्रत्युत इसलिए कि उनके परास्॒ उद्योग की 
सहायता के लिए वित्तीय साधन होते हूं । बहुघा, केवल वित्तीय विचारों के 
प्राधार पर ही एजेंसियाँ एक से दूसरे समूह को बदल दी जाती हूं। (।४) मैनजिंग 
एजेंदा के हाथो में झवितयों के अ्रत्यधिव बे'्द्रीकरण के फतस्वरूप कई अलाभ हो 
जाते हैं, जैसे, कुछ व्यवसाया की वठिनाइयौं सबके लिए प्रतिकलतापूबक प्रतिक्रिया 
करती हैं, बहुत से व्यवसायों पर मैनेजिग एजेंटा के सीमित वित्तीय साधना का दवाव 
पढ़ता है, इसके प्रतिरिकत, सगठन योग्यता की ञअत्युच्च मात्रा के प्रभाव म बृहद स्तर 
के प्रगध का परिणाम प्रयोग्यता ओर बर्बादी होता है. इसवे प्रतिरिक्त केद्रीभूत 
नियस्त्रएं लेखा दौर प्रादेशों म घोटाले और हिस्सा भ्रादि के मीचतापूण व्यवहारा के 
प्रकप्तर प्रदाव करता है। (४) सदिग्व मंतेजशिय एजेंटों की कायक्रारिता में अनेक 
वदाचार होते हैँ, जंसे, ग्रुप्त भौर कानून विरुद्ध क्मीशञनें प्राप्त वरना, लखों मे 
बेईमानो, जान बूभकर हिस्सा कीमतो को ऊँचा करना, भौर उपसान्त बाजार में 
हिस्सों को बेचना, सक्षेयम कम्पनी के हिता को उपेक्षा करना, जिससे कछ लोग 
मनेजिंग एजेंसी को “ठगी की महान्‌ श्राली ' तक कहन लगे है। (छा) मैनेजिग 
एजेंटा के प रिश्रसिक को विश्चित करते की विधिया के विपय म भी गम्मीर आपत्तियाँ 
उठाई जाती हैं, प्र्थात्‌, म॑नेरिय एजेंट विक्रियो तथा उत्पादन पर कमीशन के कारण 
व्यवसाय के लाभो की चिन्ता किए विना विक्रो और वृद्धिपूर्ण उत्पादन पर ही शवितर 
सगाते हैं । 
भैनेजिग एजेन्सी व्यवस्था का सुधार 
(8७०० 0६ 08 55 अशा।) 

| (क) १६४६ फो समयाय विधि से पूथ (707 ६० 996 ए०णफ़्भाज 
]5छ), १६३६ के समयाय प्रधितियम सें सशोघन (&00०१त८७९७६ ०६ (8७ 065 
7080।९8 80५ ०६ 936)--१६३६ म॑ इस प्रणाली वे उपयुक्त दोपा को दूर करने 
ने विए १६१३ के इंडियन बम्पनी अधिनियम म सशाधन किया गया । इस प्रकार 
जो सुधार हुए वे निम्त हैं--( १) काई भी पैननिंग एजेंड २० वर्ष से श्रधिक समय 
के लिए इस पद पर नियुत् नहीं किया जा सकेगा। विद्यमान एजेंसियों का भी 
२३० वर्ष बे बाद भन्त कर देना होगा । फ़िर भी इस झवधि का नवीकरण किया जा 
सकता है। (२) यदि क़िन्‍्हों भ्रपराधो के कारण दडित हो, अ्यवा यदि दिवालिया 
घोषित हा तो उन्ह झवधि से पूर्व भी हटाया जा सरेगा। (३) भ्रय उनवा पारिश्रमिक 
वियत स्यूनतम वी शर्ते के साथ विशुद्ध लाभी का अ्रतिशत झश कर दिया गया है। 
साप ही विशुद्ध लामा की गणना की विधि भी विस्तारपूर्वक नियत कर दी गई है 


इ्र८ सुबोध भारतोय बर्यज्ञास्तर 


(४) मंनेजिंग एजेंट संचातकों की कुल सख्या वा है से श्रध्रिक मनोनीत नहीं कर 
उठते । (५) वह अपना निजी कोई प्रतियोगी व्यापार नही कर सवते । (६) एक 
ही भंनेजिय एजेंट के भ्रधीत कम्पनियों मे से किसी एक के कोपी वा दूसरी में उपयोग 
नहीं विया जा सकता । (७) मैनेजिग्र एजेंटो को चालू लेखे के सिवा अन्य प्रकार के 
ऋणा नही दिए जा सकते ! पु $ 

इन उपबन्धों के बावजूद भी, मेनेजिंग एजेंती प्रणात्ी की बुराइयाँ जारी 
रहीं। इन वुराइयो को दूर करने के उद्देश्य से १६५० में सरकार ने भाभा कम्पनी 
लॉ समिति (90808 (00एएकफड़ 7.8७ 00%707/66) को स्थापना वी । उबत 
समिति ने मंनेजिग एजेंसी प्रणाली के सुघार के लिये एक रिपोर्ट पेश की । उत्ती 
रिपोर्ट की सिफारिशों के ग्राघार पर १६५६ का वम्पनी प्रधिनियम पास किया गया। 
किन्तू इस अधिनियम से पहले १६५१ के कम्पनी श्रधिनियम में सुधार किया गया। 
उक्त सशोचघन में उपवन्ध किया गया कि मैनेजिय एजेंसी सम्बन्धी परिवर्तत, यहाँ तक कि 
उनकी प्रथम नियुक्ति भी तथा उनके कार्यकाल में वृद्धि की वेन्द्रीय सरकार से स्वीकृति 
लेना भ्रावरयक हागा | उस्ती वर्ष, भूतपूर्व वारणिज्य-मल्तरो श्री मामा को श्रष्यक्षता में 
कम्पनी कानून सम्बन्धी परामर्शदाता कमीशन की भी नियुवित वी गई, जिसे मैंनेजिंग 
एजेंटो के ऊपर प्रावश्यक नियन्त्रण रखने के लिए सरकार वो परामर्श देने का बारय- 
मार सौंपा गया । 


(ए) भारतीय समदाय, श्रधिनियम्त १६५६ ([ठंह० 00प्रफुष्मांल्ड ह०६ 
956)--यह भ्रधिनियम १ अ्रप्रंल, १६५६ को लागू हुप्ता | यह व्यापक विधान है 
भौर इसका उद्देश्य कम्पनी लॉ समिति की छ्िफारिधों के भ्रनुरूप इसे बनाना है । 
मैनेजिंग, एजेस्सी (708॥०8॥8 ०४७०9) व्यवस्था को सुधारने वी दिशा में इस 
भधितियम के निम्नलिखित उपबन्ध हैं-- 


(१) इस ब्यवस्था को समाप्त करने सम्यस्धी उपबन्ध (॥%० 00७९९(०॥ रण 
0]800घ/9728706 ०६ 0४० 95800 )--कैनद्रीप सरकार को भ्रविकार है कि वहू एक 
निश्चित तिधि से या १४ ग्रस्त ६०, जो भी बाद मे ही, त्तीन वर्ष के भ्रन्दर कुछ 
विश्वेष प्रकार के उद्योगों भौर व्यवसायों से मंत्रैजिंग एजेन्सो प्रणाली को समाप्त कर 
सकती है । बिन्‍्तु यह घीषणा तदर्थ नियुत्रत समिति की सिफारिशों पर ही की जाएगी । 

(४) नियुत्ित भोौर नियुवित को इतें (8ए0ण0॥श९0५ &॥0 0०प#/008 
रण #9790०7४0९/४) ---मैनेजिग एजेन्टो की नियुवित को पहले तो स्वर्य कम्पनी 
स्वीकार करे, फिर उस पर केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति श्रावश्यक होगी । पहली 
नियुक्ति १५ दर्ष से झ्रधिक के लिए नहीं हो सकती भौर पुर्नानयुवित का समय २० 
वर्ष से भ्रधिक नहीं होना चाहिए | भ्रमस्‍्त १६६० के वाद कोई मैनेजिग एुजेन्ट १० 
कापनियों से ज्यादा का एक ही समय में मैनेजिग एजेन्ट नही हो सकता । १४ भ्रगत्त, 
१६६० को सभी मैतेजिय एजेन्टों का कार्यकाल समाप्त समा जाएगा, वदतें कि उप्तसे 
पहले नए प्रधितिय॑ंम की झर्ठों के प्रनुवार उसको पुननियुक्तित नहीं हो जाती । भविष्य 
मैं कोई भी मैनेजिय एजेल्सी वश्चानुयत नहीं चलेगी । 


औद्योगिक वित्त और प्रयन्ध २३२६ 


(7४) मं्नेजिय एजेंडो की पदच्युति (प्रे०्घा०ए७ ० 3ावट्स्‍ापएए 28008) - 
यदि प्रवन्धाघीन कम्पनी धोखाघडी, विश्वासधात या दोपी प्रवन्ध वे दोपा पर 
मंनेजिंग एजेंट को निकालना चाहे तो ऐसा कर सकती है। सजा पाए हुए या दिवालिया 
मँनेजिंग एजेंटों को भी हटाया जा सकता है। 

(7) मनेजिंग एजेन्दो को दावितयों पर प्रतिबन्ध ([सहमक्काल्ाणता8 छा पा 
एल्‍9क्रश8 ० काबएभाह 88०0) --मै वैजिंग एजेन्ट की शवितयों वे ऊपर सचालको 
के मण्डल का तियस्थण रहेगा । मैनेजिंग एजेन्ट, ५ सचालको के मण्डल वे लिए 
२ सवालक भोर ५ से कप्त राचालफों के मण्डल के लिए केवल एक सचालक 
मनोवोत बर सकता है। इन उपबन्धों के श्रतिरिवत कुछ भन्य नियन्त्रण भी मैनेजिग 
एजेल्टे की घव्वियों के विहद्ध लगा दिए गए हैं, जिनसे वे प्रवस्धाधीन कम्पनी या 
कम्पतियों मे गोलमाल न कर सझ्ठे । यदि मैनेजिग एजेन्ट प्रपने प्रधिवारों वा दुरुप- 
योग बरेंगे तो उतके विरुद्ध कई सज्ञाप्रो का उपबन्ध है । 

(४) मेनरजिंग एजेन्टों का पारिश्रम्रिक ([०श०/९७४०00 ० ॥६४७ह७४ 
2फ७ा8)-भैनेजिंग एजेन्ट वो अधिक से प्रधिक कम्पनी वे शुद्ध लाभ का १०% 
वारिश्रमिक के रूप म मिल सकता है। यदि उसरा मासिक चेतन है, तो वह भी इस 
१०% लाभ मे शामिल होगा । इससे अधिक पारिश्रमिक तमी दिया जा सकता है 
जबकि प्रवन्धाधीन कम्पनी तदर्थ सकल्प पारित वरे भौर के-द्ीय सरवार उसे स्वीकार 
बर ले । 

भारत सरकार ने कम्पनी झ्धिनियम के उपर्युक्त उपबन्धा की क्रियान्विति के 
लिए समवाय विधि प्रशासन विभाग (ऐ०ण पाए 7.8७ #ैवेप्ाताउच्रबाणा ऐलएबत- 
एश॥) की रचना की है । भारत सरकार ने परामशेंदाता श्रायोग की भी रचना 
को है जो सरकार वो मेनेजिग एजेंसियो पर लगे प्रतिबन्धो वे' जारी रखने या समाप्त 
करने पर परामश् देगा । 

यद्यपि यह प्रधिनियम पूर्ण नही है तो भी यह मंनेजित एजेंसी प्रणाली के 
डोपो को दूर करने का प्रयल श्रवश्य करता है। भ्भी देखया है कि प्रपने दोषों से 
रहित मेनेजिंग एजेंसी प्रशाली भारत मे सफल होगी या नही । समवाय विधि समिति 
(0०एएकाए [0४ 0०ए७॥६६०७) के दब्दों मे, “मैनजिय एजेंसी प्रणाली भ्रपने दोपों 
से नियृत्त होने के बाद भ्रव भी प्राइवेट उद्योगो के लिए वरदान विद्ध हो सकती है ।! 


बे 
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राज्य और उद्योगों का सम्बन्ध 
(छा 0 रिशुआाणा 4० [प्रैघच॑रा९5) 


भारत में उद्योगों के भ्रत्ति राम्य को नीति (8६06 ?007 0एएब्नात5 
पफवेप्रशाालड फ एता७)--ऐसा धायद ही कभी हुआ हो कि उद्योग ने सरवार वी 
सक्रिय सहायता के बिता उन्नति वी हो । इस सम्बन्ध में जापान वा उदाहरण सर्वा- 
धिक उल्लेखनीय है । यह कहा जाता है कि “जापाद के आधुनिक उद्योगीकरण में 
राज्य ने दैवी पिता के समान सहायता प्रदात वी है।” जर्मनी में भी उद्योगों क 
विकास राज्य की मदद से हुप्रा । । 
अब हम भारत में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में राज्य की नीति का सक्षिप्त 
सर्वेक्षण बरेगे । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने निजी हिल में देशी उद्योगों को प्रीरपा- 
हिंद किया था। किन्तु बाद में ग्रेट ब्रिटेन के उद्योगों के लाभ के लिए नीति वो 
विपरीत कर दिया था। यहाँ तक कि जब देश कम्पनी से निव्र्नकर सम्राद के हायो 
में चला गया, तब भो सरकार ने यथेच्छाझारिता (]488०8 [976) नीति का ही 
ग्रनुसरण क्या! उपरान्त, लाई कर्जन के काल में, सर्वप्रथम १६०४ में भारत सरकार 
ने उद्योग विभाग की स्थापता की। मद्रास में भी एक उद्योग विभाग स्थापित क्या 
गया, जो एल्यूमीनियम औऔर चमडा बनाई के उद्योगों में सक्रिय दिलचस्पी लेते लगा। 
परन्तु उस काल के भारत-स्चिव ने सरकार बे उस सीमा तक आगे वढने का अनु- 
मोदन न क्रिया । उसके दृष्टिगोण् ने सरकार के उत्साह वो ठडा कर दिया। 
प्रयम विदव-पुद्ध काल की नौति (20॥०ए 0076 ४०च० ए७7 ]--प्रथम 
विश्व-युद्ध के छिउते के साथ आग्रामी चरण का उदय हुप्रा । ब्रिटिश सरकार ने अतु- 
अव किया कि औद्योगिक रूप में उन्तत भारत उसके लिए कही ग्रथ्िक सहाय होगा । 
फलत , उद्योगों के विव्रास वी ओर ब्यान दिया जावे लगा। १६१६ में भारतीय 
साधनों थ्रोर झौद्योगिक सभाव्यताओ वा विस्तृत पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय 
श्रौद्योगिक झ्रायोग. (एठ8॥ ]॥0पघंध 0०9ए७80॥) वी नियुक्तित की गई । 
१६१७ में उद्योगों के विकास करने के लिए भारतीय युद्ध-सामग्री मण्डल [वावीक्षा 
३(ए१/४०१६ 80&7थ) की नियुक्ति की गई | सरबार की इस एयाएक दिलचस्सी और 
विदेशी प्रतियोग्यता के श्रभाव (युद्ध के कारण ) के फलस्व॒र्प, कई नए उद्योग भुछ 
विए गए और विद्यमान उद्योयो का विस्तार विया गया । 
हिपपेह, संखापाए, नोि,, २६०३, श्रौए, प्यके. वात्द (2०00५ री ए७ड०एएफ/- 
फंगड़ 7:०८०१०७, 4928 880 3६७)--युद्ध के वाद, १६१६ में उद्योग प्रान्तीय 
विषय बत गए । इसके झतिरिक्त, सरकार की राजक्षोपीय ($8८४) नीति मे बडा 
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भारी परिवर्सन हुआ । भ्रव तर प्रिटिश पालियामैट भारत के लिए राजफोपीय नीति 
वा निश्तय करती थी । विन्‍्तु १६३१ मे त्रिदिंत परावियामट ने राजयोपीय सवा 
यततवा सयोजन (7इ८व 4ै0(छाग्गा। (05 लाता) को स्वीकार रिया जिपसे 
अपिष्य मे भारत स्वतन्न राजवोधोय नीति वा अनसरणं उर्में भ मुक्त हो 
गया । इगलिए, १६२१ मे समुचित राजमोपीय नीति वी सिफारिशों य जिए भारतीय 
राजयोपीय वमीशन (]#त0॥ ॥५३९८व ('0घ्घााउड07) वी नियुश्ति का गई। इस 
कम्रीशा की सिफारिशों के प्राधार पर चरकार ने विभदपूण झरक्षण गाति व स्‍्थी 
बार किया। यह भूतवात से हट्यर भविष्य वी ओर महान्‌ प्रग्रगा च'ण था। 
अ्रव से लेकर केवव मौन दशव बसे रहने ने बजाय सरबार ने सरक्षण ये अनदास 
द्वारा भारतोय उद्योगों वा सहायत बनने का बचन दे दिया या इससे प्रूत्र रभी नहीं 
दिया गया था । 

इस बीच, प्रान्तीय सरवारो ने भी उद्योगों को सहायता के जिए झनेए उपाय 
विए, विशप रूप से लघु स्तर श्रौर कुटीर उद्यागा वो रहायता प्रदान वी गई । 

१६३६ मे द्वितीय विश्व-युद्र दे छिडन पर देखा गया वि भारत प्रथम विश्व- 
यृद्ध रे बाल वे समान हो झौद्योगिए रूप प्र पिछण हुआ है जय वि इसके मुताब्िते 
प्रग्य देशा ने पर्याप्त श्रौद्यागिर उन्‍नति वी थी । इसम संदह नहीं हि विभेदपूण सर- 
क्षण नीति के फनस्पय बुऊत उपभावता उद्योगा वा बवियास हुप्रा पिन्‍्तु प्रविब' 
महत्त्वपूर्ण यह था वि पूंजीगत वस्तुआ के भारी उद्योगा वा तो घभी जन्म भी नहीं 
हुप्ना धा। हे 
दितीप विश्व युद्ध फाल की नोवि (7009 9008 ७ ०ण।१ १४४ ])-- 
युद की राफतता वे लिए सरकार को उद्योग्ा क प्रति श्रपमी नीति मे उदार होना 
पडा । १६४० मे, वैगानिक और औद्योगिक श्रनुमधानमण्डत (800 66 $05ला0 
46 शत तातपाफं )0९5९०४०) नी स्थापना की गई । देश मे तमनीऊी प्रशिक्षण 
बी प्रनेर रास्थाएँ खोजी गई । बहुत से नवपुयरता वो उन्‍तत तयनीरी प्रशिक्षण के 
लिए विदेश में भेजा यया । इससे भी श्रथिय महत्यपूण यह था हि सखार ने इस 
बात वा भरोशा दिया हि युद्ध जान मे जो उद्योग स्थापित ज्िय जाएँगे उे युद्ध के 
बाद सरक्षण हीत नही रहने दिया जायगा। सतवतापूवय श्रायोजित आधारा पर उद्योगी- 
देरण के चरण का विस्तार देने के लिए वेन्द्र म योजना झौर पुनतिमाग विभाग 
भी स्थापना दी गई। इस उपाया से बई पुरान उद्योगा वा अधिय विस्तार हुमा गौर 
बई नए उद्योगो का विकास हुप्रा। 

रवाधौनता पूर्व की आद्योगिक नौति का सूल्यास्न (॥ 50790 ण ए० 
ग्रावेकृलावशाए2 पातए/त् एगेटए)--उपर्पुझ्त स्थिति दे अनुरूप, राज्य बी 
प्रौद्योगिर नीति झत्यधिर मन्द थी और निश्चयपूर्ववं सहायतायर्ण नहीं थी। यदि 
यहे श्रथिए सक्रिय, उदार और विस्तृत होती तो अधित ओदोगिऊ प्रगति हो गई हाती । 
राजगोपीय नोति भो ब्राय तदस्व-सी थी (इस पर चर्चा करते) । 

प्रर्न ?--स्वाबीनतोपरान्त भारत सरकार वी श्रौद्योगिक नौति का उल्लेय 
तथा मूल्यांन्‍न कोजिए | (छरायद १ ६४टी 


२ सुबोध भारतोय झर्यज्ञास्त्र 


(९. .--5/8/6 शाते छछआणाा2 छ६ववेएराए8) एगांप्ए ण॑ पर एकताशव- 
फाशा गी हहींब अंद९ [00 शाश्पंश०ट- ॥[ऑउबधगटप, 954) 

स्वायीनता प्राप्त हो जाने पर, स्वमावत यह झ्राप्मा की जाती थी कि सरकार 
देद्य में प्रत्यावश्यक्र उद्योगीकरण को सक्रिय रुप में उन्नेत करने वी नीति अपनाएगी। 
देश की राष्ट्रीय सरकार ने, जो ग्रौद्योगिक प्रिकास की आवदयकता के विधय में सतर्क 
थी, ६ परप्रैल, १६४८ की अपनी औद्योगिक नोति को घोषणा वी। उस नौति में निम्न 
मुख्य बातें थो . हि 

१ उद्योगों को मोटे तोर प्र चार वर्गों में बाँटा गया था--+ 

(3) विताव सरकारों एडाविकार (छटएश्रए2 50एथगाएशा। 3070700/)-- 
इस वर्ग में घस्त्रों और युद्धन्सामग्री का निर्मास्य, आ्राएविक झज्ित का उत्पादव शोर 
नियन्त्रग ग्रौर रेल-परिवहन वा स्वामित्व और प्रवन्य रखे गये । न 

(॥) एरकारी निबन्द्रि क्षेत्र (907८८॥007६ (0770/०0 5फ0८०)-+इस 
वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिन्हे सरकार चलाएयो और उसी का स्वामित्व होगा, जब 
क्रि विद्यमान उद्योग १० वर्ष तक गैरमरहारी उद्यम द्वारा चलाए और विकसित किए 
जाएँगे । ऐसे कुछेक उद्योग ये हैं--लोहा और इस्पात, वोयला, हवाई जहाज-निर्माग 
भौर पोद-निर्मारा । 

(७) रए्य-लियनन छोर नियन्त्रण के अधीण वेण ([परतेण्ड्ध्सं०६ 8परणुब०८ 
६० $080८ ह९5०४५5७०४ 590 (१658०)--इन्‍हें गेंश्सरकारी उ्यम दारा चलाया 
जाएगा। मारी रसायन, खाँड, मूती प्रोर ऊनो वस्त्र, सीमेंट, ब।गज, लमक, मशीनी 
औजार आदि ऐसे बुछ उद्योप हैँ जो इस वर्ण में आते हैं $ 

(४४) गैरसरपारी उद्योष (एस४०।८ ४ए/थएरा5९७)--शीप श्रौद्योगिक क्षेत्र 
राज्य के सामान्य नियत्रतु के अधीन गैरमस्फारी स््यम का क्षेत्र होगा 

सतरबार द्वारा उद्योगी का यह चर्गीकरण ग्रपेच्छाहरिता (.3786 आधक्षफ्दो 
और मामूटिसतावाद ((णाहलासंडआ9) दोनों उद्रावस्वाशों के मध्यमार्ग के अपनाता 
है भौर फतद. इसे 'मिक्ित वा लिर्बधित अर्थव्यवस्था का मार्ग कहां गया है 

३ दुदीर ओर लघुत्तर के उथोगो को राष्ट्रीय श्रभ॑-व्यवस्था कौ दिशा में 
जो फघारय करना है, उसके विषय में स्पप्ट नीति घोषित कर दी गई है । यह स्वीकार 
कर लिया गया है क्रि देश के ग्रौद्योगिक ढाँचे में उन्हें अत्यधिक मह॑प्वप्नुर्ण स्थान अहरा 
करना है। उन्हें विद्याल स्वर के उद्यौगो के साथ सम्बद्ध करने वी द्ावश्यकता मी 
झसुभव कर ली गई है ) ऐसे उद्योगों को चत्राने वी सर्वोत्तम विधि सटहारिता का 
आधार है । 

३ प्रबन्ध और श्रम के वीच सतौपजनक सस्वन्धों के महत्व को भी महसूस 
कर विया गया है दस उद्दिस्य दो दृष्टि में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि 
श्रम को लानो में से एक भ्रग्य दिया जाब और ग्रौद्योगिक उत्ताउत सम्बन्धी सब 
मामलों मैं श्रम का सहयोग प्राप्त करे | उद्योग्रपवियों क्तो भी दिनियोजित पूंडीके 
लिए उचित पारिथ्रमिक वा भरोसा दिया गया है । झौद्योगिक भयन-निर्माण की उलति 
को ओर विद्योप छ्यान दिया जाएगा । 
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४. ऐसी सुदृढ़ तटकर नीति के निर्माण का भरोसा दिया गया है जो अनुचित 
विदेशी प्रतियोगिता को रोदे और उपभोकताग्रों पर ग्रधिक बोका डाले विना भारतीय 
स्रोतों भी उपयोगिता बढाए 

५. करारोपण प्रशाती का परीक्षण और समन्वय दरने के लिए भरोसा दिया 
गया है, जिससे बचत और उत्पादनशील विनियोग उत्साहित हो और जनसख्या के छोटे 
विभाग में सम्पत्ति का अनुचित केर्द्रीज रणा रुके । 

६. विदेशी पूँजी के विधय मं स्वामित्व और नियत्रण में सुष्य भाग भारतीयों 
के हाथ मे होगा, यद्भपि विशेष अवृस््थाद्रो मे ऐसा नहीं भी होगा । सब प्रवस्थाम्र से 
समुचित भारतीय फर्मचारियो को तकनीयी नाएयों में प्रशिक्षण प्रदाव करने पर बल 
दिया जायेगा । 

इस नीति के भ्रनुसार कई ठोल कदम उठाए गए । झवदूवर १६४८ मे, उद्योग 
को बडे कर छादस्पी सयासते भी दी गई थी, जैसे औदोगिक बच्चे पदार्थों पर से आयात- 
रूर उठा लिया गया था, यन्त्रो, मशीनों पर से प्रायात-कर म १० से ५% तक वी 
नमी की गई, नए उद्योगो को अवस्था में पूंजी पर ५ वर्षों के लिए ६%, वी सीमा 
तक प्राय-कर से छूट दो गई, पूल्यद्धास की छूदो म अधिक उदारता की गई । जुलाई 
१६४८ मे, विशाल उद्योगों को वित्त-व्यवस्था के लिए ओदोग्फ छित्त निगछ ([॥रते३ 
धांभ #॥0॥९७ (०घ०7७॥09७) की स्थापना की गई। कृषणमाचारी राजक्रप्ीय कमी 
शन १६४६ में नियुक्त किया गया। इस वमीशन ने विस्तृत राजकोपीय नीति के विषय 
में १६४० मे रिपोर्ट पेश की । सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया 
भौर जनवरी १६५२ म भएतीय तदफ़र कमीशन वा सगठत किया गया। इस तटकर 
शमीशन को पुराने तटकरमण्डल की अपेक्षा कही ग्रविर विस्तृत झ्धिकार मिले हुए 
हैं। देश के औद्योगिक उद्यमो की वी वी पूद्ि क लिए केन्द्रीय सरकार ने कई बढे-वडे 
भौद्योगिव उपक़मो वो आरम्भ किया है । बड़े प्रोद्योगिक अनुसन्धानो के लिए राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाओ वी एक शखला स्थापित की गई है। 

योजना वमीझ्षन द्वारा प्रथम पच्चवररैय योजना मे, यद्यपि हपि भर सिचाई फो 
सर्वोच्च स्थान दिया गया था लेकिन उद्योगों की उपेक्षा नहीं की गई। उतके विकास 
के लिए प्रायमिदताएं रखी गई थी भौर कई उद्योगों मे वृद्धि के लक्ष्यो को स्थापित 
किया गया था। (य्रोजना में औद्योगिक नीति के विचार के लिए थोजना विपयक 
प्रध्याप को देवें ।) पूँजी उपकरणों (८फुघआ ८पुणएणा०्०+) झौर तकतीवी वर्म- 
चारियों को दिश्या मं विदेशी सहायता के लिए भी यत्न किया गया है। विशेष रियायतें 
प्रादि उपस्थित ररने वे फलस्वरूप तीन प्रधान विदेशी तेल वा्पनियों ने ५४० करोड 
३० वी लागत हे देय भे तीन तेल-शोघन के कारखाने शुरू करने के करार किये हैँ ॥ 

_उद्योगो वे धति राज्य-नीति के विषय में हात ही को महत्त्व]ूर्ण पटना यह है 
कि उसने भक्टूवर १६५१ में उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम १६५१ को 
स्वीवरर किया। यह ग्रधिनियम उद्योगो के वियय मे सरकार को झतिविस्तृत अधिकार 
प्रदान वरता है। इसमे व्यवस्था की गई है कि पुराने उद्योग रजिस्ट्री कराएँ और मए 
उद्योग लाएनैंस लेने के याद जारी किए जाएँ। सं में, उद्दोग के निजी क्लेत्र में नियमन के 
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लिये यह अधिनियम राज्य का प्रधान साधन है, और सरझार को नई औद्योगिक नीति में इसे 
डपस्यित फ़िया गया है| 

इस झधिनियम मे उद्योगों के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद्‌ की निम्नुवित वी 
व्यवस्था भी की ग॑ई है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण उदयोग के लिए एक विकास परिषद्‌ बतानी 
होगी । उम्में प्रयन्ध और श्रम तथा तकनीरी कारीगरों के प्रतिविधियों ब[ संयोजन 
होगा । इस विकास-परिषदा का सुख्य दृत्य होगे कि वे उत्मादत, सेवा तथा प्रबन्ध 
आ्रादि के बारे में सलाह दें । 

यह ग्रधितियम ८ मई, १६५२ वो त़िग्रान्वित विया गया था| उसके साथ 
ही अधिनियम मे प्रस्तावित उद्योगों के लिए केद्धीय परामझञदानी परिषद्‌ वी भी 
नियुवित बी गई । 

इस ग्रधिनियम का मई १६५३ में संशोधन जिया गया । ऐसा करने का मुख्य 
उद्देश्य इसके प्रभाव-क्षेत्र में वृद्धि वरता था। जबकि मूवत, थह ३े७ उद्योगों पर 
लागू होता था, प्रथम अवदूबर, १६५३ से ४५ उद्योग इसके प्रभाव-क्षेत्र में सम्मिलित 
हो गए है । 

हाल में सरकार ने पहले की ग्रपेक्षा कही धिक ध्यान लघु झौर शुट्वीर झयोगो 
की झ्रोर देता शुरू क्या है । उद्योगो के लिए सस्ती बिजली ग्रीर सररी गाल वी 
व्यवस्था से उद्योगों के विकास में विशेष उन्नति हुई है। ग्रौद्योगिक वित्त निगम क्के 
लाभों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बई राज्यो ने भी राज्य वित्त निगम 
स्थाउत क्ये हैं। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय विकास निगम 
(प्रणव 007९०फ:९४६ (०फ्ण०४४०7) , औ्रौद्योगिक सास और विनिशोजन निगम 
(तप ए००॥ बावे ताए०छधाथा। 00907०७ ॑ 7908), थौर राष्ट्रीय 
बुद्वीर उद्योग निगम. (फक्षाणण्न धिण तएवेक्रक्ाव ४ 0०फण४7०7) जैसी कई 
सस्याएँ उद्योगों के विकास के लिए स्थापित हुई हैं । 

इसके भ्रलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर व्रिशेष वल दिया गया 
है । योजना में कुल विनियोजन (४,5०० करोड रू०) में से ८६० करोड़ रपयां 
(अर्थात्‌ १६२९ ) उद्योगों भौर उत्घनन पर व्यय क्रिया जाएगा । 

नई औद्योनिर नीति, १६५६ (९०७ [70750] 20009, 956)--स्वाधीमता 
के पश्चात्‌ पहली बार, भारत सरकार ने ६ अ्रश्नेल, १६४८ को भ्रपनी झौद्योगिक नीति 
सम्बन्धी एक व्यापक सकलप जारी किया । श्रौद्योगिक नीति वी घोपरा होने के वाद 
१० वर्ष की भ्रवधि में कई द्ाथिक और राजनीतिक विवास हो चुके हैं, जैसे राज्य 
नीति के निदेशात्मक सिद्धाल्तों वर सूतरपात, प्रथम प्रचवर्षीय योजना का पूर्ण होना 
आदि । इन मूल और व्यापक सिद्धान्तो को, दिसम्बर १६५४ के समदीय अधिप्रेशन में 
सामाजिक भौर आशिक नौति वा समाजवादी तत्न उद्देश्य मानकर, झधिवक उम्रयुदत 
दिशा दी गई । औद्योगिक नीति चा मचालन भी इन्ही सिद्धान्तों से होता चाहिएं। 
इस कारण से भारत में राज्य की ओर से शौद्योगिक नीति के सम्वन्ध-पे नई घोषणा 
करना आवश्यक हो गया ) 

इसलिए, ३० अग्रेल, १६४५६ वी प्रधान मन्‍्तरी ते मारत वी नई ब्रौद्योगिक नीति 
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के सम्बन्ध में भारतीय ससद्‌ में चर्चा वी । विकास दरने वाली एनेसिया के झतुमार 
उद्योगो को निम्न रूप से वर्गोड्त किया गया है-- 

(१) छ अनुसूची मे १७ उद्योग वणित हैं। १६४८ के मवल्प मे ६ उद्योगों 
को सरकारी क्षेत्र मे विकरित करने के स्थान पर इसम इन १७ उद्योगो वे विनास का 
दागिल्व सरकार का होगा । इस क्षेत्र वे मुख्य उद्योग निम्नलिखित हें--लोहा भ्ौर 
इस्पात उद्योग, अ्रणु झक्ति उच्चोग, भारी मशीन निर्माण उद्योग खनिज तैल उद्योग, 
रेलवे परातायात, बिजली का उत्पादन और वितरुग झादि । उद्योगों से सम्बन्धित सभी 
नई भ्रौद्योगिक फैक्ट्रियाँ केवल राज्य वी ओर से स्थापित की जायेगी । 

(२) दूसरे वर्ग मे १३ उद्योग रखे गए हेजिन पर राज्य वा स्वामित्व होगा, 
शरौर इनम्र राज्य ही इन्हे झ्रारम्भ करने का भार अपने ऊपर सेगा । लेतिन इन कार्यो 
मे गंरयरकारी उप्क्म को सहायता के लिए श्ञागिल किया जाएगा । इन उद्योगों को 
ख ग्रनुभूची म झ्ामिल किया गया है। इनमे एलूमीतियम तथा प्नत्य श्रलौह धावुएँ 
शामिल हैं, जैसे मशीन ग्रौजार, फेरोी प्रलॉय रासायविक खाद कृत्रिम खर, तथा 
सडक परिवहन और जल-परिवहन के लिए जरूरी सामान प्रादि। 

(३) शेप उद्योग तीसरे वर्ग मे श्राते हैं और उनके विज्ञास का कार्य प्राय गैर- 
सखवारी उपक्रम और उद्यम द्वारा आरम्म किया जाएगा । पचवर्षोग पोजना में सूचित 
दायंत्रम वे अनुरूप सरकार वी नौति मैरसरकारी क्षेत्र म इन उद्योगो के विकास को 
सुदिधा तथा प्रोत्साहन देने की होगी। साथ ही परिवहत झज्रित तथा ग्रन्य सेवाओ और 
राजकोपीय भौर झन्य उपायो के द्वारा भी सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों वे' 
विकास मे सह्यता देगी । 

उद्योगो को तीन बर्गो मे बाँदने का भ्र्थ यह नहीं है कि उन्हे तीन जुदा भागों 
में रखे दिया गया है। प्रगुसूदी क तथा सम प्रवित उद्योग भी सरकार अपने हाथ 
मैं ले सकती है। उचित एप से यदि जरूरी हो तो अनुसूची 'क” म वर्णित उद्योग भी 
गेंर्सरकारी उद्यम को सौंपे जा सकते हैं । 

_ जहाँ तक क्टीर अथवा ग्राम और लघु स्तरीय उद्योगों वा प्रइत है राज्य ऐसे 
क्षेत्र म विशाल उद्योगो द्वारा निर्माण पर नियस्तरुप लगाने वी नीति पर चलता रहेगा। 
यह कार्य परत्पर प्रन्तर के अनुरूप करो प्रथवा अप्रत्यक्ष राज्य सहायता द्वारा पूरा किया 
जाएगा। लेकिन राज्य की नीति का उद्देश्य यह होगा कि यह विकेन्दित क्षेत्र बो झत्म- 
निर्भर होने के लिए शक्तिशाली होता देखे तथा इसका विकास विश्ञाव उद्योगों वे 
साथ समन्वित हो जाए। इसलिए राज्य ऐसे उपाय अपनाएगा जिससे इन उद्योगों को 
प्रतियोगी शक्ति का विकास हो । इस उद्देश्य दो पूि के लिए यह जछूरी है कि 
उपपादत की तकनीक में सतत सुघार तथा झाधुनिक उपायो को अपनाया जाय। 
पस्िर्तन को गति वो ऐसे नियमित किया जाए जिससे, जहाँ तक सम्भव हो कुशल 
श्रमिवों को बेरोजगारी का मुँह न देखता पडे । ओदोगिए' सम्पदायों वी स्थायना, 
5 ग्थ सामूहिक वर्कशाए प्राम्य बिजली विस्द्वार तथा सस्ती दर पर विजली देने से इन 
उद्योगों की सहायता अवश्य हो सकती है। 

सारे देश में समान रूप से औद्योगिव प्रगति हो, भौर देश वे विभिन्‍त कषेतो मे 
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ओौद्योगिक असस्तुलन उत्पन्त न होने पावे । इस उद्देश्य"के लिये जिन क्षेत्रों में दिजली 
यथा परिवहत की सूविधानओो का अभाव है और जो क्षेत्र श्रौद्योगिक दृष्दि सि पिछड़े हुए हैं, 
उनमे पहले विजली और परिवहन एवं यातायात को प्राथमिक सुविधाएँ उपलब्ध 
कराई जायें । साथ ही इल क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक श्रवसर भी उपलब्ध कराने 
होगे । 

सकत्प में बरिषत है कि जहाँ भी सम्भव हो सहकारी सिद्धान्त को लागू किया 
जाए झौर गैरसरवारी क्षेत्र मे सहकारी पद्धति पर विकाप्त की गतिविधि को बढावा 
दिया गाए । 

श्रम की ओर इब्यारा करते हुए लिखा है कि जहाँ तक सम्भव हो श्रमिक और 
कारीगर को भ्रबस्ध मे अधिकाधिक शामिल किया जाए । सरकारी उद्यमों को इस 
दिशा मैं उदाहरण पेश करना है । 

नई नीति घोपणा से मौजूदा विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन 
नही होता । 

राजकोषीय नीति 
(॥]8४8 ?०॥९५) 

प्रश्न ऐ--भारत में श्रौद्योगिश विकास के विषय में विभेद-संरक्षण के रूप 
और कार्पकारिता का प्रालोचतात्मक परीक्षण कीजिए। 

0 2--(0ग्राल्या]ए ९४३ए॥१९ ९ वह्माणाह शाएँ एणाताह ए॑ 500 
ऑदा2(00 070(6007 77 7९59९९६ ४ (९ [005(थ्र १९एशणराणला( ॥ [004 

बिभेद संरक्षण (807एआ॥ड शिणल्लाएण)--भारतीय राजबोपीय 
कमीशत (१६२१-२३) ते समष्टि रूप मे सरक्षण की सिफारिश नही वी थी जिप्के 
श्राधार पर किमी भी भ्रौर प्रत्येक उद्योग पर उसमे अविवेकपूर्ण तप से लागू किया णा 
सकता | सरक्षण में अन्तनिहित भयो को छोडने तथा उपभोक्ता पर पड़ते बाल्ले बोके 
को कम करते के लिए कमोशन ने सिफारिश की थी कि केवल वाछनीय उद्योगों को 
ही सरक्षए प्रदात किया जाना चाहिए । यह जाँचने के लिए कि श्राप सरक्षण के लिए 
आवेदन करने वाला उद्योग वस्तुत उसका अ्रधिकारी है, उसने निम्त तीन मुख्य छर्ते 
रखो थी । उन्हे विसृत्र कहते हैं । इसके झतिरिक्त कुछ सहायक शर्तें भी यों । 

(१) बह उद्योग ऐगा होना चाहिए कि जिसके अधिकार मै प्राकृतिक तापनी 
के लाभ हो, जैसे, कच्चे पदार्थों की पर्याप्त पूर्ति, छस्ती शक्ति, श्रम-पूत्ति और घरेलू 
अण्डी सतौपजनक हो । हर 

(२) वह उद्योग ऐसा होता चाहिए, जो संरक्षण के विना या तो सवेया विक- 
सिंत न हो सकता हो अथवा इंतनी गति के साथ विकक्षित्र न हों सकता हो कि जो 
देश-हित के लिए उचित हो । 

(३) वह उद्योग ऐसा होता चाहिए, जो अन्दत- सरक्षण के बिना विदेशी 
अतियोगिता दा सामना करते योग्य हो सके । 

सहायक शर्ते ये थी--(7) वह उद्योग वद्धिशील प्राष्ति के नियम के अनुसार हो; 


राज्य भौर उद्योगों का सम्बन्ध २३७ 


(0!) ऐसा कोई उद्योग जिससे समयान्तर मे यह आशा की ता सके कि वह सम्पूण 
इरेलू माँ को पूरा वर सवेगा (70) वह उद्योग जो राष्टीव् प्रतिरक्षा के लिए 
प्रत्यावस्यक्र श्रौर साथ ही साथ आवारमूवक और मूल उद्याया वे लिए भी वनितात्त 
ग्रावस्यक हो । 

इस नोति का स्वरूप (7६ 7ए4४ए९७ ०ई ८ 707० )--इस नाति की कयय 
ग़रिता का परीक्षण करने से पूव हम इस नोति के स्परप वा आवोचनामक <ष्टि से 
परीक्षा करेंगे 

स्पष्ठत त्रिसृत्र सहज झालोचता वा विपय है। यह साफ साफ जाहिर होता 
है कि सरक्षण वी जिस नीति की सिफारिय की गई थी उसका किस प्रवार कडी 
शर्तों के साथ जो उद्योगीवरण को प्रगति का अवरोध वरने के लिए बनाए गए थे 
प्राधात किया गया । पहली और तीसरी झर्तें क्रियात्मक रूप म समान थी । उनका 
प्रथ यह था कि ऐसे किसी भी उद्योग को सरक्षण नही दिया जाएगा जो समाज क॑ 
लिए स्थायी भार बन जाने वाला हो । वस्तुत पहली शत तीसरी झत वी ब्याख्या 
के हुप मे थी। जो भी हो, दाता को जुदा बर दिया गया था और यह स्पष्ट रूप से 
चाहा गया था कि ऐसे उद्योग के अधिकार म पर्याप्त श्रम पूत्ति या बहद घरेलू वाजार 
जँस तुलनात्मक जाभ होने चाहिएँ । इसका परिणाम यह था कि अनेक अवस्थाझो से 
उत्लिक्षित लाभ बढेए शर्तों का रूप धारण कर लेते थे क्यात्रि सरक्षण वी स्वीकृति से 
पृ उह पृण करना पडता था। 

दूसरी शत एक सचाई थी और उसे शत भी नहीं कहना चाहिए क्योकि 
यदि प्रतियोगिता नहीं तो कोई भी उद्योग सरक्षण के लिए आवेदन नही करेगा। 

राजकोपीय कमीशन बी अल्पसरपक विमति रिपोट मे बहा गया था कि 
गरलस के लिए इद्योगा के चुनाव के विपय मे किसी भी देश म ऐसा शर्तें नही रखी 

| 

इसबे अ्रतिरिक्त इस नीति के रूप म एफ आधारमलक दोप था। सरक्षर 
को सामान्य आधिर विझास के साधन रूप में नहीं माता जाता था प्रद्युत उत्ते एक ऐशा 
सावन मात्रा जाता था जिसके आधार पर वेवल विश्विष्ट उद्योग विदेशी प्रतियोगिता 
का मुझ्ववा कर सक और वह भी उप्त दवा में होता था जब कोई उद्योग्र स्वत 
प्ररक्षण के लिए आवेदन वर । इस दृष्टिकोश को समक्ष रखते हुए श्राधारमूलक भौर 
मूल उद्योगा का विवास सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त वेवल भुट्पुट उद्योग ही, 
बिह्दें सरक्षण दिया गया था विकसित हो सकते थे और सहायक उद्योगो की स्थापना 

ओट समाप्टि रूप में अधागिक विकास का प्राप्ति कौ ऑर कोई ध्यान नहीं दिया 

जाता था । 

इस भ्रकार यह सहज निष्कप निकलता है कि विभेद-सरक्षण वी नीति अपूर्ण 
एवं भ्नुद्दार थी । 

विभेद सरक्षण को कार्यकारिता (५४ ०ए-08 ०६ 0एछलाणा।कणणाह ऐफ- 
00(09)--सरकार ने विश्वेद-सरक्षण वी इस नीति को स्वीकार किया झौर उसे 
गहरा किया द्वितीय विश्व-युद्ध के काल मे--अर्थात १६४० मे सरवार ने सरक्षण 
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अनुदान वी झर्तें तथा सहायता के अन्य झपो को उदार कर दिया । अरब हम इस बल 
का अध्ययन करेंगे कि सक्तिय रूप में बहू फिस प्रक्माट क्रियाझ्नील हुई 

इस नोति की सफलता (/८ट९ए2छ2८7६8 ठ ?5#९9) 

(१) सरक्षण के फलस्वरूप अनेऊ उद्योगों का विडझास हुआ, जैसे लोहा और 
इस्पात, सूती वस्त्र, खाँड, कागत्ञ और कागज-गृदा, दियासलाई, मैगनेशियम क्लोरादट । इतमें 
से साँड उद्योग को १८३२ में सरक्षण प्रदान क्रिया गया था और इससे पूर्व क्रिया 
त्मक रूप में इसका अस्तित्व ही नहीं था। किल्तु पाँच वर्षों में इस उद्यौग का इतनी 
तैज्यी के साथ विक्राम हुम्ना कि देश खाँड में ग्रात्म-निर्भर हो गया । सरक्षण के विस्तार 
के अभीन अन्य सरक्षित उद्योगों ने भी महान्‌ प्रगति प्रदर्शित की । यह गणना वी गई 
है कि सत्रह वर्षों के काल मे, १६२२ में १६३६ तक (उम्रसे लेबर कि जब इस नीति 
को ग्रपनाया गया था, उस वर्ष तक रि जब द्वितीय विश्व-युद्ध छिदा) , इस्पात के! खंड 
का उत्पाद भ्राठ सुन विस्तृत हो गया, सूती वस्तरों के उन्तादत में लगभग अढाई 
छुनी चूद्धि हो गई, दिवासलाई आर कागज के उत्पादन में क्रशः ३८% झौर 
८०% की वृद्धि हुई, और गले का उतद्यादन १६२२ में २४ हजार टवों से १६३८ में 
६ लाख २१ हजार टन तक बढ गया । बे 

(२) महान्‌ मन्दी के काल में, जवकि अन्य उद्योग मनन्‍्दी के कारण दबे थे, तो 
इस नीति के बल पर ही सरक्षुण-श्राप्त उद्योगों ने वास्तविक रूप में विस्तार क्या था 

(३) इस नीति के लाभ केक्‍्ल उपर्ुक्त उद्योगों तक ही सीमित नही थे ॥ 
झनेऊ उप एव सटायक उद्योगों की भी उत्तत्ति हो गई, विद्येपतः बह उच्चोग, जो लोहा 
आर इस्पात तया सूती वस्त्रो के साथ सम्बद्ध थे । 

(४) इृषि पर मी इस नीति की अनुरूल प्रतिक्रिया हुई। सूती वस्त्र-उद्योग था 
विवशास्त कपास की खेती करने वाले किसानो के लिए महान्‌ लाभदायक सिद्ध हुमप्ला। 
उसके वरण ऊँचे मूल्य वाती मध्यम और लस्वे रेशो (६७७४) नी कपास के उत्पादन 
में वृद्धि हुई । गन्ने वी दुष्टि से तो कियानी के लाभ इससे भी ज्यादा ठोस थे। गन्ना 
अधीन फ़ेत्र में पर्भाप्त वृद्धि हुई, उन्नत किस्म के अनुगत में भो महा दृद्धि हुई धौर 
प्रति एकड गऑप्ति भो उन्नत हो गई । 

आलोचना---उपर्युक्‍्त संफलंताशों के विपरीत हमें इस नीति वी विफलतताप्रो 
और ब्रुटियो पर भी दृष्टिपात करना है । 

(१) यह देखा गया है कि लोहा श्लौर इस्पात उद्योगो के सिवा, भ्रन्य जितने 
भी उद्योगों को इस नोति से लाभ पहुँचा, वह उपभोक्ता वस्तुओं वे उद्योग थे । पूंजी- 
गत वस्तुओं के उद्योगों का सर्वथा प्रभाव था । इस प्रकार, इस नौति के कारण जो 
आद्योगिए लिझस हुआ, वह बेमिल हुआ 7 

(२) चूँकि यह नीति अनुद्ार झोर बेमन से बनाई गई थी, इसलिए जिस ढग से 
यह वियाशील हुई, वह ग्रौर भी ज्यादा आलोचना का विपय है | राजकरोपीय कमीशन 
में मूलत सिफारिश की थी कि एक स्थायी तदकरमण्डल (प्रकार 80०0) वी 
स्थापना भी की जाय 4 विन्तु वास्तविक रुप में अस्थायी समितिरयाँ नियुक्त वी जाती 
रही ग्रौर सदस्यावलियों में ऋरवाध परिवर्तन होते रहे ॥ इसके दारण दीदं दृष्टिकोण 


६:22] अुदोध भारतीय प्रषज्ञास्‍्त्र 


# प्रतिरक्षा सम्बन्धो तथा ब्रस्य सामरिक उद्योग (0600७ 290 0४४० 
$8द्राच्ट्रा० वपपेएआपं8 )-- लागत दौ पण़ाह ने करते हुए इनका सरक्षण होता चआहिए। 
अपनी स्वृतन्त्रता वी रक्षा के लिए उनका विक्रास अत्यावश्यक है। 

३ भ्राधारमूलक या सूल उद्योग (85ओ0 ०० एफ ततत/शसं९७)--उनके 
महत्त्व वो दृष्टि मे रखते हुए, तटकर बमीशन सरक्षण कौ अवधि भौर शर्तों की जाँच 
तथा व्यवस्था करे, सरक्षण वी सीमा का निर्णय करें श्रौर समय-समय पर उनकी 
प्रगति वा परीक्षरा केरे | उन्हें सरक्षण अनुदात करने के मार्ग में त्रिसी प्रकार की 
कणेर झर्ते नहीं आने देनी चाहिएँ। 

४, प्रत्य उद्योग--ऐसे जिसी उद्योग को सरक्षणा देने के लिए, कि जो उक्त 
सूचियों में मम्मिजित नही किया गया, राजगोपीय कमीशन ने निम्त सिद्धान्त एप 
स्थित किया है--/इस बात को दुष्टिगत दखते हुए कि उस उद्योग के अधिवार में आर्थिक 
सुविधाएँ हैँ ग्रधवा उसे उपलब्ध हैं और उसके उत्पादन की वास्तविकता या सभाव्य 
लागत से यह भ्राशा की जाती हो कि वह उचित समय के भीतर पर्याप्त रूप में इतना 
विकास कर लेगा कि बिना सरक्षरप या सहायता के सफततापूर्वेक कार्य करता रह 
सकेया,” झोर/प्रधवा “वह एक ऐसा उद्योग है, जिसके लिए राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 
सरक्षण या सहायता प्रदाव करना उचित है और प्रत्यक्ष त्या भ्रप्रत्यक्ष लाभो को 
दृष्टि भे रखते हुए, ऐसे सरक्षण या सहायता वी अम्भावित जागत सभाज के लिए 
अत्यधिक न हो ॥/ 

फिर भी क्मौझन ने कठोर एवं सूक्ष्म नियमों वा सुझाव नहीं दिया । फ़िस्लौ 
उद्योग को सरचंण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टित ही एकमात्र मिद्वान्त सखा गया है। 
इसलिए क्मीझन ने विशिप्द रूप में लिखा है कि-- 

(क) यदि किसी उद्योग के अधिकार भे अन्य झ्ाथिक सुविधाएँ है, जैते, 
भान्तरिक चाज्षार, श्रमयूकत्ति आदि, ठो उसे केवल इस श्राधार पर संरक्षण देते से 
इनकार नही करना चाहिए कि देश के भौतर कच्चे पदार्थ नहीं मिलते। 

(ख) उिसी उद्योग के लिए यह ब्रावश्यक नहीं होता चाहिए कि वह समूची 
घरेलू मण्डी की श्रावश्यक्रताओं को पूर्ये करे । 

(ग) किसी उद्योग को सरक्षण देने के लिए न॑ केवल विद्यमान घरेसू बाजार को 
ही दृष्टि में रखना चाहिए प्रत्युत समाव्य निर्यात वाज्ार को भी दृष्टि में रखना होगा । 

(घ) जो उद्योग सरक्षित उद्योगों के उत्तादो वा उग्योग कर रहे हो, उन्हे 
चति-पूर्ति संरक्षण देना चाहिए | 

(ड) जिन नए उद्योगों के लिए महानू झारम्सिक पूँजी-विनियोजन को 
आावश्यकतों हो, उन्हें सरक्षणं वा आश्वासन प्रदान करने वी विद्येप रुप से प्रबल 
आवश्यकता है । ह हि 

(व) यदि राष्ट्रीय हित मैं आवश्यक हो, तो कृषि-विपयक जिन्सो का भो 
सरक्षण होना चाहिए, किन्तु ऐसी दछ्षा में सरक्तस एक समय में पाँच वर्ष से प्रधिक 
काल का नहीं होता चाहिए और सरकार वो उस स्रक्षर-काल में ऐसे इृपि-सुधार 
का कार्य-क्रम बताना होगा, जो उस झ्वधि को कम करने वॉला हो । 


राज्य और उद्योगो का सम्दत्ध रड१ 


(छ) सामरान्यतया, सरक्षण द्ाव म॒ उद्योगा पर उपादेन करा का भार नहीं 
डातदा चाहिए । 

५ कमीशन ने यह भी सिफारिश वी है जि सरक्षण वी बजाय अथवा उसके 
ब्रलावा सरक्षणका मे सर प्राप्त आग्रम राजस्वा के भगदान से एक जितरास् लिथि 
(000०फाण९॥६ एच्00) की रचना करनी चाहिए । जिव उद्योगा वा ग्ाउच्यकता 
हो, उन्‍्ह इस बोप मे से सहायता दी जा मऱती है। कतित्रय अवस्थाम्रा के भ्रधील 
इस कोप से दी जाने वाली सहायताएँ तटकर सरक्षण की अपेक्षा अधिक वाछतीय 
होगा । ः 

तस्कर कमीशन (परी (0078907) --अरब तक हमने स्वत नीति के झगा 
के विषय म चर्चा को है। जो रस््या इस नीति को चलाने वानी है वह भी प्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में राजकोपीय कमीशन ने सही तौर पर सिफारिश वी 
है कि तटकर अधिकारी के दजे, अधिकारा और कत्यों को उन्‍तत् एवं विस्तृत वरना 
चाहिए। उसने प्रस्ताव विया है कि ऐसे अधिकारी वो तटकर कमीशन के नाम से 
पुकारना चाहिए । यह अन्‍य देशों के समान स्थायी रूस्या होनी चाहिए और उसे सवि 
हित आधार पर स्थापित वरना चाहिए । उसके कृत्य अ्रधितर विस्तृत होने चाहिएँ 
कितस्ले अपनी निजी प्रेरणा से भी वह सरक्षर उरा में परिवतन के सुझावों के लिए 
जाउ-पढताल कर सके । इसके अतिरिक्त, उसे मरक्षण प्राप्त उद्योगा की कायक्रारिता 
वा भी इन दृष्टिया से परीक्षण करना चाहिए कि सरक्षण के भ्रधीन उहोते क्या प्रगति 
की है भौर समाज के प्रति अपने दायित्वा का उहोन कहाँ तक पालन बिया है। उप 
राल उसे प्रति तीन वर्ष दाद इस सम्बन्ध म सरकार को सूचना भी देनी चाहिए। 
शेमाशने के पास सब प्रकार के पर्याप्त स्थायी कायकर्त्ता भी होते चाहिएँ जिसम झ्राधिक' 
२३ लेखो और प्रशासन के, लिए प्रशिक्षण प्राप्त तकनीफो कायकर्तता भी शामिल 
] 


तठकर प्राधिकार मे सुधार के उपरान्त इस बात की आवश्यकता है कि सरकार 
देत्वर ग्रविकारी वी स्लिफारिशों पर शीत निर्णय बरे । क्मोशन ने सिफारिश की है 
दि साधारणतया सरकार को रिपोर्ट की प्राप्ति के वाद दो मास के भीतर निर्णय कर 
देवा चाहिए । 

शीघ्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से राजकोपीय नीति को उद्योगों के लिए 
सहायता की अन्य विधिया से बलवती करना चाहिए ! इसलिए, सरकार को ऐसे 
अराजरोर्ीय उपायों को झपनाना चाहिए ग्रौर तटफ़र कमीशन को ऐसे उपायो की प्रगति 
गे विषय भ सूचित करते रहना चाहिए, जिससे वह प्रौद्योगिक विकास के लिए सहायता 
के दोवा प्रदारा को शव खलाबद्ध कर सके । 

यह अत्यधिक प्रसस्नता वी बात है कि सरकार ने राजकोपीय कमीशन वी 

उक्त त्िफारियों को पूर्णत स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, भारतीय तटकर कमी- 
घन प्रस्तावित मुभावों के अनुरूप विस्तृत अधिकारों के साथ नियुक्त कद दिया ग्रया 
है। इसने २१ जतवरी, १६५२ से कार्य आरम्भ कर दिया है और इन थोडे ही वर्षो 
में इसने बहुद सा अच्छा कार्य विया है। 


भ्रध्याय शृ८ध 


कुटीर श्रौर लघु उद्योग 
((णा92९ भाणे 5777]-5८96 70व5785) 

भारत में उद्योग मम्पन्थी हमारा अध्ययन कुटीर और लधु-र्तर के उद्योगों, 
उनके विकास की सहान्‌ ग्ररवश्यक्षता, उनके मुझुय प्रकारों, उनकी प्रमुख समस्याप्रों 
तथा उन समस्याप्रों के निराकरण की समुचित तीति पर विस्तृत्त बिचार किये बिना 
पूरा नही हो सकता । 

श्र्ग--जुटीर उद्योग वह उद्योग है, जो पूर्णतया या मुख्यतयां परिवार के 
सदस्यों की महायता से किया जाता है, जो उसमें ग्रपदा समूचा समय भा ग्राथा समय 
लगाते हैं। इसके विपरीत, एक लथ्ु-स्तर उद्योग मुख्यतया किराए वे श्रम (बौंकर 
खजस्े हुए मजदूरो) से चलाया जादा है । श्रामतौर फर इसमें १० से २५ श्रमिक तक 
होते हैं, तथा यात्रिक उपकरणों का उपयोग होता है । हाल ही मे लघु उद्योग मण्डल 
(शा) 8288० ॥00507९४ 8020) ने लघु उद्योगो वी परिभाषा करते हुए बताया 
था कि वे सव उद्योग, लघु उद्योग समझे जायेंगे जिनमे ५ लाख से कम पूंजी धगरी हो 
श्रौर जिनमे ५० श्रमिकों से कम श्रमिक काम करते हो, श्लौर जो शकित का प्रयोग 
करते हो । 

कुटीर उद्योगों की किसमें (५७९८४ ० 0०098० 7707877८3)--प्रविक 
स्पष्ट करने के लिए हम पहले ढुटी र भोर लघु-स्तर उद्योग) के प्रमुख समूहों वा श्रष्म- 
मत करें । 

“' समूह ,े वे घरेलू उद्योग हैं, जो क्सितों को पूरक वार्ये प्रदान करते 
हैं, जैसे, हाथ-कर्थें की बुनाई, टोकरी बनाना, रस्सी वटना, झहंद वी मकिखियाँ पालना, 
रेघम के कीडे पालना । हे 

रख! समूह में अधिकाशत ग्रामोणा शिल्प है, जैसे, लोहाद का काम, वढ़ई का 
दाम, कोल्हू से तेल पेलना, मिट्टी के वत्तंद यत्राना, ग्राम-चमडा उद्योग, गाँव के पुराने 
जुलाहों का हाथ-कर्षे से बुनना, झादि। देश वी ग्राम-अर्थ-व्यवस्था वे साथ इनका 
निकट सम्बन्ध है। 

व! और 'ध' समूह के कुटीर उद्योग शहरी क्षेत्रों में हैं। ये उद्योग उनमें 
लगे हुए श्रमिवों को पूरे वक्‍त का वाम देते हैं ॥ इसके कुछेक उदाहरण ये हैं, लकडी 
भौर हाथी दाँत की तवकाशी, खिलौने बनाना झोर सोने चाँदी के तार बचाना। 

लघु उद्योगों की किसमें (7,968 ० &एव 5०४०७ प्तावप्रश768) -- इसी 
प्रकार तबु-स्तर उद्योग भी ग्रामीस या शहरी हो सबते हैं । य उद्योग भी श्राशिक 
या पूर्ण-काल के हो सकते है । झहरी लबु-स्तर उद्योगों के ये उदाहरण हँ--भोजे, 
बनियान के छोटेन्छोटे कारसाने, इजीनियरिय के कारखाने, छापेजावे श्रादि 


रे४डर 


कुटोर और लघु उद्योय श्षट३ 


श्रामोण सघु-स्तर उद्योगों में ग्रामीण क्षेत्रोध्वे वे सब मौसमी कारसाने हैं, जो 
साप्त तौर पर हृषि उपज वी विधायन (770०९%४ए४) से सम्बन्धित हैँ, जैसे, चावल 
और प्राठे की मिलें, खाण्डसारी के कारणाने, गुड बनाना । ग्रामीण क्षेत्रों म अभी तक 
ऐसे बहुत ही कम लघु-स्तर उद्योग हैँ, जो सारे साल पूर्ण-शात व्यवसाय प्रदान कर 
सके। 

छुटोर प्रौर लघु-स्तर उद्योगों को समस्याएँ (709)९७७ ० (00888 छए0 
हणथं] 8076 [7000»765)--इनमे से प्रत्यक्ष समूह वी अपनी सितती भिन्‍न भिन्‍न 
सभस्याएँ है। कुटीर भर लघु-स्तर उद्योगों के उपर्युक्त वर्गीकरण से प्रकट है कि इन 
उद्योगो की मोटे तौर पर निम्न समस्याएँ है-- 

१ बत्तमान ग्रामीण-शिल्तों के विकास बी समस्या । 

२ उन ग्राम उद्योगों के विकास के। समस्या, जो फ़िसानों को पूरक ग्राय 
प्रदान कर सकते हैं । 

३ वत्त मान शहरी शिल्पों के विकास की समस्या । 

४ प्रामीरा क्षेत्री म ऐसे नए उद्योगों को स्थापित करने वी समस्या जो इस 
समय कृषि से लगी हुई फाललू थ्रम-शक्ित को लाभपूर्ण रोजगार प्रदान बर सके । 

५ शहरी क्षेत्रो म लघु-स्तर उद्योगो वे विकास की समस्या । 

प्ररून "भारत के लिए एक उचित श्रौद्योपिक विदाप्त व्यवस्था की योजना 
में भ्राप कुटोर तथा लघु उद्योगों का कया स्थान निश्चित करेंगे ? श्रपने उत्तर के 
पक्ष में पुक्तियों दीजिये । (बम्पर १५६४२, दिल्‍ली १६५४, कलकत्ता १६५६) 
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वृहृद्‌ यात्रिक' उद्योग के इस युग म ऐसा जान पड़ता है कि कुदीर तथा सघु- 
सर-उद्योग के दिन ही वीत चुके । किन्तु यह वडी जल्दीबाजी का झौर निदात गलत 
निष्कर्ष होगा । 

भारत मे कुटीर और लघु-स्तर उद्योगा के विकास दा भ्रइन उसके विचित्र 
भाथिक ढाँचे के कारण विशेष रूप से प्रवल है। भारतीय झ्राथिक जीवन का रावसे 
विवाप्रद लक्षण यह है कि उसकी काम करने वानी जनसख्या का डै से श्रविक भाग 
कृषि मं लगा हुप्रा है जबकि उद्योग मे केवल १०% ही है। क्म-से-क्म गत ५० 
वर्षों के वृह्भू-स्तर-उद्योग के इतिहास वा निदीक्षरय करने से पता चलता है कि इस 
प्रगार के उद्याय केवल ३० लाख श्रमिका को रोजगार प्रदान कर सके हैं। इसलिए, 
नह भ्राशा करना बेवल स्वृप्तमाय होगा कि वृह्त-स्तर उद्योग निकट भविष्य में सतु- 
कक झैय से सबको आजीविका प्रदान करने वी इस समस्या का निराकरण कर 
सकेगे। + 

शैषि, जो वि जनता का मुख्य धन्धा है, मौसमी उद्योग है, और इस प्रकार 
केवल भराश्िक नियोजन प्रदान करती है । चीनी, कपास और रूई की गाँडे बँयने 
जमे कई बृह्तु-स्तर वे उद्योग भी मौसमी हैं | अल्प-नियोजन ओर बेकारी को यह 
पैमस्पा कुटीर झौर लघु उद्योगो के विरासत को प्रोत्साहन देकर हल को जा सकती है। 


र्४४ चुवोध भारतीय तर्थश्ञास्त्र 


ग्रामीण कुटौर उद्योग न केवल पूरक उउरजतो के झ्लोत्रों का काम करेंगे, 
प्रत्युत दु्िक्षो की गम्भौरता को भी कम वरेंगे, क्योकि ये उद्योग फसलें नप्ट होने वी 
दश्शा में “घनुष में दूसरी डोरी के समान” सहायक सिद्ध होंगे । 

इसके अतिरिक्त झोर भी दृढ़ कारण हैं जो झुटोर थ्रौर लघु उद्योगों के महत्त्व 
पर छोर देते हैं । कुटीर और लघु उद्योग स्थानीम उपज को जिघायन (छाएप्लआह़) 
और उनकी स्थानीय बाजारों में पित्नी कै लिए फ़िशेष रूप से ठपयुक्‍त हैं। कुटीर शिक्पों के 
विषय में, जो बलापूर्ण, भ्रद्ध-विलासिता या विलाधिता की व्स्तुएँ उत्पन्न करते है, 
जैसे, हाथीदात की नक्काशी, कढाई, दिल्‍ला और गोटा बनाता झादि, उनकी वृहलू-स्तर 
के उद्योगों वे साथ विल्कुत कोई श्रतियोग्रिता नही है । यह एकदम उनका निजी क्षेत्र 
है । वस्तुत , अनेक कुटोर तथा लघु उद्योग ऐसे े, जो वृट्वृ-स्तर के उद्योगों के लिए, 
सामग्री या हिस्से देते है, जैसे, यूती वस्तो की मिलो के लिए वेसन, साइविल्ों के पुर्जे 
मद्यीनो वे पुर्णे आदि। कुटीर और लघु उद्योगों का यह भी भ्रपता अलग क्षेत्र है। इसी 
प्रकार, ऐसी बहुत सी सेवाएँ भी हैं जो वहत्‌ उद्योगों के इलाकी में- विकलिव हो गई 
है भोर उन्हे लघु-स्तर पर चनराया जाता हैं, जेमे तरह-तरह वी मरम्मत के काम ॥ 

प्रश्च ९--भारत पें दुढोर भोर लघु उद्योगों की मुह्य कछिनाइपो का बर्णन 
कौजिए । 

आपकी सम्पति सें ऐसे उछोयों को सहायता के लिए कोन से उपाय फरने 
घाहिएँ ? (रा, हैदराबाद, १६५.४) 


0. २--हप्राएशभ९ धार एंव की।ट्प[एलड 7 तर एज(ट९ इणव 
शबा]-509]6 470605:65५ $7 [7048. 


४३५ फ्रद्याआ्ञाः९5 हत्ण व, . जप क॒ांग्रांठ्त, 96 ज्रोएशा क्‍0 हशञव्ह 
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बावजूद इस बात के कि हमारे देश में कुटोर और लथधु उद्योग इस समय वहु- 
मुल्य बार्य कर रहे है और कर सकते हैं, उनकी वरत्त मात स्थिति बडी श्रसतोपजनक 
है । उनमें से बई एक, जो किसी समय झति समृद्ध भरे, पहले हो नप्ट हो चुके हैं, कुछ 
लड़खडा रहे हैं और कुछ अपने झुपकों जीवित रखने भर के लिए कठिन सधर्ष कर 
रहे हैं। उनकी कुछ भुरुय कठिनाइयाँ यह हैं . 

(१) सर्वप्रथम, घरेलू श्रमिकों की तिरक्षरता, अज्ञान और पिछडी हुई विधियो 
के कारण मानदी ऋछए डी अक्तृमता है ६ 

(१) फिर झाम तौर पर बे बढ़े ग्ऐैप हैं और उन्हें सस्ती सप्ख को सुविधाएं 
प्राप्त नहीं है ५ किसान की तरह वे भी साहूवइर के पजो फेस में जाते हैं, जो उनसे ब्याज 
की ऊँची दर लेता है । या फ़िर वे अपनी वस्तुएं जिन व्यापारियों को बेचते हैँ उनसे 
ऋण लेते हैं। थे उन्हें कम कीमतों पर बेचने के लिए लाज्नार करके उनका बुरी तरह 
शोपण करते है । 

(३) खगठित बाजाए-बिक्री का ऋमाव--इस वजह से श्रसहाय कारीगर पूर्ण- 
तथा मध्यस्थों की दया पर ग्राधित होते हैँ । इसके ग्रत्िरिक्त, छतकी वस्तुओं के लिए 
सम्भावित माँग बढ़ नही पाठी । 


कुटीर झौर लघु उद्योग ६33 


(४) कच्चे माल का परिमाण, क्वॉलिटी ओर निर्यामत मप्लाई सत्र बडी असतोष- 
जनक हैं। क्योकि वे कच्चा माल कम माना म खर्दीदते हैं इसलिए उनसे अधिव वीमर्ते 
सी जाती हैं । मिल निर्मित सूत, पीतल झौर लोहे की चादरा जैसे अद्धं निमित माल 
को पाने में उन्हे विशेष कठिनाई होती है । 

(५) लघु उद्योगों के लिए उपयुततर मशीनों तथा उपकरणों का अभाव--इनके 
निर्माण वी ओर वहुत कम ध्यान दिया गया है। घरेलू शिल्पकार पुराने आदिम काल 
के झौजारो वा प्रयोग करते हैँ । 

(६) देश में आयात की हुईं वस्तुओं तथा बृहत्‌-स्तर पर उत्पादित बस्तुओं से प्रति- 
योरिता । 

सुधार के लिए सुझाव (5०28०8४४0॥98 (0 एा०ए०्ण८ए:)--देश के 
प्रौद्योगिक ढाँचे म उनका महत्त्वपूर्ण स्थान देखते हुए यह बडा जरूरी है कि कुटीर 
प्रौर लघु उद्योगा वे वत्तमान दोपो का इलाज करने और इन उद्योगों की मुख्य 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी समुचित उपाय किए जाये । 

(१) सबसे पहले तो यह निर्णय करना है कि वत्तमान अवस्थाम्रो मे कौनसे 
पुगने घरेलू उद्योगों वो! चल निकलने का अवसर है और ऐसे श्रन्य उद्योग कौनसे हैं जो 
लाभपूर्ण ढग से शुरू किए जा सकते हैं । इसके लिए वर्त मात उद्योगो का विस्तृत 
सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और प्रमुस कुटीर तथा लघु उद्योग के लिए उत्पादन- 

आम बनाए जाने चाहिए। 

(२) कुटर श्रमिकों की समुचित शिक्षा और प्रशित्तण की व्यवस्था--इसके लिए 
विभिन्‍न शिल्पा वे विशिष्ट औद्योगिक स्वूलो की स्थापना होनी चाहिए। 

(३) तमनीऊ में उन्‍्नति--कारीगर को उत्पादन की नवीन और अधिक किफा- 
भरती विधियों से परिचित करना चाहिए । 

(४) समुचित उपायों द्वारा अच्छे कच्च मारू की सप्लाई का भरोसा होना 
चाहिए। 

(५) साख पर पुजी ब्यवस्था--इसके लिए सहकारी समितियाँ सर्वोत्तम एजेंसी 
हैं। शहरी केन्द्रो म लघु-स्तर उद्योगा के लिए राज्य वित्त निगम स्थापित होने चाहिएँ 

(६) स्वस्थ बाजार-निरी सगठन--सब महत्त्वपूर्ण बगरो मे बिश्री डिपो स्था- 
पित होने चाहिएँ। समय समय पर बुटीर उत्पादा की प्रदर्शिनियाँ होनी चाहिए । 

(७) ससी पितली की व्ययस्था--जापान और स्विटजरलैण्ड म सस्ती विजत्ती 
अमित की सुविधा से लघु उद्योगो को बहुत सफलता मिती है । 

(५) बृहत्‌ स्तर उद्योगों के साथ सयोचन करना अत्यावश्यक है । वुटीर 
उद्योग वृहत्‌-स्तर उद्योगा के पूरक होने चाहिएँ । 

(६) झुदीर और लघु उद्योगया को अधिरक्तित (726४८०५००) क्षेत्र देर या 
अन्य उषायों से कुछ स्थायी काल के लिए सरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वे तक- 
नीज भर सगठन में अच्छा सुधार करके अपने पैरो पर खडे हो सकें और प्रतियोगिता 
चग सामना कर सके) 

(१०) कुठोर और लघु उद्योगो के प्रत्यक्ष वर्ग के लिए अपनी-अपनी समस्पाप्रो 


का > 


इे४६ सुबोध भारतोय प्र्यशास्‍्त्र 


पर ध्यान देने और अपने-अपने विज्ञात्न को बढाने के लिए झलग-प्रलग उचित रूप से 
संगठित होना चाहिए जिसे झपनी इच्छा से काफी कार्य करने वा अधिकार हो । 

(११) कुठोर झौर लघु उद्योगो वी तकनीक में मवेषणा कार्ये भी संगठित 
होना चाहिए । 

(१२) इसके झतिरिकत, उत्पादन के गुशाक्मक स्तर भी निश्चित होने चाहिएँ * 
झौर उत्पादत थी सभो महत्त्वपूर्ण दिश्ञाम्रो पर लागू होने चाहिएँ! 

निष्कर्ष--उपरिकयित विभिन्‍न सुभाव भ्रधिक सक्रिय झौर अपने लक्ष्य में 
झधिक सफल हो सबते हैं, यदि (क) ज्घु और बुदीर उद्योगों के क्षेत्र में सहवारिता 
के सिद्धान्त को प्रहण बिमा जाय, (ख) राज्य-सहायता वी सक्रिय नीति प्पनायी 
जाय, भौर (ग) जनता में स्वदेशी भावना वो प्रोत्साहन दिया जाय 

प्रश्न ऐ--भारतोय भर्थव्यवस्था में कुटोर तथा सघु उद्योगों का महत्त्व प्रकट 
कीजिए प्लौर उनके विकास के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं, उतका उल्लेख 
कोजिए । 
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देदा कौ भर्य-व्यवस्था में कुटीर झोर लघु उद्योगो के महत्त्वपूर्ण स्थान के लिए 
उपरिलिखित प्रश्न १ को देखिये । 

भारत सरकार कुटोर उद्योगो के विवास को दिल्ला में पर्याप्त काम वर रही 
है । सर्वप्रयम तो यह दि पिछले कई वर्षों में कई समुचित्र मणइलों तथा संगठनों वी स्पा 
पना हुई है। इन्हे उर्कम की विस्पृत शक्ितियाँ तथा प्रभावी होने के लिए उचित निधि 
को व्यवस्था को गई है। सबसे पहले कुटीर उद्योग मझ्डल वो स्थापता हुई ॥ मध्डल ने 

देश में मौजूदा कुटोर उद्योगों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर तिया है भौर वह भव वुटीर 
उद्योयो के विकास वो झोर ध्यात देगा। झखिल भारतीय हाथकरघा मण्डल की 
स्थापना नवम्बर १६४२ में हुई | इसका उद्देश्य हाथ की बनी उस्तुप्रो बी उन्दति भौर 
विकास करना है तथा देश-विदेश में उसकी किक्री को बढावा देठा है। हाथ -करधा 
उद्योग के लिए नो देश का सबसे विद्यात बुटीर उद्योग है, अखिल मारपीय ऐय्डलूम 
मण्डल की स्थापना वो गई है । यह बुनकरो मे सहवारी सल्याएँ बनाने तथा हैण्डलूय 
माल वी निकासी को बढावा देने पर बल दे रही हैं। १६५३ में इसने एक केद्द्रीय 
मार्केटिंग संगठन की स्थापना को । इसका मुख्य कार्योलय मद्गास में था | १६४४-५५ 
के दौरान मै वेन्द्रीय सरकगर ने पर्याप्व सहायता वी रकम राज्य सरबारों को दी 
जिससे दे उन प्रदेशों दो सहवारी संस्थामों वी वित्तीय सहायता बर सकें। राज्य 
सरवारो वो वित्तीय सहायता देने डा झर्य वहाँ रगते, तैयार करने और दविधायन 
करने के लिए सम्मिलित मंज्ञीनें लगाना, उन्नत टेक्‍्नीबल उपकरणों कौ पूर्ति बरना, 
तथा सार्केटिय झौर विक्री डियो तथा बुनकर सहवारी सघो शादि वी स्थापदा करना 
चा 4 खादी तथा ग्राम उद्योग मण्डत जिसकी स्थापना १६५३ में हुई, ग्राम उद्योग थे 
विपय में काम करने वगली मुल्य सस्‍्या है ॥ १६५४ में लूवु स्तरीप उद्योग मण्टल वी 


फुटीर और सघु उद्योग र्‌ड७ 


ध्यापना भी हुई। छुदीर और लघु उद्योगों वो बढावा देते के निए भारत सरवार भी 
प्रथल कर रहो है। भारत सरकार तथा बई राज्य मरवारो ने बुटार तथा लघु स्वर 
बे! दिदेशासयों को स्थापना को है । (६५४ म केद्र में लघु स्तरोय उद्योगों वे लिए 
विकार $मिश्नर की नियुवित हुई । 

सरकार हारा लधु और झुडीर उद्योगा वे विलाश बे लिए स्वीकृत गए 
मिद्धालो का महत्व भी कम नही है । सरकार ने वुट्ीर तथा लघ स्गरीप उद्रोगा बी 
सहायता करने वे लिए उसी प्रकार के विश्ञार उद्योगों पर उपफ़र उणशने क॑ शिद्धान्त 
हो स्वीकार कर जिया है। ऐसे उद्योगो को अम्थायी सरचणु द्वारा उत्पादन के क्षय वो 
रतित करके प्रथवा राज्य सहायता द्वारा उतनी सहायता की है । इस तर” मिय द्वारा 
तैयार कपड़े पर प्रति गज उपकर लग्राकर ६ करोड रु० प्रति गप झाय को भाषा है) 
झाक़े प्रलावा कई प्रकार के उत्पादन को रक्षित करार दिया गया है. [जैसे प्रव 
मिलो में साड़ी का उत्पादन पिछली मात्रा का ६०% किया जा सकता है) । 

बुटीर तथा लघु-स्तरीय उद्योगो की सबसे गम्भीर प्रौर बढिन समस्या वित्त 
को ध्वस्था है। इसलिए उहे साफ्त सुविधाएँ देकर इह दूर ऊरने का प्रयास रिया जा 
रहा है। इसलिये राज्यो मैं राज्य पित्त जिगमोंकी स्थापना को जा रही है और इस समय 
छवी सब्या १२ है। रिज्ञब बेड अधिनियम स एक सशोधन द्वारा यह उपब'ण गिया 
गया है कि वह राज्य सहकारी बैशो तथा विच् तिगमो वो ऐसे उद्योग वे' उत्तादन 
तषा मार्केटिंग के लिए निधि फा उपबध करे । 

हाल में ही सरवार ने अपनी स्टोए ये नौती रो झापी रदार कर दिया है | एवं 
निश्चित प्रतिशत तक भ्रधिक कीमदा बे उपरात भी ऐसी दस्तुमा वो अधिमान 
दिया जाता है । कई प्रकार की सरकारी वदियों मे खादी वा उपयोग आावश्यव बर 
दिया गया है । 

१६५४३ में भारत सरकार ने अन्तर्श'््र्य पिशेषज्ञों के दल वो भारत मे प्राम- 
जि जिया घा। इसने प्रपनी रिपोट मे लपु-स्तरीय उद्योगो के विधास के लिए सम- 
ददिते कापक्रम की सिफारिश वी। सरवार से इस दत कौ सिपारिक्षों वो स्वीवार 
*र लिया है। इनमे से भुख्ष सिफारिश ये हैं --(क) लघु स्तरीय उद्योगा वे निए 
टैलनोलॉनो पते चार छोतीय सस्याएँ (ख) लघु उद्योग निगम (ग) वाज्ञार श्रौर बित्री 
प्ैगठन तया (घ) कई बहु उद्देशीय सस्थाप्रो झ्रादि ती स्थापना जो ऐसे उद्योगों को 
इलादन और प्रवन्ध विपयव नेतृत्व दे सकें । ये सब ऐसे उद्योगा के उत्तादन तकाीक 
तैया ध्यध भादि फे सुघार मे सहायक हागे। इस सस्याद्रों की स्थापना वी जा रही 
है। लषु उद्योग देवनोलाजी वो सस्याम्रा थी स्थापता मदुरा, बस्बई, बलकत्ता तथा 
फरीदरोट सम को गई है। इनकी काटवाई पर नियतण तथा सहुयोजन बरने वे लिए 
विशास प्रायुक्त की निमुविद नी जा चुडे है परवरी १६५० में राष्ट्रीय 
लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। यह निगम सखवीर ने क्रय विभागों से सम्पर्क 
रस ग है प्रौर उनदी प्रोर से छोटी उद्योग इबाइयो दो भादेश (०७४४) देता है । 
् यह निगम चाहता है दि ऊूघु उद्योगो की इडाइया भ्रपने नाम इसम रजिस्टर 

है ड 


रशंप छुटोर झोर लघु उद्योग 


सरवार सामुदायिक विकास क्षेत्रो और राष्ट्रीय विकास खष्डो में छुटीर तथा 
सघु उद्योगों को वढावा देकर भी इन उद्योगों की सहायता कर रही है बई राज्यो 
में छोटे उद्योगों को सस्ती दिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है ॥ इन प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप कुटीर डुद्योगों का विकाम झवश्य होगा । 
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यहा औद्योगिक सम्पदाओो की स्थापना का जिक्र करना उचित होगा । यह वंघू> 
स्तरीय उद्योग बोर्ड की स्िपारियों पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छोड़े उद्रमी 
को फैटरी को जगह, झवित उपदग्ध, सचार झादि झर्जन बसे में सहायता करना है। 
सरकार ने प्लौद्योगिक कालोनियो झ्रयदा सपदाप्रो को बनाने वा तिश्वय किया है जो 
१४ से ५० झयवा ६० एकड भ्रात्रार की होगी। हर 

प्रथम पच्रवर्षीय योजना में उपब्न्ध किया गया कि वेन्द्रीय सरवार १४ करोड 
२० और राज्य सरकारें १३ करोड रु० लधु और कुटोर उद्योगों के विकास पर व्यय 
करेंगी । द्वितीय योजना में इन उद्योगों के विच्तास् के लिये २०० करोड र० की ढय- 
वस्था की गई है। दितीय योजना के प्रथम दो वर्षों मे इन उद्योगों के विकार पर ५६ 
करोड़ रु० सर्च हो चुके हें । 

अ्रव हम यह बताने का प्रयत्न करेगे कि सरकार के प्रथलो के फलस्दरूप इन 
उद्योगों वा कहा तक विकाप्त हुआ है। सदसे प्रमुख सफलता हाथवरघा उद्योग को 
मिली है। जहा १६५१ में हाथकरघा उद्योग से ६४३० लाल गज कपड़ा तैयार होता 
भा, भ्रथम योजना के वाद १६५५-५६ में १४,५०० लाख गज कपड़ा तैयार होते लगा 
चथा। तव से हाथ करपघे के कपड़े बा उत्पादन भ्ौर भी बढ गया है | हस्त शिल्पो के 
उत्पादव बी दिद्या में झोर भी झाइवर्यजनक उन्नति हुई है । देश में प्रायः १०० करोड 
रु० के हस्त शिल्प तैयार होते है जिनमें से प्राथ ७ करोड रु० के शिल्प विदेशों को 
प्रतिब निर्धात क्ये जाते हैं। घांदी के उत्पादन मे और भी ग्रधिक प्राश्ययेजमक 
उन्नति हुई है। जहा १९५२-४३ में १ ६४ रु० करोड ९० की खादी का उत्पादन 
हुआ या, १६५७-५६ में १० १५ करोड़ दी छादी तैयार हुई। जहा त्तक क्रम नियीजन 
का प्रश्न है १६५६-५७ में २१२ लाख व्यक्तियों को खादी ओर झन्मय ग्राम उद्योगों 
से पूर्ण कालिक या अशकालिक काम मिला; 


अध्याय १६ 
आओद्योगिक श्रम 
(एक्छाएंग 7,37०प:) 
भारतीय श्रम की कार्यक्षमता 
(फऋक्िलंथाटए ती पताका 4.80097) 

प्ररत --भारतोय श्रोद्योगिक श्रम की पार्यक्षरता के विषय में कपने विचार 
स्यकत कीजिए। देद् में अम फौ कार्मक्षमता को उम्नत करने के लिप श्राप क्या ुकाव 
है सपते हैं? 
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भारत में उद्योगपतियों की यह ग्रादत बन गई है कि वह भारतीय औद्योगिक 
अम वो प्रक्षम बताकर बदनाम करते हैं । हमारे औद्योगिक श्रमिकों वी निम्त बापे- 
समता प्रमाणित करने के लिए झनेक तुननात्मक आवडे भी दिए गए हैं। उदाहरण 
के लिए, यह बताया गया हूँ दि जबकि एक श्रमिक जापान मे २४०, ईस्लैंड मे ४४० 
से ६०० ग्रौर प्रमरीका मे ११२० तकूग्रो तक वी देखभाल बरता है, वहा भारत मं 
वह कैयल १८० ततुओ की देखभाव करता है । यह भी कहा जाता है कि जहा इग्लेड 
में एक जुलाहा ४ से ६ भौर भ्रमरीका में € करघो तक पर काम करता है वहा भारत 
में बेबल दो करधो पर ही काम हो पाता है। झौद्योग्कि कमीशन के सामने सर एलै- 
ऊर्ेडर मंस्रोवर्ट ने श्रयनी गवाही देते हुए भारतीय श्रमिक वी प्रौसत कार्यक्षमता 
प्रगेज भमिक बे: मुकाविले से मोटे तोर पर ह कही थी । 
_.. इस प्रकार की तुलनाएँ भारतीय श्रमिक वी बहुत कम वार्यंद्षमता प्रयद करने 
के लिए श्रपनायी जाती हैँ। किन्तु यह निष्फर्ष श्रत्यधिक अतिश्ययोकितपूर्ण है। यदि 
भारतीय श्रम की उत्पादइयता अपेक्षाइत कम है वो यह पूर्णतया स्वत श्रमिक के दोपो 
भगवा उसयी निम्न क्षमता के ही कार नहीं है। हमारे सामने अ्मरीवा के ग्रेढी 
शिष्टमण्डल को गवाही भी है जो द्वितीय महायुद्ध-काल में भारत प्रामा था । इरावा 
मत धाकि बरेशरे बारसानों मे ६५ सेंट उपार्जव करने वाले भारतीय श्रप्तिक बहुत 
बढ़िया विस्म के ग्रौज़ारो को बता रहे थे । वम्वई के फायरस्टोत वारसाने मे भारतीय 
श्रमिक पगरीका स्थित फायरस्टोन के कारखाने मं बाम वरने वाले श्रमिक के वदायर 
उतादन वरते दिखाई दिये | जमशेदपुर के दादा स्टील वारखाने मे प्रति आदमी कौ 
उत्पादन-क्षमता विदूसवर्ग (अमरीवा) मे इसी प्रवार के कारप्तानो मे अमरीकी श्रमिक 
को उत्पादव क्षमता के समान ही दिखाई दी ।” 

इस प्रकार वी सरूया और परिमाण सम्पन्वी तुलनाओरो को देखते समय पहला 
चषन यह उठता है कि झ्ाथा काम करने वी अ्रवस्काएँ भी बडी हैं या नहीं । यदि काम 
करने की प्रदस्याएँ एक दूयरे से अत्यधिक सिन्‍न हैं, तो इस प्रदार वी तूननाएँ उपस्थित 
करना धववा असयत है। कौन नहीं जानता कि अमरीका और र्लेंड जैसे देशों मे 
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अगिक कहीं ऋष्विफ और कहीं वेहतर औजारों तथा मशीनों पर काम करते हैं) श्रमरीका में 
अपेक्षाकृत मज्ञीने सस्ती हैँ और क्रम भेहगा है, और इसलिए एक अ्रप्रिक्र वो देखभाव 
के लिए वही अधिक सश्लौनरी सौदी जाती है । इसके शुकाविते भारत की अवस्थाएँ 
इससे सर्वया विपरीत हैँ। श्रम के सस्तेपन के कारण एक मशीन पर अधिक श्रमिको 
को लगाया जाता है। यही वजह है कि भारतीय श्रमिक थोडे तकुग्रों या करघो की 
देखभाल करता है । 

श्रम की क्षमता पर विचार करते हुए यह भी भप्रावश्यक है कि हम अपने कार- 
खानों के प्रबन्ध की क्षमता पर भी विचार करें । यह देखने में ग्राएगा कि प्रय्सर श्रव 
की निम्न क्षमता का दोप अक्षम प्रबन्ध पर हीं डालना पडेगा। 

जिन अवस्थाओं में भारतीय क्षम को काम करना पदता है, वे भ्रवस्पाएँ ही, 
ने कि हमारे मजदूर, हमारे श्रम की क्षमता को कम करने वाले हैँ ! हमारे कारखाने 
अन्धकारमय हैं और हवादार नही हैं; गर्मियों मे गर्म भर णाड़ो में ठण्डे रहते हैँ । 
शुद्ध पाती, भोजनालयों श्रौर नहाने की परयाष्त सुविधाओं का, जो किसी भी उष्ण 
कटिवस्धीय देश में आवश्यक हैं, सर्वथा ग्रभाव है । 

जब हम सापेक्ष वार्यक्षमताग्रो वी तुलना करते हैं तो हम साथ ही तनस्वाहों 
के सापेक्ष स्तरों की तृपतना पर क्यों न घ्याव दें ? सजूरी जीवन-स्तर निश्चित करती 
है श्रौर इस प्रवार वार्यक्षमता वा निएचय करने मे इसका महत्त्वपूर्ण घ्रश है। इसलिए 
मारत में श्रम को दो जाने वाली कम मजूरी भी श्रपेक्षाइत केम कार्यक्षरता बे: लिए 
फ्रत्तरदायी है । 

फिर, हमारी श्रम शरक्षित जैसी कुछ इस समय है, उसमें कुछ स्वामाविक दोष 
भी है थो हमारी श्रपेक्षाकृत कम कार्यक्षमदा के कारण हैं । हमारे श्रमिकों में ग्रज्ञान 
भौर निरक्षरता है । त केवल ग्रह कि उसे उप्तके काम में तिपुरर करने के लिए किसो 
प्रकार की भौद्योगिक शिक्षा दही दी गई है, वरन्‌ वह लिखना-पढ़ना और सादा हिसाब 
सके लगाना नहीं जानता । 

फिर पश्चिमी देशो का झौद्योगिक मजदूर स्थायी रूप से नयरो में रहता है, 
जबकि भारत मे वह श्रधिकाशत' गाव्रों सै श्रादा है जहा वह बापस जाने के लिए हमेशा 
इत्पुक रहता है। कहावत है कि दुलक्ते हुए पत्यर में बाई नहीं जम्रती । क्योकि मजु- 
दूरो की तवदीली जल्दी-जल्दी होती है, इसलिए वे वए वारणाने, नई मशीवरी झौर _ 
नण तरीकों को न तो जल्दी सीख पाते हैँ और न उनकी कार्यक्षमता बढ पाती है। 

अम को कार्यक्षमता में उन्नति के सुझाव (87886590ज५ [0 ॥॥छ0४ 5६ 
एज७७७ एकसंलाप )--पूर्वोकत विवेदत से यह समर में आ गया हीगा कि भार- 
तीय श्रम वर्द॒त, ग्रक्षम नहीं है । अनेक बाहरी अवस्थांत्रों ने उत्की क्षमता को विम्त 
बना रखा है | ज्योहदी उनका सुधार होगा, उसकी कार्यक्षेमदा से भी उलति होकर 
रहेगी । श्रम की कार्यक्षमता को उन्नत करने के वुठेक उपायो वा हम उल्लेख करते 
| () सामान्य भर तनीकी शिक्षा का प्रसार, [घ) उचित मजूरी, (9) 
काम करने की उल्तत अदस्थाएँ, (६४) वास करने के घटो में कमी, (४) रहते के 


श्रौद्योगिर श्रम र्श्र 


मग्ावों में सुधार श्रोर (छा) उत्पादन बढ ये लिए प्ररणाएं [पाल्शा/प्र८8) 
इंते उत्पादन वे भनुसार पैसा देना | इन उपायो ने अतिरिक्त यह भ्रायायक है कि 
उज्य ऐसे उपपुरत उपाय वरे जितसे श्रमिकों वो पूरी सामाजिय मरक्षा मिदे वे अरक्षा 
जो भावना से पीडित ने हो श्लौर न वे रोगगारी वे डर से परेणान हो । 

प्रष्म २--शगत ४० वर्षों के समय मे भारत मे फाठरी वानर वे इतिहास में 
प्रमुत्त रिघातों का बर्णद कोजिय, श्रम को क्षमता पर उसके भ्रभावों फा नी उल्लेश 
शोविये। (अण्रा १६४३) 
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प्रषश पैकरी अधिनियम ५८८१ में स्वीज्मए हुआ था | यह मज़ वी वात है वि. 
पह धप की रक्षा के लिए नहीं बरन्‌ लकाशायर वे वस्श तिर्माताओ्रों के दयाव वे 
डारण स्वीवार किया गया था। भारत मे सस्ते श्रम की राद्ययता से भारतीय वस्त 
इोग के विवारा के प्रति वे ईए्पा वरते लगे थे । इस प्रधिनियम के द्वारा वेबल बाज 
प्रम नो एड सीमित सरक्षण दिया गया | द्वितीय फैडटरी अधिनियम १८६१ मे स्‍्वी 
पार हुआ। इसमे बच्चे मजदूरों के बारे से और भधिक «प्रवस्थाशों वे” झतिरिवत रुप्री 
प्रम को भी कुछ सरक्षण दिया गया। उसके बाद १६११ के तीसरे फर्टरी प्रधितियम 
मैं ही सदसे पहली दार पुएप श्रमिक वग वो भी कुछ प्रक्षए प्रदान किया गया। 
इगडे प्रतिदिन वे बा कैरने बे घद़ों को १२ तक सीमित कर दिया गया । 

फीटरी विधान मे प्रागामी महत्त्वपूण चरण १६२२ या फैय्टरी प्रधितियम था। 
पपम दिख-युद्ध बे धाल में कारखानों के मजदूरों दी प्रवत्त्या में सुघार की माग 
पारम्म हो गई थी । १६१६ मे झततर्राष्ट्रीय ध्रम सगठन गो भी स्थापना हो 
गई। इसका परिणाम यह हुआ्ना मि १६२२ मे एक भौर फ़ाटरी प्रधितियम स्वीकार 
हिया गया. जिसका उद्दश्य भारत में श्रम विधान को विश्व वे अगर उनत देशो के” 
पबर लाता था। इसवे द्वाए किसी भी वारसाने मे १२ वंष वी आयु से 
रैग के बच्चे को नियोजित करने बी मनाहो कर दी गई और उतने लिए प्रतिदिन 
काश करने के घण्टे भी ६ नियत कर दिये | स्थियो वे रात मर वाम फरने पर रोक 
सेगा दी गई। चयस्को वे लिये काम के घष्टे ६० प्रति सप्ताह तया ११ प्रतिदिन वे _ 
विगत कर दिये गए। उपरास १६२३ १६२६ भौर १६३१ में फंवटरी विधान में 
गौश सगोपन किये गए। 

१६२९ मे श्रम के दिषय में एवं भाहो कम्ीणन की नियुत्रित की गई । उसकी 
पिफ़ारियों पर १६३४ है भारतीय फीटरी सधितियम वे द्वार प्रामूल सुधार दिया 
“का! इस प्रधिनियम मे दई नई बातो को प्रचलित किया गया जैसे वारखानों वा 
मौस़गो (७०४९७त ३) (जो वप में १८६० दिन से वम वाय करते थे) और बारह 
माती (एपशाताओं) मे वर्गकिरण काम वे घष्टो वे समायोजन (हप्ध३] ०४७७) 
का नया सिद्धास्त जागू करता अधिशमय (०४८7 (७४६) वा विनियमत दृयादि। 
मौसमी कर्र्याना मे “मे करो के घण्टे प्रतिदि] ११ तथा राप्ताह सम ६० गियत किए 
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शसए और वारहमासी कारखानो से श्रमश (० तथा ५४ घण्टे नियत विये भये। 
कारखानों में श्रम्रियों को कुछ बुविधाएँ प्रदान करता भी जरूरी हो गया, जते 
विश्वामालय, वच्चो औरे स्क्रियो के लिए उपयुक्त कमरे, कारखाने मै गर्मी कम करने के 
उपाय इस्तेमाल करना, भ्रादि + 

यह भ्रधिनियम १६४६ में संशोधित हुआ । उसमें मौसमी कारखानों के लिए 
4४ तथा बारदमासी के लिए ४८ घण्टे नियत किए गए ) 

१६४८ का फैक्टरी अधिनियम नवीनतम कानून है जो इससे पहले के 
सब फैक्टरी अधिनिय्रमों को रद्द वर देता है, भ्रौर उनके बदले फैक्टरी श्रम के लिए विस्तृत 
ज्यवस्थाएँ करता है। श्रघिनियम का महत्त्व इस वात मेँ है वि जहाँ १६३४ के प्रधितियम 
में भ्रनेक महत्त्वपूर्ण प्रशश छोड दिए गए थे, जैसे, स्वास्थ्य और रक्षा से सम्बन्धित प्रदन, 
राज्य सरकारों के नियम बनाने के श्रधिकार श्रादि, वहाँ भव इस भ्रश्नो वो प्रधितियम 
में शामिल कर दिया गया है । इस प्रकार उतया पालने भ्रव भ्रधिक निरिचत होगा । 
इसके भ्रतिरिकत, नई फ्रैटरियों के निर्माण तथह पुरानी फैक्टिशियो के विस्तार के लिए 
लाइसेंस प्राप्त करना तथा रजिस्ट्री बराना ग्तिवार्य कर देते के ग्रलावा, पूर्व स्वीडेति 
तथा श्नुभति भी भ्रावश्थयक कर दो गई है। इससे कार्य करने की श्रवस्थाएँ बैहतर 
हो सकेगी । इस अधिनियम के मुख्य उपबन्ध ये हैं-- 

(0) क्षेत्र (8०09०)--अस्तुत अधिनियम उन सत्र औद्योगिक सस्थानों पर 
सागू होता है, जिनमे १० या श्रधिक श्रमिक कार्य करते हैँ श्रौर विजली वा उपयोग 
होता है, या जिनमें २० या श्रधिक श्रमिक बाम करते हैं भौर जहाँ बिजली का उपयोग 
मही होता। श्रन्य कारखानों को भी एक विशेष विज्ञप्ति द्वारा इसके भ्रधीन लाया जा 
सकता है। मौसमी और वारहमासी बारखानों का पुराना भेद सत्म कर दिया 
गया है । 

(५) मजदूरों के स्वास्थ्य, रक्षा भौर वल्याए के विपय मे इस अभितियम मैं 
विस्तृत व्यवस्थाएँ की गई हैं। मजदूरो के स्वास्थ्य वी रक्षा दरने के विए सपाई, 
गंदगी और ग्रेसो को वाहर फेंकने, साफ़ हवा श्राने, तापमात, धूल भौर गैस वो कमरे 
के बाहर शिवालदे के लिए पलों, अधिर भीड से दचाव, प्रवा्य, पीते वा पानी, 
पाज़ाने, पेशाव वी जगहे, प्राथमिक चिकित्सा का प्रवन्ध श्रादि के बारे में उपउन्ध 
किये गए हैं। ५०० से ज्यादा मजदूर रखते वाले कारखातों म एस्बुलेंग रखता जहूरी 
है। मज़दूरों की रक्षा के लिए यह उपबन्ध है कि मशीवरी के चारों ओर घेरा लगाया 
जाएं, चतती प्रशीनों वी देखन्भाल धौर चालू रखते में सावबानी बरती जाएं, श्रालो 
का बचाव और जहरीली गँसो से वचाव किया जाए। कल्याण उपवन्धों में है--उचित 
तथा पर्याप्ठ पानी की सुविधा, २५० मजदूरों वाले कारखाती ये कल्टीक, 4० औरत 
वाले बगरखानों में शिशुगृह (८४०४८), जहाँ १५० मजदूर हो विधाम-गुद, मोजन- 
गृह ग्रादि, और जहाँ ४०० मजदूर हो, वहाँ पेल्फेपर अफमरी वी नियुक्ति | 

॥)) बच्चों के ठियोजन के लिए स्यूनतम ग्रायु १४ वर्ष रसी गई है और 
क्शोरावस्था के लिए ऊपरी भायु वी सीमा १७ से १८ कद दी गई है । 

($ए) वमस्कों के लिए वाम के घण्टे सप्ताह में ४८ या & घण्टे प्रतिदिन निवत 
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विए गए हैं श्रौर दीच की छट्टी मिलाफर एक वक्‍त में मझदूर को ज्यादा से ज्यादा 
!१०॥ घण्टे डयूटी पर रक्‍्सा जा सकता है । 

4) १८ वप से बम उम्र वालो वे! लिए काम के घण्ण ४१ प्रतिदिन तथा 
दतिक वाम के ५ घण्टे नियत विए गए हैं । 

6 किसी भी वयस्क श्रमिक से आध घण्ड वे विधाम व यिना 4 घण्टे से 
प्रधित लातार काम नहीं लिया जा सकता । 

न) सात बजे संध्या से लेवर ६ बजे प्रात व दीच बच्चा और स्त्रियों 
दो दाम पर लगाते को मनाही है । जिस मशीन पर चोट लगने का डर हो उस पर 
भी उहँ नही लगया जा सबता । 

(रिए) प्रविसमय (0ए७४0०) काम के विए मजूरी वी सामान्य दरो से 
शेपुना देना होगा। 

<(£) साप्ताहित छुट्टियों के अतिरिक्त प्रत्यय श्रमिव' तिरस्तर एड बंध तक 
गे करने के वाद मंजूरी सहित निम्न दर से अ्रवकाश का प्रधिकारी है. वयस्थ-- 
उदय बे प्रति घीस दिन वे बदले एक दिन, १८ वष से कम झ्रायु का व्यक्षित-नवार्य 
हे प्रति (५ दिन के लिए एर दिन । 

भ्रम सम्बन्धो भय विधान (00867 ॥,400ए७ ॥,७859005) --इस फैयटरी 
विधान के भ्रल्लाया अन्य अनेक प्रसार के श्रम विधान झरौद्योगिव श्रम वी रक्षा तथा 
ताम्र के लिए शोर उसकी धमता को उन्‍्लत करने के लिए बनाएं गए हैं। इनम 
प्रभुरी-विधान सामाजित सुरक्षा विधान और औद्योगिक सम्यन्ध विषयक विधान 
तदा श्रष्चित' मघो का उल्लेख विया जा सकता है । 
घानों सम्बन्धो विधान (0083 ॥,6४३०0०॥)--छानों में काम्त बरने वाले 

प्रमित्रो को सरक्षण प्रदान करने क लिए भी विधान का निर्माण हुआ है। १६५२ 
पसान ग्रधिनियम सभी खाना पर लागू होता है। ऊपर काम करने वाले श्रमिको 
ही खयूननम प्रायु १५ वर्ष नियत की गई है और पृथ्यी वे अन्दर काम करने बाले 
प्रम्ति। की न्यूनतम आयु १८ वर्ष रखी गई है । १५ और १८ वप के बीच वी झायु 
वैले ध्यवित भी जमीन के भीतर काम पर लगाय जा सकते हूँ बशर्त कि डाक्टर उहे 
पेय मे समान पृथ्वी + भ्रन्दर काम करो योग्य घोषित कर दे । पृथ्वी बे ऊपर 
प्रवितत से अधिक & घप्टे प्रतिदिन काम लिया जा सक्षता है और पृथ्वी वे प्रन्दर 
प्रषति से अ्रपिक ८ घण्दे प्रतिदिन । पृथ्वी वे ऊपर काय करने वाले १८ 
पैप की प्रायु स कम के श्रमिकों को डट्टे घण्ठे प्रतिदिन से अधिक चाम पर नहीं लगाया 
ना सकता । सप्ताह में श्रधिक से प्रधिव ४५ घण्टे काम लिया जा सकता है। किसी 
एक दिन में प्रथिक से झ्धिव' प्थ्वी वे ऊपर १२ घण्टे काम लिया जा सत्ता है भौर 
पृप्वी दे घन्दर ८ घण्टे काम लिया जा सकता है। जो लोग १८ वप से वम आपु बे 
है परोर जिन्हें डाकटर ने वयस्क के समान पाम करने योग्य कय प्रमासनयत्र नही दिया 
है वे एक दिन में ५ पण्टो से अधिव वे लिए खान में वाम पर नहीं दगाय जा सकते । 
पृस्दो वे ऊपर दाम करने वाले श्रमिका के विए झाराम का वक्‍फा वही है जो फीटरी 
डिपान में है। भ्रधित्मय बाम (0४९माा० ऋठा),) के लिए यह व्यवस्था है कि पृष्वी 


श्श्४ सुबोय भारतीय थअर्थप्ात्य 


के नीचे काम करने वाले श्रमिक सामात्य मजूटी का दूना पायेंगे, भौर पृथ्वी के ऊपर 
काम करने वाने श्रमिक सामान्य मजदूरी का ड्यीढा पापेंगे। साप्ताहिक छूट्टी के 
अतिरिक्त मासिक केतत पाने वाले श्रमिकों को १४ दिन की सवेतन छुट्टी १३ महीने 
की सेवा पर मिलेगी, और साप्ताहिक वेतन पाने वाले श्रमिकों को १२ मद्दीने की 
सेवा पर एक सप्ताह की सबेतत छुट्टी मिलेगी। श्रमिक्रों के स्ट्रास्थ्य, सुरक्षा श्रौर 
सामान्य कल्याण के सम्बन्ध में प्राय वही उपवन्ध हैं जो फैस्टरी श्रधिनियम मैं है । 
रात के ७ वजे से सुबह के ६ व्जे तक स्तिया काम पर नहीं लगाई जा सकतीं, किशोर 
घयस्को को शाम के ६ वजे से प्रात ६ बजे तक के बीच काम पर नहीं लगाया जा 
राकता। पृथ्वी के गर्भ में स्त्रियों को काम पर नहीं लगाया जा सकता । खातन्मण्डल 
(0/९5 7805705) स्थापित किये गये हूँ जो सानों मे काम्र करने वाले श्रमिकों के 
स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रवन्धों की समय-समय पर जाच करते हैं॥ १६४८ में कोयले वी 
खानो में काम करने वाले श्रमिकों को प्राविडेंट फड देने के लिए एक झ्धितिबम पास 
किया गया था, जिसके श्रनुसार श्रमिक के मूल वेतन के हर रुपये पर एक-एक ग्रावां 
मालिव' और मजदूर दोनों जमा करेंगे, जिससे प्राविडेंट फण्ड दिया जायंगा। कोपमे 
पर उप-कर लगाकर फोयला-छान श्रम वल्याणु निधि (009)॥08 7.00077 शथेद्रिः 
एथा0) वनाई गई है, जिसका श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करने' में उपयोग 
किया जाता है । 

बागान सम्बन्धी विधान (40807 76850 00)---१ ६५१ का बागान 
श्रम अ्रधिनिमम चाय, कॉफी, रबर तथा स्िन्दोना आदि के ऐसे बागान पर लागू होता 
है, जिसमे कम से कम्र ३० व्यक्ति काम पर लगे हों तथा २५ एकड झथवा अधिक 
भूमि पर काइन होती हो । इस ग्रधिनियम के ग्रनुसार १८ वर्ष से कम प्रायु के वच्चे 
वाम पर नहीं लगाये जा सकते | वयस्क के लिए काम के घण्टो वी झ्धिकतम सीमा 
४४ है भर १८ वर्ष से कम के व्यक्तियों के लिए ४० पण्टो की। एक दिल से अधिक 
से भ्राधत १२ घण्टे काम जिया जा सकता है । भ्राशम का समय फैक्टरी अधिनियम 
के प्रनुकूल है । साप्ताहिक आ्राराम के अलावा, वेतन-सहिंत वार्विक छुट्टियों का उपबन्ध 
भी है। वयस्कों के लिए प्रति २० दि काम पर एक छुट्टी तथा १८ वर्ष से कम के 
व्यक्तियों के लिए प्रति १५ दिन काम पर एक छूट्टी का उपबन्ध है॥ श्रमित्रो के 
स्वास्थ्य और कल्याए का उपवन्ध भी है । स्त्रियों योर बालब्रो को दाम के ७ वजे 
से सुबह के ६ वजे तक काम पर नहीं लगाया जा सक्ता। 

घुकात तया वाशिश्यिकर संस्याद श्रघिनिषम (890%9 2०० 0०तक्फलाल्रेग 
एड॥ब्रकार्रधाशा4५ ॥९६४)---१ ६४० में सवसे पहले वम्बई में दुकगव तथा वाशिज्यिक 
सस्याद श्रधिनियम पारित हुआ । अन्य राज्यों ने भी ऐसे अधिनियम पास किए। 
निशुक्तित के लिए व्यक्षिवर्षों वी न्यूनतम आयु सीमा १२-९४ के बीच रखी भई । समय 
के घण्टे---प्रौड ब्यवितियों के लिए ८ से १० तथा बच्चो और तरणो के लिए ५ से ७ 
धय किए गए । श्रौद व्यक्तियों के लिए साप्ठाहिक समय ४८ से ५६ घण्टे (झ्विक- 
त्तम) तथा बालकों के लिए ३३ से ४० चण्टे । प्रतिदिन दास थेः चण्टो वी सीमा: ११ 
से १४ घण्टे रखी गई। वडी के लिए ४ से ६ घण्टे लगातार काम करने के बाद < से 
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३ धष्टे आराम का समय रखा गया। बच्चा के लिए ३ से ४ भण्टे रावत झाम वरन 
डे बाद ई से १ घष्टे आराम का समय रखा गया ! भ्रविममय वतव वे लिए मजूरी 
मे सवाए से दोगुना तक नियत किया गया। साप्ताहिक छुट्रो १ से ११ दिन तय वी 
गई । बारह मास के लगातार काम क॑ बाद वेतन-सहिन वाधपिद छट्टिया वी संख्या 
१० से १६ दिन रखी गई | कुछ राज्या म बीमारी तथा आकस्मिक छट्टिया का उपब्ध 
किया गया। कुछ राज्या मे स्वास्थ्य तथा ग्राग स बचाज वा उपवाध भी किया गया । 
बच्चों तथा औरत! से रात्रि में काम लेन पर पावादरी लगाई गई ) 

मजूरो सम्बंधो विधान (,08७8]2007 ॥7 ए८४9४०६ ० ७, ७४८५)--१६३६ 
में मजूरी वा भुगतान सम्बधी अधितियम (?&/ए७॥६  १५४४७३ #०) स्वॉकार 
किया गया था । इसका उद्श्य मवरी के भुगतान को नियमित एवं शीघ्र करना और 
साय ही नियोज/। द्वारा क्टौतिया को सीमित करना था। यह केवल दो सौ रुपए से 
बम वी मजूरी तथा वेतनो पर जागू होता है जो किसी फैज्टरी या रेलव मे प्रतिमास 
दी जाती है। झ्रविकतम मजूरी झ्रवधि एक मास नियत की गई है और पगार करेंसी 
मोटा या मुद्राप्ना म दी जाता चाहिए। मजूरी झ्ागामी मास की ७ तारीख तक या 
यदि मझदूरा की सह्या १००० स ज्यादा हो तो १० तारीस तक दी जानी चाहिए! 
जुर्पाने वे हप मं श्रमिक व उपाजन मे से विसी मास मे दो पसे प्रति रुपया से भ्रधिव 
भी राधि नही काटी जा सकती। जुर्मातों क्वा रिकाड रखया हागा प्रौर उससे जो 
राशियाँ प्राप्त हो उह श्रमिका के कल्यारा पर व्यय करना होगा । 

मजूरी सम्ब था अत्यधित महत्त्वपूण विधान ३६४८ का न्यूनतम मजूरी श्रषि- 
नियम (१00०७ १४७६७४ ॥०६ ० 048 ) है; इसके प्रनुसतार कुछ निर्रेजना मं च्यूत 
सम मूरी नियत वी गई है. जिनमे कडी सपक्‍तत् प्रचलित हो या जहा श्रम के 
ध्ोपण वो भ्रधिक गुजायश हो । प्रस्तुत अधिनियम के अधीन केद्रीय या राज्य 
ग्रस्वारों का बतिपय विशिष्ट उद्योगा मे मददूरो के लिए भजूरी वी यूनतम दरें निप्रत 
+रनी होती हू। किसु कुछ वढिनाइयो वे कारण इस कानून वो लागू करने से देर 
हुई है। 

प्ररून ३--भारत में श्रमिक जनता के लिए उपला्ध सामाजिक घुरक्षा के 
ज्त्त्वों का वर्णन कोजिय । दे कहाँ तक पर्याप्त हूं ? 

(ए ३--7960०796 छा शंद्याशा रण इ०लन्न 5९एणाएए प्रर्तया॥6 (0 
6 भणकपराह एकृणशाणा 0( (5 ९०णाता व्र०छ (बि धार पल ॥एथ्पाओ& ? 

पश्चिम वे उपत देश म सामाजिक या श्रम नीति वा अत्यधिक महत्त्वपूण 
रत्त्य यह हैं त्रि उनम राज्य बहुत दिना से श्रपनो जनता के लिए पर्याप्त सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान बर रहा है। भारत इस विपय मे उनसे झभी पिछड़ा हुआ है। नये 
सविधा। व धनुपार सथपरि राज्य य छउत्तरदायित्व तो स्वरीशार बर जिया है परच्तु 
डित्ताय बढिनाइया के वारण वह झ्भी लक इस जिपय म बहुत कुछ नहीं कर सत्र 
है ! हान ही म वुछ चुरूगात नी गई है जिसके वियय में हम अभी चचा करने । 

इस देश म १६४८ तक जो सामाजित सुरक्षा वे कानून थे थे बबद १६२४ 
का श्रमिक प्रतिय॒र भविनियम (एणाकथा ड ए०छफुल्णव्शाणा 80५) तथा प्रयूति- 
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लाभ ग्रधिनियम (3स्‍०हश9 ८४०१६ ८) थे । प्रथम के झनुपार, श्रमिक थंदि 
काम करते समय घायल हो जाय, तो उस दह्या मे मालिक को मुग्रावजा देना होता 
है । धातक दुर्घटना की अ्रवस्था में मुआवजे को शशि मृतक की,ओसत माप्तिक मजूरी 
बर सिर्भर है, और घायल द्वोने की दशा में मासिक मजूरी और घाव वी गम्भीखा 
दोनो पर । 

राज्यों में स्वीकृत प्रसूति-लाम भ्रधिनियमों और बेन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत 
खानो र॒रबन्धी अधिनियम के अधीन तियोजित छ्वत्रियों को प्रमूति-भत्ते दिये जाते हैं । 

कर्मचारी राज्य बीमा योजना ('प८ ह9900)८89" 8६86 वाडयाद्ाए० 
8वक००७०)--२४ फरवरी, १६५२ को प० नेहरू द्वारा इस योजना के उद््वॉटन के 
साथ सामाजिक सुरक्षा वी आधारशिला रसो गई थी | यह योजना १६४८ के वर्म- 
चारी राज्य बीमा भ्रधितियम (१६५१ में खशोधित रूप) के उपबन्धों के श्रनुमार ५ 
बनाई गई है। प्रथमावस्था में, यह फरवरी १६५२ में, दिल्वी तथा कतनपुर में प्रचलित 
की गई, मई १६५३ म पञ्ञाव के आठ भ्रौद्योगिक केन्द्रों में चालू की गई झ्रौर झुलाई 
१६५४ में नागपुर में | किस्तु सितम्बर १६५४ तक भी इस योजना ने विश्येप प्रगति 
नही की थी। फैय्टरी श्षम के १०% श्रमिकों को भो इस योजना का लाभ नही पहुँचा 
था किन्‍नु २ ब्रफ़मूवर, १६५४ को, जत्रकि यह योजता वृहत्‌ वम्बई राज्य में चालू की 
गईं तो इमका आश्चर्यजनक विकास हुआ । १६५५ में यह योजना ब्रास्प्र प्रदेश के कई 
नगरों, कलकत्ता, हीवडा और सौराप्ट्र के कई श्रौद्योगिक केन्द्रों में चालू कर दी गई। 
तब से इस श्रोजना का और भी कई अ्रौद्योगिक केन्द्रो में थ्रीगणेश हुआ है। फ-स्वरुप 
१६४४८ तक इस योजना के श्रघीत १३ ६ लास श्षमिक्र झ्राश्वस्त थे । जहाँ-जहाँ यह 
योजना लाभू होती है वहाँ दर्त यह है कि सम्बन्धित फैय्टरी बारह मांसी (७० 
श्ा॥॥) चलती हो, झतित द्वारा चालित हो और उसमें कम से कम २० व्यकित काम 
करते हो । इस योजना का लाभ ४००) मासिक तक वेतन वाले श्रमिकों पौर कतरकों 
((थव७) को भिलता है। 

यह योजना बीमारी, प्रमूंति और काम करते वक्त चेए लगने की दक्षा में वीमा- 
शुदा श्रमिक के लिए नकद लाभो और चिक्रित्वा की व्यवस्था करती है । इसके 
ब्रतिरिकत, श्रतिस की मृत्यु हो जाने पर आश्रियों के लिए पैन्शनों के रुप में लामों की व्यवस्था 
करती है। तदतुमार, बीमाझुदा श्षमिक्रों वी नि.शुर्क चित्रित्सा के लिए चितिलानगृह 
खोले जा रहे है । १६५७ में ग्रासाम, विहार, मंमूर, पजाव और राजस्थान में चिक्रित्सा 
का लाभ दीमाझुदा श्रमिको के परिवारों को भी दे दिया गया । 

प्रस्तुत योजना के प्रशासन का कार्य एक ह्वायत्त ,सश्या को सांग गया है, 
जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (एणाए्र09९०३ 80406 775078008 ए०%ण्एशा०ग) 
अहते है । जहाँ तक इसके लिए धन का सम्सन्‍्ब है, वह अश्दात द्वारा जमा होते है 
अर्थान्‌ इसके लिए मालिक और मजदूर दोनो अश्नदान करते हैं, भौर साथ ही केरद्रीय 
तथा राज्य सरवारें थ्रशदान करती हैँं। बमंचारी अपनी तन्गाहों के ब्राधार पर 
अपना श्रशदान करते हैं, किन्तु केवल उन्ही क्षेत्रों मे जहाँ यह योजना प्रचलित की जा 
रही है। नियोनऊ, जद्दाँ प्रयम्ावस्था में योजना लागू वी गई ढुले मजूरी-मुगतान का 
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१३% अशदान करेंग और भझन्य स्थायो के नियोजक साथ साथ १%। केद्वीय सरवार 
प्रथम पाँच वर्षों के विए प्रशासनात्मक व्यय वा $ भाग और राज्य सरकार अपने अपने 
राज्यों में चिकित्सा सुविधा की $ लागत वहन वरगी। 

१६५७-५८ के ग्रत में कमचारिया वा अशदाव ३ ५२ करोड रू० था ग्रौर 
नियोजका का अ्रयदान २८३ करोड रू० था| उसी वप म वीमाणुद्दा व्यक्तियों को 
२१३ करोड रु० लाभो के रूप म दिय गय थे । 

सामाजिक सुरक्षा का एक अन्य महृत्वपूण खण्ड हाव ही म स्पीकत वमचारी 
भविष्य निधि ग्रथिनियम १६५२ है । इसके द्वारा श्रौद्योगिवः श्रमित॒ क॑ भविष्य वे 
विषय में व्यवस्था की गई अर्थात उस समय बे तिए जब वह वृद्धावस्‍्या के कारण 
काय मुवत हो जाता है अ्रयव्रा उसकी असामयिक मृ यु वी दया मे उसके झाश्चितो वे 
निर्वाह के तिए । प्रयमावस्था म यह अधिनियम ६ प्रधान सुसगठित उद्योगो से भविष्य 
निधि के लिए अनिवाय अशदान की व्यवस्था करता है. कप नोहा झौर इस्पात 
सीमेंट इजीनिरयारिंग धागज झौर सिगरेट बे उद्योगा म। यह इन उद्योगा से सम्बन्धित 
उन सब वारखसाना पर लागू होता है जिनमे ५० या भ्रधित श्रमित्न नियोजित हो 
झोर व श्रप्ति7 इसकी सीमा के अ्तगत हाथ जिह्ाने एक वप वी नौतरी पूरी वर 
ली है और जिनवी मूत मजूरी ५०० रु० मासिक से कम है | भाविक और मजदूर 
में से प्रत्यक को मूल मजूरी श्रौर महेंगाई भत्त का ६३ ग्रशदान करना होगा । १६५६ 
में यह श्रधिनियम १८ झतिरिवत उद्योगा मे भो जागू किया गया जिनम दियासवाई 
शवकर चाय और काफी सम्मितित थ और जितम ५० था इगसे अविव 4मिक नियो 
जित थे । साथ ही यह स्धिनियम चार साना झर्थात सोना जोहा चूना और मंगनीज 
सम्बंधी उद्योगा पर भी जाग क्रिया गय । दिसम्बर १६५६ म उक्त अधिनियम के 
संयोधन म सरकार को झ्धिकार मिता है कि वह सावजनिक झर मर-सरवारी क्षप्रो 
में फैडरिया के अवाया झय सस्याप्रो पर भी इस अधिनियम को लागू बर सकती 
है। सितम्यर १६५८ क अन्त तक यह योजना ७१८६ उद्योग सस्थाग्रो पर लागू हो 
चुशी थी भौर २५ लास बमचारी भविष्य निधि में अ्शदान कर रहे थ। भपिष्य विधि 
में १२१ ५ करोड रु० भ्रटादान व रुप में था चुका है । 

१६५३ मे सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एक और अधिनियम पास हुप्ना । यह 
एक प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध सामाजित सुरक्षा वा अस्त था | औद्योगिक विवाद * 
प्रधिनियम (]0005भ74] 7)5फ॒प/०३ /०६) को सपोवित करे इसकी रचना को गई 
भी। इस सपोधत वा अभिप्राय यह है ति छठनी क्िय हुए वसचारी को कुछ मुप्रा 
वज्ञा मित सबे । यदि कोई श्रमिय कस से कम एप वप तक किसी नियोजयः के झ्वीन 
लगातार काम कर चुरा है ठा उसको पिता एवं महाने के नोटिस के या नोटिस वे 
स्थान पर विना एफ भमहाने का वेतन दिय अलग नहा किया जा सक्गा। साथ ही 
उपतो एक मुप्रावज्ञा भी दिया जायया जो एक पूरे वप कासवा के जिए था ६ महीयो 
से झधित वा सया के लिए भी १४५ दि। व बतन की व्यवस्था करता है | यह उपवत्प 
उन फ्पटरिया क वमचारिया पर जायू होता हे जिनम व स उमर ५० श्रमिक बाम वरते 
हा। इसके साथ दवा यह अधिनियम दागान के वमचारिया पर भा जागू द्वातः है । 
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निल्रे--- फिर भी साम्राजिक सुरक्षा की दिश्या में ये कानून केवल सामान्य 
शुरूआते है । श्राशा की जाती हे कि नितट भविष्य में अधिक भगति हो सकेगी । दिन्‍्तु 
यह तो निश्चित ही है कवि इयलेड तथा ग्रमरीका जंसे उन्नत देशो के स्तरों तक पहुँचने 
में तो भ्रभी यथेप्ट समय लगेगा, जहाँ 'जन्म से लेयर मृत्यु-पर्यन्‍्त' सामाजिक सुरक्षा 
के उपबन्ध जिए जा चुके हैं । हमारे द्वेश से सामाजिक सुरक्षा की द्िन्षा में बिसरे- 
वबिखरे से प्रयत्न हो हुए हैं, इसलिए सब प्रयत्नों के रामन्वित फल झवश्य ही ठोस होते ॥ 
फलस्वरूप प्राय कही तो दोहरी कार्यदाद्दी हे और कही अब्यवस्था है । इसलिए, इस 
, समय हमको झावश्यकता यह है फ्ि इन ग्रयत्नों को सगठित किया जाय' झौर सवयो 
एक केन्‍्द्रीप सगठत के अ्रधीत कार्यान्वित क्राप्रा जाब | तब हमबी अधिक भ्रच्छे फत 
और किफायतथारी के दर्सत होगे । मेतव समिति के चेयरमैव श्री वी० के० मेसव ने 
जो झन्तर्राप्ट्रीय श्रम कार्यालय वी भारतीय शाखा के सचानक हैं, वहां है कि देश की 
समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाग्रो को एक केन्द्रीय संगठन के अधीन समठित करना 
आहिमे । मेनन समिति ने दूसरी सिफारिश यह की है कि भविष्य निधि (ा0शं- 
उ८॥६ (७४0) को परिनियग्रत पैन्शन योजना (88प 09% एलाओंणा डल्याश०७०) मैं 
अदल देना' चाहिए । 
श्रौद्योगिक सम्बन्धों विषयक विघात (].९8४/2000 79 २६७०९ए 0[70फ- 
#क्व 746!8४075) --इस श्रेणी मे तीन महत्त्वपूर्ण भ्रधिनियम हैं, ५६२६ का भारती 
अम-सध खधिनियम (इसके लिए श्रम-सघ आन्दोलन सम्बन्ध भ्रइन के उत्तर को 
देखिये ।) , ५६४४६ का औगोधिक निोजन अधिनियम (यह उन सब स्थानों पर लागू 
होता है, जिनमें (०० या श्रघिक ब्यक्ति नियोजित हो, और इसके, श्रनुसार प्रत्येक 
नियौजक वे तिये प्रावश्यक है कि वह उन सब स्थायी झ्राज्ञामों (8००४6 070७») 
की भ्रतिलिवियाँ उपस्थित धरे जो उसने लागू वी हों भ्रोर साथ ही नियोजित 
भजदूरो तथा धमिक-मघ के विपय में जिससे वे सम्बन्धित हो, विहिंत विवरण भी ) 
और ३१६४७ का ओऔदधोगिक विवाद अधिनियम तथा उसका १६४३ का सझोधन | 
” श्रौद्योगिक विवाद (उ॥0फपाशा 4)8७97/०७)--इससे पूर्व कि हम श्रौद्योन्‍ 
पक विवाद सम्बस्धी अधिनियम का वर्णन करें हम भारत में श्रौद्योगिक झगड़ो वी 
ज़ैस्तरता एवं कारणों वा सक्षेत्र मे उल्तेस करेगे। झोद्योगिक झगड़े पूँजीवादी प्रणाली 
के एक भहत्त्वपृर्ण ब्रश हैं। १६१८ तक, इस देश में वहुत थोड़े औद्यागिक झगड़े होते 
थे, डिन्‍्तु युद्ध की समाप्ति के वर्षों मे जीवन-यापन की लागतों मे वृद्धि होने के कारण 
उनवी सस्या में बढ़नी हो गई, क्योकि श्रमिकों दी पयारो में छ्ानुक्रमित्र वृद्धि नही की 
जा रही थी । 
तदतुपार, १६२६ का श्रम स्र्य अधिनियम स्व्रीशार क्रिया गया, जिममें 
अगड़ों का निपटारा वरने के लिए तत्यम्बन्धी वाहरी तन्‍्व की र्थापता का निर्देश 
किया गया था। इस अधिनियम में प्रवान दोप यह था कि उसमें पारस्परित बार्चान 
लाप द्वारा प्रारश्मिक स्तरों मे भगदो का दिप्रटोश वरते के लिए आस्तरिव तन्‍्न की 
रचना वा निर्देश नहीं था। इस दोप का, १६३४ में एक सझोपन द्वारा चुनाय किया 
गया, जिसके अनुत्रार समभौता झ्कसरो वी तियुक्ति का तिदेश किया गया था । वम्बई 
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मे १६३८ का बग्बई औद्योगिक जिदाद अधितियम जिसमे १६३४ के अधिनियम को 
प्रतिस्थापित किया था कही अधिक अग्रगामी था । इसके द्वारा पहले पहल अनिवार्य 
समभौतो के मिद्धात को प्रचलित किया गया था । इसमें न वेवल निशयिकों सम 
भौता कराने वालो श्रादि का निर्देश था प्रत्युत औद्योशिक न्यायालय के रूप म एक 
स्थायी तन्‍्त्र की रचना की भी ब्यवस्था वी गई थो। इस उपवाध से भारत मे श्रम 
सम्बन्धी भ्यायाधिकरण वा उदय हुआ । जो भी हो आन्‍्तरिक तन्‍्त्र की अपक्षा बाहरी 
तन्त्र पर ही अधिक भरोसा पिया गया । 

द्वितोय विदव युद्ध की तत्काल समाप्ति के बाद के वर्षों मं औद्योगिव ग्रशाति 
ने धोर रूप धारण कर लिया। १६५० म स्वतन्त भारत म वम्बई की वस्त्र मिला में 
सर्वाधिव गम्भीर हडताल हुई थी। यह लगभग दो मास रही। इस हडताल में 
शय १२८ लाख श्रमिक दिनो वा नाझ हुआ । 

प्रगले त्वीन वर्षो म स्थिति म कुछ सुधार रहा । इन वर्षों मं प्राय ३४ लाख 
से लेकर ३८ लाख श्रमिक दित तक हडताला के कारण नष्ट हुए। विन्तु १६५० के 

_ बाद से पुन विवाद बढ़ रहे हं श्रत १६५६ १६५७ और १६५८ म लगभग ६५ लाख 
प्रौर ७० लाख श्रमिक दिनो वे बीच व्यथ नष्ट हुए हैं । 

१६४८ और १६४६ म अपेक्षाकृत शाति का कारण दिसम्बर १६४७ म सर्वे 
सम्मत औद्योगक सन्चि था। यह झ्ौद्योगिक सन्धि सरकार उद्योगपतियों तथा श्रम के 
प्रतिनिधिया म॑ ज़िदली कॉ-ट्रैन्स वे. फलस्वरूप हुई थी । एक केन्द्रोय पराम्शदाजी श्रम 
समिति का भी निर्माण किया गया जिसमें सरकार, नियोजकों तथा श्रमिको ने प्रति- 
निधि सम्मिलित थे । इसका मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध और श्रम वे बीच बेहतर सम्बन्धों को 
उन्नत तथा उत्पादन मे चतुदिक्‌ घृद्धि करना था। 

भव हम औद्योगिक सम्बन्धा के विषय म हाल ही के विधान की चर्चा करेंगे। 
१६४७ में औद्योगिक दिवाद अधिनियम पास किया गया था। युद्ध काल मे चालू किया 
गया प्रनिवार्यत मध्यस्थ सिद्धात इसके द्वारा स्थिर रहा। इस अधिनियम के भ्रधीन, 
संघर्पों सम्बन्धी रोक तथा निपटारे बे लिए बाहरी एवं आम्तरिक दोनों तन्‍्त्रो की 
स्थापना बी यई है। इस तम्त्र में निम्त का समावेश है. कारणाना कपमेदियाँ, समझौता 
कराने वाले अफसर, समम्शैतामणडल, जाँच करने के न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय 
तथा न्यायाधिरुरणु । इस प्रकार दो नई सस्याप्ो का झाविर्भाव हुप्रा । कारखाना क्मे- 
टियाँ, (नियोजकों तथा श्रमिकों के समान प्रतिनिधित्व के साथ सयुकत कमेटियाँ, 
जिनका उद्देश्य दोनो के बीच अच्छे सम्बन्धो को उन्नत वरना था), और औद्योगिक 
न्यापालय (जिसके एक या दो सदस्य हागे, छिनकी साधारण योग्यता हाईकोर्ट के जज 
वी नियुक्ति के समान होगी) । इस अधिनियम वे अनुसार सरकार को यह प्रधिकार 
दिया गया है कि वह प्रत्यक ऐसे औद्यागिक सस्थात म बारखाना कमेटियो की स्था- 
पना कराए, जिनमे १०० या भविक श्रमिक नियोजित हो । इन कमेटियो का उद्देश्य 
यह है कि वह दिन प्रति दिन के बाय मे नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच होने वाले 
सघों के कारणो को दूर करें। यदि किसी प्रकार का सध्ष विद्यमान हो या होने को 
सम्भावना हो, तो सरकार उस ऋगडे के निपटारे के लिए उसको समभौतामण्डल को 
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सौंप सकती है या जांच के लिए जाँच अदालत अथवा न्यायपूर्ण निर्णय के तिए न्‍्याया- 
घिकरण को सौंप सकती है । यह तनन्‍त क्सि प्रकार वार्य करता है, इसके लिए ग्रधो- 
लिखित प्रश्न ५ को देखें । 

प्रस्तुत अधिनियम सरकार को क्तिपग्न सेवाओ्नो को सार्वजनिक ठपयोगिताओं की 
सेवाएँ घोषित करने का अधिकार देता है। इसके अ्रतिरिक्त, इस अ्रधिनियम के झ्रधीन 
सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में तिसी प्रकार की हडताल या तालेब्दी कानून विरद 
होगी बशत कि वह हडताल करते या तालाबन्दी की घोषणा वरने से पूर्व ६ सप्ताह 
के झन्दर-अन्दर नियोजिंतो य्रा नियोजको को हदताल या तालावन्दी का नोटिस 
दिये विना जारी वी जाती है या घोषित की जाती है । समझौता या न्यायालय 
सम्बन्धी कारंवाई के विचाराधीन-काल में यदि उज्रिसी प्रकार वी हडताल जारी की 
जाती है, तो वह भी कानून-विरद्ध होगी । 

जो भी हो, सरकार इस श्रविनियम की क्रियाशीलता से संतुप्ट नहीं है। इसके 
अतिरिक्त, सरकार का झराशय सपूर्ण देश के लिए समान भाव से एक बानूव को लागू 
करना है । फलते , उमने १६५० में एफ व्यापक ग्रौद्योगिक सम्बन्धो विपयक्र विधेयक 
तैयार किया | इस बिवेयक का थ्रमिको तथा नियोजत्रों दोनो वी प्रोर से तीव्र विरोध 
हुआ्ला । श्रमिकों ने विशेषत अनिवार्प मध्यस्यता के सिद्धात का विरोध क्रिया, जिसे वे 
हडताल के लिए ब्रयने श्रधिकार के विरुद्ध कदम मॉनते हैं। वे इसे काला जिवेवक कह- 
कर बदनाम करते हैँ । नियोजक उद्योगो के राज्य नियत्रण से सम्बन्धित उपबन्ध के 
विपप्र से विद्येप रूप से विरोब करते ये । 

जो भी हो, यह विधेयक अन्तरिम पातियामैट के भग होने के साथ समाप्त 
हो गया | किस्तु १६४२ में श्री वी० वी० गिरि भारत सरकार के श्रम मन्त्री हुए । वे 
प्रख्यात श्रम नेता हैं ) उन्होने श्रम-सम्बन्धी विधात या वाघ्य मश्यस्वता के स्थान पर 
पारस्परिक वातचीत झौर सामूहिक या श्रम संघीय नियोजन बर्तों के झ्लापार पर देश 
में औद्योगिक 'दान्ति स्वॉषित करने का प्रयत्त क्रिया । इस दृध्टिकोश को गिरि दृष्टि 
कोण या नाम दिया गया । गिरि महोदय का गौ द्यागिक श्वाति का दृष्टिकोण ऐच्छिक 
समभौता और ऐच्टिक मध्यस्थता पर आवारित है, और वह सरकारी हस्तक्षेत युक्त 
मध्यस्थता के स्थात पर श्रम सघीय विच्ार-विनिमय को ऊरर से लादी हुई मंघ्य- 
स्थता वी अपेक्षा वही ग्धिक अच्छा समभते हैं । इसलिये उन्होने सभी पश्नो के साय 
पर्याप्त विचार-विनिमर्य करने के बाद इन्ही आधारो पर एक विधेयक तैयार कदाया । 
बिन्तु स्षितम्वर १६५४ में गिरि सहोदय ने अपने पद से त्याग-पत दे दिया। तब से 
सरवार नया विधान बनादे के स्थान पर १६४७ वे अविनियम को ही सप्मोधित करके 
उसी से काम चला रही है। 

१८६५७ के श्रौदाएिफक फिकाद आखिफिपण कए ३३३ मे यहल्कए् कसोदणा 
हुआ। डक सशोधद के निम्न उपवस्य ध्यान देते योग्य हैं--- (क) अधिनिर्ण पत्र 
(80]30900000) की कार्यवाही को सरल बनाना, (से) थम अपी वीय न्‍्यायाविफरण 
की रुमाप्ठ | इस संशोधन के झनुवार जिवाइग्रस्त दोनो पश्नो को अधिकार है कि दे 
पचनिर्णय सम्बन्धी समभोते पर हस्ताक्षर कर ले और वियाद को प्रच या सब्यस्य के 
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निर्भव के लिये सौप दें ।+स्पायाधिक रण को हटा दिया गया है वंयोकि वह मुकहमे- 
बाज्ों को प्रोत्माहन देता था। न्‍्यायाधिकरण के सात्मे की माँग श्रम को रियायते 
थी। इस न्यायांधित्ररण के बजाय सशोधन म तीन प्रकार के प्रारम्भिक न्‍्यायाधि- 
करणों वी स्थापना का उपबन्ध है। श्रम न्‍्यायालय, भ्ौद्यागिक न्‍्यायाधिकरण प्र 
राष्ट्रीय व्यावाधिव रण। श्रम न्यायालय वा काम यह होगा कि यह रिसी नियोजक के 
आ्रादेश के प्रोचित्य या अतौचित्य का ग्राधनिर्णय करेगा, झौद्यागिक न्‍्यायाधिकरण 
वेतन गौर काम के घटो झादि के बारे में विर्णप देगा और राष्ट्रीय त्यायापिकरणों मैं 
"राष्ट्रीय महत्त्व के प्रइन आयेंगे । इसमे एक से अधिक राज्यो सम्बन्धी विवाद पहुँचेगे । 
सशोधित अधिनियम मे उपर्युक्त तीन न्‍्यायाधिकरणा मे काम करने वाले न्यायाघीशो 
की योग्यताओं मो भी निर्धारित कर दिया गया है। यह भी उपबन्ध किया गया है कि 
कोई नियोजक निश्चित दर्तों मे तव तक कोई हेर फेर नही करेगा जब तक कि श्रमिकों 
को तदरथ २१ दिन का नोटिस न दिया जायगा। यह भी उपबन्ध है कि यदि बाई कर्म चारी 
विवाद से असम्बद्ध दोप या गलती पर किसी विवाद के निर्णय के दिनो में सजा पाता है या 
नौकरी से अलह॒दा किया जाता है, तो ऐसा ठीक माना जायगा, किन्तु झाशा यह व्यक्त 
की गई है कि नियोजक अपने इस अधिकार का सूक-बूक के साथ उपयोग करेंगे। 
जुलाई १६४७ मे भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था। उक्त सम्मेलन स्वीकार 
किया गया था जिल्हे विवादों के मध्य में दोनों पक्ष प्र्थात्‌ तियोजक और श्षमिक 
गानेंगे। इन सिद्धाती में निम्नलिखित विशेष उलेख्य हें-- (क) विना नोटिस के न 
तो हडताल होगी न तालाबन्दी, (ख) किसी प्रौद्योगिक विवाद के सम्खत्थ म कोई 
इक्तरफा कारवाही नहीं की जायगी, (ग) काम मे भौर उत्पादन में झ्िथिलता नहीं 
गाने दी जागगी, (घ) विवादों का निर्णय करने के लिए मौजूदा तम्त्र का ही सहारा 
लिया जायगा, (ड) निर्णयो और समभौतो को शीघ्र कार्यान्वित कराया जायगा, 
(च) हिंसा, घमकी झौर प्रभित्रास का सहारा नही लिया जायगा। साथ ही जहाँ-जहाँ 
श्रमिक समितियाँ नही हैं वहाँ उतकी शीघ्र स्थापना, और वही श्रमिकों में अनुशासन 
वायम रसने का काम करेगी। कु 
परन्तु इन उपवन्धो कापालन किस प्रकार किया जाता है, इस पर बहुत कुछ 
निर्भर करेगा | यह आववयक है कि कीमतो की ऊँचा उठने से रोका जाय और उनको 
चित स्तर पर ठहराया जाय, अन्यथा वेतन-वृद्धि की माँग बहुत तीत्र होगी, और 
फिर यदि वह माँग पूरी न की गई तो औद्योगिक शाति खटाई में पड जाथगी । देश 
में प्रौद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए यह निन्‍्तात आवश्यक है कि नियोजक और 
श्रमिक वर्ग दोनो अपने आएको उद्योगों के सामीदार और सरक्षक समझे । 
प्रहच ४--भारत में प्रौद्योगिक सघर्पों की रोक श्रोर निपटारे के लिए 
"विद्यमान तन्त्र का सक्षिप्त वर्णन कीजिये। आप रन सशोधनों के सुभाव देंगे ? 
४... एृबम्बई १६४२५ मद्रास ऑनिर्स १६५०७ कलफत्ता १६४६) 
4--ऐतंलीए पेरह८००० पि <डांडागटट गम्रशेंपंतएतए णि शी8 फासएएा- 
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पिछले अनुच्छेद में १६४७ के प्रीद्योगिक विवाद फ़धिनियप को देखियें। यह 
अधिनियम औद्योगिक सघ्पों के निरोध और निपटारे के लिए समुचित तत्त्र की स्वापया 
करता है । इसके अतिरिक्त, यहाँ श्रमिक सघ भी हैं, जो सामूहिक बातचीत के द्वारा 
श्रम और प्रबन्ध के सतभेदो को दूर करने वी चेष्टा करते हैं । १६४७ के प्रधिनियम 
के श्रधीन समभौता तन्‍्तर कारसाना क्मैटियो से आरम्भ होता है। यदि वहू पार- 
स्परिक समभोता कराने में प्रसफल होठा है, तो समभौता भ्रफसर दोनों दलो में समान 
समभौता कराने की चेप्ठा करता है, यदि उसकी चेष्टाएँ असफ्ल रहती हैं, सरकार 
उस मामले को समभौता मण्डल या किसी ओद्योगिक न्‍्यायाधि+रख को सौंप सकती 
है! यदि प्रूर्व-कथित भी समझौता नहीं करा पाता, तों सरकार ६ मास के भन्दर- 
अ्रन्दर सधर्प से सम्बन्धित आवश्यक तथ्यो का सग्रहू करने के लिए इस मामले को 
जांच के न्यायालय मे भेज सबंती है श्रौर उसके वाद उस प्रइन को न्यायएूर्ण निर्णय के 
लिए झौद्योगिक न्यायाधिकररा को सौंपा जाता है। न्यययाधिकररा वा निर्णय दोनों 
« दलों के लिए मान्य है। जो भी हो, सरकार को ३० दिन के भीतर उसे ग्रस्वीकार 
करने या उसमे सुधार करते का झधिकाद है। यहाँ इस वात वा जिक्र बर देना ठीक 
होगा कवि भारत सरकार ने अगस्त १६५४ में जिस बैक त्यायाधिवरण के निर्णय का 
कप-भेद करते में श्रपती ध्क्ति का उपयोग किया उत्ती कारण से श्री वी० बी० गिरि 
ने कैस्द्रीय श्रम मन्‍्त्री के पद से इस्तीफा दिया था। किन्तु १६५६ के एक सशोधन 
के द्वारा उक्त ग्रधिनियम ने न्‍्यायाधिकरण को हटा दिया है वयोकि उससे मुक्दमेबाजी 
को प्रोत्साहह मिलता था। उसके स्थान पर त्वीन प्रसार के प्रारम्भिक न्‍्यायाधिकरणों 
» की स्थापना वी गई है। (ऊपर प्रैश्गन तीन के उत्तर वो देखिये) यह शुभ सुवार है ' 
है सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं वे भ्रवस्था में कुछ भ्रन्तर रखा गया है 
जबकि उनकी अवस्था में, सरकार के लिए यह अनियाय॑ है, कि वह उयमे होने थाहे 
किन्‍्ही संघर्षो को समभौते के लिए सम्बन्धित ग्रभिकरण को सौंपे, हिन्तू अन्य श्रव- 
स्पाश्रो मे यह सरकार वी निजी इच्छा है कि वह सर्प को समभौते के लिए भेजे 
अ्रथवा सीधे श्रौद्योगिक स्यूमाघिव रण के हवाले करे । (सार्वजनिय उपदोगिताग्रो से 
सम्बन्धित अधिक उपवन्धी वे लिए ऊपर के ग्रनुच्छेद में सम्बन्धित ध्रश पडिये ।) 
इस प्रवार, विद्यमान झ्रौद्योगिक विवाद निरोधक ठन्त्र ग्राग्तरिक गौर बाहरी 
दोनों ही है। इसके श्रतिरिक्‍त, वह स्वेच्छापू्वत समभौता तथा मब्यस्थतां, प्रनिवार्य 
समभौता श्र न्‍्यायपूर्ण निर्णय वे लिए भी उपवन्ध छस्ता है। 
जो भी हो, प्रस्तुत अधिनियम के अधीन वर्तमान प्रण्णाली दी बहुत आलोचना 
हुईं । प्रथमत , सम्पूर्ण देश मे विधान रामान नही है । दितीयत , और इससे भी 
अधिव गम्भीर श्रापत्ति यह है कि अनिवार्य अजिनिर्णय पर बल दिया गया है। युद्ध 
वाल मे, शौर तन्काल वाद के युद्धोत्तर के कठिनाईपूर्ण वर्षों मं, १६४७ के ग्रधिनियम 
में समाविष्ट अ्रनिवार्य अधिनिर्णय जैसा कठोर मिद्धाल, सम्मदत, अ्रनिवार्ष होगा, 
किन्तु उसे श्रधिक दियो तक ववाए रखना देश को झद्योगिक शान्ति के लिए घस्य- 
धिक हानिपूर्ण होगा । 
उपरान्त, चव तक ऐसा व्यवित उपलब्ध नही होता जिसकी श्रौद्योगिक पृष्ठ- 


श्रोद्योग्कि थम २६३ 


भूमि पर्याप्त हूप मे योग्यतापूर्ण हो उस दल्या मं ग्रभिनिणय भी अवास्तविव हो सकता 
है भर इस प्रकार या तो उद्योग पर अनुचित रूप मे भारी बोक पड़ जायगा अथवा 
श्रम्म के प्रति उचित न्याय नहीं हो सकेगा । 

फलत प्वर्वाषिक महृत्त्पूथ खुकाव निम्नतम स्तर से आरम्भ कर सामूहिक 
दियार पिनिमय पर सम्यूण बल विवत्त करना है। उसवे बाद स्वच्छायरर समभीतत 
तथा मध्यस्थता किन्तु न्यायाविऊस्ण द्वाश तो केवल अत्तिम चार होना चारिए | वस्तुत 
नन्दा के दृष्टिकोण झौर गिरि के दृष्टिकोण का यही सार है। 

जिन व्यवितयों की पर्याप्त औद्योगिक पष्ठभमि हो उनेवी एन विशेषय रासिति 
इननी चाहिए भर वह समझौता तथा न्‍्यायाविद्र रणा मण्डला म वार्प वर । जीवन 
याएत लागत, पगारो, लाभो उत्पादन क्षमता तथा झ्रय सर्म्बा बत झाउ्डा का भी 
सावधादी क साथ ऐसा सग्रह एवं विश्लेपण होता चाहिए कि वे पारस्परिक वार्त्ता 
ल्ापो तथा बाहरी मध्यस्थता के श्राधार बन सक्‌ । 

जो भी हो प्रारम्भिक चरणों म एकाएवं' ऐए छत समभौते पर झाश्रय पर 
सैने का भारी खतरा नहीं उठाता चाहिए । मन्द गति से चतन के झौचित्य का एक 
पक्ष यह है कि देश में व्यापार सघ पूरी तौर पर गठित नहीं है इमलिए यदि न्याय 
विषय (40]40९3007 ) उठा लिया जाए तो इसस श्रम को हानि होगी । 


श्रमिक सघ आन्दोलन 
(7770९ ऐतचाणा १[०९प्रशा) 
प्ररच ५--भारत में श्रमिक सध झादोलत वी वृद्धि का वर्णन कीजिय। 
(दिल्‍ली, १६५३) 
बताइये कि इसके भावी विकाकत वो सुदृढ़ श्राधारों पर क्रिस प्रवार उत्वत 
किया जा सकता है ? 
0 5--.77376 फि९ हा ए श0 ॥779० पएणा 'ैएलाशाए गा 
0. (200॥ 953) 
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प्रस्तुत श्रादोनन वा जन्म (505४ ० ऐ6 ३0फएशाणा।)-न्‍्यद्यवि 
भारत में श्रमिक सधो को आरम्भ करने वे लिए शुरू शुरू म जुेक छुटपुट यत्त विए 
गए थे तथापि १६१८ मे ही श्रमित्॒ सब्र की वास्तवित् शुरूपरात हुई | प्रथम विश्व 
पृद्ध की समाप्ति पर भारत में औद्योगिक श्रमिकों मं भयकर अशातति का सुत्रपात 
एम । पगएस्जूद्धिया के लिए उत्त समय ग्ब्रेक हडताल को गई ? तदजुस्तार अग्रेक 
श्रमिक संधा का निर्माण हुआ, प्रयम मद्रास मे और उपरान्त अन्य औद्योगिक केद्रो 
मै भारम्भिक चरणों म इस प्रार के सघ बेवल हृड्ताब समितिया हो थी और 
चैंसे ही उनकी माँग पूरी हो जाती था उनका लोप हो जाता था 

१६२६ वा अनिक सर अभिनियम--तगभग क्षाचर वर्षों के यत्नो के बाद १६२६ 
में भारतीय श्रमिक संघ अधिनियम स्वीकार किया गया | अब श्रमिवः सधो को वैध 
झैप में संगठित किया जा सकता या | इस अधिनियम के अधीत यद्यपि श्रमिक सघो 


र्ध्४ सुबोध भारतीय धर्वश्ाह्तय 


को रजिस्ट्री कराता ऐच्छिक था, तयापि इसके झ्रधीन रजिस्टई श्रमिक संधो को कि 
दय वहुमूठंय सुविधाएँ प्रदान की गई थी १ 

किन्तु रजिस्टई सो पर कुछ दायिल एवं प्रतिबन्ध भी लगाए गए हैं, पसें, 
प्रवन्य समिति के भ्राघे सदस्य ऐसे होने चाहिएँ, जो सथ के अधीन फैव्टरी या फैक्टरियों 
मेंनियोजित हो । सध के कोर्पों को राजनीतिक उद्देदयों के लिए उपयोग में तही लाना 
होगा, लेखों वा परीक्षित विवरण प्रतिवर्ष देवा होगा | इसके भ्रतिरिकत, नियमों की 
अति एवं प्रबन्ध-समितति के सदस्यों वी सूची भी देनी होगी । उनके रजिस्टरों का मिरी- 
क्षदा भी किया जा सकता है। जिन उईश्यों के लिए उनके कोपो वो खर्च किया जा 
सकता है, वह भी निश्चित कर दिये गए हैं । 

दितीय विश्व-युद्ध ने ऐपी अ्रवस्थाएँ उत्पन्न वी, जिनसे झान्दौलन की श्रमि* 
बुद्धि हुई। वृद्धिपूर्ण जीवन-यापन की लागत के कारण अमिद्द वर्ग ने अपने श्रापरो 
सो में संगठित करने के महत्त्व को ग्रतुमव दिया । शत २० वर्षों में इस आन्दोलन ने 
टर्कैखनोय प्रणति पे प्रस्तुत गतिशीज़ विस्तार निम्त तीन तत्ततो के चाएश मुख्यत 
हुम्रा-- (१) श्र मिको में अपने ग्रापको इस दृष्टि से सगठित करने वी मझान्‌ जाग्रति 
कि वह भ्रपने जीवन-यापन-स्तर को उल्तत कर सकें, (२) संगठित श्रम के क्षेत्र वो 
विस्तार दैने बेः लिए केखीय श्रम-सगठनों के यत्व, (३) सामूहिक श्रादान-प्रदान भौर 
बातचीत को सुविधापूर्ण करने के लिए केख्द्रीय तथा राज्य सरवारों द्वारा स्वीकृत 
वैधानिक उपाय । 

ऐसे शवितिशाली केंद्रीय श्रम-संगंठनों का भी उदय हो रहा है, जिनमे किसी 
शुक से श्रमिक सघ सम्बद्ध होते हैं। ये (सदस्मता क्रम से) इस प्रकार हँ--इडियन 
नेशनल ट्रेंड यूनियन वाँग्रेस (॥#0/87 ४४४०0४/ "५४०९ (०700 00॥855) है जो 
यदपि १६४७ में बनाई गई थी, तथापि वत्तंमात में सबसे बडी प्रतिनिध्षि सश््या बन 
गई है| बैस्लीय सगठनों की छुत्र सदस्यता का लगभग श्राघा भाग इसमे है । इसके 
अतिरिक्त श्रात इठिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (॥ ॥छताब 77806 एगाणा एण ट्रक) 
है जिसमें साम्यवादियों का प्राघान्य है। इसमें समस्त केन्द्रीय श्रम सगठतो की सदस्य 
सरुया वा ह$ भाग सम्मिलित है 4 इनके बाद हिन्द मजदूर सभा प्रौर सम्मिलित श्रमिक 
संघ कांग्रेस (एगञ०७व ॥600 एश/णा 0०787६83) है, जिनमें दीप श्रम संख्या " 
सदस्य है ॥ 

श्रानदोलन की कमियाँ और दोष (सक्थातातछए8 ब्यात रएट८प७ एए. ऐड 
उ97श०९०॥४)--किर भी यह कहना भूल होगी कि हमारे श्रमिर सघ झा-दोलनो ने 
बदियय के तत्सम झ्ान्दोलनों की मफलताओों के समान उन्‍तति कर ली है॥ इसके 
अनेक वारण हैं, दितमें मत्त्वपूर्ण ये हैं-- 

(१५) भारत से झौद्योगिक शरण वी अभी वही भारी सख्या है, जिसे मघों में 
सगठित करना रहता है। इसके विपरीत, उदाहरणार्य, इगजेंड से औद्योगिक श्रमिकों 
बा ६०% श्रेमिक संघो वा सदस्य है। उदाहरण के लिए जापान को ही देफिए, 
जिसकी जतसल्या हम रे पांचवां हिस्सा है, किन्तु वहाँ १६५२ में २७/८४१ श्रमिक 
सघ थे, जिनके सदस्यो वी सख्या ५७ लास से ऊपर थी । 


श्रौध्योगिक श्रम २६५ 


(२) अधभिवाश नेतृत्व उन नेताग्ना वे हाथों म है जो श्रमिक सघो से बाहर 
है। प्रस्तुत ग्रानदोलन वी, कई रूपो म यह बडी भारी दुयलता हे । बाहरी लोगो को 
न तो उनवी समस्याग्रों का वास्तविक ज्ञान होता है और न ही उनय झ्रावश्यक मात्रा 
में सहानुभूति होती है । अधिकाश अवस्थाओ म॑ उतका अपना निजी माग होता है, 
बहुधा वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों के वारण रुचि लेव हैं। श्रमिक सघो म से स्वत 
उतलन्न हुआ नतृत्व ही इस आन्दोलन को वस्ववित्र दाकित प्रदान कर सकता है। 
इगलेंड मे इस धानदो वत की सफलता का एक्मान यही काररा है । 

(३) श्रमिकों की निरक्तुरता और अज्ञान एक अन्य भीपण कमी है । 

(४) मास्तीय औद्योगि श्रम का प्रवासात्मर स्वरूप भी श्रम द्वारा श्रमिक सघो 
मे रुचि लेने के भाग मे बाधक है । 

(५) भाजा, जाति, मत और रीति रिवजों सम्नन्वी शिन्‍्नताए श्रसिक साथा का 
संगठित एवं शक्तिशानी बनान मे उससे भी प्रधिक भीषण कठिनाई है। 

(६) श्रल्प पाएं, दुर्घल शरीए और काम के लग्ब धण्टों दे कारण श्रमिक न 
तो श्रमिक सधो को चन्दा दे सवते हैँ और न ही उतवे पाप समय होता है और भ 
ही उनमर भावना होती है कि वे सघो कू काप्रजलारों स दिलचस्पी ले सके । 

(७) इस भ्रासदो ता के माग मे एक अन्य भीयण बाधा नियोजरों और 
स्वाथियों द्वारा विरोध वी रही है । नियोजको ने श्रमिक सघो के इस रूप को स्वीकार 
रे हा किसिप भनधिकृत, श्रनियनित और झतऊंपूण हडताल रोकने के योग्य 

| हे 

(५) श्रमिक संय्र नेताओं का अ्रतिवादी दृश्टरोश--स्वत श्रमिक सघो के नेता 
भी बहुधा पूंजीवादी प्रझाली वा अन्त करने वे सारो द्वारा प्रपग नियोजको के विरोध 
गो भडफाते रहते हैं । वह विद्यमान प्रशाजी के ढाँचे के प्रतगत सुलह-पूर्ण नोति का 
प्रनुतरण नही करते । 

(६) सर्वाधिक गम्भीर दोष, प्रस्तुत आन्दोलत में आज्तरिक मतमेद की वियय- 
मातता है। ऐसे लोग जिनरे भिन राजनीतिर लक्ष्य होते ह॑ सो मे प्रविष्ट हो 
जाते हैं भौर अपन उद्देश्या के लिए उन्हे घवाने की कोशिश करते हैं । 

(१०) सघा वी फार्यकारिता मे जनताजिक भाउना का मी ऋमाव है। 

(११) लमपूर्ण कार्यरलापं झा अभाव--भारत में बहुत कम ऐसे श्रमिक संघ 
है जो अपने लाभपूर्ण और श्रम-कल्याएकारी बृत्यों बी ओर ध्यान देते हैं॥ झब 
पैक वह गुरूपत अपने लडाकू उत्पो से सर्म्बाधत थे जैसे हडतालों वा सगठन। 
इस कारण श्रमिक सधा के कार्यलापोे ने श्रमिकों को बहुत प्रभावित नहीं रिया । 

इस प्रान्दोलन को शविवज्ञालो बनाने के लिए सुझाव (8085०आञाणाह ई07 
5स्‍लाहफरथायाह (8 ह0ए:०थ॥)--देश वे औद्योगिक जीवन म॑ श्रमिक सघो को 
जो महत्त्वपूर्ण काय बरना है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह श्रावश्यक है कि इस झादो 
लेन को मुदृढ आधारों पर संगठित करना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में निम्न महृत्त्यपूर्ण सुकाव उपस्थित किये जा सउते हैं--(१) 
श्रमिक-वर्ग को शिक्षित किया जाए। (२) इस बात का यत्त करना चाहिए कि स्वत 


रद सुदोध भारतीय श्रयशास्त्र * . 


ओद्योगिक धमिको में से ही इस धान्दोसन के मेसू्व का विकास हो । (३) इस 
भान्दोलत को चलाने के लिए जनतात्रिक मायना का समावैद्य करना चाहिए। (४) 
श्रमिक सो के नेताओं को चाहिए कि वे वर्त्तमात उम्र एव विनाशकारी दृष्टिकोण 
की अपेक्षा अधिक नज्र तथा रचनात्मक: दृष्टिकोश अपनाएँ । (५) वर्त्तमान की 
अपेक्षा भविष्य वे वल्थाएवारी कार्यक्रताधो पर अधिक बल देना चाहिए | (५) 
नियोजरों को भी औद्योगिक शान्ति के हिंद में सामूहिक आदानःप्रदान के लाभो को 
समभना चाहिए | एक बार जब वह श्रमिक सघो के सत्य रूप को अनुभव कर लेंगे, 
तो उनसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोरा अपनाने की झ्राझा की जा सकती है । 
पंचवर्षीय योजनाओं में श्रम भीति श्रौर कार्यक्रम 

गक्रणाा ?7070ए बा0 :08घा्रगा०5 ॥ 6 77ए९-५९४४ ?(क्ा३) 

प्रश्त ७--द्वितोय पंचवर्षीय पोजता के भ्रम-सम्बन्धी कार्यत्रम श्रौर सीति पर 
नोद लिखिए । 

0. 7-9त्ता€ 8 ॥0९ णा हि९ 4,89० एतॉएफए बढ़ते ए7०ड्राश्राागर वि 
00 560णाऐ ९-० वा एम. पु 

समाज के समाजवादी दाँचे के झंगीकर होने से श्रम नीति में वई रूपभेद होते 
जहरी हैँ। समाजवादी सिद्धान्तो ग्रौर समाज की स्थापना दे लिए ग्रौद्योगिक लोकतन्त्र 
का निर्माण होना बढ़ा जरूरी है । योजना भ्रायोग ने धम-सम्बन्धी प्रतिनिधि तालिका 
(?भशण ) की रचना वी, जिससे उचित श्रम नीति बनाई जा सके । द्वितीय यौजता 
वा कार्यक्रम इस तालिया (997०) के परिणामों के ग्राधार पर बना । 

श्रमिकों के हितों वी रक्षा तथा उत्पादन-लद्ष्यों की प्राप्ति के दिए दृढ़ श्रमिक 
सघी का निर्मोण बडा जरूरी हे। श्रमिकों में सधो को श्रात्म-निर्भर रूप से चताने के 
लिए योग्यता पैदा वरने के लिए श्रमिक संघ दर्शन तथा उपायो सम्बन्धी प्रशिक्षण 
देना जछटरी है। संघो को मान्यता देने वेः लिए राज्यों द्वारा तत्मम्बन्धी सचिहित उप- 
बन्ध (8(७५707५ एः0शाअआं005) बताने आवश्यक हैं। सघो की दित्तीय स्थिति में 
सुधार करना चाहिए। श्रमिक सघ के सदस्यों में भ्रवुशासन की भावना उत्पन्न करने 
के लिए नियमित रूप से चन्दा वयूली पर जोर देना चाहिए । 

औद्योगिक वार्यक्रम की प्रू्ि के लिए औद्योगिक श्ञान्ति नितान्त श्रावश्यक है। 
जन, १६५४५ में म्रहमदावाद मिल ग्ोनर्स एसोसिएशन (4|7608७86 3॥]] 005 
455० ०४४०४) तथा टेक्सटाइल लेबर एमोसिएशन (प९४॥॥७ ॥,80077 2ै89008- 
धंणा) के बीच तथा अन्य वम्दई मिल ओनर्स एसोसिएघनो तथा राष्ट्रीय मिल मज- 
दुर सब, वम्बई, तथा एक अन्य ठाटा आपरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०, जमशेदपुर 
तथा उनके श्रमित्रों वे सघ दे थीच हुए समभीते से स्वस्थ वियास होने वा स्पष्ट 
आभास मिलता है । अन्तिम कदर मे, पहली वाट, उत्मादत, आपुन्तितीकरणस तथा 
विस्तार में वृद्धि के लिये श्रमिक के सहवोग को आवश्यक माना गया है। 

»... इसमे रोबक उउायों द्वारा औद्योगिक शार्ति पर बल दिया गया है । विवादों 

से बचने तथा समझौते पर श्रधिक बल द्विवा थया है। यदि विवाद झारम्म ही जाय , 
वो उत्ते परस्णर बात्रीव और झध्यत्व विर्येय द्वाद्य निवटाने का अयास् करते हैं । 


प्रायोगिक श्रम है 
+ छत उहेश् की पू्ति वे लिए केखीय और राज्य सररारो को इसव लिए उचित वन 

वा प्रबन्ध करना पडता है। झौद्योगिकर विवाद श्धितियम मे उचित संशोधन 7रने 
की जरूरत है। पवादों (४एयप्घ३) भौर करारो के लागू करन के विए उपयुक्त तेल 
की जहरत हैं। इसलिए स्थायी साधुकत सवाह॒रार तल बताने पर विचार हो 
रह है। 

मोजना को शफलताएूर्घक लागू बरने के लिए श्मतवा प्रवस्ध में ग्रवताधिक 
मेल वी भरूरत है। इससे (व) उत्पादन वृद्धि को बढावा मिटेगा (सर कैम: 
चारियों मै ब्रपने कम वी ठीक समझ ग्रायगी, तथा (ग) उनको अ्रभिव्यातित वी 
भावता पी पूछ्ति हीगो । इस उद्देश्य की पृत्ति के लिए प्रवन्‍्ध वे प्रतिनिधिया तकनीकी 
कमंद्रारियों तथां श्रमिकों की मिली जुली परिपदे बनाना होगा। 

यह भी जहरी है कि मजूरी सम्बन्धी नीति बताई जाग जितना उद्देश्य वास्‍्त 
दिक वृद्धिाली मजूरी वा हँचा बनाना हो । श्रमिक वे उचित मजुरी अधिकार को 
माता देनी धाहिए । विम्तु साथ हो सीमात इकाइया की तालाबन्दी सम्बन्धी 
विवादास्वद विचारा तथा परिश्यामस्‍्वरूप बेगजगारी वी समस्याप्रो के प्रति नी उपेक्षा 
नही करनी चाहिए । यह बांत सदैव मन मे रखनी चाहिए कि मतरी मं सुधार सिर्फ 
ज्याइन में बढोतरी द्वारा ही हो सकता है। दो बातें वाउनीय ह--(क) ऐसे लिद्धात 
बनाता जिससे मजूरी श्रमिक वर्ग की आकाक्षाओं दे अनुरूप हो तथा (य) ग्रन्तरिण 
अवधि मे मंजूरी सम्बन्धी विवादी वा विवटारा ) एहले के जिए मंजूरी सायबत्वी राजें- 
दशा आवश्यक है तथा दूसरे के लिए प्रिदरीय मजरी मण्डल की जिसम नियोजको 
तथा थरपिरों के समान प्रतिनिधि हो तथा जिसमे एक स्वतस्त प्रध्यस हो तियुवित 
दो बाय । 

सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी प्रविष्य निवि योजवा के विस्तार बी 
हिपारिश की गई है । इसके अन्तर्गत औद्यागिक तथा वाशिज्यिव प्स्थानों के 
१०,००० मजदूर हैं। साथ हो ग्रशदान ६३% से बढाकर ८३% किया गया है। 
दर्मबारी राज्य बीमा ग्ोजना वे भस्तर्गत श्रम्तिका के परिवारा को दवादारू का 
उपवन्ध करने का प्रश्व विचाराधीन है। 

ग्रमिनवीक रण से उत्तन्‍्त समस्या्रो से विवटने कै लिए एक उच्च शक्ति" 
सम्पन्न प्राधिकारी की स्थापना की सिफारिश की गई है! ठेके पर काम बरने वाले 
श्रम की समस्याग्रों वो सुतक्ाने के लिए भी उचित उााँया वी सिफारिश वी गई है। 
स्त्री श्रमिक की सम्रस्थाप्तों की ओर विद्वेय ध्यान दिया गया है । 

दिदीय योजना वे' अन्तर्गत ' थम तथा श्रम बल्पाण/ कार्यक्म में विरास के 
लिए ३० करोड रुपय (१८ करोड़ रुपये केद्धीय सरपार द्वारा तथा १३ करोड रुपय 
राज्य सरफारा द्वारा) वा उपवस्ध रिया गया है । कार्यक्रम मन्‍जिक्षकों के लिए 
विश्चेप प्रशिक्षण बुशल शिश्ििधु बारीगरा के लिए शिक्षा (/फशशाध८७॥9) योगना, 
कारोगरो वे! प्रश्चित्षण रीजगार सेवा सगठन का विस्तार तथा वेस्ीय श्रम-्सस्था का 
विस्तार गादि झ्ामितर हैं । 


श्रष्दाघ २० 

परिवहन 

(उशाबएणा) 

भूमिका--विसी देश के झ्राथिक जीत को सहज उन्नति और शअ्रधिक विवास 

के लिए परिवहन तथा सचार के माधवों की प्रत्यावश्यकता होती है। भारत सरीखे 
देदा में परिवहन झौर सचार के विकसित साथनों का तो और भी ज्यादा महत्त्व है; 
क्योकि यह आज़ार में एक द्रप-महाद्वीप है, इसका बहुत लम्बा-चौडा क्षेत्र है, इसके 
बहुत से अविकमित क्षेत्रों का विवास होना है, और इसको इतनी बड़ी जनसख्या को 
भोजन ओर वस्त्र उपबन्ध कराता है। कृषि, उद्योग, व्यापार अथवा प्रन्य वोई भी 
कार्यकलाप, श्रधिकाशत परिवहन झौर सचार के साधनों के विबास ५२ निर्भर करते 
हैं। इसके सामाजिक और सास्कृतिक लाभो के अतिरिक्त, एक योग्य प्रकार की परि- 
बहन प्रणाली प्रभावी भ्रशासन तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए, अत्यावश्यक है । 

भारत में परिवहन के साधनों को मुूय फिस्में--() रेलें, (२) खड़झें, (५) 
शक्ष-मागी, और (४) हवाई मारे । 

(क) रेल--रेलें ग्रान्तरिक परिवहन की प्रवात साधन हैं १ वस्तुओं छे प्रावा- 
गमन का ८०% तथा यात्रियों के श्रावागमन का ७०९६ बहन करती है। यद्यपि रेल 
मीलो की दृष्टि से भारत एशिया मे सबसे महान्‌ है और विड्व-देशों में (अमरीबा, रूस 
ठथा बनाड़ा अग्रणी है) चतुर्थ है, तयापि देद के महाद्वीपीय झवपर को समद्ष रखते 
हुए हमारे ढुल रेल-मौजल बहुत भ्रपर्याप्त हैं। जबकि भारत मेँ प्रति सौ बर्गमील 
केंत्र के लिए २ ८ मील की रेल है, इंगलैंड झौर जमेनी प्रत्येक में २० मील है, श्रौर 
बेल्जियम से ४० मील है । वलाडा में भारत की प्रति एक लाख बी जनसख्या के लिए 
११ रेल-मीलो के विपरीत ४६५ रेल-मील हैं । _ 

ओऔ्ौ० राव के शब्दी में, हमारी रेलो को एक अन्य ब्रुदि यह है कि उनमे “आत्म 
लिफए्ता का आगाज है” भ्रर्पातू, वह अपने लिए इजनों, सवारी झौर मालगाडियो तथा 
अन्य भ्रधिवाद आवश्यकता की वस्तुओं के लिए बाहरी देशों पर प्राश्नित रही है ! 
सरवार ने पर्चिमी बंगाल के चितरजन नामक स्थान में इजन बनाने का कारखाना 
चालू किया हैं। टाठा कम्पनी ने भी जमशेदपुर में इजन बनाते शुरू वर दिए है। 
माल और सवारीगाडियों के डिब्बे बनाने का कारखाना भी स्वापित किया गया है। 

उद्योग श्रौर कृपि के लिये रेलो की उपयोगिता में वृद्धि करने वाली ग्नुशूल 
रेज-दर नीति बनाई गई है । इससे पूर्व, भारत में रेलें चिरकाल त् (विदेशियों वे हार्थो 
में रही, जिसके फतस्वरप रेल-दरों का निर्मागा ऐसे ढग से किया गया यथा कि वह 
सहायता वो बजाय भारतीय स्वार्थों के तिए घातक थी। किन्तु अब रेल-दरों सम्बन्धी 
स्थिति में सुधार हो गया है $ 


र्ष्५ 
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वैतंमान में रेलो की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्या रेल-प्ररणाली के पुनर्वास, 
प्र्षात्‌ गठ शेपो के नवीकरण और इजनो, मालगाडियो, सवारीगाडियो तथा खुले डिब्बो 
के प्रतिस्थापन की है ! इसके बाद वस्तुओं तथा यात्रिया वे बढ़े हुए आ्लाकार वो ढोने 
के लिए व्यवस्था प्रदान करने की समस्या है । 

हमारी योजनाएँ भौर रेलो का विकास ( श]ा5 छापे ॥ै6 रिक्त ७98) “प्रथम 
पंचवर्षीय योजना मे रेलो के विकास के लिये ४०० वरोड रु० हा उपवन्ध क्या गया 
था। प्रधान उद्देश्य तो युद्ध-पूर्व की कार्य योग्यता के स्तड्रे को पुन जारी बरना था। 
इस ४०० करोड रु० में से 5० करोड़ रु० तो केन्द्रीय सरकार को देना था और शेष 
का प्रबन्ध रेलो को अपने निजी साधनों से करना था। वास्तव म रेलवे ने उपवन्धित 
राशि से ३२ करोड़ रु० अधिक व्यय किय। द्वितीय योजना मे परिवहन और सचार के | 
लिए १,३८५ करोड़ का उपवन्ध किया गया है। ६०० करोड मे से ५००, रेला के लिए 
है। इससे १५% अतिरिवत यात्री परिवहन तथा ३५%, माल ढुलाई पर व्यय होगा । 
कुल व्यय में से रेलवे विभाग अपने राजस्व म्‌ से १५० व रोड रु० वा उपबन्ध करेगा। 
प्रथम योजना में उन झास्तियो (७४०६७) को ठीक करने का प्रयत्न किया गया था जो 
पिछले वर्षों मे दबाव के कारण घिस गई थी । द्वितीय योजना मे पर्याप्त विस्तार का 
लक्ष्य रखा गया है । योजना मे परिवहन के विभिन्‍न अयो में समन्वय करने का उप« 

वन्ध है। प्रथम योजना-वाल मे ४३० मील लम्बी रेले जो युद्ध काल में उखाडी गई , 

फिर से चालू की गई । ३८० मोल लाइन डाली गई । ४६ मील छोटी लाइनों को 
बडी लाइनों (९४४6 83०४७) में परिवर्तित क्या गया । द्वितीय योजना मे १,६०७ 
मोल-रेलो कौ डबल विया जाएगा। २६५ मील मीटर गज को ब्रॉड गज म बदला 
बाएगा | ५२६ मौल रेन-पथ विजली से चलेगा तथा १,२६२ डोजल से । ८४२ मोल 
नई लाइनों का निर्माण होगा, ५,००० मोल पुरानी लाइने बदली जाएँगी । २,२५८ 
इजन तथा १,०७,२४७ माल वे डिब्वे और ११,३६४ सवारी डिब्बे सरीदे जाएँगे । 

प्रश्न र--भाज़त में रेत-निर्माण के मुख्य प्रभावों पर विचार फीजिये भौर 
देताइये कि किस प्रकार इसने देश के सामाजिक और झ्राथिक जोवन में शामूल क्रान्ति 
फर दी है ? 

0 4--956055 ॥#९ फाकरशातब्र शश्लि5 एण॑ उर्जभीफ्॥ज एजाशाएएाीएणा वह 
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हद सम्भवत भाष के इजन का आविष्वार ही एकमात्र महान्‌ अझश था, जिसने 
पेट ज्रिटेन भे श्रौद्योगिक तान्ति को सहज बनाया । भारत एशिया म सर्वप्रथम देख 
था, जिसने इस आविष्कार का उपयोग दिया और इसके आ्राशातीत झौर महत्त्वपूर्ण 
परिखाम भी प्रकट हुए। वस्तुत , देश में रेल-निर्माण ने ही उसकी भर्थ-व्यवस्था को 
वत्तमान रूप और आकार प्रदान किया है। सुविधा के लिए हम अ्रपनी अर्थ व्यवस्था 
के विभिन्‍न अवयवभूत अश्नो के अनुसार प्रभावा का अध्ययन करेगे। 

शुणि--सर्वप्रथम हम कृषि थो देखते हैँ तो पता चलता है ि रेलो ने इसके 
मौलिक स्वरूप को हो ददल दिया है। जबकि, पहले कृषि को केवल जीवन निर्वाह के 


० सुबोधे से 
३७० सुवोध भारतोय भ्र्यज्ञास्त्र 


लिए ही ऊिय्या जाता था, अब रेलो ने इसे व्यापारिक रूप प्रदान कर दिया है । ग्रा्मों 
को मड़ियो तथा बन्दरगाह-स्थित नगरो के साय जोडने के द्वारा रेलों ने किसान के लिये 
यह सम्भव वना दिया कि वह न केवल अपने निजी उपभोग के लिए ही उत्पन्न करे, 
प्रत्युत वाजार के लिए भी उत्पादत करे। इस प्रकार चगदी वाली फमलें विस्तृत रूप 
से उगाई जाने लगी। 

उद्योश--उद्योगो को देखते हुए हमें मालूम होता है कि रेलो ने कोयला थ्रौर 
कच्चे पदार्थों को औद्योगिक केन्द्रों में पहुँचाने के लिए और उपरान्त निर्मित वस्थुनी 
को देश के सव भागों में वित्तरण के लिए सहज और सस्ता प्ररिवहत प्रदान करके उनके 
विकास में ठोस अज्ञदात क्या है । श्रम को गतिशील करने को सुविधा प्रदान करके 
रेलो ने उद्योगो को और भी प्रधिक सहायता की है । 

ब्यापार--रेलो ने देश के आन्तरिक झ्ौर विदेश व्यापार वो व्यापक रूप में 
विस्तार प्रदान विया है ! सारे देद् में बहुत बडी सह्या में बाजारों का विकास हो गया 
है। झ्रान्तरिक भाग से कच्चे पदार्थों बो संग्रह करके बन्द रगाहों तक पहुँचाने वी सुविधा - 
से निर्मातो को प्रोत्साहन मिला है। इसी प्रकार, आयातें कई गुना वढ गई है । 

“६मिचु-- रेलो को जिन अनेक सफलताओ का श्रेष है, उसमे एक दुर्शिक्षो के दिवा- 
रण के विषय में भी है | दुभिक्षो के कारण जो आतक हुप्रा करता या, वह नष्ट हो 
गया है, क्योकि रेलें प्राधिवय के क्षेत्रों से कमी याले क्षेत्रो को क्षीघ्त ही वस्तुएँ पहुँचा 
सकती हैं। दु्भिक्ष ग्व 'साथ विपयक दुर्भिक्ष” नहीं रह गए, भव तो वह केवल “द्रव्य 
विपयक दुर्भिक्ष" हो गए है । 

रेलो के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव मी कम महत्त्वपूर्ण नही हैं । देश 

, के भिल्‍मे भागो को मिला देने, परोर इस प्रकार लोगो में पारस्परिक ग्ादान-प्रदात की 

सुविधा के काररा, रेलो ने राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा वी है। हमारे विश्याल देश 
बात भ्रभावपूर्ण प्रशासन भी सम्भद हो गया है | 

देश में सामाजिक ज्रान्ति उत्तन्न करने मे रेलो का महान्‌ अ्रश्ध रहा है। वह 

ग्रामों में नवीन सम्यता को विकसित करने तथा मनुष्यों के हृदयों वो उद्यार बनाने की 

साधन हुई है । वह जाति-बन्धल की कशिएदा एड संणुक्त-परियाए प्रणालियों को भग करेने में 

सहायक हुई हैं । 

/ विपरीत प्रमाब--जो भी हो, झ्रव तक हमने चित्र के केवल एक पहलू का ही 
उल्लेख किया है। हम रेल-विकास के घातक भावों की उपेक्षा नही कर सकते १ रेली 
के उदय से पूर्व हमारे यहाँ अत्यधिक समृद्ध देशी उद्योग थे। बिन्तु रेलो के कारण 
भारतीय बाजारों में मशैन-निभित सस्ती विदेशी वस्तुओं वी वाढ-सी भा गई झौर इस 
प्रकार हमारे समृद्ध धरेलू उद्योगों पर घातक प्रहार हुआ । 

हमारे देशी उद्योगों पर इस हानिपूर्ण प्रभाव के अतिरिक्त, हमारी ग्राम श्रूं- 
व्यवस्था भी अत्यधिक गड़बडा गई। इन उद्योगों से विस्थापित लोग पुत. भूमि वी 
प्रोरचले गए और इस कारण औसत जोतें अधिवाधिक छोटी हो गई । भूमि पर जन 
इख्या के भारी दवाद ने कृषि वी उत्पादन-क्षमता वो अत्यधिक कम कर दिया है । 

कच्चे पदायों के निर्यात के प्रोत्साहन दारा रेलो ने देश के साधनों डो बाहर 
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मेजने म सहायता वी है | इस प्रयार झ्रायात और निर्यात सम्बंधी विंदगी व्यापार 
जिस रेला ने प्रात्साहित किया देर वे हिता के पिए घातक सिद्ध हुमा । 

चूकि रेलो का निर्माण विदेशी पूजी स हुआ था इसलिए व प्िदेशी पता से 
होने वाली भ्रनेक बुराइयो वे लिए उत्तरदायी थी। 

इसम तो सदेह 7ही कि रेला के विवास के कारण जाहि परदापात और संयुक्त 
परिवार प्रथा के वघन ढील हो गए कितु इसक विपरीत फ्चायत प्रथा नष्ट हो गई 
और फ़स्वरूप मुर्दमेबाजी म वृद्धि हो गई ! 

प्रनेक स्थाता पर रल जाइना का ऐस ढंग हे निर्माग् क्रिया गया कि उनस 
प्राकृतिक जलन निप्कासन मांग रफ' गये । इसके घारण प्रभावित क्षतं म जन सिसत 
हा गया और मलरिया फैन गया । 

जो भी हो यह भली प्रयार मातूम हो जाता है कि टेश मे रेल निर्माण के 
फंतस्वरूप जो बुराइयाँ हुई उनसे सहूज ही वचा जा सकता था बहात कि इस विषय मे 
पर्याप्त सातधाती बरती जाता और समुचित नीति ग्रहण सी जानी । दूसर रब्दो म ये 
विपरीत प्रभाव रेत विकार म्‌ स्वाभाविक नही हांते । इसके विपरीत इसके लाभ स्पष्ट 
व स्वाभाविक हूं भौर वह सहन रिए झवाभा को क्षीण बर देते ह। वस्तुत रेवौ 
के विवास से देश वे आ्रायिर और साम्राजिक झावा स का ति उपन हो गई है । 

औरत ३--रेच वित्त व्यवस्था या ग्रायव्ययय के विषय म टिप्पणी लिखिए । 
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हमे प्रपना रेलो की वित्त व्यवस्था या श्रायव्ययव का अध्ययन वरत हुए यह 
बातें देखता हू--प्रथमत रेजवे की समृद्धि म उतार चढाव और द्वितीयत रेव 
भरायव्ययक्र का भारत सरकार ने सामाय झायव्ययव के साथ सम्यध । 

१८५८ से १८९८ तक भारत मे रेतो से घाटा होता रहा । इस काल म कल 
पाटा ५८ करोड़ रु० वा हुआ था। 

१८६८ के बाद सन्‌ १६०८ प्लौर ६६२१ के दो वर्षो को छोडकर रेलें १६३० 
तक लाभा वा उपाजन करती रही । 

रेल ग्रायव्ययक का श्रलगाव, १६२४ २४ (एल्बम 0 गाक्मात्त 2७ 
&0097०6 024 25)--एवंवथ कमेटी की सिफारिशा पर १६२४ २४ से रेल प्राय 
ब्ययक को स्ामाय झ्ायव्ययक से जटा कर दिया गया श्रौर तब से लेबर रेलवे 
प्राय व्ययक सामाय आयब्ययक से जुदा त॑यार ओर पेडा किया जाने लगा। रेव अब 
सामाय ध्रायव्ययक वे सक्‍टा पर निभर नहीं रह गई थी और न ही अब सामाय 
भाएव्ययक रेलो के हानि-लाभो द्वारा विचलित हो पाता था । 

सामाय आयन्ययक मौर रेजन्आापव्ययक का राम्वध अब १६२४ वे झअलगाव 
समभीते द्वारा शाप्तित होता था । इसके अनुसार रेतो को व्यापारिक आधारो पर 
विनियोजित पूजी पर १९६, वायिक अरादान वरना हांता था और साथ ही ३ करोड 
० क लाभ भाविक्या का छोटा सा आग देना होता था । सामरिक महत्त्व की रेतवे 
जाइना की हानिया को सामाय बजट के नाम लिखा जाता था। एक मुल्य दास कोष 
तथा रेलदे अ्रधिसत्षए कोष की भी स्थापना की गई थी । 
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अलछणाव परुूषश की ज़ियाशीज्वा--१६२६-३० तक इस रीति के ग्राधार पर 
अल्ली प्रकार कार्य सम्पत्त हुम्मा। १६२६-३० तक रेवो को लाभाविक्ा हुए और फल- 
स्वस्प, वह सामान्य राजस्व में नियत झदगदान करती रह सती ! 

बिन्तु १६३०-३१ से लेकर १६३५-३६ तक, किसी प्रतार के लासो वी तो 
चर्चा ही छोटिये, वह ब्याज दायित्व को पूर्य करने के लिए पर्याप्त श्रायों का मी उपा- 
जत ले कर मी । इस हाति के लिए १६३० के आस-पास की मन्‍्दी और रेलन्‍्सडक 
प्रतिस्पर्डा उत्तरदायी थी । 

पुनम्ध्धान--प्रन्तत १६३६-३७ में, रेलो ने एक बार पुनः शामो वा उपाजेन 
आरम्भ किया इन लाभो को पहले तो उत ऋणो के बदले भुगतान करना था शो मूल्य- 
हस को में से प्राप्त किए सणएु थे और इसके चाद यदि छुछ बच जाता, जौ केवल 
उसे ही सामान्य रामस्त्रो के लिए दिया जा सकता था। जो भी हो, सरकार पहले ग्रयने 
अशदान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। तदनुमार, १६४८ तक के लिए मूल्य- 
हूवास कोप के लिए मुगतानों को रीत्यागत उपदन्धों के आधार पर स्थगित कर दिया 
गया। इसके फलस्वरूप, केन्द्रीय सरकार और साय-ही-्साव मूल्य-हाँग कोप के बकाया 
अद्ददाव १६४८ मे पूर्णतवा चुरा दिये गए 

युद्ध-काल के वर्तें में रे आयवब्ययक--ठितीय विश्य-युद्ध के छिडते से रेलो ने 
अभूतपूर्व समृद्धि का अनुनव किया । आवागमन में वृद्धि हो गई और क्डक तथा जल- 
पोल सम्बन्धी यातायात की प्रतियोगिता का लोप हो गया । फलस्वरूप, रेलों के 
उपार्जनों में सीमा से श्रधिक उत्तति हो गई। 

युद्ध और स्वतस्त्रता प्राप्ति के बाद रेलवे प्रापब्ययक (२७ [ए७) के॥का068 
अं0९6 तह एव धायते [7946ए०४7८॥००)--युद्ध के बाद रेल ग्र्थ-व्यवस्था शुद्ध कठिन 
हो गई। इसका अति श्रिधिष्ट कारण यह था कि विभाजन के कारण बडी भारी 
असुविधा हो गई थी ॥ किन्तु ीक्ष ही रेतो की शाम के दिपय में सुधार दिखाई देने 
लगा । 

अब रेलों से आय भी निरन्तर बढ़ रही है और रेवो पर व्यय में भी निरस्तर 
वृद्धि ही रही हैं| परन्तु रेलो की शुद्ध च्ायथ में घटनबढ होती रहती है। रेको को 
आय में वृद्धि से मह पत्ता चलता हैं कि योजनाओं वी व्िसान्विति के फरस्वरूप 
देश की आध्िक गतिविधियों में विस्तार हुआ है । और चूंकि योजनानुवार रेठो के 
विकास और उंनती समृद्धि पर स्व्य रेलों को अपने साधत-ल्लोतों से धव जुद्बा 
है इसलिए रैलो ने सवारी माया और माद पर मी भाडे पर वृद्धि कर दी है। 

जहाँ तक रैलो का अशद्दान सामान्य राजस्प पी और होता है, उस सम्बन्ध में 
जया सममभौता ह्ना है। 

नदीन रेलवे दिछ्तीय सममोता (० एकओफ8ए (00शए०७७०० 7949)-- 
दिसम्बर १६४६ में सह नई रीति ग्रह्थ की गई | वह प्रवम वार, १६५०-५६ के 
आयब्ययक पर लागू की गई, और पांव वर्ष तक प्रचतित रहनों थी । 

इसके मुख्य उपयन्ध ये हें-- 

(3) रेवके के आायव्ययक् और सामास्य ब्रापव्यवत को अलगन्यूलग बचे रहता 
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था और सामान्य झावज्यय को रेवो मे घिनियोजित पूँती पर प्रलिदतत ड%, निभा 


काम दिया जाना था । 
(४) ग्र्य हाम कोप के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम १५ दराड र० झ्मदान उरना 


होगा। 
(ए) रेल विकास कोप निम्न उद्देश्या के विए आयाजित वरया हांगा। 
मात्रियों वी सुविधा तथा श्रमन्‍्वल्याग के जिए श्र ऐयपी योजनाशा या वित्त- 
व्यवस्था दरनी होगी जो आवश्यक तो होगी क्वितु पथ्रमायस्था में हास प्रालदाब 
) होगा । यिद्यमान उन्नति कोप इस नए कांप मे सिता दिया यायगा जिन्‍त इसमे 

गृ जाइम रपी गई है कि ३ बरोड र० प्रतिदर्ष यातियो 4 युव्रिवाव्रा पर यच करना 
होगा । 

(४) पूँणी और झायव के बीच व्यय वे बितररा नियमा का भी संतान 
किया गया था । 

प्रस्तुत सशोधित समभोवा स्पष्टतया पुरामे का ग्रषण्णा उनते दशा का है। 
मह प्रपेद्ाएत सरल है और सामास्प झ्रायब्ययत' वे विए नियत राशि का आश्वासन 
हट बरता हैं। इसके साथ रेलें ग्रपन लामाबिक्या कय सदुपयोग करन से भी स्प्रास्त्र 

॥ 

रैलबे समभोता (१६५४)--मई १६५४ मे रंतब बन्वन्शव समिति की 
स्थापना हुई। इस समिति ने १६५४ के सममौत का रद करन और उसय॑ स्थान पर 
गया ममगौता तैयार करने वे लिए कहा । सरवार ने नया समभीता स्वीतार स्था 
प्रौर १६५५-५६ से क्रियान्वित कर दिया । रेवत् द्वारा सामान्य राजस्त का दो वाल 
लाभाण की दर बही रखी गई है किन्तु नई लाइना व॑ निर्माण के सम्बाध म॑ लाभाग 
वी दर कम पर दी गई है । यह बभ दर नई लाइनें बनने के पाँच वर्षो बाद तक 
रहेगी। प्रति वर्ष रेलवे ह्वाम झ्रास्तिया मे प्रतिरिकत पूँजी जमा करन वे कारण काश 
विधि का वाविक अछ्ददान बढायर ३५ बरोड रपया वर दिया 

हाल ही बे' देलये क' झायब्ययकर पर दृष्टिपात करत रा हम अपनी रेवों को 
वित्तीय स्थिति वा मूल्यातन कर सउते हि 

चर्ष वर्ष 
१९४८-४६ १६५६-६० 
सल्योत्रित आयब्ययक झाम्रब्थययत 
(बरोड र० म) (करोड र० में) 


(१) सतत थातायास आप्ति हा... रेस्‍्डेड अरट0 
(२) सामान्य व्यय... ब्लू. रेजडर 35३9 
(३) मृस्य हास रक्षित कोष को दिया . - डज्० ४५० 
(४) सत्रल व्यय [ (३ ३) +अन्य] ेइ्ड इ्थ६ ४ 
(५) शुद्ध रेववे भाय.. ,.. ६०० ६३० ७२६ 
(६) साम्ाय राजस्वा को दिया गया लाभाग भ्र०० ्ः 


(७) शुद्ध लाभ था आविज्य डक १३० र्ण्र 


र्ज४ सुबोध भारतोय शर्थशाह्त्र हे 


वास्तव में अब भारतीय रेत योजना मे वित्तीय स्थाधित्व के उपायों को प्रपना 
लिया गणण है । 

(ख) सइक परिवहत--मारत ग्रामों का देश है । यह अत्यावश्यक है कि 
ग्रामो को नगरों और मण्डियों के साथ और एक दूसरे के साथ मिलाया जाय । कैवचल 
तभी अधिक उल्तादन हा सप्रेगा और बेहतर बाजार-वित्री होगी | सिन्‍्तु यह खेद की 
बात है फि झ्रभी तक हमारे देश में सडको वी दुल लम्बाई अत्यधिक अपर्थाप्त है । 

डको का तिम्न वर्गीत रग्य किया गया है-- (3) राष्ट्रीय राजमार, ([॥) राज्य 
राजनाई, (॥7) जिला राइफें और (37) ग्राम सड़कें । 

गए्द्रीय गजमार्ग देश के एक छोर से घूसरे छोर तक जाते हूँ, राज्यो बी राज- 
धानियो, बड़े-बड़े नगरों ग्रौर बन्दरगाहों को परस्पर मिलाते हैँ । वह बाहरी देशों को 
मिल्लाते हैं, प्र्थात्‌ पाकिस्तान, वर्मा, नेपात शौर तिब्वत । १ अप्रैल, १६४७ से लेकर 
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण भौर रक्षा के लिए वित्तीय दावित्व वेत्द्रीय सरवार वा 
हो गया है । 

हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों में निम्नलिसित राजमार्ग सम्मिलित हैं :--उत्तरी 
ग्राण्ड ट्रक रोड (दिल्ती से झमृतसर, पराविल्‍्तान की सरहद तक); पूर्वी ग्राण्ड ट्रक 
रोड (दिल्ती--शासरा--कानपुर--नतऊत्ता) , श्रागरा हे वम्पई, दिल्‍ली से बम्वई 

(प्रहमदाबाद होहर), वाजकत्ता से प्म्बई (नागपुर होकर), वम्यई--मंद्रास; 
कलकत्ता-मद्राम रोट और वाराणसी, कुमारी भ्रन्तरीप रोड । 
राज्य राजमार्ग राज्यों के अन्तर्गत व्यापार का सुख्य साधन हैँ। वह जिला 
भुरुय कार्यो वयो और महत्त्वपूर्ण नगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ मिलाने हैं। वह 
राज्य मरबारों के अधियार से है । 
जिल्ला सहफें उत्पादन और मण्डियों के क्षेत्रों वी सहायता करती हैं श्रौर उत्दे 
एक दुसरे के साथ सा राजमार्गों और रेलो के खाथ मिलाती हैं। भ्रधियशित यह रोटी 
की हैं और फतत , बरसात में इने पर मोटरे नहीं चत्र सकती । 
ग्राम रड़ऊ ग्रामो को एय्-दूसरे के साय मिलाती हैं श्रौर निम्टतम जिला 
सड़क, राजमार्ग, रेल या नदी घाट के साथ जोडती हैं । 
तीसरा झौर चौथा वर्ग स्थातीय सस्थाग्ों के दायित्यादीन है । 
भारत में संडक-विशास ग्रभी हाव ही तर उपेक्षित बना रहा है । १६१६ से 
लेकर, सड॒कों की रक्षा तथा निर्माण के लिए प्रात्त ही एक्मान उत्तरदायी थे! 
प्रान्तीय सरकारों तथा जिला बोर्डों के पास कोषों के अभाउ के कारण सटक निर्माण 
की गति बहुत ही कम हुई । १€६५ में सबक विकास कररेदी ने सूचित किया था कि 
सड़क-विकाम का वार राष्ट्रीय महत्त्व का विपय है और प्रान्तीय सरकारें तवा स्वानीय 
संस्वाएँ उसे सन्‍्तोपजनक रूप में पूर्ण नही कर सकती । इस समिति वी सिफारिशों 
पर केन्द्रीय संडझू-विश्लास बोंप की स्वॉपनों वी गई, जिसम से केन्द्र सडप-विव्रास के 
जिए छल: प्रान्नों को अनुदान करता था । 

१६४३ में, भारत सरदार ने नागपुर में चीफ इजीनियरो का सम्मेवन बुवाया। 
इस सम्मेलन ने सटक्-विकास की दसवर्पीय योजना बदाई 4 यह योजना इस समय 





परिवहा रण 


नाणर गोजा कहताती है। इसका लक्ष्य यह था वि विवरशसित क्ैपि सत्र मे कोई भी 
ग्राम मुख्य सड़क से ५ मौव से अधिय दूरी पर नहीं होना चाहिए। इस सम्मेलन 
दी प्िफारिश पर ही केन्द्रीय सरवार ने राष्ट्रीय राजमार्यों या पूण पित्ताब दायित 
गहण पिया था। इस योजना दे झाघीन ३६ माच, १६५७ तक समाप्त होने वाले 
दीन वर्षों मे सडव-विकास पर २७११ करोड़ रुपया खच किया गया। 

बेन्द्र म सरपार ने एक सडक सगठन बी स्थापता की है जो राष्ट्राय राज 
पार्यों का विकास भौर राज्य रारकारा को अनुदान बरने के अतिरिवत सड़व सम्बधी 
गवपणा बरता है सडक राम्बधी भ्रांक्डे सग्रह करता है मशीनों वी थाक म प्राप्ति 
वा प्रवध बरता है भ्यौर विदेशा में सडर इजीनियरा के प्रशिक्षण वा इंतजाम 
शरखता है। 

१६५२ मे एक केन्द्रीय सडक गंवपणाशाला (एलाफ्रण ०५१ ए्बथ्यापा 
0000/0) थी भी दिल्ली म स्थापना वी गई है जिसवा उद्दश्य सडका तथा उनके 
तिर्माए से सम्बंधित तकगीवी समस्याझ्रा वा प्रध्ययन वरया है। 

“परम पंचवर्षीय योजना के वात मे बेन्द्रीय सरवार ने २७ करोड रुपय वी राशि 
वा उपध जिया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर श्र चार करोड़ रुपया राज्या वो 
मिलाने वानी श्रन्य सडक्ो पर खच विया जाएगा राज्या की योजनाडा मे ७३५ 
करोड रपप वा उपयाध जिया गया है । ग्राम सतत) बे निर्माण वो प्रोत्साहन देन बे 
लिए जिनवी वस्तुत बडी भारी आवश्यकता है एक योजना बनाई गई है जिसके अनु> 
सार यदि ग्रामबासी या तो नरद म अथवा श्रमदा7 द्वारा लागत वा एक तिहाई अश- 
दान बरें तो झेप दो तिहाई रारकार देगी (जो बेन्द्र और राज्य सरगारा म बरायर 
बंद राता है) | बेद्वीय सडर गवेपणा कोप म से इस उद्देश्य वे विए एवं बरोड रुपया 
रफ़ा गया। प्रयम्त पंचवर्षीय योजना मे ३ ००० मील लम्बी नई सडयों तथा १६ १७ 
हजार प्रील सम्दी गाव को सड़वा क निर्माण (सामहिंक प्रयास द्वारा) वा झनुमाव 
दिया गया । इस पाच वर्षों मं वेद्रीय सरव विधि वी रवम णोडबर कुल व्यय अनु- 
मानने १५४ करोड़ हुआ । 

ड्वितोय योजना मे वेन्द्रीय प्रौर राज्या वे कोपा को मिलायर प्राय २४६ बराड 
र० आई क विकास पर व्यय फ़िय जायेग । इसके अतिरिवत २५ करोड़ र० बेद्रीय 
सडक निधि से उपनब्ध होगे । बेतद्रीय सरवार ११५० मीज सम्यी नई शउवा वा 
निर्माण बरेरी । इसवे' भ्रतिरिकत यह राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय बरेगी तथा ५०० 
मात सड़कों को मरम्मत वर'एगी । राज्या वी योजनाओं मे १८ हजार मील पक्‍ती 
सइवा क निर्माण की व्यवस्था है जिस पर प्राय १६२ करोड ₹० व्यय होगा। द्वितीय 
योजना मे श्रविव॒र्ित क्षेत्रा म सडवः निमाणं के वायत्रम वो प्राथमिकता दी गई है। 
मोदर लारिया भोर टूक तथा बैलगाडिया सडवाय पर परिवहन के दा रुप हूं। 
च् बैलगाडियाँ-..हमारे ग्रामीण क्षेत्रो म प्राचीन ढग वी बेचगाडिया परिवहन वा 
88 परामाव रूप हू जो भी हो, मोटर परिवहन घोरे धीरे इसफ़ा स्थान ले रहा 
ढ़ 22028 डा पूणतया अन्त बरने मे अभी वहुत समय लगगा। 
मेएर परखिहन--माटरगाडिया सडक यातायात को सर्वोत्तम साथन हैँ। देश ये 


श७३ छुद्दोष भारतीय श्रय्यज्वास्त 


आकार और जनमस्या को दुष्दि में रखते हुए उनकी सख्या अभी बहुत थोडी है । भारव 
में १,३४७ व्यक्तियों वे पीछे एक मोटर गाडी है, जब कि अमरीया में ३ व्यवितयों के 
पीछे एक, इगलैड में १५ के लिए एक, तथा फ्रास में १६ के पीछे एक है । 

मोटरगाडियो की ग्रपयप्तिता के झग्रतिरिक्त मोटर+परिवहन चिरकाल तक प्रम॑- 
गठित बना रहा है। ऐसी दण्या मैं उसने रेलो के साथ भयऊर प्रतियोगिता वी जिसके 
फलस्वरूप रेलो दो डित्तीय हानि हुई। सडक परिवहन के इस असगठित और प्रपर्यात 
प्रवार ने भारत को “ग्समृद्ध रेलें तथा अ्रपर्याप्त सडड्ो वा निहृष्ट रूप” प्रदान किया। 
फलत , १६३६ में भोटर-परिवटन वो नियद्रित एक सूत्रवद्ध करने के लिए मोटरगाड़ी 
24 गदर किया गया। मोटरगाड़ियों के चलाने वो नियत्रित करने के लिए 
392 20048 प्रदेशीय पस्विषन घधिदारियों था सथोजन प्रिया गया 

मोटर परिवहन का राष्ट्रीमकरएण--रेल-स इक प्रतियोगिता से बचने के लिए रेत- 
सडक को सूत्रबद्ध करने की चेप्टा की जा रही है। गत दुछ -र्पों वे मोटर परिवहन के 
राष्ट्रीयकरण की दिद्या में यत्न हो रहे हैं। झ्द्िकाश राज्यों ने सडक परिबहत का 
विभिन्‍्त माताओं में आश्षिक राष्ट्रीयक रण कर दिया है । 

इस ग्राशय से कि सडव परिवहन सेवाओं वो सयोशित झौर नियमित किया 
जाय, साथ ही अन्‍्तर्राज्यीय राजमार्गों को भी नियमाधीत चलाने के उद्देश्य ते हात 
ही मे भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय परिवहन झ्रायोग (]70-804606 पएछाएआ.0|॥ 
(०7णएंड्शंणय) वी स्थापना की है ! राडक परिवहन के राष्ट्रीयकररा के पक्ष में तिम्त 
तर्क दिये गए हैं-- 

१. इससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी | इसका बारख यह है कि उचित रूप से 
प्रशिक्षित कर्मचारी इन्हे चलाएँगे तथा विद्याल स्तर पर चलाने से अन्य किफायतें भी 
होंगी । 

२. राज्य द्वारा सडक परिवहन सेवा चालू होने से सडकों के वित्रास प्रौर 
उन्नति को शोर ध्यान दिया जाना स्वाभाविक है । 

३ यात्रियों को भी उत्तत सुविधाएं मिलते की सम्भावना है, जैसे श्रारमरैह 
सीटें, स्टैंड, लाइन, विश्वामगृट, जलपान गृह, अग्रिम टिकट सुविधा, समय सारणी तथा 
छपी हुई दरें, मरहर-पट्टी बी सुविधा आदि । 

४. मोटर परिवहन बर्मचारियों की दशा मे भी विशेष रूप से मजूरी दर, पदौ- 
न्वति, सेवा सुरक्षा, छुट्टी, ग्रेचुइटी (उपदान) तथा पेंशन [वार्घबय निदृत्ति बेतत) आदि 
में ग्रवश्य सुधार होगा । 

५. सरबार द्वारा सडक परिवहन का काम हाथ में लेने से रेल-सडक परिवत 
में अधिक सहयोग होगा । 

६. सरदार को इससे राजस्व का नया खोत मिलेगा । सरवार वी वितीय 
स्थिति में भी सुधार होगा और झाविक विवराम के लिये धर उपलब्ध होगा । 

लेकिन वास्तविक अनुभव के झाघार पर मे सब झायाएँ पूर्ण नहीं हुई है। बंखेई 
उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में ऐसी सेवाएँ बहुत सफत नही रही हैं । 


< 


परिषहन श्छ्छ 


इसायिए हम इस परिणाम पर पहुँवीे हूँ कि सागर सहक परिवहन के 
राष्ट्रीयरण के बम वो धीरे घीरे झाग वढाय जिसम कायक्षमता वी वृद्धि राज्य के 
इस दायित्व वो भदी प्रशार निभा सके । 

प्रूत 3--नारत में रेल सडक परियहन दे बोच प्रतियोंतिता का स्वरूप क्या 


है ४) अल इन यबोनो फे द्रौब्व-येहर्दर समन्वय के लिए ग्राप बया सुभाव दे सकते हू ? 
३० (एल १६५९ हेदरायाद १६४४) 
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रेल सजक प्रतियोगिता--मोटर परिवहन वी यतिच्नी त उन वे कारएा उसकी 
रेजा के साथ अत्यधिक अस्वस्थ प्रतियोगिता हो गई । रेल सटक प्रतियोगिता बा स्व 
रूप इस बात म निहित है कि मोटर परिवहन सामान विराए की “यून दरा के आधार 
पर रेपो स प्रधिक ग्राय वाते परिवहन को छीन लेता है और उसके फलस्वरूप रेलो 
के लिए भारी वस्तुप्रा का परिवहन रह जाता है जो कमती किराया दर चुत्ाते वादा 
होटा रे। दूसरे शब्दा म मोटर या सडक परिवहन रेला की कमाई को हडप कर जाता 
है। इसके भ्रतिरिक्त यह अत्यविक अ्रयायपूण प्रतियोगिता है क्योकि जहा रेला पर 
भनेक पावदियाँ और विनियमन सागू होते ह॑ं वहा अभी हाच ही त्रक मोटर परिवहन 
ऐसे दिसी प्रनुशासन का पालन नहीं करता था। 

१६३२ म रेल सडक प्रतियोगिता की जाच ब॑ लिए सरकार न फिचलफनैस 
बेटी वी नवियुवित वी थी। इस समिति ने प्रतियोगिता का उमूलन करने के लिए 
मोटर परिवहन के नियमव वे एफ उपाय का सुभाव दिया था। 

१६३७ में वैजवुड रत जाच रामिति ने भी सिफारिश की थी कि मोटर परि 
वहन का समुचित नियत करके मोटर परिवहन की अनुचित प्रतियोगिता से 
रेलो दी रक्षा करती चाहिए। उसने यह भी सिफारिश थी थी कि रेला वो सडक 
परिवहन मे भाग लेना चाहिए। 

त्तदनुमार, १६३६ म मोटर गाडी अधिनियम स्त्रीकार क्या गया। इसम्र सडक 
क्षेत्रो पे विए विसमे प्रत्यक प्रान्त विभाजित किया गया था प्रदशाय परिवहन झधि 
बारी की नियुक्त का निदेशा था। क्षेत्रीय अधिकारियों के काय्र को सूतवद्ध करने के 
लिए भ्रत्मक प्रान्त में एक प्रान्तीय परिवहत अ्रधिवारी नियुक्त किया गया था। ये अ्राधि 
कारी-वर्ग मोटरगाडिया का नियनण करन हैँ। इसलिए मोटरगाडिया केवल स्परीकृति- 
न आ अधीन चल सकती हूं यात्रिया को अधिकतम सरया णो वे ले जा सवतोी हैं, वह 
निश्चित कर दी गई है उहे नियत समया तथा काम करने के घण्टा वा पालन करना 
होगा है और उनम नियोतिता के तिए झर्तें भी गिधारित वर दी गई हैं। सब मोटर- 
गाडिया को तृतीय दव छारा जोखिम उठाने के विए बीसा कराना ग्रनिवार्य वर 
दिया गया हे । इन तिस्रसो वा किसी अवस्था से उल्लघन करन पर जुर्मानों का दण्ड 
तिर्धारित दिया गया है। इस प्रकार माटर परिवहन को रेलो के समान समुचित 
नियमा के अघीन काय बरने योग्य वनाया गया है । डर 


श्ड्८ सुबोध भारतीय अर्थशास्त्र 


रैल-सड़क समस्यय (उस्आ[-2080 (०-०००७४४०७)--मोटर-परिवडद क। 
विनियमन करना हो पर्योष्त नहीं है। राष्ट्रीय हित्र मे, यह अत्यावस्यक है कि देश 
में परिवहन सम्बन्धी सेवाएँ ऐसे ढंग से विकसित होनी चाहिएँ कि सत्र प्रकार की 
बर्बादी एवं सेवाप्रो के दोहरीकरण से बचा जाए। इसलिए एक समुचित नौति भी 
बनाई जाती चाहिए, जिसका उद्देंदय मोटर-परिवहन को ऐसे ढग से विकसित करना 
हो कि रेलो के साथ प्रतियोगिता बरने के बजाय यहू उनके लिए पूरक सिद्ध हो। 
दूसरे दब्दों मे, सडक-सेत्राग्रों को रेलो की पूर्ति और साथ ही उनके द्वारा परिवहन 
होने वालें श्रवागमन का वितरण री करता चाहिएं। सडकों को रेलों के समानास्तर 
चलाने की बजाय, यथासम्भव, इस ढंग से बनाना चाहिए कि वह देलमार्यों के सम» 
कोणो पर हो । 

इसके झतिरिकत, देश के विस्तृत हित की दृष्टि से, परिवहन वे” इल दोनों 
रूपों को उन बृत्यों तक ही सीमित रहना चाहिए जिनके लिए वह उपयुक्त हैं! 
दूसरे छाब्दों मे, इसके कूत्यों का समुचित जिमाजन होता चाहिए। उदाहरणार्थ रेलें 
बोभल एवं दूरी के आवागमन के लिए अ्रधिक उपयुक्त हैं, शबत्रत्ति मोदर-परिवहन 
मध्यम बोभो एव अल्प दूरिय्रो तथा जल्दी खराब होने बाली वस्तुओं वा वहन बरने के 
लिए अधिक उपयुक्त हैं । 

किन्तु जहाँ वे एक दूसरे के समानान्दर चलती हो, इसके लिए अत्यावश्यक 
है कि दोनों के बीच स्व॒स्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, श्र्थात्‌, दोनों पर के विनियमन' 
की शर्त होती चाहिए । पारस्परिक घातक नीतियो से मुवित के दिए रेलो वी राज्य- 
मार्गों के स्वामित्व मे भागीदार बधाना चाहिए । युद्ध में युद्ध-इरिविहन के सदस्य 
सर ई० बैयल ने सुभाव दिया था कि सठक पस्विहन बा स्व्रामिल लिदलोय रूप का 
होना चाहिए। यह ठीन दल ये होगे . सडको के निजी परियातक, सम्त्रन्धित राज्य 
सरवारें और रेलें | कुठे रू. राज्यो में सडब-परिवद्न के स्वामित्व के इस शिदलीण 
आधार को ग्रह कर लिया गया। हा ही में अ्रप्रेल १६५६ में भारत सरकार थे 
श्रा के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में रेल-सडक सयोजन समिति नियुक्त वी है जो 
रेल-संडऊ प्रतिग्रोगिता के प्रश्न पर हर दृष्टिकोश से विचार बरेगी। साथ ही उतत 
समिति देश बे' दोतों महान्‌ परिवहन साधनों से सामज्जस्थ स्थापित करने के लिए 
छपयुवत सुझाव भी देगी । 

देश में योग्य परिवहन प्रण्याली के विकास के लिए न केवल रेख-्सडक समय 
होना चाहिए, प्रव्युत परिवहत के विभिन्‍त सब रूरो में समन्वय होना चाद्दिए, श्र्थात्‌ 
एक सामान्य परिवहन सूत्रमद्धता होनी चाहिए । समस्वय वे इस इत्म के लिए भारत 
सरवार ने केन्द्रीय पश्वितन मण्डल स्थापित दिया है । देश का भ्राधिव विययस देश के 
लिए रामूचित रूप में सूतवद्ध परिवहन प्रणाली पर ही अधिकाशत तिरमेर करता हैं। 

सडक परिवहत नियम अ्रितियम, १६४० के अ्ल्वोत निगम स्थापित किए 
जाने से, जिसमें रेलवे विभाग भी साय लेगा, यह झाथा वी जाती है कि रेखे परिवहन 
तथा सड़क परिवहन में परस्पर समन्वय की वृद्धि होगी, और देढ के हित से समन्वव 
वी प्राप्ति होगी । 


परिवहन २७६ 


(ग) जल-मार्ग (फ४भ००७०६७) 

जल-परिवहन सब में पुराना और सस्ता परियहन बा एक रा है। यह 
निम्न दर्ज की बोभत एवं भारी-भरकम तिन्‍्यो का परिवहन फरने ये लिए लाभकारी 
है तैसे, बोयला इमारतो लगी और कच्ची धाते । इसपो आतिरिक्त आपाव काजो 
में, जल परिवद्त दश की प्रतिरक्षा और सुरक्षा व लिए परियहा व वैकल्विर साइन 
के रुप म प्रत्यावश्यव हो सकता है । 

भारत म॑ जन मार्गो को दो मुएप्र वर्गों मं बाटा हा सकता टै--( १) गझ्ान्त 
रिक जत मार्ग, (२) समुद्रीय या जन पोत परियहन । 

अतर्देशोप जब पथ (फांशापे )५७(९7०७७&॥७)--यह खेद वा व्रियय है कि 
विश्यात क्षत होने के बावजूद हमने अस्तर्देगाव जल मार्गा का अधिक परिक्रात्ष नही 
विया। जर्मनी दथा पश्चिमी योरोप के कई अन्य देशा म चट मार्गों वा_झाइचय 
जनक जात फैला हुआ है । लए) 

हगारे देश मे प्नुमानत ५७६० मील लम्बे अन्तर्देश्वीय जल माग है. जबकि 
रेल पथो की लम्बाई ३५००० मील है। दश म नौ परिवहन योग्य केवल चार नदिया 
है गगा नदी, ब्रह्मपुत्न (उत्तर म) और गादावरी एवं कृष्णा नदी दक्षिण मं। 
केंद्रीय जल और विद्युत ग्रायोग (एकापण ७ 8ल बाते 000९७ 0ण्गाएशथ्ण ) 
दा मत्त है कि गोदावरी, कृष्णा नवदा और ताप्सी नदियों के द्वारा सौगा परिवहत 
सम्बन्धी कठिनाइया हल की जा सकती हूं। आगोग इस दप्टि से उक्त नदिया को गंगा 
के सभान ही महत्त्वपूर्ण समभता है । 

जहाँ तक नौवहन राम्वन्धी नहरो वा सम्बन्ध है वह बहुए ही थोडी है। उनमे 
अ्रवाग यह उत्तर प्रदेश से गणा नहर (जो हरिद्वार से वानपुर तक जाती है) और 
शारदा नहर, मद्रास मे बरस नह॒र तथा उड़ीसा मे ठस्वता नहर प्रणाज्ञी। इन सब से 
४३०० मील की नौयहा सुविधाएँ प्राप्ट होती हैं । 

प्रकार भब जल मार्मो की आवश्यवता क॑ विपय में जागरूप है । १६४५ मे 
केन्द्रीय जल भाग छित्बाई तथा नौदहन आयोग का श्रायोज्न विया गगा था, कितु झब 
इसका नाम बैन्द्रीय जा तथा विध्चुत्‌ शायोग रखा गया है। बुछेर बहु-उद्दश्यीय नदी- 
योजनाप्रो मे जैसे दामोदर घाटी योजना और हीराहुड योजना मे, महत्त्तपूण रूप मे 
नौपहन सविधाओं वा रामावेश किया गया है । १६५२ मे गया-प्रद्मयुतर जल परियहन 
भष्डल को स्थापता दी गई थी जो इन दो महान्‌ सदो भरयालियों मं जल-मार्गों का 
विरासत करेगा। दूरारी पंचवर्षीय गोजना म अन्तर्देशीय जल मार्गों के वियाश के लिए 
३ करोड़ स्पय का उपबन्ध किया गया है । 

जल-पीत परिबहव (काग्ाणा० 'पप७०७४००४७)--भारत जंसे देश वे लिए, 
जिसका सणुद्र तट लगभग ३,० £» मील है और जो सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से 
सार वे छ बडे राष्ट्रा म से एक है, जनपोत परिवहन के विकाप पर जितना बल 
दिया जाय, कम हे। देप वी प्रतिरक्षा व हिंद मं तथा झवितशाी व्यापारिव जलपात 
निर्मा वे एए सरकार जलपोत निर्माण मे अर गहरी दिनचस्प्री ले रही है । बुछेक 
इन्द रगाहा का विकास किया था रहा है । विशासापटनम के जन-पोत निर्माण 
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कारखाने से रारवारी झ्राधिक राह्ययता से बुछ प्रदान तैयार विश जा चुके हैं बयौर 
उन्हें समुद्र से चालू कर दिया गया है 4 इसके झति रिवत यरक्ार की झोर से श्रन्यौ का 
निर्माण हों रहा है। दरा कारखाने वो स्िन्धिया कम्पनी से सरीद लिथा गया है प्रौर 
हिशाश्ुयक्रशिपयाई लि० दो सौप दिया गया है, जिसमे सरकार का नियन्त्रशपरृ्ं 
भ्रधितार हैं । इफर्न नाग्रक प्रश्चिक्षण पोत के अतिरिक्त बम्बई में नॉटिक्स 
एण्ड इजीनियरिय कालेज तथा वलकता में मैरिन इंजीनिर्यारिय कातेज ने ब्यापार-नौ- 
बहते के लिए अफ्रारा वो शिक्षा देने के कार्य शरश्म कर दिए हैं । दो जल-पोत (एक 
चलगत्ता में और दूसरा विशासापटनम में ) नौ-मदों (58093) थो प्रशिक्षण प्रदान 
करते हैं। नौसैसिक प्रशिक्षण की उचित व्ययस्था के द्वारा अनेक नौर्सनिक, नौ-इजी- 
नियर झोर प्रन्य तौ-अविकारी प्रशिक्षित विये जा चुके हैं। भारतीय जहायो मे 
निर्माण वो बढावा देने के लिए नौ-घचालन मद्ानिदेशागप (९०४07४४० ताले 
० #79एए8) वी स्थापना की गई है । 

सरकार वी नवीन “शविवश्ञाली' जद पोत नीति के श्रनुनार, १६४१ से तढन 
वर्त्ती व्यापार शत-प्रविशत रुप में भारतीय घट़ाज़ों के व्रिए शुरक्षित वाद दिया गया 
है। फलस्यरूप इस शमय, भारत क्वा सारा तटवर्त्ती व्यापार भारतीय घहाओों वो ही 
मिन्नता है। 
प्रथम योजना दे पारम्भ में भारत में ३,६१,७०० टन भार वे जलनयोत थे ' 
अंधम योजना का सद्ेय ६,००,००० टन वृद्धि नरमा था, जिससे दस 'प्ररधि 
२,१५,००० टन वृद्धि हो सके । उिस्तु प्रथय यीजना में ४४६०,००० टन के जनपरो 
भारत के पास थे | द्वितीय योजना मे ३,००,००० टन वृद्धि करनी है। इस प्रका 
द्वित्तीय योजना के प्रन्त सफ छुल भार ६,००,००० टन हो जांपगा। 

१६४५-४६ के भ्रन्त सक भारत के पास ६,४६,००० टन भार के णज़-पोय 
और इस समम १,२०,००० टत भार के जहाज तैवारी में हैं। भव हाल म जल-ोों 
विकास निधि ($%9[४गह 0०एश०एए2९१६ 77७४०) की स्थापना हुई है। इस नि 
से लगातार जल-पोग निर्माण के कार्पत्र णो सहायता दी जाती रहेगी। प्रप्ल १६५ 
में राष्ट्रीय जलपोत्त मण्डल (कक्वाणा॥ 500एए8 एथाए) की स्थायता हुईं है 
यह मण्डल सरवार को जलपय विवास भौर जलपोत निर्माण के वार्यक्रम के सम्बन 
में परामर्श देगा । 





(घ) हवाई परिबहन (#॥ 778059०7) | 
प्रर्न ४--भारत में हवाई परिवहन की वत्तेमान दब्षा शोर सादी संम्भाग्यतात्रो 
की समीक्षा फीजिये। 
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यह परिवहन का सर्वाधिक नवीस रूप है और इसने द्वितीय विश्य-युद्ध के 


छिऊ़ते से लेफर भ्रव ता देः अल्प दाल मै श्राशातीत प्रगति वी है ६ 

देश के महाद्वीपीय आकार, धूद में उसकी केन्द्रीय स्थिति, वर्ष के ग्रधिका्श 
भाग में शुद्ध वायुमण्डल शोर उपयूवत हवाई बड्टे प्रदान करते दाले मंदान, यहू सब 
ऐसे अनुकूल अश हैं जो भारत को एक दिन मद्ान्‌ हवाई शक्ति वनायेंगे । 


परिवहन स्प्रे 
सरवार अ्रसैविऊ याधु प्रबन्ध के गतिशीत बिबास मे अत्यधिक ग्म्भोर और 
सत्रिय रुचि लेती रही हे और ले रही है क्योकि परविहन बे साथम रूप मे इसके 
महत्त्व के भतिरिकत, यह देश वी प्रतिरक्षा ने लिए अत्यायक्यक है । इसने अतिरिक्त 
प्रसैनिक हवाई यातायात झापात एालो मे महत्त्वपूर्ण वाय बर सकता है जैसा कि 
विभाना वे वाद तिप्वासन मौर भूचाल थे बाद एहाम मे लहायता बरार्णा तथा असम 
में भ्रौर अन्यत्र बाढ़ सम्बन्धी सहायता कार्यों स दखा जा चुका है। हवाई परिवहन 
वम्पतिया दी जिन दो महत्त्वपूर्ण विधिया से सरवार सहावता वर रहा है वह पर हं++ 
(कक) हवाई तेल म छूट देने वे द्वारा और (स्व) रात म हयाई डाऊ ले जान क द्वारा । 
भारत मे हवाई सेवाओं के विकास मे तीय रप्ट चरण रहे हैं. (१) द्वितीय 
विद्वयुद्ध से पूर्व और उसये दाराम म प्रारम्भिक हयाई अनुभत्न (२) श९४५ से 
१६४७० तह प्राइवेट हवाई कम्पनिया का उप्म (३) १८५३ में हथाई शेयाग्रों का 
राष्ट्रोय रण । १६३२ और १६३३ के बीच दो प्र'इवट दम्पनिया ने अनुगूचित हवाई 
सेवाएँ प्रारम्भ वी थी । उन कम्पनियों वो स्रश'शा> न कई प्रतार स सहायता दी थी। 
उदाहरण वे लिए डा से जाने सम्बन्धी ठेशा उन्हीं भो लाभदायक दरा पर दिया 
गया था। युद्ध वात में हृदाई यातायात मे पर्याप्त वृद्धि हुई थी, किन्तु वह मुए्यतया 
रक्षा रोवाओ से सम्बन्धित थी। युद्ध के दिनो मं मांग और डाऊ ढाने बे अलाया 
हवाई जहाज से यात्री भी पर्याप्त राख्या मे श्रपो गत थे । युद्ध वे पश्चात्‌ अमरीकी 
सखार से डैगोदा जहाज रास्ती पीमत पर प्राप्त हो गय थे। इससे प्राइवेट हवाई 
कैवाम्रो को उन्नति हुई। १६५० तक झने7 नई-तई हयाई कम्पत्रिया हवाई परिषद न 
का वास करने लगी थी | इस विकास को रात्रि वायु मेल सेवाओ झ्ौर सयतोसुखी डाक 
सेदाप्रा से पर्याप्त सहायता मिली । सरकार न इन कम्पनियों को पँट्राल पर छूठ दी। 
इसस भी इस दिशा म॑ उन्नति हुई। किस्मु इसने पर भी इन हवाई कम्पनिया की 
आधिक दशा खराब हो रही थी | अत सरकार ने हवाई परिवहन जाच समिति वी 
पिपारिश पर १६५३ थे अगस्त मास में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण बर दिया। 
ससद्‌ ने शधिनियमित किया और दो निगम इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन 
(फलना #वतातह8 (०फुण०५६०४) तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल (877 [छत0& 
(ध॥०४०००)) की स्थापना वी गई । प्रथम वापरेशन (7 2 0 ) देश के अन्दर 
और पास पद्यौस के देशा सक छटाई सेयाम्रा वी व्ययस्था करता है पबकि दूसरा निगम 
(8।4 ) दूर दुर तर अस्‍्तर्रा ट्रीय सेवाएँ प्रदाव करता है। हवाई सेवाग्रा म नवी- 
करण और सस्ती हवाई सेवाएँ भ्रदात करने वे निए हवाई सेवाओं का राष्ट्रीयररण 
भापश्यक समझा गया था। स्थिति यट्‌ है कि जहाँ एयर एण्डिया इष्टरनक्षवल (॥7) 
कामप निगम लाभ म॑ चल रहा है, इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशम (/॥ 0) 
मभयबर घाटे की स्थिति म है । 
हमारे देश म बहुत से (८४) हयाई भरड्ड हैं जिन पर रारकार छा पूर्ण नियनण 
भौर अधिकार है। हवाई काय म भ्रौद्योगिक शिक्षरा के लिए सुविधाएँ भी प्रदान की 
जा रहो हैं। १६४८ म, इत्ाहाबाद से पर्मैनिकर ठवाई उडान केल्र खोला गया था 
जिसमें पायुवात चालक, इंजीनियर, हवाई झड्डो का नियस्तण करने वाले श्रफसर, 
रेडियो प्रॉपरेटर और कारीयर प्रशिक्षित रिए जाते हैं। 


अध्याय २१ 


भारत का व्यापार 
(पृद्गत6 6 ]ए9) के 

पपने देश बी दृषि, उद्योग शोर परिपटत वा अध्ययन करने के बाद, भव हम 
व्यापार या प्रष्यफ्त बरेग। भाग्तीय व्यापार वो निभ्त तीन मुछ्प विस्मे हैं; (क) शान्ल> 
फिर व्यापार, (रा) बाहरी या विदेश व्यापार, र (ग) मध्यपत्तन (ाध८ए०४) ब्यापार। 

प्रस्तुत श्रच्ययथ हम पग्लास्तरिव व्यापार के साथ झारस्म वरते हैं । 

कल ै--भा रक्त के झान्वरिक व्यापार या महत्त्य बताइए भ्रौर उत्तता संक्षिप्त 
विवरण दीलिए। 
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गन सी दर्षों वे वाल मे देश के विदेश व्यापार पर अनुचित बल का बारण 
प्रेट प्रिटेंग वे साथ हमारा लम्बा सम्पर्क था। नि सदेह, इग्वैंड, जापान, स्पिट््स्लेड 
भ्रौर येल्डिपम्त जंसे छोटे देशों के लिए विदेश व्यापार जीवन भ्ौर मृत्यु वा प्ररत है। 

जिस्तु, भारत की झदस्था इससे सर्वधा भिन्‍व है। हमारी स्थिति प्रायः एक 
महाद्वीप वे समान है, जिसमे भौगोलिक भरौर जलबाएु सम्बन्धी प्रयस्थाग्रों वी प्रत्यधिक 
वहुरूपना है, डिससे यहा सब प्रवार वी कृषि पसलें उत्दरत होती हैँ | इगके उपरान्त, 
हमारी द्वितीय मद्ृत्तम जनसस्या है जिससे एत्र पिश्ञात मडडी वा निर्माण होता है। 
इमलिएं, हमारा प्रान्तरिक्त व्यापार विदेश व्यापार थी भ्रपेक्षा कई ग्रुना वढा है । 

ऐसा होने पर भी भ्रान्तरिक ब्यापार वी श्रत्यधिक उपेक्षा बी गई है भौर इगके 
स्पध्टीफ़रणा के लिए भी हमे वही दूर नही जाना होगा । भारत में विदेशी हरकार ने 
अपने लिजी स्वाये के लिए प्रिदेश व्यापार को उन्‍्तत झिया | भारतीय रेलों था निर्माण 
भी इसी विए हुआ था हि वे प्रात्रिक व्यापार वी उपेक्षा करके विदेश व्यापार के 
लिए अनुरूत थी । उन्होंने देश के भीतरी उत्तादन और केद्धों को एक दूसरे के साथ 
मिलाने के वजाय समुद्रन्तट-स्थित संगरों यो भीतरी सागर के साथ मिलाया। इसके 
अ्रतिरियत, रेल-दरों बी नीति इस ढंग से वनाई गई थी कि निर्यात के सिए देख के वच्ने 
पदाों के सम्रह भौर भ्रायातित (ग्रायात की हुई) वस्तुग्रों के रितरण को प्रोत्माइन 
मिले । इसके अतिरिका, हमारा देश ऋणी था और हम अपने ऋणा-दातव्यों भ्रादि वा 
शूगतान करने के तिए, जो ३० करोड़ रु० वापिक से अधिक होते थे, व्यापार की 
अनुरूख सम्तुतन रखना होता था । इसके फतस्यरूप भी विदेश व्यायरार को बल प्राप्त 
हुआ । 
लेकिन उप्युक्स कारख श्रव प्रभावी नहीं है । दितीय विश्वन्युद्ध के दिनो में 
भारत ऋणादावा देश बद गया। इसके श्रद्ावा, देश मे परियहन के साथवों के प्रधिक 


र्पर 


भारत का व्यापार र५पर३ 


'विक्व्त और महान्‌ उद्योगीपरण से आ तरिक व्यापार वी माता में अयधिव वह्धि 
होगी । लगभग ६०० देशी रियासतो वा भारतीय गणताव म मिल जाना एक ग्राय 
अनुयूत वारण है। उनके वितय से पूव इनम से अधियराय रियासतों के अपने जी 
आगम 'ुल्क थे और उतवे बारण देंग रे शादर वस्तुश्ा के स्त्रेत ने आवागमन पर 
बहुत वाधाएँ थी फ़ितु अब ये पावीदयाँ तेजो सा उठायी या रही «। ठमा ) पंचवर्षीय 
योजनाओं के फरस्वरूप भी हमारा द्यौद्योगिक और हवि उत्पादन काफो माया में बटा 
है। साथ ही हमारे परिवहन और गचार साधनों में नी निरतर सुत्रार हा रहा है। 

हमारे आतरिक व्यापार के मुख्य केद्रो म॒ वस्वई वजफता झौर गद्गास के 
बादरगहः तथा भीतरा नगरो से दिल्ली अ्रमूतत्तर कानपुर अहसदायाद शागरा और 
श्रोनगर को सम्मिलित विशया जा सकता है। राज्यों म उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक ग्रात 
रिब व्यापार है किसु यह बादरगाही नगरो वे शजावा ब्यापार तक ही सीमित है। 
पिन्तु जब बादरगाहो तथा भीतरी नगरो ये साथ «्यापार यी दृष्टि से शातरा जायगा 
हो बस्बई सयसे अग्रणी है । 

हमारे श्रा-तरिव ्यापार शा एक प्िलक्षण रूप यह है नि इसका उगभग दो 
तिहाई भीतरी भाग से बदरणाहो को जाता है श्रौर इसप्रे उिपरीउ भी झौर बाकी 
का एक तिहाई भीतरी भाग म ही होता है | जैसा दि पहले वहा जा चुना है वि ऐसा 
इसलिए है वि बदरगाह वाले नगरो वो भीतरी भाग वे ग्राथ यो*ने ऐ लिए रेलो बा 
निर्माण विया गया था शौर साथ ही रेव ”र भी ऐसी नियत की गई दी दि इन स्थायों 
के साथ व्यापार बरते को प्रोत्साहन मिते । 

देश वे ग्ाकार जनसरया झौर विशाल तथा बहुरूपी प्रातिक साधनों की 
दृष्टि से हमारे श्रावरिक व्यायार की मात्रा 7ही अधिक बडी हो सतती थी। अनेक 
ऐसे कारण रहे हैं जिहोने हमारे झ्ातरिक व्यापार को माया को निम्न बगाएं 
रखा है। परिवहन भौर सचार के साधत पर्याप्त रूप मे विकसित नहीं हुए। ने ही 
बेकिंग और साख-सस्वधी पर्याप्त विवास हो पाया हूँ जो आवरिक व्यापार बे लिए 
ग्रत्यावश्यक है| 

ग्रातरिव व्यापार वे विस्तार वे लिए परिय्न और संचार साधना तथा 
बैंकिंग का चोघ्नतापुवत' विकारा होना चाहिए। इस उद्र्व के तिए जिए महत्ववूग 
उपाया का सुभाव दिया जा सकता है उतस कुछ इस पअक़रार हं--ठ॒पि जिल्‍्सो का 
प्रामाणीवरण झौर क्रम स्थाप् अय वस्तुओ्रो के लिए व्यापार चिटों को ग्रपताना 
बाजार विक्री यो उनत विधियाँ और सुविधाएँ ग्रहण करना वस्तुमो या विज्ञापन 
वरना बढ़िया पैकिंग नष्ट हो जाने वाली वस्तुगो के तिए भीत राग्रटण या गोल्ड 
स्टोरेज विधियों को अपनाना वाशिल्य सम्बधधी शूचगा और शाज्डों का सम्रह तथा 
प्रनोशन | यह प्रसनाा वा विषय है कि उपयुकत्र दिच्ाग्रों मे उचित प्रयत्त प्रिय जा 
रहे है । उदाहरण के पिये वाटो की मीट्रिक प्रणाली - सारे देश म प्रचचित +िया 
जा रहा है. मानक पत्था [88वेयरवेड ॥फ/7/ए४०७) वी स्थापना की जा चुरी है 
सके और औद्योगिक भाकडे दिन प्रतिदिन शुद्धर तैयार किय और प्रलाज्ित् हो 
जहे हू 


भारत का व्यापार र्पश 


पर्याप्त नहीं थे, फतत अनुकूल सतुतन को बनाए रखते के दिए सोने के नियात करना 
पडा, जिससे घरेतू दातव्यों को पूर्ण क्रिया जा सके । 

(घ) जहाँ तक च्यापार दो द्विशा दा सथव है हमारे निवराता मे इस्नेड की 
स्थिति विशेष रुप से प्रभुत्व की थी | प्रथम विद्य युद्ध स पव॒ बुत ज्रायाता म इग्लैंड 
वा श्रश लगभग ६३ प्रतिशत होता था । युद्ध व बाद यह अनुपात गिरता चना गया 
और १६३८-३६ म ३३ प्रतिशत रह गया। उसी वर्ष हमारे कुल नियाटा वा ४४ 
प्रतिशत इग्लैंड गया । हमारे विदेश व्यापार मे इग्तैंड क सुबावरे में आप किसी 
देश का ग्राधा नी ग्रश नही था । 

दितौप बिश्य युद्ध के समय की स्थिलि (ए0वआ िपाणाह ऐणांत जाहाः 
पए]-पुद्ध वे दारस व्यापार वी स्थिति म पर्याप्त परिवत्त न हा गए। (॥) हमारे 
निर्दाता म मिर्नित वस्तुओं वे अनुपात में वृद्धि होती गई। युद्ध उद्देश्या वे विए भारी 
माँग बे कारण इन निर्याता मे जूद-निर्भित वस्तुग्ना का स्थान रा्॑च्च हा गया। सूती 
बल्तरों वे नियत से भी वृद्धि हुई, झर्थात्‌ १९३६-३६ मे ८ वरोद र० से १९४२ ४३ 
में ४६ बरोड र० हो गई। 

(४) हमारे निर्यातों में कच्चे पदायों के अनुपात में भी कमी हुई क्याकि' युद्ध 
वात मे देश में कुछ उद्योग स्थापित हो चुके थे । उदाहरणाथ, हम पहो वितहना वा 
निर्यात बरते थे विशेषत , मूँगफ़ली बडी भारी मात्रा म भेजो जाएी थी । किस्तूं, 
युद्ध-वाल में हमने तेल निकालने या झ्रपना निजी उद्योग स्थापित कर जिया। 

(90) एप अन्य मदत्तपूर् परित्तेन हमारे जिंदेश व्यापार वी दिशा ये सम्बन्ध 
में हुआ । झमरीक्षा और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डन सथा मध्य पूथ वे देशा थे साथ हमारा 
पहने की श्रपेक्षा कही अधिक व्यापार शुरू हो गया। जमनी झोर जापान जैसे शत्रु 
देशा के साथ हमारा व्यापार प्राय बन्द हो गया । 
कर (१९) हमारा व्यापार संतुलन युद्ध-बाल में पहल शी अपेक्षा अधिक अलुकूल 
रे गया जबबि निर्यातों म वृद्धि हुई और ग्रायाता म बडी भारी न्यूनता, क्याफ्ि निर्यात 
करने वाले देश युद्ध म॒ व्यस्त थे और जहाजा वे आयागमन में भीपण कठिनाइयाँ 
थी। व्यापार वा झनुझूल सतुलन क्रमश १६४१-४२, १६४२-४३ और १६४३-४४ में 
६० वरोड ₹०, ८४ करोड रु० और &२ बरोड र० तक बढ़ गया। 

विभाजन दे बाद की स्थिति (ए०शप्चणा 687 एकट्रा०० )--पधिराशत 
देश बे विभाजन और ग्रशत , दतिपय महत्वपूर्ण समस्याम्रा वो झनिवायता के बारण 
भारत के विदेश व्यापार मे ग्राघारभूत परिवर्तान हो गए हैं । 

वत्त मान प्ले हमारे विदेश व्यापार के' महत्त्वपूर्ण लक्षण निम्ननिश्चित हैं--- 

(2) सर्वश्रयम हमारे विदेश व्यापार का कुल मूल्य ह्मश उन्नत हो रहा है। 
१६३८-१६३६ सम यह ३२१ करोड रुपये था। किन्तु १६४८ भ यह ६०१ करोड रुणग्धा 
प्रौर १६४६ म यह १०६० करोड़ रु० का था। इस उन्नति वे! तीत कारण धे-- 
(क) खाद्य सामग्री, कपास तथा कच्ची जूठ जो हमारे निर्यात की प्रधान भर्दे थी, 
भ्रव॒ झायात वी बडी भर्दे बन गईं, (ख) भारी खाद्यान्त आयात, तथा (ग) प्रायातों 
और निर्यातो की कौमता भ भारी वृद्धि । कोरियाई युद्ध के कारण १६५० मे हमारा 


भारत वा व्यापार र्प्छ 


प्रत्तर-्युद्ध काल में (दो युद्धों के बीच वा काथ--१६ १६-३६) हमारा व्यापार इस्लेंड 
कै मुक्रायले मे कसी ग्रन्य के साथ आधा भी नही था, वहा इग्वैण्ड पर यह अत्यधिक 
पराश्रयता शीअ्षतायूवंक कम हो रही है । हमारे व्यापार में अमरीका, थ्रास्ट्रेंलिया, 
पश्चिमी जमंनी, मित्र, कदाडा वा अश बहुत बढ गया है, भर इग्लेण्ड का कम हो 
गया है। कनाडा और ग्रमरीका के साथ व्यापार का विस्तार विशेय रूप से उल्लेस- 
नौय है। जहाँ युद्ध से पूर्व अमेरिका झौर कनाटा के साथ हमारा व्यापार समस्त व्या- 
प्रार का +-१०% ही था, वह श्रवे बढवर लगभग २०% हो गया है। 

मुद्दा-चतत के क्षेत्रों वी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दिशा-परिवरत्त॑ न हुआ्रा है । जहां युद्ध 
से पूर्व, डालर क्षेत्रों के साथ, भारत का केवल १० प्रतिशत विदेश व्यापार था, वहाँ 
पत्र यह अनुपात २५ प्रतिशत तक उन्नत हो गया है। मध्य पूर्य और सुद्र-पूर्व के देशा 
हे साथ व्यापार में भी वहुत उन्नति हो रही है। समग्र रूप म, हमारे व्यापार वी 
दिशा मे ग्रव कही ग्रधिक बहुरूपता हो गई है । 

(शा) डालर-क्षेत्र और यूरोपीय दशकों वे साथ व्यापार में असन्तुलग--युद्ध से 
पूर्व, भारत के पाप्त अपने व्यापार बतुलन मे डालर आधपिक्य होता था। युद्ध के बाद 
गह बुरी तरह विपसेत हो गया है। भारत को डालर बी वडी भारी कमी हो गई 
है। इसलिए डापर क्षेत्र से माल मगान पर प्रतिय्थ लगाने पड़े भर इस दोत्र को 
निर्यात बढ़ाना झ्रारम्भ किया गया । विछते चार पाच वर्षों में देश वे उद्योगीररण के 
जिए भारी मात्रा मे पश्चिमी यूरोपीय देशो से पूंजीगत माल सगाना पडा है, इसलिए 
पश्चिमी जमती, और अन्य पश्चिमी यूरोप के वुछ दसों ने साथ हमारा व्यापार सन्तु- 
सन ग्रत्यधिक घाटे का रहा दै / यह झसन्तुवत हमारे छझालर क्षेत्रीय असन्तुत्तत से भी 
परविक है । इसी कारण इग्लैड के साथ भी हमारा व्यापारिक मन्तुलन घाटे वा हे । 

पर्स २--१६३६ से लेकर भारत के निर्यातो शोर आयातो की कौनसो प्रयू- 
त्तियां रहो है ? स्पष्ट कीमिए कि भारतोय प्र्थ-ब्यवस्था के कतिपय परिवरस नो में 
प्रें प्वृतिश हिस प्रकार प्रतिबिध्यित होती हैं ? (दिल्ली १६४२) 

0. ३-शाए्र शा९ ६ गशा05 बंध [7049'5 ९९०75 890 वा 905 ६008 
4939 ? 8॥0फ 007९ #ाश८ एलाएंड उल्ीलट६ <सटकत लाकाहुरड दि फ९ इारंशा 
(एणाणाए, (2002॥ 952) 

(१६३६ से लेसर, समग्र रुप य विदेश व्यापार वी खुख्य प्रयृत्तिया के लिए 
ऊार बे प्रश्न के उत्तर वो देखिये, निर्याता और आयाता यी प्रवृत्तिया वे लिए, प्रश्न 
३ के अतिरियत अ्वोलिस्ित प्रश्न ५ वे उत्तर को भी देखिये) भारतीय प्र्थ-ब्पवस्था 
में निम्नलिखित मुरूय परियत्त न इन प्रवुत्तियों द्वारा प्रतिविम्थित हुए. (9) प्ाद्य- 
ससबन्धी न्यूबता, (४) झौद्योगिय बच्चे पदार्थों की अ्रपुर्णता, (॥) वृद्धिपूर्ण औद्यो- 
गिक विज्नास और उत्पादन वी सिल्ल-झूपता, (+४) झय-ब्यवस्था म सुद्रा-स्फीति वा 
बड़ता हुग्ना दवाय । 

अरश्न ४--भारत के विदेश व्यापार दो रचना झौर दिश्ला दे सम्बन्ध में आ्रपने 
शेया परिवपन औौर प्रवृत्तिया देखी हैं ? 

(बाई, जम्मू तथा कअमीर १६५३॥ पटना तथा पजाय १६४४) 


भारत का व्यापार र्घ& 


इस अग का अध्ययन सम्बन्धित देश वे झाथिक विकास वे चरगा की समुचित धारणा 
उपस्थित करता है। फ्लत , भारत के निर्यात और उसक्र ग्राधात की मुण्य वम्लुग्रा का 
विस्तृत विश्लेश्ण विज्ेपत महत्त्वपृण एंव रचिकर ह्गा। चरि झाथित अवस्थाएँ 
निरन्तर परिवर्तेनशील होती है, इसलिए हम मुरप्र हप स बतमान स्थिति पर पिचार 
बरेंगे। 
निर्यात (£59०75) 

सर्वप्रथम, हम निर्याता पर ही विचार रूरने हैँ । बवाज्म महन्वपूण उ्िवेचन 
मैं निर्यात वो मुरय जिन्सें निम्त है-- 

जूट निर्मित बस्तुएँ (उद्घ/& बक्ताए(वट(प्रा०7)-+चाय और जूटनिमित वस्नुएँ 
निर्यात वी सर्वाधिर महत्त्वपूर्ण दस्तुएँ हू । इसब अतिरिक्त य सर्वोत्तम डावर उपाजन की 
साथन हैं । विभाजन के बाद और १६४६ म भारत और पाकिस्तान वे बीच विनिमय 
सम्बन्धी गतिरोध के फलस्वरूप, बच्ची जूट की पूिया मं बडी भारी कमी हा गई। जो भी: 
हो, १६५१ की भारत पापिस्तान व्यापार सन्धि और कच्चे जूट व झधिक घरेलू उपादन 
ने जूट निर्मित बस्तुआ का पुन अग्रणी स्थिति प्राप्त करन याग्य वना दिया । कोरियाई 
युद्ध न भी जूड निर्मित वस्तु के निर्याता को बढावा दिया। किन्तु कोरियाई युद्ध की 
समाप्ति के बाद से हमारे जूट-निर्मित माल के निर्यात गिरने लग ॥ तब से भारत सर- 
बार जूट निम्ित माल के निर्यात को प्रोत्साट्त दने के लिय निर्यात झुल्क कम बर रही 
है। १६५८ भ जूट-निर्भित माल व॑ निर्यात का मूल्य १०३ ८ करोड रू० था जबबि 
१६५७ में ११४ ६० वरोड र० वा जूट-निमित माल निर्यात हुआ था । 

चूंकि कृषि-विपयक फ्सवों को भरने-बाधन वे लिए जूट निर्मित बोरे सर्वोत्तम 
होते हैं, इसलिए कृपि प्रधान देश जूट निर्मित वस्तुझ्ना के हमारे प्रधान ग्राहव' है । झम- 
रीवा सबसे बड़ा श्रायातक है, झ्रास्ट्रेलिया इग्लैंट ग्रजम्ठाइना व्यूबा मिश्र, वर्मा, 
स्थाम भौर क्साडा अन्य महत्त्वपूर्ण आयातऊ देश हैं । 

चाय (7९७&)--नारत विश्व मर म चाय वा निर्यात बरने वाला सबसे बडा 
देश है ।'इग्लैंड हमारी चाय का प्रधान ग्राहा है और हमारी कुत चाय निर्यता का 
७०९८ लेता है| प्रमरीका, कनाडा, सोवियत रूस, थरायरलैंड मिश्र, ईरान और पाकि- 
स्वान श्रादि ग्रन्य देश हैं, जो हमारी चाय क्रय वरते है । १६५८ म॑ भारत ने १३६ ५ 
बरोड़ २० वी चाय निर्यात वी थी जबकि १६५७ म १२३ ४ करोड वी चाय का निर्यात 
हुमा था। अमेरिका में भारतीय चाय दा वाजार विकसित करने के प्रयत्त क्यि जा 
रहे हैं मौर इस दिशा मे सफलता मित्र रही है। 

सूती बषडा (0060० 9१९०४-६०००५)--द्वितीय विश्व-युद्ध वे प्रारम्भ के 
साथ सूती बस्ना तथा सूत के निर्याता के महत्त्व म॒ वृद्धि होने लगी है । इस दिशा मे 
१६४८-४६ के ३६ करोड रु० से १६५०-५१ म १३७ वरोड रु० वी उन्नति प्रकट 
हुई है । भारत म उत्पादन वी वृद्धि तथा विदेक्षी प्रतियोगिता के करण (विशेष रूप 
से जापान की ओर से) अ्व निर्यात पर अधिक बल दिया जा रहा है । इसलिए विभिन्‍न 
प्रकार के कपूर पर से भारत सरकार ने निर्यात-शुल्क कम किए हैँ और हटा दिए हैं) 
इसके अलावा निर्यात बढावा समिति को स्थापना को है तथा निर्यात के तिए ग्रायात 


भारत का व्यापार र्ध्र 


अब वनस्पति तेल का बडी भारी माता में निर्यात होता है। १६५६ में ७ ८५ करोड़ 
रु० वे वनस्पति तैल और टिलहनों का निर्यात हुआ था, जबबि १६५७ में ११४ 
करोड़ ₹० का तेल और तिलहन का निर्यात हुम्रा था। 

हमारे निर्यात व्यापार की वुछ अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ निम्नलिसित हैँ +-- 
बाजूं, (१६५७-४८ में १५ € करोड रु० ), ऊन और अन्य बाव ( १६४८ में € ४ करोड 
२०); दस्तकारी का सामान (१६५८ में ६५ करोड रु०) , कोयला (५ ८बरोड २०), 
कच्चा पटसन (१६५६ की अप्रैल से पुन निर्यात प्रारम्भ किया गया है)। अनेक 
निमित वस्तुओं का भी निर्यात होता है जिनका अलग तो कोई विशेष महत्त्व नही है 
फिर भी उनसे करोड़ों रुपए का विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। हल्के इजीनियरिय 
उद्योग वे विकास से इस दिशा मे पर्याप्त लाभ होने की आशय है । 

द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्मिय काल से और विशेषत विभाजन के फलस्वरूप 
हमारे लिर्मातों को रचना में महान परिवर्त्तन हो गया है। युद्ध श्रौर विभाजन से पूर्व, 
कच्ची जूट, कपास भर खाद्यान्त निर्यात वी अत्यधिक महत्त्यपूर्ण जिनसे थी। युद्ध 
कात्न में, देश म खाद्य की कमी के साय-साथ, खाद्यान्तों के निर्यात म न्‍्यूचता आरम्म 
हुई भौर अन्तत उसका लोप हो गया। इसके अतिरिक्त, विभाजन ने कच्ची जूट श्ौर 
बपास के निर्यातो का (छोटे परिमाणो म कुछ दिस्मों के सिवा) क्रियात्मक रूप में 
भन्त कर दिया। इस अऊझार जहाँ द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व देश के तिर्यातों मे कच्चे 
पदार्थों गौर खाद्य सामग्री का प्रभुत्व था, वहाँ विभाजन के बाद निर्मित वस्तुएँ निर्यात 
की सर्वाधिक भहृत्तपूर्ण श्रणी म झा गई हैं । 

समग्र रूप में निर्यातों की दिशा-परिवत्तन के सम्बन्ध में, इग्तैंड हमारा सवश्रेष्ठ 
ग्राहक है श्रौर हमारे बुल निर्यातों का एक-चौथाई उसका भाग है। उप्तके बाद 
प्रमरीका है; उसका अश, विश्ेपत मुद्रा-अवमूल्यन ने बाद, पर्याप्त रूप में उन्नत 
हो गया है । १६५७ में हमारे निर्यातो का २० ६% अमेरिका ने फ़रीदा ! हमारे 
निर्यातो को लेने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण देश ये हैं आस्ट्रेलिया, वर्मा, अजेन्टाइना, 
पारिस्तान, श्रीलका, जापान, कनाडा, पूर्वी अफीका, क्यूबा, फ्रास, जर्मनी, बेल्जियम 
नीदरलेड्स, इटली, प्रदन, ईराक, ईरान, मिथ भ्ौर मलयभधदेद भ्रादि ) 

ब्रायात (॥709075) 

हाल हो के वएए में, हमारे आयातों कौ रचता में भी महान, परिवर्तन हो गया है। 
देश में भीपण खाद्य-समस्या की अत्यावद्यकता, तौब्रतापूर्वक उद्योगीकरण की इच्छा के 
पोरण मश्ञीनो तथा पूंजीगत-उपकरणों का भारी आयात, विभाजन, जिसके बारण 
भारतीय मुख्य उद्योगों ज॑से, सूती वस्त्र त्या जूट-नि्ित अस्तुप्रो के लिए, कच्चे पदार्थों 
की बडी भारी कमी हुई, वे प्रधान अग हैं, जिनके आधार पर यंह परिवर्तन हुआ है। 
भव हम आज की स्थिति के अनुसार, मुख्य आयातो का विश्लेषण करेंगे। 

+.. साद्य सामग्री (70005(पीॉ$)--इसमे सन्देह नहीं कि द्वितीय विश्व-युद्ध से 

पूरे भी हम सायान्नो के विशुद्ध आयातकर्ता थे, किन्तु गेहे क उचित निर्यात के लिए 
झाधिकय था। परज्तु देश में खाद्य वी न्यूनता श्रधिकाधिक कप्टकर होती जा रही थी, 
विशेपत्, विभाजन के बाद, और इस अकार भारी झायातो की आवश्यकता हुई । 


श्ष्२ सुबोध भारतोंय श्र्यप्वास्त्र 


इस भाँति सादयन्गामप्री हमारे श्रायावों वी सर्वाधित महत्त्वपूर्ण दिश्विप्ट मद है। 
खाद्यास्नों बे नियति से हमारे डालर विनिमय पर अत्यधिक विपदीत प्रमाव पद्ा है। 
१६४८-१६४६ से १६५२-१६४५३ तत के पाँच वर्षों में ७०३१३ करोड़ २० के खादयाल 
बा ग्ायात किया गया ॥ ३० सितम्बर, १६५८ तर के २६ वर्षों में लगभग २६५६ 
करोड़ २० के पाद्यान्त वा झयात विया गया था । १६५१-५२ में २३०८३ बरोड हृ० के 
खाद्मात्त का झ्रायात विया गया था। अ्रथवा यू" कह कि देश के कु वाविक आगातो 
बा २५% पग्रायात खाद्याग्त था। १६५४८ में ११३२१ करोड २० दे खाद्याल वा 
प्रापात हुप्रा था । सत्य यह है कि छौससम की परावी वी वजह से हम वो प्राथानल 
का भ्रत्यभिक मात्रा में प्रायात करता श्राउश्यक हो जाता है । 

अप्रेरिका, झास्ट्रेतिया, बनाडा, ग्रमेंप्टाइना, थर्मा भौर स्थाम से हम विशेष 
रूप से साधास्त वा पश्रावात वरते हैं । 

भज्ञीनें (१8९०)घ७९७७) --उक्ोोगीकरणा की गोजनाग्रो वो वेगपूर्वक विया- 

स्वित बरने वे लिए सब प्रकार वी मशीनों के भ्रायात करते थे । १६५६-४७ श्रौद 
१६५७-५८ में क्रमश २३३ ० करोड भ्रौर १८८ ६ करोड़ रु० वी मशीना का भ्रायात 
हूँ था। ब्रगले ऋुछ वर्षों में भी मशीनों था भारी सख्या में घ्रायात करना पड़ेगा । 
प्रभी हमें दस दिल्ला में झात्म-निर्भर होने से समय लगेगा। इंग्लैंड, प्रमरीफा तथा 
जर्मनी हमे मुस्यत मशीनों वी पूर्ति करते हैँ ( ४; 

फच्ची जूट (7:89 206०) -- विभाजन के कारण कच्ची जूट के भारी प्रायातों 
वी भ्रावश्यकता हों गई । इससे पूर्ज यह हमारे निर्यात की अन्यभिक महत्त्वपूर्ण वस्तु 
भी किस्तु बच्चे जूट बेर लिए हमको परॉविस्तान पर विर्भर रहना पद रहा है। श्रव 
घरेलू उत्तादद भी वढ़ रहा है । १६४२-१३ में हमारा जूट वा उत्तादर लगभग २३ 
या तीन भ्रुना वढा था । जिल्तु भ्रव भी हम इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर नही है! इसलिए 
ग्रव भी जूट था प्रायात जारी है यद्वपि उसकी मात्रा में पर्याप्त कमी निरन्तर हो रही 
है। (१६५४-५६ म १० ३३ करोड र०, १६५६-५७ में ७-६ करोड़ र०, ध्रौर 
१६५७-४८ में ६४ करोड रु०) । 

कपास ([289 00/८07)->नच्ची जूट के सामान ही, यह भी हमारे निर्माति 
की भ्रधान वस्तु थी, विस्तु विभाजन के बाद से, यह खाद्यान्तों के प्रनन्तर प्रायात की 
द्वितीय मुख्य वस्तु बन गई है । मिथ, ब्रिटिश पूर्वी श्रफ्लीका, सूडात और प्रमरीका 
इसके मुरप खो है । मुद्रा-्क्रवमूल्यद के उपरप्त भारत-पाक व्यापार गतिरोध के बारण 
पाविस्तान से कयोस का ग्ायात बन्द हा गया । झार्घ १६५१ में वह पुत्र जारी हुझा 
विन्तु ग्रत्यल्प मात्रा में | कपास के विपय मे आात्म-निर्भरता प्राप्ति के लिए, भादत 
सरकार भी श्रपनी योजनाप्रो को सफत बनाने के यत्त वर रही है। इस दिऔ्ला में कुछ 
रुपया भी फिली है ९ १६४८ में २६ ७ बरोड ८० की. बच्ची क्पएव का श्ण्याव हुशा 
था जयकि १६५७ में ४८ ६ करोड ४० वी कच्ची कपास का ग्रायाव करता पदा था। 

खनिज तेज (3एशण» 0॥9)-+भारत मे तेल-उन्पादत की अपयप्विता के 
कारण तेल, विशेषत पैट्रोद के वद्े भारी भायातो वी आवश्यवठा होती है। १६५४८ 
में ७४४८ बरोइ र० का तेल आयात करना पदा था जबरि १६५७ में १०७४ करोड़ 


भारत फा व्यापार श्ध्रे 


० का खनिज तेव आयात हुप्रा था। ईरान बूवैत वर्मा तथा सपुक्तर राज्य अमरीका 
खनिज तेन वे मुप्य सम्भरण करने वाले देश हूं । 

लोहा श्र. इस्पात (700 "४ 8/6९)--पिछल कछ वर्षो मे श्रयधिव तीन 
गति से उद्योगीवरण की झावश्यकतामो के कारण देर को वहुत भारी मात्रा म लोहे 
पग्रौर इस्पात काश्रायात करता पडा । १६५७ और १६५८ म क्रमश १४७ ० करोड़ 
रु० और ६७ ८ करोड रु० का लोहे और इस्पात का आयात हुझ्ना था । 

ग्राडिया (६९४ाल०९४)--१६५८ मे ५२ ५ करोड र० वी गाडियो का आयात 
हुआ | इनम जहाजो हवाईजहाज़ो और नावो वे भायात सम्मिलित नहीं हूँ। यद्यपि 
भारत म मोटर परिवहन के विकास की वडी ग जायश है और इसतिय अगले कुछ 
वर्षों म गाटियो का झायात बढाना चाहिय कित चूकि हमारी विदेशी विनिमय की स्थिति 
अत्यन्त कठिन है इसलिय इस दिया मे झयातो पर प्रतिबंध लगाना पडेगा | मोटर 
द्ुक और बसो का आयात सुख्य रूप से अमरीका इग्लड तथा कनाडा से होता है। 
अब इहे देय म बनाने का प्रयास किया जा रहा है तेकिन स्थिति सुधरने म काफी 
समय लगेगा । 

भ्रायातो की भ्रय महत्त्वपूण मद य ह॑ रसायन ओषधिया और भेएज (६५३ 
करोट रु०) रगऔर वानिश (८६ वरोट रु०) लोहेतर घात तथा उनसी निर्मित बस्तुएं 
(१६५७ ५८ मे ३३ ५ करोड रु०) कैंची छुरियों तया लोहे का सामान (१९४५७ ४८ में 
१६२ करोड़ रु०) पिउल्ी शी वस्तुए तथा यतर (४६ ० करोड़ रु०) कागज पेस्ट बोर्ड 
और स्टेशनरी (८३ करोड रु०) । [कोष्ठको म॑ दिये ग्रक १६५८ म उनके मूल्य को 
प्रश्ट करते हूं] 

प्रायाता के स्वरूप मे भी भारी परिवतन हो गया है। जबकि युद्ध से पूव 
निर्मित पदार्थों का ही प्रभुव होता था विभाजन वे बाद खाद्या'नों तथा कच्चे पदार्थों 
के' श्रायात निर्मित वस्तुप्रा से अधिक हो गय। १६५४ ५४ में झायात निर्यात की 
स्थिति समान रही । १६५४ ४४५ के मूल्य अनुपाता स स्थिति के इस सापेक्ष परिवतन 
का पता चलता है। खाद्य वग तथा कच्चा माल ४६ ७% था जवक्ि तैयार माल 
५०३% था। 

समग्र रूप में हमारे आयाता म भिन देयो के भा का जहा तक सम्बंध हू 
१६५७ म इग्लेड से २३२% अमेरिका से १६ ६%, तथा परिचिमी जमनी से 
सर्वाधिक आयात हुए । झय महत्त्वपूण देश जिनसे आयात किय जाते है महू मिश्र 
ईरान जमनी जापान पर्वी अफ्रीका बर्मा पाकिस्तान वनाडा आस्ट लिया बेल्जियम 
नोदरखैटग इटली स्विटरलेंड स्वीडन श्रीलका मलाया। 

भारत पाकिस्तान व्यापार 
(॥880 एचीतइ४वा तावत6) 

अरने ई--भारत शौर पाकिस्तान के बीच व्यापार वी गति का परोक्षण 

कीजिए झौर उसकी प्रशुति एवं उसके भविष्य का भी वन कीजिए । 


(९ 6--5प्वा५९७ ॥६ ९०छा5९ ए 206 इलफसला वतन गाए एड: 
जीएपे ड्ताए 0एॉ ॥5 हााफार खाते काएड ९८5 


श्ध्ड (सुबोध भारतीय अर्थद्ञाल्त 


ग 

१५ अगस्त, १६४७ वो भारत, दृत्रिम रूप में, दो स्वतस्त राजनोतिक भायो में 
बंट गया । फिर भी, स्वभावत यह आशा की जाती थी कि वस्तुओं का आदान-प्रदाव 
दीनो देशों के बीच क्म-से-्कम कुछ वर्षों तक अवाश रूप से जारौ रहेगा । 

यथपूपुर्त स्थिति समझौता (8६670300 2्ञाशए7९॥४)---तदनुसार, दोनों देशो 
के बीच प्रतिबन्ध-हीन व्यापार जारी रखने के लिए ययास्विति सधि हुई । मार्च १६४८ 
में यथास्थिति सधि वी समाप्ति पर दीनो देशी के बीच का व्यापार आ्रायात-निर्भात 
रूम्बन्धी अनेक नियन्‍्द्रणों का विषय वन गया । 

भारत-पाक व्यापार समझौता, मई १६४८ ([700-एव६ 2ह&0९00०:५, 007 
3948)--जुलाई १६४८ से लेकर जून १६४६ तक की अवधि के लिए भारत-याक 
व्यापार संधि हुई और कतिप्य पदार्यों के विनिमय की व्यवस्था वी गई ॥ भारतीय 
और पाकिस्तानी रुपये के वीच साम्य प्रदान करने के लिए एक भुगतान सधि कौ गई। 
चालू भुगतान ओर पूंजी परिवत्त न बिना किसी वियन्त्रस के होने थे ॥ 

दोतो देशो के बीच राजनीतिक सम्बन्धों वी सर्वेधा अप्रिय स्थिति के कारण 
इस व्यापार-सन्धि के ग्रश्नीन व्यापार का श्रवाह अनुमाठित स्तरों से बहुत कस हुमप्मा, 
विश्येपत, भारत से निर्यात | पाकिस्ताब ने विपरीत प्रशुल्क नीतियों वा धाथय 
त्िया । 

अवमुल्यन श्र ब्यापार ग्रतिरोध (067७३ ४०व श्यातें 7800 0९86- 
]00४)--जून १६४६ में एक अन्य व्यापार-सन्धि हुई, जिसकी अवधि जूलाई १४४६ 
से लेकर जूनु १६५० तक थी। दस व्यप्ार-सधि वी क्ियाशीलता १६ सितम्बर 
१६४६ को भारतीय रुपये के अवमुल्यन के कारण भग हो गई 4 पाकिस्तान सरकार 
ने अपने रुपये का अवमूल्यन ने करने केए निर्णय किया । जून १६४६ की भारत-पाक 
व्यापार सधि इस तरह सर्वेथों मृत-गत्र बन गया, और यह दोनों ही देशो के लिए 
घातक था । 

अल्पसस्यको के विषय में नेहरू-लियाऊत सन्थि के फलस्वरूप प्रप्नेल १६५० में 
एक व्यापार-सन्धि हुई | विनिमय दर के प्रइन से बचने के लिए, इनमें कुछ जिल्सो के « 
लिए सनन्‍्तुलित घिनिमय की व्यवस्था की गई । यह सन्सध्रि सितम्ब्रर १६५० में समाप्त 
हो गई और इसे और नही वढायां गया पर इसी बीच जून १६५० मे कोरियाई बुद्ध के 
आम के कारण समूची स्थिति में भारी परिवर्सन हो गया। 

भारतीय जूठ-निर्शित बस्तुओ तथा सूती वस्त्रो की भी प्रत्यध्रिक माँग हो गई। 
शो भी हीं, ये उद्योग मुख्यतः कच्ची जूद और कपास की न्यूनता वे कारण, भाँग मे 
शुकाएवं वृद्धि का लाभ उठाते योग्य नही थे । इत विचारों के आधार पर इस वहलु- 
स्थिप्ति को स्व्रीकार करना पढ़ा कि पाऊिस्तान के साथ व्यापार पुनः जारी कला 
चाहिए श्रौर खाद्य, कच्ची जूद और कपास की पृत्तियों का प्रवाह शीध्नतापूर्वेक 
ग्रारम्भ होनां चाहिए। यूट उद्योग, जूँट-निमित बस्छुओं के! लिझ विदेशों से प्राप्त 
उनन्‍नत कीमतों के कारण, भव पाकिस्तानी कच्ची जूट के लिए ४५% वी उच्च 
कीमतों का भुगतान कहने सोस्प था। फलतः, भारत सरवार ने देश-हित की दृष्टि से 

८४5 पाकिस्तानी रुपये वी विनिमय-दर वो स्वीजार बरने का निर्णय किया। 


ग 
भारत का व्यापार र६५ 


मारत-पाक व्यापारिक सन्धि, १६५१--तदनुसार फरवरी १६५४१ को कराची 
में एक ब्यापार-सन्धि हुई, जिसकी झववि ३० हत १९४२ नत्र रखा गई । 
पाविस्तान सरकार न भारत का जूद २ ३५ लाव गाए ४ जाख ठन चावल 
और २३ लाख दन गेहूँ को पूत्ति का दायित्व लिया । बदल मे भारत को जन १६५१ 
दी समाप्ति से पूर्व ६ लास टन तथा जुताई १६५१ और जून १६५२ के बीच 
4११ लाख टन कोयले की प्रूत्ति करनी थी । 
कुछ झन्य जिन्‍्सा के पारस्परिक झआयाता और नियाता के विपय म दोना देशा 
ने निश्चित सीमाम्रा तक स्वीकृति दी थी | दाना सरकारा न जिन्मा की एक अन्य सूची 
सर्वेमुक्तर सामान्य लाइसेंस म उपस्थित की थी | भारतीय मित्रा का इस बात की छूट 
थी कि वह पाकिस्ताद के बाज़ार से जितने परिमाण मे चाह कपास खरीदे ले। इस 
ब्यापार-सम्धि से दोनो देशो के दीच व्यापार वा प्रवाह आरम्भ हुम्ना । जो भी हा भ्सधि 
में जिने वस्तुप्रो बे विनिमय की व्यवस्था वी गई थी उनो परिमार स्यून थे । 
भारत पाक व्यापार सधि, श्रगस्त, १६५२--अगस्त, १६५२ म एक नई व्या- 
पार-संधि हुई। इसकी भव ३० जून १६५३ तक थी और बाद म॑ ३० सिनैम्गर 
१६५३ तक बढ़ा दो गंई थी । पूर्व सधषिया की अपेक्षा इसम बुछ भिन्‍न झ्राधार उप- 
स्थित किए गए थे । इसका श्राघार यह था ब्रि दोनो देशा के बीच का व्यापार अनु- 
यूबी में लिखित जिन्सो तक ही सीमित नहीं रहेगा | दोना दर्यों ने स्वीकार क्या था 
हि स्टतिग अथवा झन्य तरल मुद्राचलन के क्षत्रा को भावाता और साय हो साथ 
निर्यादा के लिए दो में से किसी भी देश हारा जारी किए लाइसेस यथास्थिति भारत 
भोर प्राविस्तान के लिए भी वैध हागरे ! 
पूर्वे तधि के अनुरूप संधि की अनुसूचियो सं कतिपय जिन्‍्मों की विशिष्ट 
मात्राग्रो भ्रथढा मूल्यों वी ध्यवस्था कर दी गई ) प्रस्तुत सधि का सर्वाधिक स्मरणीय 
हप यह था कि उसमें जूट, कायला और वास के वियय स कोई व्यवस्था नही रखी 
गई थी। पाकिस्तान ने प्रपने महाद्वीपीय क्रेत्राआ को लाभ प्रदान करने लिए भारत 
जाने वाले जूट निर्यातो पर दिवेकपूर्ण जाइसैस फीस लागू वी थी। क्याकि उसने उसे 
हटाना मजूर नहीं किया था, इसलिए भारल वा वह स्थिति अमान्य थी । 
एक तीलजर्षीय सन्वि (१ जुलाई १६५३ से आरम्भ होते वाली) १६ मार्च 
१६५३ को की गई। पाकिस्तान ने भारत के लिए जूट-निर्यातों पर वियकपूर्ण निधम- 
शुल्द' भौर लाइसस फीस वो हटाना स्वीशार कर लिया और भारत ने पाकित्तान से 
कोयदे वी वही कीमत लेनी मंजूर कर ली जो वह अपने भारतीय उरभोक्‍ताओं से 
आप्त करता है भौर साथ ही तीन वर्ष के लिए बच्ची जूट की न्यूजतम १८ लाख 
गे प्रविवर्ध बे! हिसाव से लेने वा ठेका किया। १६५३-५४ मे भारत-थाक' व्यापार 
विम्ने स्तर पर हो गया । इस व्यें भारत की और से पाजिस्तान को झ ०२ बरोड का 
निर्यात तथा १६ २७ करोड रफ्ये का आयात हुमा । १६५४-४८ से भी १६५३-५४ 
जमा व्यापार हुमा, झधात्‌ £ ६५ करोड रु० का नियत और आयात १६ ३८ करोड 
हक ह ॥ १६५५-२६ भें आयात २० ६ बरोड़ र० वा और निर्यात ८६ करोड ० का। 
पादिस्तान को भारत की मुख्य निर्यात मर्दे हें--क्रोयला, सूती तैयार मात, मसाले 


२६६ सुदोध भारतोय श्रय॑दास्त्र 
* हि 
वथा मुख्य ग्रायात म्दे हें--कच्ची जूट, फव तथा तरकारियाँ झौर कच्ची सॉर्ते 
और चमडा 

चोरियाई युद्ध की समाप्ति के दारण पाकिस्तानी निर्यात के लिए विदव भर में 
माँग कम हो गई । झन्ठ मे उसे अपने रूपये वा अबमूल्थव कश्ना पडा। ३३ जुलाई, 
१६५४५ में पराक्स्तान कया रपया, भारतीय रुपये के साय, समान स्व॒र पर शा गया ! 
इस प्रकार भारत-पाविस्तान वे नि्यात-छ्यापार की एक सुझुय वाघा खत्म हो गईं। फिर 
भी व्यापार से यथधेप्ट वृद्धि नही हुई । है 

१६ जुताई, १६५५ को एक समभोता हुग्ना । इसमे, झन्य वाली के साथ, जूठ 
और कोयले के आदान-प्रदाद को जारी रजने के उपवन्ध के साथ प्रन्य वस्तुप्री के ब्या- 
पार को पुन आरम्भ करने का उल्लेस किया गवा। एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपयन्ध सीमा 
तटवर्ती लोगो के लिए अवाध रूप से थोड़ी मात्रा में वस्तुओं में व्यापार वी छूट 
देना था । 

भारत-पाक व्यापार समझौता, १६५७--जनपरी १६४७ में झगला वरार 
हुमा । झाशा थी कि इस करार से दोनो देशो के बीच व्यापारिक गतिरोथ समाप्त 
हो जायगा । दोनो देशों की सरकारों ने स्व्रीसार क्रिया हि एक सरवार दूसरे देश वो 
व्यापार के सम्बन्ध में अनुग्नहीत राष्ट्र का दर्जा प्रदान करेगी। भारत से पाकिस्तान 
को निर्यात होने वाली चीज़ो मे निम्नलिखित चीजें मुख्य शी :--फौयलां, रासायनिक 
पदार्थ, दवाएं, सशीनें, विजली का सामान, सिनेमा बी फिल्में, शक्कर, चाय थ्रादि । 
पाविस्तान से मारत को तिर्यात होने वाली वस्तुओं मे निम्तलिखित मुरत थी -+ 
बच्चा जूठ, खाले, चमड़े, मछली, मस्ताते, शहद, सिनेमा फिल्में, खेलकूद वा सामान, 
घीर-फाड के डावटरी झोजार ध्ादि। जिन वस्तुओझों था ऊपर डी श्रनुमूची से शिक्र 
नहीं है, उतवा भी सम्बन्धित देश के तिबमो के झनुसार पभादान-प्रदात हो सकता है। 
भारत ने वायदा किया कि वह पाकिस्तान को एक लाख टन कोयला प्रति मास देगा । 
दोनों देशों का सीमावर्ती व्यापार पहले की तरह ही चलता रहेगा । यह भी निद्िवत 
हुआ कि इस करार वी क्रिप्रान्विति पर प्रति ६ महीने वाद प्रुनरीक्षण हुप्ना बरेगा 

सत्य यह है कि भारत मौर प्रार्तिस्तान की झार्थिक्र समृद्धि एक दूसरे की पूरक 
है । इसलिए दोनो देशों का हिंत इसी में है रि वे दीथेफालीम सहयोग बो नीति 
अपनायें । 





मुद्रा-अवम्‌ल्यन और भारत का विदेशी व्यापार 
(76शबराए४0 दा 07875 70क्‍टांह्रा 47308) 

भारत के विदेद्य व्यापार के इतिहास में १६ दिसम्बद, १६४६ का दित विशेष 
महत्त्व वा है। इस दिन प्रमरीत्री डालर को दृष्टि से भारतीय रुपय का ३० & प्रति 
शत द्वारा ग्रवमूल्यन किया गया था । भारत ने यह कदम स्वेच्छा से नहीं उठाया था, 
फ़िल्तु बह ऐसा करने के जिए बाध्य हुमा था, क्योकि इस्लैण्ड और स्टिंग लैत्र के अन्य 
सभी देशा ने (सिवा पाजिस्तान दे) अपती झुद्राओं का उसी सीमा तक्र अवमूल्यन 

किया था । कई स्टॉविस खोल के बाहर दी सुदाश्ों का भी श्वमूल्यन टुबर था । 
इस प्रकार के सम्टि मूदा-श्रवमूल्यत वी झावश्यक्ता डा तर-विपय्रक बड़े भारी 





भार बा व्यापार २६७ 


प्रभाव दे कारण हुई थी । य देग डालर प्रभाव को वरिनाईं वी तिरातर प्रनुभव वर 
रहें ये। प्रमरीका के सुऊावले से समूचा स्टहिस क्षत् अपने एगताव सतुयया के विषय 
मे ग्रमधिर घाटे मे था। फरस्वरूप स्टॉतिय क्षय का सोना श्लौर डालर सचय बहुत 
गा वे साथ खाती हो रहे थे। सोने वे सचया मं इस गतिशान गिरावट वा रोउने 
के तिए एक हो विधि थी नि अ्रमरीजा को अधियाधिव निर्यात शिया जाए और उठ 
देश पे भरायातों मं ब॒मी वा जाए और इस प्रसार भगतान सतुबन को सनलित क्या 
जाएं। परल्तु विद्यमान कीमतों पर विर्वाती वो विस्तार ने दिया या सता । 

जो नी हो घरपू बोमता से बसी विए विना भ्रमेरावा व लिए इस 7र्याता 
डो एस्ती बरने वी भी एप विधि थी । यह ग्रमरीवी हालर वे वितिमय में प्रपनी 
निजी मुद्ामों को श्रधितर' देगे मे! द्वारा पचत हो रब थी जिसरे हि अमरीबी 
प्रायात-वर्त्ता समान सर्या मे डाउरो का भयातत करके उससे म्रधिव वस्तुएं क्रय वर 
सरें। इसका धरथ था स्टलिए क्षत्र के देगा की सुद्राग्रा का सुद्रा प्रवम घन । यही एव 
गारए था वि इन राव सुटाग्री दा झवम परत हुआ । 

इसे वायजू” भी वि परत वा व्यापार साजन विदपत झमरीया वे साथ 
विपरात था उसने स्पत प्रपने रुपये बा अवमू गाय वे हिया होता विशतु झ्ाय बनेर 
देगा के गुद्रावमूल्यय से सादी स्थिति ही बदत गई । प्रतिरक्षासत्र उपाय पी दुष्ट 
से भारा वे विए ग्रय चारा नहीं था, श्रौर उसे मुटावमल्यन व अ्यय देवों वे साथ 
प्रद्य होवा पटा। भारतीय निर्याता वा उगभग तान योयाई उन देधा को जाता भा॥ 
पिह्लोने प्रवमूल्पन वा निणय किया था। यदि वह ग्रयम यत ने बरता तो जिन दगों 
ते भएदी मुद्राओ का प्रवभूहयन विया था उा़ी दष्टि से भारतीय निर्यातों की वीमत 
उन्नत हो जाती भौर ऐसे निर्यात भ्रनिवायत दम हो जाते । इसके प्रतिरिबत, न 
कैवन यह दि ये देश ही उसके प्रधान क्या ये, प्रत्युत उसके बर्द एक निर्याता मे 
प्रयात प्रतिद्ष द्वी भी ये | इस प्रकार यदि वह ब्रवमल्यत ने बरता, तो य भतिद्वद्य 
पपती मुद्राओं थे अवम यन के कारण उन सण्डियों पर भ्रधियार कर लेते जहाँ भार 
दीय निर्यात जाते थे । उतर शवस्पा मे भारतीय निर्यात वे! जिए यह अ्रधिव धातक 
होता । 

श्य प्रवार, इत प्रवस्थाझो से भारा को अपने रुपय वा प्रवमूल्यन वरना 
पड़ा। भ्रव हम इस बात या परीक्षण करये कि इस मुद्रा अवमूल्यत द्वारा भारत वा 
विदेश अपार फ़िम प्रयार प्रभावित ह्य्रा। 

प्रश्य ७---उन परित्यितियों दा वर्णन वीमिए जिनवे कारण सितम्बर १६४६ 
में भारतीय रुपए फा प्रवपून्यत हुआ ? इस सुद्रा अयपूह्यत ये ता कालिक परिणाम 
कया हुए ? (पान १६४८) 

(प्रषम भाग के लिए पक विभाग को देखिए) 

(0 7--एकाओव दिए लाएप्रधाइनक्राएए४ एज [0 ॥0 पार तल बषिवी०त 
# (१३ ह॥0क्‍97 ए]0७ ॥ 5ला।एनोट: 949 

वर्ण फल 0 206 ९०फ?पृएए९९३ ए क्‍॥॥ तल-य04॥07 ? 
(2: 9 2 3948) 
(7७7 6 दिए 000६ ६९० ६ ० [7९००पजडु ४६९ता००) 


रध्८ सुदोध भारतीय प्रथश्मास्तर 


परिशाम (0005०व४०१०८5)--(१६ सितम्बर, १६४६ कौ भारतीय रपये के 
अवमूल्यन ने भारतीय विदेशी व्यायार के प्रस्तुत दील में एड निर्णय स्थिति उत्स्‍्न 
की थी । इसका (3) लिर्यातों, (७) आयातो, श्लौर फलस्वरूप, ($0) हमारे ब्या- 
पार-यतुतन पर, (४) व्यापार वी झर्तों पर, और (ह) व्यापार थी दिशा पर झति 
विशिष्ट प्रभाव हुआ | क्योंकि पाडिस्तान से, स्टर्लिय क्षेत्र के श्रन्य सब सदस्पों के 
असदृध्, अनमूल्यन वे करने का निर्णय दिया था, इसलिए, भारत कै मुद्रावमूल्यन के 
भारत-पाक व्यप्परार पर भी झ्रति गम्भीर प्रभाव हुए । अब हम क्रत्येक ज्रीप॑क से 
सम्बन्धित प्रभावों की कुछ विस्तार के साथ परीक्षा करेंगे 

निर्यातो पर प्रभाव--मुद्रावमूल्यव का सर्वाधिक स्मरणीय प्रभाव मासतीव 
नियांतों का महान्‌ रिस्ताए था। ये निर्यात अमरीका और कनाडा जैसे बढोर मुद्राचतन 
के क्षेत्रो वो विज्ेप रूप में किए गए । सुती बस्त्रो, खातो और चमडे (निर्मित), तेल 
झौर मिलहंतों, तम्बाकू, अभ्रक, लास, चमड़ा के निर्यातों में बहुत वृद्धि हुई । सूती 
चस्‍्तो के हमारी निर्यातों में तो वस्तुतः झाश्चयंजनक उन्वति दिखाई दी, मुद्रावमूल्यन 
के प्रथम १२ भासों मैं ही केवल स्टलिंग-क्षेत्रीय देशो वो ३१ करोड र० से उन्नत 
होकर ८२ करोड र० के मूल्य के सूती वस्त्र सम्बन्धी निर्यात किये गये । 

इसके अ्रलावा, उसकी दिशा में भी एक परिवत्तेन हुआ भा । अस्तुत स्थिति 
में स्टलिंग सुद्गाइलन के क्षेगों से डालर तथा झ्रत्य कठोर सुद्राचलन के देशो को विर्यात 
जाने श्रारम्भ हो गये थे, जँसे, चाय, मसाले, चमझा, घम्रद, लाख, मैंगतीज,कद़वा 
भ्रांदि वे । 

अवमूल्यन से जूट-निर्मित बस्तुओं के निर्यातों को विशेष लाभ नहीं हुथ्ना, 
क्योकि पाड्स्तानी कच्चे जूट के भारत में झाने वाले आयात़ो में न्यूनता हो 
गई थी । 

विस्तु सुद्रावभ्ल्यत के फतस्दक्म भारतीष निर्यातों में जो भारी वृद्धि हुई 
उसता कारण केवल मुद्रावमूल्यत ही नहीं कहां जा सता । दस श्रेय में दो अन्य 

- महत्वपूर्ण अश मी साभ्रीदार थे। दोनो मे प्रत्रिक महत्त्वपूर्ण झोरियाई युद्ध का छविडना 

तथा फतस्वरूप अ्रमरीक्ता और अन्य यो रोपीय देशों के पुत शस्जीकरण के कार्यत्रम हैँ 

निर्यातों के दिस्‍्तार के लिए यो अन्य ब्रश जिम्मेदार था, बह भारतीय तिर्यानों 
को उन्नत बरने के लिए सरकारी प्रोत्साटन पूर्ण कार्रवाइयाँ थी। उसे इसलिए ऐसा करना 
पडा कि एक तो भुगताव-यतुतनों की खाई को पाटना था, और साथ ही 
खाद्य-सामग्री, कच्चे पदार्थों और पूजीगत उपकरणों के क्य के लिए आवश्यक 
विनिदय वा उपाजंन बरना था ६ 

आपातों पर प्रभा4--ैसी कि आशा थी, मुद्रावमूल्यत के कारण थायातों में 
कमी हुई । उन देशों की न्रायातों को कीमतों में मी उत्त्प हुआ जिन्हेंनि अवमृल्यन 
विदा था । ऐसा होने का कारण यह था कि ऐसे देशों के दिर्यात योग्य प्राधिक्यों 
बी उतर डावर ठथा अच्य कठोर सुद्रा्रो के देशों से वदी भारी माँथ आ रही थी 
जिनके लिए मुद्राउमूल्यन के वारशा उतवी बीपमलो में न्यूतता हो गई थी $ 

इ्यापास-सन्तुचन पर अभात्र [छम606 ०० छक्वेद08 ० पए्9०)--निर्यावी » 
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भारत का व्यापार रध्ध 


में विम्तार धौर थायातों में सकुनन के फ्लस्वरूप व्यापार सातुप्म जो झत्पधिय' प्रति 
भूत था, अनृछूल हो गया ! निम्न ऑज़्डे स्वत इयके प्रमाण है--१६४८ ४६ में, 
वाशिज्यिक व्यापार मे १०४ दरोड रू० वा प्रतिवूत सच्तुतन था । १६४६-५० में 
व्यापास्नन्तुदन की भ्रतिरलता ८२ करोड ६० रह गई । तिस बर १६५० क वर्ष की 
मगराप्ति दर २४ बरोड रू० दा अनुझूत सब्तुतन था । 

व्यापार की दर्तों पर प्रभाव--मुद्रावमूल्यन वा एड अन्य महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह 
या कि व्यापार विषयक हमारी शर्तों में ग्एए्तया उन्नति हुई और वह हमारे अजुझूल 
हो गई) 

भारत पाकिस्तान ध्यापार गतिरोध--मारत के विदेशी व्यापार पर मुद्राव- 
मूह्यन वे प्रत्यधिक गम्भीर प्रभाव यह था कि भारत पाक व्यापार रबया ठप हो 
गया। (गतिरोध के लिए, प्रइन ६ के उत्तर को देसिए ) 

निध्कर्य--इस प्रगार यह देखा जा सक्तता है हि सुद्राबमूल्यण से इड्छित उद्देश्य 
भी पूक्ति हुई। राजकोपीय आयोग (१६४६-४०) के शब्दों मे “भारत ने अवमूल्यन 
दा निर्भेय अपनी रक्षार्थ किया थरा। वह उद्देश्य सफल हुमा । एक बष पहे जेसी 
हमारी ग्राथिक स्थिति थी, उम्त्रो देखते हुए हम घवमूल्यम वे प्रलस्थरूप लाभ की 
स्थिति मे हैं (! 

भारत के शोघन शेष 
(एवाप'$ 84] शा०6 रण ?09शग७ा5) 

द्वितोप विश्वयद्ध से पुरे श्ञोघन शेष की *यति (08900 छलण४8 ए०त१ 
एक 7] --दितीय विश्व-्युद्ध से पूत, भारत का शोधन दोप या भुगतान सहुसन 
(व्यापार सन्दुलन से मिलन रूप मर) सामान्यत वषअतिवर्ष सन्तुलन म रहता था ! 
ब्वापार-सन्तुपन साम्तास्पतया अनुझूल था, थ्ायातो से निर्याता वे आ्रिधिवय को “घरेलू 
इतेव्या' के भूगताव मे इस्तेमाल किया जाता था जो ३० से ४२ करोड़ र० तक प्रति- 
बेर्ष होते थे। यदि विसी वर्ष से उसके ग्राथाता की श्रपेशा सिर्यात इतसे श्रतितर से 
होने ति जिससे घरेलू दातव्या का भुगतान क्या जा सके, तो उस कमी यौ पूर्ति के 
लिए सोने का निर्यात किया जाता था। सन्‌ तीसी के वर्षों में सोने वे विक्रय द्वारा 
हो (१६३६ ३२ से १६३६-४० तक ३६२ करोड़ झ० के मूल्य का साता) भुगतान- 
पन्तुतन को सस्तुलित रखा गया था) 

डित्तीप जिश्ययुद्ध के दिनो में जोधन शेप कौ स्थिति (ए०ञएफ वेश्णह 
भैणाव ७४१ प्‌] -पुद्दवाल म, भारत के व्यापार-सन्तुलन ग्रत्यविक प्रभुझुल 
मै। इससे दह न वेवल अपने विदेशी ऋचा को ही लौटाने योग्य हुआ प्रत्युत उसने 
पैड दी समाप्ति पर १,७०० करोड़ 2० तक के घिदेशी हटानिग-दोप या भी निर्माण 
बेर लिया । 

स्वव्तता प्राप्ति के बाद शोधन शेप बी स्थिति [00749 ऐड्ाबग०्ल शी 
23जञा९॥६ झार७ 8त0एुशातेशालट)--किन्तू युद्ध के बाद प्रिशेपरर स्पतन्चता 
शक्ति के दाद, हमारी शोधन शेप नो स्थिति घादे वी हो गई 

गगन ८--स्वतन्तता प्रास्ति के बाद से भारत कौ जयोधन शेप को स्थिति पर 


थ 


३०० सुवोध भारतीय चर्वशास्त्र 


अकाश डालिए । सरकार ने सबव-समय पर झोघन शोष के विपरोत स्थिति को 
सुधारने के क्या क्या उपाय किए ? वे उपाय कहाँ तक सफल हैंए ? 


(2 8-फ्रा६69 वक्षांशफ वी एज्त्र।णा ण॑ इक्वा45 पश्चोआाल्ए ते एड्- 
आ९ए(5 8#70९ [ंचए॑९तशए्ऐेश्तट९.. वतरतर०४(४ (8९ इशफर पड] प्ाध्यध्थाएड 90060 
बी0छ 76 (0 प्रा 3९ छ8 ह०१चछाएशाएई; बात, 5६४९ ॥0व िए ऐ0९9 त्रए९ 
50९९९5४णिे ? ि जय 


स्वतत्तता प्राप्ति कै वाद भारतीय झोबन शेप वी ध्थिति का दौन भिन्न 
अवस्थाओं से श्रध्ययल किया जा सवता है। (३) स्वद्नस्त्ता प्राप्ति से लेफर सितम्बर 
१६४६ के रपये के अवशून्यन तक, (ख) सितम्बर १६४६ से लेकर प्रथम पंचवर्षीय 
योजना की समाप्ति अर्थात्‌ १६५५-१६५६ तन, और (ग) दिंतीय पंचवर्षीय योजना 
के प्रारम्भ से लेकर श्रवतक । 

(क) प्रयम श्रवस्था--विभाजन रहो श्रवमृल्यव॒ तक (58 ]॥886 फणए 
9870॥07 ३० १)0९एथ)४७६४०७)--युद्ध के बाद, विश्वेषत विभाजन के बाद युद्ध-काल 
के अजित शोधन झोष, शीघ्र ही समाप्त हो गये । इम विपम स्थिति वे निम्नलिखित 
कारण थे -- 

() खाद्य के भाएे आजात--बह पाद्य वी समृष्टि रूप में विश्व भर में कभी 
के काल में हुआ जबकि साथ पदार्थों की कीमते प्र्यधिक ऊँची थी। 

(2) श्ौद्योगिक कब्चे पदार्थों के मारी श्रायात--झछ्वी जूट भ्रौर कपास 
सम्बन्धी । विभाजन से पूर्व कपास, कच्ची जूट शरौर ख़ालें तथा चमड़े हमारे निर्यात 
वी मुख्य बस्तुएँ थी और झव उन्हे अ्रत्यधिक लागत पर श्रायात करना पडा। 

(उबर दोनो विपयो के विस्तार के लिए, देखे प्रश्न २ वा उत्तर ।) 

(77) युद्धन्ाल के तियन्त्रणो और सयमित उपायों के कारश विदेशी उप 
"मेतता-वस्तुओं के लिए अर्परिमित माँग थी । इसका परिणाम यह हुआ ति झायात अत्य- 
धिक हुए । 

(४४) युद्ध-काल मे ब्रौद्योगिक यन्‍्त्रों ग्रौर मद्यीनों का प्रतित्थापत भी ले 
हो सका । युद्ध की समाप्ति के बाद इस उद्देश्य के लिए पूँजीयत वस्तुग्रो का प्रायात 
करना पडा । 

(५) दैश में विकास की वडी-वडी योजनाओं, नदी-वादी-बोजनाो, भ्ौद्यो- 
गिक' उद्यमों श्रादि का श्रीगणेश क्या गया । इनके कारण पूंजीगत उपकरणों के 
बूहृतू आयात करने पड़े । 

(छा) देश की सुद्रारपीति ने ग्रावरिक वित्य और बाहरी क्रय के तिए ग्रच्छा 
बाज़ार बना दिया । सरकार की दोपपूर्ण श्र्य-युद्ध-लीति के कारण सुद्रास्फीति 
हुई थी | 

(5) देश में सब त्तफ उत्पादन सम्बन्धी हास भी झोवन शोप वी स्थिति 
को विपरीत करते बाला था 

(#97) बडी भारी संल्या में दूतात्रासी, उपदृताठासों श्रादि वा उद्घादन और 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से भ्रधिक भाग लेने के कारण विदेशी दिनिमय को अधिक 
ज्यम सरवार श्रपने घोषन जोप (उफछछाआ०् ण॑ एव्श्राधाउ) की गिरती हुई 
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इस काल में हमारी झोथव झैप स्थिति में इतने घाठे का कारण मह है कि 
हमने प्रिपास योजनाग्रों के दिये वहुद व्यय जिया हैं। मशीनों, लोहे भौर इस्पात के 
प्रायात्व पर प्रत्यधिक व्यय किया है । उदाहरण के जिये जहा १६५५-५६ में सशीनों 
भ्ौर धातुत्रो के आयात पर २६६ करोड़ ₹० व्यय विये गये ये, १६५६-५७ में ४४२ 
करोड र० और १६५७-४८ मे ५३४ करोड़ रु० व्यय किये गये। दुर्भाग्यवश खाद्य 
भप्वन्धी आपातो पर वहुत अधिक व्यप किया जा रहें है। सितम्बर १६४८ तक के 
२३ वर्षों मे २६५०६ करोड र० का खाद्यान्न ग्रायात क्या गया, जबकि १६५५-४६ में 
केवल २६ करोड़ रु० का खाद्यान्त आयात हुम्ना था। विपरीत झोभन स्थिति के कुछ 
भ्रन्य कारुण भी हूँ शिनमें प्रतिरक्षा व्यय की ग्रधिर्ता, कच्चे औद्योगिक पदार्थों को 
प्रत्यंधिक माग, फालतू मशीनी उपकरण, प्रतिस्थापन व्यय भादि । किसी सीमा तक 
ऊँची कीमतें और ऊँचे परिवहन व्यय भी विपदेत शोधन शेष स्थिति के लिए उत्तर- 
दायी हैं! 
इतने भयकर झौर निरन्तर घाटो से देश के सीमित विदेशी विनिमय साधनों 
पर ग्रत्यधिक दवाव पड़ता ग्रवश्यम्भावी था । ग्रत विदेशी विनिमय वी कमी महसूस 
होने लगी । इस स्थिति को सुधारने के लिये अनेक उपाय करने पड़े हैँ । अक्तूबर 
१६४५७ में वैधिक उपवन्धो के द्वारा रिजर्व बैंक में विदेशी प्रतिभूतियों के सम्बन्ध मैं 
घुछ सुधार किये गये । भ्रवतक ४०० करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियों औौर ११४ 
करोड रु० के रवर्ण पिष्ड के स्थान पर भव भविय में २०० करोड़ ६० वी विदेशी 
प्रव्रिभूतिया और ११४ करोड रु० का स्वर्ण पिण्ड ही यथेप्ट होगा | आयात पर कठोर 
प्रतिबन्ध लगा दिये गए हैँ। पूंजीगत माल के ग्रायातको को तभी ग्रायात लायमैंस' 
मिलेंगे जबकि वें वाद मे भुगतान करने की स्वीकृति प्राप्त कर' चुक्रे हो या वे भ्रपनी 
योजना में से इतना विदेशी विविमय वचा सके हो जो मौजूदा भुगतान तुरन्त करने की 
स्थिति में हो। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में भी अनेक उपाय बिये गये हैं । 
भारतोय वाणिज्य को नीति प्रोर व्यापार संधियाँ 
(चाएबा (एण्रागलाएाब] ए0009 भ्राए 77896 8 हा४थवआ९7१/5) 
स्वतन ध्य(पार और विवेकपूर्ण सरक्षण (उफल्ड 7४0० ब्यप फकलापॉँ- 
आ&07९ 770९०४०४) ---ठीक १६२३ तक, भा रतीय न्यापार-नी ति यथेच्छाचारिता पर 
आधारित भी, ग्र्थात्‌ भारत रदृतत्र ब्यापार की नीति का अ्रनुपरण बरता था। बुछ 
आ्रायातें कर लागू किये जाते थे, विन्तु उतका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए 
विदेशी वस्तुओं के प्रवेश को रोकने की बजाय राजस्व प्राप्त कुर्ता था । १६२३ में, 
विवकपूर्ण संरक्तण को नीति को ग्रहण जिया गया, जिसके द्वारा सहायता के ग्रधिकारी 
उद्योगों को समय-समय पर सरक्षण प्रदान किया गया । इस प्रकार, स्वत व्यापार के 
सिद्धात का पूर्णतया बनुसरण न रहा । 
सन्‌ तीम़ी के काल में वाशिज्य को नीति--श्रोटावा सन्यि (00छाग्रशालेओं 
एणादए पप्प्णड प्ा6 फफ्रा०७, ७6 068ए9# क्‍8706220760) १६२६ में प्रारम्म 
हुई महान्‌ भदी ने विद्व-व्यापार को भारी घफ्ता पहुँचाया। तदनुसार, प्रत्येक देश ने 
* स्व प्रकार की विधियों से भ्रपठी ग्रायातों पर प्रतिवन्ध लगाए, जैसे, उच्च राजकोपीय 
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हर, कोटा, विनिमय नियत्रर, और यहा तव वि कतिपय वस्तुआझ वे आयातो या पूर्ण 
प्रवरोष | तदतुमार, भारतीय वारिएज्यि वी नोति मे भो परिवतेन हाना था। 
विश्व व्यापार म मदी वे फलस्वरूप इम्लेंड का भी बहुत हानि सहत बरनी 
इ्े थी। उमने भी अपनी प्राचीन स्वतन्त्र व्यापार वी नीति कस छाड़ दिया और 
सरक्षणात्मक नीति पर उतर झाया। इसके अतिरिक्त वह अपने साम्राज्य देझा क साथ 
शाहो रियायता (एए९००। ए४(७/८७००९७) वी विधि से व्यापार यो वरियास वरना 
चाहता था। इस उद्देश्य से, उसने १६३२ मे आठावा (वनाडा) मे इम्पी रियत आथिक 
सम्मेतन का प्रायोजन रिया । वहा उसने साम्राज्य देशा के साथ रियायता के पारस्प 
सित विनिमय के भ्राधार पर चुछ व्यापार-स्यिया वी । भारत ने भी शाही रियायता 
की इस योजना से भाग लिया शौर भारत तथा इगलेड वे बीच झोटावा व्यापार सधि 
हुई। मह सस्धि १६३६ तय जारी रही और उसके बाद भारत ब्रिदिद व्यापार-सन्धि 
ने उत्तरी जगह ले ली । 
दावा व्यापार सन्धि वे! अलाया भारत न जापान वे साथ व्यापार-सधि वी-- 
१६३४ दी प्रथम भाश्त-जापान सन्धि और १६३०७ में द्वितीय भारत जापान स॑न्धि । १६ ८१ 
में बम के साथ भी एक व्यापार सन्धि की गई । 
द्वितीय विषव युद्ध के काल में श्रौर उपरान्त व्यापार-नीति (॥४०४०९ 70॥65 
बचा छत गति ५४०लत ५७४ )--द्वितीय पिद्व युद्ध क कारण निर्यातों और 
श्रायातों दोनों पर बठेर नियग्रए भ्रावश्यक हो गए । क्षत्रदेशा क साथ व्यापार की कठो- 
रतापूवेक भनाही कर दी गई । तटस्थ धौर मित्रराष्ट्रो वे साथ व्यापार पर भी शक 
भ्तिवन्‍्य लगाये गएं। भनेक प्रतिकूल अ्रशा वे कारण (अजंसे, मुद्रास्पीति साद्य वी 
चूतता), शुद्ध झौर विभाजन वे बाद भारत ने विदेशी व्यापार वी स्थिति अत्यधिक 
बढित बन गई। खाद्य और पूँजीगत वस्तुझआ के झायाता री अत्यावश्यक दरकार थी । 
शरे साथ ही, डालर प्रभाव वे कारण, प्मरीका तथा अन्य कठोर मुद्रा वे देशा 
मे भायाता वो अ्निवार्यसत वम करना पडा था। यह जान पडा थि निजी व्यापारों 
बहुत से देशा के साथ (जैसे, जापान, जर्मनी और पर्वी योरोप के देश ) व्यापार राम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सकते । इसलिए, भारत सरफार ने पाकिस्तान चैकोस्जोवाबनिया, 
ललिदूवरजेंड, पश्चिमी जर्मनी, पोजेड, मिश्र किनलैड यूगोसलाविया अर्जेठाईवा और 
सम, स्त्रीडन, इटली, नावें श्रौर एवीसीनिया जैसे झनेर देशा य साथ दिपक्षीय व्यापार 
स्धिया कौ) 
भारत और भ्रम्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन (उ््रदा& ब्मते ॥ एप 0 )-व्वीय 
विश्व गुद्ध वे बाद, हवाना (व्यूबा) में, माव १६४८ मे व्यापार और नियोजन पर सथु- 
जत राष्ट्रा बा एक सम्मेलन हुआ । उपम अन्‍्तर्सप्ट्रीय व्यापार के लिए एफ झधिकार- 
पत्र स्वोकार विधा गया, जिसवा उद्देश्य विश्व ने राष्ट्रा म सवतम्र व्यापार की उन्‍नति 
के तिए भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना करदा था। डिसी भी देश ने 
प्रभी तेर इसकी पुष्टि नहीं बी । राजरोपीय झापोग (१६५०) वा हवाना प्रधियार 
पत्र (87974 ट/दव/ट-) इस दृष्टि से परीक्षण वरक सिफारिश बरने के लिए सौपा 
जया था कि क्या भारत सरफ्र को उसवी पुष्टि करनी चाहिए या नहीं। सतर्कता- 
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पूर्वक विचार के वाद ग्रायोग ने सिफारिश वी है कि भारत को इस अविवार पत्र 
थी केवल तभी पुष्टि करती चाहिए जवक्ति अमरीताओर इंग्लै जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण 
देश उसको थुष्टि करें और वद्चतें कि उस समय की देश की आर्थिक अवस्थाएँ इस 
प्रधृत्ति के ग्रनुझूल हो । क्योकि अमरीवा और इर््लंड ने इसकी पृष्टि के लिए ग्रनिच्छा 
प्रकट की है, इसलिए भारत को पुष्टि का प्रइन ही उत्पन्त नहीं होता ! 

अन्‍्तर्चाप्ट्रीय व्यापार सगठन की स्थापना दिचाराबीन रहते हुए, १६४७ में 
३३ राप्ट्री का जिनीवा में सम्मेलन हुआ भर उसमे तट-करो में न्‍्यूनता वरने वी दृष्टि 
से तटकरा झ्ौर व्यापार पर सामान्य सधि (6. 4. 7. प.) हुई। भारत ने इस 
सामान्य सन्धि पर हस्ताक्षर किए । यह अस्थायी आधार पर € जुलाई, १६४० ते 
फ़ियान्वित हुई । १६४६ मे, झन्तेसी (फ्रास) में सम्मेलन हुआ, जहा ग्न्य भनैक देश 
सामान्य सवि मे सम्मिलित हो गए। १६५० से, तीसरा सम्मेलन टॉरबवे. हुमप्ना । 
इसते लगभग ५५ हजार तटकर दरो को न्यूत ग्रथवा स्थिर शिया है। १६५८ के भ्रस्ते 
तक इस सम्मेलन (५ ४ पं, प्र) के १३ स्रधिवेशन हो चुके थे । फस्व्रद्प तदवरी 
के सम्बन्ध मं श्रौर भी कमी हुई । वर्तमात मे इसके ३३ सदस्य हूँ । झव तक भारद ने 
इस सन्यि के ग्रधीत ग्रनेक देशों के साथ व्यापार-वार्त्ताएँ पूर्ण की हैं । उनमें महत्त्व 
पूर्ण ये है. भ्रास्‍्ट्रे लिया, ब्राजील, कताडा, चीत, फ्रास, श्रमरीका, ढेतमार्क, स्वीडन । 
राजकोपीय कमीशन (१६५०) ने सरझार को सिफारिश की थीं कि भारत की सामान्य 
समभौते पर दृद रहना चाहिए । वर्तमान मे, विश्व-समुद्र पार के व्यापार में सामान्य 
समभीवा देशो का प्रतिग्रण ८०९ है। 

हाल ही में (प्रक्तूवर १६५५ में) भारत ने व्यापार सन्वि सम्मेलन (9.4...) 
के अधिवेशन में घोपणा की थीं कि वह जापानी निर्यातों को इस सम्मेलन नी सभी 
सुविधाएँ प्रदान करेगा । यद्यपि कई देशों ने जापान के प्रश्युल्क व्यापार सन्यि सम्मेलन 
(6,/ 7! 7.) के सदस्य होने पर ऐतराज् किया था, किन्‍तू भारत द्वारा जापान॑ का 
समर्थन विद्येप महत्त्वपूर्ण था । 

भारत की दत्तंपान चाशिम्यिक नीति (70038 ॥५९७९४ (०७:४छ४लंछ! 
7ए०॥४८३७)---इस प्रकार, भारत की वारिशण्यित नीति अपने वुछेक उद्योगों को सरक्षण 
प्रदान वरने और शेष क्षेत्र में, उन देखो के लिए तटकरों में स्यूजता के सिद्धान्त पर 
आधारित है, जिनके साथ उसने प्रशुत्ता व्यापार सन्धि सम्मेलन (9.07) के 
अधीत सन्धियाँ वी हुई हैं। भारत न ओोटावा में शाही प्रधिघ्ाल बी, जिसे प्रद राष्ट्र 
मण्डल अधिमान कह जाता है, नोति भी स्वीजार की थी । पातिस्ताव के साथ भारत 
के व्यापार वा प्राधार सर्वथा भिन्‍न रूप का समभा जाता है और पाकिस्तान के साथ 
विनिमय वी गईं रियायतें प्रशुल्क व्यापार सन्थि सम्मेलन (५4 ' ए' ) के भ्रन्य देशो 
को प्रदान करना आयश्यक भी नही है! 

हाथ हो के दर्षो में भारतीय वारिएज्यिक नीति के तीन अन्य सहरुवपूर्ण रूप 
भी उपरियत हुए है। प्रथनत:, झ्रायाती पर कठोर प्रतिवन्य लगाए गए हैँ । द्वितीयत', 
निर्यानो में वृद्धि करने के विद्येप यत्त दिए गश हैं॥ सरकार दे विर्यातों वी वृद्धि के 
लिए मिकारिययें करने के निमित्त १६४६ म गोग्वाला निर्यात अन्‍्नायक समिति भी नियुक्त 
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वी थी | झभी हाल ही में १६५७ में एफ धन्य निर्यात उन्‍नायत्र समिति (59७0४ 
ए0०७0०५०४ 0007॥(ल्‍6) की स्थापना भी इसीविए वी गई थी गि बह निर्यातो को 
उनत वरन वी दिय्या म उचित युकाव दे । एक निर्यात परामयद्रात्री परिषद की भी 
स्थापता वी गई है जो सरयार को निर्यात नियन्गगा नीति के सम्पःथ में परामझ् देती है । 
१६५७ में विदेशी व्यापार मण्डता (॥ ऋलष्ट७ ॥१३ 86) झौर निर्यात 
विवास राज्चासया (6०८०७ ० (25 एण४ ।फठशाएता) वार्यातग्र की स्थापना वी 
गई। इन नियाया का उद्देश्य यह है प्रि भारतीय विदेशा व्यागार, विशेषकर निर्यात 
व्यापार को बढ़ाया जाय। एक प्रदर्शिनी सज्चालन मण्डव भी है जो भारतीय वस्तुशो 
वा विदेशा म प्रचार करता है। कुछ निर्यात परिपदा ने हालत वे! वा में कई व्यापा- 
रिक प्रत्यायु्तत मण्डत (7780० 00९८७४७०७॥७) विदेशों म भेज हैं। कई देशा को 
भारत की झोर से श्रौद्योगिक, सास्कृतिव और सदभावना मण्डनव भेजे गय है जिन्‍्हाते 
विदेशों म भारतीय निर्यात व्यापार को बढाने करी सम्भायनापग्रो वो खोजा और बढाया 
है। तृतीयत कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिव समभौत किए गए हूँ ॥ प्रब तक 
भारत ने २६ देशो बे साथ व्यापारिक समभौते करिए है | 
मई १६५६ में राज्य व्यापार निगम (७६४४० '7त78 009०7७४०४) वी 
स्थापना बरवे भारत सरकार ने विदेश्व व्यापार वो भी अपने हाथा म लेने या प्रयत्न 
फिया है। राज्य व्यापार निगम पूगरत सरहारी समठन है जिसती अधिग्त पूँजी 
१ करोड़ रु० है। इसका मुरुष उदृइय निर्यात और आयात व्यापार को बढ़ाना है, 
ताकि भारतीय भ्ौद्योगिक सगठन वा कमिया ठीए हो सक । पहल भारत के साम्य- 
वादी देशा व साथ व्यापार सम्बन्ध नगण्य थ क्याति एक ओर साम्यवादी देशां मं 
व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियन्तण रहता है तथा दूसरी ओर भारतीय व्यापार 
प्राइवेंट लगगो क हो हाथ में है। इसलिए इन दशा व साथ वहुत ही वम ब्यापार 
हाता था झौर भारतीय व्यापारी को इतसे व्यापार व्रत म बाटा रहता था! राज्य 
व्यापार निगम (85.0७ प्रपताधए (०ाफुणा४००४) से यह कठियाई दूर हो जायगी । 
निगम नियन्त्रित भ्रथ व्यवस्था वाल दश्शा स व्यापार करता है भौर उनसे ऐसी वस्तुएँ 
प्राप्त करते का प्रयत्न करता है जैस इस्पात सीमण्ड और झौयोगिकफ समान झादि । 
और बदले में उन देशों वा भारतीय बस्तुएँ दी जाती हैँ । इस प्रयार देश के विविमय 
साधना पर दवाव नहीं पडता | १६४८ वे झन्त तवः निगम ने विदेशा दे साथ प्राय 
१२६ ८ वरोड ण० दा व्यापार क्या था। 
प्रर्च ६&--शाही रियायत या झधिगान का कया भर्थ है? भारत में इसकी 
कार्परारिता के पिपय में परोक्षण दरें । 
९ 9५--५४७६ ॥5 हत्या 9 वगएलाओ वपलटाशाटल ? एटशांटफ ॥5 
क्षणाफ्तर वि वाठदाव 
अर्थ--माम्राज्य इनर देशा से झान वाली वस्तुओ्रो पर प्रचनित करो की तुतना 
में साम्राज्य (भव राष्ट्रमण्डल) दे विभिन्‍न सदस्य दया से आने याली वस्तुओं पर 
तदर रा की न्यूनता ारा साम्राज्य के देशा सम व्यापार-सस्बन्धा क विवास के लिए शाही 
रियायत था भ्रधिमान वा झाश्रय जिया जाता है 


३०६ £ घुदोय भारतीप भ्रर्यश्ञास्त् 


इतिहाउ--(७ बी और १८वीं सदियों से ग्रेट विटेत अपने तिर्षातों के लिए 
अपने उपनिवेद्ों मे सदा रियायत्ें प्राप्त करता रहा किच्धु बाद में साम्राज्य-देशों को 
अपने तटकर नियमित करने श्रौर साआज्य-वस्तुओ को केवल सेच्छापूररक रियाये 
देने वी स्वतस्तता प्रदान कर दी गई थी। कनाडा घथम साम्राज्य देश था, जिसने 
ग्रेट ब्रिदेव दे शान वादी वस्तुय्रो के लिए उद्कर सम्बन्धी श्थायतों द्वारा १८६७ में 
शाही रश्ियायत था अधिमात के सिद्धान्त को क़ियान्वित किसे था | इमके पश्चात्‌ 
न्यूजीलैंड, दक्षिणी अप्रीया और आस्ट्रेलिया ने भी दियायते दें दी । उस समय इंग्लेड 
सब देशों वे साथ स्वतन्त व्यापार नीति का अ्नुमरण कर रहा था, इसलिए, साप्राज्य- 
देशों से झाने व!ली वस्तु्रो कै तिए उसको रसियायर्तें प्रदाव करने वा प्रइन ही उत्म्न 
नहीं होता या । भारत से भी पूछा गया दि क्या वह शाही रियायत को प्रचतित 
करने को इच्छुक है। विन्तु त्तात्वालिक वाइसराय, लाड्ड कर्ज़त, ने भारत के इस 
सिद्धास्त को ग्रह करता स्वीकार न क्या । उसका कथन था कि शाही रियायत से 
भारत को दुछ सास लाभ नहीं होगा जिन्‍्तु उसकी हानि वी भारी श्राझ्त्रा है। उस 
बाल में, साआज्य-इतर देशों के साथ भारत के व्यापार मैं ग्रायातों से उसका निर्यात- 
आाधिवय था। ऐसी दक्या में उसे भय था कि यदि उसने शाही र्थियत था श्धिमात का 
आ्राश्नय लिया तो उसके बारण ऐसे देशो द्वारा प्रतिमोष होगा कौर इस तरह हसके 
निर्यातों को क्षति होगी । यह वह करने मे असमर्थ था। 
प्रथम विश्व-्युद्ध साम्राज्य के भिन्‍्तर भागों को एक दूसरे के निकट लाया, 
जिससे, १६२० तक, ज्ञाही रिवायतों या भ्रधिमान वा झ्ान्दोलत भत्यधिव भ्बल हों 
गया और १६२२ में, २६ ब्रिटिश उपनिदेशों को रियायतें दी गयी । १६२३ 
में, राजशोपीय झ्रायोग यद्यपि इस नीति वे लाभो के विपय में सर्वमम्मव सही था, 
तथापि उसने सीमित स्तर घर उसे ग्रहण करने की सिफारिश की | इस प्रतार ब्रिविश 
इस्पात और वल्तरों पर कर स्यून विए ग्रए । ग्रेट ब्रिटेन ने भी १६३२ में स्वतस्त्र व्या- 
पार वी अपनी पुरानी नीति को छाड़ दिया या। झौर श्रव वह साम्राज्य-द्ेशों से 
भ्राने वाल्ली वस्तुओं वी रियायत्र देन के लिए तैथार या । 
ओडबा सचि (७ 0:६६७७ एऐ४०६)---तदनुसार, झोटावे। (कनाडा) में एक 
शाही झाविक सम्मेलन हुप्रा । यहाँ भारत ने इग्बैड के साथ व्यपार-सधि वी, जिमके 
द्वारा दोतों देशों ने एक-दूसरे के कतिपय झायातों को रियायत देना स्त्रीकार जिया । 
सधि के अनुसार, भारत ने कतिपथ सम को भोटरों पर ७६% झोर बुछ अरय 
. वस्तुओं, ज॑से, बिजली की चस्तुग्रो, अती माल, मद्यमार, सुगधियों श्रादि, पर १०% 
रियापत दी । इस्लैंड ने अपतो झोर से कई जित्सो पर भारत को १०% की रियायत्त 
दी, बुछ ग्रन्य वस्तुओं को बर-रहित प्रवेश को स्वीकृति दी । मारत में श्रायात वी 
जाने वाली ब्रिटिश वस्तुप्रो मर उस्त समम तन इस्पात और सूती वस्त को सम्मिवित्त 
नहीं बिया था, क्योंकि उस समय भारत मे इन उद्योगी के रारक्षणा के विधय मे जाँच 
हो रही थी । किन्ठु १६३५ वी भारत-प्रिटिश संधि (पूरत) में इन जिन्‍्सों को सूची 
में मिला लिया गया था । 
धोटावा सधि को अत्यधिक कट आलोचना हुई ! जबकि सरदीद का कहना 
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था कि यह सधि भारत वा तिए लाभप्रद है हि राष्ट्रवादी उसकी प्रवया तिदा 
करते थे । 

निसदह इस सधि के सूद्षम प्रभाया वा परीक्षण वरता अपधिय कठित है। 
भातत हम यह कंसे बह सफते हैं ति यदि ऐसी राधि न हुई होती ता क्या स्थिति 
होती। इसके अतिरिक्त जिन वर्षों म यह सधि प्रचलित वा गई -ी उन दिना की 
महान्‌ मदी भ्रौर फलस्वरूप ग्रायात विषयक बड़े प्रतिबधा गधा उिनिमय नियजणों 
के साथ झ्राथिक राष्ट्रवाद के वारण समचे विश्व वा व्यापार विचलित हा गया था। 

इसम सदेह नहीं वि इगवैंड वे लिए चावल चाय तम्यार्‌ और जट निर्मित 
वस्तओं के भारताय निर्याता को वस्तुत ब्रिटिरा बाजार म॑ रियायता से लाभ हुआ 
लकागायर मे भारतीय वपाप वी सपत ने भी ठोस वृद्धि ठिसाई | विन्तु इन जिन्‍पों 
से सम्बाधित अधिकाघ लाभ दपटेपूण था। चाय और जट निर्मित वस्तुओं द्वारा उपाजित 
लाभ भ्रसम के झग्रज चाय उत्पादका और वायवत्ता वे भ्रग्रज जंट उद्योगपत्रियों वो 
श्रीसम्पम्न करता थां। जो लाभ चावद पर होटा था बल बर्मी चावल था। इसवे 
प्रतिरिवत ये निर्यात ब्रिठिय्र उद्योगा की सहायता करते थे। इसके विपरीत वित 
अग्रड्ी जिसा का रियायत दो गई थी उनकी सख्या १६२ थी ग्लौर उह भारतीय 
उद्योग के पर्चे पर अधिझाश लाभ हाता था । 

इस सधि के पक्ष म जा सवाधिक फहा जा सकता है और जैसा किडा० थी० 
के० मदान न वहा है वह इतना ही है कि य सीध शर्त रुप में मरत्तपपूर्ण थो प्रर्थात्‌ 
यही नहीं कि भारत वो निश्चपात्मक रूप से ताभ हुम्ना प्रयुव यदि भारत सधि न 
करता तो सम्भवत उसे हानि उठानी पडती । 

भारत ब्रिटिश्ञ व्यापार साप (69०-ऐ70आ॥॥ 7006 हह7९७0९॥७)-- 
ओटावा सधि वे विषय से भारतीय जाॉव्मत इतता कट था कि १६३६ म॑ परिधान 
सभा ने इसका झ्त कर दिया। जो भा हो वाइसराय ने अ्रपने विशेषाधियारों से 
इस पुन प्रचलित कर दिया। इस प्रकार यह और भी प्रवाकप्रिय बन ग्या। यह 
१६३६ तक प्रचलित रहा और झातर भारत ब्रिटिश व्यापार साधि ने उसवा स्थान 
ले तिया। कितु झाही रियायत वा सिद्धात ज्यो का-तयो बना रहा । 

उसवे' मुरुय उपबध ये थे-- (3) भारत ने इग्लेंड से झायात बी जाने बाली 
२० वस्तुग्रा पर ७१% से १० प्रतिशत रियायत वी स्वीकृति दी थी (४) इगौैंड 
ने अपनी ओर से कतिपय भारतीय वस्तुओं पर १० स लेकर २०%, के आदर झादर 
रियायत दा और कुछ भय एसी वस्तुप्रो के निदुल्व प्रवेश की स्वीकृति दी वि जो 
यदि साआज्य इतर देशा से आती तो उन पर आयात कर देने होते थे. (30) इग्लैंड 
के लिए मारतीय कपास के निर्यातो वो सरकने वाले स्तर के भ्राधार पर इग्लैंड से 
सूती वस्तो के भायातो वे साथ सम्बद्ध किया गया था । 

इस सधि की भी बहुत कठु आलोचना हुई और विधान सभा की इच्छाप्रो के 
विपरीत यवनर जनरल के विशैषाधिवारों द्वारा इसे स्वीज।त प्रदान की गयी । जिन 
भारतीय वस्तुप्रो को इगलेंड म नि चुल्क प्रवश्य की स्वीइृति दी गई थी उनम भारत का 
एकाधिकार था और इग्वैंड की झावश्यकता के कच्चे पदाथ ये | इसबे' भतिरिक्‍त जहाँ 
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तक सम्बन्ध रियायती बस्तुओ दृथा, उनमे अन्य साझ्राज्य देशो के साथ प्रतिदद्िता 
थी। जो भी हो, इसमें सर्वाधिक झ्रापत्तिजनक उपवन्ध भारतीय कपास और लवाघायर 
के सूती वस्त्रों के सम्बन्ध मे था । जबकि भारतीय कपास के निर्यात के लिए नियत अश 
उससे भी न्यून था जिसे इग्वेंड पटले से क्रय कर रहा था, वहाँ श्रगज्ञी कपड़े का भ्रश 
पूददत निर्यान क्ये जाने बाले ग्रग्य से कही ग्रधिक रखा गया था | 

१६३६ में, द्वितीय विश्व-युद्ध छिड गया | इसलिए, इस सन्धि के प्रभावों का 
निर्धारण करना कठिन है। हे 

अब भारत गरणादन्त है यद्यपि वह अब भी' राष्ट्रमडत वा सदस्य है (साम्राज्य 
का नहीं) | इसलिए, घाही स्थायत कं इस घुणित प्रणावी का अन्त कर देना चाहिए 
और उसकी जग्रह इस्लैंड तथा अ्नन्य राष्ट्रमण्डवीय देशों तथा ब्रिटिश उपनिवज्यों के 
साथ नयी वार्त्ता झ्रारम्म करनी चाहिए | ऐसी वार्त्ताग्नो मे, इग्लैड के शाही प्रभुत्व 
के कसी तके पर नहीं, प्रत्युत नितान्त आशिक दृष्टिकोश से और उन पारम्परिक 
लाभो के झ्ाधार पर ही थघाही पियायत को प्रचलित रखने था न रपने का निर्णय 
होना चाहिए । इस प्रस्तुत विधि से एकाएक सम्बन्ध विच्छेद करना उचित भी नहीं 
है ग्रौर आसान भी नही है । भारत सरवार का तक है कि इग्लेड तथा ब्रन्य राष्ट्रम इलीय 
देशो के साथ भारत का व्यापार इतना सुब्यवल्यिद है कि ऐसा कोई काम करना ने 
तो सहन है और न ही हमारे हित म॑ कि जितसे उसे धक्का पहुँचे । राष्ट्रमण्डतीय 
ढाँचे के व्यापार को जारी रखने का एक अत्य काररा यह है कि बनाडा के सिदाय, ये 
सारे देश स्टिंग क्षेत्र में हें और इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध हैं । 

शाही रियायतों या अ्रधिमात के प्रझ्त को भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ 
समिति को सौंपा था। इसी की सिफारिशों के श्राघार पर दित मन्‍्ती ने लोबसभा 
के मार्च १६४४ के अधिवेशन में यह धोपषणा की--' जहाँ तक हमारी झाज कस की 
स्थिति का प्रइत है शाही रियायतो से हम कोई क्षति नहीं पहुँच रही है | व।स्तविकता 
तो यह है कि इस मौजूदा व्यवस्था से हम लाभ उठा रहे है ।” 

राष्ट्रमण्डलीय देशों के धीच अधिमान के प्रश्त पर राष्ट्रमण्डल के आथिक 
सम्मेसद् में जो मितम्बर १६५८ म मॉण्ट्रीयल (कनाडा) में हुआ था, खुलकर विचार» 
विनिमय हुझ्ा भा। इस सम्मेलन में सभो राष्ट्रमण्डलोग देशो झोर ब्रिटिस उपनिवेशों 
के प्रतिनिधियों ले भाष लिया था | भारतीय दित्त मन्‍्ती ने लोक सभा के समक्ष कहा 
था : “सम्मेलन ने अ्धिमानों वी वर्स मान रीति का बहुमत से समयंन किया था। 
अधिकतर प्रतिनिधियों का मत था कि इस रीति (राष्ट्रमण्डलीय अधिमान) को बताए 
रखना अच्छा है ।” इस सम्मेलन मे ब्रिटेन ने स्वीकार किया या कि इस सस्या (धाही 
था राष्ट्रमण्डलीय ग्रिमान) म दाप्ट्रमण्डलीय देशों छी सभी वस्तुओं पर ग्रधिमान 
दिया जा सकता है । 
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चलमुद्रा और विनिमय 
((णएा९३०१ शत ६चलाशा?ए०) 


ग्हन १--भारत को वतमान मुद्रा प्रणालो का वर्गन और उस पर विचार 
कीजिए । (गाहादी १६५३) 
अथवा 
भारतीय चलसुद्रा व्यवह्या पी सुर्य रूपरेखा पर विचार कोजिए ॥ 
(बनारस १५४ ४) 
(0 १--85:छरागाव थ्ात 50055 406 फ़ा९5एगा गराणाश॑क्षाए 53900 ए [0॥3. 
(७काम40॥ 4953) 
0/ 
90/5075 [8 जरा 0०णावार ० ताल ितादया लाएशाए) ७5शए० 
(8क्ाव्ा 4१ 7954) 
भारतीय मुद्रा-प्रगाली का स्पृरूप बडा विचित्र रहा है । हमारे यहाँ रनत 
मान, स्वण विनिमय मान, स्वण बुलियन मान स्टिंग वितिमय मान था, और 
वर्तमान मे भ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा निधि (॥ जा कर ) मान या स्पर्णु तुल्यता मान (06 
2६8३ 80070874) है। जो भी हो, हम इस प्रणाली के इतिहास का प्रध्ययन 
नहीं करना, प्रत्युत हम तो विभिन्‍न विस्तारा सहित इसकी यतमान स्थिति पर विचार 
करवा है । 
चक्षमद्रा (0पताथ्ा०एु)--+भारत म लेखे की इकाई रुपया है | इसलिए, 
भारतीय चलाये रुपया के रूप म व्यत्रत विया जाता है। प्रन्य देशा की भाँति भारतीय 
मुददाचलन मय मुद्राएँ हें --(क) सिवर, और (ख) नो (कागजी मुद्रा) । 

के सिक्के (0008)--हमारे यहाँ एक रुपय के सिक्त्रे से लकर छोटे मृल्य के 
सिक्के है, जिन्हे सहायर सिकते कहते हैं, अंस, प्रठन्‍नो, चदन्नी, दुश्नती इकन्नी, अधतो 
प्रोर एक पंस वे घिक्‍्के । य सब प्रतोक मुद्य (६०७७ ०००७) है अर्थात्‌, उनके 
यवाध॑ मूल्य की श्रपेक्षा उनका भ्क्रित मूल्य ((७०७ र|ध४०) अधिक हैं ! रुपया झौर 
भठनी अपरिमित विधिग्राह्म मुद्राएँ हैं, सहायर सियक्र केवल १० रुपय तक परिमित 
विधिग्राह्य हैं. 

+ भारत मे दशमिक्त मुद्रा चलन (१ अप्रेल १६५७ से लागू किया गया) को 
भपना लिया गया है। इस प्रभावी बनाने के लिए १६०६ के भारतीय टकरा अधिनियम 
का धगर्त १६२५ मे भारतीय ससद ने सशाघद क्रिया । इसके अनुसार भारतीय 
रुपया स्टैंडंडे सिक्का रहगा, लेकिन इसे १०० भागा म धाँटा गया है । आधा रुपया 
त्था चौथाई स्पया क्रमश ५० तथा २५ वए पँणा के बराबर हैं । पुराने छोट सिवत्नो 


ड्ेग्ह 
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भर्थात्‌ दुष्रन्ती, इकस्तो, धौर झधन्ता छे बराबर का कोई मित्रता नए दशा मिक सिक्का 
में नही है, लेरिद चौथाई से बम के १०, ५, २ तथा १ पैसे के सिक्के चलाए गए 
हैं। पुराने श्रौर नये दोनो सित्रके चालू हैं झोर इन्हे निर्धारित तालिका के अनुमार 
बदला जाता है। कुछ समय पश्चात्‌ नए सिरके इन पुराने ्िककों का स्थान ग्रहण 
कर लेंगे । 
नोद (कागजी मुद्रा) (00७९छ८ए प०७७३)--भारत में प्रधिशश चलमुद्ा 
(९० प्रतिशत) नोदो द्वारा मंबोजित है। विभिन्‍न मूल्यों के नोट ये हैं--एक 'रुपया, 
दो रपये, दस रपये, पाँच रपये, सो रुपये । ये सब पूर्ण विधिय्राह्म हैं । 
नोट-नि्ग॑ म प्रशालों (858६650 ०£ )पर०६७-७३४८)---एक रुपये के मोट के छिवा 
अन्य सब नोटों को रियदे दक ग्रॉफ इण्डिया जारी करता है। एक रुपये के नोट मारत 
सरकार के श्रर्थ-मत्रा लय द्वारा नियंमित होते हैँ । मोट जारी करने के लिए रिजर्व 
झैंक का एक प्रल्य तिर्मम विभाग ([5876 ]0८9&70067/]) है | पहले उनके निर्गंस 
में आनुपातिऊ एंसचुण प्रणाली (7००४ं००७ 7;६७६०४० 8:०0९०४) वा भनुमरण 
किया जाता था । रिजवं बैक प्रॉफ इण्डिया भ्रधिनियम, १६३४ के ग्रनुसार, रिजर्व 
बैक वो स्वर्ण सिक्‍्क्रो, स्वर्ण धुलियतः श्रथवा स्टलिगब्प्रतिशूतिशों का स्यूनतम ४०७ 
प्रतिश्मत (नोट निर्गम के विरुद्ध) सरक्षित रखना होता है । दूसरे धब्दों मे, १०० रु० 
के मूल्य के नोट निर्गेम करने के लिए, रिजवे बे के प्रास कम-तो-क्म ४० २० मूल्य 
के स्वर्ण सिवके, बुलियन प्रधवा हटलिंग अतिमूतियाँ होती चाहिएँ। भारत के प्रन्त- 
/ रा्ट्रोय मुद्रा कोप के सदस्य होने पर इस ग्रधिनियम में सशोधन किया गया, जिससे 
स्टलिंग के भ्रतिरिबत विदेशी मुद्राश्रों को ४० प्रतिशत के सरक्षण में रपा जा सके। 
__ नवम्बर १६५७ में जारी किए गए एक भ्रष्यादेश के द्वारा न्यूनतम रिजबं २०० करोड 
रु० होना चाहिए, जिसमें ११५ करोड रु० का सोता दामिल है । विदेशी विनिमय 
सम्दस्धी सक्ठ को दालने के उद्देश्य से ही यह रीति प्रपनाई गई है । 
१ १६५७-४८ के ग्रन्त में १५३६ करोड रु० के तोट भारत में प्रचलित थे, जवकि 
अविमाजित भारत में सितम्बर १६३६ में १८२ करोड ₹० बे नोट प्रचलन में ये । 
विविभय (722९) ६०४०)*-प्रव तक हम देश के अन्तर्गत चन्नमुश प्रणाती 
वी व्याख्या कर रहे ये | ग्रत्य देशों के साथ ब्यापारिंक ग्रादानन्यरदान के लिए 
भारतीय रुपये को विदेशी मृद्ाप्रो में वदलना होता है । इस उद्देश्य के लिए, रिजव बैक 
में भारतीय रुपये वा विनिमय मूल्य ० १८६६२३१ ग्राम स्वर्ण या २१ सेट (ग्रमरीती 
डालर) का स्थिर जिया है। यह वितिमय दर २० सितम्बर, १६४६ से प्रचलित है, 
जिस दिन भारतोस स्पय वा हे० ४ प्रतिशत द्वारा सुद्रा-प्रवमूल्यन किया गया था । 

१ मार्च, १६४७ वा भन्तराष्ट्रीय मुद्रा लिवि वी स्थापना से पूर्व जिसका भारत 
आरम्म काल से ही सदस्य है, भारत का ह्टलिंग वितिमय मात्र था, अर्थात्‌ रिजर्व 
मैक दुपये देः बाहरी मूल्य को स्टलिंग के श्राधार पर नियत दर से हियिर रखता था । 
मेह दर १ श्षि० ६ पैत थी, रिजर्द बेक ने इसे इस प्रतार जिया था । वह इस प्रनु- 
पात पर ग्राधारित दर से कसी भी मात्रा में स्टलिय क्य झौर विनय करने को 


५० ठल्पर रहता था । अल्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निफ्ति कौ स्थापना दे बाद से रिजर्च बैक निधि 
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धर 
त्नति के कारण प्रवम्नल्थत का प्रश्त ही उत्पन्‍्त न हुआ । विनिमय वाशार ये सुपये 
की स्थिति सुदृढ हो गई । 

(५) जिनिम्रय नियन्त्रण (5०७8७ ००त७०) --विनिमय-तिमन्त्रण प्रचलित 
करने की एक ग्रन्य भ्रत्यविक महत्त्वपूर्ण घटना थी । भारत प्रतिरक्षा नियमों के भधीन, 
रिज़र्व वेक को विविमय नियन्त्रण करने का अधिवार दे दिया गया था। अस्तुत 
विनिमय नियन्नरा मुद्रा, चुलियन, प्रतिभृतियों श्रौर विदेशी विनिमय का नियस्तरस्स 
करने के लिए बनाया गया था। इसके उद्देह्य ये बे--() देश से पूँजी के निकाक 
को रोकना, (॥) निर्यातों द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को यूद्धनकाल की प्रत्यावश्यक 
उस्तुग्रो के आयातो के लिए सुरक्षित रखना । | 

विदेशी विनिमय सम्बन्धी सस्धूर्ण व्यवहार रिजर्व बेक था उसके द्वारा नियुतत 
अधिकृत व्यापारी की माफ॒त होना ग्रावश्यक ग्रा । डालर तथा पग्रन्य कठोर मृद्राग्रो में 
अनिवार्यत और साथ ही कठोर मुद्वाप्नी के देशो के निर्यातों से सचित विदेशी विनि- 
मय में सन्तुलनों की स्थिरता प्राप्त की जाती थी । उपरान्त, साम्राज्य के डालर सचय 
(87076 ॥0057 ?१००)) में इन्हे जमा कर दिया जाता था, जिसे अ्धिकाशञ्ञत्त' इस्लेड, 
अमरीका से पूत्तियाँ उपयब्य करने के बिए उपयोग में लाताथा | यह वित्तिमय- 
नियन्यण साधारण सशोधनो के साथ यूद्वोप्यन्त भी जारी रहा शोर ग्राज हमारी 
विनिमय प्रणाली का प्रत्मधिक महत्त्वपूण भ्रम है । 

(४) मुद्रा के प्रकार में एरवॉन (0शआह९७ था ध० 09.68 ० 0प्रपशा०१ ) -+ 
युद्ध-काल में रुपये के सिवक्तों तया छोटे सिबदयों के लिए वंडी भारी माँग बढ गई । 
डिन्‍्तु रुपये और श्रठत्नी के उपयोग म लाई जानें वाली थातू, चांदी, की वीमत बहुत 
बढ़ गईं थी । इस्धी प्रकार ताँवे शौर दिकल की कौमनें मी बढ़ गई थी । इन थातुप्रो 
का सहायक सिक्कों में उपयोग किया जाता था। सर्वप्रयम, सरक)र ते झपए के सिवको 
को देने की तत्परता के साथ एपयो (नोटों के वदले मं) की माँग को पूर्णों किया किस्तु 
जब बेतह्ाशा माँग बढ़ने लगी तो उसने घोपणा की कि व्यक्तिगत झथवा ब्यापारिक 
आवश्यकताप्ो से भ्रधिक सिक्के रपता ग्रपराघ हे + इसके भ्रतिरित, सरवार ने 
एक रपपे के नोट र४ं जूत, १६४० को जारी किए ह दो रुपये के नोट भी फरवरी 
१६४३ को जारी किए गए । रुपय श्रौर भ्ठस्ती के चाँदी के भ्रश को ३; से घटाइर 
$ कर दिया गया | ग्रल्पम्ल्य के छोटे नए सित्रते ्रत्यत्प धास्विक ब्रथ के साथ जारी, 
बिए गए। इस प्रकार भारतीय सित्क्रे अपने वाह्तविक मूल्य की दृष्टि से बागजी 
चलमुद्रा के झ्रधिक तत्सम बन गए। झौद भारतीय्र जनता वाह्वविक मुल्य रहित 
प्िवकों वी ञ्ादी वन गई। हु 

(7९) चअछमुद्रा डी मात्रा में महाद फिस्तार और फरम्बसूप सुद्राम्पीति 
(छक्का ०च१ पटडरफुबपर्भगा ् ० एपएल 0. (ए/शावए' बचे चाढ एाक- 
बण्शा। 0060)--सर्वाधिक्र महत्त्वपूर्ण परिवर्तत, जित्तकी शझामान्‍्य मनृष्य के 
देनिक जीवन पर प्रत्यक्ष छाप पडो, यह था कि चलमुद्रा और अधिक विश्वेपतावृ्र॑कू 
सागछी चलमुद्रा का झ्रपरिमित विध्तार हुमा । १ सितम्बर, १६३६ को भारत में 

१८२ करोड छुपये के मूल्य के मुद्रान्‍तोद प्रचलित थे । १६ प्रशटूबर, १६५४ को यह 


जे 
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व्यापार-सम्वुलन से प्राप्त डालर-आप्तियो तथा भारत में श्रमरौकी सैनिक-व्यय के फल- 
स्वष्ठफ प्राप्तियों की हुईं । इन सब के बदले स्टतिंग प्रतिभूतियां प्रदान की गई। 

स्टलिग शेषों का निपटारा [६८८७९छ९७६ ७६ 8020७ एछ8॥80005)-- 
भारत पअ्पते क्राथिक विकास के छिए नितास्त आवश्मक पूँजीगन उपकरणों तथा 
प्रौधोगिक ज्ञान-लप्म को आपात करना चाहता था । इस उद्देश्य के लिए, यह माँग 
की गई कि इन शोधों को डालरों मे झतास्तरित कर दिया जाएं। फनत', इतका 
भुण्तान करने के ढंग के सम्दन्ध में समय-समय पर राशि, समय और रूप के विपय में 
वार्ताएँ होती रही । 

स्टलिग समभोते (8स]फड #६7०९४७78)--प्रगस्त १६४७ मे, प्रथमतः 
६ माम के लिए, किन्तु बाद में जूत १६४६ तक बढा देगे से, एक शस्तकोलीन बल्दो- 
बस्त किया गया । इस १२ मात्त की अवधि में ८ बरोड ३० लाख पौंड मुबत करते 
स्वीकार किए गए, इनमें से १ करोड पड़ प्रन्य समुदायों में रूपान्तरित किए जा सतते 
थे । जो भी हो, केवल ३० लाख पौंड का ही वस्तुतः उपयोग किया गया श्रौद ८ 
करोड़ पौड अछूते पड़े रहे । ५ 

जून १६४८ मे, ३० जून १६५१ तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों की श्रवधि 
के लिए एक प्न्य समझौता किया गया । इसके भ्रनुसार, पूर्द वर्ष के ब्रमुक्त ८ 
करोड पौड़ो को १९४६ के लिए उपलब्ध जिया जाना था, जबकि १६९५० शभ्रौर १६५१ 
के प्रत्येक वर्ष में दए ४ करोड पौडो वा परिवर्तन किया छाता था। १६ तरोह पोडों 
को प्रधई वर्ष में रूपान्तरित करना था । इसके श्रतिरिकत, स्टलिय-शेपों का एक 
श्रंण इन लेखों में बराबर करना था--(7) युद्ध को समाप्ति पर इग्लेड के भारत में 
छोडे सब्र स्टीरों (भण्ड्रागे) तथा अ्रधिप्ठानों को उससे भारत सरकार ले लेगी 
(१३३ करोड़ रू० ), श्रौर (५) भारत से रिटायर ब्विडिश प्रफसरों वी पँन्थतों का 
भुगताल करने के लिए भविष्य मे कम होने वाली वाविक वृत्तियों को इग्लेड से भरत 
सरबार श्रय कर लेगी (२२४ करोड़ २०) । होव अशुक्‍्त शैपरो पर ७ ७५% ब्याज 
देना स्वीकार किया गया ॥ 

१ जुलाई, १६५१ को इस समझौते की समाध्ति पर एक भ्रन्य समभोता 
२३० जुलाई, १६५३ को किया गया । इपके महत्त्वपूर्ण झग थे थे--[7) ३६१०० लाख 
पौंड की राशि न २ [प्रवधद्ध) साते से न॑० ३ (मुक्त) खाते नो परावर्त्तन की जानी 
थी । यह राशि रिजर्व बैक श्रॉफ इण्डिया के पास चलमुद्रा अ्रधिरत्ण [एश्ाशाएू 
एव) के रूप में रहेगो प्रौर इसे अत्यावश्यक्ता के सिवा भौर साथ ही इंग्लैंड के 
साथ पूर्व-परामर्श के बिना नही निकाला जा सकेया । (7) ३५० लाख पौंड तक 
प्रतिवर्ष (१ जुआई से ३० जून तक) मुक्त किए जाएँगे । (॥7) जो राशि किसी वर्ष 
में नहीं निक्रालो जाएगी, उसे थ्रागे ले जाया जयएगा झोर आगामी श्रवधि में मुक्त 
होने वालो राधि में जोड़ दिया जाएगा । (36) यदि आवश्यक हो, तो बर्ष में मुन्‍त 
होने वाली राषि से अधिक ५० लाख पौंड या कम की राशि को थ्रत्ति वर्ष तिक्राला 
जा सकता है; विन्‍्यु यदि अधिक्य ५० लाख पोडे से झधिद का हो, तो पारस्परिक 
प्ररामझ्श से ही मजित हो सवत्ती है । (२) ३ जुलाई, १६४७ को यदि बोई झोप (५ 


र 
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संस्था १ मार्च, १६४७ को स्थापित हुई थी । हम इसकी मुल्य विशेषताओं पर विचार 
करेंगे धरौर देखेंगे कि भारत ने उमक्ती सदस्यता से क्सि प्रकार लाम उठाया | - 

प्रश्त ४--अ्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को मुख्य विश्वेषताश्रों का बर्णव ढोजिए 
खक्लौर बतलाइए कि भारत के लिए उसको रादस्यता कहाँ तक लाभदायक प्रयदा 
श्रलाभकर रही है ? (पंजाब १६४२) 

(0 4-- 6४8 हिल काश उल्‍्वाप्रा०5 ० 76 7 ७, 77 आए ४५ ढएा मि 
5 क्राधाश् छ का5 फश्शा ऐचाशीएंत्र छ णञगाशत्रां5९ 49 प्रात, [260/45 952) 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कौप उन दो सस्थाझं में से एक है, जो १६४४ में ब्रैटनवुद्स 
(ग्रमदीका) में सयुकत राष्ट्रों (एक्राप्ट्ठ ह&सं०७७) के बुद्य तथा श्रथ॑सम्बन्धी 
अतिनिधिमडल में विद्ार-विनिमय के फलस्वरूत स्थापित वी गई थी। प्रषम मार्च 
१६४७ को इमकी स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धों के इतिहास में, विशेषत- 
मुद्रा क्षेत्र में, एक श्रभृतपूर्व घटवा है। 

लक्ष्य भ्रोर हेतु (00]0९9- &76 ?एा7०१९७७)--दसके लक्ष्य ये हैं : (॥) 
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की उन्कति; (7) बिनिमय दृढ़ता की उस्सति एवं 
मुद्रा-अवमूल्यन का पररत्याग; (४8) भुगतात-विषयक बहुरूपी प्रणालियों बी स्थापना 
प्र्थान्‌ विभिन्‍न विनिभम प्रतिबन्ती तथा दिनिमप-विभेदों का उन्मूलन करना; (४) 
सुदृढ़ ग्रोर बहुरूपी रूपान्तर-योग्य विनिमय द्वारा ब्न्नर्राष्ट्रीय व्यापार का विहतारड 
ग्रौर (०) सदस्य-देशों को शोयन झेफ्र के विपय में उनकी ब्रक्थायी कठिताइयो के 
आल में सहायता करना । 

तिथि, सदस्ग्ता ब्रोर प्रत्रन्प (['क्वे5, ज्ेल्वाडैशशा।ए थाते क859820 
70९०६) -- इसकी निधि सदस्यों के श्रशंदान से बनती है।॥ प्रत्यक्ष सद्य के श्रपने 
अद्दात नियत हैं। १६१८ को इसबरे ६८ सदस्य थे तथा बुल प्रमिदत पूँजा ६२ 
महापदुभ डालर थी | भ्रपरीका का सबसे बड़ा नियत अश्च (२७,५०० लाज़ डानर) 
है; भारत वा नियत ग्रश, जो पाँचवाँ महान्‌ ग्रश्म है, ४००० लाख डालर है। नियत 
अश का १२९ प्रतिशत या सदस्य देश को सरकारी स्वर्ण सम्पत्तियों का १० प्रतिशत, 
दोनी में जो भी कम हो, स्वर्ण में भुगतान किया जा सकता है। तियत अ्रश्च का दोष 
सदत्य की राष्ट्रीय मुद्रा के दृप में दिया जाता है । 

निधि का प्रवन्ध खबातक श्रवस्धक महल (टिल्‍2८ए*७ ट0874 ० 0॥760- 
५058) करता है, जिसके १२ सदस्य हैं। इनमे ५ सद॒त्य स्वधिक वियत अशो वे प्रति- 
निवियो के हैं. (अमरीका, इपन्ैण्ड, चीन, प्रास और माश्त) झप साते सदस्यों को 
पूत्ति निर्वाचन द्वारा वी दादी है । 

मुसप्‌ इृत्य (अक्षय कीएए०७००७)-7 (2) निधि में सम्मिलित होने पर यत्मेक 
सरदम्य-देशों वा स्वर्ण या ग्रमरी री डालर की सुना में ग्रपनों चलमुद्रा वे सम-मूल्य 
बी घापणशा करनी होती है श्रौर उसे इस दुल्यता को स्यिर रखता होता है | जो 
भी दो बह निधि वी ध्ात्ची विदा उममें १०९ तक दा परिवर्तन भी कर सकता है। 
एक अन्य १०% वा परिवर्तन विधि की सहसति से (जों 3२ घण्टे की अवधि में 
स्वीकृति प्रयवा अस्वीकृति वा उत्तर देने के! लिए वाब्य है) शिया जा धरता है। 


चनमुद्रा झोर वितिमय ३१७ 
[२०९ से प्रधिक के भी परिवत्तंन शिए जा सकते हैं विन्‍्तु निधि बे साथ विचार- 
विनिमय से ही और वह भी वेवल आधारमूलस वित्तीय असस्तुलन को ठीव बरसे वे 
हैत से | वित्तीय स्ातुलन प्राप्त करने के लिए सदस्य दशा की झ्रान्तरिक नीतियो भ 
। निधि हस्तक्षेप नहीं करेगी ॥ 
(») जब किसी देश को चालू खाते से सम्बन्धित शोधन दापा का कष्ट हो 
दो वह प्रपती निजी चलमुद्रा वर विनिमय म उस चजभुद्रा को निधि से प्राप्त वर 
' सकता है जिसरी उसे अपने घाटे वा भुगताद करने व लिए ग्रावश्यवता है । जो 
' भी हो, जो राधि वह प्राप्त वर सकता है, उसके लिए एक सीमा भी नियत की गई 
है, भर्यातू, श्पने नियत भ्रश के २५ प्रतिशत किन्तु वह उस दश व नियत झ्रश के 
| १२१ प्रतिशत से अधिव नही होना चाहिए। नि सदर इन शतों म निधि की इच्छा- 
 गुमार फेर-बइल भी हो सकता है | उदाहरण बे लिए १६५४ मे बोलम्बिया पीर 
तथा मैविसवों को प्ने कोटे के ग्रनुसार २५ प्रतिशत से झािक की प्राज्ञा दे दी 
' गई थी । 

(0) जिन मुद्राप्नो की सदस्य देशो द्वारा प्रधिक माँग होगी झौर विधि जिनकी 
पद भांग को पूरा भी नहीं कर सकगी, उन्हे अभावपुर्ण मुद्रा घाधित कर दिया जाएगा। 
निधि इस प्रकार बी 'अभावपूर' मुद्राग्रों वो ऋर भ्यवा स्वण के बदल क्रय वरक 

। उनकी पूछ्ति मे वृद्धि भी कर सकती है । सदस्य-दशा को इस प्रत्ार वी प्रभावपूर्ण' 
मुद्राग्ना वी दशा मे विनिमय-प्रतिबन्ध लगान सी भी छूट है । 

(7) निधि को यह देखना होता है कि सदस्ण देश चालू आादान प्रदान पर , 
विनिमय प्रतिवन्‍्ध न लगाएँ । युद्ध के बाद विद्यमान अ्रसावारण प्रध्यवस्था प्रा को दृष्टि 
में रखते हुए निधि से ३ वर्ष तक के सक्रमण काल की स्त्रीकृति दी थी वि जिसमें 
सदस्य इस तरह के प्रतिवन्धों को स्थगित रख सकेग । अवधि समाप्त हो चुकी है श्रौर 
पते देशो ने प्रपने विनिमय प्रतिबनन्धा म शिथिलता कर दी है। जो भी हो, उन्हे 
पूर्रतया हटा देने की तिकट भविष्य मे कोई झाशा नही है । 

निधि प्रणाली का मूह्याकन (8: [200778(9 ० 06 एएत्तते 8) 8000) --+ 
दस भ्रकार प्रस्तर्राष्ट्रीय सुद्रा निधि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग स प्रग्रगामी चरण का 
पतीक है। इसने विनिमय की सुदृढता को श्रचलित किया है जो स्वण सान का सुर्र 
अप था। इस पर भी, इसम स्वर्ण मान के पुरातन दाप नही हैं, जँसे, नियत विनिमय 
प्रौर प्रतिकूल शोधन शोपा के झधीन विस्फोति । मुद्रा निधि प्रणाली वे! अधीन, यद्यपि 
सामायतया सुदृढ़ विनिमया को रखना होता है, तथापि, यदि आवश्यक हो, तो विनि- 
मय दर मे परिवत्तन भी किया जा सकता है । इस प्रर्तार यह प्रणाली मियत औ्रौर 
सुदृढ़ विनिमयो के बीच सुनहला मध्य मार्ग है । इस प्रणाली वा अन्य मुख्य गुणा इस 
बात में है कि इस प्रणाली के प्रधीन, जब शोघन दपो म ग्रस्थायी घाटा हो, तो विसश्फीति 
की ग्रावश्यकता नही होती, क्योकि मुद्दा निधि प्रावश्यक मुद्राग्रो को उपलब्ध कर देती 
है भौर इप्त प्रकार उस देश के झोधन दोष स सास्य लाने मं सहायक होती है । 

मुदानिधि के दुर्भाग्य से, यह ऐसे समय शुरू हुम्ना जब दुनिया के भ्धिकाश 


३१८ सुबोद भारतोप ध्ज्ञास्त् श 
देश डालर-विपयक घोर न्यूवता और झोवन झोपों सम्बन्धों भार कठिनाई का घनुभव 
कर रहे थे । चूंकि मुद्रानिधि के पास डालर-कोप सीमित है, इसलिए वह ययरैष्ट 
सहायता नहीं द्वे सका है। इसी प्रकार, असाधारण अ्दस्थात्रों के कारण, श्रधिकाश 
सदस्यों के लिए अभी विनिमय प्रतिबन्धो तथा निमन्‍्बणों का उन्मूलन करना सम्भव 
नहीं हुआ । लेकिन इन गम्भीर सीमाओं के वीक, इसने काफी हफलता प्राप्त को है, 
विशेष रूप से विनिमय दर के स्थायित्व मे । 

भारत श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (08 &70 ॥, ॥[, #५)--जब ब्रैंटन- 
बुड्स योजना प्रकाशित हुई, तो इस बात पर यरमागरम बहस हुईं कि भारत को निधि 
में झमिल होना चाहिए या नही । भारत को उप्त पप्वन्ध भे कुछ शिकायत भी । 
उसे श्राकार झौर विश्व-व्यापार में महत्त्व वी दृष्टि से जितना उच्चित था, उसकी 
अपेक्षा कम नियताश दिया गया था । उसे सचालक प्रवन्धक मइल में स्थायी स्थान 
भी नहीं मिला था, क्योकि उसे छठा उच्चतम नियताझ प्रदाल क्रिया गया था) जबकि 
स्थायी पद केवल ५ ही थे । उसके स्टलिग दोपों की बहुह्पी रुपास्तरता को भी 
स्वीकार नही क्या गया था। तिस पर भी, उसने शामिल होते का निश्चय किया । 
किस्तु श्रव वे शिकायतें दुर हो गई हैं । 

अब भूतकाल को देखते हुए, इसम्रे कतई कोई रादेह नहीं कि यह सदस्यता भारत 
के लिए लाभदायऊ रही है | 5 

(१) यह हप॑ का विपय है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का समा> 
धान करने ते सहयोग का हाथ बदाया है । मुद्रा के क्षेत्र मे इस प्रकार के स्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियमन ने निश्चय हो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्दार झौर फल्नस्वहूप समृद्धि वी 
दिशा में योगदान किया है । रे 

(२) न केवल परोक्ष रूप मे प्रत्युत प्रत्यक्ष रूप में भी, उसकी सदस्यता मह्दातू 
लाभकारी हुई है। हमें ज्ञान है कि विभाजन के उपरान्त भारत के 'भुग्तान-मन्तुलब 
या शोधन शेप में कितता तीब्र घाटा था, विश्येपत: डालर तथा श्रत्य कठोर म्‌द्रा के 
देशों की दिशा मे | वह अपने आयातो में न्‍्यूनता नहीं कर सकः रा था, क्योकि इन 
झायातो में प्रत्यावश्यक खाद्य-सामग्री, पूँणो उपफरणों ओर प्रोद्योगिक कच्चे पदार्थों 
का समावेश था। इसके विपरीत, उसके निर्यातों में ठोस विस्तार नही हो सकता था, 
क्योंकि देश में सीमित उत्तादव की ग्रवस्थाओं के अ्धौन, वृद्धिपूर्ण निर्यातों से निश्चित 
रूप मे तीढ्र ग्रान्तरिक स्यूनता उत्पन्त हो जाती | इस श्रकार वी कठिन परिस्थितियों 
में कोप ने ही उप्तत्री सहायता वी 4 

(३) भारत को निधि की सदस्यता से और लाम भी हुआ है। सारत को अगती ८ 
विभिसन नदी-घाटी योजनाम्रों, भूमि-छुंघार की योजनांग्रो श्रोर सचार के विक्ञास के 
लिए बृहद्‌ विदेशी पूँजी की आवश्यकता थे । इस आवश्यक पूंजी दो प्राप्त करने वी 
एकमात्र क़ियात्मक विधि यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से थुनतिर्माश और विक्रास के 
लिए ऋण लिया जाए। निधि की हदस्थता के लिए झ्ावश्यक यूत्रे शर्त यह थी कि 
झन्दर्राष्ट्रीय बेक का भी सदस्य बनता होगा। इस प्रकार, भारत की विधि को 


तब 
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खदस्यता वे कारण उसे बैक को सदस्यता का अधिकार हो गया । इस थंत्र से अपनी 
अत्यावश्यक विकास योजनाग्रे! के लिए भारत सितम्बर १६५८ तव २४१ ४७ वरोड 
झुपए ले चुवा हे । 

(४) भारत की भझ्राथिक स्थिति सुधारने के लिए हमारी सरवए्र ने निछि के 
विशेषज्ञों की सेवाएँ भी ली हैं । उदाहरण क लिए मुद्रा निधि का एक दल १६५२ 
में भारत भ्राया और झपनी रिपोट उसने १६५३ के आरम्भ स॑ पेश वी । 

(५) चूंतरि रूस ने निधि से बाहर रहने वा निश्चय क्या था इसलिए 
मारत का पाँचवाँ महान्‌ नियताश है और इसीलिए उसे निधि के सचालक प्रबन्धक 
महल में स्पायी स्थान किया ग्रया है ! 

भारत ने विश्व व्यापार भौर पथं प्रबन्ध वे क्षत्रा म जो अन्तर्राप्ट्रीय स्थिति 
का महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त क्या है, वह इस बात का प्रमाण है कि उसप्रे हितो को 
रत नहीं पहुँचेगी । इससे प्रधिक, वह भ्रपेक्षतया समृद्ध राष्ट्रा से उपलब्ध कि ही 
भो सुविधाशो को प्राप्त कर सकता है । पुनश्च अ्रपन निजी लाभ फे झलाबा, वह 
प्रपती सदस्यता से प्र तर्राष्ट्रीय सहवारिता और एबता मे झशदान वर रहा है। 

प्रश्न ५--पश्रस्तर्राष्ट्रीय सुद्रा पोय श्रोर पुन्निर्भाण झ्लौर बिकारा पे 
झतर्राप्ट्रोय बक द्वारा भारत को भदाय वी गई सहायता का रूप श्रौर सोमा क्या है ? 

(बम्प३ ५३५ कलफत्ता आनर्स १६५६३) 
0 5--५१३ ७ शोर वद्यापार शाएं ल्यॉशा ण द्र५॥इाशाए९ एा0एलए 
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(छक्राए०१ 7953 (द्वात्याव सग5 7953) 
सहायता फा स्वरूप (४०४7७ ०६ /४४3:80०९) --पन्तरा प्ट्रीय मुद्रा निधि 
[ 9 9) झोर पुनानिर्माश तथा विवासाथ अन्तर्राष्ट्रीय बैक (॥ छ ॥0 9) 
दो जुड़वां भ्न्तर्राष्ट्रीय सस्याएँ हैँ, जिनदी युद्ध क बाद मद्रा तथा प्रय प्रबन्ध सम्बन्धी 
मामलों मे झत्तर्राप्ट्रीय सहयोग और सहायता के लिए स्थापना की गई थी । भारत 
को इन सस्थाओं क द्वारा प्रदान वी गई सहायता वा परोक्षण बरन से पूव हम उस 
सहायता के रूप्‌ पर विचार कर लेना चाहिए जो इन सगठतो द्वारा सामान्यत प्रदान 
की जाती है। 
पहले हम भम्तर्राष्ट्रीय मुदा निधि पर विचार बरेंगे। हम देखते हैं हि उसके 
संक्ष्यो म एक महत्त्वपूण लक्ष्य है उन सदस्य देशो वी सहायता करना जो कि झपने 
चानू भुगतान शोपो म अस्थायी घाटे का अनुभव वर रहे हो। ऐसा वह सर्म्बा घत 
देश को उस या उन विदेशी मुद्राप्रो को उपलब्ध बरन के द्वारा बरता है जिनमे 
उस देश को झपनी निजी मद्रा वे लिए विनिमय म घाटा हो । इस प्रत्नार, वह देश 
प्रपन प्रस्थायी असाम्य को पार करन योग्य बन जाता है। इस प्रकार की सहायता 
के झभाव म, उस देश वो भारी भायाता के लिए, जो एक प्रन्य देश से प्रत्यावश्यक 
हो सकती है, बड़ों भारो कठिनाई होगी, क्याकि उसक्रे पास उस विदेशी मुद्रा की 
भदायगी के लिए अपने निजी झावश्यक विदेशी विनिमय क उपाजंन नहीं होगे । उसे 


३२० सुत्रोध भारताय धर्यशास्त्र 


या तो इस प्रकार के अत्यावश्यक ब्रायातों के विना ही रह जाना होगा अथवा श्रपनी 
मुद्रा वा अवरुल्थल करना होगा अथवा इसे भो छोडकर विस्फीति करनी होगी। 
इन सब उपायो का न केवल उसी अकेले देश की अर्थ-व्यवस्था पर हानिपूर्ण प्रभाव 
होगा प्रत्युन समग्र रूप से विश्व-ब्यापार पर भी । निधि द्वारा विनिमय-सुविधा की 
व्यवस्था स, कठिनाई मे पके देश इन अनुचित मार्गों की उपेक्षा करने योग्य बनते हैं 
झौर इस भाँति उस देश को अपनी प्र्थ व्यवस्था व्यवस्थित करने का श्रवसर मित्र 
जाता है। प्न्य झब्दों मे, निधि जैसे सगठन के ग्रभाव में, कठिनाइयो श्र दब्षावों से 
पार निबलतने की दार्वित रखने वाले प्रभावित देश भी घोर उपायों का अवलम्ब ले 
लेते, और इस प्रकार भ्रस्तर्राष्ट्रीय साम्य को श्रश्यान्त कर देते, विनिमय दरों में 
उतार-चढाब वरते प्रौर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की माता यो भत्पत्प कर देत़े । 

५. सन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा निधि को भाश्त को सहायता (7, हा. दा! 8898680099 
६0 एह00)---हम पता है कि विभाजन, सुदृढ मुद्रास्फीति की दावितयों, खाद्य-साम्रग्री, 
पूँजीगत वस्तुओं और प्रधान भ्ौद्योगिक कच्चे पदार्थों (कपास भ्रौर जूट) के लिए 
अ्रनिवार्य एवं प्रत्यावश्यक दरकारों ने भारत के व्यापार-सन्तुलग को किस प्रकार 
विपरीत कर दिया था। भारत ने भार्च १६४८ से लेकर मार्च, १६४६ के वर्षमें 
अपने शपए के विनिमय से कोप से €२० लाख डालटो का क्रय किया । यह वस्तुतः 
बडी भारी सहायता थी । 

चूँकि कसी भी सदस्य को निधि द्वारा प्रदान की जा सकते वाली सहायता 
का उपाय उस सदस्य के अद्चदान-विषयक नियताश्य के साथ सम्बद्ध है, भ्रौर भारत 
का निमताश उसकी जनसध्या प्रौर विश्व-व्यापार में उसके स्थान की दृष्टि से ४००० 
लाख डालर का ग्रत्यल्प है, इसलिए, जिस सीमा तक भारत तिधि से डालरो वा 
क्रय कर सबता था, वह सौमा प्रप्रेल, १६४६ मे पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद भी 
निधि से सहायता लेने की क्‍प्रावश्यकता नही हुई। शोवन क्षेप की श्रनुकूत स्थिति 
होने के वारण १६४६-४६ में लिया गया ऋंणश्य वापत्त किया जा सका | जनवरी 
१६४७ में भारत ने विदेशी दिनिमय की कमी यो पूरा करने के उद्देदय से १२७५ 
लाख डालर के एक और ऋणरा के लिए निधि से प्रार्थवा की । १६५७ में भारत ने 
२,००० लाख डांसर की स्थायी साख का उपभोग किया । १६४७ के बाद से 
दिसम्वर १६५८ तक भारत ने ३,००० लाख डालर के ऋण निधि से प्राप्त किए थे । 

निधि ने भारत को एक ग्रस्य रूप से भी सहायता प्रदाद की है । निधि के 
बुछ्टेक शिष्टमण्डल देश में पधारे भौर उन्होने देश की प्र्य-व्यवश्था का परीक्षण किया 
और उसकी प्राथिक तथा राजबीपोय नीतियो की जाँच बी और साथ हो साथ उमकी 
विकास-योजनाग्रो की भी परीक्षा की | इस प्रकार निधि ने विश्यपज्ञों का परामर्श तथा 
बहुमूल्य निर्देशन प्रदाद किया । 

चुननरनिर्भाण तथा विक्ासार्य अन्तर्राष्ट्रीय बेक ([ 8. 70. 70 )-- पुनर्तिमाणि 
तथा विद्वात्त बैक था विंश्व-बैंक का कृस्फ है कि वह झविउत्तित देशों को प्राकृतिक 
साधनों के विकास के लिए आवश्यक दीबंकालीन एूँती या तो थ्रत्यक्षत ग्रयवा प्रति+ 
आूतियो द्वारा प्रदात करे भारत के विद्धास दिलाने पर भी, निजी विदेशी पूंजी देश 
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में मे श्रा सती, जबकि उसकी महान्‌ एवं अत्यविक ग्रावज्यक्ता थी | पलत , उत्त 
बैक को समय समय पर आवेदन किया गमा जिसने योजनाग्रो की पूण जाँच के बाद 
कृछ ऋणों की स्वीड्नति दी है | उनते विपय म विस्तृत विवरण इस प्रकार है-- 
विश्व बैक ने भारत को वई ऋणा स्वीवृत किए ४ । उनम स एत्र कण 
३२८ लाख डालर का था जो रेप के इजिना व खरीदने के विए दिया गया था । 
एक दूधरा ऋण ७५ लाख डातर वा था जो मूसि सुवारन और टटर खरीदने के 
लिए दिया गया था । तीमरा एक ऋण १८४८ लास डालर का था जो दामादर घाटो 
पाजना को पूरा परने के लिए दिया गया था। दिमम्गर १८५२ सम इण्डियय ग्लायरन 
एण्ड स्टील वम्पनी लि० के लिए ३१५ लास डालरों दा एव ऋण्य स्वीकार किया 
गया था। यहू सर्वश्रयम ऋण है हि जो बैक ने भारत मे एक निजी पमर को ग्रतुदान 
रिया है। यह भारत सरकार की गारन्टी पर सजूर क्रिया गया है। इस पर ४३% 
का ब्याज लिया जाता है श्रोर १५ व वी प्रवधि स मूलथन झौर ब्याज की छम्ाही 
समान किश्तों मे प्रदा किया जाएगा। इसका लक्ष्य सार्या बत वम्पनो द्वारा इस्पात के 
उचादन को विस्तार देना है । घाच १६४३ कझ्मत से दामोदर घाटी योजना वे 
प्रधिक विक्राम के लिए १६१ सास डालरो का एक अन्य ऋण स्वीकार किया गया 
या (इससे योजना के लिए कुल ऋण ३८० लाख डालर हो जाता है ) १६५४ २५ 
मे देंक ने भारत को दा हद मजूर विए । वम्बई मे विद्यत शमता वी वृद्धि 
के लिए १६२ सास डालर तथा नव स्थापित प्रोद्याग्रिश साख तथा विनियोजन 
निगपर के लिए या १ करोड डालर । हाल ही में टादा की द्वाम्बे पिजली 
इतादन योजना के लिए, टाटा झायरन एण्ड स्टीव बम्पनी के विस्तार वे लिए, 
कलकत्ता और भद्रास के पत्तनों वे सुधार झौर विस्तार के लिए एयर इण्डिया 
हैटलशनल कार्पोरेशन के लिए वायुयावों के फ्य वे लिए इस वैक न ऋणा प्रदान किए 
है। जुलाई १६५६ म ५ करोड डालर का एवं प्रस्य ऋणा भारतीय रेलो वो प्राप्त 
हैपा है। घितम्वर १६५८ तक भारत विश्व बैक (॥ 8 ॥६ 7 ) से २४१ ४७ करोड 
३० के ऋरा ले चुका था । जुलाई १६५६ म बैक ने पुन एक ऋण १ करोड डालर 
का प्रोयोगिक साख तथा विनियोजन निगम (उप्रतपडक्ताण 0080/0 परत [तरए९३६- 
शा 007ए0क्ताणणा ० १09॥8) को दिया। 
दिख बेर से सहायता क्रो छम्पी धत कुछ जिपयों की आ्रालोचना भी बी जाती है । 
अधमत , ब्याज की जो दर ली जाती है, वह अत्वुच्च है । द्वितीयत , वह विन्धु पट से 
नेदी-योजनाप्रो बे लिए ऋण देने म सकोचशोल है झौर सहायता के लिए पूर्व छ्ष्तें वे 
एप मे इस बात पर बल देता है कि हम नहूरी पानी वे रकूगडे का पाकिस्तान के साथ 
निपटारा करें । नि गदेह, सामान्य रूए की सर्वाधिक कड़ी आलोचजा यह है कि तिथि 
प्रद्र तक अ्विकृसित सदस्य देशों म उनके सविवान द्वारा प्रतिभूत उपबन्धों (?6०- 
४8०७७) द्वारा निजी विदेशी पूंजी (साम्य पूँजी) को तप्वस्तापूयक गतिशील करने 
ना ख रहा है। (प्रतिभूव उपब्र घ य हैं कि कई ऋण देने के बजाय, वह विदेशी 
पोजत की गारन्टी करे और इस प्रवार अविऊसित देश्ञा मे उन्नत देशों द्वारा 
प्रन्तर्राष्ट्रीय विनियाजना को जारी करने को प्रात्साहन धदान बरे ।) भारत के लिए 
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समन्याय पूंजी (गर-सरकारों विदेश विनियोग) सरकारी सस्याप्रों से निश्चित दर पर 
ऋणा लगे की अपेक्षा ज्यादा ल्यभदायक बेठती है । 
सितम्बर १६४६ में भारतीय रुपये का अ्वमृल्यन 
(॥0९ए७/ प्रक/00 07606 वहतम्च दिएफ्ञल्७ गर 5०0. 949) 

प्रश्न ६--सितम्पर १६४६ में किन परिस्थितियों के कारणा भारतीय दपये 
पा प्रवमूल्यन हुमा ?ै (कलकरा, वम्बई १६५२; गौदादी, पटना १६५१) 

इसके विशिन्‍्त परिशामों वो ब्धाएया कीजिए । 

0 6--५9॥ा लापपर॥रदाए६5 ९0 (0० 6 तेशव्राएब0ए रण 03 वाएंबब 
॥ाफुल९ म 5९९ह0९5, 4949 ? 

[टक्लब्मा०, झ०727, 7952 4 02दा, रीब/74५ 793) 
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जिन परिस्थितियों के कारण मुद्रा अवमूल्यन हुम्ना (0॥000808॥068 [९8030 6 
$0 005&]०७४०७ )--भारतीय वितिमय के ह्याजञ ही के इतिहास मे, सितम्बर १६४६ 
में भारतीय रपए का अवमूल्यद्र एक महान्‌ घटवा है । हम उन परिस्थितियों का पूर्वतः 
डल्लेख बर चुक़े हैं (विदेश व्यापार के अच्याथ से) कि जिनके अधीन भारतीय छपये 
का अब्वमूल्थत करना पड़ा । यह कदम इंग्लैंड तथा स्टलिग क्षेत्र के ग्रम्य देशों के 
(पार्क्रिस्ताव के सिवा) झपती बलमृद्राप्रों का प्रवमूल्यत करने के निएय के फलस्वरूप 
उठाना पड़ा । 

भारतीय हपये वा भी पौड़-पावने की समान सीमा तक अवमृल्युत किया 
शया । फाल्‍््वरूप, विद्यमान स्टलिग रुपये जी दर १ र०८-१ शिकलिग ६ पैस ज्॑यों वी 
त्यो बनी रही । इस सुद्रा अवमूह्यत से भारतीय रुपया, जो पूर्वत ३० २२५ झ्मरीकी 
सँप्टो का क्रय करता था, श्रव २१ संण्टो के समान हो गया । मारतोय एपये की स्वर 
तुल्यता शुद्ध स्वर्ण वे ० २६८६६६ ग्राम से कम होकर ० १८६६१ ग्राम हो गई । 

यदि इग्लेंट और स्टलिग क्षेत्र के अन्तर्गत और बाहर के इतने देश मुद्रा* 
झवमूल्यन न करते तो भारत ने अवमूल्यत न किया होता | (इस विपय के स्पष्टीकरण 
के लिए पूर्व अव्याय के प्रश्न ७ को देखिए) । फ़वत्वहूव, माख वा अंद्रा-अवमूल्यन 
बेदल प्रतिरत्ञात्रर अपाय था । 

मुद्रा ग्वनुल्यत के परिणाम (0णाह९कुए००९९३ ण॑ 700४9008/गा)-० भारतोय 
झुपये का इस प्रकार दा ठोस अ्रवधुल्यन झनेक एवं महन्‌ परिणामों के दिना नही हो 
सकता था| उनका हम वुछ विस्तार के साथ परीक्षण करेंगे। 

(क) मास्त के विदेशी व्यापार और शोवन शेयरों पर श्रमाव (छो७७ ० 
वफता& 8 एठाशहुए प्रए३06 छ0वे डोब्वॉडय०० न ए2ज7०००७४)--भारत के विदेशी 
व्यापार पर मुद्रा-अवमूल्यन के श्रसावों के विस्तृत अध्ययन के लिए ग्रध्याय २६ के प्रइन 
७ के उत्तर को देखिए ।) 

सुद्रा-प्रवमूल्यन के कारण निर्यातों के विस्तार ठथा झायातो के सकुचन के फेल 
स्वरूप भारत के झोवन थोपो म ठोस उन्नति हुई । यहाँ यह उल्नेदतीय होगा कि इस 
अनुकूल स्थित्ति का सारा औय मुदा-प्रवमूल्यत को ही नद्दी दिया जाना चाहिए। जवेकि 


चनमुद्रा प्रोर विनिमय र्ेररे 


जून १६५४० तक की उन्नति मुख्यत मुद्रा अवमूल्यन के कारण हुई थी, विन्त तदनन्तर 
उनति का थ्रेय अ्रधिकाज्षत' कोरियाई युद्ध तथा भ्रमरीका और योरोपीय देशा के पुन 
शस्त्रीकरण के वार्यक्रमों को देना होगा । 

(से) आन्तरिर वीमत-स्तर पर प्रभाव (2/60८६8 ०क [एश०७) 7१०6 7,०ए९।) -- 
इस बात का स्वभावतः भय था कि मुद्रावमूल्यन वे वारखण देझय के पू्रत स्फीतिपूर्ण 
कौमत स्तर में अधिक उन्‍नति हो जाएगी । इस कारण भारत सरकार के भर्थमन्‍्ती ने 
प्रटटमुखी कार्यत्रम बनाया श्रौर ५ भ्रवयूबर, १६४६ को घोषणा की इसका उदृश्य 
“कौमत विपयक्र रेखा को स्थिर रखना” झर्थात्‌ कीमत को उन्नत न होने देना और 
विदेशी विनिमय में देश के साधनों को सरक्षित रखना था। सरकार ने इस कार्यक्रम 
के प्रधीन कीमतो मे उन्नति को रोकने के लिए जो उपाय किए ये उनमर से कुछ ये 
है--खाद्यास्तों, वस्त्र भ्रौर सूत, कच्चे लोहे, इस्पात और कोयले की कीमता मे न्यूनता, 
जूट वस्तुप्रो, कपाम, तिलहनो, वनस्पति, तम्बाकू, काली मिर्च झादि पर निर्यात कर 
लगाए गए, जिससे तीब्र विदेशी माँग के फलस्वरूप उनकी आन्तरिक कीमतों म॑ उन्तति 
न हो, सटे को रोवने के लिए अनेक जिन्‍सो के श्रग्न व्यापार की भी मनाहो कर दी 
गई यी। यदि सट्टे को न रोका जाता तो उसके फलस्वरूप भी कीमता में उन्नति 
हो जाती | फिर भी इन उपायो के बावजूद सरकार को कीमतें स्थिर रखने में प्राशिक 
सफलता ही मिली । 

(ग) औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव (छहल७ ०७ [ततेएडघलको ए:०0००- 
॥00)--मुद्रावमूल्यन ने घोर कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी, विशेषत , देश के दो मुझ्य 
उद्ोशो--जूट ग्रौर सूती वस्त्र के उद्योगों में व कठिनाइयों विशेष प्रबल थी। पाकिस्तान 
की कच्ची जूट और कपास की पूर्तियाँ व्यापार-गतिरोध के कारण केवल नाममात्र 
की रह गई थी । फलस्वरूप, जूट उथोयो को अपने उत्पादन मे कमी करनी पड़ी थी । 
प्रय देशों से कपास को पृत्तियाँ श्रत्यधिक मेंहगी थी झ्रोर पर्याप्त भी नही थी, जिससे 
प्रनेक सूती वस्त्र की मिलें या तो बन्द कर दी गईं झयवा उनम पारियाँ (50६७) 
कप्र कर दी गयी । 

(घ) स्थर्लिंग शेषों पर प्रभाव (७०७ ०0 8६७0६ िक्के॥0०९७)--पौंड, 
पावने में ३००४ प्रतिशत के भ्रवमूल्यन का अर्थ यह था कि भारत के स्टलिंग मन्तुलननो 
के स्वर्ण-मूल्य में भी समान प्रतिशत की हानि होगी । इस प्रकार स्टलिंग सस्तुलनो 
को वह भाग, जिसका उपयोग ध्मरीका से वस्तुएँ क्रय करने म क्या जाना या, ऐसी 
इस्तुप्रो का केवल दो-किहाई अश हो कऋगय कर सकता था + 

जिष्फई--उपर्युक्‍त परिशामों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनुकूल व्यापार- 
सन्तुलन की प्राप्ति के तात्कालिझ लक्ष्य मे सफलता हो गई, तथापि जो लाभ कमाए 
गए वह इगर्लण्ड तथा श्रत्य देशो के मुकाबले मे, जिन्होने मृद्रावमूल्यन किया था, न 
तो उनने महान्‌ थे ग्रोर न ही उतने चिर-स्थायी थे । मुद्रावमूल्यत, अपने आप में 
केवल अस्थायी उपचार है किन्तु इसका महत्त्व उम्त अस्थायी कष्ट निवारण म नहीं 
है जो ज्रहे धदान करता है, प्रत्युत यह एक सुनहला अवसर प्रदान करता है, जिसमे 
उलादन झोर कोमतो म ऐसे समन्‍्दय किए जाएँ, जो स्थायी ज्लाभो की प्राप्ति करा 


३२४ सुबोव आरतोय श्रय॑शात्न 


सकें । जव हम इस वसौटी द्वारा भारत मे मुद्रावमूल्यव वी जांच करते हैं, तो हमे 
मशरूम हाता है कि यह पूर्ण रफतता नहीं थी 

प्रश्न ७--मारत में हाल ही के वर्षों में जो विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में 
संक्टपूर्ण हिथिति पैदा हो गई थी, उस पर अपने बिचार व्यक्त कीजिए । * 

(९ 7--0/$075 6 7€एशा। 0ग्रशंड्ा €5साब्राह6 ८55 [7 ॥708, 

हाल क वर्षों का विदेशों विनिमय सम्बन्धी सकद (९०८४६ 0०89 फीड 
कधप९० (098 )--दैद्य म॑ं विद विनिमय को कमी के कारण परेशानी महसूस की 
जा रही है । १९५७ म जनवरी से लेबर मई तक के बास में १४३ करोड ह० के 
विदेशी वितिमय वी कम्नी थी। ज्यो-ज्यो भारत का व्यापार सन्तुलन घाटे की दिशा 

बढता रहा वह लगभग ५०% बढ गया श्र्थावू २ अरब र० नी विदेशी सचित 
निधि घट बर जुदाई १६४५७ म ५० करोड़ ६० रहे गई। देश भे निरन्तर विधि 
बाहर जा रही यी भ्रौर सोना जा चोरी से बाहर से देश्न के प्रन्दर प्रा रहा था 
इसके लिए भी सुगतान करना पड़ ही रहा था| भारत की विदेशों सचित निधि पर 
इतना देवाब पड रहा था कि सारी निधि उस दर से प्रगले १२ महीनों में प्रायः 
समाप्त हो जाती । 

देश के धाटे के व्यापार सन्तुलन श्रौर समाप्तप्राय विदेशी सचित तिथि की 
स्थिति ने भारत सरक्तार का सजबूर कर दिया कि वह ७२५ जाख ढालर उधार ले 
श्रौर यदि श्रावश्यकता झा पड़े ता उससे स्थिति को सम्माला जाए 4 विदेश्नी दायित्वो 
बी स्थिति म सुधार लाने के अ्रभिप्राय से प्रनावश्यक प्रायाती को विलशुस' कमर कर 
दिया गया। विभिन्‍त मन्त्रालयों के प्रोग्रामो को काट कर विदेशी विनिमय की माय 
को कम क्र दिया गया । बुछ हालतो से बाद से भुगतान करने की विधि कये अपना 
कर भी विदेशी विनिमय की स्थिति को सम्मात्ा गया । किखु यह इलाज नहीं था; 
गह तो मुसीबत को कुछ समय के लिए टालता मात्र था। 

अगस्त १६५७ में भारतीय वाणिज्य मल्ती ने लोक सभा को बवाया था कि 
भारत सरकार ने विदेशी विनिमय क्री कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिक्षित 
डपाय किए हूँ-- 

(१) विभिन्‍न उद्योगों के लिए नियत परिपदों की स्थापत्रा । 

(२) उद्योगों के ऊपर से श्रतावश्यक झ्ायात कर हटाना और रच्दुल्क करों 
पर छूट । 
(३) कच्चे माल की पूत्ति पर सहायता, ग्र्वात्‌ नियत किए गए माल में 
लगे लोहे और इस्पात की पुनः पूच्ि । 

(४) वस्तुय्नो। का एक विद्येप क्वालिटी श्रोर प्रमाष के ग्राघार पर उत्पादन 
मरना । भारतीय प्रमाप मस्या द्वारा स्वीटत वम्तुयों का तदय्थ सर्टीफ्रिवेट प्रदान 


करना $ 
(५) व्यापारिक या क्षमिक विवादों को तय करने के लिए व्यापारिक मध्यध्य 


निर्णंप की प्रथा को प्रोत्साहित वरना ॥ 


न 


चलमुद्रा प्लोर विनिगय शेर 


(६) रेता मे द्व रा निर्यात की जान वालो वस्तुशो को धायमिवता झौर इसी 
ब्रकार निर्यात वस्तप्रा को जहाजो म भी श्षीघ्र स्थाठ दिताया । 

(७) तिर्यति बीसा निगम के द्वारा विर्यात वस्तुओा पर जातिम उठाने वी 
च्यवस्था । 

(६) राज्य व्यापार निगमा वी स्थापता । 

(६) प्रतर्राष्ट्रीय प्रदशिनियों म भाग तंवर घोर सगार के बड़े बडे व्यापार 
केद्नो में मपने गोदाम प्रौर प्रदशन बोष्ठ स्थापित करना ओर इस प्रग्गार देश के 
निर्यात को प्रोत्साहित करना । 

(१०) विदेशा से व्यापारियवा बरार बरो से ुलित व्यापार वी स्थिति प्राप्त 
करते के लिए विर तर प्रयत्त । 

(११) विदेशी निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देते के जिए निर्यात उनाया 
समिति की स्थापना, जो भारत सरकार या निर्यातों को प्रोत्माहत देने सम्य घी ठोस 
सुभाव प्रस्तुत करेगी । 

(१२) वाशिम्य मस्त्रातय मे विदेशी ब्यापार मण्डल वी स्थापया। उक्त 
सख्ल मत्रालप द्वारा निर्यात प्रोत्साहन सम्द दी वायववापा मे समान नोति और 
समवय स्थापित बरेगा । 

(१३) प्रायादों मं वगी । 

दिदेशो विनिमय सम्बन्धी सकट को टालने के दृश्य से भारत वे राष्ट्रपति 
नै ३१ प्बतूवर सन्‌ १६५७ को पोपणा वरके रिज़य यैव प्रधिनियम में रशोधन बर 
शिया । इस साप्योपन के प्रनुसार भारतीय रपय वे लिए परिनियत “यूनतम चत्तार्थ 
रक्षित निधि (व्प्रप्ला५ए 76507ए७) की राशि घटा वर २०० वरोद ₹० बर दी 
गई जिसमें ११५ करोड रु० वा स्पण सम्मिलित है। इससे पूव न्यूनतम राष्षि ४०० 
करोड २० वी विदेशी प्रतिभूतियाँ धी भौर ११५ करोड २० बा सोना भतिरिकत 
धा। इस राशोधन वे फलस्वएप रिजव बैव, योजना को जरिया वति के लिए २४३ बरोड 
३० विदेशी प्रतिभूतिया की शयल म॑ मुबत बर सवा । नए संशोधन ये रिज़ब बैक को 
पह भी प्रधिवार मिला कि यह सम्पूण चलाथ सचित कोप २०० बरोड ६० का 
पवन स्वर पिण्डो वे रूप मे रख ले । इस प्रध्यादेश वे प्राधार पर रिज्ञव बैक अधि 
निया मे एर भोर सशोधा हुग्रा । वह यह था कि रिज्षव बैक को प्रधिकार मिला 
कि यह भारत सरकार वी पूव स्वोटति तेकर ८५५ परोड से कमर वा भी विदेशी 
प्रतिभूति खाता रस सवेगा ) 

दितोष घोजना को पूरा करने के गिए भारत वो भभी ५६० करोड र० की 
प्रदिश्यतता है। प्रट ब्रिदेत, अ्भेरिवा, बनाडा पश्चिमी जमनी भौर जापात--इन 
पाँच मित्र देयो ये तथा विश्व बैक ने प्रभी हाल ही मे ३५०० लास डासर वी विदेनी 
पहायता प्रदान को है । विस्तु हम भपनी चास्‍्तविक राहायता वेवल अपना घरेलू 
सदन बढ़ावर ही वर सकते हूं। जब तक हम इतना उत्पादन मे करने लगें वि. 
पायाता मे बमी हो चोर निर्यात बढ़ें, तव तक विदेशी विनिमय सम्बधी कठिनाइयो 
पर पार पाता कठिन ही होगा | 


अध्याय रे३े 
कीमतें 
(एम००5ड) 


द्वितीय बिश्व-युद्ध के समय में कौमतें 
(7९68 (07१ ४०ए१-५७४7४ 7) 


प्रर्त ?--भारत में युद्धभाल की मुद्रा-स्फ़ीति के कारणों "दर ब्रभावों पर 
विचार कीजिए । (दिल्ली १६४०) 


0. 4-..08८75 (९ ९३05६५४ बात शीहल$ रण क्हानीग्राल णीड्ोंणा 9 
॥(, [7 मे (20थ4॥# 2950) 


युद्ध-नाल में कोमतों का प्रवाह (0०प्र७७ ०६ 700०6 0ए४ंण६ ४४० ए&)-7 
युद्ध वी धोपरया कीमतो मे सामास्य वृद्धि का सवेत था, किन्तु बह मुर्यतः सदूटे का 
परिशाग या, भ्रौर इसलिए, अत्यत्यकालिक श्रारम्मिक तेजी के बाद कीमतें गिर 
गईं । जो भी हो, १६४१ में उनमे पुनः वृद्धि दिखाई दी। १६४३ मे कीमतें ग्रत्य- 
घिक ऊँची उठ गई । हू 

कारण (08५8९४)--(7) सरकार की दोपपूर्ण युद्ध-सम्बन्धी प्रयें-नीति 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारए भा, जिसके फलस्वरूप कागज़ी मुद्राचलन का प्रपरिमित | 
विस्तार हुमा । मह इस प्रकार हुआ । भारत सरकार ने ब्रिठिश तथा अन्य मिन्राष्ट्रीय 
सरकारों की ओर से भारतीय वाज्ञारों में वडी भारी मात्राग्रो में वस्तुएं क्रय की । 
वस्तुओं के स्वर्ण के रूप में भुगतान के बजाय उसे स्टलिग प्रतिभूतियां दी गईं । इन 
स्टन्लिंग प्रत्िभृत्ियों का रिजर्व बैंक को परावर्त्तन क्रिया गया, जिसने उनके एवज में 
वायजी मुद्राचचन का निर्गममत किया । युद्धकाल में कीमतो को दृद्धि के लिए मुद्राचलन 
का यह विस्तार मुख्यत जिम्मेदार बा। यहें दात कायजी मुद्राबलन की माता झौर 
कीमतों वी समानान्तर गतियो द्वप्रा स्पष्ट हो जाती है । 

(४) चल्नमुद्रा वी अधिवता के विपरीत, वस्तुओं की सात्रा में अत्यधिक कमी 
हो गई थी । खाद्यान्तों या छपभोकता-वस्तुग्रो, चाहे जिसे भी लें, हर वस्तु/अर्स निक 
कपभोग के लिए प्रत्यधिक कम परिमाण में उपलब्ध थी | निमित वस्तुओं वे आयातों 
पर भी झतयधिक वठोर प्रतिबन्ध थे । देश के अन्तर्गत निभित वस्तु्यो का उत्तादन या 
तो कम था या उसे युद्ध-उद्देश्यों के लिए मुस्यतः बदल दिया गया था । 

(0) संद्रोरियों, दंदाकर संग्रह करने वालो झौर भ्रपलाम उपार्जकी के 
कामेकलापों ने झ्रभावों को ब्रधिक दीद्र कर दिया था । उपभोवदा वीमतो में श्रधिक 
बुद्धि के भय से सपसग्रह करते थे । ब्यापारी झतिलाम के लिए अपसगम्रह करते थे। 


२६ 


ऊे 


बीमतें ३२७ 


(7४) ना हो झ्रभावपूण बस्तुम्रा वा समचित वितरण होता था । यातायात 
प्रसाली, जो युद्ध उद्देश्या म भ्रति ब्यरत थी, प्रसेनित वस्तुग्मा ये स्रावश्यय' भ्रावाममन 
का भी ब्रबध नही कर सकती थी) इस प्रव्ार हीय्र स्थानोय वमियाँ हो बह । ऐसी 
अवस्थाप्रो म वीमता मर झ्निवायत पृद्धि होनी थी । 

(४) कीमता के नियन्त्रण मे सरफार वी सोति को भी स्रत्यधिक दोपपूर्ण 
कहना ही पड़ेगा | सरकार द्वारा बोगत नियन्त्रप भी सवंधा ग्रसफत हो रहा प्रौर 
ज्याही शिसी जिमस वा नियस्त्रग होता था, वह बाजार से गायब # जाती थो भौर 
उप्तम चोर वाजारी होने लगती थी । 

प्रभाव ([:]00(3)--शीमतो की इस प्रसाधारगा वृद्धि वे कारग्यम लोगा वा 
प्रक्थनीय कष्ट हुए । बंगाल दुभिक्ष की महान्‌ मय सरया वा मुख्यव खाद्य वी उन 
प्रत्यक्षित' कामता व मत्थ मढ्या जा सबता है, जा उस प्रा त मे प्रचलित थी । मस्य 
वर्ग, विशेषत॒ वेदन-भोगी बग्र, तो बचाद हो गया । उतरे लिए जीवन लिवाह वरना 
मी कठिन हो गया था। किसाना ने विशपतया और झय उत्तादयां ने सामा-यतया 
लाभ ग्रजेन किए थे विन्तु उनयी समृद्धि वास्‍्तविय्व वी प्रपक्षा दिसारटी प्रधिक थी । 
यह व्यापक रुप हे झ्रगुभय किया जाता था कि इस प्रयार वी स्फापिपूण बीमता वा 
घारी रहना देश की राजनीतिक और प्रायित्र घुदूटवा बे लिए हानियारव होगा। 

बीमतो में धुद्धि तिराय फे सरफारो उपाय ((०एहशाए्पवां '[९१३४७७९३ ६० 
(९, पदा8७ गा ऐशला००७)-- मद्ध व प्रयम तीन वर्षों मं सरवार ने बीमता वा तिराध 
बरने के लिए कोई उपाय नही विया । वस्तुत्त उसने ऐसा बरना उचित ही सही 
समझा । कितु जब १६४२ म, विश्वपत १६४८३ मे, वीमनें तीम्र गति के साथ बढनी 
शुरू हुईं, तो सरवार चिततित हुई और फ़सठ, उनने निराधघ के शिए यई उपाय 
किए गए। इस प्रव"्र वे उपाय ब्रिमुसी थे--(क) खाद्य बस्श्न साँड औरर प्रय 
प्रनियाये वस्तुप्ना की बीमता वा नियन्‍्त्रगा तथा राशनिय जारी जिया गया (स) मुद्रा 
तथा राजकोप सम्बंधी उपायु--१६४३ वे उपरान्त कागरी मृद्राचतन वी गति कौ 
धीमा कर दिया ग्या था, रिजर्य वेक़ न कुछ मित्र-देशा की झ्लोर स स्वाग बैचा था। 
बेद्वीय और प्रातीय सरकारा ने अपने कण वायनमा को विस्तार प्रदान क्या था 
भौर छोटी बचत योजना (नेशनल सोविग्स राश्िफिक्ट एण्ड स्टाप्स ) शुहू की गई थी, 

(ग) कृषि श्रौर उद्योग विषयक उत्पादना मे यूद्धि बरन वा तिरचय विया गया, 
डुदाहरण वे लिए 'प्रधिक प्रन उपजाग्ा' श्रादौलन शुरू किया गया । 

इन उपाया से सीमित मात्रा म रापलता मिली । नि देह कोमता वा अधिक 
हूँचा उठता तो रोब लिया गया, किन्तु उ हे न्यून नहीं किया जा सवा । 

युद्धोत्तर पाल मे कीमतें 
(ल९०5 गा ध० 708 ५एव्ल्‍० (0 ल०्व ) 


प्रश्तत २--द्वितीप विश्च-यद्ध के बाद कोमतो को प्रचलित वृद्धि का आप दसे 
स्पष्टीकरण करते हूं ? 


श्र सुद्येष भारतोय बववेशाह्त 


सरफार ने इस स्द्ोति का मुछावजा करते के लिए जिन सौद्धिक एुवं 'राज- 
कौयोय उपायों को ग्रहरण किया, उनका झ्राल्रोचनात्मक वर्ग न कीजिए । 
क्लिकत्ता ऑनिर्स, जम्मू और ,काश्मौर, पटना ९६४४) 


09 2--69 00 १णा €5ए्ण घिए ९णीए।श हांप९ए ण फाल्ए्ड ॥/श 
06 १४०)० छबतवा ? 


(0९ 8 ९६८४ ४९९७छए६ ता हि शाजाहंदात 3800 45९8] शाध्वक्रा९5 
फीता (8९ (0श॥गरशा #78 300702हैं ॥0 गए [॥5 व॥3॥07. 

(टक्षल्पापव 2255 < संत; /. &क , 224/84 7953) 

जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोगो को आश्ञा थी कि युद्ध-काल के स्फीतिपूर्ण 

उच्च स्तरो से कीमतों में न्यूतता होगी । इससे भी झ्रधिक, युद्धोत्तर काल में मन्दी 

का भय किया जाता था ; किन्तु दस्त सामान्य आज्षा के विपरीत, घीमत़ो में निरन्तर 

वृद्धि होती रही, यहाँ तक कि १६५१ के पर्वाई् में कीमने बहुत ही ऊंची उठ गईं । 
उसके बाद १६५२ के पूर्वादं से कीमतों में कुछ क्म्ती हीता प्रारम्भ हुप्रा । 

इस्र निरन्तर वृद्धि के कारणों को समझते के लिए हम इस समस्या को दो 
मभिन्‍न चरणों में उपस्थित कर सकते हैँ । 

प्रथम चरण सितम्बर १६४६ तब' वा है (जव रुपप्रे का प्रवमूह्यन किया 
गया था) द्वितीय चररणा मुद्रावमूल्यत के थाद १६५६ के ग्रन्त तक की प्रवधि है, 
जिसके पश्चात्‌ कीमतों में ठोस कमी हुईं । 

प्रथम चरण के काल में कोमतो में निरन्तर वृद्धि के कारण [एड्ाए0९४ ० 
0ज्वॉफएशस छि8७ था एश९०९७ त0ए0७ ७४७ पता, ९॥४३४७)--(श्रष्छ १६ ८६ से 
फ़ितस्वर १६४४६ तक) इस चरण मे, कीमतों में वृद्धि करने के लिए तीन महत्त्वपूर्ण 
कारण समूह एक्श्र हो गए! वह ये हें-“-(क) अत्यधिक मुद्रा, (ख) श्रत्यल्प वस्तुएं, 
(ग) सरकार के नियम्त्रण हटाने के प्रभोग ॥ आइए, इन पर छुछ विस्तार के साथ 
विचार करें। 

(क) अत्यविक मुद्रा [7०० अध्क >००८ए)--कागजी मुद्राचतन का 
विस्तार युद्ध वी समाप्ति के साथ नही रुका । केस्द्रीय ग्रौर साथ ही साथ राज्य सरवारें 
अपनी झ्रायों से वढकर खर्चे बरती रही, ग्रर्थात्‌, उन्होंने धांटे के आयत्ययक बाएं 
जिववी राशि ४ यूद्घोत्तर वर्पों की अवधि मे ३०७ करोड़ रु० में कम नहीं थी। 

इसके ग्रतिरिवत, सरवार, उद्योग तथा ग्रस्य तिधोडक प्रपने दियोजितों बो 
जो मंहगाई गत्ते धौर वृद्धिपूर्ण पगारें दे रहे थे, उनसे भी परिचालित द्वव्य में वृद्धि 

ई, जिसका परिणाम कीमतों में वृद्धि था । 

पाकिस्तान से जो लाखो झरग्ार्थी विस्थापित होकर भाए, उन्होंने भी इब्य 
की पूर्ति में अधिक वृद्धि की । वहां से ब्राते समय बढ़ जो भी थोडी-बहुत पूंजी ला 
सके, उठे उन्होते अपनी नित्य की आवश्यकताओं की तुष्ठि के लिए नकद में परि- | 
खाते किया । 

जय कि मुद्रा-सस्वन्धो पूत्ति से वृद्धि हो रही थी, सरक्वार के ऋण भर बचतों 
के झान्दोलन नितात्त घसफल हो रहे थे, जिसे अत्यव्रिक मुद्रायूत्ति विद्यप्तान स्फीति 
को क्ध्टकारी बनाने के लिए स्वन्त्र छोड़ दी गई थी । 


३३० सुओोष भारतीय अयंश्ञास्त्र 


उच्च-स्तर तक जा पहुँचा । निम्न मुल्य तत््त हैं, जिनके कारण पितस्वर १६४६ से 
कीमतों मे तोद्रतापूर्दक वृद्धि हुई-- त्‌ 

(क) सितस्वर १६४६ में रुस्ये के अवमूल्यन का ग्रह स्वाभाविक परिणाम 
था कि भअ्रमरोका दथा अन्य ऐसे देशों से श्राने वाली वस्तुओं की क्ोमतो में वृद्ध हुई 
जिन्होंने आती म॒द्दाद्रों का अवमूल्यन नहीं किया था । निर्यात डिन्‍्सों की बीमती में 
भी इस कारग्य वृद्धि हुई थी कि उनके निर्यात में बडा भारी प्रोत्पाहत दिया गया था। 

(ख) जड़े आप्रात प्रतिउन्‍्धों के कारण, जिन्हें विदेशी विनिमय के रक्षण की 
दृष्दि से खाद्यान्न, कपास, रूई झौर पूंजोगत माल के आयातों के लिए लगाना पडा 
था, उपभोक्ता-वरतुश्रो का तीव अभाव हो यया और परिणामस्वरूड उनकी बीमसतों 
में वृद्धि हो गई। 

(ग) कोरियाई युद्ध और श्रमरीडा तथा भोरोपीय देशों के पुनःशस्प्रीसरए ऊ कार्यत्रम, 
जून १६५० के बाद, कीमतों में वृद्धि के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण रहे हैँ । वरिएको 
और व्यापारियों को बसु के अ्रपसभ्रह का प्रलोभन हुप्रा और वह अत्युक््च दरो पर 
हो उन्हे बेचते थे ) प्रमरीका तथा अ्रम्य प्रधान देशी द्वारा भ्रत्यावश्यंक और सामरिक 
पदार्थों के सचथ-सग्रह के कारण ऐसी वस्तुप्रो के छिए, जहाँ कही से भी वे प्राप्त थी, 
छीता-फषपटी शुरू हो गई, जिसत्ते उनती कीममें चढ़ गईं। 

(घ) भारतीय रुपये के धवमूल्यन के फलस्दरूप १४ मास के लिए भारतभाकि- 
झ्तान ब्यापार के गतिरोब ने भीपणा कमी पैदा कर दी, श्रौर, फनत , भारत में कच्ची 
शूट और कपास वी वीमतो से महाव्‌ वरद्धि हुई । अत्य कीमतें भी अनिवापत इतके साथ- 
साथ उन्वत होनो थीं । कच्चे पदार्थों के अभाव में सूती ग्रौर जूट मिल उद्योगों के 
उत्पादन में भी महान्‌ क्षति हुई 4 १६५० में वम्बई की कपडा मिलो की हडताल के 
कारण, जो दी मास तक रही श्लौर जिसमें २ लाख से झिक मजदूर शामिल से, सूती 
वस्त्र के उत्पादन में उल्लेखनीय न्यूनता हुई ॥ 

कौसतों को वृद्धि के तिरोध के लिए सरकारी उपाय (00एशपफक्षा५ 
॥8६७४ह६७ 40 0४6०४ ए० छै॥36 ण॑ 970९8) प्रघमत चरण में--युद्ध के तेन्त्राज़ वाद, 
सरकार ने शीमतों को न्‍्यून उसने के लिए आयातों सी दिशा में सुविवाएँ ट्पन्न कर दी । 
उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधविऊ अन्न उपजाओ आन्दोलन ओऔध विसास-पोजनाओं 
बी भी शुरू कर दिया गया । इस झ्राज्ञा के साथ विनियन्व॒ण की नीति को भी ग्रारस्म 
किया गया कि इसमे अ्पसब्राहक अपने गुप्त वस्तु-सचयो को बाहर निकालेंगे और इससे 
कीमनें न्यून होगी विन्तु उ्तादन-वृद्धि के यत्नो ने उत्साहवद्धेक परिणाम नही दिखाए, 
प्रद्युत, उत्तादद-सक्ट उत्पन्न हो गया संस कि पर्वत कहा जा चुका है, विनियन्त्रएण 
के झंथा विपरीत परिखयम हुए । 

चुन: लिमरन्द्र(--तदनुमार, निय॑न्‍्तस्पो को पुन लागू करनी पड/--वस्त्र निय॑- 

ब्वणु जुलाई १६४८ में, श्र खाद्य-नियन्तण अक्तूबर १६४८ में । 

अवूनू बर १६४८ में सरदार ने विस्तृत स्फ्रोति-विरोनी वार्नेत्रम वी घोषणा 

की शोर अनेक ज़ियात्मक वार्रवादयाँ की गईं। इस वार्यतम वे लक्ष्य ये थे . प्रथम, 
ब्यीमतों में और अ्रधिक चूद्धि को रोकना, भ्ौर ठसफे वाद, युव्रितसग्रत स्तरों तक उनकी 


बोमतें ३३६१ 


प्रमागत न्यूबता । जो उपाय किए गए, उन्हे गिस्‍्त दो वर्गों म बाँदा जा राकता है 
(व) पक बह जो मुद्रा पूर्ति वो न्‍्यूए बरें + भ्रौर (स) दूसरे 4", | अ्रत्याययत वस्पुझों 
और रेपाओं की माया मे वृ्धि करें । 

(व) प्रथम बर्ग व निम्न उपाय थे 

(।) चालू शौर पूंजो विषयत्र दोनो राचाँ में बचत वे द्वारा बेख्वीय श्रोर 
राज्य दोनो रारफारा ये रन्तुलित श्ायव्यया + ऐसी विकास योजनाप्रा गो स्थगित किया 
गया, जियसे चरतुग्रा वी पूर्ति के तत्साल परिणाम की ग्राशा नही थी (७) सावरनिक 
गग्पतियों ढारा भुगगान सोग्य लानाशा वा पीमीमा + (77) जिलास सस्तुक्षा पर झाच 
आया। श्र उत्पादन कर, (:5) श्रल्प जचत आन्दोलन २ फतार + (?) श्रीरिस्त 
लाम वर वी श्रगानतों व प्रतिशेष्चन क। म्थशित उग्ना ६ 

(स) बरतुग्रा बी उपयब्ध यूत्तिया से वृद्धि रे लिए आविश ह्र झ्रागानों की 
मजूरी दी गई भौर श्रान्तरिरर उत्पादन को बढ़ाने ब॑ उपाय (हिए गए । साय में बात्म- 
निर्भरता प्राप्त करने का यार्मह्रश आार्भ शिसा गगा । उ्योगा यो वर्ड रिगायनें श्रोर 
सुविधाएँ प्रदान को गईं, जिसस प्रौद्योगिय उत्यादत म वृद्धि हा । इस रियायता मे ये 
भी शामिल थी गूल्यछवास सम्बन्ती छूटो म उदारता, बतिवय यए उद्योगो वी विशिष्ट 
प्रवंधि वे लिए करारोपण रो सुश्ति यन्‍्त्रा तया मश्नीना वे क्रायातपरा मे न्पूनता, 
प्रत्यावश्यत भूल उद्योगा ते लिए मातायात सुत्रिधाप्रा बी प्राथमिकता । 

राययार या स्फीति-विरोधी कार्यक्रम ग केबल बीमता यी प्रध्रिय पृद्धि वो 
रोकने मे राफत हुम्रा, प्रत्युत वह मार्च १६४६ मे साम्रा य सूचनार यो ३७० तक 
नीचे ले प्राया। विन्‍्तु भारत की शोधन शेप स्थिति विषम हा गई। फतत श्रायातों 
में न्यूनता करनी पड़ी । उत्पादन मे भो सराहनीय उनति दियाई नहीं दी । इस प्रवार 
सरशारी नीति वो बाल श्राणितर सफलता या क्षैस दिया ता सरता है) 

द्वितौप चरण मे--मुद्रावमूल्यन वे फलस्वरूप पौमता मे वृद्धि बी पू बल्‍्यना 
के आधार पर रारयार से सामयिव बायपाही वी भौर प्रष्टमसी यायह्म यो घोषणा 
भी । इसका मुख्य लक्ष्य बीमता मे श्रधिक वृद्धि बा निरोध करना था । दस कायका 
के भ्रुसार ( १) पाद्यास्नो, वस्त्र, गूत, बच्चे लोहे, इस्पात कोयले वी कीमता से 
न्यूतता बी घोषणा की गई, (॥) अनेक जिन्‍्सो मे राष्ट्रेवाजा श्रौर श्रग्रणी व्यापार 
मो रोगा गया, (॥) सारवारी सार्चा मे कमी की गई, (7४) सरपारी उरमयारियों 
बे लिए प्रनियायं बचत पी गोजना प्रचतित की गई । 

इन उपायो की वाछित प्रभाव यद्द हुआ वि कीमत सूचनाक वह्तुत गिर 
गया, किन्तु यद्द उराति झीघ्र ही लुप्त हो गई। कोरियाई युद्ध न तलान छिने 
बे बाद, पूतति श्ौर बहतुप्रो की कीमत सम्बन्धी अध्यादेश (०त्तात्तक०० ) जारी किया 
(प्रन-तर प्रधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित) गया । इरारा उद्देश्य ११ भत्यावश्यव जिसो 
नी वीगतो और पूति भौर वितरण का नियस्त्रण बरना था । इसके प्रतिरिकत, 
शारवार ने सादा नो, वस्त्र, सूत और साँड पर पियन्‍्तण जारी रखो वी सरफ्ट घेषणा 
की। खाद्य, कपारा, भौर जूद में झ्रात्म-निभरता प्राप्ति के लिए यत्तो वो भी जारी 
रखा गया । उच्च निर्माव कर लागू प्रिए गए, झथवा, विद्यमान निर्यात-करो में इसलिए 





३३२ सुबीध भारतोय श्र्वज्ञास्त्र 


यूद्धि की गई कि ग्रान्तरिक कीमतें बाहरी कीमतो के उच्च स्तरों तक भे बढने पाएँ ॥ 
फरवरी १६५१ में, नए व्यापार-समकझौते के झ्ाधार पर प्राकिस्तान के साथ व्यापार- 
गधिरोध भी खत्म हो गया, जिससे कच्ची जूट और कपास के झायावों की व्यवस्था 
हो गई । 

सरकार के स्फ्रीति-विरोधी उयायों का मूल्यांकन (87 केहाप्रा्णंश 89 
छ07& &॥्रध-फ्रीबधगएबाड़ फै०४७ा१०४३)--- १६४५ में २४४ से मध्य म्प्रेल १६५१ 
में ४६२ तक कीमत-सूचनाक की गति इस तथ्य को सर्वधा स्प्रप्ट कर देती है कि 
सरकार के स्फीति-विरोधी उपाय उस समय तड्क अपना सक्ष्य प्राप्त करने में विफल 
रहे थे । यह विफलता कोरियाई युद्ध के श्रतन्‍्तर-वर्ष में विश्येप रूप से प्रकट होती है । 
हमारी सरगार द्वारा प्रशामित कीमत“नियन्‍्तण सर्वेधा अमन्तोपश्रद रहा है। इस 
काल के अ्रधिवाद्य भाग में चोर-बाजारी समृद्ध होती रही । अन्य रफीति-विरोधी 
जपाय मो प्रभावशाली नही थे । राज्य सरकारों की मद्य-निषेष जैसो साधाजिक-सुधार 
सम्मन्दी नीतियों की दृढ़ता के विषय मे सर्वाधिक घोर आपत्ति जी जा सवती है $ 
चाहे जितना भी श्रौचित्य हो, ये तत्कालीन प्रवल स्फौतिध्रर्ण अवस्थाप्रो में सरवधा 
अनुपयुक्त थे । इसमें सन्देह नही कि मई १६५१ के बाद प्रोर श्रतिक विशेष रूप से 
१६५९ के प्रारश्म में कीमत-सुछन।क में न्यूनत/ सरकार ग्रौर रिजव॑ वेक के हफीति- 
विरोधी उपायो के कारण हुई, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों ने (जित पर झागामी प्रइन 
में विचार किया जाएगा) भी इस दिश्ञा में कम योगदान नही किया । 

सरकार के साय न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए, बह कहना ही परैगा कि थो 
कार्य उत्तके समक्ष या, वह वस्तुत' दूं साथ्य था | सरकार कीमतौ को ठोस रूप मैं 
क्यून करने के लिए एक्राएक मुद्रा की विस्फीति नहीं कर सकती थी, क्योकि ऐसी 
कार्यवाही से हमारा उद्योग बर्बाद हो जाता । लागतें कीमतों के साथ ग्रपना भ्रमन्वय 
कर पर्के, इसके लिए समय चाहिए । ना ही उत्पादन भ्रल्पनतान में ही युणिन कर देने 
थी सरकार में शक्ति है। व 

आन्तरिक और साथ ही प्ताथ विदेशी तत्त्व भी, जो सरकार के नियन्त्रण के 
बाहर ये, विपरीत सावित हुए । बाढो, भूकम्प, झतावृष्टि जैसी प्राइृतिक ग्रापदाग्रों 
ने १६९५० और १६५१ में खाद्यनमम्बन्धी न्यूनताग्रो को महान्‌ दना दिया । वषास ग्रौर 
जूट की न्यूनता (पराकित्तात के साथ ब्यापार-गविरोध के कारण ) ने कपठे, जूंट तया 
अन्य कीमतों को उल्त कर दिया। कोरियाई युद्ध तया ग्नेक राष्ट्रो द्वारा सचबन्‍्मग्रह 
मे विश्व भर में बीमतो में वृद्धि कर दी / मारतीय वीमतो पर उनके दवाव को रोडा 
नही जा सकता था। वस्तुत', कोरियाई युद्ध व श्रारश्भ के बाद ग्रन्य अ्रनेक देशो में 
जीमने अपेक्ष/इत्त अधिक बढ रही थी । 

सरकार के नियन्त्रण सम्बन्ती उपायों की सफतता श्रनिवार्यत जनतो--- 
निर्माताओों और उपभोडठाओ दोनो--वे सहयोग पर निर्भर करती है। भारत मे ऐसे 
यूँ सहयोग का श्रमाव है । इसलिएं, सरकार की स्फीति विरोधी नीति की सफ़वता 
का मूल्याक्न करते समय इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण भ्रथ वे लिए छूट देनी ही होगी | 

१६५१ पे लेकर स्फीति-विरोधी जो उप्राय दिए गए, उनम पहले की अपेक्षा 


कीमत ३३३ 


अधिवा सफलता हुई । श्राखिर बोमत निमन्त्ररण श्रादि के विषय म तव तव जो अनुभव 
हुआ था, उनम उन्नति हो गई थी, और जैसा वि धृवत्त उब्लख किया जा चुका है, 
अन्तर्राष्ट्रीय त्तत्व भी सहायक हुए थ । 


प्रभ्यात--खततता के उपसन्त स्पीति पूण हटाएं दा विस समा तर निरोत दिया 
गया, इस उद्दे श्य + लिए कया विधियों वाम में लाड गई ९ (म्द १६५३) 

छ&र-.0)<८ 7७३ ॥09 क्‍ ग्रीवा कृशाल्छाए |) ६६ शएला हल) [॥8 
लाल्ते गा ७ फुएच ग्रादत्कूलावलाएठ फलमणत २? छ पद जाल) तक ॥१चए एल्‍ला 
प्र३टत 607 पड़ एप्रए05९ ? (80707) 7953) 

मइ १६५१ तय, यह नहीं बहा जा संवता कि रपीतिपूण दवार्बा भर्थात्‌ उन तगें बा तो 

बोमनों में वृद्ध बरने के लिए अपना प्रभाव डाल रह थे (असे अन्यधिर मुद्दा वरओों वा बत्यधिवा 
अभाव), प्रभावपूर्ण ढंग से निशेर क्रिया गया था। बामत खूचनाऊ ? ४५ में २४४ से मय भ्रयैल 
१६४१ में ४६२ तक वर गया था। ऐसा कया हुआ्रा, इसर जिए उक्त प्रश्न ? ऊे उत्तर को देखिर । 
उपायों के विषय में भा उसी प्रश्न को देसिए । 

प्रर्च ३--जूत, १६५४ से कीमतो में वृद्धि वा कारण बताइए तथा इस स्थिति 
को सुधारने के लिए श्रपनाए गए उपायों पर टिप्पणो लिसिए । 

(९. 3--80००फा 0 02 ॥5९ ॥ फुाल्‍ए आर्ट उछाल, 955 थात 
€णागला। ता (४९ ५६९७5 45$ था 40 शार्ट( ९ ज्ञाण्याणा 

जूम १६५४ से भारत मे कीमतों का रख ऊपर वी श्रोर रहा है। हाल हो 
में कीमतो के चढने वे कारण य हैं-- . , 

१ खाद्यान्न के उत्पादद म बमी। १६५४ ५५ मे १६५१ ८३ थी भरपेक्षा 
खाद्यान्न वा २० लाख टन कमर उत्पादन हुप्ा । 

२ प्रथम योजना बः प्रथम तीन वर्षों म सादान्न वा उत्पादन प्रधिक था 
किन्तु पिछले दो वर्षों म साद्यान का उत्पादन अपक्षाऊुत गिर गया था ॥ 

३ प्रथम योजना के झ्राीतिम दो वर्षों म सुद्रा पूत्ति ३०० करोड रपय प्रधिक 
हुई | बैक सास्त म भी वृद्धि हुई है। 

४ विश्व भर म कीमतो या रुख भो महंगाई की घोर था झौर इसी छाया 
भारतीय कीमता मे भी दिखाई दो । 


४ भविष्य में तेजी व रख वे बारणा स्टॉको को रोके रखते से भी वीमतो 
के बढने मे मदद मिली । 

उपचार के लिए झपनाए गए उपाया म निम्न मुख्य हैं--- 

१ जाद्यान्त का निर्यात राव दिया गया । 

२ सरवारो भप्डार म से देना शुरू कर दिया तथा उचित वीमतो की दूँवानें 
(7 9772९ 60०७१) खोली गई । 

३ पिछले कुछ महीना व झोधन शेष के घाटे के कारण मुद्रा पूत्ति घट गई है। 

डे सटटे के कामा के लिए रिछर्द बैक ने बैतो द्वारा अग्रिम कम करा दिया । 

५ खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा ्ायात करन वा प्रबन्ध किया गया। 


5 /% अुदुक था जाए ए६४१च जब हु आध इ डा +2. 


इन सबका परिणाम बह हुआ कि कौमती मे गिरावट प्राने लगी | १२ सितम्बर, 
१६५६ को वित्त मत्री ने लोकसभा मे घोषणा वी कि चुने हुए सथलो पर महत्त्वपूर्ण 
नियन्‍्णणा तथा भाल के प्रादान-पदान पर पाबन्दियाँ तघा वित्तरशण वियमन्तरष द्वारा, 
यदि श्रावश्यक हो, सरवार वढती हुई कीमतों को रोकने का प्रयास करेगी । 


हाल के वर्षो में कीमतों में श्रत्यधिक वृद्धि-..उसके कारण 
तथा उसका उपचार 
(६०७४ डि[8४७ ग्रा शि7९65--नॉड ए७प5९३ छ7र्ते 007७) 


जून १६५५ से उपभोदता वस्तुप्नी की कीमतों मेँ वृद्धि ग्रास्म् हुई जो 
१६५६-५७ तक जारी रही | १६५२-४३ में सामान्य कीमत सूचनांक की यदि १०० 
माना जाए तो ३ अगस्त, १६५७ को समाप्त होने वाले सप्ताह कौ कीमत सूचनाक 
११३१ था। मार्द १६४८ में सूचनाक १०५०४ था विन्‍्तु जून १६५८ में दह फिर 
बढकर १११७ तक जा पहुँचा । वही सितम्वर १६४रू मे ११६५ था श्रौर दिसम्बर 
१६५८ में वहू ११४ १ था। 

१६५७-४५ में श्रमस्त-फरदरी के समय में कीमतों में उदार के निम्नलिखित 
कारण ये--(क) १६५६-५७-मे कृषि उपज मे पर्याप्त वृद्धि हुई थी, (ख) स्फीति- 
बिरोधी सरकारी उपायो का प्रयोग, (ग्र) द्ाद्यान्नो का ग्रधिकाधिक प्रायात; (घ) 
खाद्य पदार्थों पर तियन्‍्द्रश, (ड) विदेशों में भी कीमतो मैं कमी; (च) सुरुय 
उत्पादक उद्योगों की माँगी में कमी । 

किन्तु फरवरी १६५८ से कोमतें बढ़ना शुरू हुईं । बह स्थिति मार्च १६५६ 
संक जारी रही। इसका एक वारणु तो यह था कि १६५७-५८ मे उत्शदन कप्त हो 
गया था श्रौर योजना पर अत्यधिक सम्भावित व्यय के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था | 

१६५० के वाद इस संपय तीसरो वार कीमती मे वृद्धि हुई। यह चरण 
पिछले चरणों से कई बातो में भिन्न था। (क) यह अधिक ख्रमय तक जारी रहा 
है। (ख) कोरियाई युद्ध के चरख की तेड़ी के जमाने में खांद्यान्वी के सम्बन्ध में इतनी 
पेशी नहीं हुईं थी किस्तु इस वार खाद्यान्तों में पर्याप्त ऊँची बीमतें हैं । (ग) जहाँ 
१६५०-५१ में निर्मित वस्तुप्रों की बीमतें भी पर्याप्त ऊँची उठ गई थी, इस बार 
निर्मित वस्तुओं वी कीमतों में उतनी तेज्ो नहीं है, (घ) जद्धां १६५०-११ में कीमतो 
में बूद्धि बाहरी प्रभावों का फल थी, इस समय वी कीमतों वी वृद्धि स्वदेश के 
झान्तरिक कारण्यों की परिशाम है । 

कीमती के इस्त व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं । सर्वप्रथम, योजनाग्रों में हम 
अत्यधिक पूंजी वर्ष प्रति वर्ष लगाते जा रहे हे, जब कि हमारा कृपि उत्मादन घट रहा 
है। व्यक्तिगत बचत्त श्रोग्राम की श्रगति सन्‍्तपजनक नहीं रही है। इसके विपरीत 
पूंजी की मांग में निरन्तर बृंद्धि हो रहो है ॥ इसका फ्ल यह हुआ है कि सार्वजनिक 
क्षेत्र मे घादे को वित्त व्यवस्या कइनी पड़ी है । साथ ही प्राइवेट शैन में वेक्ो घो साख 
पर अत्यधिक अवलम्ब बढता जा रहा है । फवस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर ग्रत्यधिक 
दवाव पड रहा है। यही स्थिति बडी हुई कीमतो के लिए उत्तरदायी हैँ । स्वयं खाद्य 


की मरते ३३५ 


उत्पादक भो खाद्य बस्तुओ वा शपसग्रह बर रह हैं । इमोलिए भी सादय सामग्री 
की कीमर्ते इतनी ऊँची हैं। भारत म सभी लोग उत्तादक, व्यापारी, कारखायदार 
झौर यहाँ तक विः उपभोवता भी सग्रह करते हैं । भारत की यह विश्वेपता है जो स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हाती है 

ऐसी परिस्थितिया मं भारत सरवार प्रयत्न वर रहो है फि एक धोर ता साथ 
उस्तुप्रो का उत्पादन बढ़े और दूसरी झ्रार उनप्री मांग ग्ावश्यक्ता से श्रधिक भी 
न हो | विश्ञपषक्र खाद्या न थी अल्पक्षालीन पुत्ति बे लिए भ्रयकत प्रयत्न हिए जा 
रहे हैं। भन्‍न आयात बिया जा रहा है भौर इस आयात किए हुए ग्नन्न को सरवारी 
लियानणु म उचित मूल्य का दूबातों से सवसाधारग्ग रो सस्ती छामता पर दिया जा 
रहा है। प्रमरीकी सरकार स एक समभीता जिया गया है जिसब पग्रनुसार झगरीका 
हम को झ्पना गहें चादल भौर रूई का फालतू स्टाक देगा। इसी प्रकार बर्मा थी 
सरगार से चावल झ्रापात वरन व सम्बन्ध म॒ वरार बिया गया है। जहाँ १६५५ म 
हमने ७ लाख टन साद्यान्‍्व आयात बिया था, १६५६ म हम वो १४ वास टन साधारन 
विदेशा से मगाना पड़ा था) इसके बाद १६५७ म ३६ लाख टन स्ाद्यान का प्ायात 
हुमा और १६४५८ गे ३२ गाख टन का । सरकार न खाद्या'न मे निर्यात पर नियन्‍्वस्ग 
लगा दिया है । गटें क इधर स उधर जाने धर निय तगा लगाने वे सिलसिते म सारे दश 
को क्षेत्रा म वौँट दिया गया है। कसी एक क्षशत्र म गहें और गहूँ के उत्पादा मे सम्बस्ध 
मे इधर से उधर लान या लल जाने पर कोई रोक नहीं होगी। रिखु एक क्षेत्र स 
दूमरे क्षत्र को गहूँ या गहूँ के उत्पाद बे लाने या त जाने पर प्रतिब व है भौर तदध 
सरकार से लाइसंन्स प्राप्व करना होगा । बितु साथास यी कमी को दूर वरन यो 
दीघकानीन उपचार तो केबल उत्पादन बढ़ाना ही है | कपास झर ततिवहना व॑ सम्बन्ध 
में भो कीमवें बहुत ऊँची उठी थी | इस दिशा म सटोरियो ये मण्डल ने बुछ ग्रकुश 
लगाए हूं। उदाहरण के लिए भविष्य वा सौदा पर अधिक सीमास्त लासू दिया 
गया है । 

राजकोपीय गौर मुद्रानीति सम परिवत्तन करवे वस्तुग्रो वी प्रत्यधिव मांग पर 
भी अकुश लगाया जा रहा है। बई प्रकार के कर तगाए गए दूं जिनब प्रभाव से माँग 
कम होगी, साथ हो उपभोग और विनियोजन पर भा निय त्रण लगगा। मुद्रानीति 
के दोन म॑ प्रदृत्य साल नियन्‍नण (8९९८ध४०७ ०४९१॥६ ०००६००)) व द्वारा तथा ब्याज 
वी दर वढाकर वस्तुमो की माँय को नियन्त्रित किया जा रहा है १ इन डपाया से 
श्रभी तक तो केवव प्राशिक राफलता ही मिली है | यह सफलता मुख्यत कौमता वी 
वृद्धि का राकत मे मिलो है न कि कोमता वो नीच गिराने मं । 


अश्रब्याय २४ 


अधिकोपषण (बेकिंग) और साख 
(छ्राकांण्एू भाएँ टाल्वा0 


प्रस्ताववा--किसी देश की अधिकोपण (वैक्गि) और साख श्रणाली उसकी 
भ्राथिक प्रगति के लिए श्रत्यावश्यक है । यदि मारत अपने कृषि-कार्य, उद्योग श्ौर 
ब्यापार की दिऔ्या में पिछडा हुआ है, तो उप्तको ग्रपर्याष्त तथा प्रसन्तोष बेकिग तथा 
साक्ष प्रणाली पर भी बड़ा भारी दोपारोपण करना होगा। शत, हमारे आधिक् 
विकास के लिए हमारी वेक्गि प्रणाली का विकास एक झनिवायं श्ष्त है। 
भारत में बेकिंग प्रणाली को रचना (00ऋ9छ०झरध० ०! ७७ एक्कीटफड 
89४९० 70 40079) --भा रतीय बै किय प्रणाली के निम्न दो भाग हैं :* 
+. (क) दशी भाग (प्रश७ झठाह्ण0०७ ?४7४)--जिसम ब्हुत से देशी वैकर 
सम्मिल्लित हैं (देश के भिन्‍न भागों में उदके भिन्‍न नाम हैं, ज॑से सराफ, सेठ, महाजन 
और ग्राम के ऋणदाता, जिन्हें सामान्‍्यत, साहुकार, बेनिया तथा खत्ी कहते हैं ।) 
(ख) आधुनिक माग (प्रश७ एा०तेशफ 9४०४)--इसमें ये शामिल हैं :-- 
(१) रिजर्द बैक भ्रॉफ इण्डिया, जो देश का वेम्द्रीय बैक है, (२) राज्य बेक 
(इग्पीरियल बैक झोफ इण्डिया ३० जून, १६५५ तक), (३) पझत्म भारतीय संयुक्त 
समवाय वासिज्यिक बैक श्रौर (४) विनिमय वैक । है 
इन दो मुख्य भागों के भ्रतिरिक्त, भारतीय बैकछिंग प्रणालो के श्रन्य ग्रग ये 
हैँ--पोस्ट आफिस सेविग्स वैक, सहकारी बैक, जिनमे भूमि-वन्धक ब्रेक भी शामित्त 
« हैं। १६४८ में, भारत सरकार मे उद्योगों वी वित्त-व्यवस्था के लिए भ्रौद्योंगिक 
वित्त निगम (770॥808] [ऐप७॥0७ 00770०7४४०४) की स्थापना वी । प्राय. प्रत्येक 
राज्य में राज्य बित्त निगमों की स्थापना हो चुत्री है। इनके अतिरिवत भारत सरकार 
बा पुनर्वास वित्त प्रशासन विभाग भी है, जो पाकिस्तान के विस्थापित उद्योगपतियों 
के उद्योगों के लिए वित्त-व्यवस्था करता है । हाल ही मर उद्योगों के वित्त-पोपण के 
लिए कई नये निग्रमो की स्थापता हुई है--राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (२० 
अक्तूबर १६५४), भारत का ग्रोद्योगिक साव तथा विनियोजन निगम (जनवरी, 
१६५५), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (फरवरी, १६५४५) तथा पुनवित्त निगम (जून 
१६५८) । इन साख सस्थाग्रों को भी देश की वेकिंग झ्रोर साख व्यवस्था में शामिल 
करना होगा । 
डेशी बेकिंग अ्ए्याली ([80/297०प5 089॥708 हैं78200)--भारतीय वैकिय 
ध्रोर साख प्रणाली का सबसे महान्‌ अ्ग देशी भाग है,। इस भाग में निम्नलिखित 
सम्मिलित हैं .--(क) प्रामो में साहूफार, प्लौर (ख) कस्तरों और नगरों में देशी देझर ॥ 





३३६ 


अधिकीवण (बैंकिंग) भौर साख ३३७ 


देशी बैकरो को साहुकारो से भिन्‍तर समझना चाहिए । यह भेद निम्न प्राघारो 
पर है-- [।) जबकि देज्ञो वैकर निश्षेप निधि प्राप्त करते झौर हुण्डियों में लेन-देन 
करते हैँ, साहुकार ऐसा नहीं करते, (॥) वैकर व्यापार झौर उद्योग का वित्त पोषण 
बरते हैं, किन्तु साहुकार मुझ्यत उपभोग के लिए पथ प्रबन्ध व रते हैँ, (॥॥) साहू- 
कारो की प्रपेक्षा वैकर अपने ऋणो के उदहृदय के विषय म अधिक सतरं रहते हूँ, 
(ए) बैकरों वा धुन भुगतान अधिक नियमित झर ब्याजदर सामान्यतया बम 
होती है ॥ 

इन भेदों के बावजूद दोनो मे समानता अधिक है | दोनो हो प्रसगठित हैं, 
दोनो ही बिखरे हुए हैं प्रौर समूचे देश में पाए जाते हें भ्ौर दोयी ने ही प्रपने प्रापकों 
उन लोगों के रीति रिवाजो, प्रादतों और आवश्यकताग्रों वे भ्रनुरूप बना लिया है, 
जिनके सांघ उनके व्यापारिक सम्बन्ध हें शोर दोनो का व्यापार बहुघा वशागत होता 
है भौर पार्रिवारिक व्यवसाय के रूप म चलाया-जाता है । 


देशी बेकरो द्वारा व्यापार-कार्य (09९98 6076 ७ए ६४6 उए08०800७ 
फ०वो,श४8) --देक्ी बैंकर कई प्रकार के व्यापार करते हैं । हम उनम से कुछ व्यापारों 
का वर्णन करेंगे 

(१) उनका सुरुष घन्या ऋण देना है। वे व्यूपारियो और छोटे उद्योगपतियो 
को घन ऋण म देते हैँ । यह ऋण पर्याप्त जमानत की बजाय भ्रधिकतर व्यवितगत 
साख पर दिया जाता है। उनके प्राहक मो बेको की अपेक्षा उनसे ऋणग लगने मे सुविधा 
मानते हूँ, क्योकि उनकी विधियाँ प्रपेक्षया अनियमित भौर लोचपूण होती हैँ । वे यह्‌ 
भी समभते हैं कि देशी बेकर उनके लेन-देन के भेद को गुप्त रखेंगे । 

(४) वे हुएिडियों में लेन देन बरते है ब्रर्थात्‌ अपने ग्राहकों द्वारा उपस्थित की 
गई हुण्डियों का क्षय या बद्टा करते हैं । वह प्रपने उन एजेंदो या फर्मों द्वारा उन पर 
जारी की गई हुण्डियः का भुगतान करते हैं, जो उनके साथ सम्दन्घित हैं भौर इसी 
प्रकार वह पपने प्रतिनिधिया या सम्बन्धित फर्मों के नाम की हुण्डियाँ जारी बरते 
हैं। हुण्डियो म लेन देन के द्वारा वह आल्तरिक व्यापार (कृषि-विषयक्र फ़सलो भ्रौर 
जिन्सा के वितरण) वी वित्त व्यवस्था झौर एक स्थान से दूसरे स्थान मे सुद्रा भेजने 
में सहायक होते हैं । 

(70) बे जनता से निक्षेष (07०83) प्राप्त करते है। चूंकि वह ऐसी 
प्रमानतों के भुगतान की गाँय मे कदादि नही चुत॒ते, इसलिए प्राहुकों मे उनका बडा 
भारी मान प्रोर प्रतिष्ठा होती है। जो भी हो इन बैकरों में से गुछेक विशेषत 
मारवाडी झौर मुलतानी, जनता की ग्रमानतो या निक्षपो की बजाय शपन निजी साधनों 
पर झधिक भरोसा करते हैं । 

(४) थे व्यापार करते है। अधिकाशत , देशी बैकर श्रपने कार्य कलापो को 
बेकिंग व्यापार तक ही सोमित तही रखते बल्कि उसक साथ व्यापार को भी जोड 
लेते हैं । वह सामान्यतया स्वण झ्ौर चांदी से व्यापार करते हैं भौर कभी कभी कपास, 
भ्रनाज भ्रादि का सट्टा भी करते हैं । 


रेहेद सुबोध भारदीय ब्रयंशास्य 


देशी वैरर और वाशिक्यिझ् वक--जैसा फि पूरंयत उल्लेख किया जा चुका है, 
देशी बैकर झपने निजी साबनों पर ही भरोसा करते हैं अ्रथवा अपने व्यापार को 
चलामे के लिए किसी क्रय से ऋशा ले लेते हैं । जो भी हो, ग्रत्यावश्यरता के समय, 
बह संयुक्त समवाय चेकों 





को या स्टेट बैक आफ इण्डिया से ऋण ले लेते हैँ। इस प्रकार: 
के बैको के साथ अ्रविकाशत हुण्डियों के पुन पूवप्रापण के आघार पर वैको से कोप 
प्राप्त किए जाते हैँ। सखावारणतया बैंक देशी बैकरों को ऋण देने से पूर्व ग्रत्यधिक 
कड़ी शर्तों के पालन पर जोर देते हैं, इस आधार पर ही भारतीय मुद्रा बाजार के 
झाधुनिक और देशी भाग एक-दूसरे से ब्रलग वने रहते हैं, जिससे वाजार हुए्टी की दर 
(अर्थात्‌ वह दर जिस १२ देशी वैकर-हुण्डियो का बट्टा करते हैं) वैक झ्लौर सद्‌ठ की 
बाजार दरों से सर्वया भिन्‍न होती हे । 

देशी देकरो के दोष (]0066७3 ण॑ ४86 [06 600०७४ 34९९५) --> 
(४) सर्वाधिक गम्भीर दोष यह है कि ढ़े पुरानी और दक्ियानूसी विधियों का प्रनू- 
सरण करते हैं, जो शिक्षा के ग्रभाव श्रौर उनकी ग्रत्यधिक संवीर्ण ता के परिणाम हैं । 
(8) उनके व्यापार की निन्षेष विषयक दिशा का झत्वल्प विकास हुआ है; वह सामान्यतया 
आपनी मिमी निधि पर अधिक भरोसा करते हैं । इसकी ये हानिवाँ हँ--प्रवम, उनके 
निजी क्रोप देश के व्यापार और उद्योगों वी श्रावश्यकताप्रो के लिए अपर्याप्त हैं, , 
द्वितीय, लोगो की बचतें सग्रह श्रौर विनियोजन के बजाय विख्वरी भौर वेकार रह "* 
जाती हैं। (॥/) उनके कुल लेन-देन में तुलनात्मक दृष्टि से हुणिडयों का माग थोड़ा होता 
है, जबकि लेन-देन प्रधिकाशतः नकद ही होता है । (7) प्रस्तत., वह परस्पर अपर्याप्त 
ऋप में सगठित हैं। (४) प्रन्तिम दोष यह है कि बह देश के मुद्रा बाजार के आशुन्िकि 
मांग के साथ सम्बन्धित नहीं हैं । फलस्वरूप, रिजवं बैक द्वारा प्रभावपुर्ण साख-नियस्तण 
भ्रधतम्मव है। , 

प्रएन 2-देश की बेकिंग प्रखाली में देशो बेकरों के महत्त्व को प्रकट बीजिए। ? 
उनकी बेकिंग प्रणालो में सुधार के लिए श्राप कया सुभाव दे सकते हैं ? 

९. 4--9(॥6 06 ग्राफृ्णांगाए? रण छताहुशाणा$ छिज्लाश5$ 0 ॥6 
कैबएदोा।ह 5$50ा एा ए€ एएकरातए, श्र आएए्जञ णा$ टशा ॥णा णीध ए 
्रणए7०४४५ िक्षः 5एडशा। ० $काएंत्र/ 2? 

देशी बैकरो से यहाँ हमारा प्राश्यय सेढों श्रौर सराफो प्रादि से है, जो श्रपना 
कारोबार कस्वों और शहरो में करते हैं और ग्राम के साहुझरो से नहीं ।) 

देश की बेकिग और सास प्रशाज्ी मे देशी वैकरो का महत्त्व बहुत भ्रधिक 
है, भारत सरकार के तत्यादीन प्रर्थ सदस्य सर जार शुप्टर ने जो १६३४ में टिप्पणी 
को थी, वह आज भी संच है। उन्होने कहा था, “दश्म के सम्पूर्ण दैविग और साख 
तम्त्र में देशी वैकरों वा जो भाग है, उसको अधिक झँक्सा ग्रसम्भव है। यह वहने 
में श्रतिशयोवित नहीं कि देकिग सगठन का बह भाग ६०% या सम्पूण वे €०% 
से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है ।” 

संयुकक्‍त-स्यन्ध बैक बेवल थोडे से बड़े-बड़े व्यापारों के लिए वित्त-ब्यवस्या वरसे 
हैँ प्रौर निधियों को प्रदान करने सम श्रत्यविक कठोर और नियमित चिघथियों का 


अधिकोपख (बवक्ग) ओर सारा ३३६ 


प्रनुतरण किया जाता है । इसके विपरीत देया चैकर ग्राहको वी बहुत बडी सरया वी 
विछ-्यवस्था साम्बदी आवश्यकताग्रा को पूण करता है झयावे उन झसरूय व्यापासिया 
और उद्योगपतियों की, जो बैका की शर्तों को पूरा नही बर रापते श्रौर इम भाँति 
उनका उपयोग करने के योग्य नही होते ! 

ने केवल यह कि देगी बैक्र बहुत बडी मात्ना म सास वी व्यवस्था करते हैं 
प्रत्युत उनकी दरें भी व्यापारिक बका की तुलना मे प्रतिक्ल नहीं होती | वस्तुत 
उनके स्थापन न्‍्यय कम होने के कारण वह अऋउक्षुया सस्भी साख री पूत बग्न याग्य 
हे हैं 

इसके अतिरिबत्त, उनका महर्व इस वात म निहित है कि उनका श्रनुभव विस्तत 
होता है भर उहे अपने ग्राहत्रा क विषय म व्यक्ििमत ज्ञान हा है। यह ज्ञान शोर 
अनुभव देश में सास प्रयाली भौर हुडी बाज़ार के विकास वे लिए अत्यधिक मूल्यवान है । 

यह महान्‌ खेद वा विपय है कि देशी बैकरो के भ्रत्यधिक महत्त्व को पर्याप्त 
रूप म भ्रनुभव नहीं किया गया, जिससे वैकिग प्रणाली म उनक्र भाग की जो वस्तुत 
उसब्ा मूलाघार हू सवया उपेशा वी गई है। यदि देशी बकिग प्रणाली वो उनत 
किया जा सके तो यह देश की झाथिक प्रगति सं उससे कही महान्‌ शोर प्रधिवा लाख 
पूण काय करेगी जो वह झव तक करती रही है । 

/द्न्स प्रणाली में सुधार फे सुभाव (80/8ढ९80008 07 जिक्ञाण्य्याह्र00 
8980७) --इसके महत्त्व को दष्टि म रखते हुए यह सवया उचित है कि देशी वै।क्ग 
को उन्‍नत करने के लिए समुचित उपाय किए जाएँ | यहाँ कुछ एक सुझाव दिए जाते 
हं--(3) देशी वैकरा को प्रेरणा करनी चाहिए कि वे प्रपनी विधियां म क्रम 
नवीनता उत्पन करें ज॑से उह समुचित ढंग से नेपते रखते चाहिएँ उनका लेखा 
परीक्षण कराया करें, अ्रधिपत्रा भोर चैक का उपयाग करें द्रव्य की प्राप्ति श्रौर 
भुगतान में क्षिप्र (7००७४) हो (४) उह अपने वे किंग व्यापार को अपन व्यापारिक 
घणे से श्रलग रखता चाहिए (७) उ'ह भ्रमानतें या विशप स्वीकार ब रने के लिए 
प्रोत्साहन देना चाहिए (79) उहे रिजव बैक के साथ उस रू, में सम्ब। घत करना 
चाहिए जिस प्रकार भझनुसूचित बेंक उससे सम्बाधित हैं प्र्थात्‌ पुन पूक्षप्रापण 
(ए९व8००७७५) ऋणा झौर पेशमियो तथा निशुल्क रुपया भेजने भ्रादि को सुविधाएँ 
प्रदान करनो चाहिएँ। (४) रिज्व बैक के द्वारा ऐसी सुविध्ाएं प्रदान बरतने व 
बावजूद भा उनसे कम से कम कुछ समय के लिए यह माँग नही की जानी चाहिए कि 
वे अपने कुल दायित्वा का एक निश्चिन प्रतिशत रिज़व बैंक म जमा बराब । यह छूट 
इसलिए प्रावश्यक है कि उनके पास प्रपर्याप्त साधन है (७) जो बेकर अपने थकिंग 
के प्रल्लावा व्यापार को नहीं रोक सक्त और इसलिए उहू रिज़ब वैत की स्वीकृत 
सूची म नहीं रखा जा राकता उहे स्टेट बैंक तथा आय रायुक्त स्क य बैको द्वारा पू् 
ग्रापण (9/9००४०४/०४) भौर पेहमगियो वी सुविधाएँ अदान कौ जावी चाहिए (५४) 
उद्दे इस बात के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे हुण्डी झआढत क व्यापार को 
ग्रहण करें और उसका विकास करें (इससे हुण्डी वाजार वा विक्लास होगा और साथ 
ही साथ उनके व्यापार म भी वृद्धि होगी ।) (हुआ) सर्वोत्तम सुझाव यह है कि 


चर 
३४० सुबोध भारतोय भअयेंश्ञास्त्र 


देशी बैंकरो को परश्पर संयुत्रत स्कत्घ देकों के रूप में संग्रठित होने की प्रेरणा की 
जाएं कि जिसस्ते वे वृहत्‌-स्तर पर अपने कझृत्यो का पालन कर सकें; श्रथवा (३5) 
देक्षी बैकरो के सहकारी देक घनाए जाएं । ये अपने सदस्यों की हुष्डियों का बंद्ठा 
करेंगे भ्ौर उनके पुन कट्ट (78-080000॥7९8) के लिए रिज़व वैंक को पहुँच करेंगे। 

१६६८ में रिज॒ बैंक ने देशी वैकरों को अपने साथ श्यखलाबद्ध करने के 
लिए एक योजना वनाई थी श्रौर उसे प्रचलित किया था । किन्तु खेद का विपय है 
कि वैक ने ऐसी शर्ते रखी थी कि जो उन्हे भ्रस्वीकार थीं | वस्तुत: इन शर्तों की माँग 
थी कि वे क्रियात्मक रूप में सयुक्त-स्वन्ध वैकों की ग्रवस्थाग्रों तक जा पहुँचें। स्पष्ट 
तथा यह तत्काल सम्भव नहीं था। 

१९५१ मे अखिल भारतीय सराफ काम्फेन्स हुई। उसने केख्घीय सराफा सभा 
की स्थापना द्वारा देशी बैकरो को रिजवें बैक के साथ श्खलावद करने का समर्थन 
क्रिया | यह देखता होगा कि उत्तकी सिफ्लारिशें कहाँ तक लागू की जा सक्रती हैं प्रौर 
देश की सगठित वैकिंग प्रणाली के साथ किस सौमा तक देशी वैकरों के निकट सम्पर्क 
की व्यवस्था की जा सकती हैं । 

ग्राधुतिक भाग भ्रथवा भारत में बेकिंग को योरोपोय प्रणालो 
(2४006७79 79% 07 06 ॥907०96५४॥ 59380९७ ०04 फ्ेश्शीसंड8 | 
वात) 

इस भाग में सम्मिलित बको के श्रकारों के दिपय में पर्वत. उल्लेख किया जा 
चुका है। श्रव हम, सर्वेश्रथम भारतीय समुक्रत-स्वम्ध वैकों का प्रध्ययन करेंगे प्रौर 
उसके वाद विदेशों विनिमय वैको तथा भ्न्त में रिजर्व बैंक श्रॉफ इण्डिया का प्रध्ययन 
करेंगे । 

भारतीय संयुक्त स्कम्घ बंक (06 त006 80००४ 5905) “-भारत 
की आधुनिक वै क्गि प्रणाली में मारतीय सथुकत स्क्रम्य वैको का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 

मांग है और साथ ही उनकी सख्या भी वहुत बडी है | उनका दो सूचियों मे वर्गीकरण 
किया गया है--अजुसूचित (898००४०१) और गैर-पनुयूचित या श्रनतसू चित (7पर००* 
8८४०१७।००) । रिजर्व वैक के पास एक सूची रहती है ग्रौर जो बंक उस सूची मेँ 
दर्जे कर तिग्रा दाता है, उसे श्नुसृचित वैंक कहते हैं। वेबल वही बेक, जिनको 
चुक्ता पूँजी भौर सचित पूंजी ५ लाख रुपये या श्रघिक की हो भौर जिन्होंने इस सूची 
में सम्मिलित होने के लिए झ्रवेदन किया हो ओर जिनके ग्रावैदन-पत्र को रिज़ये बैक 
ने स्वीकार कर लिया हो, भ्रनृमूचित वैक बन सफ्ते हैं । जिन सयुव॒त-त्कन्ध वेंकों की 
चुकता पूंजी श्रौर सचित पूंजी ५ लाख रुपये से कम है, वे गे र-अनुसूचित था प्रननुमूचित 
ब्रक 
(+रजऊते वेक के साथ अनुर्द्दित ओर अनसू्ूत्यित्त चेक थे: सप्द्य के स्चिएण 
में इस भ्रध्याय में “रिज़र्व बैक बेकरों के बेक के रूप में”, उपशीपक झोर साथ ही 
भ्रबन ६ के बाद श्रभ्यास है के उत्तर को भी देखिए ।) / 

१६५७-५८ में २ अनुसूचित बेक (१४ विदेश विनिमय बैंक) तथा २६६ 

गैर-प्रनुसूचित रिपोर्टिंग दैक थे । अनुसूचित बैको की शारा सख्या ३,२६३ थी । गैर- 


अ्रधिकोषण (बेकिंग) भौर साफ >>. रे४! 


प्रनुमूचित देशो की भारी सख्या के उपरान्त भी भ्नुसूचित बैंक झ्रधिक महत्त्वपूर्ण हैँ 
उनकी कुल निक्षेष निधि के प्रॉक्डो से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । जब वि. 
सितम्वर १६४८ में ६२ प्रनुमूचित बैको की कुल निक्षेप तिथि १४६० २१ करोड रु० 
थी, २६६ गेर-अनुसचित बैंको की निधि कुल ४६६६ करोड रु० थी। यही दशा 
इनके द्वारा दिए गए भ्रप्रिम की है। इन प्रनुसूचित वैतो मे भी वई बड़े बेक हैं, 
जिनकी निश्षेप निधि वो राशि बहुत ग्रधिक है । माच १६५५ के श्रन्त म, ११ बड़ 
अनुसूचित बैंको की निश्लेप निधि (प्रत्यक् को निधि २० बरोड़ रुपए थी) समस्त 
६२ अनुसूचित बैको की कुल तिक्षेप निधि का तीन-चोथाई थी । केख्रश की मह प्रवृत्ति 
अब भी मोजूद है । 

उनके कृत्य (प"छा० ॥'ए४०४०४5)--सामान्यतया भारतीय सयुक्त स्वन्ध 
बैक व्यापारिक बैंको के सब सामान्य इृत्यो का पालन करते हैं भ्रौर उनका मुस्य 
कृत्य व्यापार के (लए छिक्तनप्रगम्ध होता है । विन्तु उनके इस मुख्य हृत्य के 
लिए निम्त दो अति गम्भीर अपवादों की शर्त है (।) वह विदेश व्यापार वे लिए 
वित्त प्रबन्ध नही करते जो कि वस्तुत विदेश विनिमय बैंका का एकाधिकार है श्रोर 
उन्हें इस एकाधिवार को भग बरना कठिन जान पडता है, (0) हृषि-फसभो की 
वित्री के वित्त प्रबन्ध में भी उनवा प्रत्यल्प अश है । इसका सुरुय बारण यह है कि 
कृषि-उत्ताद। के लिए ऐसे सम्रहालयो तथा ग्रोदामो बा प्रभाव है| इस पभाव मे 
कारण कृषि-विपयक अ्रधिपत्र नही बनते जिन्हे सयुक्त स्वन्ध बैकों द्वारा पूर्व-प्रापण 
(१॥8००00७६) विया जा सके । 

देश के आकार ओर उसकी जनसल्या वी दृष्टि से सयुवत-स्कन्ध बैको की 
अत्यल्प सझ्या है। नि सदेह द्वितीय विश्व युद्ध वे काल मे बैंकों प्रौर उनवे' कार्यालयों 
की सस्या मरे महायू वृद्धि हुई किल्तु उनकी सख्या को देश की भावश्यवताध्रो वे लिए 
कतई पर्याप्त नहीं कहा जा सकता । उपरान्त, उनमे से भ्रधिकाश के प्रत्यल्प साधन हूँ 
और वे विदेशी विनिमय वैको वी प्रतियोगिता वे द्विकार हैं ! इसवे प्रतिरियत विषमित 
प्रधिपन-बाज्ञार वा भ्रमाव एक भ्रन्य मुख्य कठिनाई है | यह तथ्य कि बैक्मि ब्यापार 
श्रप्नेजी मे किया जाता है, एक श्नन्य बाहरी गम्भीर श्रुटि है, वयोकि भारतीयों को 
बहुत बडी सख्या अग्रेजी नही जानती । 

इन मुख्य बाहरी युद्धियों के अतिरिक्त, भारतीय बैक अपनी आन्तरिय बाव- 
शैली के गम्मीर दोषों के कारण भी पिछड़े हुए हैं । यह प्रसन्‍तता की बात है कि १६४६ 
के बेकिप अधिनियम ने, जो भ्रत्यधिक विस्तृव विधान है, मधिकाशत इन दोषों को 
दूर करने की चेप्टा को है, झोर इस प्रवार उन्हे सुदृढ़ प्राघार पर स्थिर किया गया 
है | इसके भ्रतिरिकत्र, इस प्रधिनियम के अधीन रिजर्व वेकः को उसकी वायकारिता 
की देख-रेख तथा उनके ऊपर नियन्त्रण के विएटत्त झविवार प्रदात किए गए हैँ । 
युकितिसगत रूप मे, इस उपाय से भारतीय रायुवदु स्कन्ध चैको से सम्बन्धित तीन 
उचित परिणामों की प्राप्ति की भ्राज्ञा वी जाती है--(9) इससे देंको की सुदृढ कार्य 
कारिता का भरोघ्ता होगा झोौर इप्त प्रकार निश्षेप जमा कराने बालो के हितो की रदा 


हे 
होगी , (४) इससे बेकिंग के प्रधिक विकास के लिए प्रदल उत्तेजना मिलेगी, और 


श्र सुबोध भारतोय प्रवेश्ास्त 


(॥१) यह भारती बैंको को रिजद वेंक को अधिक श्रमावपूर्ण साख-मियन्थण मोति 
के अनुरूप भी बनाएगा । 
प्र्व २-भारत में संयुक्त-स्कस्ब-प्रधिरो पए कार्य के मुस्य दोष क्या हैँ ? 
(दिल्‍ली ९६४०) 
0. 2-४ भर फष गाया वशशि5 रण इुणाा। 50०८ा #क्रादाड़ 
पाता १ हिल (2श०॥7 790) 
हाल ही के बेकिंग विधान द्वारा इन्हें दूर करने को कित्त प्रकार चेप्ठा की 
गई है ? >: 

छ०0त ॥476 ग९5६ #0९था 500/री॥ ॥0 ४९ इलाकरत (908 7९९शा! 
97002 [€?859#0॥ ? गः 

ब्रुटियाँ ([00/९०४४)--भारत में सयुवत-हकन्ध-प्रधिकोपण का उदय ग्रस्त-व्यस्त 
और गम्भीर दोपपूर्ण भ्रवस्थाग्रों में हुआ । इस लिए, वैको का निरन्तर एवं गम्मीरता- 
पूर्वक फेख होना ग्राश््यंजनक मही है! मुख्य घुटियाँ, जिनमे से अधिकाश को श्रव 
हाल ही के बैक्रिंग अधिनियम द्वारा दुर कर दिया गया है, नीचे दी जाती हैं-- 

() श्रद्चिकाद वैक अत्यलप पूल के साथ शुरू “किए गए थें, श्रोर इसके 
अ्ल्मावा, उन्होने उपाजित लामों से प्रधिरक्षणो (या सचित विधि) का निर्माण करके 
अपनी पूंजी को सुदृंढ बदाने की चिन्ता नहीं की थी । इसके स्थान पर उन्होंने बहुधा 
इत लाभों को लॉभाशों के रूप में बॉट दिया । युद्ध ग्रोर युद्धोत्तर वर्षों में सरकारी 
पपिभूतियों तथा प्रचल सम्पत्तियो की वाजार-कीमतो मे वृद्धि के परिणामस्वरुप हृश्रिम, 
स्फीदि-पूर्ण लाभो को ग्रविवेक्पूर्वक हिस्सेदारों में बाँटा गया । 

(॥) सामपत्तियों को तरलता बा अमाव (##९०ा०७ ० ॥.वर्णवाक 
383603)-“अपने ऊच्च लाभो के लोभ में, उन्होने अपने नकद अधिरक्षणो (या रचित 
(निधि) के प्रनुपात को अपने दायित्वों की तुलना में भ्रत्यधिक निम्न स्तर तक कम 
होने दिया । उनती अन्‍य ब्रथ्िकाश सम्पत्तियाँ भी तरल रूप मैं नहीं रखी गई थी 
(प्र्धात्‌ तत्परतापूर्वक प्राप्ति योग्य रूव में, जैसे, अ्तिभूतियाँ, विनिमय के प्रधिपत्र 
आदि ।) इस प्रकार, यदि उनके श्रमानतदारो ने निकात्तियो की छोदीन्सी साधारण 
माँग भी की, तो वे बन्द हो सकते ये । 

(६) उनकी ग्रति विस्तृत्त स्थिति के प्लावा (प्रयातू, उतके अधिरक्षणों 
की अपेक्षा ऋणों की रचना अधिक कौ जाती थी) बहुधा उनके ऋण देने में प्रति 
त्तोबता होती थी। ऋशो को देते समय सुदृढ़ देकिग की ग्रचिमान्य रीतियो वी उपेक्षा 
की जाती थी । 

(7) प्रद्िक लामो नी तृप्णा में, बैंक बहुबा व्यापार भी बरते थे और 
शर्जेस्ी ध्यापारों या सहायक वम्पतियों की सूरत में निर्माणकारी पन्‍्वों म हिस्सेदारी 
करते थे । इसका प्र यह था कि भाधारण व्यापारिक बैक व्यापार करने या चैंकिंग 
ब्यापार के सामान्य खतरों के अलावा निर्माण के खतरे उठाने के लिए श्रपते माय से विषभ 
हु जाते ये । बह श्रचल सम्पत्ति में मी लेन-देन करते थे, जो प्रत्यधिक खतरे वा 

घन्षा है। इसमे मी निहुष्ट यह कि वह सकन्व विनिमय में सट्टा भी करते थे । 
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(४) डितीय जिश्वन्युद्ध में छोटे छोटे उद्योग समूद्मा ने अनेक बैंक शुष्त किए 
और हिस्सों को इस ढंग से बाँटा गया जि जिससे एयाय्िशार जिमन्प्रणु उन अर्थ- 
प्रबन्धकों या प्रवत्तेको वे लघु समूहा को ही मिले । य श्रय-प्रबन्धक भर प्रवर्तव वैको 
की निधि को अपने निजी व्यापार म लगाते ये श्लोर कई प्रवस्थामी म प्रवत्तक साव- 
जनिक तिधि का पूर्ण दुस्पयोग करते थे । सचालकों वे निजी व्यवसायों या उन 
ब्यवसायों भो, जिनम उनका स्वाध होता था बिना जमानत ऋणश दिए जाते य, जिस 
से बेंक की दृढ़वा को धक्का पहुँचता था । 

(४7) लेखों में अनुत्वित जित्षेप थी सामान्य बात थी। इस प्रफार बेक वी झ्ाथिव 
स्थिति वे विषय म जनता को भ्रमपूण विचार दिया जाता था । 

(श॥) एके प्न्‍न्य भीपर त्रुटि शाखाएँ खोलने व सम्बन्ध मे नीति-विषयक 
थी । बहुधा ऐसे केन्द्रों मे शाखाएँ खोली जाती थी जहाँ प्रन्य बैंको वी पहले से ही 

हुत सी शाखाएँ होती थी । इसके फलस्वरूप व्यर्थ की प्रतियोगिता उत्पन्न होती 
थी। झथवा बैक कार्यकलापो के मुख्य क्षेत्र से बहुत दूरी के क्षेत्रा म शाखाएँ खोली 
जाती थी, जिप्तमे उतक्नी समुचित कार्यकारिता म बाघा होती थी। 

(एए) युद्ध-काल मे बैंको के तीव्र विकास के कारण बैकिंग म प्रशिक्षण 
प्राप्त व्यवितयो और कर्मचारियों की वडी भारी कमी हो गई, जिससे बैंको को कार्ये- 
कारिता नोशिखिए वार्यकर्ताओं के हाथो में पड गई । जब हम यह स्मरण होता है कि 
बेकिंग भो एक विशिष्ट तकनीकी कार्य है, तो यह दोप प्रत्यधिक गम्भीर जान 
पड़ता है । 

चैंकिय विधान (फ्ा्माप्फह 7.€ट्वाशं४०००)--सरवार देश वे समुफ्त स्क्म्ध 
बैंकिंग की उपरिलिखित सब बुराइयो की ओर निष्क्रिय दर्शक-मात्र नहीं बनी रह 
संबती थी । इसलिए, विस्तृत विधान की अ्निवाय प्रावश्यकता महसूर वी जातो थी । 
चूंकि उसे प्रधलित करने मं समय लगना ही, इसलिए, इस बीच सरबार ने कतिपय 
प्रग्मिम उपाय किए। तदतुसार, १६४६ मे, एक अध्यादेश द्वारा रिजर्व बैक को किसी 
भी बैक के लेखे परीक्षण करने का प्रधिकार दिया गया, झऔर सरकार ले ऐसे किसी 
भी बैक के विरुद्ध कायवाही करने वे अधिकार धारण किए जो अपने भ्रमानतदारो 
या निक्षेपकी के विपरीत हितो म आचरर्ा करता हो । उसी वष एक प्रधिनियम द्वारा 
आदेश किया गया कि रिजवे बैक की स्वीश॒ति विया कोई भी बैक से तो कोई नई 
शाखा खोल सकेग। भोर न ही विद्यमान शाखा के स्थान को बदल सकेगा । जो भी 
हो देश के सुदृर्द बैंकिंग वे विकास म॑ जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हुमा, वह था 
फरवरी १६४६ में बैकिग समवाय अधिनियम की स्वीकृति । यह १६ मार्च, १६४९ 
से प्रचलित किया ग्रया। 

बैंकिंग झ्धितियस, १६४६ (छकछा.फड़ 8०४, 940) -यह अत्यधिक सुवि- 
चारित भौोर विस्तृत विधान है। १६५० म इसका सश्ोवन भी किया गया था । 

भारतीय बेकों की का्सेवारिता मे उपरिलिखित तथा प्रन्य सब दोषा को इसके 
उपबन्धों द्वारा हटाने का यत्व विया गया है । उनम मुख्य ये है. 

(१) बैंकिंग वम्पनी की प्रदत्त पूंजी (00-99 ०७७६७) और अधिरक्षणों 
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या सचित निधि के विषय में न्यूनतम ग्रावश्यकताएँ नियत की गईं। मे प्रावश्यकताएँ 
इस बात पर निर्भर करती थीं कि कोई बैक कितने क्षेत्रफल की बैंकिय सेवाएँ प्रदाव 
करता है, उदाहरणायं, यदि बिसी भारतोय बेक के व्यापार-स्थान एक से श्रधिक 
राज्य में हो, तो उसे कम-से-कम ५ लाख के प्रदत्त-पूँगी श्लौर प्रधिरक्षण या सचित 
विधि रखनी होगी, बदि उस वैक के वम्वई श्रौर/भथवा क्लक्ता में कायलिय हो वो 
उस दशा में १० लाख हपये । स्यूनतम पूंजी सम्बन्धी इस उपबन्ध का श्राशय यह था 
कि बैंकिंग कम्पतियों की भ्रनधिदत स्थापना ने हो । उपरान्त, उपाजित लाभो मे से 
कम-सेन्कम २०%, प्रतिवर्ष तब तक अ्रधिरक्षण या सचित विधि में जमा कराया 
जाए जब तक कि यह निधि प्रदत्त-पूंजी के समान न हो जाए। 

(२) एक भ्रन्य उपबन्ध द्वारा तरल आम्तियोँ (॥6ए०0॥9 28809) वी 
व्यवस्था वी गई। तदनुमार, प्रत्येक वेकिय कम्पती के लिए श्रावश्यक है कि बह 
प्रपने सामयिक थौर माँग दापित्वों की कुल राशि का न्यूनतम २०% नकद में, सुवर्ण 
या स्वीशत प्रतिभूतियों में रखे | नि सन्देह, जो शेप रिजर्व बैक में रखा जयता है, उसे 
नकद द्वी माना जाता है। 

(३) प्रस्तुत अधिनियम में दे किय घत्पे के सामान्य जोखिमो से प्रन्य ब्यापार 
सट्टे बाजी या लिर्माण-ार्म के जेखिमों के विषय में बैक के कार्यकलापो पर भम्भीर परि- 
सौमाएँ रखी गई हूँ । 

(४) अ्र्थे-प्रबन्वत्री या प्रवत्तकों के छोटे सम ह्‌ हारा एकॉथिकार लियनन्‍्त्रणु को 
इस उपबस्ध हारा वियस्त्रित किया गयो है कि किसी भी एव हिस्सेदार का सताधिकार 
सब शेयरहोहुढरों के कुल मताधिकार बे ५% से प्रधिक नहीं होगा । 

(५) बैंको के जो सचालक और मैनेजर वैक निधि का भ्रपने निजी ब्यवस्तायो 
मैं उपयोग करते थे, उनके विरुद्ध प्रभावशाली सरक्षण के लिए उपबम्ध किया गया 
है, जिसके अनुसार ऐसी फर्मो को जिना जमानत ऋणु था दशफियोँ देने थी मनाददी थी 
गई है कि जिनमें वेक का कोई भी संचालक, प्रबन्ध सवालक या संचालक या अधि- 
रक्षक हो । 

(६) एक बैक का सचालक दूसरे का सचालक नहीं बत सकेगा ॥ 

(७) बैंकिंग व्पतियों का प्रवस्ध ऐसे मेनेनिय एजेंट या व्यक्ति नही कर 
सकेंगे, जो दिवालिया धोषित हो चुके हो भ्रथवा नैतिक अपराध के लिए दणिइत हूँ॥ 
चा लो कम्पनी के लाभो में से या अन्य किसी कार्य में से कमीशन लेते हो | 

(८) ऐसे वैको के विरुद्ध सुरक्षा के लिए, जो श्रदृद्ठ ऋर-नौतियों में पडने 
वाले हो, प्रथवा अविवैकपूर्वक झालाप्रों का उद्धाटन करते हो, श्रंयवरा एक दूसरे के 
सांध विक्रय करते हो, ग्रोर उनका विलयन प्रमाततदारों के द्वितो के लिए घातक हो । 
रिजद बैक को इत सब विपयो के सम्बन्ध में विस्तुत श्वकितयाँ प्रदात की गई हैं। 
इसके ग्रतिरिक्त, रिज़व बैंक क्रिसों भी बैंक के हिसाव-किताब को इच्छानुसार देख 
सकता है भ्रौर समयास्तर या तद्यें (०६ #0८) विवरण की भाँग कर सकता है। 
(इन झक्तियों के विस्तार के लिए अनन्‍्तर देखें ।) 

बैक्‍्यि प्रधिनियम के उपबन्ध सहकारी बको को छोड़कर सब बैंको पर लागू 
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होते हैं । रिजर्व वै क के धत्यक्ष नियन्त्रण को गेर अनुसूचित या भ्रननुसूचित बैको पर 
मो भ्रचलित कर दिया गया है । 

सार यह है वि इस झ्रधिनियम द्वारा स्वस्थ सयुवत स्वन्‍्थ बेकिंग प्रणालो के 
उत्कर्ष के लिए आधार-शिला स्थापित कर दी गई है। रिज़र्व बैक वो दी गई विशाल 
शकितयाँ न्याय दृष्टि से प्रयोग मे लाई गई हैं श्रौर इन धाठ वर्षों म, जब से यह्‌ 
प्रधितियम लागू जिया गया है, निश्चिप्त रूप से देश की वैर्दिंग प्रणाली को कार्य- 
कारिता म उन्‍्तति हुई है श्रोर जहाँ तक सम्बन्ध भविष्य का है, भव हम अ्रधिक 
सुदृढता एवं प्रगति की भराशा कर सकते हैं । 

बैक्गि समवाय प्रधिनियम १६४६ वा १६५६ म सथोधन हुम्म।। उबत 
सशोधन के द्वारा वेकिंग कम्पनिया के प्रशासन की कुछ वमियों को दूर करने वा 
प्रयास किया गया है । गत रिजवं बैब नो ग्रन्य बैंको ये ऊपर ग्रधीक्षण धौर निरी- 
क्षण वी व्यापक शक्ितयाँ प्रदान बी गई हैं। १६४६ के भ्रधिनियम मे कुछ बैको को 
जो छूटे दो गई थी वे वापस ले ली गई हैं । 

उक्त सशोधन विधेयक बे उद्देश्यो भौर कारणो पर प्रकाश डालते हुए बताया 
गया था कि इस (सशोधनो) के द्वारा बेकिंग वम्पनियों के ऊपर नियन्त्रण कठोर 
किया जाएगा, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग किए जाएंगे-- 

(१) बैंक कर्ंचारियो को उनकी योग्यता प्रादि के हिसाव से ग्रधिक वेतन 
के दिए जाने पर रोक । 

(२) जिन बैंकों बे भ्श्मधारियो पर वोट या राय देने सम्बन्धी नियस्त्रण 
अभावी नहीं हैं भ्र्यात्‌ वे वेक जो जनवरी १५, १६३७ के पहले स्थापित हुए थे, 
उन पर भी उक्त थोट देने सम्बन्धी निमन्‍्भ्रणा जारी किया गया भौर रिजर्व बैक को 
भ्रधिकार दिया गया कि वह सभी बेको मे नए डायरेक्टरो का चुनाव निमस्त्रित बोट 
के प्राधार करादे । 

(३) किसी ऐसे व्यक्त की डायरेक्टर (सचालक) के रूप में नियुवित पर 
सनाही जो श्रस्य कम्पतियों का भी सचालक हो और इस प्रकार २०% से अ्धिव 
बोटो का विसी बेकिंग वम्पनी मं श्रधिकारी हो । 

(४) बैंकिंग समवाय झधिनियम (छद्फाटए६ 0005७।९७ ॥०६) वे उप- 
बच्चो के प्रनुस्तार रिजर्व वैक' को प्रधिकार दिया गया कि वह सभी बैकों से अधिक 
व्यापक क्षत्र में सूचवाएँ भ्रोर स्थिति विवरण माँग सबे । 

(५) रिज़र्व बैक को झविकार दिया गया वि वह बैकिय कम्पत्तियों को नोति 
भौर प्रशासन-एकता से सम्बन्धित ऐसे प्रइनो पर भादेश दे सवे' जिनका प्रभाव साबे- 
जनिक हितो पर पडता है । रिजर्व बैक को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि 
कोई बैक रिजवं बैक के किसी ग्रादेश को मानने मे कोलाही करे तो ऐसे चैक को कुछ 
दण्ड दिया जा सके । >> 

(६) बैंकिंग कम्पनियों के डायरेबटरो या मैनेजरो या प्रमुख ग्रधिशासी झ्रधि- 
हम नियुक्ति और उस नियुवित की दा्तें रिज़वे बैंक की स्वीकृति के प्रधीन 
रखी गई । 


रे४इ सुबोध भारतीय श्रयंत्ञास्त्र 


(७) रिजवं बैंक को अधिकार दिया गया कि वह किसी वेकिय कम्पनी के 
हिसाव-किताव की था उसकी दैनिक गतिविधियों की जाँच कराने के लिए अपने किसी 
अधिकारी बो भेज सकेगा । 

(5) १६४७ वे भ्रष्टाचार तिरोघक अधिनियम (एप८एशशणा ० 007एफ- 
शा 86५, 947) तथा भारतीय पीवल कोड (तक एशाक्क (०४७) के अ्रध्याय 
€ के प्रनुसार बैंकिंग कम्पनियों के चेयरमैन या डायरेक्टर या लेखापरीक्षक (००६०7) 
या निल्तारक (॥00708807) को भी सार्वजनिक सेवक ही माना जाए; भौर यदि 
इस सूची के सेवक भ्रष्टाचार के अपराध्दी या रिव्वत छेते पाह जाएँ तो उन पर 
कानूनी क्ायंदाही की जा सके । 

श्रभ्यास १-१ ६४९ के बैकिंग कम्पनी झषिनियम के मुख्य उप्न्‍्धों का उल्लेख कीमिए । 
इमसे रिजर्व बैक को मारत में वैडिंग व्यवस्था स्थापित करन में कहाँ तक मदद मिली है १ 

(६ जम्मू तथा दाश्मीर १६५४) 

दंड. 4--0ाएढ धा७ एक एए०एएच5च53 6 (0० एडाए 00098 6 
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_ पाों के निए उपयु वन प्रश्न को देखिए । रिज्वे नेक को इसमे देश में नैकिंग भोर साख 
आडस्था के घलार फ्रौ६ विनियमन में काफी सदायता मिली ढे। विस्तृत भर पवन के लिए नीचे प्रश्न 
३, ४ के उत्तरों को दर्था प्रश्न ८ के सम्बन्धित भागों को देखिए । ) 

भ्र+्यात्त २---आरत में ढेंक़ों के अधिक सख्या में फेल होने के कारण बताइए । 
कलकत्ता, गौदादी ११५३ प्रटना १६४४) 


एड. 2--कफराक्षे। 8 <आउ९३ ० ]बाह8 छापा ०! जिया प्राट५ 
का बहता (टमलवाक एगक्रीवा, 473: 208० 4954) 


(उपर प्रइन २ के उत्तर को देसिए । उन्हीं खगवियों के कारण नहुत से बैक फेच हुए से /) 
ग्रदन रै--उस सुहद उपायों का वर्णव कोजिए, जो भारतोय बेकिण प्रणाली 
को सुदृढ़ श्राधार प्रदान करने के लिए हाल ही में प्रहए किए गए हैं ढ़ 
हु (गौहादी १६५२) 
(0, 3-7068थ96 6 एएंगलंएंगे 0245ए7९5 जगत ॥9/76 श्ल्था 200%6०0 
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सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपाय वैकिंग विधान को अधिनियमित बरना है--ऊपर के 
प्रश्त की देखें। किन्तु, केवल विधान को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है । विधान 
को प्रचलित करना उससे कहीं भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। रिजर्व बैक ने प्रशामन-प्रधिकारी 
के रूप में उतम कार्य किया है! इसने बैंकिंग श्रक्रियाओ के विपय में एक झलग 
विभाग स्थाधित कर दिया है, बैको का निरीक्षण किया है, बह उन्हे उनकी ऋण" 
नीहियों के विषय में परामर्श देता है श्रौर यहाँ तक कि नियन्तरा भी करता है । 
उसने छोटी और दुर्बंत इकाइयों के विदयन मे सहायता प्रदान की है (परिचमी वगाल 
के ४ दंगों का युताइटिड बैक झॉफ इण्डिया में दिलय किया गण है), उसने वेछो 
की दासाओो के विधय में दिश्वा-स्थान का विर्णय क्या है। (रिजर्व बैंक की प्रत्य 
सफलताओों का वितरण प्रदत रू के 'सफलता' अनुच्छेद के माग (४४) में देखें ।) 
है. 


अ्रधिरोपस्स (बकिग) और साख ३४७ 


बंका म एंक्य वी भावना भरने के लिए, कुछ वप हुए बम्बई म भारतीय 
समुत्रत-स्व 4 बैको को एज एसोसिएशन स्थापित की गई थी। इण्डियन श्म्टीस्शूट आप 
बरस (प्रतागा 790/7६० ० छे्णंड्टा3) विश्वस्त एवं दायित्वपूण पदा के लिए 
बैंक नियोजितो को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा म वढिया काम कर रही है। रिजव 
बैक ने १६५४ म बैक कमचारियों स्‍श्रौर कायकर्सा्रा के प्रशिक्कण बे लिए एक कालेज 
स्थापित किया, जिसम व्यापारिक बैवों वे निरीक्षका को भ्रावश्यक प्रशिक्षराय प्रदान 
कया जा रहा है । 

(इस प्रदन के उत्तर म तीन चौथाई स्थान विधान और उसके प्रचलन सम्बन्धी 
विवरण को दीजिए । 


प्र्च 2--भारत सम बकिंग व्यवसाय को विनियमित परने के उपार्यों पर 
विचार कोजिए । (पजाब ३६५४६) 
अथया 
देश में बका को विनियमित करने फे लिए बनाए गए विधात का परीक्षण 
कोजिए पश्ोर सुघार के उपाय बताइए ॥ (बस्सई १६४२) 
(0 4--0९प%६ ६ ॥0950705५ 8300 98९0 ॥0 ॥09 एः पीए ९8090 
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(उपरिलिखित प्रश्न दो ब उत्तर म दिए गए वैकिंग विधान का उल्लेख 
कीजिए | ऐसा करते समय केवल उसका बर्णुत ही न बीजिए पत्युत भारतीय बैविंग 
के मुख्य दोपो के विषय में जिन्हे दूर करने की चेष्टा की गई है विश्लेपशात्मक रूप 
से लिखिए ।) 


अप्रर्त ५--भारत में बेकों पर सवंधानिक नियन्त्रण को क्‍या सोमा है ? क्‍या 
ये नियन्‍्नण, निक्षेपक्रों के हितों की पर्याप्त रूप में रक्षा करते ह ? 

(0 5-35 ह९ ल्चाशा। ण॑आऑगपाए0 एणाएाण 0१67 फक्षानड वा 
व0078 ? [00९5 # 5९ हूएनन7 वें ब्राियश्ा।ए 0९ ग/९7९६॥ 0 76 689050075 ? 

(प्रथम भाग के लिए प्रइन दो को देखें ।) 

भाग २--यह निक्षेपको या ग्रमानतदारो के हितो की पर्याप्त रला करता है। 
जो भी हो, सुदृढ वैविग परम्पराएँ और चलन भी कम महत्त्वपूष नही ह॑ थो बैकरो 
की उत्तरदामित्वपूर्ण सेवा भावना पर अधिक निन्र करते हूं। हात ही में सराफ 
समिति ने भारत के लिए अमरीकी नमूने वी फडरल डिपाजिट इद्योरेंस कार्परेशन 
(0७० 00फ0थ: वाष्ठपप्राधा०० 00779०:४४००) वे समान इण्डियन डिपाजिद 
निगम या भारताय निल्लेष बीमा निगम को स्थापना पर बव दिया है । ऐसे निगम की 
स्थापना का श्राशय यह है कि बैंक वे निलेपो को निधि का बीमा हो जाएगा भौर 
बेक टूटने की स्थिति मं उनको हानि नही होगी | निगम बैक के काम की निगरानी 
करेगा। झमरीका म यह तरीका बद्य सफल हुमा है भौर १६४४ के बाद से बोई 


शेथव सुबोष भारतीय भ्र्यज्ञास्त्र 


बैक भी नहीं टूटा है । नियम स्थापना के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिएं। इससे 
चैकिंग व्यवस्था को काफी बढावा मिल्लेगा । 

प्ररन ३--भारतीफ- बेकित में नवीन प्रवृत्तियं का वर्णन करें । रिजर्व चेक 
ने देश में छुदुंढ बेक्गि के विकास में क्या भाग सिया है ? (बस्दई ६६५५४) 

(0 6- एच्राग्रार 06 7९0शा। ॥9705 कग ता एश्ञॉट।2, ४0३ 5 02 
छत ग्रिशहह म९5९०४९ 3908 ॥95 फरॉब:९३ वी 6 हशशे०कुतााला। ० 50णाते 
एबं ख4 त6 ९०फ्रात॥ ? (80047 79354) 

द्वितोय विश्व युद्ध और सत्काल युद्धोत्तर वर्षों मे भारतीय सयुवत-स्कत्ध वेकिय 
ने पुंद्रा स्फीतिपूर्ण परिस्थिति, सस्ती द्रव्य ग्रवस्थाओ और पर्याप्त निरीक्षण ग्रौर 
जियल्‍्मश के प्रभाव के कारण देगपूर्ण प्रति वी) यह प्रगति निश्षेपो और बेकों 
की दाखाझो की संख्या मे घटनावश वृद्धि से स्पष्ट हो जाती है। यह प्रगति केवल 
चरिमाणात्मक थी और प्रमाणात्मक नही थी | वस्तुत', वहुत सी थुराइयाँ पैदा हो गई, 
उदाहरण के लिए दोपपूर्ण श्रग्निम देने की व्यवस्था, थाखा खोलने की दोपपूर्ण नीति, 
तरल ग्रास्तियों का श्रमाव, एकाधिकारपूर्ण नियन्तए भ्रौर हिसाव लेखा भादि से 
मे नमराना घोटाला श्रादि । 

जिमाजन और उसके परिणामों ने मारतीय बैंकिंग को एक भ्रस्थायी घक़का 
पहुँचाया । वह बैक जो श्रधिकाशतः उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, जो विभाजन के 
उपरान्त पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए उन पर अत्यधिक विपरीत प्रमाव पडा । उन्हें 
अपने दफ्तरो को बच्द कर देना पड़ा ग्रौर उन्होने पर्याप्त मात्रा में भ्रप्राप्त आस्तियाँ 
भी वही छोड़ दी। ऊई बैकिग कम्पनियों को भुगतान स्थगित करना पड़ा । जो भी 
हो, भारतीय बेकिंग प्रणाली ने समग्र रूप में इंस मुध्ोवत के तूफान को सह लिया । 

सर्वप्रथम परिमाणात्मक पक्ष पर विचार करते हुए, हमे बैंको श्रौर उनको 
झआाखाओों की सझ्या पर ध्यान देना चाहिएं। अनुसूचित बैकी की सस्या १६४७ से 
लेकर प्रायः स्थिर रही है, (१६४६, /५० तया “५१ के भ्रन्त में €४; १६५६ के प्रन्त 
में, ६६; ध्ौर १६५७ के भ्रन्त में ६१) किन्तु गैर-अनुयूचित बेकी की सश््या क्रमश. 
गिरती गई है | उदाहरण के लिए १६४५२ में ४२५, १६५६ में ३५४। उसो प्रकार बेको 
की शाखाओं वी संख्या में भी कमी हुई है। १६४६ में ४,८८६; १६४७ में ४,८१६; 
१६५० में ४,३१०; और १९५३ में ४,०२१॥ यह स्थित्ति प्रधिकतर ग्रैर-प्रनुसुचित 
यथा भप्रनतुसूचित वै को की हुई है जिनकी सब्या इस प्रकार घटी है १६४६-- २,०२६, 
१६५३--१,२५१ श्रौर १६५७--१,११३ । यह्‌ वेकिय श्रधिनियम के कार्यकारी 
होने के कारण हुग़ा। कुछ बेकिय कम्पनियों ने अ्रपने-ग्रापकों गरर-वैकिंग कम्पनियाँ 
घोषित कर दिया । 

बहुत से बैबों को मिलाकर उनका एकीकरण भी बैकों की सख्या को कम 
करने में सहायक सिद्ध हुग्ना । हाल ही के वर्षों में ग्रनुमूचित बैंको की संख्या में 
पर्याप्त वृद्धि हुईं हैं। इनको वृद्धि की स्थिति इस प्रकार है--१६५१ में २,६४६, 
१६५३ में २,६७०; १६५४ में २,७४६, १६५४५ में २,८२८, १६५६ में २,६५३, 
१६४७ पें ३,२६३; भोर ३१ सार्च १६४६ को उनकी संख्या ३,७१३ षी्‌ ॥ 


कप 


अधिकोपषण (बैंकिंग) और सास बंडह 


बोजता के लिए आवश्यकताग्रो में उत्तरोत्तर वृद्धि बे फलस्वरूप देश की 
श्र्थ व्यवस्था में निरन्तर फैलाव हो रहा है। उद्योग ओर व्यापार साख वी अधि- 
काथिक माँग कर रहे हैं जब कवि देश के साधनों में वृद्धि नही हुई है। राजकोपीय 
नीति के प्रवत्तक प्रवृत्त्य साख नियन्त्रण (3०९८ध४० (४९०७४ 007/7०) बी नीति का 
अनुसरण कर रहे हैं । इसके प्रतिरिक्त वे ब्याज की दर बढांकर भी साख वी मात्रा 
पर अकुश लगा रहे हैं । फिर भी इस बात वा प्रयत्म किया जा रहा है विः उद्योगो 
और वाणिज्य व्यवसाय की वास्तविक थावश्यकताएंँ भपूर्ण न रह जाएँ । 

देश की प्रथ व्यवस्था म पूँजी के विनियोजन की दर म वृद्धि वे साथ अधिकोपण 
व्यापार म जैसा कि निक्षेपरों भौर अग्रिमो मे वृद्धि से स्पष्ट परिलक्षित है, स्पष्ठ वृद्धि 
हुई है। १६५७ मे विशेष रूप से निक्षेप निधि का वेको म विस्तार हुआ । 

१६५६ में निक्षेपा मे वृद्धि उ।नो नही हुई जितनी कि पग्निमों में हुई थी। 
फल यह हुप्ला कि बैंको की तरलता स्थिति या नकद रोक स्थिति तग रही । १६५७ 
मे यह प्रवृत्ति बदल गई जब कि साख म वृद्धि की भ्रपेक्षा निषेष निधि म वृद्धि 
लणभण सीन शुद्दो हुई रिजदे बेक ले सपज पर नियस्शए लाएकर खाए की. वृद्धि 
को रोका | 

रिजर्व बैक की नीति का मुख्य पक्ष यह या कि उद्योगों और देश की पर्ष- 
व्यवस्था के विकारा के लिए अ्बाघ गति से साख मिलती रहे । समस्त बैक साख के 
मुकाबले औद्योगिक साख १६५५ के प्रन्त में ३४३ थी । वह बढकर १६५६ के 
अम्त म ३८५ ५ भौर १६४७ के अन्त मे ४३६ हो गई । झौद्योगिक अग्रिमो मे उनति 
के साथ साथ वारिज्यिक अ्रग्रिमो मं भ्रानुपातिक कमी होती रही । उनमे १६५५ में 
४६ १ करोड रु० से १६५६ म ४७ ५ करोड द० और १६५७ म ४२७ करोड रु० 
के ध्यापारिक प्रप्रिम रहे । 

१६५६ म बैक विनियोजन बैक श्रग्रिमो के मुकाबले कम हुए | विनियोजन 
की राशि गिरकर १८ कराड र० निश्चित हुई। इस प्रकार शुद्ध निश्षेप निधि के 
सुकाबले विनियोजन निधि का झनुपात १६५५ में ४२४९, से गिरकर १६५६ में 
३७ ५% रह गया । किन्तु १६५७ में यह प्रवृत्ति बदल गई । प्रग्रिमो की मद वृद्धि 
बनाम निक्षेप्री मे प्रत्यधिक वृद्धि के कारण अनुसूचित बैको की पूँजी म विस्तार हुआ १ 
जहां १६५६ म १८ करोड रु० की कमी थी, वहां १६५७ मे ८६ करोड रु० वी वृद्धि 
दिखाई दी । इस दिश्वा म सर्वाधिक वृद्धि स्टेट बैर आफ इण्डिया से दिखाई दी । 

१६५६ म ग्रनुपूचित बेंको को रिज़व बैक की राहायता पर प्राश्चित होना पडा 
क्याकि उन्हे श्रपने साधनों भ्ोर अपनो प्रतिभूतिया या श्रप्रिमी के बीच की खाई को 
पाठना अ्रभीष्ठ था । झनुसूचित बैंको द्वारा लिय गए ऋण की राशि १६५४५ मे फेवल 
२० ४ करोड रु० थी, जो बढ़कर १६५६ में ५६ ३ करोड रु० तक जा पहुँची । 
१६५७ से झनुसूचित वेको वे ऋण घटने लग | जहाँ १६५६ म ऋणो म २६ ३ करोड 
की वृद्धि थी, १६५७ म ४१ ६ करोड रु० की कमी हो गई । 

भारतीय वेकिग मे भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण नवीन प्रवृत्ति यह है कि रिजर्व बैद 
प्रॉफ इण्डिया ने साख्ध की वृद्धिपूर्ण सीमा पर लियन्द्रण लगा दिया है । रिजवं बैक की 


३५० घुदोध मारतोय ध्रवग्रास्त्र ५ 


साख-निरोध सम्बन्धी नवीन नीति की सफलता उसे स्पप्टतया प्रकट करती है। 
रिजर्व वैक वर्तमान में ध्रधिक सम्मावित और प्रभावपुर्स स्थिति में हो गया है, जिध्के 
फलस्वरूप, इसके द्वारा प्रदान किए नेतृत्व का पहले वी अपेक्षा ग्रव भ्रधिक तत्परता 
के साथ भ्रनुकरण क्या जा रहा है । 

बेक्गि प्रणाली में लोचइर्ण सास का उपाय भी जारी किया गया है | इसके 
लिए रिक्षव बेक ने ग्धिपद्र बाजार की रखता के लिए उपाय किए थे। फलस्वरूप 
व्यापार की तेजी के दिनों मे साख बढती जाती है झौर मन्‍्दी के दिलों में साख सिकुड 
जाती है। हि 

१&४६ में प्रमुख प्रनुयूचित बेकों मे आपस में निक्षेपों पर ब्याज की दरो के 
उम्बन्व में जो समौता हुआ्ना था, वह बेकिंग के विकात्त में एक महर्वपूर्ठो कदम था । 

उपरिलिखित प्रवृत्तियो को हम सार-रूप में इस प्रकार कह सकते हैँ कि 
स्वतम्त्रता-प्राप्ति काल से, और भ्रधिक विज्येपठापूर्वफ वबैंकिय कम्पनियों सम्बन्धी 
अधिनियम के प्रवलित होने से लेकर विस्तार के बजाय वैक-कार्य में संगठन का उपाय 
स्वंथा उचित हुम्ना है । यह संगठन निम्न प्रभावों से हुमा था>- 

(क) बैंकिंग विधान ज़िसके द्वारा बैको के सगठन झौर कार्यक्रमो पर नियन्त्ररा 
लगाए गए; (ख) १६४६ के बेकिंग भ्रधिनियम के द्वारा रिज्रव बैक को व्यापक 
शक्षितयों का देवा; (ग) ग्रत्यन्त सावधानी के साथ रिज़र्व बेक के द्वारा प्रपने 
उत्तरदायित्वों को पूरा करना और बैंकों का निरीक्षण औौर प्रधीक्षण | तभी से बैक 
भी अपने प्रवस्ध में उत्तरदायित्व की भावना से काम कर रहे हैं। 

रिज्ञव बैंक द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रइन ६ के बाद श्रम्यास २ 
देजिए । साथ ही प्रश्न ८ के भांग ए४ को भी देखिए । 

इढेट बेक ऑफ इण्डिया (8६७0७ फ्रध्य£ ०६ 700&)--भारतीम द्रव्य 
बाजार में इसकी प्रसाधारंण स्थिति हे । सरकार के एक अधिनियम हारा, १६२१ मे 
तीन प्रेस्तीडेसी बैको को मिलाकर इसका निर्माण क्रिया गया। ऐसा करने का उद्देश्य 
भ्हेँ पा कि साधारण चैकिग कृत्पो के प्रतिरिकत इसे केन्द्रीय बेंक के कुल दत्यों का 
भी पालन करना चाहिए, ज॑से, (3) यह सरकार के लिए वैकर रूप में कार्य करे, 
और ()) यह अन्य बेको के लिए वैकर वा कार्य करे | सरकार का वैकर और साख 
का नियन्तण-करत्ता होने की दृष्टि से इसके कारोबार पर वतिष्य प्रतिबन्ध लगाए 
गए, श्र्थात्‌, इसे विदेशों विनिमय मैं व्यवहार करने और ६ मास से अधिक के लिए 
द्रथ्य उघार देने वी मनाही थी । 

१६३४ मैं, रिज़व बैंक की स्थापना के साथ इसम केन्द्रीय बैंडिग के कार्यों 
को वापस ले लिया गया ॥ किन्तु इसे रिज़र्व वैक के प्रतिनिधि रूप में इस वहश्य से 
नियुवत कर दिया गया कि जिन स्थानों पर रिजं वैंक की निजी दाखाएं नहीं हैं, 
वहाँ यह सरकारी बैंकिंग का कारोबार करे। इस पर जा पुराने प्रतित्रन्ध थे, उन्हें 
प्राय. हटा दिया गया। वर्तमान स्विति--इस तथ्य के बावजूद कि इम्पीरियल बैक 
अब देश का केन्द्रीय बैक नही रहा, वह अरब भी भारतीय ट्रव्य-व्राज़ार में ग्रत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण भाग लेता रहा था । 
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अभी हाल ही तक, इस बैक वे विपय म भारतीय लोवमत अत्यधिव कु 
था। इसके विरद्ध वहुधा यह झारोप था कि वह भारतीय ध्यापारियों के साथ भेदभातर 
बरतता था । देश व राजनंतिव स्तर म परिवतन हा जान स, भेदपरूण व्यवहार तथा 
रच्च झधिवारियों के भारतीयक रण दोनो के विपय में ठोस उन्नति हो मई । 

घिरफाल से इसके राष्ट्रीय रण की अ्रवल माँग हो रही थी । यह माँग दो 
धारणाप्रा पर भ्राधारित थी--(१) ज्ियात्मक रूप म यही है वह बैक जा सरकार 
का बकर है, फलत , भ्रव चूंकि रिजर्व बेक का राष्ट्रीयकरश हो चुका है इसलिए, 
इसका भी राष्ट्रीयबरण होना चाहिए । (॥) भ्रस्तुत बैवा जिन विशाल साधनों भ्ौर 
उच्च प्रतिष्ठा का भागी है, उसके वारण रिज़र्व वैक इसका समुचित नियन्त्रण नहीं 
कर सकता | 

ग्रामीण साख सर्वेक्षण की निर्देश समिति ने इस प्रदन को सामने रखा झौर 
देश में स्टेट बैंक की स्थापना की सिफारिश की । स्टेट बैक के उद्दृश्य इस प्रवार रफ्ले 
गए--यह्‌ राज्य बे साके म ऐसी मजबूत वारिसज्यिक सख्या हो जिसका कार्यतन्त्र 
प्रभावी हो तथा देश के सभी 'भागो मे इसकी शाखाएँ हो और ऐसी राष्ट्रीय नीति 
के भनुकल कार्य करे जिससे सहकारी तथा श्रन्य बैंको को विप्रेषण (ए७0/६६870०8) 
की सुविधाग्रो बे कारण वेबिंग व्यवस्था के विस्तार म सहायता मिले। सरकार ने 
समिति की सिफारिशों को मान लिया पौर लांगू करने के लिए ह्टेट बैक बनाने की 
घोषणा वी, जिसमे इम्पीरियल बैक की सस्यापना, दातव्य तथा आास्तियाँ भी 
शामिल हो । 

स्टेट बैक प्रॉफ इण्डिया की प्राधिड्रत शेयर पूँजी २० फरोड रपय है। 
निर्मेमित (;38७७१) पूँजी ५६२५ करोड रुपये है। इसे रिजर्वे बैक के साथ जोड़ 
दिया गया है (इम्पीरियल बेक के शेयर इधर हस्तातरित होने के कारएण)। दइम्पीरिपल 
बैक वे पिछले शेयरहोल्डरो को इस दर पर मुप्रावजा दिया जाएगा--पूर्णं प्रदत्त 
शेयर बे लिए १,७६५-१०-० प्रति शोबर तथा ग्राशिव प्रदत्त शेयर के लिए 
४३१-१२-४ प्रति शेयर । मुप्रावजा केन्द्रीय सरकार की सिक्यूरिठियों के रूप मे दिया 
जायगा। शेयर-होल्डरो को इच्छा के भ्रनुसार स्टैट बैंत वे अधिकतम २०० शेयर 
दिए जा सकते हूं । स्टेट वेक के १०० रुपय के नए शयर ३५० रुपय पूर्ण प्रदत्त म 
दिए जा रहे हैं । ठुछ किस्म के शेयरहोल्डरो को यदि दे १ प्रबतुबर, १६५५ से पहले 
प्रावेदन-पत्र भेजते तो १०,००० रुपय मुप्रावजा देने का उपबन्ध था ॥ यदि स्टेट बैक 
चाहे तो सरकार की मजूरी से, राज्य एसोशिएटेड देँको वी नकदी भ्रयवा अपने शयर 
देकर उनका कारोबार खुद सेभाल सकता है । यदि स्टट बैब' की निर्मेमित पूँजी 
बढ़ा दी जाए तो भी रिज्व बैक वे पास नियमित पूँजी वा ५५% इसदे पास रहेगा | 

स्टेट बैक का प्रबन्ध वेन्द्रीय बैक म सन्निहित रहेगा । रचना इस प्रकार 
होगी-- 

१ रिजर्व बैद वी सलाह से भ्रध्यदा सथा उपाष्याद की नियुवित होगी । 
२ कंद्वीम सरकार वे अनुमादय से केन्द्रीय वैक दो से अधिव मैनेजिग 

। डायरेक्टरो वी नियुक्ति नही कर सकता । 


इधर सुबोध भारतीय प्रय॑द्ञास्त्र 


३. रिज़र्द बैंक के श्लावा शेयरहोल्डर छः डायरेवटर निर्वाचित करेंगे 

४, प्रादेशिक तथा भाधिक हितो की रक्षा के लिए रिजर्व बैक को सलाह स्ते 
केन्द्रीय सरकार भ्राठ डायरेवटर मनोनीत करेगी । इनमे से कम्र-से-न्म दो सहकारी 
तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विश्वेपज्ञ होगे । 

४. केन्द्रीय सर्रेकार एक डायरेक्टर मनोनीत करेगी । 

६. रिज॒वे बैंक एक डायरेक्टर मनोनीत करेगा । 

स्टेट बैक ने भ्रपनी स्थापना के वाद से दिसम्वर, १६५७ तक २६२ नई 
शाखाएँ खोली हैं मोर उसने विदेशी विनिमय के विकास में महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। 
१६४५७ में स्टेट बैंक ग्रधिद्रियम्म में एक सश्लोधन किया गया था जिसके फलस्वरूप 
उसका संगठन झौर उदार हो गया । 


विनिमय बेक 
(फडकाणा 89 39758) 

प्रश्न ७--भारत में कप करने वाले विनिमय बेकों का वर्णव करें । इस 
प्रकार के थेकों की कार्य कारिता भारतीय हितो के लिए किस प्रकार हानिकर हुई है ? 
उनके विषय में उपयृक्त नोति का सुकाव दें । 

(0. 7-08 था 3०एणाय( रण ऐह फडशागा९० पल्लाए$ क्णा।॥ए ॥8 
प्रात. प्र0त्त 895 (6 जणरीपंत््ध री 5क्ती एन्लाप5 ६९९ 3९7खला।ड (0 
बांधा ंा।श6४४5 2? 50६22650 & 57(%९ फुणांएए दी व९्ड्ब्रात [0 धोरया, 

विदेशी व्यापार की प्र्थ-व्यवस्था श्ान्तरिक व्यापार की भ्रर्ध-व्यवस्था से भिन्न 
होती है। इस उद्देश्य के लिए, खास किस्म के बेको का प्राश्रय लेना होता है, जिन्हें 
विनिमय बैंक कहते हैं । दुर्माग्यवश्, मारत के विदेश व्यापार की प्रयं-ब्यवस्था 
सम्बन्धी इस कारौबार पर, जो प्रत्यधिक लाभ-पूर्ण व्यापार है, पिंदेशी बैंकों का नितान्त 
एकाधिकार है । 

प्राजकल १५ विदेशी विनिमय देंक हैं। उतमे से महत्त्वपूर्ण बैंकों के ये दाम 
हें--लॉयड्स बैक, नेशवल सिटी बैक श्रॉफ न्यूयार्क, नेशनल बैक झ्रॉंक इण्डिया, 
भकेन्टाइल बैक ग्रॉफ इण्डिया, और चार्ट बक प्रॉफ़ इण्डिया । 

उनके कृत्य (9७6 ए'प्रछट४०78)--( १) उनका मुख्य कृत्य, जैसा कि पूर्व॑तः 
उल्लेख किया जा चुका है, देश के विदेशी व्यापार के लिए श्रर्थ-प्रवन्ध करना है | यह्‌ 
दो प्रक्रियाप्रो द्वारा सयोजित है--(क) भारतीय बन्दरगाहों से विदेशी वन्दरगाहों 
तथा प्रतिक्रम से वस्तुप्रो के प्रावागमन के लिए ग्र्य-प्रबन्ध करता; (ख) सप्रह करने 
के केन्द्रो से वन्दर्गाहो तक (नियत के लिए) और बन्दरगाहों से वितरण केन्द्रो 
तक (ग्रायातों के लिए) वह्तुप्रों के श्रावागमन के लिए प्र्थ-प्रवन्ध । (क) ध्राय' 
पूर्णतया विदेशी बैंकों द्वारा क्या जाता है, जवकि (ख) का एक भाग मारतीय संयुक्त 
पुँजी बैंको द्वारा भी क्या जाता है। भारतीय नियविक श्रपने श्रश्चिपत्नों का प्रापण 
करा सेते हैं भ्ौर प्रधिक निर्यात करते हैं । जहाँ तक सम्बन्ध श्रायातों का है, उच्तकी 
विधि कुछ जटिल है । 


आंधक्ोषसस (बेरिंग) झौर सास ३श३ 


(२) डाहाने ऋतरिब व्यापार मे भी बृद्धिपूण भाग सेना शुहू गार दिया है, 
जैसे, पश्चिमी बगात मे जूट न्यापार वानपुर म चमडा व्यापार, दिल्‍ना म वस्त्र 
व्यापार । इस उद्दश्य वे लिए उनवी बहुत सी झाखाएं हू जो वतमान मे ६५४ हैं। 

(३) वह झय बैंकिंग कारोबार भी करते हैं, जैसे प्रमानतें स्वीवार करता, 
देशणियाँ देना, अधिपत्रो का आदान प्रदान, विदेशी चलमृद्राओ का क्रय विश्रय आादि। 

(४) चूकि स्जिब बैक से विनिमय नियन्त्रण अ्रवलित किया है, इसनिए इन 
विनिमय थैवा को रिज़ब वेब न विदेशों चलमद्राप्रों मे अधिकृत 5 नियुक्त 
किया हुआ है । बह केवल उो वे साथ ऐसी चलमुद्रात्मा का क्य और विक्रय कर 
सबते हूं जिनके पास रिज़ब बैक का स्वीकृति-पत्र होता है । 

विनिमय बकों दा विरोध (0४९७ 92 ४७७४ ७ 05०0१08०७ छ30%६8)-- 
हमारी सर्वाधिक स्पष्ट प्रापत्ति मह है वि वेतिय प्रयाली के ऐसे लाभपृण भाग का 
विदेशी स्वामित्व देश से प्रति वप कई करांड रपया जो य बैक हमारे यहा से अपने 
लाभा के रूप म बाहर भेजते ह सोख ले जाता है। लेविन इसका यही गाव नहीं 
होता । य बेक हमारे देश म मेहमात के समान होने पर भी हम लाभ न पहुँचाकर 
अपन हितों की रक्षा करते हूं । उदाहरण के लिए-- 

(१) बे भारतीय आयातका तथा अपन देश वालो के बीच भेद भाव वी नीति 
बरतते हूं । इस प्रकार भारतीय झायातका को भारी हानि होती है । 

(२) उपरात वह ग्रतक दिज्ञात्रा म मासीय उद्योगों "। विरूसाहित करने के 
लिए भपने माग को भी छोड़ देते हूं जैसे भारतीय जहाज़ी धौर बीमा वम्पतियाँ, 
तथा भारतीय प्राढती फर्में । बह इसे इस प्रकार करते हूँ । वह बहुधा उन भारतीय 
निर्यातको को, जि हू वह धन देते हूं बाध्य करते हूं वि वे केवल चिदेशी थीमा बम्पनियी 
तथा जहाजी कम्पनियों के साथ व्यवटार करें । 

(३) विदेशी थ्यापार बे प्रथ-प्रबथ से ही सन्‍्तोष न पाकर, वह वृद्धिपूण ढंग 
से भारतीय यारिज्यिक थंको दे! वारोबार को भी हडप कर रहे हैँ । इस प्रकार उ'होने 
भारतोय बैंको की स्थिति को क्षीण्ण बना दिया है। उदाहरण ने विए, १ जुताई, 
१६५४ को विनिप्य बैका की अ्रवशिष्ट ब्ेव साख १६८ ०३ बरोड रु० थी श्रौर 
विदेशी बिलो की बट्टा रकम कुल २३७५४ करोड रु० । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
वे विनिमय वै किंग बे अलावा वारिण्यिक वकिंग वी ओर अधिक ््यान दे रहे हैं, 
भौर इस प्रकार भारतीय अनुसूचित वैका वो क्षीणा बना रहे हूं । 

(४) तिस पर देश म से उत्पादित पूंजी का भारतीय कारोबारो वे साभ ने 
लिए विनिमय करने वे बजाय, य बैंक झपनी भारतीय पंजी का भ्रधिकाश भाग 
बहुधा विदेशों उद्योगा बी वित्त व्यवस्था था विदेशी सरकारी भ्रतिभूतियों मे विनियोग 
के लिए बाहरो देशो म भेज देते है । इस प्रकार भारतीय व्यापासे के लिए पूंजी का 
विद्यमान अभाव झधिक बढ जाता है | 

(५) बह जान वूमकर नारतोयो को विनिम्रय बैविग कारोबार में उच्च 


प्रशासन एवं श्रोौद्योग्रिक पदा से दूर रखते हूं । इस तरह, भारतीय तो कदापि इस 
काराबार को नही सोख राकगे। 


३५४ सुयोध भारदीय श्रर्वशात्त 


इल विनिमय वैको की इस प्रकार की हित-विरोधी वर्यकारिता इसलिए सम्मच 
हुईं कि १६४६ तक ये बैक विशेषाधिकार सम्पस्न स्थिति में थे । उन पर विश्विप्द प्रति- 
बन्धों बो लगाने के बजाथ, उन पर भारतीय देको के समान सामास्य नियमन तक भी 
लागू नही होते ये । 

जो भी हो, यह प्रतन्‍नता की घात है कि १६४६ के बेकिंग वम्पती प्रधिनियम 
ने न केवल उन्हे उनवी विश्येषाधिकार-पूर्ण स्थिति से बचिन किया है, प्रत्युत उन पर 
कतिपय विशिष्ट प्रतिजन्‍् भो लगा दिए हैं। भारतीय बैफ़ो पर लागू होने वाले निवेश 
बी पावन्दी दे भ्रतिरिक्‍त, विदेशी 4को पर झव बुछेऊक श्रतिरिवत नियमन भी लागू 
पिए गए हैं । इनफ से चुछेंक ये हेँ---(+) उच्च न्यूनतम प्रदत्त पूंजी और ग्रधिरत्तत 
(सामान्यतया १५ लाख रु०, और २० लाख रु० उस दच्चा में जवकि उगवी शाखा 
चम्दई प्रौर।या कलकत्ता में हो) और पूंजी तया प्िरक्षणों को रिजर्द चैक मेँ जम 
रखना होगा, (॥) प्रत्येक धर्ष के! प्रन्त पर, कुल भारतीय श्रमानतों वा ७५% 
भारत मे रखा जाए या नियोजित किया जाए, (१४) यदि ऐसा कोई देक ध्रसफत 
हो जाए, तो रिज्ञव॑ वंक म रसी उसकी श्रमानतो पर पहला भ्रधिकार भारतीय 
ध्रणपएतदाएरों का होग।, (७) इन वेंको को प्रल्िवर्ष प्पनी भारतीय शापाओंए केः 
कारोवार के परीक्षित लिखों वो जुदा से प्रकाशित करना होगा | 

विनिम्नय बैंकों के दिपय में रामुचित नीति--स्पप्दतया, यद्यपि १६४६ से पूर्व॑ 
की स्थिति में उन्नेति हुई है, तथापि वेकिग ग्रधिनियम के ये निवेश विदेशी दैकों को 
भारतीय हिंतो के लिए घातक वायंक्वारिता से पर्याप्त हूप में रोगते नहीं । इसलिए, 
उनसे हानि की सम्माव्यता और सीमा वो कम करने वी द[प्टि से, श्रवाघ रूप से 
अनेक प्रतिबन्धों के प्रस्ताव किए गए हैं ॥ उदाहरणायं, यहू प्रस्ताव किया गया है कि 
ऐसे बैक बी छाखाएँ वेदल बन्दरगाह-स्थित नगरो तक्र ही सोमित रखी जाएं, उन्हें 
विदेशी व्यापार के लिए प्रय॑-प्रवन्ध की झावश्यकताप्रो से प्रध्दिक भारतीय प्रमानतो 
को स्वीकार करने वी श्राज्ञा न दी जाए, उन्हे उच्च पदों पर भारतीय कार्यत्रत्ता 
नियाजित करे के लिए बाध्य क्या जाए । 

इस प्रकार के श्रतिवन्धों वा निश्चित परिणाम मह होगा कि सम्बन्धित देश 
भी प्रतिवारात्मक करेंगे । फलत , उन्हे लगाना उचित नहीं जान पड़ता । 

इससे कहीं ग्रच्छी नीति यह होगी कि एक भारतीय विनिमय बैक शुरू किया 
जाए । इस तरह के बैक को स्थापना से विदेशी बेरो से बेहतर व्यवहार की ग्राशा की 
जा सकती है ग्रथवा विपरीतावस्या में उन्हे अपने कारोबार म क्षति सहन करनी होगी ॥ 
इप्तमें सन्देह् नहीं कि चिरकाज़ से स्थापित इन विदेशी बेका की कटी प्रतियागिता के 
सामने ऐसे वेझ वा सफल होना अत्यधिक कठित होगा । किल्तु राकंतता ग्रसम्मब भी 
नही है । जैसा कि वेन्द्रीप वैकिय जाँच वमीझन ने सुकाव दिया है, यट यद मारतीय 
संयुक्त-पूजी बेत्रों को चाहिए कि वे ऐसा बेक झूरू करन के लिए प्रपन साथना को 
एक साथ जमा करें | हमारा प्रस्ताव है कि रिजर्व बैंक बा आरम्भ करना चाहिए 
और उसे उसके निर्माण में सहायक होना चाहिए । 

चंकि ऐसे बैंक की स्थापना मे पयाप्त समय लगगा, इसजिए, इस बीच 


अधिवोषण (चरिण) भौर छाझ इ्श्र्‌ 


भाखीय बैरों वो सहकारिता के आधार पर बडे यडे छिदेशी  वेन्द्रों में एजेंसियोँ खोल लेनी 
च्चएहिएँ ६ 
रिजर्व बेक झ्राफ इण्डिया 
(8९९९7ए९ ऊफ्रैश्ञा।, 0 77472 ) 

आरतोय बैंकिंग और चलमुद्रा के इतिहास म $ ग्रप्रेल, १६३५ िरस्मरणीय 
रहेगा । यही वह्‌ दिन था, जबकि देश के केन्द्रीय बैक, रिजवे वैक्र आफ इण्डिया की 
स्थापना हुई । 

ग्धान प्रौर प्रय घ (0005६6ए000 8७0 '"७७७६७४७॥४)--रिजर्व बैक 
४ वरोइ रू० थी प्रदत्त पूँजी के साथ हिस्सेदारो बे बैक रूप म शुरू किया गया था। 
इसना प्रव घ और नियन्त्रस्थ चार स्थानीय बोर्डों को सहायता के साथ सघालवों की 
एवं केन्द्रीय समिति को सौंपा गया था। १ जनवरी, १६४६ से इसका राष्ट्रीयफरण 
हो गया, प्रर्थात्‌, इसका स्वामित्व श्रोर नियन्‍्वण सरकार के हाथा मे बदन गया । 
नि मदेह, हिस्सेदारा को सुप्रावजा दिया गया । जहाँ तक नियन्नण का सम्बन्ध है भ्रव 

भारत सरकार ही है जो नीति-विपयव निश्चय करती है और रिजवं बैक को उस चलाना 
होता है। वास्तविक प्रवस्ध के लिए एक वेन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की गई है, जो 
भआरत सरवार वे समय-समय पर दिए निर्देशों को दृष्टि म रखते हुए वेक के मामलों 
या प्रवन्ध रखता है। यह केश्द्रीय बोर्ड वेन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त गबनर तथा 
दो डिप्दी गवर्नरों और केन्द्रीय सरवार द्वारा मनोनीत तीन सचालकों तथा एक 
सरकारी ग्रविकारी द्वारा सयोजित होता है । पहले की तरह चार स्थानीय बोर्ड भी 
हूँ, प्रत्यवा मे सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्य होते हैं । केन्द्रीय भर स्थानीय बोड्डों 
के सदस्य चार वर्ष तक पद ग्रहएा किए रहते हैं ॥ 

(क) इत्प--बैक निभ्त के'द्रीय वैशिण कृत्पो बा णालत बरता है--- 

(१) सह कागती मुद्रा निगम करता है । एक रुपए के नोटो के सिवाय, जिन्हे 
भारत सरकार का भ्रथ सचिवालय जारी करता है, सम्पूर्ण नोट निर्मम रिजर्व बैक 
द्वारा होता है। (येक जिस नोट निगम प्रणाली का अनुसरण करता है, उसके विस्तार 
के लिए अध्याय २२ के प्रश्न एक के सम्बन्धित उत्तर अश वो देखें !) 

(६) यह सरकार का बैफर रूप में कायै करता हे। सरकार का सारा बैंकिंग 
कारोबार इस जैक द्वारा विया जाता है, जैसे यह सरकार की ओर से सब भुगतान 
प्राप्त करता और देता है उसके कोपो को भेजठा है उसके जिए विदेशी चलमुद्राप्रा 
का क््य शोर विक्रय करता है, और सय बै किंग मामलो पर उसे परामर्श देता हैं । 

रा ३) यह बैकरों का बेकर दै और सराछ का नियस्णण््त्ता है। यह गन्य बैंको 
का इस रूप म बेकर है कि यह उनके झेत्रो को रखता है, उन्हे कोष प्रदान करता है, 

८ उन्हें विदेशी विनिमय देता भोर बेचता है और आवश्यकता के समय उन्हें पेश्गियाँ 
देता है। / 

साख का नियस्तगकर्त्ता और देश की बैविग प्र्याली म सर्वोच्च सस्था होने 
के नाते, यह बैत्ो छी देख रेख प्रौर साथ साथ नियचरा के ग्रधिकारो का प्रयोग 

! करता है, भौर जब कमी वे कठिनाई में पड जाएँ, तो उनकी रक्षा वरता है! 


३५६ सुबोध भारतोय ध्रयश्नास्त् 


१६४६ वे बैंकिय वम्पदी अधितियम को स्वीइ ति और १६५० में इसके संशो- 
घन से देख-रेस घव॑ नियन््रण की शक्तिय्यों में भ्रत्यधिक वृद्धि हो एई है । इस भ्रधिनियम 
के श्रनतुसार बेको के विषय में रिज़वं बैक के निम्न मुख्य शधिकार हेँ--(!) सब 
बैंकिंग कम्पनियों, नई और पुरानी दोतो, को ग्रपता वैक्गि वरोवार चलाने या शुरू 
करने के लिए इससे लाइसेन्त लेना होगा, (7) वह उसकौ प्राज्ञा के विना न तो नई 
झाखएं लोल सकते हूँ शर न हो थुरानी शाखाप्रों के स्थान में परिवत्तन वार सकते 
हैं, (४) वैकिंग वम्पनियों बी विलय राम्बन्धी सब तजवीज़ें श्ौर झमामतदारों के 
साथ प्रवन्ध-विपपक योजनाएँ स्वीकृति के लिए रिस्ववं बेक की पेश करती होंगी; 
(१९) यह वैको का निरीक्षण कर सकता है; (४) यह समयान्तर भथवा तत्सम्बन्धी 
किन्‍ही भी प्रत्पपो की प्रांग कर सकता है और सरकार की इस बात की भी सिफा- 
(रिश कर सकता है कि अमुक बैक को नई ग्रमानतें लेने की मदाहीं कर दी जाएं; और 
(४) इसके बाद बेंक्ो की खरा-तीतियों के विपय से अत्यधिक विस्तृत श्रधिकार हैं, 
जैसे, उनके ऋणों के उद्देश्यों, ली जाने वाली ब्याज-दर और सुरक्षित पेशगियी के 
लिए गुजाइश रखते के विषय मे । 

स्नीपर में, रिजर्व थैंक का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृत्य देश में वैतिंग को नियमित 
करना है भोर इस इृत्प को पूर्ण करने वी शर्वितर्या शव प्रत्पधिक विस्तत्त कर दी गई 
हूँ श्रौर उन्हे अनुविद्धित ग्राधार प्रदान करें दिया गया है । 

बैंको के उपरिलिखित तियमन द्वारा साख का तियन्त्रणा बरने के श्रतिरित, 
रिजर्व बैक दो अन्य महत्त्वपूर्ण विधियों का प्रनुसरण करता है-- (क) अपनी बैं#दर 
में वृद्धि या कमी रुस्ता, और (ख) इछडी खुले बाजार थी प्रक्रियाएँ 

(४) ग्रह रुपये के दिदेश मूल्य को स्थिर रखता है। देश के श्रन्दर रुपये के 
मूल्य को स्थिर रखने के अतिरिक्त (चलमुद्राओं शोर साख के नियन्त्रण द्वारा) यह 
रुपये के विदेश मूल्य को श्र्थात्‌, अन्य चलमुदाग्रों के साथ उतकी विनिमय दर भी ह्थिर 
रखने का महँत्दपृर्ण इत्य पूरे करता है | तदतुमार, १ मार्च, १६४७ से पहले थक 
ने १ ६०५८१ झि० ६ पैस (स्टलिग) के अनुपात को स्थिर रपा था । इसी दिन 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की स्थापना हुई, और उसका सदस्य द्वोने के नाते भारत पद 
यह दाथित्व' है कि बहू १ र०८८० २६८६६६ ग्राम स्वर्ण वी दर को स्थिर रसे । 
इसी दर की उसने निधि को भी सूचना दी। स्टलिग की राय में यह दर पूर्व दर के 
ही समान थी। सितम्बर १६४६ से, यह दर (स्वर्ण झौर डालर वी सन्त से) निधि 
की स्वीजृत्ति से ० १६६६२ ६ ग्राम स्वर्ण तक कम हो गई । तभी स्टलिंग का भी उसी 
प्ीमा तक झ्वमूल्यन हो गया, विन्तु स्टललिग रुपये का अनुपात वही वा वही रहा ॥ 
प्रमरीकी डालर की राद्र में ६ र०5-२१ सेट के है । 

(४) सह इपि साख प्रदान्त ऊरमे में सहायक होता हूं । इस उद्देश्य के लिए इसका 
एक विशेष इपि-साख लिनाग है, जो उपि-छाव वी सुविधाओं वी वृद्धि के विपय में 
भ्रत्यधिक सावधादी के साथ प्रध्ययन करता है। इस सम्बन्ध में यह सहकारिता 
आन्दोलन को बहुमूल्य पय-प्रदर्शन प्रदाव करता है जो ग्राम-साख को विस्तार दने श्रौर 

- करने के लिए सर्वोपयोगी सस्या है। सहकारिता आन्दोलन के साथ नित्रट 








अधिरोपए (बैक्सि) और सास 2] 


सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से, इघने जुताई १६५१ में इृपि-सास पर स्थायी पश- 
मर्शदातरी समिति का निर्माण किया था| इसने अगिज्ञ मास्तीय गरम साक्ष पूर्यवेक्षण को 
भी पूर्ण कर लिया था । 

इन गवेषणा एवं परामझं सब्वन्धी बाय-कतापो के ब्रतिरिकत, बैक वित्त- 
व्यवस्था भी करता है () ध्रान्तीय सहकारी वेको को ऋण देने से, झौर (0) कृषि- 
फसलो के परिवत्तेन या मौसमी दृधि विषयक प्रक्रियाप्रो वे अ्रथ-प्रवन्ध के लिए लिखे 
गए विनिमस-ग धिपत्रों का प्रापणण करने से । इधर कुछ वर्षों से यह कृषि-सास प्रदात 
करने में प्रगतिपूर्वक श्रधिफाधिक भाग ले रहा है। 

(६) अन्तत यह मुद्रा एवं दत्त व्यगस्था विषयक सूचना र्म्नरह कस्ता एव वितरित 
करता है। यह अपने निगम ओर बेकिंग विभागों की कार्यकारिता के विषय मेँ 
साप्ताहिक विवरण प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त, चलमुद्रा, वित्त-ब्यवस्था, 
यैहिंग, सहकारिता ग्रान्दोलन झादि के विषय में अ्नेक्त लाभपूर्ण सूचनाएँ बैक द्वारा 
भप्रमाशित की जाती हैं । एक मासिक बुलेटिन भी जारी वी जाती है, जिसमे सामयिक 
राष्ट्रीय तया भन्तर्राष्ट्रीय ग्राधिक और मुद्दा विकासो का पर्यवेक्षण होता है । 

(स) सामान्य बेकिंग कृत्य (9७ज९ए७। छिकणत08 एएम०॥०४७) >>वेद्रीय 
वैकिंग इृत्यो की उपस्लिित व्याध्या के बाद, थेऊ के सामान्य बेकिंग छृत्पो का 
भी उल्लेख करता होगा । वे निम्त हैँ-- 

(७) द्रव्य --प्रमानतो को स्वोंफार करना किन्तु ब्याज-रहित , (॥) वरतिपय 
अविवस्यों के साय अधिपत्रों झौर प्रामिसरी नोटों का क्रय वित्रय और पुन प्रापए 
करना, जैसे, इस भ्रकार के प्रधिपत्र प्रामाणिक ध्यवहा रो के लिए जारी होने चाहिएँ 
कि जो पुत्रप्रापश के श्रप से ६० दिन के अन्दर-प्रन्दर परिववत्र हो जाने घाहिएँ, 
यण्वि मौसमी कृपि-विषयक प्रत्नियाप्रो या फालो की बाज़ार बित्री के प्र्थप्रतन्ध के 
लिए जारी किए गए अपिपत्र क्रय या पुर श्रापण की तारीख से १५ मास के प्रन्दर- 
प्रन्दर परिपकद्र ही सकते हैँ, इन सब अधिपत्रो पर दो प्रतिष्ठित हस्ताक्षर होने 
चाहिएँ, जिनमे एक कसी अनुसूचित बैक या राज्य सटवारी बैक का होना च हिए। 
(०७५) श्रनुम्तूचित बैत को स्टलिग क्रय और विक्रय करता, विन्तु इसकी राद्षि एक 
लाख रुपय से कम नहीं होनी चाहिए; (77) स्टलिंग तथा रुपया प्रतिभूतियों को 
पुन कतिपय प्रतिवन्धों के साथ, क्रय ओर विक्रय करना, (४) प्रनुसूचित बैको शौर 
राज्य सहकारी बैवो वो सोना या स्टलिय और रुपया प्रतिभूतियों या स्वीकृत 
अधिपत्रो की जमानत के विरुद्ध ६० दिन के लिए ऋण प्रदान करना; (हवा) केख्रीय 
प्रौर राज्य सरकारों वो पेशगियां देखे के मार्ग प्रौर साधन निर्माण करना किल्तु ६० 
दिन के प्रर्दर॒,ज्ञ दर उसका पुन भुगतान हो जाना चाहिए । 

_ चित कारोयगार [॥0फ्रेवठेलत 909॥९88) --देश का वेन्द्रीय बेक 
होने के नाते, इसे वाशिज्यिक थेको के साथ प्रतियोगिवा नहीं करनी होगी । यही 
कारण है कि इसे अगानतों पर ब्याज देने की मनाही वी गईं है। इसकी वित्त-प्रन्‍न्ध 
विपयक सुदृद्ा को बताए रहने के लिए प्रन्य प्रतिबन्ध यह हैं--इसे व्यापार करने 


३४५८ सुबोध भारतीय श्रर्व शास्त्र 


की आज्ञा नही है, न ही यह अचल सम्पत्ति को ले सकता है (सिवा अपने निजी वार्या- 
लयो के लिए) । 

प्र ८--रिदर्द वेक झाँक इण्डिया जित विफ्लिन्त 
उनका वर्णन करें 

प्रकट करें कि देश का वेन्द्रीय बेक होने के साते बेक ने कहाँ तक्ष सफलता- 
पुर्वेक या अन्यथा कार्फ किया है | (छल्ली १६४२ 3 बस्मई ९६५२) 
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(बैंको के इृत्यो के लिए उपरिल्तिखित “रिद्र्घ बैक के हृत्प” शीपक के प्रघीन 
सम्पूर्ण भाग को देखें ।) 
रिज्वव बेक सफल्न हुआ है या नहीं ? 
(४छछाल्क 96 छे, 3. ग88 9९९7 8 9000658 07 70% ?) 
सफलताएँ (&८कऋां४ए०ए०९००४७७)--१ प्रप्रैल, १६३५ कों रिज़र्व बेक की 
स्थापना से भाश्त के मुद्रा एवं बैंकिंग इतिहास से एक नए युग का उदय होता है । 
इस बैक को श्रपने जीवन-काल के विगत २२ वर्षों में अनेक सफलता-आप्तियों का 
श्रेय है। इन्हे डिम्ल प्रकार प्रकट फियए जा सबता है-- 

() यह बैक देश्ष मे ब्याज कौ सामान्य दर को प्रम करने में सफल हुप्रा है। 
उदाहरणार्थ रिज़र्व वैंक की स्थापता से पूर्व जो वैव-दर ७ श्रीर & प्रतिशत के बीच 
जिन्‍न रूष की हुप्रा करती थी, वह नवम्बर १६३४५ में इसके द्वारा ३ प्रतिशत तक 
मीचे लाई गई श्रौर वह उस स्तर पर उप्त समय तक स्थिर रखी गई जब १५ नवम्बर, 
१६५६ को उप्मे ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

(7) द्रब्य-दरों में मौसमी 'मिननताओं का लोप हो गया है; भिन्न कारोबारी 
केन्द्रों में दृब्य दरो की भिन्‍नता भी बहुत कम हो गई है । 

(7) दैंक प्रेषण सुविधाओं को प्रधिक रुस्ता करने योग्य हुप्ता है । 

(7४) अनेक सफलता प्राप्तियों में स््राधिक श्रेयपूर्ण यह है कि इसने देश में 
कैण जिकास वो, यद्धपि अप्रत्यक्ष, महान्‌ वल प्रदान विया है । 

(४) एक ग्रन्म झपूर्व सफलता सार्वजनिड ऋण के प्रयन्‍्ध की दिश्ञा में है। 
बैक थुद्ध-राल से प्राय- सम्पूर्ण लिंग ऋरा दो प्रत्यावत्तन करने में सफल हुआ है 
(अर्थात्‌, स्टलिंग कहण को स्पय्रे-ऋश में बदल दिया) | इमाई ग्रतिरिकत, बैक ने 
सफलतापूवंक कमर दरो पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए कहग जारी करिए । 
सरकारी प्रधिप््ों वी वित्री द्वारा सरबार वे लिए उपाय शौर गाधन के वोधों 
(प्रस्थायी कोपो) का भी महज प्रवन्ध किया गया । 

(रा) इसने रुपये कै विनिमय मूल्य को स्थिर रखा है, बावजूद इग बात कै कि 
कभी-कभी भारी दव्राव हो जाता रहा है। तिग्र पर, युद्ध -यारम्भ के समय से प्रचत्तित 
विनिमय-नियस्व्रणा को इसने अत्यधिक सफ़द्तापूवक प्रश्मासित गिया है । । 

(5५) एक उल्लेखनीय" सफलता आ्त्ति म्तीय हिंग कम्पनी दिवेगफ थी 





कृत्यौ दर पालन करता हैं, 


अधिकोपण (बेक्गि) और सास ३५६ 


दिधेयक रयना (जो १६४६ म श्रविनियम रप में स्वीकार हुआ) झौर तदनन्तर, 
झधिनियम वी योग्यतापूबक क्रियाशीलता सम्बन्धी है इसने श्रधिनियम के निवेशा के 
परिपावन के लिए दंग प्रफ़ियाओं रा अलग विभाग स्थापित किया है । 

(शा) इसने श्रपत इृषि साख विमाग द्वारा ग्राम वित्त प्रवस्ध शो समस्याओं का 
अध्ययन बरने म बहुत अच्छा वाय विया है । इससे सहकारिता झ्ान्दोलन का बहुमूल्य 
बथ प्रदशन किया जाता रहा है। गत तीन वर्षों म सहकारिता आदोवन के लिए 
भरणोी झौर पेशगियों वे रूप म 'फ्तीय सरायत्र का आकार भी गतिपूत्ररु बढ रहा है । 

(७) इसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और झआधथिय सम्मेलना मे भारत सरकार का 
श्रेयपूर्ण प्रतिनिधित्व किया है । 

(+) इसने उद्योग वे लिए दीर्घवालीन प्रर्य प्रबन्ध वी व्यवस्था हेनु दए्ड 
सिट्रियलल पएइनैन्स वापारेशन के सगठन म महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। पालिपामट म नवम्बर 
१६५२ म एय विधेययर उपस्थित क्रिया गया था जिसरे अझनसार बैक देश मे श्रोयोगिक 
वित्त-प्रबन्ध की दिशा में ग्रधिरत अशदान करने याग्य हो गया । उस श्रवस्था म उद्योग 
के वित्त प्रवाध वे लिए दण्डस्ट्रियल पादने म कार्पोरेशन राज्य पाइनन्स कार्पोरेशनो 
तपा राज्य सहकारी बेस को ऋण प्रदात कर सकेगा । 

(६९) बैक के प्रनुसन्धान भौर भाँकड़ा विभाग ने देश के समक्ष झ्रान बाली 
आदि समस्याओं या अनुप्तावान करने की दिशा मं बडा भारी कार्ये किया है। इस 
विभाग ने देश की झाधथिऊ अवस्थाप्रो के सम्बंध मे ग्रनेव प्रकार वी झ्ॉकडा सम्बंधी 
तथा विश्लेप्णात्मक सामग्री का नग्रह एवं प्रवाशन विया है । 

(६७) देश म स्पीति लियन्‍्प्रण की दिशा में साख निरोध एव मुद्रा सम्बन्धी 
प्रनुशासन वे लिए बैक वी हाल ही की नीति प्रधान झश सिद्ध हुई है। बैतर दर में 
वृद्धि १९ नवम्बर, १६५१ वो प्रभावित हुई झौर वेक़् की इस घोषगगा व, कि वह 
चैंका वी पौसमी प्रावश्ययत्ताप्रो के प्रथ प्रवन्ध ये लिए सरवारी प्रतिभूतियां '्रप 
नहीं वरेगा, इच्छित परिणाम यह हुग्ना कि वोमता में कमी हो गई । 

(७४) जो हो, बैवा ने दश गो साख व्यवस्था मे जोच शुरू की । १६५३ 
बो इसने प्रपनी ग्रधिपञ्न बाज़ार योजना उपस्थित वी | इस योजना बे ग्रधीत बैव 
ने घोषणा वी थी कि वैजो वा (प्रधामावस्था सम केयल उन्ही वेक्नो को, जिनकी अमानतें 
१० यरोड र० की या अधिक हागी) उनकी दश्नी हुण्डियो बे विरुद्ध, जो श्रगभत 
भधिपत्रा या स्वीकृत सपुचित व्यवहारपूण नोटो द्वारा अनुमोदित होगी ऋरा देने को 
दैपार है । इसलिए बैंको यो झपनी मौसमी प्रावश्ययत्ताएं पूण बरने के लिए सहायता 
ऋरण५ ०७ एुइ फोरी पस्यण प्रदाय पी ऊ॑६ डजिस्ते विलियाकम जे थण्या मे णदे तथा नदी 
दे दिनो म रिउव बैक को निधि वापिस दो जाती थी। इस प्रवार साख व्यवस्था 
खोयदार बन गई है । 


अझपूर्ण काय (एग्रणिधि०6 प्र४० 3)--नि स देह कुछेक ऐसे भो काप हैं, जो 
बऊ से नही किए । 

(3) बैंक की सर्वावित गम्भीर विपदता यह है विः उसने देशी भ्रौर द्रव्य 
वाद्यार वे स्‍झ्राघुनिक भागो को झभी तय अपते निय चरण ने ग्रदीन सूतरबद्ध नही विया। 


३६० सुदोध भारतीय ब्र्धशास्त्र 


इस प्रकार केन्द्रीय बैक होने के नाते प्रभी यह देश की साथ-हम्बन्धी स्थिति को पूर्णतया 
नियन्त्रित करने की अ्रवरथा मे नही हुआ, वयोकि देशी बैकिंग प्रणाली प्रमी इसके 
प्रभाव से बाहर है ॥ 

(9) ग्रभी बुछ समय बू्वे तक, बैक व्यापार और उद्योग वी प्रथ॑-व्यवस्था 
के लिए अ्रधिषत्रों के उपयोग का विकास नरने में असफल रहा है। हालांति इस उद्देश्य 
के लिए यह सर्वोत्तम) विधि है । 

(90) इस बैक में हमें जो ग्रत्यधिक गम्भीर दोष दियाई दिया है, बह यह है 
कि उसने युद्ध-सम्नन्धी वित्त-प्रवन्ध के! कार्य में निष्किय एवं समर्गित रूप में भाग 
लिया । यह विदेशी सरकार के हाथो की वठपुवली बन गया, जिसका परिणाम यह 
हुत्ना कि देश भीषण मुद्रा-स्कीति मे डूड गया | « 

(९) बैक मे भारतीय विनिमय बैक शुरू फरने की दिश्ला में श्रभी तक कोई 
डोत कदम नहीं उठाया । 

(४) यह बैक इस ब्रालोचता से भो मुक्त नदी हो सकता कि इसके जीवन 
के प्रारम्भिक वर्षों म देश के वैक प्रमयफच हुए गौर द्ू विष्किय एवं बठो र दृष्टिकोण , 
बनाए रहा । 

(४५) इसके कृषि-साख विभाग ने चाहे [कितना ही प्रशसतीय गवेषशा-कार्य 
किया हो, किस्तु रफतता-प्राप्ति की दृष्टि से हृवि-धाख की दिश्वा में उपेक्षणीय प्रगति 
हुई है। प्रभो कुछ ही समय पूर्व तक, कृषि के ग्र्थ-प्रयन्‍्ध के लिए दसने वुछ भी 
नहीं किया था । 

विप्करषं“>उपरिलिश्षित प्राशाग्रो के पूर्ण न होने श्र कौ गईं भूलों के 
बावजूद भी थवैक वी सफलताएँ ग्त्यविंक प्रमाय-पूर्ण धोर बुद्धि-सगत जान पढेती हैं । 
प्रापिर, २००२५ वर्ष कोई बहुत बडी ग्रवश्रि ता नही है, विशेष", जबकि पिछवे 
११-१४ वर्ष, प्रयमत तो युद्ध के वारण झोर द्वितोव विभाजन तथा ग्रस्य विपरीत 
प्रयतियों के कारण, झ्रति-विशिष्ट रूप से कठिनाई के थे। इस बात को दृष्टि में 
रखने हुए, हम जायार और वेरी के झब्दो का बनुमोदनपूर्वक उल्लेख करते हैं ॥ उनका 
मत है कि "पिश््व वेफ की वास्तय्रिक का्मेझाप्तिता इस दे को न्यायप्र्ण ठहराव है कि 
इसने जित्तीय सुद्द्धता, बेकिंग सुघार और ज़िम्तार तथा द्रव्य बायार के पुनसदय के शिए 
नजयुग का समामम्भ फ्ैया है ।४ वि 

प्रश्य ६&--भारतीय वेक्षिय कम्पनी श्रधिनियम, १६४६ से रिजर्द बैक श्रॉफ 
इण्डिया को क्या-क्या श्रधिकार शोर उत्तरदायित्य सौपे हैँ ? (गीहादी आने १६४२) 

(0. 9-- धर३६ थ्ा९ [96 एुएचतशा5 जाते 7९5फ0759[[|४6९5 ८ए"४थिा:व 9१ 


विश धावरशा छ्रादाईड (०0गाज्ब्यां?$ औएं, 4949, एफुणय ताल रिएडइट९ 846 एाँ 
व॥09 2 (6क्रावा।! 075, /952] 


अधिकारों के लिए इसो अध्याय में “रिज॒वे बैंक वैकरों वा बैक” श्षीपक के 
आअधीौन लिखे हुए को देखें । झौर दायित्व ये है । (3) वैंसों की देख्करेस और निरीक्षण, 
झब यह झपनी निजी इच्छा से निरीक्षण कर सउता है, (3) शकों की लाइरैन्स 


झधिकोपण («दिय) पह्ौर साथ इद्ृ१्‌ 


दैना और बैर राम्यन्दी शासाज का लियन्धाग वगा + (0) विंग उम्पीयों थे भेते 
जिधारित प्रत्याया (ह८णात्ा) की जाँच. (77) दया २ परामश दना और आपत्ति वे 
समय उनरी मदद पगना+ (४) दिशाव्या हाखाल अर) या सम्गारों लिशयोटिट 
नियुक्त पिया गा समता हे, (४) बेशों छू विलपन को स्त्री था अम्बीशति देना 
भौर (कक) बिग हो प्राति और प्रवृत्ति पर बार सूझना दना ओए उन्नेत्रि बे लिए 
सुझाव दैना । इस प्रवार इसके मुख्य दायित्व हे. बैद्रा को दख रख, परामश सहायता 
तथा निय अण 


« प्ररून १०--प्रन्‍म पचदर्षोग्य योजना या काय मे रिलर्द बढ ने भारतोय 
हालात में साख दो रिप्त प्ररार सदुचित किया हैं ? (पप्पू तथा कामीर १६५६) 
(९ 70--फ्कशा। ॥०ए हल रे छू. 0 खाता3 कै रएणागइएलते हट0ा 

37 ध6 वावेत्रा] ९णरंतएग5 वणावएउ प+ ह स5घ फर भैेल्या शव कुछाएए 


(ज < #& 7956) 
अ्रयवा 

“भारत में साप निरय्ण पी साप्ताग्य विधियाँ प्रभावों रप में क्ियात्गवा 
नहीं हैं.” विचार करें) (५० जि० १६ ८६) 

+गे्र जादा5 हा एञजने .श००5५ ण॑ दल्ता सजाणे शा 70. 0एशनीए 
डा 9 शी २९7९ गरउयाहः ? 5९055 (2 9 4946) 

एवं केन्द्रीय बैक का प्रधान दृत्य सास का नियन्त्रण करने वाल ' के रुप में 
कार्य बरना है। इरलिए यह प्ाशा करनो चाहिए कि रिजववें बैंक भारत में साख 
निपस्चए करने के योग्य होगा । किस्तु विन सीमा तर यह संए4 का लिमन्‍्द्रण कर सस्ता 
है, वह वेवल परिमित है । 

इसबी साख निमत्तगा करन वी दाजित पर प्रथश झोमा इस तथ्य से उत्पन्न 
होतो है कि भारत म साख वृत्ति का अत्यधिक बडा भाग द्रथ्य वाजार क॑ दक्शी भाग॑ 
से प्रवाहित होता है । चूंकि यह भाग रिज्ञव बैक या सुसंगठित भाग दे साथ जुडा 
हुग्ना नहीं है इसलिए यह रिज़व थेक वे नियस्तण्य अधिवार से बाहर है $ 

सुमंगरित मात वी दिशा में भी रिक्त बह वा लियस्णए पूर्ण नहीं है। केंद्रीय 
वैको द्वारा साख नियन्तण वी सामान्य विधियाँ य हें-- (क) बैव-दर म परिवत्तन, 
झौर (ख) खुले बाजार की प्रत्रियाएँ जो भारत म बहुत कम प्रभावी ह। बैक दर 
को प्रभावी वरन के जिए यह प्रावश्यक है कि झधिपत्र बाजार वा समुचित वियास 
हो । किन्तु भारत में भ्रभी प्रापए-वाजार बा अस्तित्व ही नही हुमा । इसस प्रविक, 
इसम्पीरियक बैक, शिसके अपने निजी विशाल साधन हु झौर विरसी विगिमय बैक, 
जिनवा, ग्रयती निजी महान्‌ निश्चि के श्रलावा, लदत वे द्वय बाजार मे भी ग्राधिवय 
है, रिजय बेंक का साख-्नीति वी विपरीत दिद्या म कार्य कर सकते है, भौर इस 
प्रवार, उसे पराजित बर सबते हैं । 

जूुले बाजार की प्रक्षियात्रा को प्रभावी करन के लिए सरवारी ब्रतिभू तियो 
तथा राजकोपीय प्रधिपश्नो का विशाल एवं सक्रिय बाज्ञार होता चाहिए। किलु इस 
प्रकार का बाज्ञार अभी पूर्णतया विकसित नही । 


कदर झुबाध भारतीय पर्यद्ास्त्र 


श्रमरीका मे, केंद्रीय बैक्तिय प्ररयली साख नियन्वणु की एक ग्रन्य विधि का 
भी उपयोग करती है, श्रर्थातू, न्‍्यूनदम नकद अधिरक्षणों के अनुपात में परिवत्तत 
करने के द्वारा कवि जिन्हें वैंको को केन्द्रीय बैक में रखना होता है। भारत में इस 
प्रकार का प्रतिशत नियत है, सावधि झोर हाजिर श्रमानतो का क्रश २०% भौर 
५% और उसमे परिवर्तन नहीं हो सक्रता । १६५६ के सप्चोधन द्वारा रिजव बेक को 
यह क्वव्रित दे दी गई है। अब दरें समय-दायिताग्रों वे सम्धन्ध में २९८ से ८% तक 
तथा माँग-दायिताग्रो के सम्बन्ध में १९% से २०% तक हो सकतो हैं । 

यह प्रसन्‍तता का विपय है कि सुमगठित भाग पर रिज़र्व बैंक के नियन्वण 
की सीमा मे घीरे-बीरे उन्नति हो रही है, भशत. उस महान प्रतिष्ठा और नेतृत्व की 
स्थिति के फलस्वरूप जिसका वैक ने निर्माण क्या है शौर ग्रधिकाशत. उन महान 
रूप में बढी हुई शत्रितयों के कारण जो इसने १६४६ वे बेविंग कम्पती झधिनियम 
के अधीन इम्पीरियल बैक और विनिमय बैकी सहित वाशिज्यिक दवैकों के विषय में 
प्राप्त वी हैं । एक प्रन्य प्रगति, जिसने साख-नियस्त्ण शज़ित में अभिवृद्धि की है, बह 
युद्ध से लेकर, रिजर्व वैक द्वारा कापायार«प्रधिपत्रों के बाजार के विकास सम्बन्धी 
हुई है । युद्धकाल में बेंक वी साख नियन्‍्दण दीति में एक श्ौर विक्रास हुआ है और 
वह है कोपागरार अधिपत्र (व£७७४छए७ 8॥॥) नीति॥ समुचित कोपासार-प्रविपत्र 
नोति से बेक भिरन मौसमों में चलमुद्रा और साख-स्थिति दा बेहतर प्रवन्ध कर 
सकता है। 

साख-नियन्दर के उपायो (नवम्बर १६५६ में शुरू किए) की सफलता इस 
प्रवृत्ति का प्रमार्य है कि देश में साख-नियन्नणा के लिए रिज॒वं बैक की योग्यता में 
निरन्तर वृद्धि हो रही है। १४ नवम्बर, १६५१ से, रिजवं बैंक ने गत १७ वर्षों में 
प्रथम बार अपनी वैक्-दर को ३% से ३१९५ उन्नत किया । इसने खुले बाजार की 
प्रक्रियाप्नों के विषय में भी अपनी नीति से इस परिवत्तंन की घोषणा की कि बह 
सामान्यतया सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नहीं करेगा किल्तु ऐसी प्रतिभृतियों के 
विएद्ध पेशगियाँ देगा । लाख नियन्नण के इन दोनों उपायो के फवल्वरछूप, माल-स्थिति 
का प्रभावपूर्ण ट्य से ग्रवरोध हुआ्ला । 

१६ जनयउरी, १६४२ को, इससे भो ज्यादा महत्त्वपूर्ण उपाय किया गया था, 
जिसके द्वारा द्रब्य बाजार के लिए लोचए-साख की व्यवस्था की गई। इस दिन देश 
में एक अधिपत बाजार की रचदा के लिए एक योजना का उद्घादन किया गया। इस 
योजना का प्रोच्माहनपूर्सा श्रारम्म हुप्रा है ॥ 

इन हाल हो के इक्छित विक्शासों के वावजूद, यह मानना पड़ेगा कि जब ते 
भारतीय द्वव्य-दाजार के देशी भाग को ब्राधुनिक भाग के साथ झअग रूप मे नही जोड़ा 
जाता, तत्र तक रिजर्व वैक द्वारा अच्छे-से-भच्छा साख-नियन्त्रण भी झ्राशिक ही रह 
जाएगा । 

* १० जुलाई, १६५६ को लोफज्सभा दे रिजद वैक ग्रॉफ इण्डिया का (संशोधन) 
अधिनियम पास किया ॥ प्न्य वाततों के अलावा, विप्ेयक मे रिश्व्र वैक के जिए साख 
नियन्वणय लोभू करने के लिए शझवितयां दी गई हैं, जिससे अपस्नग्रह (#०७४०६) रुके, 


अंधिक्षोषण (वरिंग) श्रौर राग्स ३६३ * 


दस्तुप्रो को वोमतो में वृद्धि न हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा स्वोहत दर पर 
रिजवे बैंक द्वारा रखे हुए सोने वा पुनमूल्यन बरे। इसक अवावा विदेश मित्यरिदिया ये 
सम्बंध मे अस्थायी रूप से ध्रास्तिया की मास को रोवते पी शतित भी दी गई है) 
रिजवे वैव वो झनुसृचित वैवो वी रक्षित आवश्यकताशा मे हे से २०% तत [माँग 
आ्रादेशा के रूप म) फेर वदल की शवित भी दो गई है । झतिरिक्त स्रोता की, उिसी 
विशेष अवधि में, निक्षप निधि म वृद्धि वे अनुसार गणना की जाएगी । साख वियन्त्रएं 
ने लिए भी इस विश्येयय व झतगंत थेत्र की कुछ शक्ितियाँ दी गईहैं। | 
प्रर्त ?2--विल् मार्ेंड के विकास के चिए, रिज्ष्रें बेक श्रॉफ इण्डिया मे 
हम्ल ही क वर्षों मे क्या तरीके श्रपनाए हूं ? वे बहाँ तर सफल हुए ढ़ 
(कम्नई १६४४) 
0 77--0५09/ #6ए५ 096९ कष्शा (प्ला एज धरीए रिव्धाएए छाए ० 
जातब व 7९९ला ३ लय 0 वैललकु 2 थीं) माग्रोज्श ? वी०फ वा ग96 एहडफ 
कश्धा एणाएिं? (89770) 7955) 
बिल सार्केद का महत्व (]9ए०7॥४४०७ ० & ऐश) '[का७६) >भारतीय 
मुद्दा मार्केट का सबसे बढ़ा दाप उचित बिल साजंट वा न होगा था । इस ड्रिस्मि के 
मार्बेट से दो प्रकार की जरूरतें पूरी होती हं--इसमे वैकग व्यवस्था थो प्रपनी 
ग्रेल्पावधि निधि विनियोजन करने का उचित ग्रवमर मिलता है. दूसरे, सास ढाँचे 
को उचित लीच वा प्रवसर मिलता है, जिससे ग्रततूव र-प्रप्रेल वी फ्सलो के मौसम 
मे जब पैसे की ज्यादा जरूरत हाती है इसका विस्तार होता है तथा मई मितम्पर बी 
फसलों के मौसम में जब पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं हाती ता यह सजुचित हा जाता 
है । यदि इस विस्म की साख लोचदार न हा तोज््धव्य मार्केट मे बहुत भारी उततार- 
चढांवे ग्राने का डर रहता है । 
बिल मार्फट विकास में बाधक्ष बारण (|8९०४०7७ सिंधात॑तए8 ॥0 086: 
प0एए०)६ ० & की शह0:०)--१६३१ में भारतीय केन्द्रीय बेकिंग जाच समिति 
ने बिल मार्केट विका|प्त के महत्व को स्वीवार जिया था प्र ऐसे मार्जेट वी स्वायता 
के लिए बई प्रवार के सुझाव दिए थे। लबिन बुछ वध पहले तत्र ऐसे मार्बेट के 
निर्माण भी ओर बकुछ भी कार्य नही क्या गया था । इस विस्म वा एक मुततानी 
हुण्टियो का मार्केट प्रवर्य था, लेविन इन हुण्डिया का बुत मूल्य १० करोड रु० से 
अधिव' नहीं था | इस शोर असफ्तता वे कई वारर हैं- (१) जनवरी, १६५२ तेक 
रिज बेक ने ऐसे मार्बेट के विजास के लिए कोई ग्रम्भीर पग नहीं उडाए। (२) 
वाशिज्यिक बेक अपने ग्राहरों को नकद सास (०१७) ८०१॥५) वी सुविधा देते हैं, 
इसलिए व्यावसायिव जगत्‌ स झल्पावधि ऋण वो काई खास जरूरत नहीं थो ओर 
बिल प्राेंट का न होना खटक्ता नहीं था। इन कारणों से इस ओर बहुत बम 
उनति हुई । 
रिज़वे देक योजना (व: [६९४० ३ए७ फेवएे, 5लञाक्षा/०)--सैकित रिफरवे बैंक 
वो भारतीय सुद्रा मादे ट वी इस कमी को दूर बरने का विचार श्राया | जनवरी १६४२ 
में बिज मार्केट निर्माण की योजना की घोषणा की गयी। इस योजना वे श्रन्तर्गत 
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अनुसूचित बैक झपने अ्रगभूत बैकी से आए हुए नोटो (्ञाणणंक्रणहु 70६88) के 
एक भाग को जो ऋणो, झोवर ड्राफ्ट्स तथा नकद-साख के एवज मे प्राप्त होते हैं 
उन्हे मुद्ृती-धक्वा (७३७0० एा०्ण्णाड8०% ) में परिवत्तित बरते हैं, जो <० दिन वी 
अवधि म॑ परिपक््र होते हैं। रिजर्व देंक घारा १७ (४) (ग) के अधीन प्रवुमूचित 
सवा राज्य सहकारी बैंकों को प्रॉमीसरी नोटो--अगभूदों के मुहती-झवत्ा बिलों 
(७४७४7०6 0]8) पर झ्राबारित--के एवज् अ्रग्रिम मिल जाता है । 

इस योजना के श्रन्तगंत यह सुत्रिया सिर्फ ऐसे वैज्ञों को दी जाती थी कि 
जितकी निक्षेप तिधि १० करोड ८० से कम न हो | इसके जिए प्रत्येक श्रप्रिम की 
न्यूनतम सीमा २५ लाख $० थी तथा प्रत्येक बिल की न्यूनतुम सीमा १ लाख 
रुपया ॥ उस समय से इस योजना को और भी उदार बना दिया गया है जुलाई 
१९५४ से प्रत्येक थ्रनुश्न॒च्ित बेक (लाइसेंस प्राप्त) को, क्षाहे उसकी निश्नेप निधि कुछ 
भी हो, प्रप्रिम की सुविधा प्रदात की गयी है। साथ ही, सराफ समिति (गरेर-सरकारी 
क्षेत्र के लिए, वित्त समिति ने १६५४४ में रिपोर्ट पेश की) ने प्रप्रिम की न्यूनतम 
सीमा २५ शा €० से घटाकर १० लाख र० की तथा व्यक्तिगत बिच्र की राशि 
१ लाख की जगह ५०,००० २० बो । उत्तरोत्तर उदारता तथा योजना के लोकप्रिय 
होने के कारण अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी वैक़ों द्वारा प्राप्त होने वाते ऋण 
(४००००४०७४०१४४०५ ) में वृद्धि होने लगी । रिजर्व बैक द्वारा भनुमूचित बैको को दी 
गयी ग्रग्मिम की राधि क्रमशः इय प्रकार है-१६५२-५३--६६ ८७ करोड रु०, 
१६५३०५४--६६"८१ करोड रु०, १६५४-५५--१४७५८ करोड रु० । १६५७ में 
४५२ वरोड़ रु० के भप्निम दिए गए ये । इन तीसो वर्षों के लिए सहकारी थैकों को 
दी गयी राशि इस प्रकार है--६२२ करोंड रु०, ६६१ करोड र०, तथा ७१६ 
करोड़ रु० । इस योजना से साख ढाँचे को लोच प्राप्ति में भारी मदद मिली है | 


योजना की ध्रालोचना (0लपंल्रगाण ० ६७ 8टालप्मघ०)--मौजूदा योजना 
की कार्यदधि वी निम्न आधारो पर ग्रालोचता की जातों है+- 

१. इससे उचित दिल मार्ऊेट के विकास में मदद वहीं मिलती, चूंकि यह 
वास्तविक ड्रेड विल्स पर झाधारित सही है, वल्कि अनुसूचित वेका के खरा ब्रोर श्रश्रिम 
को मुदृती-धवक्रा में वददता है ॥“*« 

३. यहें योजना देशी बैकरो के लाभ के लिए महों है। उचित दित सार्केट 
के विवास के लिए यददे जरूरी है कि देशी बैतरों को भी इस योजता के भ्रन्तगंत 
लाया जाए झौद श्रनुसूदित बैंको को देशी बैंको वी हुए्डियाँ मजूर बरने तथा रियर 
जैक के साथ पुनः बट्ठा लगाने वी सुविधाओं सहित मानते के ज़िए प्रात्माहित करना 
चाहिए 

३. ब्याज वो कम दर (३%) तया स्टाम्प ढर को छूट के उपरास्त भो, 
अवृसुचित वैकों के किए माँग जिलों को सुहदी-रकक्ा में ददतना सहया तथा असुविधान 
जनक छगता है $ साथ ही इस बारे मे कई प्रकार की यूचनाएँ दमा भी इनक लिए 
अधषृविधघाजन्क है । 


+ 


झधिकोषस (र्वॉन्म) शौर साख इ्द्श 


४ रिज़व बैंक इसके जिए बाध्य नहीं है कि वह प्रनुमादित सुहगी रुका 
की एवज क्र मजूर बरे । इस प्रकार का सहूलिया दते मे बैंक इस बात वी देख 
आल करता है कि अमुक बैद वा व्यवसाय क्सा चल रहा है | इसस रिज्षत थैता वे 
काम मे विभद नीति का झदय भा जाता है। इसस उचित सर्मायत वितर मार्वेट वे 
निर्मास म बाघा पडतो है । 


भारतीय वेग प्रणाली का लाक्षणिक स्वरुप एय कमियाँ 
(एावाबटलाप॥९5 पते जिाएणा००07088 ण "6 ताक 
छ्रेजह 955 809) 

अरहन (९--भारतोय बिग प्रणारो द लाक्षणिक स्वरूप तया तसुटिया पर 

टिप्पणी करें । 
झयदा 

भारतोय बाररिंग प्रणाली के मुस्य दोष कया हूं ? भाप उहे क्यो कर दूर 

करेगे २ (पताय १६४३ सप्ली०) 


९0 2-(एणक्ण्लां णा फिष् लाअाण्लेशाऊवलड शाप वेलीशलाए?$ ० श॥९ 
वृप0श्रा #900.॥8 5) $९7 


0 
१४४५४ ज्ला९ गोल शाश्राए ऐल३25 ० ९ [00490 ऐजओ77₹ 5) ४८४ ? उत॒0्छ्त 
ज्णणात ३०० 7लााएा& हा ? (2॥/4९० 4953 8777 ) 


यह नेहीं कहा जा सकता कि हमारे देश मे एक पर्याप्त और समुचित वेविंग 
प्रणाली करा विकास हो गया है । सुविध के लिए निम्त विश्विष्टताग्रा तथा कप्रिपो 
का उल्नेस किया जा सकता है-+ / 

(॥) भारताय बैंकिंग प्रणाली की सर्वाधिक भुटि उसकी अत्यधिक अषयोतता 
है । भारत जैस झाकार ग्रौर जनसस्या वाले देश के लिए बेंत। तथा भय साख- 
सस्थाओ की सरप्रा बहुत ही योडी है । १८५९१ दे प्र मे हमारे यहाँ केवव ४,१७८ 
बेक ध्‌। इस संख्या म झनुसूदित तथा गेर प्रनसूचित दोता बेब सम्मिलित हूं 
नि मदेह इसके प्रलावा डाकखाना बचत यैक झौर सहकारी बेक भो हूं शितु उनकी 
झ्रावश्यकता की दृष्टि से उनकी सरूपा भी थोडी हो है । 

(०) दुभग्यवध बेको की बहुत बडी सहया बड़े बडे नयरो मे हो है जदकि 
छोटे छोटे झहर तथा ग्राम क्षत्र प्राघुनिक बैंकिंग सुविधाप्रा स श्राय वचित्र ही हूं । 

(0१) चुलपात््मक रूप म भारतोध बेक अपनो कायकारो पूजी की दृष्टि से 
भी बहुत छोटे हूं। ऐसे झनुसू चित वेक कल (१६५० से) ८८ थे जियकी चुकता 
पूजी ४ जाए रु० से अधिक है गैर झनुसू चित बैक लगभग ४१६ हू जिनमे मधि 
कायत कम पूजो वाले हैं । भारताय सयुकत पूजी बको से सबरो बडा इम्पीरियल देक 
है जिसको अभानतें इग्वेप्ड के पाँच बड़े बैको म सबसे छोटे नचतत प्राविशियल 
ईक की अमानतो का कबल है है । 

(१४) भारतीय बेंफ़िग प्रणाली ग जिलत रपता वा अमाज है ऋवात्‌ व्समें अनेक 
उध्योँ ६) उदाहरण के लिए यहाँ क्रौद्योगिक बैंक नही हूं (प्रौद्योगिव पाइनास 
कार्परिशन तो १६४८ म ही स्थापित हम्ता है) जो प्रोद्योगिक विकास्त के लिए 
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्रत्यावश्यक है। 7पि के वित्त-प्रवन्ध के लिए कोई सुविधाएँ नही है, हाथांकि यह 
सोगो का प्रधान व्यवसाय है। 

(४) सम्पूर्ण वैकिय प्रणाली, छेऐे-ओंट रूण्दों में सिमातित है, सूत्रबद्धता श्रौर 
उनमें पारम्परिक सुसद सम्बन्धों वा असाव है । इस्प्रीरियल बैक वी विशेषाधिकार 
और विनिमय बैंकों के विशाल साधनों की स्थिति 4 विपय में अन्य भारतीय सायुक्त 
चूंजी बैत ग्रत्यधिक ईर्पालु हैं और उनकी प्रतियागिता के कारण मभीपण रूप में 
पताडित रहते हैं। आाशुनिक आ४ दी शा्मों के बीत लिरुठ सम्पर शी अध्िद्यमानता 
शत रूप से उत्तसार है । जब तक निकट सम्पर्क वा यह भरमाव जारी रहेगा प्राम- 
शास्त सुविधाओं का विकास नहीं हो सबेगा । 

(२) बैंकिंग प्रणाली के भिन्‍न भागो की वायशारिता शी झरत्मचिक क्मत्तेत जनक 
है, निसन्देह देशी भाग में भी प्रसख्य ब्रुटियाँ हैँ, विन्तु भाधुनिक भाग भी भयकर 
दोपो से मुवत नहीं है । 

(४४) बेकिंग प्रणाली ग्रधियरादत नक्रद साख के श्राधार पर सास थी 
रचना करती है । अधिप्रों वा प्रयोग सामान्य नहीं € । परिणाम यह है क्रि साख महँगी 
है श्रौर द्रब्यन्वाज्ञार में तरलता का ग्रभाव है, भ्र्यात्‌, ऐसे साधना द्वारा भ्रथ-प्रवन्ध 
उपलम्प नही होता जिन्हे बैंक सहज द्वी नकद मे बदत सकें और फलस्वरूप अपनी 
स्थिति को सुदृढ वना सकें । 

(४॥) वेबिंग प्रणाली का प्रत्यैधिक भीषण दोप यह है कि यह पूर्णतया 
पल बैंक के साख-निमत्रणु के शधिकार-द्ेय में नहीं है। श्रधिकाश बा भाग (जैसे देशी 
भाग) रिजव बैक के नियन्त्रण से बाहर है। न ही सुमगठित काम पर प्रभावपूणं 
साख-नियन्त्रण है । 

जितनी जल्दी ये त्रुटियाँ दूर वी जाएंगी, उतदी ही जहदी देश का प्राथिक 
विवास होगा । 

प्रयास ९-द्य मार्येट के मुख्य लक्षयां पर विचार कीजिए तथा इसके हों में सुआर 
सम्ब्धी सभाव दीजिए । (थागरा १९५६) 

एफ 4--05009$ पी गराष्यव (९३६प्र९३ 04 (8 []तिक्षा छाणा९७ शराथ्0$ 
&0 8प्8056 8ण(७0|० 8/098 (० ण 70४6 303 एणाएप्रणा॥8- (487० /956) 

द्रव्य मार्देद का अथ दे झत्पादषि ऋण मार्सेद अब्ात्‌ आ्ापार, उदोग और इर के लिए 

सास उपबत्ध | इसलिए, किंग व्यवस्था हां द्रव्य मार्ट दै। उपयुक्त प्रश्न में दर्शित बक्िग व्यवस्था 

देश के इच्य ब्रांड के लद॒ण दे। इस ससतस्व में चर्चा करते हुए हम उन्हें पुन दो,ग सकते दूँ। 

() मारताव ठब्य मानव दशा की जहरतों के लिए अनुपतुक्त है। (॥) यह महया ई। (॥0॥) झपि- 

पद्ध में भारी कमी दे। (7ए) इसमें एड्रझरण का श्रताव है अधात्‌ इसके दो गुर्य भाग परखर 

झुक हुए नदी द। (४) झ्मर्म लॉच वा श्रभात दै--फ्सत ऊे में ऊे पर झा की अयेदा भ्रधिक माता, 

मे मास का जरूरत पढ़ता है। भारत में वि््रो का उदय आम हर पर नहीं दोता जिसमे ठस्य मार्ट 

५ सं दी फेलाता ओर मितुदत है। (हा) यह के स्वाय तथा रिलि3 बैंक के निःन्‍्धण के अनुकूल नहीं 

है। दसलिए, सप्रग्म रुप में सारे देश के जिए छोय-निन्‍न्‍द्रण नान को लागू उरना किन है। 
(ए४) इसके विभिन्‍न मार्गों में झड़ भी गस्नीर दोष वाष् जोते है । 


अधिशोपण (वर्किंग) और सास ३६७ 


इन दोफों वो देखने से उार दर बात र ये समठ झा याद दै । 

प्रश्न /टे--भारत के ग्राम क्षेत्रों में विधान द्य सुविधा पर टिप्पणी 
बरे | इस प्रगार की बक्गि युविधाप्ो के प्रसार के लिए सुझाव द । 

0 73--एकावलव ए्जा धीए राजापट़ ऐैडाफियाहु 5१58९व 7द् वध९5 
है हह शायों बाह्य ग्रि वहत53.. ६९ आडह९घचाणा5 छा ल्यॉथाहाए5 धातो 
कुंगाॉधवह 40॥| (९5 

हम समश्रथम यह समझ नेना चाहिए दि बेविंग सविधाश्रो क्त हफारा स्पप्ड 
आशय उन दोना सुविधापा से है जिनम एक तो श्रमानता दे रूप म किसी वी बचता 
जो रखना और दूसरे व्यापारिव उट्‌इया वा लिए सास प्राप्त करता । 

ग्राम बिग सुविधाप्रों वा परीक्ष ए--उतती अपर्याप्तगा शोर च्रुटियाँ (7९४७९७ 
ता दफा छि्यो पोहु )ं 3७९३---शशा' [#उ्तेलदण्घ्टए बा0 ७9/१७फ१९] ७) -- 
मप्र हम प्रपने देश वी प्रोर देसते हूं ता हम जान पश्ता है तरि वतमान म हमारे 
ग्राम लत्रा की बेकिंग सुविधाश्रा विषयव स्थिति सवथा अम'तापण्नव है और बह 
बृषि प्रगति पर भोपण रुप से प्रहार कर रही है। रसरा राधिर भयार रप ऐसी 
सुत्रिधाओं वी श्र्माविर श्रपयातता है। ग्राम लगा म॒ व्याप्त + बर तो हू नहीं । बावजूद 
इस थात के कि हाल ही के वर्षों म वेबो दी सब्या म गतिपूवक वद्धि हुई है क्च्तु 
प्राम शत्र पहले की तरह चघछते पड़े हूं क्याजि बैडिंग वार्यावय बड़ बड़ नगश तथा 
बस्वा में ही स्थित ह | वाशिण्यिय वैका के वार्या वय जिया अथवा तात्लुबा (तहसीज) 
दे मुख्य कार्यावयों स पर नहीं जाते । 

देश म ग्रामो का सर्या वा ध्यात रखते हुए (१६५४ ५५ म) १४३,३२० 
सहरारी सास रमितियाँ भी पर्याप्त नद्दी हु । उस वष ३५ ४ कराड र० वी 
दीघयाजीन वित्त यवस्था विपयक स्थिति भी प्रत्यथिक नराज्ञापूण है, बयावि हमारे 

हाँ (१६५४ ४५५ मे) वेवज २६२ प्रायमिर भूति बधर बंीग सनितियों थों। इगदाने 
६४ ४ करार रुपय वा उपद ध किया । 

ग्राम क्षत्रा की झय बैंकिंग सस्थायों मे साहूसार की थी एक सस्था है । कितु 
बह प्रमानतें स्त्रीकार नहीं करता! इसके अतिरिक्त हाल ही के वर्षों म साहुआरों 
से सम्वा धत प्रचलित बडे विधान ग्राम घाख के इस स्रांत को तेजी व साथ कम कर 
रहे ह। 

छाटे छोटे कस्वा श्र यहा तंत्र कि बडे बड कस्पा और नगरो म देशी बैकर 
ग्राम शैत्रा को कृषि विधयत्र बाजार वितरी की ग्रथ व्यवस्था के जिए कुछ बेकिंग सुविधाएं 
प्रदान तो बरत हूं ब्रितु उतक काय बताप॑ भी झत्यधिक सोमित हूं । 

पे बेवल यह वि ग्राम बैिंय सुविधाए अत्यविक प्रपर्यप्त हूं किन्तु ग्राम येक्िंग 
बी सभी सस्थाएँ झ यत्रिक भयकर दोपो से पोडित है भौर ऐसी सुविघाएँ बहुत मँह्गी 
औ हू) तिस पर, साहूकार के वित्त प्रबव म तो अ्गणित भयकर दोप हैं। दक्षी 
बैकर भी बटटे की बडी उडी दरें लत हूं जितका परिणाम यह होता है कि कृपि- 
विपयव' बिच्री करन वाले को जिनना चाहिए उससे कही कम वीमतें मिलती हुं । 


श्ष्प सुरोपष भारतीय श्रर्दक्नास्त्र 


प्रयार की श्रावइयक्ता शोर क्षेत्र (४6९०१ 30ते 80०७७ कक झेर्यलशाधेणा)--+ 
ग्राम-बे किंग सुविधाओं के वहूमैंदी प्रखाट की ग्रावश्यव्रत्ता है, प्रयमत', ग्राम-क्षत्रों में 
कृषि (जों मण्य शघ्ट्रीय उद्योग है) आए व्यापार के जित्त प्रबन्ध के लिए, विश्ेषतः, 
कृपि-फसलों की यातायात, और दिवीयत', ग्राम जनसरया में मितब्बशिता ध्ोर बचत की 
ब्राद्तत का प्रोत्साहन दते झोर देश के ग्राथिक विकास के अय्य-प्रजस्थ में ऐसी ग्राम- 
बचता ऊ प्रभावपूर्ण सम्रह वे विए। इस उत्तरनथित उद्देश्य ने हाल ही के वर्षों में 
विज्विष्ट भदत्व धारण कर लिया है। झहरी भाग से ग्राम वी दिशा में श्रायों थे 
बदलाव के वारण ग्राम्ीगा जतता की बचतो सम्बन्धी क्षमता में सराहनीय वृद्धि हुई 
है । यदि बैविंग सुविधाएँ प्रदान नहीं वी जाती, दो ये ग्राम-बचर्तें या तो उपभोग में 
चुके जाएगी भ्रथवा ऐसे समय पर भी वेफार पडी रह जाएँगी जब राष्ट्रीय वचतों की 
एक एक पाई वी राष्ट्रीय पु्न्ति्माश के लिए ब्रत्यावइ्यंक रूप में दरकार है । 

प्रमत्वता वा विपय है कि ग्रामन-्वै क्गि सुविधाओं के विस्तार प्रौर विकास वी 
झ्रावश्यकता को सरवार ने पूर्णतया स्वीकार कर लिया है । सरकार ने इस उद्देश्य 
से समय-समय पर विशज्ेप समितियाँ नियुक्त वी, जो समुचित विधियों श्ौर उपायो 
के सुझाव दे सर्क । ग्राम-अर्थ-ग्रवन्ध-विषयक गाटगिल कमेटी, सहकारी योजना विषयक 
तारैया उमेदी, बोर ग्राम-वैकिग जाँच कमेटी ने (१६४६ में नियुक्त की गई श्र 
१६५० मे इससे सूचना दी) इस विपय का सूक्ष्म रूपेण अध्ययन किया श्ौर उन्होने 
बहुमूहय सभाव उपस्थित विए हैं । इन समितियों में श्रन्तिम ग्राम-क्षेत्रो में, भुष्यतः 
ग्राम बचतो की गतिशीसता के लिए वैकिंग सुविधायों वा विस्तार करने से सम्बन्धित 
थी । ग्राम-छ्षेत्रीं में बे किग-सूविधाओं के लिए सुभाव देने को दिया मे हम उनरे यलों 
का लाभ भी उठा लेंगे । 

पिश्तार के लिए सुभ्दाद (8एह22९5४४008 ई6₹ प७६८तड/००) --प्राम-भनता 
को श्वीघ्रातिशीघ्र यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दे दिग सेवाएँ दरवार हैं, वे हैं---(६) प्रमानतों 
बे स्वीकृति, भौर (9) पेशगियों का मिलना 

श्रल्प श्रोर मध्यक्ालीन साख की व्यवस्था वे विपय में, प्राथमिक सदृवारी 
समितियों के सुदृढ़ प्राजार के तिर्माण पर विद्येप बल प्रदान वरना चाहिए। धाशि- 
ज्यिक देंको को वर्तमान वी श्रपेक्षा प्रमानतें झ्ाजपित करने तया हषि वा वित्त-प्रबन्ध 
करने मे ग्राम-ताख की दिल्ला में प्रधिक भाग लेना चाहिए | निःसन्‍्देह, साहूदार की 
सस्‍्या को भी निपमित एवं उन्तत करना चाहिए किलु इस ओर सावधान रहना 
चाहिए फ्ि जब सस्तोयपुर्ण प्रन्य यात्रिकता की स्थापता नहीं हो जाती, इसे इतनी 
जल्दी वाहर नहीं जाने देना चाहिए $ दीर्वकालीन साख के जिए, प्राथमिक भौर साथ 
ही साथ वेखद्वीय, सहकारी मूमि-सर्यक बैकी की स्थापता हाती चाहिए। श्मानतें जगा 
करने की प्रादव को प्रोत्माइन देते के लिए, डाजसख(ना बचत बैंकों की सल्या मे वृद्धि 
होनी चाहिए और उन्हे प्रधिक लोकप्रिय वदावा चाहिए । 

ये वेदद ऐसे धुरुष ग्राधार है, जिन पर ग्राप-ये विय सुविधाशों वा विकास 
होना चाहिए | विनतु उपरलिखित देज़िय सस्थाप्रो वी प्रद्भारों में प्रत्येक दे! लिए 
छोड़ इकयो व भी सुझाव होना चाहिए। 


भ्रधिकोषण (र्याक्षण) भौर साख शै६६ 


सर्पप्रथम, सहयारी शैन्दोलन को छत है। उसवे लिए निम्न सुझाव दिए जा 
सकते हू॑ उन यत्नो के भलावा जो विभिन राज्य सरकार इस भ्राददोलन को सहायता 
अदान करने, पुन सगठित करने तथा विकास की दिशा म बर रही हूं सहवारी 
सस्थाओ को निम्न अतिरितरत सुविधाएँ इस रूप म प्रदान वी जानी चाहिए-[व) डाक 
खाना वी मार्फत रियायती निधि पर कोपो का प्रेवण (ख) सहवारी समितियों वी 
अवस्था मे डाकस्ताना बचत बैक ““यमो म शिथितता जैसे प्रति सप्ताह राशि निवालने 
तथा प्रधिक्तम अमानतें रखने विधयक् सरया और (ग) सहकारी बैवो तथा 
समितिया को नशनल सेविग्श्व सर्टिफिकिटो की वित्री के लिए अविहत एजट बनाने की 
स्वीकृति । इमक अतिरिक्त रिजब वेक् से रियायनी दरो पर वित्तीय सहायता के 
लिए व्यवस्थाप्रों वा प्रधिक उपयोग करन के लिए राहकारी बता वो प्रोत्याहुन 
देना चाहिए । 

संयुबत पूँजी व्यापारिक बर्ों द्वारा उपस्थित वी ३ सुत्रिधाओ + जिसार के सम्पध 
मे सरकार को निम्न दो मुख्य दिल्लाप्रा में सक्रिय उपाय करन चाहिएँ श्र्थात 
(क) उनके विस्तार मे विद्यमात बाघाग्रा को दूर करना भौर (ख) ग्राम शेत्रो मं 
उनके विस्तार के लिए निश्चयात्मक सुविधाएं प्रदान बरना । 

बेको वे विस्तार-माय की बाधाझो को शिक्षा एवं प्राम मरक्षण मुरयत 
सडका के विकास द्वारा भ्ज्ञान और सकीणाता से लडबर जीता जा सक्तता है। प्रत्यभ 
सुविधाप्रो म रिजव वेऊ द्वारा सह्ती तथा नि णुल्तर प्रेपण सुविधाओं तथा इन बैको 
थो सुरक्षा के लिए भ्रपत्ती तिजोरियो तथा संदुको को सरकारी कोपागारों और उप- 
कोप गारा म रखने की सुविधाप्मा को भी सम्मिलित करना चाहिए । इसक प्रतिरिक्त, 
गोदामो का भा विकास होना चाहिए जिससे इन वैक्ों को गोदामों की रसीदो द्वारा 
श्रनुमोदित कृषि भ्रधिपत्रों से पर्याष्त कारोबार भ्राप्त हो सके । 

हाल ही बुछ क्षन्रो मं ग्रामा तथा छोटे कस्बो की बहुत बडी सरझ्या की सेवा 
के लिए चलते फिरते चैंक चाल किए गए हैं । इस प्रवार के चलते फिरते वैको की 
सल्या मैं थद्धि होनी चाहिए ॥ 

निसदेह डाकखाना बचत बैक ग्राम क्षेत्रो मे अल्प ग्राय वाले लोगो से बचतें 
सग्रह करने के लिए विशपत उपयुत्रत हैँ | इसलिए ग्राम क्षत्रो म बचत बैका का कार्ये 
करने वाले डाकखानो की सखूया म वृद्धि होनो चाहिए ओर उह भ्रधिक लोव प्रिय 
बनाने के लिए विम्न उपाय बरते चाहिएं--(क) इत बैका दारा पास युक्ों फार्मो 
तथा सूचनाआ (डाकखानों मे जमा की किताब) मे वतमान की अपेला प्रादेशिक 
भाषा्री का झ्धिक उपयोग किया ज्याए (ख) ग्राम स्व: म लिपशित प्रदार स्रिषा 
जाए जिसे ग्रामोर्य जनता इन बैंको का ग्धिकाधिक प्रयोग करे । 


अध्याय २५ 


सार्वजनिक वित्त 
(?885॥९ एए89%9९९) 

भूमिका (76007८००४)-+ज्सी देश के सार्वजनिक वित्त झौर उससे 
ग्राथिक जीवन का एक-दूसरे पर अल्यथिक सिकट एवं महत्त्वपूर्ण प्रभाव होता है 
जबकि वित्त-प्रगानी का स्वर्त्प उसके ग्राथिक ढाँचे पर निर्भर करता है, किन्तु आर्थिः 
स्थिति भी वित्त द्वारा स्थूव रूप में ठाली जाती है | उद्हरश--चूकि भारत कृषि 
प्रधात देख है, दसलिए भूमि-लगान उसकी कर-प्रणानी में श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है 
दूसरी झ्रौर यदि भारतीय उद्योग और कृषि का बहुत विज्रास नहीं हुआ, तो इसव 
एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरयार के पास उनके विकास के लिए ग्रावश्यात 
निधि का अ्रभाय है । 

सार्वजनिक वित्त का झाथिक नीति में जो महान्‌ भाग है, उसके भ्रतिरितत 
बहू साम्राजिक्लनीति का भी झक्तिप्लावी साधन बन गया है। विश्वेपत इस विशारे 
कि बह समाज में सम्पक्ति-वितरुण वी ग्रममानलामो वो दूर करता है + धनवानों पः 
बड़े-बड़े दर लगाये जाते हैं प्रोर. उन्हे इस ढग से खर्च विया जाता है कि गरीबों वे 
लाभ पहुँचे । 

अब हुस भारत में साबंजनिऊ बित्त वी वर्तमान प्राची, उसवी अर्त्तमार 
स्थिति, उसकी भ्रुटियों और उन्हें क्योकर द्वर क्रिया णा सकता हैं, इन बाती वा भ्रष्य 
यत करेंगे । / 

भारतीम श्राथिक प्रणाली का विकास (प्४७ एएणप४०० ०६ ६४8 4799॥87 
कपराक्षाध्त डए80॥)--भारतीय गणतत्त का सबीय सबियात है, सर्थात्‌, बैद्ध मे 
हमारा भारतीय सघ शासन है, और उपरान्त इकाइयाँ हैं, जिम्हे भाग व, भोग छ 
और भाग ग राज्य कटत हैं। (राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफास्थिं को लागू करते 
के कारण अय इस प्रवार का राज्य-विभाजन-खत्म हो यया है शौर गुठझ बेन्द्र प्रद्या* 
पित राज्यों को छोड़कर, सभी राज्य राज्यपालों के अन्तर्गत हो गए हैं) इस प्रकार 
हमारी विक्त-प्रम्भादी का ढाँचा फेटस्ल छित्त हे |! 

देश की वैधानिक प्रगति दे उत्तरोत्तर स्तरी के समावान्तर उसकी वित्त-प्रशाली 
भी प्रानुत्रम्रिव स्तरों से निकलती हुईं वेत्तेंसान स्यृषप तय पहुँची है । 

१८७२ तक, भारतीय वित्त पूर्णतवा भारत सरकार मे है केन्द्रीमूत थे , उसके 
वाद, वित्त के जिदेन्द्रीकरणु की ऋमिक गति का श्रारम्भ हुप्ना, और वह उस समय 
होता रहा जब कि १६९६ के भारत सरशार के अधिनियम के अश्ीन केन्द्र और प्रास्तों 
के रातस्द लितान्त अलग-अलग मर्दों में हो गए । उपरास्त १६३४ का भारत सरकार झ्वि- 
नियम ग्राया जिसके अनुसार वेन्द्र और प्रान्दो के दीच गजस्वो कई नया विभाजन हुआ । 


३७० 
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इस भ्रधिनियम के अधीन वित्तीय तोता को चार वर्गों म बाटा गया--(क) 
केवल फेडरल स्तात, (स) कवल प्रान्तीय सावन, (ग) कतिपय वरा का फेडरेशन 
लगाएगा और एपन करेगा किस्तु उनकी प्राप्तियाँ प्राल्तो को सोपी जायगो और 
(घ) बतिपय ऐस कर जो कन्द्र और प्रान्ता वे वीच वेंटेग। 
नेमियर पचाद (फट) ९० शैए४0)--इस अधिनियम दे! अनुसार विभा 
जित साधना को ज़िपराशील बरन के लिए कुंठेक विपया का समन्वय किया गया । 
तदनुसार, प्रिटिश कोपागार व एक विशेषज्ञ सर झोटा नेमियर को १६३५ म॑ इस 
सम्बन्ध में जाच और सुभाव वे जिए नियुक्त किया गया। ये समत्वय घर ओोटो नेमि- 
यर की जाँच और प्रस्ताया पर आधारित थे और वह सुलुंपत इस सम्बन्ध में धी-- 
(४) झआयनर के एक भाग को (५०% को) प्रान्तो मं बॉटना और (४) किन्‍्ही 
धाटे वाले प्रान्ता को नवद घन वा अनुदान । उन्हाने आयकर के बाठे जाने थाल नाग 
में से अलग-अदग प्राल्तों के अलग अलग ग्रश भी नियत वर दिए थे । 
_ सर ओदो की सूचना को भारत सरबार ने स्प्रीकफार कर लिया भ्रौर उसे 
कियादीव किया। 
केन्द्र और प्रान्ता के बीच झायकर के विभाजव सम्बन्धी नेमियर-सूत को युद्ध 
के कारण १६४० म सशोधित बरना पड़ा । इस सरोधन क अनुमार प्रात्ता को बास्त- 
बिक निर्णय के! समय से धूर्वे उनके ग्रश मिलने लग। निसदेह उनके यथार्म अश 
अहदी के वही रहे और विभाजन होन पर उनमें सुधार क्रिया गया । 
देशमुख पचाद (70080फफ। ७70) --देशमुख पचाट, जिसे कट्टयों ने 
मेमियर सूचदा का १६५० का सस्करण कहा है, विभाजन के वारण्स ग्रावश्यक हुमा । 
इस विभाजन से पजाव, वगाल और आप्ताम के कुछ भाग और सम्पूण मिब तथा 
उत्तर सोमान्त प्रान्त भारत से कट गए | इसलिए जूट पर निर्यातन्यर ओर आय-कर 
के बेंटने वाले भागों म॑ भी भिन्‍न प्रान्‍्ता क॑ प्रतिशत अभ्रश का फिर से निश्चय क्रिया 
जाना था । विभाजन के तलाल वाद, नप्तियर सून के आधार पर तदर्य प्रतिशत झश 
नियत कर दिए गए । श्री चिल्तामरिय देशमुख को जो उन दिना रिजवे बैक के गवनर 
थे, उपरान्त १६४६ म भारत सरकार ने भिन्न प्राल्तो वे लए अ्रश निश्चित करने के 
लिए आमन्त्रित किया । उतकी सूचना को देशमुख पचाद कहत हैं 
देसमुख् पचार्ट क्रे अनुसार पश्चिमी दगात और पजाव (भारत) के प्रतिशत 
अशो को विभाजन-पूर्व के ग्रश्ा से बम कर दिया गया, और अन्य प्रान्तो के भ्रशो में 
पु वृद्धि बर दी गई, जिससे, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश दे श्रत, जो नेमियर-निर्णय के 
५ अधीत २०, १४, १५ ऋण थे, २१, १७५ और १८ हो यए । अस्य राज्या के प्रति- 
+ शीत अश इस श्रकार नियत किए गए---पश्चिमी बगाल १३४, मध्य प्रदेश ६, पजाब' 
(भारत) ५४, विहार १२४५, उड़ीसा ३, और आसाम हे ? 
जूट पर निर्यात-कर मे से श्र झ्रश नियत हुए--ध० वाल १०५ लाख रू०, 
झासाम ४० लाख रु०, बिहार ३५ लाल रु० , और उडीसा ५ लाख रु० । 
ग्रर्च --नए सविधान के अधोन केन्द्र एबं राज्यों के बोच वित्तोप साचनों 
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के बेंटवारे का सक्षिप्त उल्लेस कीनिए। 
(लखबऊ ४४, आगरा ५५, उत्तलल आानते, पैजाय ५.७, दिल्ली ४्) 
0. 4--706ल्ंट कांथीए कह तेंचन्नणा ताफिश्रालंत्री] ॥९६४०ा१९४ 
9४९९० 08 (९06 क्षाएे 86 5ब्रा९५ 5 एा0पंद९१ खा प€क जि (:णा5ाणीणा 
(एप्रट॑ंक्चा0७ 54, 4854 55, एव सठ्ल5,, #क्रंवी 57, 089 88) ' 
नये संविधात के श्रधीन भारतीय वित्त-प्रशाती (7४6 ॥॥0थवा फधाद्वालंव 
898060७७ प्तृ०० ६06 'ए८फ 0074760४०7)--वर्त मान संविधान, जिसका उद्घादन 
२६ जनवरी, १६५० को हुआ था, क्ियात्मक रूप में १६३५ के अधिनियम वे बेंट* 
बारे को स्त्रीक्ञार करता है । 
तदनुसार, केन्द्रीय सूची में सम्मिलित राजस्व-साधन ये है--आ्रागम शुल्क 
((४४४०:७8) , ग्रायकर (हपि-ग्राय से अतिरिक्त आय पर); वार्पोरिक्षन वर; भारत 
में निर्मित वस्तुओं तथा दम्बावू पर उत्वादन-कर (घराब तथा अन्य नद्यीली झौपधों 
के सिवा), रेलें, चलार्थ तया टकण , डाक और तार, टेलीफोन, वेतार के तार तथा 
रेडियो ब्रॉडकॉस्टिग , उत्तराधिक्रार-कर (कृपि-भूमि के सिवा), हस्तातरणीय झधि- 
कार-पत्रों पर स्टाम्प कर (जैसे, चैक, विनिमय वे अधिपन, बीमा पालिसियाँ, दोयरों 
बा परावर्तत, साख-पत्, वहन ब्रादि के अधिपज) ; रेल द्वाद वस्तुओं तथा यात्रियों 
के परिवहन पर चुँदी कर, रेद्ो के क्शियो और भांडो पर कर ग्रादि । 
संविधान के अधीन राज्य-साथनों मे ये भी शामिल हैं--भूमि लगान, सिंचाई, 
शराब, श्रफीम तथा ग्रन्य नशीली झोपषधो पर उत्पाद कर; छषि-प्रायो पर कर, भूमियों 
शौर मकानों पर कर, सट्ट श्रौर जुए, मतोरजन भोर स्वागत-समारोहों पर कर; 
व्यापारों, व्यवसाथों, नियोजनों तथा आजीविका पर कर, नदी तथा नहरों ढारा 
बस्तुग्नो श्रौर थ्रात्रियों के वटन पर कर; सड़क गाडियो पर वर: बिजली उपभोग पर 
कर आदि | 
कतिपय करो वी विशुद्ध आयो को वेन्द्रीय सरकार राज्य सरवादों के साथ 
वाँट लेती है, जँंसे आय-कर । जहा तक सम्बन्ध जूट पर निर्यात-कर का है, मद्यपि 
इसकी सारी की सारी प्राप्तियाँ केन्द्रीय सरकार की 'हैं, तथापि प० बंगाल, विहार, 
आसाम और उड़ीसा के राज्यो को १० वर्ष वी ग्रवधि के लिए ग्रथवा जब तक यह 
कर लायी रहे (दोनो में जो भी प्रथम हो), भनुदानपूर्ण सहायता दान की गई है । 
कूषि-भूमि को छोडकर सम्पत्ति पर उत्तराधिकार-कर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
लगाया और एकत्र किया थाता है हिन्‍्तु इसकी श्राप्तियों को राज्यों में बॉदना 
होता है । ६ 
इस प्रवार, सघऔर इकाइयों के वित्तीय अधिवारों को स्पप्टलया सीमित कर 
दिया गया है । 
संघ-सरकार को अवशिष्य शवितर्याँ प्रदान वी गई हैं । 
प्रान्तो मे आय-कर के तिमाय्य-अंश के वितरण के सम्बन्ध से, नेमियर सूत्र को 
(विज्ञाजन के समय स्योधित रूप मे) प्रथम देशसुस-निर्णय द्वारा प्रतिस्थापित क्या 
गया और १६५१-५३ के वित्तीय वर्ष के समारम्भ से, झ्रे-क्मीशन की सिफारिशों को 
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कार्यान्वित विया गया है॥ (इसके विस्तृत वर्णन वे लिए ब्रइ्न २ के उत्तर को 
देखें ।) 
आपात काल मे भारतोय गणतस्त के राष्ट्रपति को सविधान वे सामान्य वित्तीय 
उपबन्धा को स्थगित करने अथवा परिवतन करने का अधिकार है । 
अरन २--तम्रे सविधान वे श्रधीन केन््य और राज्यो म वित्त साधनों के बेंट- 
बारे पर टिप्वषशो कीजिए । 
0 2 --एंकापला। ०7१ 68 शोण्व्शाणा त शाद्वाशध्यों ॥05000९5 छक्श 
कश्शा क्‍6 (शा(ए९ 877 वि९ 5(4९5 एफ्रतेटए 8 पिएफ (70०75॥0॥ 
अबरा 


भारतोय स्िधान में केद्ध झौर राज्यो के दीच राजस्व साघनों वा विभाजन 
कहाँ तर फडरल प्रित्त व्यवस्या के सिद्धान्तो के भ्रनुरूप है ? 

प०फ्त गि 6 65॥0॥ ण॑॥९शशाए८ ए९5०7ए९5 एश॑फ९शा प6 (एथााएए 
मत धार 505 ॥ शी पाता (णातराएया0ता ७5 जा जव९०7तद्रार९ ्ा। (6 
फएाणा?छा९5 एा [९60९ग्र विवाह ? 

(क्त्त सातों के विभावन के विषय म॑ पूव अनच्चेद में लिया जा चुका दे । प्रस्तुत प्रश्न में 
के ५ और राज्यों के यथत्म वित्त साधनाँ को गणना क लिए नही कह्ा गया, भ्रध्युत विभाजन की श्स 
प्रणाली पर आपसे दिप्पणा करने को कहा गया है । फलत हम विभाजन के विषय में धवात रफने की 
कल्पना कर ले हैं और इस बात पर विद्धर आरम्म करते द॑ कि वेतमान प्रणाली कहा तक भारतीय 
अबस्थाओं के उपयुक्त दै |) 

फेडरेद सत्रिधान वाले देश म (जैसा कि भारत का नया सविधान है) केन्द्र 
और राज्या के बीच वित्त साधनो का विभाजन सघोय वित्त प्रबन्ध वे मान्य सिद्धास्तो 
पर करना होता है । 

फेडरन वित्त-पदस्था की दो सर्वाघिक महत्त्वपूष शर्ते हे-- 

(7) प्रशास्नात्मर सुधा तया फितर्ब्ययिता भ्र्यात करो बो उस अधिकारी द्वारा 
जगाया श्लौर एकन किया जाय जो ऐसा करने के लिए बेहतर उपयुक्त हो । 

(॥) वेन्द्र तथा इकाइयों की राजकोपीय श्रात्म निर्भरता शर्थात्‌ दोनों के 
पास अपनी तात्शालिक तथा विरासात्मक झावश्यकताम्रों के लिए पर्याप्त निधि होनी 
चाहिए। 

प्रस्तुत सैद्धा। तक पृष्ठभूमि के विपरीत, अब हम फ्र०णत यह देखेगे कि सबि- 
शान में वित्त साथती का विभाजन वह्हाँ तक फेडरल वित्त प्रबन्ध को पारिभाषिक शर्तों 

के अनुकूल है और द्वितीयत कहाँ तक यह भारत में विद्यमान अ्रवस्थाआ भर इस 
देश वी विशिष्ट आवश्यकृताओी को पूण करने के अनुरूप है ? 

नया विभाजन भाय वही है जो भारत सरकार के १६३५ के अधिनियम के 
अधीन किया गया था। यह प्रशासनात्मर सुज्िधा और पितव्ययिता की दृष्टि से ठौरू है १ 
अखिन भारतीय स्वरूप के करा, जैसे आग शुल्क कार्पोरेशन तथा अन्य उत्पाद करो 
को लगाने तथा एकत्र बरने का दायित्य केन्द्र को सौरा गया है । इन बरा वा केन्‍्द्री- 
कररा तत्समता और साथ ही साथ योग्यता वा आश्वासन अदान करता है । राज्य- 
अशासन के बरो को जैसे, भूमि-लगान सिंचाई, रजिस्ट्री, राज्य सूची म रखा गया है । 


हे 


इछ४ड तुवोध भारतीय श्र्थ शास्त्र 


फेडरल वित्त-प्रवन्ध की दूसरी महत्त्यपू्ण इाते अर्थात्‌ राजकोपीय आत्म-निर्मेता 
की दृष्टि स, बह विभाजन अत्यधिऊ दोषपर्ण है । राज्यो को सौपे गए राजस्व श्रधिवाष्षत- 
स्थिर और तोच-हीन हैं, जँसे,| भूमि-लंगात और स्टाम्प । राजस्व उपाजंकों के रूप में 
रसज्य उत्पादन-कर झीघ्नतापूर्वव कम होते जा रहें हैं, और पूर्ण मद्च-निषेष कौ नीति 
ग्रहण करने से यह खोत समाप्ल हा जायगा | इसके विपरीत वेन्द्र को श्राय-कर, 
> आग्म चुल्क श्रौर केन्द्रीय उत्पाद-करों जँसे राजस्व के शम्पन्त साधन सौपे गए हैं । 
केन्द्रीय उन्पाद-दर रो से प्राप्ति में देश के अधिक औद्योगिक विकास से वृद्धि हो जायगी॥ 
अवशििए्ट शवितर्वा भी केन्द्र का प्रदान वी गई हैं । 
इसलिए, इस विभाजन वी इन झब्दों मे आलोचना बी जा सवती है-वैन्ढ 
को तो झत्यवित दिया गया और राज्यों को अत्यल्प । 
प्रान्तीय स्वायत्तता वे समर्थक, केन्द्र की इस प्रव॒ल रियति झौर राज्य वी 
दुर्बल स्थिति के विषय में अत्यधिक सिन्‍न हैं 
जो भी हों, यह तो एक पक्ष है । इसके विपरीत हम जानते हैं कि वत्तमान में 
हमे अपने देश वी विछडी हुई वित्त-व्यवस्था का गतिपूर्वफ़ विकास बरनों श्रत्यावश्यक 
है | इस प्रकार के झथिक विकास में निहित समस्याएँ इतनी वही और टुर्गंम है कि 
वह राज्य सरकार की स्तमता से परे की हैं और उन्हें केपत असिल भारतीय झाघार 
पर ही हल किया जा सकता है । इसलिए केन्द्र वी प्रवल वित्त-स्थिति होनी ही चाहिए 
जिममे क़ि देश के ग्राथिक साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग हो सके | इस विचार का 
ध्रधिक समयंत्र राज्यों वी वित्त-तीतियों बे मामले में उतरे हाल ही के! चित्ताजनय 
झ्रालेखों से भी हो जाता है। उनमे से कइयों ने मद्य-निषेध बी आदर्भवादिता के 
कारण झावफारी रॉजस्त्र को नष्ट कर लिया है और ऐसे १रारोपण वो श्रणलित 
क्या है, जिसने ग्रन्तर्राज्यीय व्यापार को क्षति पहुँचाई है । + 
उपरान्त, भारत में केद्ध की यह प्रयल स्थिति प्रत्य उन सब देशों से 
मिन्‍न नहीं है, जिनमें फेडरल सविधान हैं, प्रत्युत उतकी ग्रतियों के ऋनुरुप ही है। 
कद्वीय सरकारें चिरकाल से टाप्ट्रीय निर्माणण या विद्ासात्मक कार्य-बलापों में 
आधिकाविक भाग लेती आ्राई हैं। भारद्ध में भी टम आशा वरते है कि वेद्रीय सरकार 
अपनी बैहततर वित्त-स्थिति से पीछे नही हटेगी प्रत्युत रदेंव द बेवज शिक्षा, खार्बजेदिक 
स्वास्थ्य और भ्राथित विवास की राज्य योजनाओो का पथ-दर्मत और सहयोग करने 
में तत्पर रहेगी प्रत्युत स्वत्त भी वृहदु-स्तर पर ऐसी योजनाद्ों को ग्रपनाएगी । 
इसके अ्रतिरिक्त वहू परिरिथिति वे अ्रनुमार अनुदानों और सहायताशा द्वारा राज्यों 
की सहावता करेंगी 4. _ 
इस सम्बन्ध में एए दया शुझाव भी दिया जा सकता है । कन्‍्टाय सरजार को 
एक अन्तर्राज्य बित्त परिषद्‌ की स्थापता करती चाहिए जा राज्या और साथ ही साथ 
» केन्द्र तथा राग्यों वे थीच परामर्श और सहयोग के लिए हप्रवस्था प्रदात करे | इस 
प्रकार की यात्रिकता से देख कौ आर्थिक नीति ऐसे दस से दवाई जप सजनी है, जो देश 
के मानवीय और पराइतिक सापतों का अरभावषश उपग्रोग बर सवेगी । 


सावंजरिक वित्त बे७५ 


प्रश्न २-+भारत्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों वी राक्षिप्त रूपरेखा द 
(कलकत्ता १६४३) 
0 3३--506 9 छाएर्स 0पञीप्रा8 ण ॥6 इ९९णगाान।पब्वाण्क 0 धार 
जावेद ैप्रा37९९ (.0शावराब्च्च्ग ((/८हा/व 9०3) 


ढ़ र२ नयम्बर १६४१ को राष्तपयति नेश्नए सविधान बी घारा २८० (१) के 
अधीन वित्त ग्राघोग वी नियुत्रित की । इस वित्त आयोग के ग्रध्यक्ष श्री के० सी० 
नियोगी थे झौर उनने साथ चार भय सदस्य थे । डूस श्रायोग से निरत विपयां पर 
सिफारिशा की आवश्यकता थी-- 

(क) सघ गौर राज्या के बीच झ्रायकर ये जिशुद्ध प्राप्तियो रा वितरण 
और राज्या वे अच्य का विभाग । 

(ख) केद्वीय सरकार द्वारा राउप्रा गो दिए जाने वाले झनुदाता वा गासतन 
करने वाल सिद्धाता का निणय झौर उन राज्यो क विषय म निणय जिह यह अनु 
दान प्रदान क्लिए जाय और उनकी राशियाँ क्या हो ? 

(ग) प० बंगाल, विहार ग्रासाम और उड्डीसा फे राज्या को जूद निर्यात 
करा में उनके भ्रशो के बदल अनुदाना वी राजियाँ । 

(घ) भारतीय सव बे साथ जिन स भाग वे” राज्जा से ग्रपनी वित्तीय 
अखण्डता के लिए आविक समभौने किए थ उतको झर्तों को जारा रखना या उत्तम 
सुधार । 

सिफारिश ([९००शशाल्ाव5६०03)--पमादन त ३१ दिसम्बर १९४२ वो 
भ्रपनी सूचदा पेश की । उसकी सुरुष सिफारिय यह हं-- 

(क) आय कर के जितरण के सम्मन्ध में (0९4छाड 40 970] ० 
7.90000०-40७७ ) -- (क) झाय कर की विशुद्ध प्राप्यिया मं राज्या (क भांग और ल 
भाग) के ग्रश को ५० प्रतिरातसे ५५ प्रतिशत कर दिया जाय यह वितरण ५० प्रति 
शत जतसरभा बे आपार पर और २० प्रतिशत सम& के आधार पर किया जाय । 

(ख) विभिन राज्या के प्रतिशत भ्रश्ष के विषय मे कमीशन ये निम्न सिफा 
रिश्वें वी-- 

वम्बई १७१० उत्तर प्रदेश १५७५ मद्रास १५२५ प० बगाल ११२५ 
बिहार ६७५ मध्य प्रदेश 4२५ हैदराबाद ४५ राजस्थान और उतामा प्रत्यक 
है ४ पंजाब ३२८ ट्रावनक्नोर कोचीन २५ झसम और मंसूर प्रयकू २२५ मध्य 
भारत १७५ रोराष्ट १० झर पेप्सू ०७५। 

(ग) ख भाग के राज्यो के प्रतिशत के निपय मे सिफारिश वी गई फि उन्हें 
१% बी पूव दर की बजाय २ ७५०९६ मितना चाहिए। 

वित्तरण या पऋराधार (8588 ० पेपाणा)--आ्राय तर वा वितरण 
करन के गिए किसी भाधार वी खोज करता अरद्यधिक जठिल समस्या थी। कमीशन 
ने उस भिल आधारो पर विचार किया जो वहुधा इस सम्बाच भ उपस्थित हिए जाते 
हैं। वह य हे--(४) सम्नह अर्थात राज्यो के इताहो के ग्न्तमत निर्धा रणो के आवास 
दारा सग्रहीत राशियों क अनुसार जितस्ण (४) झाय की उत्पत्ति (3७) प्रत्यक 


३७६ सुबोध भारतोय श्र्यश्ञास्त 


राज्य की सापक्त जनमरया, (77) ओशोगिक श्रम दी सापेक्ष मात्रा; (४) सापेक्ष प्र्हि 
ब्यक्ति आय, (झा) विभिन्‍न राज्यों वी आहश्यकताएँ । 

वस्वई और १० बंगाल के राज्यो वी प्रवल माँग सग्रह आधार की थी । जो 
भी हो, उनती युक्तित के विरुद्ध बह मत था कि संग्रह से आय वी उत्पत्ति वा श्रामास ', 
नहीं होना । उदाहरगावे, इन राज्यों के हिस्से कुल अखिल-भारतीय मंग्रहों का प्राब- 
है श्राता था। पुन इसमें से, लगमंग है वस्त्ई और कलकत्ता के नगरों में किया जाता 
था । इसका कारगा यह है कि सारे देश के आयात और निर्यात वा व्यापार इन हो 
सब्दरमाहा द्वारा होता है और इसलिए भी कि बडी-्वटी कम्पनियों के सुस्य बार्चा- 
लय उन्हीं तगरों मै हैं मद्यपि वह सम्पूर्ण देश में कार्य करते हैं! इसके झतिरिवत 
राष्ट्रीय हिला के झ्ावारों पर अनुर्सरण की जाने वाली नीतियों के कारण उपक्मो 
का ब्रिक्स होता है। ऐसी दक्घरा में केवल संग्रह के श्राधाद पर वितरण करता बहाँ 
तऊ न्याग्य एवं उचित है ? 

कवत , राजस्व्रों के वितसश के विस्तृत उद्देश्यों के लिए वितरण की ऐसी 
समूचित योजना होती चाहिए, जो राज्यों के लिए अविक निधियी को उपलब्ध कर 
सत्र, श्रोर उन्हें श्रपतती जनस्या के कल्याझ्य वे वियय में उतके दायित्वों को पूर्ण 
योग्य बताएं । 

विभिन्‍न ग्राघारों पर विचार करने के वाद, कमीझन इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि वितरण वह ग्राघार यह होना जाहिए--($) जतसछ्या द्वारा सघुपस्यित झ्ावश्य- 
कताओं का सामान्य उपाय श्रौर (४) अन्य निर्देशों के अ्रभांव में, संग्रह हाश अनुमा- 
वित प्रशदान | इसलिए, कमोम्न ने इस आ्याधार को साम्य एवं समुचित समझा कि 
हूं (८०%) सापेक्ष जनसंख्या के प्राघार पर ब्रिभाजित दिया जाय श्रौर शेप 
(२०% ) की सापेझ संग्रह के झ्राथार पर । उपरिलिखित प्रतिशत अगों का निर्धय 
बूस आपार पर किया गया है--१६५१ थी जनगणना के झ्ाथार पर जनसंस्या सवा के 
अक़ो और १६५०-५१ (ख्र माग के राज्यो की दशा में समुचित समायोजनों के साथ) 
को समाप्त हेने वाले ३ वर्षो के संग्रह के वास्तविक अकों को लिया गया । 

कमीशन का यह विचार था कि केस्द्र और राज्यो के वीच आाधनों के समस्वय 
सन्तलन ग्रश के रूप में थर्वेवे आयनव र पर निर्भर करना अनुचित होगा । इसलिए, 
क्मीशव से कलिपय श्रत्य साखनो के पराजत्तंत वा भी सुझाव दिया। 

(ख) संत्र उलाद-बरों का निमाउन (लिंग रा एफ़ॉण कफ९७९७ )राज्यो 
को झमिरिकत साथनों के एक भाग वो उपलब्ध कराते के विश कमीशन ने मिफारिश 
की कि उन्हे सम-न्‍ठत्याद-करों के राजस्व में से एड ऋश दिया जाय, किन्तु इसके लिए 
कुछेक चुने हुए उत्पाद-कर ही होने चाहिएँ, जैसे, तम्बाकू, द्विवासवाई झोर वनस्यति 
पदार्थ . दूसरे झव्दों मे, ऐस पदा्यों चर, जो सं्वेसाभान्य हा और जिनकी व्यापक खपत 
हो, थ्रौर जो वितरण के विए राजस्व प्राप्ति के युक्तियुक्त सुदृढ़ साथन हों। 
के और ख भाग के राज्यो का ब्रध, उपसिलिखित उत्पाद-करा वी विशुद्ध प्राष्तियो 
जग ४% नियत किया गया है। 

राज्यों में वितरण के सिद्धान्त के जिपय में क्मीमत ने १६५६ की जनगणना 








मैंस 
डा 
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के अनुसार जनसरपा आधार वी सिफारिश की । इसके फलस्वस्प उनर प्रदेश का 
अछ सर्वाधिक १८ २३०८ है और पैप्सू वा सबसे कम १०७ है | अरथ राज्या के भ्रति 
छत यह--मद्रास १६ ४४ विहार ११ ८ वम्बई १० ३७ प० वयाज १७ १६ मध्य 
प्रदेश ६१३, हैदराबाद ५३६ राजस्थान ४४१ उडीसा ४२२, पजाव ३६६, 
ट्रावतकोर फोचीन २ ६८ मैसूर २६२ ग्ासाम २६१ सब्य भारत २ रह और 
सौराप्ट १ १६। हर 

(ग) जूट बस्तुआओर पर निर्यात कर म भ्रस के वदल १० बगाल विहार आसाम 
और उच्चेसा वे अनुदाना म व'द्ध वी जाय । (देझमुव्र निणय वे अधीन) प० बंगाल 
के १०५ लाख रु० को १५० लाब रु० किया जाय आसाम के ४० जास रु० को 
७५ लाख रु० विहार क ३५ लाख रु० वो 3५ वाख रु० और उडीसा के ५ लाख 
रु० को १५ लाख रु» तक बटा दिया जाय । 

(घ) राज्यों वे अ्रनुदानों वी राशियाँ और सिद्धान्त 
(एमालाफ6 शा। 4्षाणपरा॥5 ता पाना कात॑ 40 5885) 

सहापताथ-अनुदानो के सिद्धात (ए्ालएील्ड ० हानि ॥0)-- 
कमीशन की सम्मति म॒ राज्या क सहायता4 भनुदन निम्व सिद्धान्ता छारा शासित 
होन चाहिए । 

(3) राज्यों गो बरट सम्सस्थी आदश्ययताएँ---इस उद्ृश्य व लिए सब राज्यो 
के बजटा को कम कर दिया जाए और झसामाय तथा झवावत्तक मदा को तिकाल 
दिया जाए । 

(४) कर यल भ्रर्थात राज्यों के अपन कर-राजस्व को उन्वत करने के जिए 
स्व सहायताय किए यत्नो की सीमा । जितन हा अधिर यत्न करिए गए हा उतना ही 
अधिक केद्र से सहायता का ग्रधिकार । 

(ग) इसी प्रकार लितयथित्रा और ब्यय वी दिशा मे दिए यत्न भी विसी 
राज्य को केद्व स ग्रधिय सहायता के अधिवारी बनाएँग॑ । 

(५६) खामानिक्त सेपाआ का सतर--सहायता अनुदाना का महत्त्वपृण उद्दृश्य 
बुनियादी सामाजिक सवाप्रा के स्तर को समान करना है। इस दिल्ला मे मदद करने 
के लिए जिस राज्य का प्रयधिक निम्न-स्तर टोगा, वह सन्‍्तोपजनक स्तर वाले राज्या 
की अपेक्षा अधिक अनुदाना का अधिकारी हागा । 

(४) राष्टीय हित व दाशितलों वा विशव भार यद्यपि राज्यक्षेत्र वे ग्रन्तगत 
निहित है तथायि बोई भी राज्य सहायता क्य अधिकारी हो जाएगा । पजाब झौरः 
प० बगाल पर सीमात राज्य होन के नात सोमान्तो वी पर्याप्त रक्षा के दायित्व है । 

सहायता प्रनुदान (67-8६ ॥-०व )--उक्त सिद्धान्ता को घ्यान म रसते 
हुए कमीयने इस निणय पर पहुंचा कि मद्रास उत्तर प्रदेश, विहार मध्य प्रदेश हैदरा- 
बाद राजस्थान, मध्य भारत और पप्सू को सहायता को ग्ावश्यव॒ता नही है। ट्रावन- 
कोर-कोचीन और मैसूर ऐसे राज्य हू जितके सापक्ष रूप मे सीमित सापन <ं और 
फलस्वरूप उनकी प्रगति को स्थिर रखने के विए सहायता की झावश्यक्षतः है । बम्बई, 
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प० वगाज, उडीसा और सोराप्ट्र को सीसास्त अऋवस्थाओं वाला वहा जा सकता है, 
किन्‍्तू पताव तथा झासाम को निश्चित रुप में सहायता वी ग्रावइयक्ता है | तदनुसार, 
कमीशन थे निम्न बरापिक अनुदान की सिफारिश की | परिचमो बेगल की ८० लाख ह० 
(पिभाजत के कारण उलन्‍्न विश्येप समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए); अडीसा, 
४५ वाल रु० (सामाजिक सेवाब्रा, आदिवासियो तथा पिछड़े वर्गों की बहुत थोड़ी 
प्रगति का समक्ष रखते हुए ४० छात्र ४० के विपरीत ), मैसूर और फौएप्ट प्रत्येक को 
४० नाख ₹०, पजाब १२५ लाख ₹० (नियम ग्रौर व्यवस्था के लिए विभाजन तथा 
गतिरिक्त दायिस्वा स उल्नन्‍्न दायित्यों के कारण), आसाम # करोड ₹० (पूर्वता 
३० लाख २० के व्रिस््), और साघनफोर-शोचीन ४५ लाख रु० [7 * 

प्रायमिक शिक्षा के लिए विश्वेष श्रतुदान--उपरिलिखित अनुदानों के प्रति- 
रिबल, ऐसे छ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष सहायता” 
अनुदाना की सिफारिश की गई है कि जो अभी तवः इस दिल्ञा में पिछड़े हुए हैं । वे 
ये हैं--बिहार, मध्य अवेदा, दैदरावाद, राजस्थान, उटीसा और पजाव। चार वर्षों मैं, 
१६५३-१४ में १५० लाख र० से लेकर १६५६-५७ मे ३०० लाख र०'तय वत्तंमान 
में स्कूल न जाने बाले स्कूल-आायु के बच्चो की सख्या के अनुपातानुतार उनमें 
बॉटा जाएगा। न्‍ है 

कमीशन ने सिफारिश की कि उनकी झर सिफारिशों को प्ररथमिक शिक्षा के 
अनुदानों के सियाय, जिन्हे १ अप्रैल, १६५३ से प्रभावी किया जाना था, १ प्प्रल, 
१६५४ से प्रभावी क्रिया जाए। रु 

राष्ट्रपति ले सब सिफारिशों को स्वीकार किया झौर तदनुसार उन्हें प्रभावी 
किया गया। 

सिफारिशों सम्बन्धी प्रनुमान (४0086 ० (॥० ]३०००॥आलावे४पंश्रा9- 
कमीशन की सिफारिशों देश के वित्तीस ढांचे में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण श्रगति को ब्रवित 
बरी हैं । कपीशन ते प्रारम्भ ले लेकर और निरन्तर इस विचार बी समक्ष रखा कि 
राज्यो को केन्द्र से श्रतिरिवत साथनो की उप॑लब्धि हो, किन्तु साथ हो बह भी कि 

दैन्द्र के साधनों पर अनुचित दवाय भी न पडे । तदनुभार, राज्यों को राजस्व्रों के लिए 

२६१ करोड र० भ्रतिरिका मिला (१६४६-४० से १६५१-५२ तक के ३ वर्षों वी, 
अवधि में ६५ बरोड रु० वाविर की औसत बे मुकाबिते में उसकी सिफारिशों के 
फलस्वष्टप ८६ करोड़ छ०) । हु हि 

राजस्ब और झनुदानों के विभाजन सिद्धान्तों वा उद्देश्य यह था वि वह सब 
राज्यों पर समान रुप से लागू हो, जिससे किसी भो राज्य को किसों प्रतार को वैध 
आपत्ति व हो जहाँ धक सम्बन्ध उनकी विद्चिप्ट समस्थाओ का था, उत पर पर्याप्त 
रूप में विचार किया गया था और उनकी व्यवस्था वी गई थी । इस ढंग से, कमीशन 
धर सारी योजवा को उद्देश्य राज्यों के बीच असप्ताननाओों को कम वरना था। 

राज्यों के लिए सहायव केन्द्र को उपायो के रुप मे जहाँ तक सम्बन्ध अनुदानो 
तथा राजस्त्र के बोच ग्यूवता का है, उसके विषय में कमीशन ने वुद्धिमत्तापू्ंक वेद 
पर निर्भर क्रिया था। राजस्वों के निक्षेा का गुण बह है कि यह राज्यों के राजस्वो 
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को केद्र के रापस्था वे साथ सीघे रूप म जोट देता है जिसके फलस्वरूप विभाजन 
सभोग्य राजस्वा मे जो नी लोच होगी उसम दोना भागीटार हो जाएंगे । 

प्रश्न 2--द्वितीय वित्त झ्रापोग की सिफारियो का वशान शौर परीक्षण फर्निए। 

(उझूज पूना ४७) 

(0 4->६एणराशशल बात शाह प8 प्राद्षात7€एणाएलाहैव्राणा$ 0 6 
80ए० १३ एफाए९ एल (ए#वा #(गाव 7) 

दिंगाय वित्त आयोग श्री वे० पयानम्‌ की अध्यक्षता म १९२६ सम नियुक्त किया 
गया था | उसकी मुरय स्िफारिय ये थी-- 

(क) आयकर का भ्रश--राजप का ग्रग्य ५०९५ से वढकर ६०%, हो जाना 
चाहिए । राज्या के दीच वितरण ६०९८, जनसरया वे ऊपर तथा १०० सप्रह के 
ज्पर आझ्राधारित होश चाहिए। पहले यह क्र ८०९५ गौर २०१५ था। 

(ख) संघ उपपाद करो का भ्रश्--प्रायोग ने सिफारि की कि कॉफी चाय 
चीनी कागज वनस्पति और श्रसारभत तेला के ऊपर भी राष्र उपाद कर शलगने 
चाहिएँ । इन उत्पाद करा म राज्या का भी हिस्सा होता है। उसने यह ना सिफारिश 
का कि कुज आप का राज्या को सिफ २४०७ हो मितना चाहिए पहल को तरह 
४०९८ नही । राज्यों व ऋष केवल पससरुया के आधार पर ही तय किया गया है 

(भ) भ्रनुच्छद २७३ के ब्रधीव सहायता प्रपदाप--दतम वे सहायता भ्रनुदान 
दिए जायग जो ११ मात्र १६६० तक यूर तथा जट के बने पदार्थों के निर्यात पर के 
बदले म दिय जाते हूं । प्रायोग ने इन अनुदातों मं कोई विशेष परिदतन नही किया है। 

(घ) भतुच्छद २७५ (१) के अनीय राहायता झनुदशन--आयोग ने सिफारिश 
का कि बम्बई मद्रास तथा उत्तर प्रटेश के तीन राज्यों को छोडरर चेष ११ राज्यो 
को श्राए 4 पराच वर्षों तक कुब १८७ ७५ रु० के अनुदान दिए जाय । 

(ड) सम्पदा चुल्क-न्सम्पदा शुल्क की आय सरद की विधि के अनुसार वित 
रित हाना चाहिए । इस सम्ब-य म श्रायोग ने सिफारिय का कि भविष्य म सथ राज्य 
क्षत्रो के बारे म एक प्रतिशत तो रख लिया जाय तथा हीप अचत सम्पत्ति व श्रय 
सम्पत्ति के बाच बाँद दिया चाम | यह वितरण वप भ किए गए आवाज के ऊपर झाधा 
रित प्रम्पत्ति के मूल्य के झनुधार होना चाहिए। झचल सम्पत्ति का यह झा राज्यो 
म बाल देता चाहिए प्रत्यक राज्य की प्रचल सम्पत्ति वे मूय्य के झनुप्तार । 

(च) रेलबे भाड पर कर- -आयोग ने सिफारिग की दि' इस कर की आय 
का ६ प्रतिशत तो सघ राज्य क्षयरा के लिए अलग रख लिया जाय । शेष राज्या के 
बीच बाद देगा चाहिए । यह वितररा प्रत्येक राज्य को रेलो के माच १ ६५६ वो समाप्त 
होने वाले ताव वर्षों की औसत भ्राय के ऊपर आधारित होना चाहिए । 

(छ) शबिकप कर के स्थान पर अ्रतिरिक्त उत्पादय शुल्क--भारत सरकार एव 
राज्य सरकारों म इस विपय धर समभौता हो गया था कि मिल के वस्नो चीनी तथा 
तम्बाकू पर वित्रय द ५ स्थाद पर कर लगें। वित्त आयोग से प्राथना की गई थी कि 
बहू उन सिद्धांतों का सुझाव दे जिनके अनसार अतिरिक्त उत्पादन चुल्फा से प्राप्त 
होन वाली आय राज्यो के वोच वितरित वी जाय॥ आयोग न राज्यों को भ्राप्त होने 
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बाली समस्त आय का हिसाव लगाया और सिफारिश की कि अतिरिक्त उत्तादन शुल्क' 
से जो आय हो उसमे से सबसे पहले राज्यों को अतिकर दिया जाय और इसके वाद 
दीप को राज्या की जनसस्या और खपत के आधार पर उनके बीच वाँट दिया जाय! 
एक प्रतिन्नत झ्राय केद्रीय सरकार सघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपने पास्त रख सकती 
थी । एक प्रतिशत आय जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिए निश्चित दी गई थी । 


(ञ) राज्यो के लिए सघ के ऋणों का सस्ेकन--पिछले कुछ वर्षों में संघ 
सरकार ने राज्य सरकारों को भारी मात्रा में ऋ प्रदात किए हैं । ब्याज नी दरें और 
भुगतान की दरें अलग-अलग रही है । इसफी वजह से सघ तथा ज्यों के वित्तीय 
अम्बन्धों मे वड़ी उतभरनें पैदा हो गई हैं । श्रायोग ने इन उलभनों को दूर करने के 
लिए बड़े उपयोगी सुझाव दिए । उसके घुझाव वा मुख्य तत्त्व यह था कि ब्याज वी 
दरें तथा भूगतान की क्षतें प्राय एक-सी होनी चाहिएँ एवं ऋण के सम्बन्ध में केन्द्र 
ओो ताभाताभ के सिद्धान्त के श्रनुततार चलना चाहिए। 

विष्कर्षं--आ्रायोग का अनुमान था कि उसकी झर्तों के परिणामस्वरुप केन्द्र 
वी १४० बरोड रु० की आय राज्यो के पास पहुँच जायेगी तथा इसकी वजह से राज्यो 
की वित्तीय स्थिति बहुत अ्रच्छी हो जायेगी । आयोग वी सिफारिशों यथार्य थी और 
उन्हे १६५७-५८ के वजट मै वार्यान्वित कर दिया गया था । 

केद्वीय वित्त 
(एथााशं #07470०) 

आगन ५--कैस्द्रीय सरकार के मुह्य राजत्व-साधतों तेया व्यय की मदों का 
विश्लेषण फरें । (पंजाब १६५२, दिल्‍ली १६५४९) 

0 5-..4फश95९ (॥९ प्राशए 5०चा०९5 ७ 70/शाए९ - शाएँ ॥0905 ० ७०५७ ९॥- 
पार एण (6 (शाएब] (०शाफासा (22००४ 52, 06/6 53) 

१६५६-६० के बजद८ सम्बन्धी अनुभानों के श्रनुमार केखद्वीय सरकार का कुल 
राजस्व ७६० ६ करोड़ रु० और व्यय ८३६२ करोड़ रु० उपस्थित किया गया था। 
इस प्रकार 'राजस्व खाते में ५८३ करोड का घाटा रहा । 

ब--हम पहले कुल प्राप्तियो के मुख्य सावनो पर कुछ विस्तार के साथ विधार 
बरेंगे। 

श्रागम-शुल्क (008/0०0७3)---आगम-शुल्वों में श्रायात झौर नि्रति दोनों मद 
सम्मिलित हैं । द्वितीय विह्व-युद्ध से पूर्व श्रागम-शुल्क आय का अवेलां संग्सें महावू 
साधन था (१६३८-३६ मे ४० ५ करोड र०), युद्ध-नाल में आयातो म कमी हो जाने 
के कारण दनसे झाय दम हो गई । हिन्‍्तु युद्ध कै वाद, देश वी आयातो में अत्यधिक 
वृद्धि हुई और फलतः झागम-शुल्को से राजस्व उच्चतम स्तरो पर जा पहुँचा। १९५१-४९ 

के लेखी में भागम-शुल्को से राजस्व २३२३ करोड रु० की उच्च सीमा तक जा पहुँचा । 
बाद मे वर्ड वस्तुओं पर निर्यात शुल्क हटने तो बजह से -सीमा शुल्क में बहुत कमी हो 
गई । १६५५-५६ (सद्योधित् प्रावललन) में सीमा शुल्क से १३६ करोड़ रु० वी आय 


सायजनिक वित्त झेपरै 


हुई। १६२६ ६० के जिए १३० करोड र० का झ्राथ का झनमान है । इस समय सीमा 
हुक स भारत सरवार को अपनी कुत झाय का है आग प्राप्त होता है ) 

आप कर (]66शा० "५९४)--ह्रे द्वाय राजस्वा क्वा यह एय ग्ाय प्रधान साधन 
है । द्विताय युद्ध से पूल टस साइन वा दविलीय स्थान था और १६३८ ३६८ म इससे 
कब १७ वरोड ₹० दी प्राप्ति हुई था । शितु युद्ध काव मे इससे १८४४ ४५ मे 
१७८१ बरोड र० वा आय बढ गई । जो भी हा उसके बाट स इसमे प्राप्तियों म कमी 
हो गई है। १५५८ २६ (सशोधित प्राक्‍शतन) म आय कर स २०८ करोट रु० वी 
बद्धि हुई । झ्राया है कि १६५६ ६० म इसस २२५ करा” ₹० वी झाय हागी । 

ग्राय्य र (व) व्यक्तिगत सयुक्त हिंदू परिवारा और रजिस्टा रहित फर्मों 
की श्राया तथा (से) संयुक्त पजी वम्पनिया बे लाभा दोना पर जगाया जाता है । (ब) 
व्यवितगत (ख) सयुत्त्र हिंदू परिवारा तथा रजिस्ट्री रहित फर्मों वी अ्यस्था से २० 
हजार २० वापिझ से अधिन की आया पर और सयुक्त पता बम्पनिया वी कुल झ्राय 
पर साधारण झप पर वे झतिरिकत अऋधिएर (७छएछ (७७) भी जगाया चाता है 
सयुत्त पूजी वम्पनिया वे लाभा पर ग्रघित्तर का काप रेशन ऊर (निगम रर) कहते हं। 
१६५१ ५२ से लेबर झ्राय कर और निगम तर सहित झधितर पर ५०५ वा अधि" 
भार भी जिया जाता है । 

छूट वी सीमा जो कई बार्‌ बटनी है इस समय व्यवितगत कया अवस्था से 
३००० रु० भ्ौर सयुकत हिंदू परिवार वी झवस्था म ६००० २० है। 

१८३६ से तेकर आय +र अश प्रणाली (8!00 85 8/०7) के श्राधार पर गिना 
जाता है अधात्‌ सम्पूण श्राय उसी दर पर आरोपित नहा हाती प्रयत उत्तरोत्तर भ्रगा 
अर्थात श्राय बे अलग अंतवग आग पर झधियाधिक दरो से कर लगाया जाता है | इस 
प्रवार झ्राय बर और साथ ही साथ और भ्रधिवर की दरो म प्रगति दीख परती है । 
प्रत्यम सीमित कम्पनी थी अवस्था में घाहे जो भो प्राय हो प्राथ कर वी दर समान 
होती है (बतमाव म ३०%) । इस समय निग्रम वर २०० है । 

१६४५ ४६ से अजित तथा अनाजित झ्ायो बे भेद वे माधार पर ग्रततर (७06 
7९70१907) तत्त्व वा समावेश किया गया है। अजित का देवा भाग कर से मुक्त 
किया जाता है। लेकिन १६५५ ५६ वे दजट म झ्रधित झाय ब्रकेट मे श्रजित आय 
पर छूट देन की प्रथा को हटाने का पहता कदम उठाया गया । २५ ००० रु० से अधिव' 
आय म॒ प्रति १ ००० रु० अधिक पर ४ ००० र० थी अजित आय छूट को कम करके 
२०० २० क्रिया गया ४५००० रु० आय स्तर होने पर इस छट को बिलकुव ही 
'उदड्य दिया गया है। १६५७ ५८ के वज॒र दे बाद अजित तथा अनाजित श्ाया वे झतर 
मो बदल दिया गया है । झब समस्त अजित आ्रायो वर एवं निदिचत दर से पर सगासा 
जाता हू | इसके झ्तिरिवत समस्त अनाजित आया पर अधिभार भी जगाया जाता है। 
१६५५ ५६ म॒ विवाहित और अविवाहित झातर को वरारोपणा के विए अपनाया 
गया । विवाहित व्यक्तियों के लिए कर वी छट को १४५०० २० से बढाकर २००० 
झौर फिर १६५७ ५८ के वजट म॑ बढावर ३ ००० झ० किया गया और झविवाहित 
व्यक्तियों के लिए १ ००० रु० कर दिया गया । 


क्र्ष्रे सुबोध भारतीय श्रर्यश्वास्त्र 


निमम कर को छोडरर झ्रावकर वी समस्त राशियाँ केन्द्रीय सरकार अपने 
पास नहीं रखती । १६५२-५३ के पूर्य राज्यों दो ५०% राधि मिल जाती थीं। प्रथम 
वित्त त्रायाथ की सिफारिशों के अनुसार यह राशि बढा वर ५५% कर दी गई । दितीय 
दित्त श्रायाय न यह राशि बढासर ६०% कर दी थी। 

यह सेद वी वात है कि आरत मे कर-अपयचब बहुत ग्रभिक होता है ॥ ग्री० 
बल्दोर के विचार से कर झपवचन की राशि २०० करोड़ २० से मेतर ३०० करोड़ * 
झ० सतत है । 

सघोष उत्पाद शुल्क ([ए्राजा एडल३९ 008९5)--यह तम्यारू, तिमित और 
अनिर्भित, दानो पर और दक्ष के ब्रन्दर उत्पादित जिन्‍मो पर लगाए जाते हैं, सिवा 
उन ज़िन्‍्सा के (जैसे शराय्र और दशीली झऔौपधियाँ) कि जिन पर राज्य उत्ताव-कर 
लिया जाता है । बेस्द्रीय उत्पाद-करो को सर्मप्रथम तव लगाने वी श्रावश्यक्ता हुई 
थी जब बई घरेलू उद्योगों वो सरक्षण य्नुरान के फदस्यरूप आगम-शुल्ती से राजस्व 
में कमी हुई थी | तदतुसार १६३४ से साँड और द्वियासताई पर उत्पादन्कर लगाया 
गया था । उपरास्त, युद्धनाल में, इत पुराने उत्ताद-करो मैं वृद्धि वी गई और युद्ध 
उद्देश्यों के लिए उच्च राजस्व की झावशयक्ता पूर्ति को नए कर लगाए गए । 

१६३८-३६ मे, केन्द्रीस उत्पादबररों गे ६:६६ वरोड़ र० की प्राप्वि हुईं | इस 
साधत से आय में विरत्तर वृद्धि ढोवी रही । १६५८-५६ के यमोधित प्राकनतनों के 
अनुसार इस मंद से ३०१९ करोड रु० की आय हुई थी। १६५६-६० के वजट में 
इससे ३२५ करोद ₹० वी गाय होने का प्रतुमान है । 

खाँह, दियासवाई, तम्वाऊू, वनस्पति, चाय, सूती वस्त्र, मोटर स्थ्रिठ, टायर 
उत्साद-करों के मुख्य उद्दाहरण हैँ । सथ के प्रथीन करारोपण सारोपण वाली अन्य वस्तुएँ ये 
है--मिट्टी का वेद, इस्पात वी छठे, कॉफी, चाय, इत्रिम सिल्क्र, सीमेट, जूते, साबुन 
आदि 

उत्पाइ-क्ो का केल्रीय करप्रणाली में वृद्धिपूर्ण ढंग ये उपयोग दिया जा 
रहा है। वे दोचपूर्ण होते हैं भ्र्थात्‌ श्रधिक्राधिक श्राय की वेगपूर्वऊ प्राप्ति होती है । 
जो भी हो, उनमे से अनेक पर करारोपण जैसे दियासदाई, मोटा कपड़ा, भार में 
प्रतिगामी है, अर्थान्‌ गरीदो पर झ्रधिक बोभा डालता है 

आयकर वा भाँति हा सवाब उतसाद झुल्का स प्राप्त हीद वालो श्राय कर्दढ 
एवं राज्यों के वीच बाँट दो जावी है । १६५७-५८ के बाद से राज्यों को दस झाव 
का २४% ग्रत्न प्रा होता है। 

रेलें ([दकरपबउ8)-3 खीय सरकार रेवो के दामो में से एक प्र लेनी 
है हर हु के कप जे श्रस्माग्ररगा उच्च लास दताए थे छोर सरकार को ज्ञो 
श्रद प्राप्त हुग्ना उसने भी एक नया रिकाई स्थावित किया । १६२० मे, एक्र सथीन 
रेलवे परम्परा प्रकृृपए वी गई, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार का रखा मर बिनियोजिल 
ऋ्प-पूँजी पर ४%, सामानो वी गारन्टी की गई है । इन लाभाशा म से ब्याज देने 
के बाद केन्द्रीय सरवार के पास झुछ द्वब्य रह जाता है, जिसे वेन्द्रीय बजट वे! जिए 
रैलो का विश्युद्ध अशदान बह सउते हैं। १६५६-६० के विए यह ५ €झ करोड रू० है। 





सावजत्ििक वित्त शेपरे 


डाझ व तार (6568 छ7वे पलल्हए्फफ़ो १)--+इहे उाभो वी अपत जनता 
को सुविधा के जिए ही मरपत चलाया जाता है। फलत उनता विद्द्ध वापिव 
श्रशदान बहुत बचा नहीं है ग्रौर १६५८ ६० मे इनसे केवज ४ २ करो” रु० प्राप्त हुए। 

चलमुद्रा श्रौर टफ्साल (एप १० वा। भे :8)--१ जनवरी १६४६ को 
सिजव बक का राष्टीयकरणा हुमा । इस प्रयार शोटा वो डायने तथा मद्ाप्मा पी 
घडाई से उपन होते वाते रिज़ब वक के सब विशद्ध जाभ वेद्भाय सरगार के राज 
स्वो का वृद्धि करत है राष्टीयकररग्ग स पूत्र भी हिस्सेटारो को ३९९७ की दरसे 
नियत जाभारा दिए जाते थे और लाभो का ४ाप सदकार व मिलता था। १६५६ ० 
मे चनमद्रा तथा टफ़सान् से ५५ ६ करो” रु० वी आय का झनुमान है । 

सम्पदा दलक--भारत म सम्पदा डा के १६४३ से प्रारम्भ जिया गया है। 
यह कर कृषिगत भमि को छोटफ़र झय सम्पत्ति पर के“द्र द्वारा तस्राया जासा झौर 
एकत्रित क्या जाता है एवं र्मवी राशि राज्या वी बाँट दी जाती है । सम्पदा हा य 
मत “यवित की समस्त सम्पत्ति पर लगता है । पहल ५० हजार की सम्पत्ति पर कोई 
सम्पदा हा नी वगता । ५० हजार के धाद पहल लण्ड पर ४०५ कर जगता है। 
बार है खण्डा पर निरत्र प्रधिक कर एगता जाता है। इस बर रा वास्तविक झाय 
बहुत बम हुई है। १६५७ २८ मे ३३० करोड र० का झाय हुई था | १६५८ ५६ के 
जिए मरोधित प्राकक्लन २४० करोट रु० थ। १०२६ ६० दे लिए बजट प्रावानदन 
२८५ करोड़ रु० हूं। 

पूजीगत लाभो पर कर--यह तर सबसे पटले १६४६ में लाग प्रिया गया था 
और माच १६४८ तक याग रहा था । इसे १ गअप्रैल १८५६ क बाद से फिर लाग 
किया गया था यह पजी-परिसम्पत्‌ क विक्रम विनिमय तथा हस्तातरण स प्राप्त होने 
वाले पत्रागत ताभा के ऊपर लगता है। यदि साल म पजीमत लाभ ५००० रु से 
कम हो तो कोई पूजीकर नही लगता | 

सम्पत्ति कर--भारत मे सम्पत्ति कर १६५७ म लागू किया गया था। यह 
ब्यक्तियों हिंदू अविभकक्‍त परिवारा तथा कम्पनियों वे ऊपर जगता है । यह कर “ये 
क्तिया के ऊपर २ लाख रु० तक हिंदू अविभक्तत परिवारों के ऊपर ४ ताख ₹० तय 
तथा कम्पतिया व ऊपर १ तारा रु० तक नहीं लगागा। ब्यक्तिया तथा हिंदू भ्रवि 
भक्त परिवारों के ऊपर प्रति १० खाख रु० पर प्रतिषत तथा श्राग के प्रति १० 
लाख पर १४३ प्रतिशत तथा होप पर २ प्रतिशत बर लगता है । कम्पनियों वे सम्बंध 
में ५ लाख रु० से ऊपर को राधि पर % कर जगता है। पूत सस्थाओ बीमा पालि 
सियो उथा कृषि सम्पत्तिया वे ऊपर यह कर नहा उगता । १८६५७ ५८ म इससे 
७ ०४ करोड रु० वी आय हुई थी। १६५८ ५८ के लिए सथाधित प्रावालन १० 
कराड र० हूं। १६५६ ६० मे इससे १३ करोड़ रु० की आय होने वी आशा है । 

ब्ययकर--यह कर १ झ्रप्रल १६४५८ से चालू हुमा था । यह कर सिफ उन 
व्यक्तियां तथा हिंदू अविभकत परिवारा क ऊपर जांगू होता है जिनकी आय सब करो 
को दने के बाद भी ३६ ००० २० से अ्रधिक होती है। यह कर केवल उस वयक्विक 
ब्यय के ऊपर लगता है जो कुछ निश्चित मदों के अतिरिक्त होता है। यह कर भा 
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खण्ड प्रगाली के अनुसार लगता है ! यह कर पहले खण्ड पर १०% तथा उच्चतम खंड, 
पर १००९ लगता है । १६५८-५६ में इससे १ वरोड रू० की राव हुई थी । १६५६- 
६० मे इससे १ करोड रू० की आय होगी । 

उपहार-कर--भारत में सम्पदा शुल्क खगने के बाद से धनिक लोग अपने 
उत्तराधिका रियो को बहुत अधिक उपहार देते लगे हैं । उपहार-कर १ अप्रल, १६५८ 
से लगना प्रारम्भ हुआ्ना था। १६५५-५६ (बजट प्रावक्लन) और १६५६-६० (बजट 
प्राककलन) में इस कर से १२० करोड ₹० झ्राय होने की द्याया है । 

(ख) ब्यूम्र (ए5एला6१प्रा०---ेसद्रीय सरवार का व्यय १६५६-६० के तिए, 
८६ २ करोड रु० अतुमाद जिया गया है । अब हम व्यय की मुख्य भदो वा प्रध्ययन 
बरेंगे । 

१५ प्रतिरक्षा सेवा ([00(0700 8०४४०९३)--प्रतिरक्षा सेवाएँ कुल वेन्द्रीय 
राजस्व का लगभग झाधा भाग हटप-जाती हैं | जब से विभाजन हुमा है, अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतित क्‍झ्रनिश्चितता और भारत-पाज् कटु-सम्बन्धों के कारण प्रतिरक्षा व्यम बहुत 
बढ़ गए हैं । इससे अधिक, हम झ्पनी नौ सेना और हवाई शक्ति का निर्माग्ण कर रहे 
है; भू-सेना का नवीझरण कर रहे है | १६१६-६० में दस पर २४२७ करोड़ ₹० 
खर्च होने का अनुमान है 

२. नागरिक प्रश्मासन (0जा #0्ंणंआाथप्णा)--नेन्द्रीय सरवार प्रशा- 
सतनार्य के छिए अनेक सचिवालयों का व्यवस्थापन करती है। नागरिक प्रशासन का 
व्यय १६४६-६० के वजट के अनुसार २९२ ७ करोड रु० होने वा अनुमान है। यद्यति 
युद्ध-समाध्ति को बरसों बीत गए हैं, तथावि युद्धकाल में जित विभागों वी रचना की 
गई थी, उ'है बत्द तहीं किया गया। स्वतस्त॒ता-प्राष्ति के उपरान्त बाहरी देशों में कई 
टरूतावास जारी करिए गए, जित पर बहुत खर्च हो रहा है। तिखर पर, अन्‍्नर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों में जाने वाले शिप्टमण्डलो का प्रवाह भी निरन्तर जारी हैं। कीमतों में 
अधिकता के कारण मेंहयाई भत्तो की झआयवद्यक्ता हुई, जिससे इस सदर के व्यय मैं 
आधिक वृद्धि हो गई। व्यय में मितड्यथिता के लिए इतना कुछ कहने वे बावजूद भी 
परिणाम न के वरावर रहा है। 

३. राजस्व पर सीधी माँग (0८6 0 00क्मात ०9 एरे८ए८४००)--राजस्व * 
इबट्ठा करने के काम पर बहुत अधिक व्यय होता है। १६५६-६० के लिए १०१०७ 
करोड ₹० का झनुमानत था । 

४. ऋण सेवाएँ (000६ 8९7श००४)--सरवार समय-समय पर, सार्वजनिक 
उद्दें ब्यो, विशेषत द्वितीय विदसन्युद्धन्नाल के तिए बड़े-बड़े ऋणों को जारी करती है। 
३१ मार्च, १६५८ को भारत सरकार वा कुल सार्वजनिक ऋण ४६१६ ६ वरोद ६० 
था ! व्यय वी मदों में इस सार्वजनिर ऋणा पर ब्याज भुगतान की बहुत बड़ी मंद 
है । १६४६-६० के वजट अनुमानो में यह ५७ ८८ करोड रपया आँगी गई है। 

५. विकास सेवाएँ (06ए2०एणछर्पँ $९०४८९५) नतेन्द्र का मुख्य व्यय 
वित्रास सेवाप्नों पर होता है। इससे सिन्नाई, बहबन्धी नदी योजताएँ, वन्दरगाहु, 
आकाशदीप और हल्के जहाज, वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, औषधि, जन-स्वास्थ्य, कृषि, 
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ग्राम विकास पशु-चिद्रिस्सा सहवार उद्योग और पूछ्ति हवाई सेवाएँ रेडियो नाग 
रिक वार, विद्युत योजनाएं आ्रादि मुख्य हैं! १६५६ ६० के बजट मैं इन मंदो पर 
१६४ करोड रु० ब्यय करने का उपवन्ध है । का 

€ रा्यो को सहापता (3डछ#350९० ६० 5६७&(०४)--हएल ही के वर्षों मं 
केन्द्रीय सरकार वे व्यय की मद म राज्या वी वित्तीय सहायता के झलावा झनुदाना 
ना बहुत महत्त्व रहा है। इनमें से एक सिस्मि की सहायता सर्विटित अनुदान (&॥8- 
$प/009 00४७५) के रूप म है जिसका सिफारिश पित्त श्रायोग ये वी है। दूसरी 
जूट उत्पादन करने वाले क्ैयों को अनुदान की मद है जो जूड़ के नियत पर शुफ के 
एवज म दी जाती है। स्रय झनुदाय विकारा कार्यो के लिए हु रैसे गधिक झन्‍न उपजादों 
श्रादोलन श्रौद्योमिक आयास योजना झादि। हाग ही व वर्षों मं इन झनुदाना और 
अश्यदाना म वृद्धि हुई है। १६५६-६० वे! लिए इसका झनुमान ४८५ करो ९० है । 

७ विस्थापितों पर व्यय (85 एलठधग7७ ०० ०(ए8४०९०७)--जत से विभावन 
हुआ [है बडी-बडी राशियाँ (१६५३ ५४ दे भ्रत तद २०१ करोड रु०) (क) 
विस्थावितों को कैपा रू सहायता प्रदान करन तथा (स्व) उसके पुनवास व जिए 
प्रतिवर्ष खच करनो पडी । वेद्रीय सरवार ने सम्बोधित राज्य सरफ़ारा कब साथ 
मितकर अधिकाझ व्यय वो सहन किया। अरब विस्थापिता की समस्या वे समाधान के 
साथ यह व्यय कम होता जा रहा है । १६५६ ६० म इसके लिए १६४ करोड रु० 
की व्यवस्था की गई है । 

८ बिविधघ (१3०९|०ा९०प्र3)--+समय समय पर व्यय वी स्थायी मद बनती 
रहती हं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण खाद्य को दी नाने वाली राय सहायता है। १६५१० 
५२ म बद्बीय सरकार ने २० करोड रु० सादय सहायता के रूप स व्यय विए (आयात 
किए गए खाद्यान मे सहायता के लिए)। धीरे घीरे यह कम हुए और १६५२-५३ मं 
२१ करोड रु० व्यय हुआ १६५३ ५४ म १८ करोड र० और १६५४-५५ के वजट 
में इसका कही जिफ़ नहीं हुआला । 

प्रर्त ६--भारत में राज्य सरकारों के मुएप राजत्व साधतो तगा व्यम की 





मदो का विदनेयरा करें । (प० ४७ पूरक) * 
(0 6-/7) 5९ (६6 70970 5णा३ए९५ एउ०पश्ाषः कराते ९05 ० ९६७९१ 
णाप्रतष ण ॥ए हग्वाए (एणशाफाला$ वर तय (729०8 57 377) 


(क) राजस्व--भूमि राजस्व श्र्यात्‌ लगाने (.00 26फ८०॥०)--युद्ध स॒ पूत्र 
भूमि जगाल राज्य राजस्दा विशेषत बंगाल उत्तर प्रदेश मद्राम और पजाब के 
राज्या का सर्वाधित महत्त्वपूर्ण साधन था । १६३८ ३६ म ५६ करोड रु० के कल 
वर-राजस्व में से यह २५४१ करोड़ रु० गया गया था जो ४३ प्रतिशत हुआ। 
जो भी हो इसवा सापेक्ष महत्व आय प्रधाद साथना के कारण कम हो गया | इदभ 
उल्लेखनीय वित्नी कर और केद्ध से प्राप्त आय कर म राज्यो वा अ्रश तथा उत्पाद 
राजस्वा म उन्नति नी है। दिस पर यह स्थिर एवं लोचहौन कर भी है। जहाँ 
१६३८ ३६ से लेकर राज्य सरकारा के कुनत कर-राजस्वा म चार गुन्प बुद्धि हो गई 
है, वहाँ भूमि लगान म केवव एक तिहाई वी ही वृद्धि हुई है। 
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भूमि-लगान में, जि ढग से कि यह वर्तमान में लगाया जाता है, भनेव भीपण 
दोप है । (भूमि-लग्रान प्रगालियों के दोपो तथा उतमे सुधार के सुभावों के विषय मे 
“भूमि तयान सम्बन्धी अध्याय देसे) । १६५१-५२ में राज्यों ने ४०४४ करोड़ रु० के 
कुन कर-राजेस्तों के विपरीत भूमि-दगान रे ४८ करोड रु० वी प्राप्ति बी थी (लग 
भग १२ प्रतिशत) । १६५३-५४ ४ में ७०७ करोड ह०७ यी राशि मिली । १६५१-६० में 
इससे १०० ५ करोड रु७ प्राप्त होते की ग्राश्ा है । यह वृद्धि उत्तर प्रदेश, विहार श्ौर 
मध्य प्रदेश में जमीदारी उल्सूवन के ही कारण हुईं है । वर्तमान में राज्य भूमिधरों 
तथा भीरदाश से लगान एक्त करता है । इस वृद्धि के साथ लगान एकत्रित करने के 
लिए जुदा रकम तथा ज़मीदारों को मुग्रावजे की रकम ग्॒लग रस लेनी चाहिए । 
श्राब्कारी (77:250)--प्रायकारी राजस्व शराव, झौपधियों, श्रफीम ब्रादि 
के निर्माण श्र विध्ी से प्राप्त किया जाता है । यह उनके निर्माण पर करों और 
लाइसस बिक्री के लिए फोसो के रूप में एकत्र जिया जांतां है । इस राजस्व वा प्रधान 
ग्रद्न देशी धराव से प्राप्त होता है। 
युद्ध-पूर्व के बजदों में, ग्रावरारी राजस्व का द्वितीय महान्‌ साधन था । इस , 
साधन से झ्राय में राज्यो वी निर्षेष-तीतियों के कारण कमी होती शुरू हुई । मद्रास में 
प्रकयूबर १६४८ में पूर्ण निषेध हो गया और वम्बई में ६ अप्रैल, १६५० को | श्रस्य 
राज्यों म ग्राशिक नियेध्‌ प्रचलित किया गया है, परिणामस्वरूप, १६४१-५२ में प्राव- 
कारी-राजस्व २५२ करोड रु० तक गिर गया । जो भी हो, बेन्द्रीय सरकार की सलाह - 
से राज्य-मरकारों ने अपने अधिक नियेध कार्यक्रमों के विस्तार को या तो रोक दिया 
है ग्रथवा थियिल कर दिया है । पिछते बई वर्षों से इस मद से ४३-४४ करोड रू० 
की आय होती रही है । ह 
विकी-कर (84]88 79%४)--१६३६ से पहले, प्रान्तीय राजस्पों मे, विश्नी-कर 
का नाप तक नही था । इसवा सर्वप्रथम आरम्भ १६३६ मे, मद्रास में सामान्य विती- 
कर लगाने से हुआ । गत कुछ वर्षों मे, राज्य-यरकारों के राजस्व साथनों म इसने प्रमुख 
स्थिति धारण कर ली है। बम्बई, मद्रास)पढ्िचिमी वगाल्न, मैसूर श्ौर केरल के लिए 
“यह दाजस्व की श्रवेली सबसे बडी मद है। १६५६-६० में इससे १०० ८ करोड द० 
को प्राप्ति की आण्या ,ी जाती है जो राज्यों में कुछ कर राजस्व का लगभग छठा 
भाग है। >> 
स्टाम्प (६४093 )--स्टाम्प-राजस्व न्यायालय सम्बन्धी और व्यापारिक टिकटों 
से प्राप्त होता है। न्यायालय सम्बन्धी स्टाम्य मुक्दृमों, ग्जियो पर लगाए जाते हैं गौर 
व्यापारिक स्टाम्प व्यापारिक कयरोबार पर। १६५६-६० के राज्य वजटा म स्टाम्प-करी 
से ज्गभग ३४ ६१ करोड रु० की प्राप्ति का अनुमान है । 
पदाई दातव्य ([708%000 (फछा8०४)--सचाईं दातवया वो लेने के विषय 
में कोई स्पष्ट सिद्धान्त नदी है। इसकी राज्य-राज्य मे भिन्‍न रीतियाँ हैं | जो हो यह 
स्व राज्यों मे कर प्रहृति का है। यह सेवा-सिद्धान्त वी क्रीमत पर नहीं लिया जा 
सकता, क्योकि उस दशा में प्रत्येक सिचाई-वार्य के लिए भिल्‍न दर होती, वे ही इसे 
झवेदे लाभ सिद्धान्द पर ही लिया णा सकता है। फवत- कोई दीच का मार्ग होना 
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चाहिए । कभी-कभी यह सुकाव दिया गया है ति सिंचाई अर्थ को सामात्य राज्य अर्थ 
से प्रतग कर देगा चाहिए। १६५६-६० में इस मद से १२ डंडे वरोंड र० की झ्राय 
होने वी ग्राशा है । 

बन []'००७४७)--इग मद )े अघीन राजस्व इसारती लक्डी वी बिनी और 
अन्य वन-उत्पादा तथा चराई शुल्करा श्रादि से प्राप्त किया जाता है । युद्ध/फाल मे इमा- 
रती लवडी के लिए सैनिय माँग मे अत्यधिक वृद्धि के कारण इसम पर्याप्त वृद्धि हो 
गई थी । रिन्‍्तु यूद्ध वे बाद यह बाफी कम हो गया है | वनो से त्व तक अधिक 
राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी जब तक उनके विज्ञास वी दिल्ला म उदारतापूर्वक पूंजी 
व्यय नहीं होगी । वतंमान शाकटयूर्ण आशिक स्थिति मे राज्यों से यह झ्ाशा नहीं वी 
जा सकती कि वे बन-विकास के कार्यक्रमों का श्रारम्भ करेंग । १६५६-६० में वनो से 
१६ ६४ करोड रु० प्राप्त होते वा अनुमान है ! 

कृषि विषधमक अग्यकर (४७7०ण४प्राशी 000726 7७5) --बड़े बडे भूमि- 
मालिक भूमि-लगात निर्धारण यो वर्च मान भणाजी के अधीन सहज वन निकलते हैं। 
तदनुसार निम्न राज्यों मे कूपि-विपयक आय-कर प्रचलित किया गया है--बिहार, 
प० बगाल, उीसा, श्रासाम और उत्तर प्रदेश, झ्राध्न, केरल, मद्रास, रुर्ग तथा मध्य 
प्रदेश। १६५३-५४ भ इस ख्ोत से २६ करोड २० की आय हुईं । १६५६-६० मे इस 
मद से ८ १ करोड र० की आय का अनुमान है । 

आय-कर का भ्रश (50870 0( 700700 7७५ )--देशमुख-निर्णय के अनुसार 
(निगम-फर को छोड़कर) श्राय-कर ५०% श्रश राज्यो में वादा जाता था, किस्तु 
१६४२-४३ से दित्त वमीणन वी सिफारिशों पर इस प्रतिशत में ५५% की वृद्धि कर दी 
गई। १६५७-५६ से द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार यह राशि बढा 
कर ६० प्रतिशत वर दी गई। 

आय-कर में राज्यो दा अश सहज ही राज्य-राजस्वों का संदसे बडा साधन 
है। १६५६-६० मे, शनुमानत इससे ७७ ३६ करोड रु० मिलेंगे 

सधीम उत्पाद-करों में भाग (80876 77 7707 ॥75०३७३९३)--वित्त वमीशन 
की सिफारिश पर १६५२-४३ से लेकर राज्य तम्बाकू, दियासलाई और वनस्पति पदार्थों 
पर केन्द्रोय उत्पाद-ब रो मे भागीदार बन गए हैं । इत करो को विशुद्ध प्राप्तियो का 
४०%, राज्यों मे उनकी जनसल्यां के आधार पर बाटा जाता है। १६५६-६० मे, 
राज्यों वो इस मद से अनुमानव ७२ ७२ करोड रु० मिलेगा । 

केख्ीय सरकार से झनुदान (दाक्राड 0 एश्यथों 0४६ )--राज्य- 
राजस्वो की यह धन्य मद है। ये तीन प्रकार के हैं-- (5) संविधान के अनुच्छेद २७५ 
के शधीन झनुदान, जो कुछ राज्यो को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं । ये वित्त-रमीशन द्वारा 
निश्वित किए गए हैं और बुत योग लगभग ५ वराड रुण है। 

(7) जूट उत्पादक राज्यों के अनुदान, जो जूट पर निर्यात-कर मे उनके झश 
के बदले प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इनका कुल शोग हे ५५ करोड रु० है (प० वाल 


१४० लाख २०, विहार भौर आसाम प्रत्येक ७५ लाख ६० झौर उडीसा १५ लाख 
रु०)। 
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(७५) विशेष उद्देश्यों के लिए विश्िप्ट अनावतेक अनुदान, जैसे १६५३-५४ 
में ऋधिय ग्रन्‍्न उपजाग्रो थ्रान्दोलन, मासुदायिव विवास, ग्रौद्योगिक भवन-निर्माण योज- 
नाग्रो और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए २५ करोड रु० दिए गए थे । 

पिछले कुछ वर्षों से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विकास-का्यों के लिए 
अधिक से झ्रधिव अनुमान दे रही है । राज्यो को १६५६-६० में इस भंद से ४६५६ 
करोड ० प्राप्त होने की थाज्ा है । 3 

१६५६-६० में राज्य राजस्त्रों के कुछेक अन्य साधन यह हँ--मनोरजन कर 
(६ ६६ करोड़ रु०), मोटरशाडियाँ पर कर (२४६ करोड ₹०), मोद्य के तैलों पए कर 
/१३ ४१ करोड रु० ), जितली छपत पर कर (& ४ करोड रु०) । राज्य सरवारों ने 
४ वाशिज्यिक कार्य भी आरम्भ किए हैं, जिनमें उल्लेखनीय [सडक परिवहन है। 





के 
इंटसु भी बुछ राजस्व की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए १६५६-६० में 
. रफ़्य सस्कारों वी विजली योजनाओं और संइक-परिवहन सेवाप्नों से अनुमावतः 

१८८ करोड झ० और ५५ करोड़ रु० वी क्रमशः प्राप्तियाँ होगी । 

उपरिनिस्ित साथनों के ग्रतिरिक्य कतिपय विभागीय प्रा तर्यों भी होती हैं; जेसे 
१६५६-६० में तागरिक प्रशासन विभागो, नागरिक तिर्मारय-कार्यों से ११६७५ करोड़ 
रू० वी प्राप्ति का अनुमान ज़िया गया है । 

मुल्य रूप से योजना भ्रायोग की सिफारिश पर, पिछले दो वर्षी में, वर के नए 
साधन अपनाए गए हैं (मुख्य रुप से राज्यों मे) : वैस्प्नेंट कररेणण (ऐसी भूमि जिसे 
नए सिंचाई उपायो से लाम हुआ हो), सतदा बर में शेयर, जिसे केन्द्रीय सरकयर ने 
लागू तथा एकत्रित किया हो (१६५६-६० के अनुमान २५ करोड २० हूँ) तथा 
शिक्षा उपपर । 

इस प्रकार राज्यों के राजस्वो के त्तीन स्थूल साधन हैं--(3) ब२-राजस्त, 
(४) केन्द्रीय सरकार से अनुदान और राजस्व में अच्य, और (03) राजस्व, जिसमे वन, 
सरफारी सिंचाई-कार्य, विभागीय प्राप्तियाँ झ्रादि सम्मिलित हैं । 

(तर) व्यप (]757९०००7४)--राज्यों को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भौर प्रत्या- 
वश्यत् कत्तंव्यों का पालन करना होता है। इनमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुरक्षा सेदाएँ 
आर सामाजिक सेवाएँ ह। सुरक्षा सेवाग्रो में सामान्य प्रशासन, पुलिस, न्‍्याय-विभाग, 
जैलें श्रादि शामिल हैं और सामाजिक सेवाओं क्य सम्बन्ध, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, कूपि, उद्योगो, सहकारिता, परगु-अस्पतालों झ्रादि से है । 

राज्य-व्यय की भ्रन्य मर्दे यह हँ--राउस्व पर प्रत्यक्ष माँर्गे (अर्थात्‌, करो को एक्ञ् | 
करने नी लागत), सिचाई और ऋण सेवाएँ ॥ 

राज्यों का कुल राजस्व व्यय, १६५६-६० वर्ष के लिए ८२६६ क्रोर्दी 
आँका गया है । हि 

सुरक्षा सेवाएं पभ्रयवा नागरिक प्रशासन (9०८पराञ छिछाशाए९७ शा 
4१क्तांचरंड०.४00) --जिम् प्रकार प्रतिरक्षा सेवाएँ केद्रीय सरवार वे दाज्ग: 
बहुत बडा अद्य हडप जाती हैं, इसी प्रकार सुरक्षा सेवाएँ, विध्येषत पुव्रिस, 
'यजस्वो वी बहत वडी माता वी खपत कर लेती हैं । १६५६-६० के लिए 
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झेवाग्रो पर जिन्हे तागरिक प्रशासन भी कहते हैं, १४४५ करोड रु० के व्यय वा झनु- 
मान किया गया है। यह राशि कुल व्यय के पाँचवें भाग ने लगभग है । 

सामाजिक सेवाएँ श्रथवा विकास व्यय (802 डिशशाट९8 07 02४९० ए- 
र06॥६ फ्चएुशाएं॥ण७)--३इस प्रसार वी सेवाग्रो के बहुमुखी विस्तार के जिए गअत्यन्त 
आवश्यकता हो गई है । श्रभी तक अत्यविक अपर्पाप्त कोयो के वपरणण राज्य सरकारें 
ऐसा निम्नतम स्तर भी प्रदान करने योग्य नही हुई हैं कि जो सम्य देशों में होना 
चाहिए । अभी तक सावना की सीमितता की बाबा निरन्तर जारी है। जो भो हो, 
इस प्रकार की सेवाश्रा के त्थय स वृद्धि दी जा रही है। १६५६-६० के लिए इसका 
“४८१ करोड़ रु० अनुमान क्या गया है (कुत झनुमानित व्यय का ५८ प्रतिशत)? 
विभिन्‍न सामाजिक सेप्राओं में शिक्षा के लिए १५८ ३३ करोड रु०, ग्षधि तथा जुन- 
स्वास्थ्य बे. लिए ७० ६८ करोड़ रु० कृषि, पश्मु चिस्ित्मा तथा सहकारिता क्केर य्एु 
६३ ८४ करोड रु० तथा प्राम और सामुदाथिक विकास योजनाओ के लिए ३७ ₹६ 
करोड ₹० । $ 

राजस्व पर प्रत्यक्ष माँगो के विषय में १६४६-६० के बजट मे ६१ ३४ करोड 
“० की खपत का अनुमान क्या गया है । 

१६४६-६० के बजट में ऋएा सवाग्रों के लिए ६२ करोड रुपया आँका गया 
है । इस मद म इतती अधिऊ बुद्धि का यह दारण है--हाल ही के वर्षों म कुछेक 
राज्यों ने जमीदारी उन्मूलन प्रतिरक्षा-पत्रो की जारी क्या है और केद्द्र से या वाजार 
म से राज्य सरकारों ने विफास झणा को उपलब्ध किया है । 

उपरिलिखित से थह््‌ भली प्रकार मालूम हो गया होगा कि जहाँ प्राथमिक 
समाज-सेवाओं की ग्रावेश्यक्ताएँ अपूर्ण रूप म पड़ी हैं, वहाँ राज्य करारोपणा ऐसे 
बिन्दु पर जा पहुँचा है कि जहाँ से इसे और आगे बढाना अत्यधिक कठिन है। इन 
अवश्थाग्रो म, एक ओर तो प्रशासन और पुलिस म मितव्यथिता करने के यत्न करने 
चाहिएँ और दूसरी ओर राज्यो वी विकास की वडी-बडी योजनाओ और निषेध जैसे 
सामाजिक सुधारो वे विषय भ “धीरे-वढो” की नीति को ग्रहण करना चाहिए 

म प्रश्न ७-- राज्य प्रर्य प्रत्नन्थ में महत्त्वपूर्ण हाल ही की प्रवृत्तियों श्रौर दोषों 
का उल्लेख करो श्रौर समुचित सुधारो के सुभाव दें । (गुजरात ४७) 


९. 7-88 ०४0 छै& गछएजणाका एइशटश गशाएंड जाते 06 0४६९७ 
प्र छा्वा९ प्पराक्षा८९ आपे 5ए१56९5६ ५०॥(9४9॥९ एरश०पा5 (6/9#4/ 57) 


ग्द राज्य वित्त में नवीन प्रवृत्तियाँ (९०९०४ प्रष्कतेलाल€छ ॥ 588 क्‍जन 
8006 --गल, १३-१४ दर्फों, से, राय दिल्त के; ग्रलेद जिस्ल्पूल परिसल्फटड दुए हैं. ५ यम 
'रुपत्त्वपूर्ण यह हैं-- 
केड (१) सर्वप्रथम, युद्धकाल म और युद्ध के बाद कक्‍-माग के राज्यों 
निश्चिजस्व श्रौर व्यय म पर्याप्त वृद्धि हो गई है। १६३८-३६ म ७६“४२ करोड रू० 
बपरीत उनका कुल राजस्व (अविभाजित भारत के लिए) १६४६-४७ म २३८ 

के बदड ० तद बढ़ गया था | १६४७-४८ मे राजस्व ७०४ ६२ करोड झु० था। 
५) ८ ५६ के सशोधित प्राककलवतों से यह राजस्व ७८८ ७७ करोड़ रु० था | 

३० 

्े 





३६० सुब्ीध भारतीय अयज्ञास्त्र 


(३) शाज्य राजस्त में प्रधान छ्दान दे रूप में जिफ्रीकर को अनियार्य ज्िया- 
शीलता की झ्राबश्यवता उल्देजतीय प्रगति है । जेयकि, १६३६-४७ से पहले इस कर 
का अस्तित्य भी नहीं था, वहाँ १६५०-५१ में इससे ५० ५ वरोड र० वी उच्चत्स 
प्रोष्ति हुई । इस समय राज्य यरपारो को इसमे प्राय. १०० करोट र० वी झाय 
होती है । 

(३) राज्य राजस्तो में प्रतिगामों (ए०ह7८ड58४०) स्वह्व में श्ौर भी उ्यादा 
वृद्धि हुई है, विद्येपत विज्रीनार लगाने मे (प्रटाँ तक क्लि अधिवाश राज्यों मे झनि+ 
वायंतापों पर भी यह कर लगाया गया है), और स्टास्पों, रजिस्ट्रीन्या्े, मनोौरजन> 
कर, उत्ताद-८रा श्रादि वी विद्यमान दरो म बुद्धि से । 

(4] यद्यपि युद्धराल म॑, उत्पाद-व रो; से दाजस्त्रों में महान्‌ वृद्धि हो गई थी 
तथापि युद्ध के बाद मद्य-निषेव की नीति दे कारण उनमें ग्रत्यधिक सतुचन हो गया। 
भद्य-निपेध की नीति कई राज्यों में प्रचलित वी गई जंसे मद्रास (अ्रवटूवर १६४० से 
पूर्ण मद्य-निपेघ) और बस्बई टसप्रैल १६५० से पूर्ण मच-निपेध) । उत्ताद-कर राजस्वो 
में भी झत्यधिक वमी हुई, १६४५-४६ मे ५३ वरोद झ० से १६५६-६० में ४३८२ 
करोड़ १० कमी हो गई | इससे राज्यों बी स्थिति बहुत कध्टकर वन गई। फलता: 
उन्हें राजस्व के ब्रस्य साधनों की सोज करनी पढ़ी और साथ ही उन्हें सामाजिक 
सेवाग्रो के प्िस्तार को स्थगिस करना पद । 

(५) केन्द्र से राजस्त्रों और अनुदानों में वृद्धिपूर्ण नि्तेषण (700४070४०४)--- 
हवाठ ही के थर्षों में केंद्र ने राज्यों के विए जिन विलन्मावद्रों को उपलब्ध क्रिया डः 
भ्रधवा परावत्तंत किया है उतमें ग्रतिपूर्वेक़ वृद्धि हुई है। यह दो अबार वे हैं--(3) 
राजस्वों के निश्केपष्म के द्वारा और (५) केन्द्र से भ्रनुशनों के द्वारा 

(६) गत तीन-चार क्यों में एक ग्रन्पर प्रवृत्ति यह दिखाई दी हे कि समग्र रूप 
में राज्यन्यज़णो मे महान्‌ धांे दिसाणे है) 

७) युद्ोत्तर वर्षों में, राज्य अपने उत नमद अवशेष को लिम्ालते रहे हैं, 
जो उन्होने युद्घोत्तर पुनर्वास के विए युद्धनक्नात मे सचित किए थे । 

(४) जो भी हो, पह प्रसन्‍्तता ती बात है ति सुरक्षा-्मेदाओ मे ध्यय के 
सुकावले में सामाजक सेवाआए के व्यय की दिशा में छतिर प्रदाद हुआ है।यह वृद्धि 
पचवर्षीय यौजना की विभिन्‍त योजनाओं कौ कार्यान्वित़ करते वे कारगा हुई है । 

(६) अपनी विकास योजनाग्रो के वित्त-नोपण के लिए राज्य सरकारों ने 
दीर्यबधि ऋण तिग्े हूँ 

(१०) हाज्य-वित्त-पवन्ध मे मिल्ऋपता वी दिया से एक अन्य प्रवृत्ति है। 
छात्र हो के वर्षों में, झनेक़ दा कर (वद्यत्ि साधारण ही) लगाए गए हैं जैसे, मोदर- 
गाड़ियों पर टैक्स, मोटर-तैजों पर दैंसस, सतो रजन-हर, विजगी उफ्थोग ५९ कर, दम- 
साश्रियों पर कर, भूमि पर सुधार करारोपण, भूमि-लगान पर श्रधिभार। पहले वी 
अपेक्षा ऋण लेने के भी अधिकराधिक उपाय किए जा रहे है। 

राज्य वित्त की चुटियाँ (/:59880८७ ० ५4806 70888००)--राज्य-वित्त 
के निम्न भीपस दोप हैं--(१) राज्यों के जिए राहस्त्र दे साधन न वेवल अपर्याप्त 


; साउजनिक वित्त श्ध्र्‌ 


हूं प्रयत वह १शर एवं लोच हीन हूं जैसे भूमि लगात और स्टाम्प | उनमे से कई तो 
वस्तुत कम हो रहे हूं जैसे आववारी और स्टाम्प (मय निषध और पचायता के 
कारण) । 

(२) सर्वाधिक भवरर दोष यह है कि राज्य-कर समाज के विभिव 
वर्गों म असमान रूप मे विभाजित हूं निधना पर सर्वाधिक भार पड़ता है। 
भूमि लगान लिचाई श्रटातती टिप्टों बिक्री ९ का अधिकाश निषनो द्वाग प्राप्त 
होता है । न्‍ 

१. (३) राज्य सरवारों की जित्त सम्पधी नीति अयधिय अलुदार है। वह 
राजस्द का विकास बरने की अपेशा छाटी पर अधिक निभर करती है । 

(४) राज्या की वर व्यवस्था में समानता का अभाव है किही राज्या म कर 
बहुत ग्रधिक हूं भौर किही म वहुत ऊम हूं 

(५) ब्यय की दिशा में राज्य गथ प्रवय की अ यविक असतोपप्रद स्थिति 
है । सुरक्षा सेवाएँ ग्रौर राज्य की प्रत्यक्ष माँग राज्य राजस्वों का बहुत बच्य भाग 
हडप जाती हूं। इसके अतिरिक्त उतवे द्वारा किए व्यय का अधिर ताभ उन टाहरी 
दर्गों वो पहुँगता है जो ग्राम क्षज्रों मे रहने वाली निधन जनता थी अपथ्य राज्य 
राजकोपा मे कही कम प्रयदान वरते हैं । 

सुबार जिषयवा सुझाव (8प88०४४०४७ ि घट ०ए००७)-- (१) राज्य राज 
स्वरों की भ्रपर्याप्तता को दूर करने के लिए विद्यमान करा के प्रशासन को कसने से संमु 
चित नए कर लगाने चाहिए और राज्य आय ये नवीन प्र साधनों को ग्पनाना 
चाहिए जसे श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक उद्यम । योजना कमीशन ने राज्य-सरकारो 
के वित्त को वृद्धि के प्रियय म उत्तम सुझाव दिए हूं। इनम से बहुत से सुझावों को 
कार्यावित कर दिया गया है। 

(२) राज्य-करो के प्रतिगामी स्वभाव को कृषि आयो पर प्रगतिशील करों 
धनियो द्वारा उपभुक्त सेवाग्म तथा वस्तुझा पर उच्च बरों और व्यापारा तथा 
व्यवस्ायों पर प्रगतिचील स्तर को जाइसेव पीसें लगाने के द्वारा ठीक करना 
चअआहिए | 

(३) व्यक्तिगत करों मे भी जिनमे निजी रूप मे भयकर दोप हैं, सुधार होने 
चाहिए) ऐसे दोपपुूण कर का भूमि लग्रात सर्वोत्तर उदाहरण है इसम झामून परि 
वत्त न होने चाहिएँ जैसे ग्रे किफायती जोतो (0००० ७) ये विधयम छट पित्री- 
कर को भी जैसा कि अधिकार राज्यों मे लगाया जाता है अधिक तक सगत बनाता 
चाहिए | 

(४) बजटा के संतुलन की अनुदार नीति को भी तिनाजलि देनो चाहिए 
प्रौर उसकी जगह पानवीय तथा भौतिद साधना का विकास करने थाले सायनिकू 
बार्यों तथा सेशओं पर उदारतापूरर व्यय की नोति को अलण करना चाहिए। इसके लिए 
झावश्यक निधि वा प्रबंध भ्रतिरिकत करारोएण या ऋछग लेने और बर्समान भणरर 


रूप में सर्चके प्रशासन में कमी से फ़िया जा सकता है। पुलिस के व्यण म कमी की जाती 
चाहिए ? 


इधर सुदोध भारतोय शर्दशास्ज 


(०) वत्त मान में जिस प्रफार भूमि-कर और दित्री-कर तथा कुछ ग्रन्य करों 
पर ब्रत्यधिक निर्भर क्रिया जाता है, उसकी जगह कर-तआगार में बहुलुपता उतने बरी 
चारलिए । यह उद्योग और व्यापार के विकास से सम्भव हो सवृता है वि जो बदले में 
करारोपणा म नए सॉर्गा ता उदय करेगे । 

(६) झन्तत , राज्य और स्थानीय सम्यात्री के श्र्च-प्रबन्धो के बीच बेहतर 
सहूयाग हाना चाहिए, जिससे प्रशासन री य दोनो इकाइयाँ जनता वो ग्रावश्यक सामान 
जि सेवाएँ प्रदान करने के लिए सहय/ग दे सकें ५ 

भारतीय कर-प्रणाली 
([ए90था 85% 5४५७७) 

ग्रश्त ८--भारत की कर-प्रणालो के मुहप दोपो का चर्णाद करें तथा उसमें 
सुधार के उपायों का सुभाव दें । 

(दिल्ली १६५१९, ९१६४७, बम्बई १६५२, पैजाज सप्लौ० १ 250 रैदगायद, २६५४) 

0. $--छराह ० #8 प्राग्जांण हैं:०९०५ व (6 वार 795 5)5शा॥ 2300 
आए2९5६ ७9१5 राज्ञातशाला, 

(2240 05], 957, 2967929 952, 77948 983, उ7) ब॑हव/वबर्व ।954) 

विश्व भर में कोई भी कशारोपण-प्रणाली पूर्ण होने या दावा नहीं कर सम्ती, 
बिल्तु भारतीय प्रणाली में सामान्यतया कुछ अ्रधिक ही दोष हैं, श्लौर उनमे भी कुछेक 
दस्चुत झत्यधिक भयकर हैं ॥ सिम्न महत्वपूर्ण चुटियाँ सर्वथा स्पष्ट हैं-- 

१ सर्वप्रथम, भाएतीय बर-प्रणुली आस्त-व्यम्त हे और पर्याप्त राजस्वों तथा समु- 
बित सामाजिक नीति के दोहरे उद्देश्य के लिए उसरा बैजानिव झ्ायोजन नहीं स्या 
गधा । उसे समय वी झ्तिवार्यताग्रों, मुख्यत , वजंट-सतुलन के अनुरूप ढाला यया ॥ 

२ अपर्याप्तता तथा ल्ोचहौवता--इससे अधिक, भारतीय वर-प्रणाली ऐसी है 
कि हमारे साधन अपर्याप्त है और उनमें अधिराश लोच-दीन हैं। शिक्षा, चिरित्सा ग्रौर 
सावेजनिक सेवाओं जैसी प्राथमिक सामाजिव' सेवाग्रो की उन्नति को ग्रावश्यक्ता को 
देखते हुए बेन्द्रीय और साथ-हौ-साथ राज्यो के राजस्त्र अत्यधिक सघु हैं । 

३. छप्रत्यक्त करफोएए दी प्रदता--७फ झन्‍्य भयकर दोष यह है कि अन्य 
उन्नत देो के ग्रसमान, भारत मे प्रत्यक्ष वर अपेक्षादृत थोड़े भी हैं ग्रोर अप्रत्यक्ष करों 
की अपेक्षा उनसे राजस्व भी बहुत कम भाप्त होता है। योजना कमीशन का अनुमान 
है कि प्रत्यक्ष वरारोपणा कुल कर-राजस्व में केवल २४ अतिश्॑त ग्रशदान कश्सया है । 
तिप्त पर, हमारे यहा के प्रत्यक्ष कर बृहत-स्तर के हैं ओर उनमें बडी मात्रा में श्रपवचने 
होता है । 

४, हमारी कर-प्रणाली का प्रतिकानी स्व॒लप सर्शोधिफ आपक्तिजनझ है । करारोपण 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रीति, ग्र्थात्‌, साम्य या स्याय की समानता वा हपारी कर- 
प्रणाली कतई दावा तही कर सकती 4 यह घनियो की अपेक्षा गरीबो को श्र धिक ददानो 
है। महत्त्वपूर्ण करो को अलग-अलग देखने हुए हमें जान पडता है कि आ्राय-वर के सिवा 
प्राय, ग्रन्य सभी कर प्रतिगामी हैं । भूमि-लगान इसका निजुष्ट शप वा उदाहेरण है। 


सादजनिक वित्त श्ध्३े 


छोटे-से-छोठे किसान को भी, जिसकी जोतें गर-किफायती होती हूँ, भूमि लगान देना 
पडता है और एक बडे जमीदार के समान ही उसका अनुपात भी होता है। झआगम 
शुल्क, ग्राववारी, स्टाम्प, सब धनिया की अपेक्षा निर्धनो पर अधिक बोभा डालते हैं । 
हि ४ योजना कमीशन के कथानानुसार, वर्तेमान भारतीय कर प्रणाली का एक ग्रन्य 
असन्तोषजनक रूप यह है वि यह जनसख्या के केवल अर्त्याचिर सौमित भाग तऊ ही प्रमाव- 
कर है ५ उदाहरणार्थ प्रत्यथ। कर देश वी कार्यफारो दकित के १ प्रतिशत पर ही 
प्रभाव डालते हैं । इसी प्रकार वस्त्र और तम्वाऊू के उत्पाद करो श्रेष्ठ प्रकारा का उप- 
भोग करने वाली उपभोक्‍ताग्रा की एक स्रीमित सख्या अदा करती है । 

६ भारतीय कर-प्रण्माली परम्भराण्त और अनुदार है जिसके फलस्वरुप भूमि- 
लगान ज॑स कर जो बव्यापर रूप म आजोचना का विषय रहे हैं प्रचलित रखे गए, 
किन्तु मुलुकरों जैसे श्राघुनिक करो को ग्रभी झुछ ही समय पूर्व तक प्रचलित नहीं किया 
गया था। 

७. बेन्द्रीय राय सरझारों तथा स्थानीय रुस्याओं में राजस्व दिमाजन भी अत्यधिक 
दोणपूर्ण है। इनम प्रथम दुसरे को भूला रखती है, भर, विपरीतत , दूसरा तीसरे को 
भूखा रखता है, जिसके फलस्वरूप अत्यावश्यक सामाजिक सेवाएँ भी जनता को प्रदान 
नही वी गई । 

इस विभाजन के कारण भिन्न शाज्यो की वैत्तिक भ्रवस्थाओ म भी झसमानता 
हो गई । जिससे करारोषण का भार राज्य से राज्य में मिन्‍न है ६ 

सुधार भ्रौर सुझाव (8प8९४७०॥७ 07 [फ्राए्०ए०या९०१६)---भारतीय कर- 
प्रणाली की भ्रुढियो तथा अपूर्णताओं का पूर्वंकथित विश्लेषण स्वत ही उन आवश्यक 
सुधारों का सुभाव उपस्थित कर देता है | 

(१) भूमि-लगान, पानी के दायित्रो, जीवन की प्रत्यावश्यकताओो पर उत्पाद- 
कर, विज्नी-कर ग्ादि जँसे वर्तमान प्रतिगामी करा म सुधार होना चाहिए, जिससे समाज 
के निर्धन वर्गों पर पडने वाले बोभ में कमी हो । धनियों से अधिक राजस्व प्राप्ति के 
लिए विलास-वस्तुओं पर अधिक कर लगाने चाहिएँ । 

(२) वर्तमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष-करो पर अधिक निर्भरता की जानी चाहिए। 

(३) बहुत सा राजस्व निपातो एव अपवचनो द्वारा नष्ट हो जाता है । फलत 
हमारे कर-राजस्व की वृद्धि के लिए अपवचनो को रोकने की दिशा म व्र-प्रशासन 
को कडा बनाने की आवश्यकता है । 

(४) करारोपण द्वारा जनसख्या के अत्यधिक लघु ग्राच्छादन की दृध्टि से ऐसे 
यल होत चाहिएं, जो करों के विस्तार में वृद्धि करें ५ इसके दो लक्ष्य हें, एक तो साम्य 
झौर दूसरे कर-राजस्व की राशि म अधिकता । 

(५) कर-प्रणाली के प्रतिगामी स्वरूप को समुचित रूप प्रदान करने में तो कुछ 
समय लग्रेगा । इस बीच, सावैजनिर व्यय में परिवर्तनों द्वारा हमें कर-प्रणाली की युटधियों में 
सुधार करना चाहिए | सेना और नागरिक प्रशासन मे भारी कमी से और सामाजिक 
सेवाओ्रो तथा सामाजिक रक्षा के व्यय में वृद्धि करने से कर-प्रणाली की असमानता में 
कमी की जा सकती है । 


हु 


श्ध्द सुजोध सारताय श्रज्चास्त्र क 


प्रश्त £--मृत्य कर क्या होते हैं ? भारत में उन्हें लगाने की झावइ्यकुता पर 
विचार करें और १६४३ में स्वीकृत सृस्पु कर अधिनिदम के मुरुष अंशो को प्रकट करें ३ 
(३). 9 बा6 ऐश्शी पेपांह5७ ? एकड़ एच ९ 7९९८ऐ ण विधा 
वराु05470 ह॥ जद डे एुए2 (६ पागांत सिर ते तीह ६६ 0एए 
4९ 25५९० 48 4953, 
मुन्युकर बह कर होते हैं जो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी मृत्यु 
हो जाने पर और उस सम्पत्ति के विभिन्‍त उत्तरायिकारियों के हिस्मो वर लगाए जाते 
हैं । इस प्रकार मृत्यु-कर दो प्रवार के होते हैं--(१) सम्पदा-ऋर, जो किसी 
व्यक्षित की मृत्यु पर उस सम्पत्ति के उम्र व्यवित के उत्तराधिकारियों में हस्तास्तरण 
होने से पूर्व, समग्र रूप में सम्पत्ति पर लगाया जासा है | यह मृतक द्वारा छोडी हुई 
सम्पत्तिके बुल मूल्य वी दृष्टि के आनुममिक होता है। (२) दूसरी ओर उत्तराधि- 
कार-र प्रत्यक उत्तराधिकारी व्यक्त के झ्रम पर लगता है ओर सम्पत्ति के कुल मूल्य 
पर नही । यह मृतक के साथ लाभाजंरो के सम्बन्ध की दृष्टि के झ्रानुक्रमिक होता है । 
जितना ही अधिक दूर वा सम्बन्ध होगा उतना ही अधिक छत्तराधिकार-कर की दर में 
घृद्धि होगी । 
मुर्पु-करों का समर्थन (0७8०0 70680॥ 0०७०७)--भारत में इन करों 
को लगाने वा पक्ष नित्रिवाद है $ राज्य-राजस्व ब्रपर्याप्त और स्थिर हूँ किन्तु उनकी 
विकास-योजनागं और श्रत्यावश्यक सामाजिक सेवाम्रो केः विस्तार के वित्त-प्रवन्ध के 
लिए उतकी अत्यधिक मॉँय है | अतिरिक्त राजस्व उत्पत्त बरने के लिए कुछ साधनों 
वी खोज करनी ही पड़ेगी ॥ मृत्यु-कर इस उद्देंदय के लिए सर्वेया समुचित साधन हैं । 
हमने उन्हें समय से एक दिन भो पूर्व प्रचलित नहीं किया । 
अतिरिक्त राजस्व उत्परन करने के ग्रलावा उनके प्रचलन से किसी सीमा तक 
हमारी कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष करो के विपरीत गप्रत्यक्ष करो के प्रभुत्व में कमी हो 
जाएंगी । 
दो महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से मृत्युज*र ग्राय-कर की अ्रपेक्षा श्रच्छे हें । उतके श्रप- 
बचन वी कम सम्भावना है । जो सम्पत्ति कर-प्रपवतंचन, विद्येपत, युद्ध-काल में, द्वारा 
सचित की गई होगी, उस पर अब कर लग सकेगा | इससे भो अधिज महत्त्वपूर्ण यह 
विचार है कि मृत्यु-कर, आय-तर के समान उत्पादन के भार्ग में बराधक्र नहीं हैं । इस 
भ्रमार अधिक राजस्व उत्तत्ति का उद्देश्य प्राप्त होगा और भ्रन्य करो को लगाने या 
चढ़ाने वी दक्षा में जो अल्लाभ होते, उनत्री अपेक्षा चम ही होगे 
शजल्त वे प्रदद से अतिरिकत, पृत्यु-कर सदोवाछित सामाजिक उद्देश्य भी 
पूर्ण करते हैँ श्र्थात्‌ सम्पत्ति-यितरण वी अ्मसानताप्रों को कम करके उत्तत साधा 
जि व्यवस्था और सामाजिक न्याय की रचना बरते हैं। एवं उन्तत सामाजिक 
ब्यवत्या अधिक समृद्धिपूर्ण आाधथिक प्रणाठी को जन्म देने वाली होती है। 
भारत में मृत्यु-ऋूर (7068609 एपधलड 70 ॥90%)--१६४३ तक भारत मैं 
मृत्युखर लातू नहीं हुए थे। भारतीय बर-प्रणाली वा विलक्षण रूप यह रहा है हि 
उसमे अब तक मृत्यु-करों का अभाव र था। करारोप जांचन्समिति ने १६२५ में 








सार्वजनिक वित्त स्ध्श्‌ 


सम्पत्ति कर लगाने वौ सिफारिश को थी | इसकी सिफारिशा वो वार्यान्बित नहीं 
किया जा सका । द्वितीय पिश्व-युद्ध के दिनों मं पुन सम्पत्ति कर लगाने की झाव- 
इयकता महमूस की गई क्योकि उन दिनो बहुत से लोगा ने बहुत सी समभ्पत्तियो का 
उप्ाजेन तिया था । जो भी हो इस प्रकार के कर के प्रचतन को भारत सरकार के 
१६२५ के झ्धिनियम के अधीन ग्रहण नही किया जा सकता था । तदनुसार केच्धीय 
सरकार को श्रावश्यक झवित प्रदान करने के लिए सविधान म सशोधन होना चाहिए 
था। कुछेक अ्रपूण यत्ना के बाद अगस्त १६५र२स सम्पदा बेर विधेयव लोकसभा सम 
उपस्थित किया गया और सितम्बर १६५३ म वह स्वीकार हो गया और उसे १४५ 
अक्तूबर १६४३ रो प्रचतित किया गया । 

(इस कर के विवरण के लिए केन्द्रीय सरकार के राजस्व के साधन सम्बन्धी 
प्रश्न म सम्पदा शुल्क सम्वन्धी भ्रद्म देखिए) । 

प्रश्न (०--कराघान जाँच झ्रायोग (१६५३-५४) की सुरण सोजों तथा 
सिफारिशा को रपरेखी वताइए । 

(१ 70--0ण076 एऐ९ गर्ञा गि०कएु5 जाएं ९ ॥९एणागगरलाएं4005 
एण धी6 पत्नर्वाणा शावा३ (णाएया$॥आणा ॥953 54 

कराधान जाँच भ्रायोग की स्थापना अप्रैल, १६५३ म भारत सरवार ने वी 
थी । इसके अध्यक्ष डा० जॉन मथाई थे । भ्न्य बातो के भ्रलावा इसका उद्देश्य भारत 
में कर प्रणाली वा परीक्षरा करना था । इसके अलावा अन्य उद्देश्य थे--देश के विकास 
कार्यक्रम के भनुरूप इसबे औचित्य तथा आवश्यक स्रोतो को देखना । आय पूँजी निर्माण 
तथा औद्योगिक उद्यम की स्थापनाओऔर विकास पर कर का प्रभाव तथा मुद्रा स्पीति 
और मसुद्रा-सबुचन के लिए कराधान को राजकोपीय अस्त्र वे रुप मे उपयोग करने की 
सम्भावना का परीक्षण करना। आयोग की रिपोर्ट फरवरी १६५४५ मे सरकार द्वारा 
प्रकाशित की गई । यह्‌ तीन जिलदो मे बाटी गई जो इस प्रकार हं--संमुवित कर- 
प्रणाली, केन्द्रीय कराधान तथा राज्य और स्थानीय कर। रिपोट मे वर्शित मुख्य 
सिफारिशें इस प्रकार हैं--- 

सरकारी राजस्वो को प्रवृत्ति ('फ्शापेड शा ऐप्रण० ॥३७४९०४५७७ ) --मुल्य 
भ्रवृत्तियाँ इस प्रकार है-- 

१ युद्ध पूव काल से राजस्वो मे वृद्धि का मुख्य कारण द्रव्य आयो मे मुद्रा" 
स्फीति था । लेक्नि जब सरकारी राजस्वों वीतुलना राष्ट्रीय आब से बरते है तौ 
इससे राष्ट्रीय कर प्रयास में कोई तीद्बता दृष्टियोचर नही होती । 

२ कुल कर प्राप्ति के अनुरूप प्रत्यक्ष कराधान का प्रतिद्ात १६३८-३६ म 
१२% की अपेक्षा १९४४-४५ से ४५% हुआ लकिन १६४३-५४ में पुन ग्रिकुर 
२४% रह गया। वस्तु कर तथा घरेवू उपभोग वाले कर राजकोधपीय व्यवस्था के 
मुख्य अगर हैं भौर य कब राजस्य के ४५% हैं। 

३ ,राज्य वित्ता म बिक्री-कर की शुरूआत तथा वेन्द्रीय उत्तादन शुल्को की 
परिधि तथा पैदावार--ये दोनो ही समान रूप से वस्तु आधार पर टिके हैं--ने कर 
नीतियो के समन्वय की ज़रूरत को बढा दिया है 
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४ राजस्व के वेन्द्रीय ख्रोतो तथा राज्यो को वेन्द्रीय अन॒दानो में राज्यों के 
दोयर मे वृद्धि हुई है। 

सरकारी व्ययों की प्रवृत्तियाँ (फ९009 क [शफरा।6 हर्फत्तताधपः०8) --++ 
मुख्य प्रवृत्तियाँ इस प्रवार हैं-- 

१ कुल राजस्व से उत्पादन-व्यय के महत्त्व की वृद्धि हुई है । 

२ पूंजी खाते मे व्यय का काफी विस्तार हुम्रा है और इनमें से श्रधिक व्यय 
विकास-सार्यों पर हुमा है? 

३ आयो में झसमानताएँ घटाने के लिए सरवारी व्यय की मद का वार्य बहुत 
साधारण रहा है । इसके दो वारण हे--हुल शाप्ट्रीय आय (तकरीबन ११%, 
१६५३-५४) के ग्रनुपात से कुल सरकारी व्यय का कम ञद्य होना, तथा समाज कल्याण 
अथवा राजस्व सहायता ठ्वारा कम आय वाले वर्गों को सीमित माता में व्यय 
करना | लेकिन श्रदेशों की श्रस्मानताम्रों को दूर करने के लिए कुछ कार्य क्षिया 
गया है। 

४ सामाजिक सेवाप्रो पर व्युस करने के कश्रण कर-प्रणाली की अलोक प्रियता 
कम हुई है । इसके विपरीत विक्रास-ब्ययों के कारण लोगो पर कर का भार उत्त- 
रोत्तर बढ़ रहा है । 

कराधान फा आपात (]द्र॑त०7०७ (० ग७४०४०॥)--मुख्य निप्कर्प इस 
भ्रवार हैं-- 

१. यद्यपि ग्रामीणा १राधान की दुलदा के सभी चरणों मे नागरिक कराधान 
का समुचित झततर अधिक है, लेकित मध्य और निम्त आय वर्गों में यह असमानता 
इतनी अधिवत' नही है । 

२ नागरिक परोक्ष कराधान, ग्रामीण कराधान की अपेक्षा कुछ झ्रधिक 
प्रगतिझौल है । 

३. ऊँची ग्रामीण झायो पर वृद्धिशील कराघात लगाने की अधिक दुजादश 
मालूम देती है । 

४ भूमि-राजस्व (मालग्रुडारी) का झापात समुचित नही हो रहा है । 

५ ग्रामीण क्षेत्र के नॉत-मॉनीटाइजड क्षेत्र (कण्ग्र-्ा0ग6धंडट्ये 8९०६०7) इस 
बान के स्पष्ट सूचक हैं कि इस क्षेत्र में कराघाते के सोमित छोत हैँ और इस बात के 
द्योतक है कि कराधान वी समानताओं को ग्रतियोगी अत्यावश्यक तत्वों (००७ 
90४४७ €डडला४०(७) वी और वढाना चाहिए | यह इसलिए जझूरी है कि ऐसे 
'उगाव के अभाव में भारी ग्रामीण जनता इसकी सोमा से अछूती रह जायगी । आम 
तौर पर जनता वा वह अ्ग जो द्ब्य श्र्थ-व्यवस्था के अन्तर्गंन है, वह अपेक्षाकृत 
बेहतर है और बाहर बालो वी भ्रपेक्षा (द्रव्य-व्यवस्था से बाहर) कराथान का मार 

सम्भालने योग्य है ! 
६ सीमित रूप से परोक्ष कराघान को प्रगतिशील वराधान के रूप में उप- 
योग क्िय जा सवता है । क्रणान के ग्राघार को विस्दार करने की यू जाइश है । 
७ युद्ध-बाल के आरम्भ से नागरिक क्षेत्रों से ग्रामीण अथवा विपरीत द्विन्षा 
"| 
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में आयो मे प्रमुख परिवर्तन होने की स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती, यद्यपि परस्पर 
विभिन्‍न वर्यो मे कुछ परिवततन दृष्टिगोचर होते हैं । युद्ध पूव अवधि से कराधान वा 
बोभा, ग्रामीण क्षेत्रों वी अपक्षा नागरिक क्षेत्रो पर अधिक पडा है । 

विवास कार्यक्रम तथा वितियोजन फो प्रवृत्ति (70052०कुए्ला+ 70076 
छत पफ्थात गा (05९७(ए०४४)--प्रायोग द्वारा वी गई मुख्य वाते इस प्रकार हैं-- 

१ सरकारी क्षेत्र म वित्तीय विकास वे लिए ऋण लेने तथा कराधान के वार्य 
के विस्तार वे लिए प्रत्यक प्रयास करना चाहिए तथा घाटे परी वित्त-व्यवस्था बी ओर 
स्यूनतम ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से प्रथम प्रचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ बी 
दीर्घावधि मे । 

१. १६४६ से ५१ तक की अवधि मे निगम क्षेत्र म सफल पूंजी निर्माण की 
राशि ३५६ करोड़ रुपय थी । इसमे से (सकल म से) स्थायी ग्लास्तियाँ १७६ करोड़ 
रुपये, सूनी सचय (पगाएला६००७ औ०प्छ0०-।ाणा) ११७ करोड रु० ऋण में २४ 
बरोड रृपम की वृद्धि तया विनियोजन शौर नगदी सम मिलाकर ६ करोड रुपय वी 
वृद्धि हुई । उद्योगों के विस्तार के लिए मुख्य स्रोत लवीने समन्‍्याय पूजी तथा उद्योगों 
के रक्षित लाभ थे । इनम से रक्षित लाभो का अत्यधिक महत्त्व है । 

३ लाभो के बेटने वे सम्बन्ध से यह सूचना मिली कि बरो से पूर्व कराधानके 
४३%, का उपबन्ध था वितरित करो वा ३४% तथा रक्षित लाभो का २२५ । 
बितरित लाभो को स्थिर भ्रमवा निरपेक्ष रूप से ऊँचा रखने की प्रवृत्ति थी, जिससे 
व्यापार पर बिसी प्रकार का प्रतिकूल होने वाला सघात रक्षित लाभो (70(0ग९०वे 
४7०६७) पर अनुपात से कम हो। रक्षित लाभ तथा इसके लाभ के अनुपात पर 
परिमाण और पराधात की दर को अपेक्षा लाभ के परिमाश और दर वा प्रभाव 
पडता था । 

कर नीति को रूपरेणा (000॥7005 ०६ 5६ 0०॥८०)--कर नीति वे सम्बन्ध 
से आयोग ने निम्त सिद्धान्त परश्णित किए हे--- 

१. कर-प्रणाली द्वारा सरकारी क्षेत्र म विनियोजन (ग्राएश॥एा/०॥४) के ख्रोतो 
की वृद्धि होनी चाहिए तथा गैर-सरवारी क्षेत में, इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम कंमी 
ऋनी चाहिए | साथ ही सभी वर्गों म उपभोग पर अधिकतम सयम होता चाहिए ॥ 
ऊँची झाय वाले वर्गों म कम झाय वाले वर्मो वी अपेक्षा अधिक सयम होना चाहिए। 
इसलिए, विलास और ग्रद्ध विलास की वस्तुओं पर अधित्र वर है और लोक उपयोग 
वी वस्तुझो पर अपेक्षाकृत व्यय कम है । आयोग का विचार है कि भारतीय कराधान 
के मौजूदा ढाँचे और दरो के द्वारा देश के वरारोपण योग्य स्नोतो का पूरी तौर पर 
उपयोग नही क्या गया है । 

२ उपभोग स्तर की मौजूदा असमानता के बारर श्रमिक वर्य पर बडा बुरा 
प्रभाव पडता है। इसलिए, कर के पश्चात्‌ झुद्ध व्यक्तिगत आय वी अधिकतम सीमा 
होनी,चाहिए जो देश की झौसत प्रति परिवार की झ्राय वा तीन-ग्रुता से अधिक 
नही होनी चाहिए । इस उद्देश्य को एक झवधि मे, चरणों मे बॉटकर, पूरा किया 
जा सकता है। 
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है लेकिन साथ ही यह भी बडा जहरी है कि कर-प्रणाली में उचित प्रोत्ा- 
हन दिए जाएँ जिससे वचत झौर विनियोजन को घढावा मिले और श्रौद्योगिक विस्तार 
सम्भव हो । 

४ सरकारी राजस्व की वृद्धि के लिए आयकर में वृद्धि की जाएु | निगम कर 
भें कुछ कमी की जाए और कुछ श्रतिरिक्त वच्त भ्ौर विनियोजत के लिए छूट दी 
जाए, उत्पादन-शुल्रों में विद्ेप वृद्धि वी जाए, उचित की मित नीतियों द्वारा कर-रहित 
राजस्व में वृद्धि की जाए। मालगुजारी पर थोडा-सा अधिभार (४७००७४६८४०) डाला 

जाए, कृषि-त्राय वी दरों में वृद्धि तथा प्रादेशिक क्षेत्र मे विस्तार करना चाहिएं। 
सम्पत्ति कराधान में विस्तार तथा स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर 
कर लगाना और इसकी सीमा में विस्तार। साथ ही समय के साथ-साथ विश्नी बरो 
की दर मे वृद्धि करनी चाहिए । 

टैबस रहित राजस्व (]०३-प४% 7३0ए०॥0०)-- 

१ कीमत तीतियो को जिनका उद्देश्य राज्य के कामों से झ्िक वर डगाहता 
हो, उन्हें दीर्पावधि मे, झगीकार कर लेना चाहिए । न 

२ जहाँ तक रेल-भाडे वा प्रश्न है, आयोग को इसमे कोई श्रापत्ति नहीं है कि 

* शात्रा को कराधात के श्राथार के रुप से विया जाएं। 

घ्यक्तिगत करों के सम्बन्ध में भ्रायोग को सिफारिश (00फकक्कीड0॥'8 ॥80- 
60ाएटगवबांकाब >च्हुग्ातताह पद एतएक 75569) --य्रपती रिपोर्ट वी दूसरी शोर 
तीवरी जिलद में आयीग ने व्यक्तिगत, बेन्द्रीय तथा राज्य (और स्थानीय) करो के 
सम्धव्ध में चर्चा मी है। इतके सम्बन्ध में सम्बन्धित पूर्ववर्ती प्रदनों बे उत्तर देखिए । 

औरत (2-भारतोय कर सुधार के सम्बन्ध में प्रो० कल्दोर के प्रतिवेदन पर 
एुक संक्षिप्त टिष्पणी लिखिए । 
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फशगा, ५ 

कह्दौर फा प्रतिवेदन--प्रो» कल्दोर भारत सरकार के झ्ामत्रण पर द्वितीय 
पंचवर्षीय खोजना की आवश्यकताओं के सदर्भ में भारत कौ कर-प्रशाल्री की जाँच- 
करने के लिए जतवरी १९४५६ में भारत आए थे । उन्होने अपने प्रतिवेदत में वैथक्तिक 
प्रौर व्यापारिक क्षेत्रों वी कर-प्रणाली के सम्बन्ध में भ्रपते विंचौर प्रकट किए हैं । 

द्वितीय पचररर्पीय योजना में ४४५० बरोड़ र० के अतिरितत कर-राजस्द, १,२०० 

+रोड़ रु० के धाटे के व्यय तथा ४०० करोड रु० के व्यववान की करपना की गई है । 
पै० बढ़दोर था विचार है कि पाँच वर्ष में देश की भ्र्थ-व्यवस्था ८०० करोड़ र० से 
पृष्चिक का घाटे वा व्यय नही सह सवती । उतदा निष्कर्ष है कि ५ वर्षों म देश के 
ज्ए १,२५० करोड ६० के अतिरिकत व राघान वी आवश्यतता है । यह कराघात जन- 
प्रधारण के ऊपर पड़ना चाहिए। भारत मे प्रत्यक्ष वराबान की वर्तमान प्रणात्री 
उक्म्छी भी है और विपम भी । 

ओ्रो० कल्दोर ने सम्पत्ति बर, पूँजीएत लामो पर कर, उपहार कर तथा वैय- 

तक व्यय कर की मिफारिश की है। इस समय भारत में करा का ब्रपवचन वहुत व्यापक 
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पैमाने पर होता है। प्रो० कल्दोर की कर प्रणाली एक समग्र कर प्रगाली है जिसका 
उद्दय वर प्रपवचन को रोजना है । प्रो४ दल्दोर वा विचार है वि करा वी दर अधिक 
ऊची नही होना चाहिए लेकिन जो भी कर हा उहहठ पूरी तरह से वसूत किया जाना 
चाहिए । भ्रा० कल्दोर का सुभाव है कि झ्रायकर अधिक से झषित ४५०६ वापिक 
सम्पत्ति वर श्रधिक से अधिक ११९५ वयक्तिक व्यय कर अधिक से अधिक ३००% 
तथा उपहार वर अधिक से अधिक ८०९७ दोना चाहिए । प जीगत लाभा पर कर प्ाय 
कर के हिसाब से लगना चाहिए कम्पनियों दी सम्पूण आय पर रुपय म सात प्राने 
कर लगना चाहिए । 
जहाँ व्यापारिव ग्राय २० ००० रु० से अधिक हो तथा वयक्तिक झ्राय 

१०० ००० रु० से भ्रधिक हो बहा अनिवाध रुप से लखा पराक्षा होनी चाहिए । 

अनुमाद है कि इन उपाया से एक सान से १०० करोड रु० वी झाय होगा ! 
इससे ट्विताय पचवर्षीय योजना की अ्रधिक्षात्रा आवश्यकताएं पूरी हो जायगी | शेप 
१०० करोड रु० भूमि कराधान तथा उपादन झशल्‍्जो से प्राप्त हो सफत हूं । 


प्रर्व 7९--भारत के सरकारो ऋण के भ्राधार और रचना का वणन फीजिए । 


क्या झापके विचार म॑ ऋर स्थिति स्वस्थ है ? (कलकत्ता ९१६४५) 
0 42 065९०एए९ ९ हझर€ जाई 2०फफ्०ञाणा त [घत9 5 फ़्च॑० 00६ 
700 ३०४ इश्हशावे 8 बैकप। ए9आाणा ३५ 5फणा] ? [८24० 9०5) 


सरकारी ऋसा का प्राकार और रचता--माच १६५६ क भ्रत तक भारत सर 
कार (भारत का सरकारी ऋ्ररा) के पास ब्याज वाली राशि की कुल रवम ४ ६६६ 
बरोड रु० थी। इस राति म से २६२ ३ करोड का डालर ऋण, ३०८५ करोर र० 
वा स्टीडू ऋण ४० ६ करोड र० का रूस का ऋण ३५७ करोड रु० का जमनी 
का ऋण तथा शप ४५६२ ६ करोड रु० ऋणा था। इस प्रवार सरवारों ऋण ६०%, 
आन्तरिफ ऋण है । 

ब्याज देने वाली प्रिसम्पत माच १६५६ क अत मे ३ ६६६ करोर रु० थी, 
यह ब्याज वाले दायिवा का प्राय4८६०% थी । 

माच १६६० बै झत तक रुपया ऋण की रचना इस प्रकार होने को श्राथा है-- 


(करोड रु० मे) 
श्च्श्ण २२६२३ 
२ ट्रज्गरी बिल अर्थोवाय अग्रिम तथा 
कोष निष्षाप प्राप्तियाँ १५३२२ १ 
३ लघु बचत ८६०६ 
४ 'ह्ास तथा सुरक्षित निधियाँ &७ १ 
४ झ्राय रुद८ ७ 
भारत म ब्याज वाले कुल दायित्व श्ग्ण्श्८ 
स्टलिज्ध ऋण तथा अय दायित्व छ्१्ड 
डालर ऋण ४३० ६ 


रूस का ऋण ६१३ 
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(करोड़ २० में) 
जरमंनी का ऋण ६: १ पे द््डज 
अन्य विदेशी स्रोतों से ऋण. *** ३»५ ३२८ 
कूल ब्याज वाले दायित्व ब्न्ल है. प्रछ३४६ 


इस कुल ऋण में से (कुल वा २०%) झनुलादक-ऋण है । शेप ४५७४ १ 
करोड़ र० व्याज वाली ब्रास्तियों के रूप मे है और वाकी नवदी भ्ौर कोपखाता लेखे 
में सिक्यूरिटियों के रूप से है। मार्च १६६० वे ग्रन्त तक सरकार को ब्याजू झास्तियाँ 


निम्नलिखित हो जाने वी ग्रादा है ! 





। (क्टोड २०) 

१ रेलो को पूंजी भ्ग्रिम पक हाल... १४६५१ 
३ अन्य वाशिण्यिक विभागों को पूंजी श्रग्नमिम २०६४ 
३ वाणिज्यिक कामों में विनियोजन हद ४६१३ 
४. राज्यों को पूँजी अग्रिम तथा ब्रन्‍्य 

ब्याजू ऋण ४ |» २११८६ 
५. पाजिस्तान वी ओर ऋण हेड... ३०००० 
*६. वापिक खरीदने के लिए स्टलिज्ज भविष्य हा 

निधि ४ है श्‌०० 

कुल ब्याजू ग्राहितियाँ ४8 डा. ेशछ४ा४ 


सरकारी ऋर की स्थिति (०00 060% 7०&80७)--भारत वी सरवारी 
ऋणगा की स्थिति सभग्र रुप से ठीक है ! इसका मुर्य वारण यह है कि भारत के सर- 
बारी ऋण वा ६०% से भ्रध्तिक झान्तरिक ऋण है और प्रान्तरिक ऋग को चुकता 
करने में राशि का हस्तातरण क र-दाता से ऋण देने वाले तन होता है झौर इस प्रकार 
समुदाय पर शुद्ध भार नहीं पडता । इसके अलावा, चूँकि बाह्य ऋगा बहुन वम है इस- 
लिए इसे चुकता बरने के लिए देश के विदेश-विनिमय स्लोतो पर बहुत्त कम भार पडता 
है। दूसरे, सरवार वी स्थिति इसलिए भी दृढ़ है कि इसमे से सिर्फ २०% ही 
भ्रनुतादक ऋण है | यदि पाकिस्तान से मितने वाले ३०० वरोड रू० को बट्ट खाते 
में डाल दिया जाए तो भी अनुत्पादक ऋण २५% से प्रधिक नही होगा । 


भ्रध्याय २६ 


राष्ट्रीय श्राय 
(्शाणाण वम्मट०॥आ९) 


मूमिका--भरव तक हमर भारतोय आधिक कार्यकलाप की सब भिन्न शालात्रो 
पर विचार कर चुके हैं । भव हम अपनी राष्ट्रीय भाय के भ्रध्ययन करने की स्थिति में 
हैं । किन्तु इस अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी जनगस्या के बृहदाकार 
ग्रौर देश के भ्रपरिमित्र प्राकृतिक साधनों की दृष्ठि से हमारी राष्ट्रीय भाय वस्तुतत 
बहुत धोडी है । जनता के चेहरों पर घोर निर्धनता वी कालिमा छाई हुई है। इसलिए 
लोगो के जीवन स्तर म एक स्पष्ट उन्‍मति सर्वाधिक गझ्निवार्य है। जो भी हो, यह 
सम्पूर्ण भाविक योजना के बिना प्राप्त नही हो सकता । 

प्रथे--किसी देश का श्रम झोर पूंजी प्राइ्तिक साधवा पर काम करते हुए 
सब तरह की बस्तुयों भौर सेदाप्रो की विशुद्ध समष्टि उत्पन्न करते हैं, यह देश की 
वास्तविक राष्ट्रीय श्राव श्रथवा राष्ट्रीय लाभ है। एक वर्ष की प्रवधि म उत्पादित 
वस्तुप्रो और सेवाग्नो के इस विशुद्ध जोड को राष्ट्रीय लाभाश बहते हैं । जब प्रचलित 
कोमतो पर द्वथ्य में बदला जाता है तो राष्ट्रीय लाभाश को राष्ट्रीय झ्राय कहते हैं । 
कुल जनसब्या द्वारा राष्ट्रीय ग्राय को विभाजित करने से हम लोगो की प्रति व्यक्ति 
आय उपलब्ध करते हें । 

इसकी गणना--राष्ट्रीय प्राय की गणना वस्तुत बहुत कठिन है । इसकी दो 
मुख्य विधियाँ हैँ-- 

(क) आय विधि (१५७ ]5९0596 ७४४०१ ) --इसे लेखा कर्म विधि भी कहते 
हैं। इसके भधीन जनता द्वारा दिए पभ्राय-कर के भ्राकडो से गणना की जाती है ) जो 
लोग प्राय कर नही देते उनकी भायो के दिपय मे विशिष्ट जाँच की जाती है । 

(जज) उत्पादन बी णएुना पिधि या तालिका लिधि (४७९ ए7०व४०७ # ७१४०१) -- 
सब उत्पादित वस्तुओं और प्रदत सेवाग्रो वे मूल्य, जिनका द्रन्‍्य में बिनिमय कर 
लिया जाता है सब मिलाकर जोड लिये जाते हैँ । इस प्रवार इस विधि के लिए 
उत्पादन श्लोर मज़दूरों की शुद्ध गणना की प्रावश्यकता होती है । निस्सन्देह, पुनरा- 
वृत्ति के विषय से सतक रहना होता है । हम आवश्यक झ्रॉकडो की कमी पूरी करने 
के लिए झौर प्न्य विधि से उपलब्ध परिणाम की सन्तुष्टि के लिए इन दोनो विधियों 
को मिला भी सकते हें। अभी हाल ह्वी म अथंशास्त्रियो और प्लांकडा विशेषज्ञों ने 
सामाजिक परियएना दी विह्तृत विधियों का निर्माण किया है । 
रे राष्ट्रीय भाषनास्वन्धो प्रतुमानो का महत्त्व (88०७ ण॑ 'एक्णाएओं 
7०००० 85079४/९७)--रष्ट्रीय आय के भनुमानो के कई महत्त्वपूर्ण उपयोग हैं 

ड०१ 
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झौर इसलिए, उनके नियमित संयोजन की अत्यावज्यकता हो गई है। राष्ट्रीय भाय पे 
हमें जनठा के जीवन-यापन-स्तर का भान होता है। तिस॑ पर, वप-प्रति-वर्ष के राष्ट्रीय 
प्राय के आँकडे हमे यह वतलाते हैँ कि ग्रमुक देश शभ्राथिक प्रगति कर रहा है 
या नही | इससे ग्रधिक, अन्य वस्तुएं समान हाने हुए, हम दानों देशों को राष्ट्रीय 
प्राय वी तुलता द्वारा उनके भ्राथिक कल्याण के स्तर की तुलना कर सकते हैं। एक 
श्रन्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण लाभ इस बात का है कि उनसे हमें अट्यधिक लामपूर्ण 
साम्प्री मिलती है, चिसक्री सहायता से किसी देश की ह्माथिक घराइयों का समचित 
ज्ञान हो सकता है । वस्तुत., राष्ट्रीय झ्राय-सम्बन्धी प्रनुमानों के बिना कोई भी 
सोजना सम्भव नही है । उपरान्त, जैसा कि राष्ट्रीय आय कमेटी का मत है, “राष्ट्रीय 
श्राय के श्राँकड़े सम्पूर्ण प्र्थ-व्यवस्या और सापेक्षिक अवस्थाओं तथा उसके विभिन्‍न 
योगो के ग्रस्तर-सस्बस्वों के विवय में समध्टि-दुष्टिकोण प्रहण करने योग्य बनाते हैं।” 

भारत में राष्ट्रीय प्रार्ों का श्रदुमान (]६७०॥७] [ति०0009 दिधंघ॥08 
40 706/0) --यह महान्‌ खेद की बात है कि उनके महाव्‌ महत्त्व को स्वीकार करते 
हुए भी भी दक भारत सरकार ने प्रधिद्त अनुमान तैयार करने के कोई भी गम्भीर 
यत्न भही किए थे । 

समय-समय पर निजी व्यक्षितयों ने श्रपती निजी इच्छा से कई प्रवुमात बनाए 
हैं। किस्तु ये सम्भवतः प्रामाणिक नही माने जा सकते । केवल हाल ही की वात है 
भारत सरकार देश की राष्ट्रीय झ्राय के श्रनुमान बनाने वी श्रावश्ष्यकता के विधय में 
जागरक हुई है। इधलिए, हाल के दर्पों प्रें, दाशिज्प सचिवालय प्रौर ग्र।थिक 
सलाहकार ने श्रनुमानों को तंयार क्या। किन्तु इनसे पूर्ण विश्वास उत्पन्त महीं 
हुआ । फलत: सरकार ने १७४६ में राष्ट्रीय प्राय के अधिकृत अनुमानों के सम्रह के 
लिए वित्त सचिवालय के राष्ट्रीय आय इकाई (घस्फो का निर्माएं क्रिया । इस घटक 
का पथ-निर्देश करते के लिए ग्रौर राष्ट्रीय श्राय श्रनुमातों पर सूचता देते के लिए 
तत्काल ही एक कमेटी (राष्ट्रीय आय कमेटी) की नियुवित वी गई । इस कमेटी की 
सूचना में प्रकाशित अनुमानों का विस्तार देने से पूर्व हम पूर्वंतव, धनाएं कुछ झनूमानों 
का सक्षिप्त उल्लेख करेंगे : 


ए्द्यिता अनुमान का व प्रति व्यक्त प्रति दर आय 

रूु० प्रा० पा० 
१. दादा भाई नोरोजी १८६७ ७० २० ० ० 
२, शाह ओर खम्भाटा १६००-१४ ३६ ० ० 
३. डा० वी, के, भ्रार,दी राव १६३१-३२ ग्रामीण ५१ ० ७ 
दाहरी १६६ ० ० 
श्रोतत ६५ ० ० 
४. ईह्टनें इकोनॉमिस्ट १६३ ६-४० ७२ न ० 
१६४६-४० र्श्ड ० 9 
५- बाशिज्य मन्यालय १६४७-४८ र्छ३ ० ० 


प्रभ्न --भारत की राष्ट्रीय श्याय के सस्तोषजवक श्रतुमानों तथा विश्लेषण 
के मार्ग में कठिताइयों पर विचार करें। (गौदादी आनसे ९६४२) 


राष्ट्रीय श्राप ड०३ 


0. 4--75९0७5 हर गतताहंर5 वंत्र #९ कण 55005 ९ 
प्रात गाएँ ग्रात्री) ४5 त॑ गक्गॉवणानं 400णा8? त क्‍य 
((व्रद्दावाा संएाफ. 2952) 


किपी भी देश की राष्ट्रीय आय का भनुमात करना अत्यधिक बढठिन कार्य 
है। बिन्‍्तु भारत मे विशेष रूप से महान्‌ कठिनाइयाँ हैं । उनमे मुख्य निम्न हैँ-- 

(।) सर्वाधिक गम्भीर भ्रुटि आँतड़ों की अपर्या'त्ता एवं अनुपलब्धिता है। 
[॥) सोगो को प्रसाक्षरता झौर लेखे रखने बी नीति का अभाव ) पदिचणी देशो में 
झाथिक प्रांकडे व्यवितयों तथा उद्यमों से सीथे एवंत्र क्ए जाते हैं । इससे क्‍्नधिवा, 
भारतीय परम्परागत श्री स्वभाव वे होते हैँ और प्राँकडे साग्रह मे सहपोग नही देते १ 
(॥0) कृषि भौर भौद्योगिक दोनो उत्पादन भ्रधिकाशत श्रसगठित एवं बिश्रे हुए हैं। 
इस तरह इससे गिनती करना सहज नही है। (१४) भारतीय झर्य-व्यवस्था का प्रधान 
भाग घरेलू उपनर्मों द्वारा समोजित है, जो मिन्‍न व्यावसायिक सूचियों के कृत्यों वा 
साथ ही साथ पालन करते हैँ । इस तरह सामान्य झौद्योगिक वर्गीकरण का पता नहीं 
चल सकता। (5) समान आधार का अभाव, जि जिसे द्रव्य दी सन्न से वस्तुओं प्रौर 
सेवाप्रो का मूल्य ग्रॉकने म प्रयुवत किया जा से । यह इस तथ्य के कारण और भी 
कठिन बन जाता है कि भारत में उत्पाद का पर्याप्त अश बाजार मे श्यता ही नहीं । 
या तो उत्पादक स्वत उसका उपभोग कर लेते हैं अथवा भ्रन्य वस्तुप्रो धौर सेवाप्रो 
के लिए वस्तु-विनिमय बर लिया जाता है। (४3) भनन्‍्तत , एक साभे अ्रनुमाप-योग्य 
भाजक के लिए लाखो लोगो के प्रमख्य कार्य-कलापो को कस करने की व्यापक पारि- 
भाषिक्र कठिनाई । उदाहरण के लिए, जमादार (भगी) झौर प्रधान मनी की सेवाग्रो 
को किस प्रवार जोड़ा जाएु। 

किन्तु इन कठिनाइयो को राष्ट्रीय आय की गराुना वे लिए हतोत्साहित नही 
करने देता चाहिए ॥ 

प्रश्न ए--राष्ट्रीय भाय कप्रेटी के भ्रनुसार भारतीय राष्ट्रीय प्राय के मुठ्य 
प्रगो का घर्णत करें । 


(0 2-फांप्रष्ट णप, हरि 06 चिवीणाशे वाए०शएर (०९०, धार 
छाया) (४०7९5 ० 6 २४०79) पाएणा€ ए वातान 


यह महान्‌ सन्‍्तोप का विपय है कि अब हम प्रथम बार भारत की राष्ट्रीय 
भ्ाय का भ्रधिकृत पनुमान उपलब्ध हुप्ना है। इसे प्रो० पी० सी० महाल नोबिस 
(प्रध्यक्ष), प्रोण डी० भ्रार० गाडग्रिल तथा डा० ची० बे० ग्रार० थी० राव द्वारा 
संयोजित राष्ट्रीय भ्राय कमेटी (१६४६ म॑ नियुक्त) के पथ-निर्देश में राष्ट्रीय झाय 
घटक ने तंयार किया है। राष्ट्रीय आय के तीम अतिष्ठित विश्येपज्ष--प्रोफेप्तर साइ- 
मन क्झनैंट, मि० जे० भार० एन० रटोन, और डा० जे० वी० डी० डक॑ंसन--भी 
सलाहकार रूप में कमेटी को उपलब्ध थे। इस कमेटी की सूचना प्रप्रेल १६५१ में 
प्रकाशित हुई थी । और इसमें १६४८-४६ को राष्ट्रीय झाय के प्रनुमान दिए गए थे। 
प्रस्तिम रिपोर्ट फरवरी १६४४ से अराझित की गई थी। इससे १६४८-४६ के झनु- 
मानो को दोहराने के प्रलावा १६४६-५० तथा १६४०-५१ के झनुमान भी जोड़ 
दिए गए थे । 


डल्ड सुवोध भारतीय श्रयंद्ञास्त्र 


राष्ट्रीय श्राय समिति ने उत्पाद-प्रणाली और आय-प्रर्याली को मिलाकर 
काम लिया । पहले कुल काम करते वाली दावित (प्रात्म निर्भर व्यतित तथा कमाऊ 
झ्राश्चित) तथा इनके धन्धा वितरण का अनुमान लगाया गया। फिर उन्पाद-प्रणाली 
को यथासम्भव क्षेत्रों में लागू किया गया। झेप क्षेत्रों में श्राय-प्रणाली को लागू किया 
गया । कुछ को छोडकर जैसे लघु-उद्यम, शुद्ध प्राय का दोनो प्रणालियों से प्रनुमाव 
लगाया गया, लेकिन ग्राय-प्रणाली से मिलने वाले परिशाम अधिक सस्तोषणनक 
माने गए ग्लौर उन्हे ग्रगीकार किया गया । हे 
सम्तिति ने १६५०-५१ के बर्ष के लिए राष्ट्रीय आय ६५३० करोड़ रुपग्रे 
मानी है । इससे प्रति व्यम्ति २६५ ६ रु० आय बनती है । निम्न सारिणी से १६५०-५१ 
तथा १६५७-५८ में विभिन्‍्त झ्ाविक गतिविधियों से अ्रश्दान होते वाली राष्ट्रोय 
झ्ाय की सक्षेप स्थिति इस प्रकार है . 
मद १६५०-५१ १६५७-४८ 
बुल राष्ट्रीय | कुन राष्ट्र 
घुद्ध पैदावार | गाय का. शुद्ध पैदावार | गझ्ायवा 
(करोड रु०)[ प्रतिशत. (करोड़ र०) [| प्रतिशत 
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केन्द्रीय साल्यिकौय सगठन के नवीनतम पत्र के भ्रनुसार भारत की राष्ट्रीय ग्राय 
१६५३-५४ मे १०,०३० करोड़ रु०, १६५४-५४ मे १०,२८० करोड रु०, १६५५-५६ 
में १०,४२० करोड़ रुण, १६५६-५७ मे ११,३१० करोड रु० श्रौर १६५७-५८ 
में ११,३६० करोड रू० थी। इसी प्रतिवेदन के अनुसार भाग्त मे श्रति व्यक्तित आय 
१६५३-२४ मे २६२ ७ ₹०, १६५४-५५ मे २७१ ६ रु०, १६५५-५६ म २७२ १ २० 
तथा १६५६-५७ मे २९४३ रु० थो। 

अ्रंब हम इन अनुमानों के महत्त्वपूर्ण अगो का अध्ययन करेंगे । 

(१) सवप्रथम, यह स्पष्ट है कि प्रति व्यक्षि आय वस्तुत बहुत थोड़ी है। 
अमरीकी डालरो की सश्र मे गण॒ता से यह ५५७ डालर होते है । जब हम ग्रमरीका 
की १,४५३ डालर प्रति व्यक्ति आय, कनाडा की ८७० डालर और म्यूज़ीलैड वी ५५६ 
डालर प्रति व्यवित भाप भ्रौर यहाँ तक कि ईरान और ईराक ज॑से देशो की ८५ डालर 
भ्रति व्यक्ति आय के सांच तुलता करते हैं तो हम भ्रपती दरिद्रता सवंथा स्पष्ट हो 
जाती है । वस्तुत , यह स्थिति वेबल हमारी जनता के घोर प्रभावों एवं उप-मानवी 
स्तर की विद्यमानता का आ्ाँकड़ो द्वारा समर्थन करती है । 

(२) जनता के जीवन-गापन-स्तर में कोई वास्तविक उन्नति नहीं हुई । प्रकट रूप 
हर के, यर्तेशान अति ब्यक्ति ऋक १६३६-३२ के ६५ ० (डा० शव» के अनुमानानुसार) 
पर पर्याप्त बृद्धि प्रकट करते है, किन्तु यह तो केवल अ्रम ही है। यह द्रब्य-प्राय का ही 
प्रश्त नही है, किन्तु वस्तुओं झौर सेवाग्रो की सत्र मे गणना की गई वास्तविक झ्ाय का 
भ्रइत है। १६५०-५१ का थोक सूचक अक बढकर ४०६ ७ हों गया (प्राघार वर्ष १६३६ 
जबकि १६३१-३२ वो अपेक्षा वीमतें अविक्र ऊंची थी) । इस प्रकार वोई भी 
वास्तविक सुधार नही हुप्ना । समिति ने जिन तीन वर्षों की झाय की गरना वी है 
इनमे वास्तविक आय स्थिर रहो है, यद्यपि द्रव्य के रूप म प्रति ब्यवित ग्राय २४७ रू० 
। से बढकर २६५२ हो गई है ॥ १६५४-५५ मे प्रक्ति्यक्ति श्राय (१६४८-४६ की 


४०६ सुबोध भारतीय पर्यश्वास्त्र 


कौमत पर) २६६ रुपये हुई । १६५६-५७ में यह आय वढकर २६४ र० हो गई । 
प्रक्तूवर १६५६ में भारत सरवार द्वारा तय्पार किए गए त्वरित आँकड़ों के श्रनुवार 
१६५७ ५६८ में यह ग्राय ६८% झौर बढ गई है । 

(३) उपरान्त प्रस्तुत प्रति व्यवित राय सम्पूर्ण कहानी को प्रकद भी नहीं करती $ 
यह तो केवल औसत ही है ॥ जो भी हो, वास्तव में, एट्रीोय आय शत्यधिक 
असमान रूप में विभाजित है १ बडे बडे उद्योगपदियों, पूँजीपतियों शोर शर्मींदारों को 
लघू संख्या राष्ट्रीय ग्राय का एक बडा भाग हड़प जाती है | थी शाह झौर खम्बाटा 
द्वारा प्रणीत इस सामान्‍य झनुपरात के विपय में सन्देहकरने का कोई का रण नहीं कि 
देश की आय के ३३%, से अधिक का उपभोग घनी-वर्ग करता है $ यह घनी-वर्ग 
कुल जनसझ्या का केवल ५% है झोौर अन्य एक-तिहाई भाग का उपभोग ३ मध्य- 
वर्गीव जनसल्या करती है । शोंप $ ६०% जनता के लिए परस्पर बाँटने को रह 
जाता है। 

(४) देश की अर्थ-ब्यवस्था का असन्तुलित स्वरूप एक अ्रन्य महत्त्वपरुर्ण श्रेंग है 
कृषि (पश्चु-पालन सहित) मोटे गनुमान के साथ ५०% ग्रशद्रान करती है, जो कुल 
राष्ट्रीय भ्राय का लगभग प्राघा है । वारिज्य, परिवहन झौर सचार--सव को मिला 
कर--सेै कुल वा १७:१८% आता है । निर्माण-कार्यों, हस्त-कौशलों रतथा खानों 
से तो भ्रौर भी कम--१६ १७९ । इस तिथि को तुलना इग्लेड से फर देखिए, जहाँ 

१६४६ मे, ग्रौद्योगिक उत्पादन कुल राष्ट्रीय उत्पादन का ५३% गिना गया था। 
इससे हमारी अर्धे-व्यवस्था का सवंचा एक-दिशी स्वरूप प्रकट हो जाता है । 

(५) लघु-स्तर उद्यम वा ऋति-प्रमाव--लघु-उद्यमो (५६:०९%,) का झंशदान 

६६% है। बृहद्‌ उपग्रमो (१० ७% ) के अशदान के सगभग छः गुना प्रधिक है । 

(६) राष्ट्रीय उपभोग में छाद्य का अति-्रभाव--राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित 
उपभोक्‍षता-ब्यय के विश्लेषण से प्रकढ होता है कि खाद्य पर ४,६०० करोड़ रु० उप- 
भोवता-ध्यय होता है, जो कुल राष्ट्रीय श्राय का लगभग ५३% है। ५३%, का यह 
भनुपात सम्पूर्ण देश के लिए है। जनवरी १६५३ में प्रकाशित राष्ट्रीय नमूना पर्यवेक्षण 
को सूचता से प्रकट होता है कि ग्रामीस क्षेत्रों मे खाद्य पर कुन व्यय का ३ से प्रशिक 
व्यय होता है (और द८ वस्त्र पर तथा शेप सब मदों पर) । खाद्य-ब्यय का यह 
उच्च अनुपात जनता को दरिद्वता ग्ौर देश की अर्थ-व्ययस्था के श्रल्प-विकसित स्वरूप 
को प्रकट करता है । 

अर्थे-ब्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रो में प्रति व्यक्ति उत्यादत अलग-अलग हैं । कृषि 
के सन्दर लगे हुए व्यक्तितयों का उत्पादन ग्रन्य क्षेत्रों में लगे हुए व्यवितयों के उत्पादन 
से कम है। १६५०-५१ में कृषि में केवल ५०० रु० था जब कि वारखानों में २,७०० 
ह७, रेलों में १,६०० २०, वैक्ग, वारिज्य तथा परिवहन में १,४०० रु०, सरकारी 
नौवरियों में ११०० रु०, लघु उद्यमो में घ०० रु०, भौर घरेयू सेवाग्रो में ४०० रु० 
है | इससे ज्ञात होता है कि जमीन पर जनसंख्या का बहुत अधिक दद्राव है । 

राष्ट्रीय भाग समिति के अनुमानो में तीत प्रवृत्तियों का भ्रध्ययत्त करना जहूरी 

है (१६४८-४६ से १६५०-४१ तक) । एऊ, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन दवा 


प राष्ट्रीय भाव ड०७ 


सचार की प्रपेक्षा कृषि-क्षेत्र का अशदान अधिक हुआ । इससे पता चलता है कि भौरो 
की अपेक्षा काश्तकार वो प्रधिक लाभ पहुँचा। दूसरे, गैर सरकारी क्षत्र को भपेक्षा 
सरकारी क्षेत्र का कुल उत्पादन अधिक बढ़ा [इनमे १२% १०% का झनुपात 
है) । योजना के विध््तार से सरकारी क्षेत्र मे मधिक वृद्धि होगी । ठीछरे, सरकार को 
प्रत्यक्ष करो की श्रपेक्षा परोक्ष करो से झधिक प्राप्ति हुई । दूपरे शब्दो मे राज्यो से 
सरकार भव झधिकाधिक परोक्ष करो पर विभेर कर रही है । 

फ्रून २--भारत में कप्टकर दरिद्रता की विद्यमानता को श्राप वयोकर स्पष्ट 
करेंगे ? देश में सामान्य जीवन पापव-स्तर को उन्‍्तत करने के लिए फ्या उपाय करने 
चाहिएँ ? 
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भारतीय जनता की दरिद्रता तो एक कहावत बन गई है। देश की प्रति व्यक्त 
झाष बहुत कम है । जब उत्तरी प्रमरीका तथा योरोप के देशो के साथ इसकी तुलना 
को जाती है, दो दिल कांप जाता है ( श्राथिक सामाजिक स्‍शोर राजनोतिक प्रशो का 
समूह इस वस्तुस्थिति की कद्गानी के लिए उत्तरदायी है । 

ग्राधिक कारण (0000000 0808९४)-- (3) सर्वाधिक प्रवल झाथिक 
कारशा यह है वि जनसख्या कृषि पर अत्यधिक श्राश्चित है । फरवरी १६५४ की जन- 
गुना की सबना वे अनुसार, ७२% जनसख्या कृषि-कार्य में नियोजित है प्रौर इसके 
विपरीत उद्योग में केवल ११% व्यापार में ६०% मोर परिवहन मे १५% । 

इससे भी निक्ृष्ट स्थिति यह है कि भारतीय कृषि कार्म स्ंथा श्रयोग्यतापूर्ण 
है भौर इसकी फसलो का स्वरूप सर्वथा अरक्षित है । जहाँ छोटी-बिखरी हुई जोतो 
(॥०११७६७), पुरातन विधियों भौर दोषपूर्ण भूमि लगान प्रणाली के परिणामस्वरूप 
इसको उत्यादनशीलता कम है, वहाँ कृषि की ग्रस्थिर वर्षा पर निभरता का परिणाम 
भ्रक्षा है। 

(0) श्रद्योगिक विकास के कमाद मे राष्ट्रीय श्राय को कम किया हुआ है। 
यही नहीं है कि प्रौद्योगिक वृद्धि की अ्रनिवायंताओं का प्रत्यधिक प्रभाव है, १्युत मूल 
उद्योगों भौर टेकनिकल प्रशिक्षण सुविधाप्रो का भ्रभाव, यातायात और बे विग सेवाप्रो 
की प्रपर्याप्तता, देशी पूंजी का सकोच, और ऐसे झन्य विपरीत झशो के कारण 
पौद्योगिक उन्‍तति की सम्भाव्यताग्रों का उपयोग नहीं किया गया ॥ 

(30) विभिन्‍त प्रावश्यक प्रकारो की बेंफिंग सुिधाओं और परिवहन का अत्यधिक 
श्रपर्यात्त बिजास, जो सतुलित झोर समृद्ध झाधिक प्रझाली के उदय के लिए प्रत्या- 
बश्यक है, एक भीपण त्रृटि है। 

(।४) जनसंख्या की केप्पूर्ए वृद्धि उत्पादन में जो थोड़ी बहुत उन्नति होती है 
उसे नकारात्मक बर देवी है । हमारी वतमान खाद्य समस्या जनसख्या झौर उत्पादन 
के बीच ग्रस्तर का भति स्पष्ड प्रमाण है । 

सामाजिक पारण (80००४ 08०8९७)--घुराने और दिनातीत रौति रिवाज, 
अंधरिष्वास और ध्यवस्थाएँ भी इस दिल्ला मे पर्याप्त दोषो हैं। उदाहरण के लिए, 


ड०्८ सुबोध भारतोष भ्रब॑शास्त्र हु 


जाति-प्रषा देश की श्राथिक प्रगति प्र अत्यविक विपरीत प्रभाव डालती रही है। 
जनता की अ्रपने निजी सुधार के विषय में उपेक्षा-पू्णे वृत्ति के लिए उसके निराशा- 
पूर्ण और पूर्वजन्म-सम्बस्धी विचार ग्रधिकाणतः उत्तरदायी हैँ । इससे श्रधिक व्यापक, 
ग्रज्ञान श्रौर सकीर्णंता किस्तो प्रकार की ट्याथिक उन्नति के मार्ग में महान्‌ बाधाएँ 
सिद्ध हुई हैं। 

राजनीतिक कारण (070०७ (१४०४९४)--पदि विपरीत राजनीतिक कर्ण तर 
होते तो उल्लिखित प्राथिकर और ध्ाम्राजिक कारणों पर विजय पाई था सकती थी, 
भ्रधवा, किप्ती सीमा तक उन्हे नम्न किया जा सक्त्ता था। 

झजिक समय तक के लिदेशी शासल ने लोगो का नितात्त नैतिक पतत कर दिया 
विदेशी सरकार श्रपने पाँव जम्राएं रहना चाहती थी । इसलिए उसने चिरंकाल तक 
झ्राथिक विकास्त की दिद्ञा में नितान्त उपेक्षा की नीति का झनुगमन किया । तिस्े पर 
देश के उद्योगपीकरण के मामले में तो वह विशेष रूप से उदासीन रही । स्वार्षी कारणों 
से, वहू चाहती थी कि देश कच्चे पदार्थों का पूत्तिवर्ता बना रहे और अपने निजी 
नागरिकों द्ारा निर्मित वस्तुओं के लिए बाज़ार के रूप में रहे श्रौर देश राजनीतिक 
भ्रौर झ्राथिक रूप में झाश्ित स्तर पर बना रहें। मुद्रा और विनिमय, तट-करो, भण्डार 
सम्बन्धी क्यों, जैसे मामलो में जो देश की झ्राथिक प्रगति के लिए इतने महत्त्वपूर्ण ये, 
उसने इस देश के द्वितों को उन्नत करने की श्रपेक्षा शपने निजी हितो को पूर्ण करने 
बाली सीति का अ्रवुसरण किया ॥ 

उपचार (8&ए८6त०७)--मारतीय जनता की क्प्टकर गरीबी का कैवल छुट- 
पुट वार्यों द्वारा इक्षाज नहीं हो सकता। देश के लिए विस्तृत प्राथिक योजना के बिना 
छोस परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकती । भारत कै पास विशाल सम्ताघन हैं | इन 
संसाधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए तथा दे का दरुत गति से उद्योगीकरण किया 
जाना चाहिए३ « 


भ्रष्पयाप २७ 
आधिक योजना 


(छल्णाण्णार ए]979गए्टी 


भारतोय जनता की घोर दरिद्रता के सम्बन्ध म प्रभी विचार किया जा चुका 
है। भ्राथिक योजना ही देश की दरिद्रता तथा श्राथिक दोषो को दूर करने का एक- 
मात्र उपचार है। वयोकि इससे निम्न जीवन स्तर जैसी बुराइयो को सहारा मिलता 
* है। इसलिए हम भारत की झ्याथिक योजना के लिए विभिन्‍न झगो पर विचार करेंग । 
ब्राधिक योजना का श्रयं (१[6७008 ० ]000च०शा० ?]80008)--किन्‍्तु ऐसा 
करने से पूव हपे पहले यह जान लेना चाहिए कि योजना वा सही सथ वया है । यह 
यथेच्छाकारिता नीति का विरोधी स्वरूप है । रामभरोसे घारणा के अ्रधीन वस्तुओं 
का उत्पादन भपने हितो के लिए जिया जाता है और राष्ट्र के साधनों वा वितरश 
इस ढंग से होता है कि तिजी लाभ अविकावित होते जाएँ | इस विंतरणश फो 
कीमत यात्रिवता के साथ नियमित किया जाता है जो झआाधिक प्रणाली का नियन्त्रण 
करती है । 
इसवे' विपरीत, योजना आर्थिक प्रणाली पर से कीमतो के शासन को हटाती 
है प्रौर उसकी जगह राज्य के नियन्त्रण को स्थापित करती है। प्राथिक कार्य कलाप में 
निजी लाभ को शक्तिपूएों मानने की जगह अधिकाथिक सामाजिक लागों के विचार इस 
बात वा निश्चय करते हैं कि कोनझ्ली यध्तुएं और किस मात्रा में उत्पादित को जाएँगी 
भ्रौर कैसे उनका वितरण होगा | फवत योजना का लष्षय राष्ट्रीय श्राय, नियोजन झौर 
इस प्रकार कल्याण को अ्रधिकाधिक करता है । 
भारत में योजना का इतिहास 
(पछा5009 ० शकशगगाह एप 709) 
हमारे लिए, भारत मे योजना का विचार कोई नया नही है । देश की 
आाधिक योजना के विषय मे पर्याप्त एबं सतकंतापूवक विचार किया जा चुका है। 
इस सम्बन्ध मे जो कार्य हुप्रा था, उसका सक्षेप मे सिहावलोकन करेंगे । 
भारत के लिए योजना बनाने का सवप्रथम श्रेय सर एम० विड्वेश्व॒रैय्या को 
देना होगा जिन्होने कि १६३४ मे * ए[४७०९०० #००००एछ७ 7० [हत8" (भारत के 
लिए गोजित पअर्थ-व्यवस्था) नामक झपनी पुस्तव' प्रकाशिक की थी । 
रफ्ट्रीप गेजला कमैदी--तीन वर्ष बाद अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के 
तात्कालिक प्रधान सुभाषचन्द्र बोस ने पण्डित नेहरू की अध्यक्षता म राष्ट्रीय योजना 
कमेटी को स्थापना बरवे देश को बहुमूल्य नेतृत्व प्रदान क्या। जो भी हो इस 
कमेटी का कार्य इप्तके भध्यक्ष एवं अन्य काँग्रेसी नेताओं के जेल जाने के कारण 


ड०& 


डा ० सुबोध भारतीय प्रयंज्ञास्त्र 


१६४२ से १६४६ तक बन्द पड़ा रह ग्रया। फलस्वरूप, इसने १६४६ में प्रपनी 
घोजना उपस्थित की । हे 

बाबई मोजना (07049 07 )--इसके बाद 'बम्बई योजना” के प्रकाझनन 
की बारी ग्राती है जिसने कि देश को योजना-दृत्ति का बना दिया। भ्राथिक विकास 
की इस योजना को बम्बई के ग्राठ उद्योगपतियों ने बताया था। इसका लक्ष्य १५ वर्ष 
के याजना-काल में देश वी प्रति व्णक्षित आय कौ दोगुना करना था झौर उसमें कृषि, 
उद्योग तथा सेवाडों में क्रश+ १३०%, ५००% और २००५% की'वृद्धि करने का 
लक्ष्य बनाया गया था । योजना में उद्योगी के विकास पर बिश्लेप बल दिया गया था । 
इस मोजना पर १० हज़ार करोड रुपये की महान्‌ राशि व्यय करने का प्रतुमान 
लगाया गया था| समग्र रूप मे, यह सर्वंधा बाध्तविक योजना थी । 

जनता की योजना (९०.०४ 7१89 )--उद्योगप तियों की योजना के कारण 
भारतीय श्रमिक सघ को भी योजना बनाने की प्रेरणा हुई । इसे मुख्यतः एम० एनं० 
राय ने तुग्पार क्यि था श्रौर उसे “जनता की योजना” कहते हैं । यह १०-बर्षीय 
सोजना थी भौर इसमे विशेषतः भूमि के राध्ट्रीयकरण द्वारा कृषपि-विकातत पर विद्चिप्ट 
बल दिया गया था। जो भो हो, इसने श्रतम्भव लक्ष्यों को समक्ष रखा, जंपे सब 
बंजर-भूमियो का सुधार करता) 

इस योजना पर १५ हज़ार करोड़ रुपये व्यय का अनुमान किया गया था। 

गांधीदादी थोजना (9800%&॥ 700 )--उल्लिखित दो योजनाप्रों द्वारा 
अर्थव्यवस्था के यात्रिक स्वरूप वो विक्रास देना था और उनकी महानू लागत के 
फारण बर्धा के थी एम० एन० भ्रप्रवाल ने एक य्रोजना उपध्यित की, जिसे गाधीवादी 
गोजना का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य ग्राम वी झत्म-निर्भरता के साथ 
अर्थ व्यवस्था के विवेन्द्रीकरण तथा घरेलू एवं लधु-त्तर के भ्राधार पर भौद्योगिक 
उत्पादन को था । इसकी श्रतुमानित लागत भी बहुत भाषूणी थी, श्र्पातू, ३,५०० 
करोड़ रुपये। किन्तु यह भ्राधुनिक झौद्योगिक युग के लिए उपयुक्त होने की श्रपेक्षा 
अधिक भ्राद्शंवादी थी । 

सरकारी योजनाएँ--योजला-निर्माणा के इन निश्नी यत्नों के प्रहावों, सरकार 
ते भी विकास वी योजनाएँ बनाने की श्रावश्यक्तता अनुभव की। १६४४ में, भारत 
सरकार ने एक योजना विभाग स्थावित किया। बस्बई योजना के एक प्रणता सर 
प्रादेशर दलाल इसके सदस्वन्प्रध्यक्ष तियत क्ए गए। इस विभाग के कथनानुमार, 
केन्द्रीय और प्रात्तोय सरकारो ने युद्ध के बाद कार्यकारी कई एक विक्ास-योजनाप्रों 
का निर्माण क्या । इन योजनाग्ों को दो भागों में खण्डित क्या गया, एक अ्रल्प- 
कालीन, युद्ध से शान्ति के सक्रात्ति-काल के लिए, और दूसरी, दीर्वकालहौन, विकास 
के लिए । 

₹६४६ मे, ग्रस्तरिस सरवार ने योजना वी समस्याग्रो का परीक्षण करने के 
लिए एक सलाहपार बोर्ड की स्थापना की । 

५... यरेजना कमीशन (स्‍700फ६ (१०शाफ्राह&०0) -- देश के विभाजन, सियासतों 

कै विज्लय, खाद्य की निईप्ट स्थिति, कपास और जूद की स्थिति, भुगतान 


झाविक योजना १ 


सन्तुलन की कठिनाइयों, विस्थापित्ों कें पुनर्वास की समस्या, और ऐसे अनेक तत्त्वो 
सथा समस्याप्रो ने पूर्व की विकास-योजराओ को दिनातीत बना दिया और इनके 
मारण, पहले से कही अधिक, नई योजना दनाने को आवश्यकता हो गई। तदनुमारः 
पृ० नेहरू की अध्यक्षता मे, मार्च १६५० में एक योजना कमीशन स्थापित किया 
गया । इस कमीदान ने, योजना से सम्बन्धित अन्य अत्यधिक लाभपूण कार्य के झलावा, 
सितम्बर १६५० म भारत के लिए योछम्पो योजना बनाई, जिसका दक्षिण और दक्षिणी 
एशिया वे विकास के लिए विस्तृत योजना म समावेश किया गया है, और 
जुलाई १६५१ मे, देश के लिए प्रथम पचदपीय योतना की प्रस्तावित रूपरेखा 
प्रकाशित की ) दिसम्बर १६४२ में कमोशन ने फ्चवशय योजना का अन्तिम ववतव्य 
प्रकाशित किया । 

प्रब भारत के लिए ग्राथिक योजना पर सामान्‍य विचार करने के प३चात्‌ हम 
प्रथम तथा द्वितीय ५*चवञप योजनाश्रों. का विस्तृत अध्ययन करेंगे । 


श प्रथम पचवर्षोय योजना 
(पफ्र७ एरप७६ ऊए ७-४ ९छा 290) 

प्रर्त ?--पोजना कमीशन द्वारा रचित प्रथम पचवर्षोष योजना के सुरुय 

भ्रगों झोर कायक्रमो को रूपरेखा का वणत करें। 
(कल+त्ता ६६५२५ गौहाटी १६४३, आगण १६५४) 

"0 -0र० 80 ०एपघराल ण॑ शिह पाशाए ई९आण९ बापे एा०2ए्आ7005 

0॥6 ।ा54- फए९ एथार ९]. ए९एआ०१ ४४ [86 ए]॥गराएा९ (00फशइक्‍ाण 
(लाााव 7952, 64फ%रव 4953, 487० /95%) 

सोजना कमीशन ने सवप्रथम ६ जुलाई, १६५१ को इस योजवा की प्रस्तावित 
रूपरेखा प्रकाशित की श्लोर ८ दिसम्बर, १६५२ को इस योजना का प्रन्तिम ववतब्य 
अ्रकाशित किया । इस भ्रन्तिम योजना के सुरय झगय झौर कार्यक्रम निम्न धै-- 

इत्त योजना के उद्देश्य (00]९८७४९४ ०६ ७७७ 080) --चूंकि नए सविधान 
के झनुसार देश का घोषित लक्ष्य कल्याणकारी राज्य है, इसलिए इस योजना ने इस 
लक्ष्य की प्राप्ति को अपने मुख्य उद्देश्य वे रूप म उपस्थित किया प्रधिक स्पष्टता- 
पूवंक, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे-- (3) जनता के लिए श्रेष्ठ जीवन यापन स्तर श्रौर 
(४) अधिव सामाजिक न्याय । झन्य शब्दा म इस योजना ने सब नागरिकों को समान 
प्रवसर, कार्य करने के अधिकार, पर्याप्त पगार प्राप्त करने के प्रधिकार और सामा- 
जिक सुरक्षा के उपायो का आश्वाप्तन प्रदान करने की चेष्टा की-- 

योजना का परिभाण (3७20६ए०७ ०६ ६० ?६०)--इस योजना पर 
१६५१-५२ से लेकर १६५५-५६ तक को प्रवधि म सा्वंजनिक भाग वर २,०६६ 
करोड रपय कुल व्यय हुप्रा था। वि+ास व्‌ मुख्य क्षत्रा म इस ।नम्न रूप म बाँटा 
गया था। 

सरकारी क्षेत्रो म॒ विनियाजन वितरण अ<वति रख्द्रीय और राज्य मरतारो 
द्वारा क्रमश १,२४१ वरोड रूपय तथा ८२६ करोड स्पय हुपा । 


४१२ सुधोध भारतीघ भ्र्वश्ञास्त््र 


* (२० करोड़ो में) कुल व्यय का 
१६५१-५६ में व्यय प्रतिशत 








(7) कृषि और सामुदायिक विकास ३६६ १७४ 
(४) सिंचाई ग्रोौर शक्ति ५६१ रण्र 
(४४) परिवहन और सचार डहछ रे४० 
(४) उद्योग छ्रे चाडे 
(४) सामाजिक सेवाएं इेड० १६४ 
(9) पुनर्वास झ्र्‌ डे 
(पं) विविध श्र २५ 
योग २,०६६ १००० 


इसके ग्रलावा गैर-स रकारी क्षेत्र में भी वितियोजन किया गया जिसकी राधि 
१,४०० करोड़ रुपये श्रौर १,५०० करोड स्पये के बीच श्रांकी गई । 
देश भे थढ़ती हुई वेकारी को दृध्टि में रुखते हुए, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने, 
जिसका अधिवेशन ग्रकतूबर १६५३ में हुआ, सावंजनिक व्यय से लगभग १७५ करोड 
झुपये की वृद्धि का विर्णय क्या, इससे कुल राश्षि २,२४० करोड़ रुपये हुईं । 
योजना के मुझ्य कार्य क्म--इय योजना में सही तौर पर इषि भौर समाज- 
विकास योज॑नाप्नों (धिचाई ग्रौर झक्ति सहित) को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदात की' 
गई थी । २,०६६ करोड रुपये के प्रस्तावित व्यय में से, हपि प्ौर पविंचाई पर प्रत्यक्ष 
रूप में जो कुल राश्षि व्यय की गईं, वह ६६२ करोड़ रुपये थी श्रर्थात्‌ कुल व्यय का 
झल्गभग ३२ प्रतिशत | 
घहितश्ित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, हिचाई-सुविथाप्री का विस्तार, भूमि- 
सुधार की थोजताम्रों द्वारा फाल-अधीन क्षेत्र में वृद्धि श्रौर उत्पादन की उन्नत कला 
के प्रसार द्वारा पुर्व कृपि-अधीन मूमियो से श्रधिक प्राप्ति वी व्यवस्था वी गई थी । 
छिच'ई के क्षेपर में, योजना का मुश्य उद्देश्य पर्वत. निर्माणाधीन छिशवाई तथा 
शुक्षित योजनाओं को पूरा करता था । योजना-ग्रवधि में इत पर ५५८ करोड़ ए० व्यय 
करने का भ्रतुमान क्या गया था। इसके ग्तिरिकत, छोटे सिचाई-कार्यों को भी इंसमे 
शामिल क्या गया था । बड़े श्ौर छ'टे सिचाई-कार्यों को मिलाकर श्राप्चा की जाती 
थ्री कि योजना झबधि की समाप्ति पर उनसे १६५० की अपेक्षा १६ ७ मिलियत एकंडो 
की अधिक सिंचाई होगी 
शक्ति के विपय में ग्राश्ौ को गई थी कि प्रस्तुत ध्ोजना में सम्मिलित नदी 
धाठी मेजनाएँ इस योजना के अन्तिम थर्ष में १९०८ मिलियन क्लोवाड अतिरिक्त 
शक्ति उतन्‍न करने लग्गेंगी । ल्‍ 
प्रस्तुत योजता मे सम्मिलित भुमि-सुधार कार्यक्रम दा उद्देश्य लगभग ७४ 
लाख एक्डो का विकास करना था । 
इस कार्यकम में सम्मिलिय इृषि-विकास की प्रन्य मर्दे मे च्रीं-सूल ग्राम 
योजनाओं द्वारा पश्ु-सुघार तथा दुग्ध व्यवक्ाय, वनों तथा भूमि-संरक्षण, सहकारी 


झाथिक योजना डश्३ 


कृषि कार्य तथा बहू उद्देश्योय सहकारिता को प्रोत्साहन देना और कृषि के लिए प्रधे- 
प्रबन्ध | इस योजना मै ग्राम विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि यह रखो गई थी 
कि इस उद्देश्य के लिए समाज जिझास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विरास सेवाओं का जाल 
बिछा दिया जाए । 5 

उद्योग--प्रति रक्षा उद्योगो को सौपे गए पर्याप्त साधनों के अलावा, योजना 
अवधि म सरवार ने ६४ करोड का सीधा विनियोग किया । यदि हप्त लघु-स्तर उद्योगो 
तथा खनिज विकास दे निवेशो और मूल उद्योगों तथा यातायात के लिए ५० करोड 
रु० वे अतिरिक्त एकमुश्त निवेश के झ्राधे को मिला दें, तो यह सख्या १५० करोड़ 
तक जा पहुँचती है। तुलनात्मक रूप मे, उद्योग म इस अत्यधिक कम सावंजनिक 
विनियोग का कारण यह है कि योजनान्ग्रवधि म॑ उपलब्ध साधनों थी बहुत बड़ी 
राज्षि कवि, शवित और सिंचाई के विकास म लगाइ गई । जो भी हो यह स्मरण 
रखना होगा कि उद्योग के क्षेत्र का बहुत बडा भाग निजी उद्यम के लिए छोड दिया 
गया था, इसलिए झौद्योगिक विकास ग्रधिकाशत योजित सरकारों व्यय की सीमा 
से बाहर रह गया । 

कुछैक उद्योगों के उत्पादन-लक्ष्प ये थे--पिग्र प्राथरन (कच्चा लोहा) ३१ 
लाख ढव4 तक बढाया जाते को था--इस्पात ३ & लाख टन तक, सीमट २१ लाख 
टन तक, वस्त्र, १,८७२ मिलियन गज्ञो तक, खाड ३ ८४ लाख टन तक, और इसी 
तरह पअन्य भी । 

योजना म लघु-स्तर और घरेलू उद्योग के विकास के महत्त्व पर विशेष बल दिया 
गया था। उतके विकास के लिए झनेक उपाय किए गए थे। इन उद्योगों के लिए 
२७ करोड र० की कुल व्यवस्था की गई थी । 

परिवहत (प४७॥७००४)--रेलो, सडको, पोत निर्माण झौर शहरी हवाई 
शक्ति के विकास वे लिए अत्यधिक विस्दृत व्यवस्था की गई है । उस पर दुल व्यय में 
से प्राथे से अधिक रेलों ५२ व्यय हुआ । उनके लिए मुख्य कायज्म पुनर्निर्माण और 
उन्हें सम्पन्न बनाने का था जिससे वें उस झतिरिकत बोक को बहन कर सके जी 
कि उन पर भर्थ “यवस्था के अन्य भागो मे विकास के परिणामस्वरूप डाला गया 

केन्द्र औौर राज्यों में सडक विकास के लिए सब मिलाकर १०० करोड रू० 
से म्रधिक राशि की व्यवस्था की गई थी | कादला म नई बन्दरगाह बनाने के 
लिए १२ करोड रु०, तेल झोधन के लिए बन्दर-सुविधा प्री की रचना दे लिए ८ 
करोड ₹०, धौर, वन्दर-प्रधिकारियो को ऋण रूप मे १२ करोड रु० पुनर्वास एव 
ए्रभिनदीकरण।, के कार्यक्रम, को, पूर्ण झरले, डे जिएः प्रत्यान, जिएए, ग्एए॥ व्य, ५ णफ्तपणपत 
की नई दिश्ञाप्रो का विकास, डेसे, पोत निर्माण और शहरी हवाई शक्ति दोनो के 
लिए भी बडो-बडी राशियों के निवेश किए गए थे । 

साम/जिक सेवाएँ---यद्यपि प्रार॒म्मिक दशा में उत्पादन वृद्धि पर बल दिया 
गया था, तथापि प्रस्तुत योजना ने झ्रपने आपको केवल भौतिक सफलता प्राप्ति तक ही 
सीमित नही किया भौर, फच्त , उसने मानवी उनति की दिश्या म * विनियोग” का 
भी निवेश दिया | सामाजिक सेवाओो के लिए ३४० करोड #० का कुल व्यय 
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निश्चित किया गया था, जिसमें से १५२ करोड रु० शिक्षा के लिए, १०० करोड २६ 
चविफित्सा और सार्वजनिक स्व्र स्थ्य के लिए, ४६ करोड ह० भवन निर्माण के लिए, 
२६ करोड़ ह० पिछड़े वर्गों के लिए प्रोर लगभग ७ करोड रू० श्रम तथा श्रम बल्याण 
के लिए प्रदात किए गए थे । इसक्ते ग्रतिरिक्‍्त ऐच्छिक साम्राजिकर बल्याए के संगठनों 
की सहायता के लिए ४ करोड़ रु० प्रधिक प्रदान किए गए ताफि वे अपने कार्य का 
अधिक प्रसार कर सकें । 

छ़िम्मापिल व्यक्तियों के पुनर्वाय के लिए ८५ करोड 5० की व्यवस्था की गई 
थी धोर इसकी भ्रवधि १६५३-५४ के वर्षात पर तीन वर्ष की नियत की गईं । 

सामाजिक सेवाग्रों में वित्तीय विनियोग्र को अज्ञान का अन्त झौर सफाई की 

उन्नति के लिए यृ:द्‌-हतर पर प्रत्यक्ष सामाजिक यो में पूरक करता था । 

प्रगति को गति--प्रस्तुत यो जना को प्रचलित करने के फरस्व छत पूंजी निर्माण 
में प्रतिवर्ष श्रतिरिकत राष्ट्रीय श्राय के लगभग २०% द्वारा झ्तुमानित वृद्धि होते की 
पग्राशा थी । १९५४-५६ तक राष्ट्रीय श्राय मे लगभग ११% वृद्धि की प्राद्मा थी ग्र्वातू 
६,००० करोड़ ह० मे १०,००० करोड़ रु० तक | किल्तु इश्न वृद्धि के वियरीत जन- 
सख्या चृद्धि को भी समक्ष रखना होगा, जो १ २५% प्रति वर्ष के हिताव ६५% 
होगी | १६५६-५७ से आगे, यदि विनियोग प्रतित्रप लगमग ५०% श्रतिरिक्त उत्पादन 
हारा बढ़ाया जाएं, तो इससे यह होगा क्रि प्रति ध्यक्तित वी प्राय को दो ग्रुना करते 
में लगभग २७ वर्ष लग जाएँ। । योजना ग्रव्रधि की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रगति- 
विपप्रक परिमाण बहुत थोड़ा है। ऐसी प्रवस्‍्था मे, इस अवधि के प्रस्तत जीवत- 
यापन के स्तर में झल्प वृद्धि होगी । 

धोज॑वा का वित्त-प्रवस्ध (त्ाक्षाणगढ ए ४७० 7080) -इस योजना का 
प्रत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू इसके झर्थ-प्रबन्ध के विपय में था। सावेजनिक भाग में 
२,०६६ करोड़ रु० के कुल व्यय को निम्न रूप में पूर्ण करने का प्रस्ताव किया 
गया था-- 


रुपये करोड़ों में 
() विकास-हीन व्यय को पुरा करने के बाद केन्द्रीय और 
राज्य सरकारो के चालू राजस्वो (रेलो सहित) की 
बचतो से ७३४ 
(४) केद्धोय श्रौर राज्य सरकारो द्वारा लिये झ्ान्तरिक ऋणो, 
४. छोटी बचतो प्रादि से भ२० 
(पी) स्टर्लिंग सस्वुलन की मुक्वित के विम्द्ध घादे के वित्त-प्रवन्ध छे २६० 
(४) (दिसम्बर १६४२ तक) प्राप्त बाहरी सहायता से १५६ 


(५) अधिक बाहरी सहायता से, झ्रववा, विकल्प रूप में, 
आन्तर्रिक करारोपण झोर ऋणगण लेने तथा अधिक घाटे के 
अर्थ-प्रबन्ध के अतिरिक्त उपायो से झ्६५ 


क योग २,०६६ 


जज 


प्राथिक योजना ड्५ 


जनता का सहयोग (!ए78॥6 (१०-०ए९ए४७७०॥)--इस योजना का उल्लेख- 
नीय रूप यह है कि वह जनता का सहयोग प्राप्त करन शोर इस योजना को प्रचलित 
करने के लिए जनता मे उत्साह व्‌॒द्धि पर विशप बल देता है । फलत इमन जन-सहगोग 
के लिए राष्ट्रीय सलाहमार बमेदे तथा मारत सेवक समाज दो सस्थाग्रो की स्थापना की 
व्यवस्था की । 

फिकर्षं-जब इग योजना की घोषणा की गई तो इसका मिश्रित स्वागत 
हुप्ना । इसके विषय मे ग्रनक झालोचनाएं हुई । कुछ ने इसे साधारण ग्रोर मध्यम 
श्रेणी का प्रलेख कहा । प्रन्यो ने इसे देश क सहयोगपूण ग्राथिक विकास के लिए 
सत्य यत्न बताया। किल्‍्तु हम कह सकते हैं कि समग्र रूप में यह अत्यधिक वास्त- 
विक धारगा है भौर इसे राष्ट्रोय तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों म चिद्यमान सीमाप्रो तथा 
समस्याप्रो को पूछातया दृष्टि में रखते हुए बनाया ग्रया है । इसी कारण कुछ लोगो 
मे इसे प्रति साम।न्य कहकर बदनाम क्रिया है, किन्तु इसके विपरीत इसके ग्रुणों 
पर विचार करना चाहिए । 

जो भी हो, यह स्पष्टतया ससभ लेना चाहिए कि यह योजता अभपपृव समृद्धि 
के एव नए युग का सूत्रपात थी । यह उच्च जीवन यापन रुतरो की दिशा म यात्रा 
का केवल प्रप्म चएण था। इसका उद्देश्य प्राधारमूलर विद्वमों की व्यवस्था करना 
थो जिससे कि अधिक उन्नति के लिए ग्राधारशिला रखी जा सके । 

प्रश्य ऐ--पयवर्षोष योजना ने कृषि शो उच्चतम प्राथमिकता प्रदान को है । 
क्षि पर इस बल देने को ग्राप कहाँ तक न्यापसगत समभते हैं ? 

(कलकत्ता ९१६५३) 

९ 2-76 एक्ट इ९्श शा १5 ॥८९००१०१ (08 8९50 फ709 (0 
शहपरतवे।णाह पु0त्त बिए ० 5008 शिण: फाड शाफरा455 07 ग्शालएतवा6 45 
3०5ध॥९0 ? (००४४० 2953) 

योजना ग्रत्यावश्यक रूप में प्राधमिक्ताएं निश्चित करने भ्रौर चालू करने 
का विषय है | यह भारत जैसे देश को अविकस्तित प्रये व्यवध्याप्रो में विशेष रूप से 
होता है जहाँ कि विकास के लिए साधन बहुत थोडे हें किन्तु अर्थ व्यवस्था में कोई 
भी ऐसा भाग नहीं कि जिप्तमें अधिकाधिक विनियोग स्यायपूण न हो । इसलिए 
विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिशाप्रो के लिए उपलब्ध साधनों के यथानुपात करने 
की समस्या है । 

» प्रथम पंचवर्षीय अवधि वे लिए सिंचाई श्रोर शत सहित कृषि को सर्वोच्च 
प्राथमिकता देनो होगी । इस देश में जोवन की सर्वाधिक मूल भावश्यकृता खाद्य की 
कमी है। झन्य कोई भी बात सोचने से पहले जनसल्या वे लिए पर्याप्त खाद्य की 
व्यत्रश्या करनी ही होगी | उपरान्त भर्यत विभाजन के फलस्वरूप उद्योग के लिए 
कृषि विषयक बच्चे पदार्थों की बडो भारी कमी है, जैसे देश वे सूत प्रौर जूट के दो 
महत्तम उद्योगो के लिए कपास और जूट की कमी । इसलिए भावी औद्योगिक जिफास को 
सुदृढ़ आधारशिला स्थाधित करने के लिए खाद्य भ्रौर बच्चे पदार्थों वे उत्पादन में वृद्धि 
करना भत्पावश्यक था । वस्तुत यदि खाद्यान्त और ग्रौद्योगिक बच्चे पदार्थ पर्याप्त 
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मात्राओो भौर उचित सरते मूल्यों पर उपलब्ध नहीं होगे तो योजना अभ्रनिवार्यत: विफल 
हां जाती । 

द्वितीयत , यह विचार भी समृपस्थित था कि पहले से हो जो बही-वढी नदी- 
घारी योजनाएँ हाग्र में ले ली एई थीं उन्हे बीच में ही छोडने के बजाय पूर्ण १रना होगा। 

इससे श्रधिक किसानो की वहुसख्या के पास रृषि उत्पादन में वृद्धि करने के 
लिए प्रावश्यक अपने निजी पूंजी साधन नहीं के | इसलिए सार्वजनिक विनतियोगो के ढंग 
से सरकारी सद्दायता आवदयक थी । उद्योगो की देखभाल करने के लिए निजी भाग 
था । किन्तु कृषि की यह दशा नहीं थो, उसके लिए भहान्‌ सार्वजनिक व्यय की 
ग्रावशपघकता थी । 

कृपि-विपयक विकास के लिए वी गई वांट में, इस योजना में सम्मिलित 
सिचाई-योजनाएँ झधिकाशत मिचाई तथा झक्ित योजनाएँ हैं जिससे शक्तित जैसी मूल 
सेवाएँ समाज के लिए उपलब्ध हो जाएँगी और निर्माणकारी उद्योगों के विकास में वृद्धि 
के झ्लावा ग्राम-श्ैत्रो में लघ-स्तर झ्रौर घरेलू उद्योगों को बल मिलेगा । 

इस योजवा के रचथिताप्रो के समक्ष एक अन्य महत्त्वपूर्ण विचार यह था कि 
भारत से क्षुपि-विषयक प्राप्तियाँ इतनी कप्त हैं कि कृषि पर चाहे जितता भी लघु 
प्रतिरिकत व्यय किया जाएगा इससे निश्चित हो कुल उत्पादन भ्रौर इस प्रकार राष्ट्रीय 
ग्राय में अभिवृद्धि होगी । इमसे भी बडकर, बाहरी सहायता या विनिधोगो की केवल 
परिमित राश्षियों वी उपलब्धि को दृष्टि म रखते हुए मोजना में केवल ऐसे ही व्यय 
सम्मिलित करने होगे, जिनके लिए तुलनात्मक रूप में विदेशी विनिमय व्यय की थोड़ी 
भ्रावश्यकता होगी । कृषि तथा घरेलू और लघु-स्तर के उद्योग इस दृष्टि से 
सर्वोत्तम थे । 

चूंकि विकास के लिए ग्रान्दरिक साधन भी सीमित थे । इसलिए, राज्य-व्यय 
हरा विकास को भिल्‍्न क्षेत्रों में सामुदायिक कार्यों तथा यत्लों से पूरक बनाना 
प्रादश्यक था । समाज विक्रास-योजनाएँ, जो कृषि-कार्यक्म की महत्त्वपूर्ण ग्रग थी, ऐसे 
कार्यों तथा यत्नों से वृद्धि करने में सहायक होती ॥ 

जो भी हो, यह भली प्रकार समझ लेना होगा कि कृषि को सर्वोच्चता प्रदान 
करने का यह श्राशय नहीं कि श्रत्य भागों वी उपेक्षा की गई | प्रविकसित्र प्र्थ- 
व्यवस्थाशों के ग्रधीत वस्तुत. कृषि ग्यौर औद्योगिक विक्रास्त के बीच सघर्प घही होता। 
उनमें एक दूसरे को वल प्रदान करता है। * 

अ+पास १--“बाटे की वि्त-ब्यवस्था”” का वया अयथे दै ! पंचवर्षीय योजनाशों की वित्त- 
व्यवस्था मैं इसके लिए क्या निर्धारित किया गया दै ₹ (अर्सलई ११५३ ; दिल्‍ली १६५४) 

एऋ, 4-.9॥96 5 फाध्या। 977 “फीता परागब्य्याए?” 7? पशादा 706 ॥5 
2558720 60 ॥ |7 [7९ पफास्-च्रश्ब्ा-शेत्राड ? 

(छ0#8%9 4953 ; 0श/४ 2954) 

सरल राच्दों में, सरकार अपनी चाचू सात प्राप्लियों से जो अधिक ब्यय करती हो; उस्ते बाटे 
की वित्त-ब्यवध्या करी ई (उतरी राइस ग्राप्तिवा वे छोते ईं जिन्‍्हें कि वह छरों, राज्य-उपक्रों के 
उपार्जनों, आदि के रूप में लेती दं)। उतके व्यय और प्राप्तियों के डीच जो अन्तर होता है, बढ धाया 
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कहलाता दे। पज्य इस घाटे क॒.या तो कर्णा वी रचना (आतरिर या बादरी) से अथवा अपने सचित 
अवरोषा को निकालकर अथवा छापाराने के आज्रव अथात्‌ नई पत्र मुद्र व) रचना दात पूर्ण चर 
सपघता दे । सरबारें घटे वी वित्त न्यवस्था दा आझाभय याज्ो मे दा-बाल में जब विनियोग कम हो जाता 
है, आर्थिक पुनरारन वी २ कला के जिए अथवा जन से अपनी चालू प्राणियों से अधिक देश में 

बिद्ाम के वित्त प्रबंध के लिए या युद्ध काल में युद्ध क वित्त प्रबंध क लिए लेता हैँ । 
भारत को पंचवर्षीय योचनाओं विषयक आज़ क विचार विनिमय में घाटे वी वित्त-व्यवस्था की 
शब्दावला वा #कुचित भाव में उपयोग क्या गया है। योजना आयोग की सूचना में र्वल नए द्रब्य बी 
रचा दो हो घाटे को वित्त व्यवस्था कहा गया दे । अ य शब्दों सें, यदि सरवार अपनी चालू राजस्व 
प्राप्तियों से भ्रषिक च्यय करता है कि तु न्यय वी य अधिकता जनता क लिए ऋर्णां भौर छोरी 
बच्चों क भ्र परंत है, तो इसे धाटे वा! वित्त न्यवस्था नहीं माना गया । आयोग के मतामुसार, घाटे 
की वित्त न्यवस्था वह दे जिसमें बनट सम्बन्धी धाटों के द्वारा, चाहे ये बजट-घाटे राजख में दैँ या 
पूजागत राधि में द विशुद्ध राष्ट्रप्य व्यथ में प्रत्यद्दा अभिवृद्धि हो! अर्थात्‌ सरकार जनता से करों, 
ऋणों भौर श्रमानतों आदि के अलावा अपना सारो प्राप्तियों दो मिला लने पर जो अधिक व्यय करती दै। 
घादे थी वित्त व्यतस्था का भय यह है कि यद स्फ्राति उपन करता है, वर्याकिः सरकार द्वारा 
द्रव्य से बरने भोर उस न्यय क फलखरूप उत्पादन में ह मे वाली अभिवृद्धियों के बीच सदैव एक 
समया+र होता दै। जो भा हो यद्‌ भय चनता से ऋणों द्वारा घाटे का वित्त व्यवस्था की दशा में बहुत 
बम शोत्ा दे जबकि यह नह द्रव्यरचवा की अवस्था में भ्र यपिक महान्‌ होता है तोक़ि यदि रोगी न 
जाए तो भपरिमित रफाति उपस्न कर देती है। यहा वारण है कि योजना कमीशन उत्तर कथित प्ररार 

को भी घटे की वित्त न्‍-वस्था नहीं कहता । 
(योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए योचना क वित्त प्रवन्‍्ध सम्बधी अश को देखिए ।) 
श्राथिक स्वरूप 
(+४९णा०्गार एछण) 

प्रर्न रै--ध्रथम पचवर्षोव योजना में निर्धारित झ्ाथिक स्वरूप क्या है ? देश 

को व्ंमान भ्रवस्थाप्रो के लिए यह कहाँ तक उपयुक्त जान पडता है ? 
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भाग (क) योजना का प्राविक स्वरूप--प्रथम योजना में निर्धारित आधिक 
स्वरूप देश भ आधिक लोकतन्त्र झौर वल्याणुकारी राज्य की स्थापना की दिशा म 
एव भ्रग्रगामी चरण था। ससेप म प्रस्तुत योजना मिजित अर्थ व्यवस्था वे श्राधार पर 
बनाई गई थी। यह एक वेद््रीभूत विददिष्ट ग्रथ यवस्था है जिसमे सावजनिक भाग 
भोर निजी भाग दोना एक दूसरे के साथ निकट सम्पक में साथ साथ विद्यमान हैँ । 
यद्यवि धराधिझ श्रौर सामाजिक विस्तार को आ्रावश्यक्या के विपय से राज्य के 
दायित्वा को स्पष्ट कर दिया गया था कि इसते लिए यह आवश्यक नही कि उत्पादन 
दे साधतो का पूण राष्ट्रायररण हो झयदा क्रपि या न्‍्यापार और उद्योग से से 
निजी साधना दा उन्मूलन कर दिया जाए । जो भी हो इसका यह अवश्य आदशय ह्ढै 
कि सावजनिक भाग की प्रगतिधरीलतापूबक विस्तृत गौर योजित विरू गवस्या करी 
प्रावश्यव ता के घनुस्तार निजी भाग वा अमिनवीकरर किया जाए। प्रनियमित 
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ज्वाभों के आधार पर कार्य करने वाला निजी उपक्रम समयानुकूल नहीं है॥ इसके 
विपरीत इस योजना के झनुमार, “निजी उपक्रम को प्रपने नए भाग के झनुकूल 
तंयार करना होगा, “'झौर अपने वो वेवल उसी सीमा तक स्थिर एवं न्याय्य रखेगा 
कि जहाँ तक बह अपने को जतनयल्याण की वृद्ध के लिए प्रतिनिधि झूव में प्रमा- 
णित्त करेगा ” 

उद्योमों के क्षेत्र में, इस योजना से जिस स्वरूर का अनुगसव किया गया था 
वह ग्रप्रेब १६४८ के ग्रौद्योगिक सीठि प्रस्ताव के अनुसार था--जब कि केद्धीय 
सरकार ने ग्रपने लिए ग्रति विश्विष्ट रूप में कतिपय उद्योगों को सुरक्षित रख लिया 
था, भौर कतिपय यन्यों के श्रधिक विकास के लिए राज्यो को उत्तरदायी बनाया था 
और शेप सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को, निःसन्देह, केन्द्रीय सरकार के नियमन भौर 
नियस्तण के प्रधीन निजी उपक्रम के लिए छोड दिया गया था । घंह इस नियस्त्रणा को 
१६५१ के उद्योग सम्बन्धी (विक्लस और नियमन) झधिनियम के ग्रधीन लाइपवस, 
दिल्यास्थान, प्राकार जैसे महत्त्वपूर्ण विपयां में क्रियान्वित करती है और विकास 
यरिवर्दो द्वारा उनका विक्रास करती है। योजना से व्यवस्था वी गई थी कि प्राथमिकता 
विज्ञाग्रों में निजी भाग के उद्योगो के विकास सम्बन्धी ग्राइवासन के लिए पूंजी निर्भर 
नियन्त्रण नीति, कीमत नियल्जण श्रौर विश्विप्ट प्रलोभन प्रदयाली का श्रनुगमत किया 
खाए। 
औद्योगिक कार्यक्रमों के दिपय में, सार्वजनिक भाग में न केबल श्रोयोगिक 
उपक्रमों बी व्यवस्था की गई थी प्रत्यूत निजी भाग के अधिकाश उद्योगों के लिए 
लद्षय श्रौर प्रायमिक्रत!एँ भी नियत की गई थीं। लोहा और इस्पात की दिशा में, 
यद्यपि भावी विकास को राज्य के लिए सुरक्षित रखा गया था, तथातवि तिजी उपक्रम 
को क्षमता-विस्वार की स्वीकृति दी गई थी ! कतिफय सार्वजनिक उपक्रमों में बिजी 
पूंजी को भागीदार वनते के किए भो झामन्तित क्रिया गया था । 

इस योजता के भ्राविक स्वष्य्य का अत्यधिक महत्त्ववूण झग यह है कि विद्य- 
मान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण् को प्रत्यधिक निम्त प्राथमिक्रता दी गई थी $ 

जि क्षेत्र में, ग्रायिक स्वहूप ने महान्‌ परिवर्ततव करने का निइचय किया। 
मूमि में सत्र माध्यमिक अधिकारों का झनन्‍्त कर दिया गया भर कृप# वर्ग को जमीदार, 
साहूकार और व्यापारियों के चग्रुल से मुवत क्या गया। राज्य ने बुनियादी सेवाएँ 
प्रश्न करने का दायित्व ले लिया जंसे, घिचाई, शपित, सडकें, सवार, झीर उसकी 
छत, बाजार दिक्री और कार्यकरुशलता के विपय में सद्धायता करता । जो भी हो, 
दीर्घधकालीत उद्देश्य सहकारी ग्राम-प्रवन्ध है, जिसमे समान अ्रवसतर और स्तर प्रदान 
किया जाएगा । 

च्पापार को दिशा में, यह स्वीकार किया ग्रया कि खाद्यास्तों, वस्त्र, खाँड, पिट्टी 
का तेल प्रौर नमक जैसे अत्यावृ्यक पदारयो में राज्य व्यापारिकदा न केवल सादेजनिक 
कोप में समाज वी अधिक बचतों के द्रवाहित करेगी, धत्युतु, महत्त्वपुर्ण दिल्लाओं में 
वित्त-्यवस्था के विपन्त ए-ल्ाम को मो सुदृढ़ विधि होगी । यह इस वस्तुयों की को 
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ही हैं जिनतो जीवन-लागत भौर भौद्योगिक लागतें प्रभावां होती हैं। शो भी हो, 
सरकार ने इसे तुरन्त आरम्भ न करने वा निणय किया था। 

इस योजना की शापशोवीय नीति भो ऐसी बनाई गई जो जनता मे प्रधिक 
आाधिय रामानता पैदा कर सब । झाशा थी कि योजता म प्रस्तावित गुत्यु २२३ तथा 
करणएएए के अन्य प्रणतेशील उपायों को प्रचलित बरने से निश्चय ही, समय पराबर, 
प्रसमानत्ताप्रो मे पमी होगी । 

भाग (छ)--मोजना मे निर्धारित श्राधिक स्वरूप वत्तमान भ्रवस्धाध्रो 
मेः म्रघीन यथासम्भव श्रेष्ठ था । यह दो उप्रताशो के बीच मध्य माग था । नि सन्देह, 
निहित स्वार्षों द्वारा, भोर उन लोगा द्वारा जिनत्री वामपक्षी धारणाएँ हैं इसकी 
भालोपना मेक रा थी | एक बोर तो निहित स्वार्धों न राज्य उद्यपो वे विस्तृत कै 
अर्जी विरोध वियाधरीर दर धोर राज्य नियमन शौर नियस्त्रण को उन्होंने सबुचत 
ब्रभाव बताया | उनका कहता था कि यह निजी उद्यम ग्लौर विनियोग को निरुत्साहि 
बरता है जो कि देश को प्राथिर प्रगति के लिए भत्यावश्यक है । उन्होने पहा कि 
सम्पत्ति वितरण वो प्रसमानतामो को बम बरने वी चेप्टाप्तो वा परिणाम यह होगा 
कि दरिद्रता का वितरण हो जाएगा । 

याम पक्षियों का यह झारोप था कि सरझार पूंजीपतियो का पक्ष बरती है 
भोर इस प्रशार सामाग्य जन-मायं भ्रष्ट होता है । वह चाहते थे कि सरवार उत्पादन 
औ सब साधना को ले ले श्रौर उ हे सामान्य हित मं चलाए । 

यह दोनो दृष्टिकोण प्त्यु ये । इप तरह इस योजवा का श्राथित्र स्वरूप 
वर्तमान भ्रवस्थाप्रा म देश के लिए सर्वाधिक उपयुवत था | सरवार के साधन मनुष्यो 
भौर द्वष्य वी दृष्टि से सीमित थे । समध्टि रूप म राष्ट्रीयररण फ्रियात्मक नही था। 
सार्वजनिक भाग को प्रगतिशीनतापूर्यय विस्तार देना निश्चित विधि है, फ्न्ति वे 
विवल्प की उपेक्षा वी जा रावती है। जहाँ तत्रा पूँजीपतियों का राम्बन्ध है उन्हें 
प्रपने पुराने यथेच्छादारिता के दुष्टिकोए को त्याग देना चाहिए ग्रौर समाज को 
सैवा मे निजी उद्यम ने परिवर्तित रूप के भनुमार धपने प्रापको बना लेगा चाहिए। 
जनतातरिव योजना बा जो उपाय इस स्वष्टप म प्रकट होता है बह जीवन यापन-स्तर 
डो उसनत करने के लिए प्रपरित्याज्य है। इरा प्रकार यह स्वरूप सर्वश्रेष्ठ मष्य 
माय है। 

धभ्यास १---नैजूदा बाल में भारतोय उयोगों के राष्ट्रीायारण बी शब्॒नीयता श्मथवा 


अवादनीयता बी चर्चा औजिर। (इलवत्ता १६४१ ) 
ह:९ 4--703९753 (06 ता व, 00 ०णक्राइट- 6 ज४ए/0008 ए. 
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रष्ट्रीवत रण था सुर फ उद्द श्व अनिवशित लाभ द्वित को संमुटाय के लाभ के लिए रखना है । 
राष्ट्रीयऋ द्वारा अमशोश्ण कम होगा तथा मानसित्र परिवतेन से डलादन में वृद्धि होगी। (श्रमिक 
के मन में भाव रटेगा वि उश्ेग विसी च्यत्रि का न होकर राष्ट्र का है )) उपलब्ध साग्णजिक सझ्षोतों को 
राष्ट्र के हित ये कार्मा में लगाया जा परेगा। 

रयोपा एण या यद पर बढ़ा आरपेक है| लेवल इसवो अर्भ। सम्भावना नहीं दे । बर्मोकि 
यदि इसे ल्यगू डियां गया तो इसके भयत्र पर्यिाम होंगे--(४) मौयूदा श्वाइयों वो लेने के श्लिए 


२० सुबोध भारतोय ब्र्थश्ञास्त्र .- ु 


राज्य के पास विशाल विचीय श्लोत होने चादिएँ । लेकिन अ्रभी तो राज्य के पास उन्हें लेने के लिए 
बुद्ध भी नहीं है । (०) मौजूदा स्रोतों को कृषि और उद्योग, सिचाई, रावित, परिवहन, स॑चार तथा 
रामायनिक साद, लोहा तथा इस्पात जैसे मूल उद्योगों के विक्ाम में लगाना चाहिए | (7) यह लि 
वित्त का प्रश्त मात्र नहीं दे | अजेन के बाद कारखाने चलाने के लिए दोशियार संगत्नकत्तों कया 
प्रजन्ध भी होना चाहिए । (7) इससे भी कठिन समस्या निष्ठावान प्रशासन दी! है । अभी इसमें समय 
बगेष । (श) ग्रीयोगिक उत्पादन की वृद्धि में भी शक दे । (ए) उद्योग भी नौकर॒शाही हन्त में फेम 
जाएगा । (ए॥।) योनना के अनंत राज्य का क्षेत्र विशाल दे और यह शआार्थिक और सामरिक महत्त 
की सब वस्तुओं पर दाया हुआ दै। शेष में (गैर-सरकारी क्षेत्र में) औद्योगिक नीति संकल्प तथा उद्योग 
(विक्रात तथा विनिमयन) झविनियम, १३५१ के द्वारा दी गई शक्तियों स॑ राष्ट्रीयररण के दद्दे स्तरों के 
बिना राष्ट्रीयकरण को पूरा दिया जा सकता है। 


प्रश्यांस २---उद्योग के विक्ाम में निदी उद्यम का क्या भाग दै ! यह कहाँ तक बोजित 

अर्य-व्यवस्था के अनुरूप है. १ (बन्बई १६५३) 

एफ, 2-- ४06४ 55 (6 706 ०६ छरए2/8 शा/शए056 गै॥ 096 0थ०ए- 

ए१छ॥$ रण १०0०४५०५७ * प्एज़ शशि 43 30 ००एए०७०१७ 7 ७ एथ्याशप €००४०ए७१ १ 

(2972849 49753) 

(अ्रौद्योगिक विकास में निजी उपक्रम फे माण पर प्रश्न ३ के उक्त में विचाए किया गया है) 

निजी उद्म निरचय हो योजित अर्थे-व्यवत्था के अनुरूप दै--केवल उसे अपने आपको जन* 

कल्णण की उन्नति के लिए प्रतिनिधि रूप में अपने नए भाग के अनुद्ुल बनना होगा। निजो भर 

सावैजनिक उपक्रम में अ्न्तर्किया की दिशाएँ निरन्तर बढ़ती जा रहीं दें ।उस सामान्य सुरक्षा के 

अतिरिक्त जो कि राज्य नियम भर व्यवस्था की एड! के रूद में प्रदान करता दै, «न्‍य अनेक विषपियाँ 

हैं जिनसे निजी उद्यम सरकार से सहायता श्राप्य करता है, जैसे, तटकरों सखस्धी सद्यता, राजक्रोपीय 

रिवायतें श्रौर श्न्य अत्यक्त सद्ायता । बसतुत, जैव कि दाल ही के वर्षों के अनुमव से प्रकट हो गया है 

कि निजी उद्यम के मुख्य ब्रिसारों को राज्य को इस या उस रूप की सद्दावता के बिना नहीं किया जा 

सकता । यद्द सत्र यद्व प्क्केत करती दे कि निजी और सार्वजनि्ध साय किसी भी रूप में अलग/श्रलग 
दृष्टि से नहीं देखे जा सकते 5 उन्हें एक दी शरीर के झर्गी के समान कार्य करना दै। 


१६५१ से १९५६ तक पंचवर्षोय योजना की प्रगति 


प्रथम पचरर्धीय योनना १६५०-५१ में चालू की गई थी। इसके दो मुरुय 
लद्प चे--देश की प्रसस्तुलित अर्थ-व्यवस्था वो ठोक करना तथा देश का सर्वागीय 
विद्याप्त करता जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके झौर लोगो का जीवन-स्वर 
ऊंचा हो सके। 

योजना ने सबसे पहले देश को झ्रावश्ययतामो एवं उपलब्ध साथनों का एक 
सल्तुलित चिह्न सामने रखा । उसने विभिन्‍न पहलुझो के सम्दन्ध में पूर्वतां का क्रम 
निदिचत किया । 

यह सही है कि योजना-त्ाल में कई मदो में खर्च वो बहुत कमी हो गई थी. 
फिर भी सार्वजनिक विकझ्रास का कार्यक्रम बहुत जोरो से चला तथा सिदाई, बिजली, 
रेल, तथा कृषि प्रादि क्षेत्रो में सन्‍्तोपजेनक प्रगति हुई । योजना वे प्राद्म्म में झांया 
को गई यी कि गैर-सरकारी क्षेत्र में २३३ करोड शुपये वा विनियोजन होगा। 


आशिर योजवा ४२१ 


उपलब्ध ग्रौकडा से पता चन्नता है कि गैर सरफारो क्षेत्र में आशानु रूप हो विनियोजन 
हुप्ना + समदित उद्योगो म पहले दो वप २६ करोड रुपय श्रतिवर्ष के हिसाब स विनि- 
योजन हुप्ना । पँचवें वर्ष स यह बढ़कर ८५ करोड रुपये हो गया आधुनिकीकरण 
ठपा प्रतिस्यापन का कार्य कुछ कम हुआ । इस पर १४० करोड रुपये खच होने का 
अनुमान था लेकिन केवल ११० करोड़ रुपय ही खच हुग्रा । 


प्रथम योजना के तालालिक लक्ष्य भी काफी हृद तक पूरे हुए। क्षि-उत्पादन 
में प्राइचर्यजनक उन्नति हुई । १६५४-५६ म ६४६ मिलियन टन खाद्यास्नों का 
उत्पादन हुम्मा । यह योजना के लक्ष्य से ३3 मिलियन टन ग्रधिक था| कपास, पटसन 
तथा तिलहनो को पैदावार भी बढी। योजना काल मे झौद्योगिव उत्पादन मे भी 
४०९८ वृद्धि हुई। १६५० ५१ में मिलो स ३७१८ मिलियन गज कपडा तैय्यार 
हुआ | १६५५ ५६ में यही बढकर ५१०२ मिलियन गज हो गया । ४०० मिलियन गण 
कपडा लक्ष्य से प्रधिक तैय्यार किया गया । 


चोनो, साने को मशीनों, कागज, गए तथा बाइसिकिलो का उत्पादन प्राशामो 
के प्रनुसार ही हुप्रा । सीमट का उत्पादन १६५०-५१ म २७ मिलियन टन हुग्रा 
था। १६५५-५६ म वही बढ़कर ४६ मिलियन टन हो गया। इजोनियरी उद्योगों 
तथा भारी रसायनों के सम्बन्ध में भी स तोपजनक प्रगति हुई । 


योजना की अवधि में १६ ८ मिलिपन एकड जमीन ध्षिचाई के प्रततर्गत लाई 
गई ॥ विद्युत उत्पादन की क्षमता २३ मिलियन किलोवाट से बढकर ३४ मिलियन 
किलोवाट हो गई। रेलवे व्यवस्था म भी बहुत सुधार किया गया। योजना म तो 
१,०३८ लोकोमोदिव, ५,६७४ कोच तथा ४६,१४३ वेगन प्राप्त करने की व्यवस्था 
थी। लेकिन ५ वर्षों म वास्तव भ १,४८६ लोकोमोटिव ४,७५८ कोच तथा ६१२५४ 
वैगन प्राप्त किए गए । इन वस्तुओरो का हमारे देश में भी उत्पादन बढ़ा । युद्धकाल मे 
प्वस्‍््त ४२० मोल लम्बी रेलवे लाइन का फिर से निर्माए क्या गया । ३८० मीस 
लम्पी नई लाइन बनाई गई। ४६ मील लम्बी सेकरी गाज लाइन को वदल दिया 
गया। गोजना-काल मे सड़क परिवहन के वार्यतम को भी पूरा किया गया । 

गोजना काल भ सामाजिक सवाधो म भी पर्याप्त उन्नति हुई । १६५० ५१ म 
प्रारम्मिक पाठशालाग्रा मे १६७ मिलियन छात्र पढ़ते थे। १६५५ १६ गे यह सल्या 
बढ़कर २४८ मिलियन हो गई। देश म कई प्राविधिक सल्याग्रो की भो स्थापना 
की गई । 

योजनानबाल की इन विविध गतिविधियों के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय मे 
१७ ५% की पृद्धि हुई | प्रति व्यवित झाय १०४ प्रतिश्चत बढ़ी । खनन उद्योगों में 
१४७५८, नि्मण-कार्य तथा लघु उद्यमो म १८२ प्रतिशत, वाशिज्य, परिवहन 
तथा राचार साधनों म १८६% तया अन्य सेवाग्नो म २३ ७५% की वद्धि हुई। 

प्रथम पचवर्षीय याजना वा मनोवेज्ञानिक महत्त्व बढुत्त भधिय है । उसमे देश 
कै सर्वांगोण प्रौद्योगिक विकास के लिए. एक नूतन उत्साह उत्पन किया | 


धर्र सुबोध भारतीय श्रयश्ञास्त्र 


अश्न ४-द्वितीय पंचवर्षोष योजना के सुरूप सन्तव्यों को रूपरेखा बताइए | 
0. 4-97 #6 इशंशा व्विणिरडइ ० त€ 568०0ाव कत्तट्-शध्यश 
क4%, घ 
फरवरी १६५६ में द्वितीय पचवर्षीय योजना के मसविदे की हूपरेखा प्रकाशित 
हुई । इसका उद्देश्य ग्राम सूचना देना तथा दाहर से सुझाव और टिप्पणी पग्रादि लेना 
या। इत सुझावो के आधार पर निम्त थोजता तैयार की गई। इसके मुरुय मन्तव्य 
इस प्रकार हैं । ४ 
द्वितीय योजना के उद्देंददइ-ट्वितीम पचवर्षीय मोना में ग्रामीण भारत कै 
निर्माण का प्रयास किया गया है। इसके झलादा औद्योगिक प्रगति की नीव डालने तथा 
दुवंल और समाज के न्यून अधिकार-प्राप्त लोगो को भ्रघिकतम भ्रवप्तर दिश्ाने भौर 
देश के समस्त भागो के विकास की और अधिक बल दिया गया है। यद्यपि प्रवम 
योजना की सफलताएँ काफी महत्त्वपूर्ण हैं लेक्नि वे सिर्फ प्रारम्भ मात्र ही हैं। 
योजना निर्माताग्ो का उद्देश्य श्राथिक ब्यवस्था में ऐसी ग्रति उत्पन्न करना है जिससे 
राष्ट्रीय-बल्याण, प्रानसिक्र तथा सास्कृतिक प्राप्ति के उच्च स्तरों को प्राप्त किया 
जा सके ; उद्देश्य है समाज का “समाजवादी ढांचा” स्थापित करना। “वास्तव में, 
इसका प्रर्थ है वृद्धि के मापदण्ड की क्॒लौटी निजी लाभ न होकर, सामाजिक प्राप्ति 
हो । और विकाम का महू ढाँचा दया सामाजिक-प्राधिक सम्बन्धो को इस प्रकार 
सयोजित किया जाए कि इसकय परिणाम ने सिर्फ राष्ट्रीय आय श्लौर रोजगार मैं 
वृद्धि हो, बल्कि श्राय शोर घन में भ्रधिक समानता भी हो ।” उचित दशाएँ बनाने का 
दायित्व राज्य का है। यह लोक राज्य वी सबसे बडी एजेंसी के समान है। सप्ताज- 
वादी ढांचे का जोर निश्वयात्मक घ्येय वी प्राप्ति, जीवन-स्तर उठाना, सबके जिए 
अ्रवसरी की सप्तानता पंदा करना, पिछड़े हुए वर्गों के लिए उद्यम को बढ़ावा देना 
तथा समुदाय के सभी विभागों में सामेदारी की भावना को उभारना है। इस उद्देश्य 
को घ्यात से रखकर, द्वितीय पचवर्षीय योजना के सम्मुख निम्न मुख्य उद्देश्य हैं-- 
(क) राष्ट्रीय श्राय मे उचित बुद्धि करना जिससे देश में रहन-सहत का 
- स्तर उठाया जा सके; 
(ख) मूल भौर भारी उद्योगो के विकास पर विशेष बल देते हुए तीन उद्योगी 
करण को बंढावा देना; 
(ग) रोज़गार के अ्रवसरो का अधिक विस्तार करना; तथा 
(घ) जाय झोर धन की भ्रस्ममानताग्रो को दूर करता तथा झाधिक छावित 
का समान वितरण व 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा, योजना अवधि में, कुल विकास व्यय 
४,८०० करोड़ रुपये है। इसे मुख्य विकास मदो में इस प्रकार बौटा गया है : 
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डरे 


द्वितीय पचरर्षीय योजना 
कुत उपबन्ध प्रतिशत 
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(ग) हायर सेरण्डरी स्टेज (१४-१७,, ) ६४ १२० पु 
२ एलीमेण्टरो बेसिक हकूल (लाख) २७६३ हे ४० १६ 
३. प्राथमिक--मिडिल 
सेकण्डरी सकल के झष्यापत्र (सख्या) १०३ ॥ बेड है 
४. प्रशिक्षण सस्षाप्रा में 
अध्यापक (सुस्या) १११३६ १५४१२ कर 
५. शिक्षक प्रशिद्षण सस्थाप्रो 
में (०००७) ौैव्वेर शरे४र ३० 
शा स्वासद्य-- 
३ भेडिकस रात्याएँ हक १० श्र्६ २६ 
२ प्रस्वताल (विस्तार) ( » ) १२५ १५५ रेड 
३. डाक्टर है 5" छ० घर५ १८ 
गे ५ न] सर ३१ डर 
६ नपंदाई और दाई ( हे 2 रे २३ 


पझब्र इन लद्यों के स्म्व॒घ में सक्षिप्त टिप्पए दिए जा सकते हैं । 
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कृषि--कृषि उत्पाद में १५९ वृद्धि वी झाशा है । लेकिन उपभोग बूछति तथा 
मुद्रा-ह्पीति से रक्षा करने के हेतु आयोग ने प्रपदी कमजोरी मात ली है | इस लक्ष्य 
की वृद्धि वी श्रोर विचार हो रहा है। दिचाई सुविधाद्ो अपचा बीज, रासायनिक 
खाद तथा क्ृपि की उन्नत तकनीक के प्रसार से हृथि उत्पाद का स्वरूप बदल जाएया। 
दितीय पचयर्षीय योजना में भी प्रधिकाधिक सुधार करने पर बल्न दिया जाएगा । 
भ्रधिक ध्यान नकदी वाली फपलो तथा सहायक खाद्य जैसे सब्जी, फल, डेरी उत्ताद, 
मछली, मास प्रौर प्रण्डो के उत्पादन वर दिया जाएगा। फल तथा सब्जी थी खेती के 
छ्िए ८ करोड ६० वी रकम रखी गई है । भूमि उपयोग तथा भूमि प्रबन्ध के सस्थात्मक 
प्रवरंध में उन्‍्नत्ति करने का प्रेयोस भो किया आएगा । इस कार्य को दक्षता से चलाया 
जाएगा तपा भूमि पर प्राध्ित वर्ग के लिए प्रधिवर्धवक्त सामाजिक न्वाय सुनिश्चित 
किया जाएगा २ 
भत्तिरिकत खाद्य-उत्पादन का लक्ष्य १०० लाख टन है, भ्र्धात्‌ १६५५-५६ में 
६५० सप्त टन तथा १६६०-६१ में ७५० लाख टन की तुलना में १४% वृद्धि, 
जिएसे खाद्यान्व का उपभोग प्रतिदित प्रति श्रौद व्यवित्र मौजूदा १७२ ग्रोंम से बढ़कर 
१८३ पोप्त हो जाए। कपास (३१% ), मन्‍ना (२२% ), छिलवहन (२७%) तथा 
जूढ (२५%) के वृद्धि की ग्राशा है । 
कृषि उत्पादों में वृद्धि ये लिए प्रपताए गए बायक्रमों में स्िचाई सुविशाप्रो, 
तथा धिचाई के प्रघीन २१५० लाख एफ्ड अतिरित भसुमि लाने के कार्य को प्रायमिकता 
दो जाएगी ॥ नाइट्रोजतयुत्त रासायनिक सदद का उपयोग १६५५ में ६ लाख १० 
हजार टन से बढकर १६६०-६१ में १८ लाख टन हा जाएगा । ६३,००० एकड़ भूमि 
के लिए ३,००७ बोज भधारक फार्म स्थापित किए जाएंगे। तथा ३४० लाख एकड 
भूमि को हृषि योग्य बनाने झौर सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा । 
परयु-पालम तथा मह्स्य क्षेत्रों के लिए ६८ करोड रु० का उपबन्ध किया गया 
है । प्रभम यांजना मे २६ करोड़ र० का उपचस्ध था । प्रवम योजता के प्रन्तगंत 
६०० मूल ग्राए तथा १५० कृत्रिम गर्भाघात केद्ध स्थापित किए गए । इनकी सब्या 
बो बढाकर त्रमश १,२५८ तथा २४५ करना है। साथ हो पशु-चिकित्सालयों को सह्या 
३,००० से बढ़कर २,६५० की गई। द्वितीय योजना में इनकी कुल मरूया ३,६०० री 
जाएगी । योजना के ग्रत्वांत ३६ नागरिक दुश्धू'त संघ, १२ सहकारो क्रीम है 
सेघा ७ दूध सुखाने के यन्त्र लगाने का विचार है | 
दितीय योजना म सहवारिता, मार्केधिग तथा गोदाघों के लिए ४७ करोड ९० 
का उपबन्ध है । यह भनभान लगाया गया है कि ड्वितीय योजना के भन्त तक सह्गारी 
एजेंसियाँ प्रतिखित माल ये १०%, का झादात-प्रदान कर सकेगी । साथ ही 
धिराधिक्त कल देश से विनियम्ित मार्ट विस्तार पर दिया जा रहा है । बोजता के 
प्रन्त तक ऐसी मण्डियों की सस्या दुगुनी हो जाएगी + 
सापृहिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार बाय क्रम के लिए २०० करोड़ ३० 
दा उपबस्ध किया यया है । और द्वितीय योजना के श्रन्त तक समस्त देश इन 
योजनाप्रो के प्रत्तगंत भ्रा जाएगा । ग्राम छ्षेत्रो मे सहयोगो जोवत को बढ़ावा देते के 
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लिए ग्राम पचायता वे विकास को तीव्र करने का प्रस्ताव है ॥ श्रथम योजना में उतको 
सख्या ८३,००० से बढ़कर १,१७,००० हुई । द्वितीय योजना में इनकी राख्या 
२,८४/ ००० होने वी झाशा है । इस उद्देश्य की पूत्ति वे लिए योजना ने १२ करोड ३० 
का उपबन्ध छिया है । 

प्रथम योजना म सिंचाई क्षेत्र ५१० लाख एकड से बढकर ६७० एक्ड हुप्रा 
जँसा कि बताया जा चुका है द्वितीय योजना की झवधि मे २१० लास एकड 
भ्रतिरिवत भूमि पर सिंचाई होन लगेगी। इसम से १२० लाख एकड भमि विश्ञाल तथा 
मध्यम याजनाप्रो, ६० लाख एकड लघ सिंचाई योजनाग्रो के प्रधीन होगी । पुरा होने 
पर, मुख्य ओर मध्यम श्रेणी की योजनाग्रों की ध्षिचाई शस्ति (द्वितीय योजना काल 
में) १५० लाख एक्ड होगी | द्वितीय योजना म मध्यम श्रणी की थ्िचाई योजनाग्रो 
पर झ्रधिक बल देने वा विचार है। द्वितीय योजना में १८८ सिंचाई योजनाझो मे से 
किसी भी योजना पर ३० करोड़ ह० स झ्रधिक व्यय होने को आशा नही है । ३,५८१ 
नल-कूपो पर २० करोड रु० व्यय करने का प्रस्ताव है। इससे € १६,००० एकड भूमि 
पर सिंचाई सुविधाप्रो का उपबन्ध होगा । 

प्रथम योजना म दाकित उत्पादन की मस्थापित क्षमता १५ लाख किलोबाट 
ब्ढी है प्रौर द्वितोय योजना म यह क्षमता ३५ लाख किलोवाट होते का प्रनुमान 
है। देश में बिजली के उपभोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी--१६४०-५१--१४ इकाई, 
१६४ '-५६--२५० इकाई तथा १६६० ६१--५० इक्नाई। इसका उद्देश्य १०,००० 
प्रथवा भ्रधिक आबादी वाले सभो कस्बो को बिजली देना है तथा ५००० पश्रौर 
१०,००० के बोच झ्रावादी वाले कस्दों में ५५%, तक बिजली देता है। गाँवों में 
बिजलो देने दे कायत्रम के लिए ७५ करोड रू० वा उपबन्ध किया गया है ६ बिजली 
पाने वाले गांवों को सख्या १६५६ म ५,३०० से बढकर १६९६० में १३ ६०० होगी । 
सरकारी क्षेत्र मे कुल सस्थापित क्षमता १६५०-५१ मे ६ लाख किलोवाट से बढ़कर 
१६६०-६१ म ४३ लाख किलोवाट होगी । सरकारी क्षप्त म कुल वितियोगन १६५० ४५१ 
में ४० करोड रु० से बढकर १६५५-५६ म २७० करोड़ रु० तथा १६६०-६१ मे 
६८० करोड़ रु० हांगा 4 

उद्योग--प्रथम योजना म सरकारी क्षात्र मे विशाल स्तरीय उद्योगो की स्थापना 
बे लिए ६४ वरोड रु० का कुल उपबन्ध किया गया । जबकि नए विनियोजन का 
प्रावकलित कायक्रम (सरतरारी क्षेत्र म) २२३ करोड़ रू० है । द्वितीय योगना में 
विज्ञात॒ उद्योगों तथा उत्खनन के लिए ६६० करोड रु० का उपबन्ध है (वैज्ञानिक 
गवेपणा सहित) । इसकी श्रतुकून तुलना ग्रैरसरकारी क्षेत्र म पनुमानित ५७५ 
करोड रु० विनियोजन से हाती है | व्यावहारिक रूप स विशाल उद्योगा तथा उत्खनन 
पर ६६० करोड ० के होने वाल बुल व्यय का उद्देश्य मूल उद्योगो - जैसे लोहे भर 
इस्पात, योयला, रासायनिक खाद, इजीनियरिंग तथा विजलो के भारी उपकरणा--का 
विकास करना है| द्वितीय योजना वी झवधि म॑ रूरबेला, भिलाई तथा दुर्गावुर म 
२० लाख टन क्षमता के तोन इस्पात के कारखाने स्थावित किए जाएंगे । मंधूर प्रायरन 
तथा स्टील वकस में इस्पात के उत्पादन में १,००,००० टन विस्तार करन का अस्ताव 
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है। डितीय योजना के भ्न्त तक सरकारी क्षेत्र के समस्त कारखानों से त॑यार इस्पात 
का उत्पादन २० लाख टन होने का अनृमात दे । चितरंजन फेफ्ट्री का धिध्तार करना 
है जिससे इसकी उत्पादन-क्षमता (६६५६) १२४ को बढ़ाकर ३०० इजन प्रतिवर्ष 
किया जाए । इटीग्रंल कोच फंक्ट्री १६५४ में चालू हुई | यहँ १६५६ तक ३४० कोच 
प्रतिवर्ष तैयार करेगी ।. ५ 

सनिन के उत्पादन में ५८%, वृद्धि की झाशा है | कोयले वा उत्पादन 
(१६५४६) ३८० लाख टन है। इसमें २२० लाख टन प्रतिरिकत वृद्धि की ब्राञ्या है। 
नागल तथा रूरेला नामक स्यानो पर दो भ्रन्य रासायनिक खाद के कारखाने खोलने 
का विचार है । सिन्दरों कारखाने के विस्तार से उत्तमें १,१७,००० टन ताइट्रोजन 
पैदा होने लगेगा | डी० डी० टी०, हिन्दुस्तान केबिल, हिन्दुस्तान एंटिवायटिक तथा 
इव्डियन दैलीफोन उद्योग जो प्रथम योजना में पूरे किए गए थे, उनका विहतार किया 
जाएगा | दूमरा ढी० डी० टी० कारखाना बिवाकुर-को चीन मे स्थावित किया जाएगा। 
राज्यों की योजनाओं में दुर्गापुर (पश्चिमी वगाल) ; कोक प्लाद तथा इसुवेटर एण्ड 
द्वास्फारभर (चीनी) घारखाना, भेपुर, वर्णन योग्य है। 

गैरसरकारी क्षेत्र में लोहा भोर इस्पात, सीमेंट उद्योग, प्रलुमीनियम, फेरो- 
मेंगनीज, रीफ॑वद्रीज, मशीन उत्पादन, रसायन उद्योग, सूती क्पडा, जूद वा माल 
श्रादि के विस्तार करने का इरादा है ॥ सीमेंट का उत्तादन ४३ लाख टन से बढ़ा 
कर १३० लाख टन करना है| सोडा ऐश का उत्पादन तीन गुना तथा कॉस्टिक सोडे 
का उत्पादव चार ग्रुना बढ़ाना है | सूती कपड़े का उत्तादत २४% बढ़ाना हैं श्रर्यात्‌ 
६८,५०० लाख गज के वढाकर ८५,००० लाख गज | चीनी के उत्पादन में ३५% 
युद्धि करना है । कागज झौर गते बा उत्मादन दुगुना करना है । वनस्पति तेलों का 
१६ लाख टन'से २१ लाख टन करना है । कारणानों द्वारा तैयार माल में ६४% वृद्धि 
करनी है। प्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए २०० करोड़ रु० का उपवन्ध किया 
गया है । इसमें से ४६ ५ करोड ६० हाथकरघा उद्योग के लिए, ५४ करोड़ रुू० लघु- 
स्तरीय उद्योग तया ५५५ करोड ₹० खादी तथा अग्य कुटीर उद्योगो के लिए रखा 
सपा है । 

परिवहर तया संचार--परिवहन तथा सचार के लिए १,३६४ करोड़ रु० 
रखा गया है। इसमें से €०० करोड़ ६० रेलो के लिए हैं। इसके झलावा रेल विभाय 
३२१५ करोड़ रु० सामान्य परियतंन पर ब्यय करेगा । माल यातायात में ५०% वृद्धि 
का अनुमान है अर्थात्‌ १६५५-५६ में १,२०० लाख टत से १६६०-६१ में १,८१० 
लाख टत | योजना में यात्री यातायात में ३% प्रतिवर्ष वृद्धि का उपबन्ध है। रेलोॉं 
के कामो में कार्यक्षमता बढाने तथा सुधार करते पर बडा जोर दिया जाएगा। रेल 
विभाग की मोजना में १,६०७ मील सम्वे मारे पर दोहरी पटरी बिछाई जाएगी, 
२६४ मोल को मीटर गेज से ब्रॉड गेज क्या जाएगा । ८२६ भमीज्ञ का मार्ग विजली 
की रैलो द्वारा चलने वसला होगा, १,२६३ डिजिल से, र४२ मोल लम्दी नई लाइन 
विछाई जाएगी तथा ८,६०० भील की बेशार लाइनों का उद्धार झिया जाएगा ।॥ 

३६२ करोड़ रु० का उपबन्ध सडक तथा सड़क-परिवहन के लिए किया गया 
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है। ६६ वरोद रू० नौपरिवहन, पत्तन, वन्दरगाह तथा भ्रन्तर्देशीय जल-परिवहन के 
लिए । नागरिक वायु परिवहन के लिए ४३ वरोड रु० का । ७६ करोड़ रु० ब्रॉइ- 
काह्टिग, डाक तथा तार तथा श्रन्य सचार-साथनों के लिए है। नागपुर योजना में 
(१६४३) वर्ित लक्ष्य (सडकों की लम्बाई मीलो में) १६६०-६१ तक पूरा हो 
जाएगा। राज्य सरवारें इसमें ५,००० वस्तो वी वृद्धि बरेंधी । मुस्य पत्तनो वी क्षमता 
में ३०% वृद्धि की जाएगी । छोटी पत्तनों की क्षमता मे भी वृद्धि की जाएगी। 
जहाजों बी क्षमता मे (प्रथम योजना वे अन्त म) ६,० ०,००० (0६7) से बढाकर 
द्ितीय योजना वे प्रन्त म ६,००,००० (0४7) बी जाएगी । ६ ००,००० (057) 
टूट फूट वे लिए छोडा जाएगा | हिन्दुम्तान शिप्यार्ड का विस्तार करने का प्रनुमान 
है तथा विश्ञासावट्रनम में ड्राई डॉक वताया जाएगा । इण्डियन एयर लाइन्स कार्पो- 
'शन तथा एयर इण्डिया इन्टरनेशनल भ्रतिरिक्त जहाज परीदने के कार्यकम बना चुके 

हैँ जिससे सघालन कार्प मे सुविधा द्वो। प्रथम योजना में डाकघरों म ३६,००० से 
५५,००० वृद्धि हुई । द्वितीय योजना के अन्त तक डाक्खानो की सद्या ७५,००० 
होने की प्राशा है। योजता में टेलीफोनो के लिए ६७% वृद्धि का उपबस्ध है ग्रर्थात्‌ 
२,७०,००० से ४,५०,००० । 

सामाजिक सेवाएँ --साम।जिक सेवाप्रो के लिए ६४५ बरोड रु० का उपयन्ध 
किया गया है प्रर्थात्‌ प्रथम योजना के उपबन्ध से दोग्रुना । शिक्षा तथा प्रौषधि 
विकास पर बल देने के साथ-साथ ग्रौद्यागिक श्रम, विस्थापित तथा भ्रत्य ग्रल्प श्रधिकार- 
प्राप्त बर्गों की वृद्धि का उपयउन्च किया गया है॥ भ्रस्तावित लक्ष्यों के प्राधार पर 
६३% बालक ६ से ११ प्रायु वर्ग के तथा २२ ५%, ११-१४ झायु-वर्ग के बालकों 
के लिए मुफ्त, प्रावश्यक प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध किया गया है । इन लक्ष्यों की 
पूर्ति के लिए ५३,००० प्राथमिक स्कूल तथा ३ ५०० मिडिल स्कूलो की स्थापना 
गरना ज़रूरी होगा। सेण्डरी स्टेंज पर पाठ्यक्रम के विकशण के लिए द्वितीय योजना 
के भ्रन्‍्त तब १,२०० बहु-उद्देश्यीय स्कूलों वी स्थापना करनी होगी। प्रथम योजना के 
प्रन्त म २५० बहु-उद्देश्यीय स्कूल स्थापित हुए । इजीनियर स्नातकों की सख्या १६५५ 
में ३,००० से बढकर १६६० में ५,४८० होगी । डाक्टरो, नसों तथा स्वास्थ्य 
सह्दायकों की पूर्ति म क्रमशः १८ ४१ भौर ७५% वृद्धि करने वा प्रस्ताव है। परिवार 
प्रायोजन वे लिए ४ करोड रुपये का उपबन्ध फ़िया गया है । 

निर्माण, प्रावास तथा पूर्ति मत्रालय की प्रावास योजनाग्रों के लिए १२० 
वरोड़ झछ० का उपयबन्ध जिया गया है। द्ितोय योजना मे सरकारी श्राथिक्रारियो 
द्वारा १३ लाख रिंहायगी इबाई निर्माण करना है। श्रम, कल्यारस् केन्द, प्रशिक्ष ण, 
बामदिलाऊ दपतरो की योजना पूरी करने के लिए २६ करोड रु० वा उपबन्ध है। 
विस्थापित व्यवित्ियों के पुरस्सस्यापन वे लिए ६० करोड़ र० का उपबन्ध किया गया । 

प्रगति णी गति--राष्ट्रीय प्राय स वृद्धि से विभिन्‍न क्षेत्रों में होने वाले विकारा 
वा भन्‍्दाज लगेगा। दितोय योजना में राष्ट्रीय श्राय २०% बढने की प्राशा है। 
पर्यात्‌ १६५५-५६ में १०,८०० से १६६०-६१ मे १३,४८० रु० । राष्ट्रीय स्राय की 
घरेलू बचत ७% से १०% होने वी आशा है) 


डइ३२ सुबोध भारतीय भ्रयंझास्त्र 


द्वितीय योजवा-काल में, कृषि को छोड़कर, ग्यतिरिक्त रोजगार में 5० लाख 
वृद्धि का भ्रनुमान है। सभी क्षेत्रों में दिकास्त को ध्यान से रखकर योजना के भ्रन्त- 
अंत थम-इकित में वृद्धि (१ करोड़) के अनुरूप माँग मे वृद्धि होने की भाणा है | 

डिलीय योजना में वित्त-पोपण को लीजिए। केन्द्र तथा राज्यो के विकास 
कार्यक्रमों के लिए ४,६०० करोड रु० की जरूरत होगी । इस राशि की निम्त रूप से 
इकट्ठा किया जाएगा । 
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कुल योग ४,८०० 

ब्जट स्रोतों को, जिन्हें केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा करांघान, ऋण गौर: 
अन्य प्राप्तियो द्वारा एकत्रित किया जा सकता है, की कूल राशि २,००० करोड़ 
होगी । घाढे की वित्त-ध्यवस्था द्वारा १,२०० करोड छूपये पूरा करने का सुझाव है। 
८०० करोड रूपये विदेश स्लोतो से लिया जाएगा + सरकारी क्षेत्र भे योजना के कार्य- 
क्रमा को लागू करने के लिए ४,४०० करोद रुपये की शाधि बनती है। इस प्रकार 
४०० करोड रुपये की कमी रहती है। इसे भ्रतिरिवत घरेलू स्रोतों से पुरा किया 
जाएगा। इस घ्वार जो मस्भावित स्रोत्त शेप दचतठा है, वह है कराधान त्तथा सम्भाव्य 
यीमा तक सरकारी उद्यमों से होमे वाले लाभ ! 

प्रथम दो वर्षों म योजना को ग्रनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ा। 
इस्ोललिए १६५८ के बीच सम यंश्जना का कुल व्यय ४,८०७ करोड़ रुपये से घटाकर 
४,५०० करोड रुपये कर दिया गया | जेंसा कि डा० जान मयाई ने कहां है, द्वितीए 
योजना देश वी ग्यावश्यवताग्रो की दृष्टि से तो हल्की है, लेक्नि उपलब्ध ससाधनों 
की दुष्ठि से बहुत भारी है। 

अरन ४--डितीय पचदर्षीय योजना को सुख्य विशेषताओं का दर्णत कीजिए । 
बहु प्रथम प्चर्षोय योजना से किस प्रकार मिन्‍न है ? (आगरा, ९६५४६) 


आपधिक योजना ड्इष 
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(योजना के झ्रालोचनात्मक मूल्यावन के लिए प्ररत ६ वा उत्तर दखिए ।) 

प्रथम तया द्वितीय योजना की तुलना--भ्रथम योजना बहुत हल्की थी। 
द्वितीय योजना बहुत भारी है । प्रथम योजना म सरकारी क्षत्र म २२४४ कराड रुपय 
बी व्यवस्था की गई थी और १ ६६० करोड रपये सच किया गया था | इसवे विप 
रीत द्ित्तीय पचवर्षीय योजना म ४८०० वरोड रुपय की व्यवस्था को गई थी जिसे 
बाद से घटावर ४ ४०० व रोड रुपये कर दिया गया था । 

प्रथम पचवर्षीय योजना म प्रगति को गति भी धीमो थी ॥ प्रथम योजना में 
११% राष्ट्रीय श्राय का यद्धि का लक्ष्य रखा गया था जब कि तोीय योजना सम 
वह २४ प्रतिषत है। 

बारतव म प्रथम योजना वो योजना नहीं वहा जा सकता । वह बेद्रीय एवं 
राज्य सरकारा के विविध कायक्रमों की एक माला सी थी । इसक विपरीत द्वितोय 
योजना एवं सुनिश्चित झ्ौर सुसम्वद्ध योजना हू 4 

प्रथम तथा द्वितीय योजनाप्रा वा मख्य झतर यह है कि प्रथम योजना मे 
कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था जब कि द्वितीय योजना म उद्योगों पर ज्यादा 
जोर दिया गया है। पहली योजना में सरकार ने उद्योगों के लिए कुल व्यय का 
८४% निर्धारित किया था जब कि द्वितीय योजना म यह राशि १६४५% है। 

द्ितीय योजना भ सरकारी क्षेत्र ब विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। 
प्रथम्त योजना मे सरवारी भोर गर सरकारी क्षत्रो वा अनुपात ५० ५० था जब कि 
द्वितीय योजना म वह ६१ १६ है। 

प्रश्न $--दितीप पचवर्षोध योजटा को सुक््य विद्यपताओों या श्रालोचसासरू 
परीक्षण को जिए । 
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(नोट--गह प्रइत इस आ्रागर पर चलता है कि परीक्षार्थी को द्वितीय योजगा 
शो मुख्य विषवपताग्रा का पहले स ही चान हो । इस प्रश्न म योजनाप्रो का मुख्य 
विधपताओ की प्रालोचतामक परीक्षा वरनी चाहिए ।) 

द्वितीय योजना बी एक मुख्य विशेषता यह है वि इसप्र ग्रौद्योगिक विकास पर 
बिगेष बल, लिएा गया है, ५ भारत, जगे, देख, मे. छल, पस्थणो.णो, री, दुज्मल यहुच फिए 
हुई है यह उचित ही है कि उद्योगो पर विनेषत्ञर भारी उद्योगो गौर मगीय बस ने 
याले उद्योगा पर विशेष रूप से जोर टिया जाए। योजना के निर्मात रो न इसी 
बात वो झपन ध्यान से रखते हुए द्वितीय पोजना के झतगत ओौद्योगिक विश्वास पर 
बहुत जोर लिया है । 

सक्नि ऐसे उद्योग रोजगार की दष्टि से विशय उपयोगी नहीं हाते । भाग्त 
मे थेरोडगा) बहुत प्रधित्ग है। बेरोजगारी की समस्या बुटरीर उद्योगो और छोट 
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पंमाने के उद्योगों द्वारा ही सुलक सकती है | फलत: योजना में इन उद्योगों को भो 
उचित महत्त्व दिया गया है । 

लक्नि योजता के इस पहलू को आजोउ्ना की जा सकती है। कुटीर तथा 
सधु-स्तर के उद्योग घटिया विस्म की सतकनोंत़ों का प्रयोग करते हैं। वे प्राधिक 
दृष्टि से भी लाभकर नहीं होते । उनकी वित्री के लिए सरवार मिलो के ऊपर तरह* 
तरह की पावन्दियाँ लगाती है। उसे इन उद्योगों को आ्राविक सहायता भी देनी पढ़ती 
है | यह व्यर्य का प्रपव्यय है भौर इससे समाज के ऊपर प्रनृवित प्रमाव पड़ता है । 

डितीय योजना में उपभोवता वस्थुप्रों वो निचला दर्घा दिया गया है। इससे 
सामान्य वस्तुप्रों वी कीममें बट गई हैं! देश की वर्तमाच वित्तीय व्यवस्था को देखते 
हुए यह वेद्तर द्ोता कि बुटीर तथा लघु उद्योगों को दवना महत्त्व नहीं दिया जाता। 
इन उद्योगी के प्रत्ति योजना में बहुत कुछ मावात्मक नीति झ्रपनाई गई है। योजना 
में भारी उद्योगों पर भी इतना जोर देने दी जरूरत नहीं थी । इसको जगह उपमोवता 
वस्तु उद्योगी पर श्रचित्र जोर देना भ्रच्छा रहता । 

सह भी मालूम पढता है कि योजना मे उठोपों वर झ्रावध्यवता से प्रधिक जोर 
दिया गया है । दूसरे दाबदो में यह कहां जा खबता है कि इृषि के ऊपर कम जोर 
देता योजना की एक ह़्रस्य दुदलता है । भारत अझविकप्मित देश है। यश वी जन- 
समस्या निरत्तर बढ़ रही है। देश में खाद्यान्‍्त वी ग्रक्त र' कमी रहनी है। ऐसी स्थिति ' 
में कृषि पर भी ज्यादा जोर देने वी जनम्बरत है । 

उपलब्ध साधनों वी दृष्टि से भी द्वितीय योजना बढुत श्रधिक महत्वावाश्नी 
है। इममें विदेशी विनिमय सापनों के अर्जन श्रौर दिदिध प्रभासनिक बटिवादयों वी 
ओर दचित्र ब्यात नहीं दिया गया। यही कार्य है कि याजना के प्रारम्मिक वर्षों 
में हो विदेशी विनिमय साधनों के सम्बन्ध में हुम मारी कठिनाई छा सामता करना 
बड़ा । 

योजना वी रोजगार सम्बन्धी नीति मो सन्‍्तोपजतक नहीं है । योजना की * 
अवधि समाप्त होने तक भारत से बीस लाख लाग वेरोजगार हो जानेंगे । योजना 
इस समस्या की झोर उचित रूप मे सक्रिय नहीं है। थोजता को रोजगार सम्दन्धी 
नोति के बारे में ट्ाने के पृप्ठो को देखिए । 

प्रहून ७--नारत की टद्विलोग परथवर्षीयर योजना को वित्तीय ब्यदस्था को 





परोज्ञा कोजिए । (पता ७ ७; पटना "३७ प्रझाय मंदिला विग्वत्िद्धालम पूना *४८) 
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ईमोट--योजना वी विद्धीय व्यवस्था दे लिए द्वितीय योजना के पहल प्रइन 

को देखिए | इस प्रश्न में इस व्यवस्था यी समाजोचना हागी ॥) 
दितौय योजना की एक मुख्य विश्ेघता यह है दि इसके निर्माण में योजना 
आयोग ने वित्तीय व्यवस्था की ब्रपेक्षा भौतिक लड््यों की प्रोर भ्रधिक ध्यान दिया 
था । उसने सबसे पहते योजना दे मोविक लश्य निर्धा रिस किए, बाद में उठको वित्तीय 
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व्यवस्पा के बारे में विचार किया। नीचे हम वित्तीय व्यवस्था के विभिन्‍न साधनों 
की जाँच करते हैं ॥ 
करायान---वर्ते मान राजस्व मे ८०० करोड रु० का झतिरेक है इसमें से ४५० 
करोड़ रु० धतिरिवत कराधान स थाने की भाओ्या है, शेप ३५० करोड रु० वतमान 
कराघान से प्राप्त होगे । यह ग्रतिरेक कहाँ से झाएगा ? 
इस झतिरेक को प्राप्त करने का मूल उपाय यह है हि वित्रास व्यय वे 
परिणामस्वरूप राष्ट्रीय झाय म वृद्धि होगी । यह वृद्धि करो के रूप म राज्य सरकारों 
को प्राप्त करमी चाहिए | यह तभी हो सकता है जबकि भारतीय कर-यवस्था मे 
उचित सशोधन किए जाएँ। जैसे जैसे योजना का व्यय बढता जाएगा निम्न वर्ग 
के लोगो की झ्राय मे बुद्धि होगी । इन लोगा से ही अधिक कर वमूल रिए जाने 
चाहिएँ ॥ कराधान जाँच प्लायोग ने मिफ्कारिश की थो कि जनसाघाररणा के उपभोग 
वी वम्तुप्ो पर परोक्ष कर लगने चाहिएं। साथ ही विलास की वस्तुप्रो पर भी मारी 
कर लगने चाहिएँ। झ्रायोग ने यह भी सिफारिश वी थी कि घनिक वर्ग पर बंयवितक 
आयकर, पूँजी कर, व्यय कर तथा लग्भाश कर लगने चाहिएँ । 
द्ितीय योजना म छृवि क क्षत्र म प्राय काफी बढ जावेगी । इस समय ग्रामोण 
क्षेत्रों में नागरिक क्षेत्रों की भ्रपेक्षा कम व्यय हैं । अत यह भावश्यत्र है जि ग्रामीरा 
क्षेत्रों म परोक्ष कर लगाए जाएँ । साय ही यह भी ग्लावश्यक है वि जिन क्षेत्रा मे 
योजना से विशेष ताभ हो रहा हा, वहाँ एक विश्ञेप प्रक्नार का कृषि कर पग्रथवा 
विकास-कर लगाया जाए । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना को झ्रवधि म केन्द्रीय बर-“यवस्था म उपयुक्त 
झाधार पर सशोधन कर दिया गया है । सघीय उत्पादन शुल्क्रो पर श्रधिक जोर दिया 
गया है । फनता, जहाँ १६५५-५६ म सधीय उत्पादन शुल्क्रा से १४५ करोड रु० की 
गाय हुई थी, बहा १६५६-६० के बजट मे इनसे ३०७ फरोड रु० की झाय होगी। 
सलेक्नि, राज्य सरवारें बदनामी के भय से इस प्रकार वे वर नद्दी लगा रही हैं । ऐसी 
स्थिति में यह प्रतीत होता है कि कराघान द्वारा वाह्चित राशि प्राप्त नटो हो सबेगी । 
ऋषशा--प्रस्ताव है कि १,२०० करोड र० जनता से ऋण लेकर प्राप्त किया 
जाएं। बाजार ऋणा, भविष्य निधिया और राष्ट्रीजत जीवन बीझा निगम से ७०० 
करोड़ २० प्राप्त हो जाएँगे। दोप राशि लघु बचतो द्वारा श्राप्त होगी | इस उद्देश्य 
को प्राप्त दरने के लिए भारी प्रयत्नो की क्‍ग्रावश्यकता होगो । 
इेतीय पचवर्षीय योजना म घाटे को अर्थ-ब्यवस्था से १,२०० करोड रू० 
प्राप्त करने वा विचार है । यह राशि बहुत झधिक है। 
किसी भो भविकसित देश म जहां द्रुत विदास हो रहा हो, घाटे को अर्थ॑- 
व्यवस्या भावश्यक हो जाती है । यह बुरो भी नही है ॥ मुख्य प्रश्न यह है कि विकस 
मस्यय के फ्रस्वरूप वह्तुओं का उत्पादन कितनी तजी से बढ जाता है। यदि उत्पाइन 
स्रतोपजनक रीति से चलता है, तो घाटे की प्रथें“यवरस्या से काई हानि नहीं हो सर ती । 
/ यदि क्िस्तो भ्राइतिक प्रापद्र के फ्लस्वरूप फ़्सल पंदा न हो, तो भारत में 
घाटे को प्रधे-व्यवस्था बहुत भयानक हो सकतो है । भारत मे पिछते यर्षोच्त ऐसा कई 
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बार हुआ है झोर इसके कारण देदा को श्रवेक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा है। 

द्वितीय योजना के भ्रतिम दो वर्षों के लिए घाटे की प्रथ॑ंव्यवस्था १०० करोड़ 
३० प्रति वर्ष के ह्विसाव से रखी गई है। मारत में इस समय नीमतें काफ़ी सैज हैं । 
फिर मजदूरी वृद्धि की भौ माँग जोर पकड़ रही है । ऐसी स्थिति में घादे की भर्ष- 
व्यवस्था का प्रधिक आश्रय लेना ठीक नही रहेगा। 

बाहरी सहायता--योजना-निर्माताग्रो का विचार था कि १,१०० करोड ह० 
वाहरी ससाघनो से प्राप्त किया जा सकता है ) इनमे से ८०० करोड ९० तो मई 
बाहरी सहायता के रूप मे, १०० करोड़ रु० गर-परकारी क्षेत्र में विदेशी विनियोजन 
से श्रौर २०० करोड २० हमारे पोण्ड पावने से प्राप्त हों सकता है। 

ब्राधिक विकाप्त वी प्रक्रिया मे विदेशी सहायता सर्दव उपयोगी हुग्ना करतो 
है। लेकित इस बात का सर्देव निश्चय नही रहता कि विदेशी सहायता भ्राप्त हो ही 
जाएगी । 

निष्कर्ष --सब मिलाकर हम कह संकते हैं कि योजना का भ्राकार बहुत बढ़ा 
था तथा देश ने अपने सामने एक बहुत कठित कार्य रखा था | इसलिए, यदि योजना 
को कठिनाइयों का समता करता प्रडा, तो कोई भ्राश्चय की बात नहीं है । उत्तका 
व्यय ४,८०० करोड़ रु० से घटा कर ४,१०० करोड रु० कर दिया गया । तृतीय 
योजना का निर्णय करते समय हमें इससे शिक्षा प्रहरय करमी चाहिए। 

प्रश्न द--द्वितीय पंचपर्षोष योजना के क.्य रुरण का सल्लिष्त वर्णन कोजिए। 
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प्रभी तो द्वितीय पचवर्षीय योजना चल हो रही है | श्रत:ः उसका विवरण 
भधूरा ही रहेगा। द्वितीय योजना के कार्यकरण का सबस्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि 
उसे प्रारम्म से ही गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पडा था | बुछ कठिनाइयाँ 
आन्‍्तरिक थी गौर कुछ बाहरी । बाहरी कठिनाइयां मुझु्य रूप से विदेशी मुद्रा की थीं। 
आन्तरिक क्ठिनाइयाँ मुख्य रूप से मेहगाई वढ जाने श्यौर खाद-स्थिति वे बिगड जाने , 
की भी । १६५८ के बीच में यह स्पष्ट हो गया था कि योजना पर मूल प्रस्थापना के 
अनुसार ४,८०० करोड ६० खर्च नहीं किए जा सकेंगे। फलतः, यह राशि घटाकर 
४,५०० करोड 5० कर दी गई। योजना प्रायोग के एक हाल के सर्वेक्षण के भ्रनुधार 
योजता के पहले चार वर्षों मे ३,५५० करोड रु० ख्च होगा । ४,५०० वरोड़ ६० 
योजना के भन्‍्त तक खर्च 'हो सबेगा ॥ 

प्रव हम श्र्थ-ब्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में की गई उन्नति को देख सकते है। 

क्ृषि--प्रथम योजता म खाद्य-उत्मादन में जो दृद्धि हुई थी, बहु कायम नहीं 
रह सकी । खाद्य-उत्तादन १६५५-४६ में ६४ 5 मिलियन टन हुआ या। १६५६-४७ 
में वह ६८ ७ मिलियन टन हुप्ना था । १६५७-५८ म चह घटकर ६२ सिलियने टन 
ही रह गया । इससे खाद्-स्थिति विगड गई । सौभाग्यवश, १६५८-५६ में खाद्य 
उत्पादन फिर बढ गया । यह ७छ३े ३ मिलियन टन था । ५ 

उद्योग--श्रौद्योगिक उत्पादन की भी वृद्धि कम हुई है + १६५५ में इसका 
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सुचक ग्रक १२२ ड था | १६५६ में वह बढकर १३२६ हुआ । १६१७ और १६५८ 
में वह क्रमश १३७ ३ तथा १३६ ४ ही रहा। १६४८ मे सूती वस्था का उत्पादन 
बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से यह सूचक झक नीचा रहा है। फिए भी इस 
बौच म कई नए उद्योगा की स्थापना हुई है | सरकार ने इस्पात वे तोन कारखातो की 
स्थापना यो है। प्रौद्योगिव मशीन उद्यागरा का भो विकास हो रहा हे । 

योजना के अन्य कायक्रमो की उन्दति का मूल्याक्न करने मेँ बहुत जगह घिर 
जाएगी । सामुदायिक विकास परियोजनाग्रा की चर्चा की जा सकती है | जनवरी, 
१६५६ तक ३ लाख गाँव और ४६ प्रतिशत जनसख्या अर्थात १६५ मिलियन लोग 
इसकी परिधि में भा गए थे । 

जहाँ तक वृद्धि की गति का प्रश्न है, पहले साल म तो राष्ट्रीय भाय म २१% 
बृद्धि हुई थी, लेकिन दूसरे साल भ्रच्छी फसल न होने के कारण यह झाय बम ह्ो 
गई | १६५८ ५६ में ६८% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार योजना के पहले तीन वर्षों 

में कुल १० ४%, की वृद्धि हुई है ! योजना के अन्तिम वर्ष तक के लिए लक्ष्य २५% 
यूद्धि का है । 

श्रूटिपाँ--मोजना की सुख्य जुट खाद्यान्तों के उत्पादन वे सम्बन्ध में रही है । 
जितना खाद्यान्न उत्पन्न होता है वह देश की झ्रावश्यकताप्रा को पूरा नही कर पाता । 
हम॑ प्राय प्रतिवर्ष हो विदेशों से खाद्यान्नों का भ्ायात करना पड़ता रहा है । 
१६५८-५६ मे १५६ करोड़ रु० का ग्रन्न बाहर से मंगाना पड़ा था। | 

सरकार ने जिन क्षतरो म मिचाई की नई सुविधाएँ प्रदान की हैं, उनका पूरी 
शहरह से उपयोग नही है? सका है । इसका वारख यह है क्षि वालिया झादि का ठीक 
४ प्रबन्ध नही हुप्रा था । 

घ लघु तथा कुटीर उद्योगों का काय बडा असम्तोपजनक रहा है | हाथकरघा 
उद्योग इसका एक उदाहरण है । यह इसलिए झौर भी श्राइधयजनक है कि सरकार से 
इस उद्योग को काफी सहायता दी है। 

दितीय योजना मे सरकार क भरसव प्रयतनो के बावजूद बेरोजगारी बढती ही 
जा रही है प्रनुमान लगाया गया है कवि जब योजता प्रारम्म हुई घी, ५३ लाख लोग 
बेरोजगार थे, लकिन जब गोजना सम्राप्त द्वागी, ७० लाख लाग बेरोजगार द्वो जाएंग। 
योजना बा एक लक्ष्य यह है कि झाय की विपमताप्रो को कम किया जाए । 
तेयापि दहरी क्षेत्रो म इस क्षेत्र मं बाई प्रगति नहीं हुई है । 
सामुदायिक बिकारा योजनाएँ और राष्दीय विकास सेवा 


(एक्ाशप्गाएक ॥06ए९0फ्ाएक४ ?70९०७ बात 2907०जग 
॥+चपलाआ0ा 5९7४708) 
योजना झौर सामुदायिक विज्ास योजताएँ-- प्रस्तुत योजना के रचपिताओं ने 
महसूस किया कि सरकार के साधन सीमित हूं इमलिए विक्तास की प्रगति म ऐसे 
कार्यक्रमों द्वारा वृद्धि की जा सकती है कि जो विभिन क्षेत्रो म सामुदायिक कार्यों 
भौर सामुदायिक यत्नो को विस्तार दे सर्वे । फलस्वरूप सामुदायिक विकास योजनाएँ 


जद ५». शेष भारतीय श्रयज्ाास्त्र 


# 


झोर राष्ट्रीय विकास सेवा वयोकि उस हूप के थे, अत. उन्हें ग्रन्तिम योजना में प्रस्यधिक 
्वपूर्ण कार्य के लिए निर्धारित किया गया । तो भ्रव हम उनका विस्तृत श्रध्ययन 

करते हैं । 

मन ६--हाल ही में श्रारम्भ की हुई स्वाम॒ृदायिक विकास योजनाप्ों पर 
संद्विप्त अ्रह्ताव लिप १ 

0. 9--५म्राह 9 फाश ९६553 तक खीर एग्राघाए।ए एशलकफुणला 
एप[०एछ प्रणालार्त +९९शा॥१.००- 

भारत में २ ग्रकयूवर, १६५२ को सामुदायिक विकास योजनाड्रों का उदय 
हुप्आा या | ये ग्रामीण-पुनर्वास की नवीन विधि हैं। बड्ठ तो नही वहा जा सकता कि 
गत ३० वर्षों में ग्रामन्युधार के लिए कोई यत््त ही नहीं किए गए, किन्तु उनमें 
कतिपय ऐसी भीपरा बुराइयाँ थीं कि जिससे वे ध्रपने उद्देश्य वी भ्राप्ति में विफल हुए । 
सामुदायिक विक्राम योजनाग्रों की थ्रप्टता (इस शब्द को अमरीका से लिया गया है) 
उन घातक दोधों से बचने में निहित है । वह किस प्रकार किया जाता है, यह इन 
योजनाम्रों के विशिष्ट भ्गो से सर्व॑या स्पष्ट हो जाएगा 

उनके सुर्य श्रग--प्रवम हम इन योजनाप्रों के मुख्य श्रंयों का सक्षैप सें 
उल्लेख करेंगे श्रौर उपरान्त देखेंगे कि किम प्रदार उन्हें वस्तुत' उतमें ध्यान दिया 
गया है । प्रयम, पूर्व समय में हमारे यल प्रत्यधिक मद्दान्‌ क्षेत्र में फैले हुए थे, बयोकि 
उनवी चेप्टा सम्पूर्ण देश पर छा जाने की होती थी । दे सफत नहीं हुए, इसमें कोई 
आ्राइचर्य भी नही । फलत:, हाल ही में श्रारम्म की हुई सामुदायिक विवश योजनाप्रों 
का प्रथम श्रग यह है कि वे केन्द्रीमूत पल के लिए कुझेऊ चुने हुए क्षेग्रों तक दी सीमित 

६ “ऐसा करने का यह झ्राशप सहीं कि शेष वी उपेक्षा कर दी जाए, किन्तु 

तुलनात्मक छोटे क्षेत्र में केन्द्रीमूत ढग से लघु आरम्म के द्वारा सफलता का विश्चय 
करना है श्रौर उनके बाद उन्हें स्वत. बाकी देश से फेला देता है ।/ * 

दूसरे, और इससे भी अधिक मद्ृत्त्वपूर्ण भ्रग श्रथवा, हम जिसे सामुदायिक 
विकास योजनाडों का सिद्धान्त कह सकते हैं, यह है कि ये ग्राम-जीवन के वहु-दिशी 
विवास के लिए यलझील हैं | यह उन पूव यत्नों से सर्वंधा भिन्‍न हूँ जिनमें ग्राम- 
जीवन के प्िन्त पहलुप्रो को एड्-दूसरे से सर्वदा श्रलग रखते हुए उन्नत व रने की चेप्टा 
बी जाती थी । जंसा कि कृषि पर झाही व्मीक्षत ने कह्दा भी था, “कृपि-सुधार की 
समस्या दस्तुत भारतीय ग्राम-जीवन के सुवार की समस्या है भौर इसे समग्र रूप में 
ही हस्तगत करना होगा । इस प्रकार चूंकि ग्राम-जी वत के सभी तथ्य निव्रट रूप में 
प्रत्तर-सम्बन्धित हैं, इसलिए प्रभावी प्रौर सही केवव यही विधि होगी कि भ्राम-जी बन 
की सत्र समस्याओं पर एक ही समय में चोर एक-दूसदे के साथ समुचित सहयोग में 
आतमणु किया जाए । सामुदायिक विकास योजनाप्रों की यही ठीक-टोक कार्य-ली है 

तीसरे, ग्रौर समान रुप में महत्त्वपूर्ण ग्रग वह महान्‌ बल है जो ये 
योजनाएँ स्वव. ग्राम-जनता से आते वाली ग्राम-विक्रास वी भावनाग्रों पर द्वेती हैं । 
पूर्व के यत्ल में उन्नति कार्यत्रम प्राय अ्रविद्रारियों या लोकोपकारी सस्याशरों द्वारा 
जनना के घ्विर मद्दे जाते थे, किन्तु जब तक किसान में स्वतः ही अ्रपती निजी दकद्या 
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को उचनत करने दा उसाह झौर निश्वय न हो तब तक स्थायी परिणाम श्राप्त नही 
विए जा राजते । जता कि इन गोजताग्रा वे स्वत नाम से हो प्रक॒र होता है इन 
सामुदायिक वित्रास योजयाओं वा सार ग्रपनी सहायता करत के लिए जनता की 
सहायता करना है । 

चौथ ये थोववाए एशाकी बहु उद यीय साधन वी वयस्थव करती हैं जो 
सीये फिसाना के घर त्तव प चने व ला है। पूत्र यना वीहवह्या म न केउल यह 
कि विभिन विक'स विभाग साके उदह शो की भावता क विन एव दू रे भ स्पतत्र 
रूप म काय करते थे प्रयुत इंगम स प्रयक श्रपने निज़ो अफसराना दष्टिवगा से 
ग्रा्नीण तक पहुँचता था भ्रौर यह उमर प्र यक् विभाग का निम्ततम अधिकारी होता 
था जां जि बध्तुत ग्रामीण के राम्पक मे झ्ता था। सभी बभगों छा यह निम्न 
तम प्रधिकारी ग्रपर्यानत रूप म॑ चिक्षितर और ग्रामीण का पथ नि चन ज रने दे भ्रयोग्य 
होता था । राष्ट्रीय विकास सवा की स्थापना द्वारा इस युनियादों नुटि स मुक्त पा 
लागईहै। 

पांचवें उनको सफलता के प्राश्वासन के लिए पयाण दे त्तऊ और प्रोशेशीप 
ब्यवस्था थी ग« है। पव याना से इस प्रकार वे यनो का बडा भारी नमा रहो है। 
जेसा वि हम अभी देखण अमरीकी सरकार से उपलब्ध सहायता इस त्रुटि पर विजय 
पाने म पर्याप्त सहायक हुई है । 

प्रव हम इन योजना प्रो के वास्तवित्र सयठत और कायक्रमा का अध्ययन फरेंग 
विशपत्र उस सक्ष स्वरूप पर बन देते हुए कि जिम्तमें उल्लिखित श्रगो का निवेश 
किया गया है । 

स्गयन--य योजनाए म्थूल रूप म दो प्रकार की हूं अर्थात्‌ (3) बुनियादी 
योजनाएँ प्रौर (3) लिजित मोतन एैँ । चुनियाटी योजनाप्ो मे मिसेह प्राय क्षतरों में 
कुछ काय के साथ साथ जसे सावजनित स्वास्थ्य शिवा सडक निर्माएं कृषि उत्पादन 
मे बूद्धि करने पर सुख्यत दल देना है । सामा यतया प्रत्येक योजना म लगभग ३०० 
ग्राम होत हूं जिनको जनसरवा दो लाख क्षेत्रफल 4०० बगमील झौर कृषि ग्रधीन 
भूमि एक लाख पचास हजार एक्ड होती है । सम्पण योजना शत्र तीन विकास जट्टो 
मे बटा होता है प्रयकगद्दु में प्राय १०० ग्राम होते है । सरवार द्वारा मारस्म की 
गई प्रत्येए योजना मं तीव वप व लिए ६५ लाख ४० का सरकारी व्यय हिधर क्रिया 
गया है । 9: 

सिश्वित योजनामा और गृट्टा म कृषि के ग्रलावा छोटे उद्योगों के विकास पर 
नो बर लियए गधर है । इस उद्दस्‍्व के लिए एक वहते के द्व की व्यवस्था वी गईं हे 
मोर बढ उग क्षत्र में विज्ास के लिए अबदूव कर काय करेया । उद्योगों वा विकास 
नौलोसेडो प्रोर फरोदाबाल योजनापमा के स्वरूप पर किया जाएगा । स्वभावत' ही इस 
प्रवार की याजवाम्रा से सरकारी न्यय ब्रधिक होया । 

प्रमो हाल तक इन परियोजनाझो का काय त्तीन फ्रो म चलता था। सबसे 
पहुत खण्ड या ब्चाह राष्ट्रीय विक्यस सेवा क ब्रधीन त् न वष तक काय करता था। 
इस प्रवधि में दुछ बम विद्यर काय होता था । इसके चाद चोन साल तक विगद रीति- 


न्डडल सुबोध भारतौय श्रर्यश्ञास्त्र 


से विकास कार्य होता था। इसके बाद संष्ड उत्तर-विज्वद क्रम (9०४४नंा०0०४४७ 
“$0७९४९) में पहुँचता था। १६५४८ में राष्ट्रीय विकास सेवा और सामुदायिक परि- 
ओजनाप्रो का श्रस्तर हटा दिया गया तथा दो त्रमों का ढाँचा चालू क्रिया गया ४ ग्रब 
पहले पाँच सालो तक विशद विकास कार्य होता है। वाद में दूरी अवस्था शुरू होती 
है तथा पाँच सांस तक काम चलता है । दूसरी अवस्था में कम खर्च किया जाता है? 
बहली गझ्रदस्था में १२ लाख रु० तथा दूसरी ग्रवस्था में ५ लाख २० खर्द होते हैं ॥ 
पहली अवस्था प्रारम्भ होते से पहले १ दर्ष त्तक के लिए खण्ड पूब-विष्तार नम 
(97९-९:६५थ।ह०णा छ98०) में रहता है। इस झवृधि से केवल कृषि के विकास पर 
ही जोर दिया णाता है। किसी क्षेत्र से धास्‍्तविक कार्यत्रम प्रारम्भ करने से पहले 
गाँव बाली से सफाई झ्रादि के छोटे-छोटे कार्य करपए जाते हैं ॥ 
प्रत्येक योजता के लिए योजना“मुल्य कार्यालयों में एक योजना प्रब्नन्धक 
अधिकारी और प्रत्यक गुट्ठ मे एक मुद्द विकास अधिकारी की लियुवित् की गई है? 
उनके साथ कृषि, पशु-चिक्त्सि] झौर व्यु-पालन, सहकारिता और पचायतो, सामा- 
जिके शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क, इजी निर्यारेग आदि के लगुभग बारह प्रौद्योन 
गिर विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं ॥ उनका कत्तंव्य पारस्परिक परामन् द्वारा विस्तृत विकास 
के कार्यक्रम तैयार करना है । 
जो भी हो, चार-पांच प्रामो के एक समूह के लिए, ऐसे कार्य क्रम को प्रभावी 
करने के लिए एक ग्राम-स्तर कार्यकर्दा भ्रयवा ग्राम-सेवक नियत क्या गया है जिसे 
वियुवित से पूर्व कृपि, पशु-पालन झौर ग्राम-जीवन से सम्वन्धित भ्रन्य विषयों प्रौर 
विकास-विधियों मे उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस ग्राम-सेवक को अपने प्रघीन 
ब्रर्मीणों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहना होता है झ्रौर विकास कार्यक्रम को पूर्ण 
करमे में ग्रामीरणों की सहायता करनी होती है । उसे उनका मित्र, उपदेप्टा ग्रौर 
पथ-अदर्शक वनना होता है झौर इस्त प्रकार वह अपने छ्लेत्र में सम्पूर्ण योजना का 
अग्रदूत होता है । सक्षेप में वह बहु-उद्देश्यौय व्यवित है और उसके कार्य को सकीर्ण 
विमागीय दिश्ञाग्रो में निर्धारित या ब्रियाशील नहीं किया जाता ) निसदेह, हमें 
समझ लेना चाहिए कि वह चमत्क्ार॒पूर्ण कार्यकर्त्ता नहीं है । विपरीततः बह योजना 
मुश्य कार्यासयों में स्थित भ्रौद्योगिक विज्येपन्ञो से प्न-निर्देश और सूचनाएँ प्राप्त करता 
है ! सार रूप मे यह सम्पूर्ण प्रणाली राष्ट्रीय विकास सेवा है जिसने प्रमरीका भ्ौर 
इग्लैंड जैसे देश में इपि-विवास के लिए ग्राइचर्यजनक बाय विए हैं । 
इस सम्पूर्ण कार्य में सामाजिक यत्त श्रौर विकास के सादे काम में भाग लेने 
के लिए उत्माहित करता होता है । इसके झ्राइवासन के लिए, प्रत्येक योजता-क्षेत्र में 
एक योजना-सलाहकार कमेटी है जो विकास के भिन्‍न कार्यक्रमों के श्रायोजव दे समय 
सलाह देठी है भ्रौद जत-सहयोग का प्रायोजन करती है ; विकास ग्रट्टो श्रौर ग्रामों में 
भी यथाक्रम उसी स्वरूप का प्रनुगमन किया जाता है। इसी प्रकार, कार्यकारी स्तर 
में जनता के भाग लेने के भाशवासत के लिंए भी ब्यवस्थाएंँ वी गई है। इस उदंश्य 
से स्वेच्छापूर्वेंक अशदान के न्यूनतम स्तरों को विश्चितत किया गया ये नकद, 





आधिक योजना डडर 


जिस्स या स्वेच्छापूर्वक श्रम के रूप में हो सकते हैं। भारत सेवक समाज से आया 
की जातो है कि वह ग्रामोणो में स्वेच्छापूर्यत यहन करने वा आयोजन कर सजेगा । 

उनके दार्यर्म (प॥श० !ै०0007९५)-- सामुदायिक विकास योजनाग्रों मं 
कार्यकलाप के सुख्य दोत् कृषि और उससे सम्बन्धित विषय, सचार, शिक्षा, स्वास्य्य, 
पुरक नियोजन, गृह-निर्मोशा, प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण हैं। कृषि कार्यत्रम 
मे छोटे शिचाई-कार्य रास्मिलित हैँ जिन पर कुल निवेश का एक तिहाई खर्च किया 
जाएगा। इसके बाद खाद है--रासायनिक या द्रब्य अथवा दोनों का मिश्रण । 
प्राष्ति मे वृद्धि के लिए क्सिान को उन्‍तत वीज और उन्नत उपकरणों के साथ कृषि 
की उन्नत विधियों बी व्यवस्था करती होगो ! इन संब दिशाओं मे, चैज्ञातिक खोज 
के परिणामों का उपयोग करने की नचेष्टा करमी होगी। ग्राम-जनसख्या की प्रत्य 

हत्त्वपूर्ण समसस्‍्याएँ उमके व्यवसाय के मौसमी तथा श्रस्थिर स्वभाव वे कारण 

उतके पपूर्ण नियोजन सम्बन्धी हैं । इसे ग्राम उद्योगो के विकास पर बल देने से पूरा 
किया जाएगा । 

चूंकि समाज का पृर्णे विकास शकितिषृर्ण शिक्षा सम्बन्धी आधार शौर स्वास्थ्य 
कार्यक्रम के बिना सफल नहीं हो सवता, इसलिए इसके विषय म॑ त्तिश्चित प्रबन्ध 
भौर सगठन योजना कांक्रमो के ग्रखडित भाग हैं । सडक कार्यक्रम भी अ्रत्यावइयक 
है। इसे इस ढग से तैयार क्या जाएगा कि योजना के प्रन्तगंत प्रत्यक गौँव मुश्य सडक 
के साथ जुड जाए। इन सहायक सडको को ग्रामीणों वे ध्रमदान से बनाना होगा। 

सक्षेपत्त , चोगो को भनुप्रेरित करना होगा भ्रौर उनके उत्साह को पूर्ण घीवन 
और तरंसम्बन्धी श्रावश्यक उपाजन के लिए वार्यान्वित करना हागा । इस तरह वह 
देश में लाखो प्रामीणों के सामाजिक झौर झ्राथिक जीवन को खूपान्तरित करने का 
साधन है । 

अशासन और वित्त प्रबन्ध--केन्द्रीय सामुदायिक विकास मन्त्रालय (दिसम्बर, 
१६४८ से सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्वालय) इस कार्यक्रम का प्रधान 
निर्देशक है। बुनियादी नीति के मामले सामुदायिक विकास की केन्द्रीय समिति के 
पधीन हैं जिसमें योजना कमीशन के सदस्य भी सम्मिलित हैं । कार्यक्रमो बो क्रिया- 
न्वित करना राज्य सरकारो को जिम्मेदारी है। प्रत्यक राज्य म इस कार्यक्रम का 
प्रधान वहाँ का विकास श्रायुकत है । उप-भायुक्त जिला नियोजन तथा विकास 
समित्ति का भ्रधान होता है। वह जिले म योजताओों को पूरा करने के लिए 
उत्तरदायी है । 

डित्त--शामुदायिक विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण कैन्द्रीय सामुदायिक विकास 
मस्त्रालय, राज्य सरबारो झौर प्रमरोका के टेबनीकल कोग्रोपरेशन मिशन से धाप्त 
सहायता हारा होता है । प्रधम मोजना मे इसके लिए ६६ ५ करोड़ रुपय रखे गए थे, 
लैजिन इस पर कुल ४२ करोड़ रुपय सर्च किए गए थे । द्वितीय योजना मे इस पर 
२०० करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है ॥ इस कार्यत्रम को क्रियान्वित करने में 
जनता से भी सहायता प्राप्त होती है । 

उनडी अब तर को ब्रगति (4४०६ ॥:०हए०७७ 8० डि)--र अक्तूबर, १६४२ 


ड्थर सुवोध भारतोय प्रयंज्यास्त्र 


-+गांधी जयन्ती के उपलक्ष में--क्रों ५५ सामुदायिक विकासंन्योजनाओ्रो का श्रीगणेश्च | 
किया सया था। इन योजनाम्रो के भ्रथम वापिक समारोह--२ अ्रवतूबर, १६५३--- 
पर ५श और सामुद।यिक विकास-योजनाप्ो को श्रारम्भ किया गया, झौर साथ ही 
२४१ राष्ट्रीय विवास सेवा गुट्ट भारस्म किए गए। इसके बाद से उनकी सह्या 
वरावर बढती रही है । १६४६ के श्रारम्भ में उनकी सह्या २,४०५ थी | उनऊे अन्तर्गत 
सीन लाज़ गाँव भ्ौर १६४ मिल्नियन लोग झाते थे । अक्तूबर, १६६३ के प्न्त तक 
सारे देश में विक्रास खण्डो का जाल-सा बिछ जाएगा । 

तथापि इस वार्यक्रम को झाशानुहृप सफलता नहीं मिली है । ३० सितम्बर, 
१६५८ तक इस कार्यक्रम की मुख्य सफलत एं इस प्रकार थीं। 

(१) क्षि--३६ करोड मन रासायनिक उर्दरक बाॉँढे गए। १६ करोड 
मने सुधरे हुए वीज बाँटे गए । ५०,००० खाद के गढे खोदे गए । ११-८ लाख श्रच्छे 
थ्रोजार वित्वरित किए गए । 

(२) सहकार--!१*३ लाल सहकारी समितियों की स्थापना बी गई। 
पण लाख सदस्य बनाए गए । 

(३) सामाजिक श्विक्षा--३० लाख प्रौढो को साक्षर बनाया गया । ४५,००० 
नाननालय खोले गए । ! लाख सामुदायिक केन्द्र चालू किए गए । 

(४) स्वाह्व्य तथा स्वच्छत--१३ लाख प्रीते के पानी के कुएं दोदे गए | 
३२ भास्ध कुध्ो कौ मरम्मत कराई गई । १ ६ करोड़ गज नालियाँ बन्यई गईं । 

(५) संचार--७६ हजार मोल लम्बी सके बनाई गईं । ६१ हजार मील 
लम्बी धर्तेमान कच्ची सड़कों का सुधार किया गया । ५१ हजार मेहराबदार नालियों 
का निर्माण किया गया। हु 

(६) जदता का प्रशदान--नतकदी श्रम तथा वस्तुप्रो के रूप में वह कुल 
६६ करोड है जब कि सरकार ने कुत १०३ करोड झपये खर्च किया है । 

७४ केद््ध प्राम सेवको, २७ ग्राम सेविवाओर, १४ सामाजिक शिक्षा सगठन- 
कर्ता प्रो भ्रोर ६ खण्ड विकास भ्रधिक्रारियों के प्रशिक्षण के लिए खोले गए हैं । इसी 
ज़्रह उच्च श्रेणियों के ब्यवित॒यों के लिए भो प्रशिक्षण बेन्द्र खोले गए हैं । 

जिफप--ऊपर के विवरण से.ज्ञात हो जाता है कि सामुदायिक विकास- 
योजनाएँ अत्यधिक महत्त्वाकाक्षी भ्रायोजत हैं, और साय ही, देश के करोड़ो ग्रामीणों 
के चहुमुद्दी सुधार के क्षेत्र में सर्वया नवीन एव वैज्ञानिक यत्न हैं | दिख पर ये योज- 
नाएं भ्रौद्योगिक प्रगति के लिए शक्ितपूर्ण आधार प्रदान करेंगी। देश की वर्तमान 
योजता में उतका कार्यभाग अत्यधिक मूल्यवात् है। हमें ज्ञात है कि सार्वजनिक 
विनियोग के लिए राज्य के पास अपने निजी साधन सीमित हैं । इसलिए, विश्वम कौ 
विधियाँ बेहतर होगी, जिनसे स्वेच्छापूर्वक सामाजिक यत्न प्रौर सामाजिक वॉर्यों को 
अनुप्रेरणा हो सफे । उसके लिए इन योजनापग्रों पर निर्भर पिया जा सकता है। 
निःसन्देह, इसका प्रारम्मिक रूप तो अ्रत्यविक लघु है विन्तु समय पाकर झौर ईमान- 
दारी के साथ यत्न करने से यही लघु बात इतनी मह'न्‌ एवं विद्याल बत जाएगी कि 
ग्रामीण भारत की काया ही संवंधा पलट जाएगी ४ 


आ्राविक योजना डे 


अर्त १०--भारत में सामुदायिक विकास परिसेजनाओ के कार्यक्रण का 
सूल्याक्न कीजिए । उनको सुर्य दुर्लताएँ बताइये तथा चरुटियों को दुर करने के 
सुझाव दीजिए । 
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जिस समय सामुदायिक विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थी, उनसे 
बडी-बडी प्राशाएं थी । विचार था कि दे देश मे एक नूतन क्रान्ति करेंगी। श्रब 
उन्हे प्रारम्भ हुए सात वर्य वौत चुके हैं। हमारे लिए उचित होगा कि हम उमकी 
सफलताम्रो प्लौर विफलताओ का मूल्याकन कर सके ६ 

सफ्लता--सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कुछ सफ्लता प्रवश्य प्राप्त 
हुई है । भ्ानदोलन की प्रारम्भिक कठिनाइयों पर विजय प्रात कर ली गई है, सभी 
श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो गया है, गषि झौर स्थानीय 
निर्माण-कार्य के क्षेत्र मे भौतिक लक्ष्यों को काफ़ी हद तक प्राप्त किया जा चुता है 
तथा जतता ग्रब इस बात को भ्रच्छी तरह समझ गई है कि द्रुत सामाजिक तथा 
ब्राधिक परिवर्तन करने की प्रावश्यकठा है । 

विफलता तथा दुर्वलताएँ--योजना श्रायोग ने एक पृथक्‌ कार्यत्रम मूल्याकन 
सगठेन ((7०६7४ए४० उएबए४६०) 0:8803800४) की स्थापना की है जो सामु> 
दापिक परियोजनाझो का निरन्तर मूल्याकव करता रहता है । यह सगठन नियमित रूप 
से वाधिव प्रतिवेदन प्रकाशित करता है जिससे परियोजनाप्रों के कार्यकरण के बारे 
में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होतो है। १६५७ में वलवन्तराय मेहता समिति ने 
सापुदायिक परियोजनाप्रो एवं राष्ट्रीय सेवाग्रो के बारे म॑ एक विशद प्रतिवेदन अ्रस्तुत्त 
किया था ) इन प्रतिवेदनों ने कार्यक्रम की निम्दलिखित दुबंलताशों की ओर विशप 
झूप से ध्यान भाकृष्द क्या है-- 

(१) भ्रधिकाश गाँवों मे कार्यक्रम योजनानुसार पूरा नहीं हुप्रा है। जहाँ 
कृषि के क्षेत्र में उन्नति हुई है, सिंचाई, भूमि-सुधार और चकबन्दी ज॑सी प्रन्य महत्त्व- 
पूर्ण म्दे घधूरी रह गई हैं ) 

(२) कुटीर उद्योगो तथा स्कूलो, पचायतो और सहकारी समितियों के क्षेत्र 
में निराशाजनक कार्य रहा है। 

(३) प्ब भी लोग सरकार की सहायता और उत्प्रेरणा पर बहुत भ्रधिक 
निर्भर है ? उनमे प्रपने परी पर खड़े होते की भावना नहीं प्राने पाई है । 

(४) विभिन्‍न राज्यों एवं एक ही राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रो की उन्नति एक 
दूसरे से काफी भिन्‍न रही है । 

(५४) कार्यक्रम की एक अन्य भ्रसफलता यह है कि इसके लाभ प्रप्तमान रहे 
हैं । जो पहसे से ही भच्छी माली हालत में थे, उतकी माली हालत झऔर मरी श्रच्छी 
हो गई है । 

(६) पिछले दिलों में लोक कल्याणकारी कार्यों पर भ्राथिक विकास की 
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भ्रपेक्षा भ्रधिक जोर दिया जाता रहा है | बेहतर यह होता कि ग्यारथिक विकास पर 
ज्यादा बल दिया जाता 4 ५: 

(७) सामुदायिक विकास के कार्य से लगी हुई विभिन्‍न संस्थाश्रो में सहयोग 
की भांत्रा सनोपजनक नही रही है ॥ 

(५) किस्तार सेवा के कर्मच!रियों के प्रशिक्षण का प्रवस्थ भी ग्रपर्याप्त है । 

सुधार के लिए सुझाव--ब लवन्तराय मेहता समिति वी मुख्य सिफारिशों का 
अनुसरण करते हुए हम निम्नलिखित सुझाव देते हँ--- 

(१) सरकार के ऊपर श्रत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए श्रौर लोगों 
को स्वावलम्बी बनाने के लिए “लोकतन्त्रात्मक विकैन्द्रीकरण” (])000०008॥6 
0662॥7६॥2%४0॥ ) ह्ोचा चाहिए ! इस कार्य के लिए पंचायत सम्रिति नामक एक 
मई संस्था की स्थापना होनी चाहिए जो जिले में विकास्र कार्यों के लिए उत्तरदायी 
ही ! यह विकास खण्ड के बराबर विस्तृत होनी चाहिए श्रौर गाँव पंचायतों से परोक्ष 
निर्वाचनों द्वारा गठित होनी चाहिए । तीन श्रेणियों का सपठन होना चाहिए --भ्राधार 
में माँव पचायत, खण्ड घरातन् पर पचायत समिति और जिला धरातल पर जिला 
परिषद्‌ 

(२) इस समय प्राप्त सेवक साधपुदाविक विकास परियोजना में मुझुय व्यक्ति 
है। उसे अपने स्किल में गाँव पचायत या पंचायत समिति का सचिव बन जाना चाहिए। 

(३) अब लोक कल्याणकारी कार्यों की जगह भ्रार्थिक विक्राप्त पर ज़्यादा 
जोर दिया जाना चाहिए । 

(४) उन कार्यक्रमों को पहले हाथ में लिया जाना चाहिए जो व्यक्तियों को 
नहीं, प्रत्युत व्यक्तित समूही को लाभ पहुँचाएँ । इससे गाँवों में व्यक्तिगत स्वार्थ की 
भावना कम होगी तथा सामूहिक भावना का विकास होगा । 

(५) परिवर्तन की गति बहुत तेज नही होनी चाहिए । वह ऐसी होभी चाहिए 
जिप्ते गाँव के लोग निर्धारित समय में व्यावहारिक समझते हो । 

(६) बअहु-प्रयोजवीय सहकारी समितियों की स्वापदा पर जोर दिया जावा 
चाहिए । ५ 

(७) परियोजना क्षेत्रों में विकास कार्य करने बाली विभिन्‍न संस्याओ्री में 
ज्यादा भ्रच्छा धहयोग होता चाहिए । 

(५८) सामुदायिक परियोजना के कर्मचारियों के चुनाव और प्रशिक्षण की 
झ्रोर भ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 

निष्कर्ष---सरकार इन विभिरन दुर्बलताग्रो से प्रपरिचित नहीं है । वह इईन्‍हे 
दढुर करते के विभिन्‍न सुझावों पर विचार कर रही है ! उसने बलवन्तराय मेहता समित्ति 
की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हे घीरे-घीरे क्रियान्वित क्या जा 
रह है । 

हमे यद्द नही भूलना चाहिए कि यद्षरि विकेस्रीकरण को लागू कर देना तृगम 
है; सेकित व्यवहार से उसका क्रियान्वीकरण दहुत कठिन है। पचायत समितियाँ 
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अपने दायित्वों को ठोक से पूरा कर सर्वेंगी या नही, इसमें हमें सदेह है । तथापि हमे 
सामुदाधिक विकास परियोजनामो की सफलता वे लिए पूरा प्रयास करना चाहिए | 

प्रश्न ??--भारत फ़ो राष्ट्रीय बिवास सेवा पर व्यासप्रात्मक टिप्पणी लिखें। 
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जबकि सामुदायिक विक्रास-्योजनाएँ प्राम-पुदर्वास्त वी एक विधि हैं, किन्तु 
राष्ट्रीय विकास सेवा साधन है । भ्धिक भन्‍न उपजाभों (१६५२) सम्बन्धी कृप्णमा- 
घाटी कमेटी ने सिफारिश को थी कि समूचे देश भर म एसी सेवा की स्थापना की 
जाए-- इसका रूप शमरीका इगल॑ण्ड तथा प्रन्य देशो की 'विकास” या 'परामर्शात्मक' 
सेवाप्रो के रामान होना चाहिए | यह रोवा प्रत्यक किरान तक पहुँचाई जाएगी शौर 
समप्र रूप में ग्राम-जीवन के विकास म सहायक होगा । 

प्रव तक सरकार आ्राम-जीवन में सुघार के लिए अपने मिलन विकास्त-विभागों 
द्वारा यत्न कर रही थी किन्तु उनमे से हरेक साकी उद्देश्य की भाववा के बिता बाये 
करता था झौर इस तरह पारस्परिक सहयोग का अभाव था । उपरान्त, प्रत्येक विभाग 
अपने निजी भफसराना ढग से ग्रामीण के पास पहुँचता था भौर यह प्रत्यक विभाग 
का निम्तेतम अधिकारी होता था जो कि वात्तविऊ विद्चान के सम्पक भ झ्राता था । 
यह बहुधा श्रपने कार्य म प्रदक्ष एव प्रसम्पत्त होता था, जिससे प्राप्त लाभ सर्वधा 
निराशापूर्ण होते पे । इसके झ्तिरिवत, सामाजिक उद्देश्यों के लिए सामाजिक यत्नो 
की प्रनुग्रेररणा भौर जनता बा निजी उत्साह उत्पन्न करने वी चेष्टा नहीं की जातो 
पो । ऐसी दशा से, आश्चर्य नहीं कि कृषि एवं ग्राम-जीवन को व्यवस्था विछडी हुई 
बनी रहे । 

ग्राम जिकास सेवा का विचार या सिद्धान्त उपर्युक्‍तत घातक दोषो का उपचार 
करने वे! लिए है। एक ताल्लुका था तहमील वो--जिसम प्राय १०० से १२० तक 
कार्यों का सयोजन होगा--विकास उद्देश्यों वे लिए लिया जाएगा, कि-तु बेस्दरीभूत 
यत्म ५ से १० ग्राम के समूहों मे भयवा भकेले एक ग्राम म ही किए जाएँगे । 

इसका सम्रठन निम्न रूप का होगा--एक तहसील या ताहलुका विपासनुट्ट 
होगा भौर एवं गुट्ट विकास भ्रधिकारी उसके लिए नियुतत्र किया जाएगा । ६ प्रौद्या- 
गिक विज्रास-प्रधिकारी उसके सहायक होगे---हृषि, पश्ु पाल्त, पदकारिता तथा 
प्रचायतो, इजीनियरिंग, सामाजिक शिक्षा ने लिए (दो एक पुरुप झौर एक स्त्री ) तथा 
१० ग्राम सेवव । यह संगठन एक दल के रूप में कार्य करेगा, निरन्तर एवं दूसरे के 
खाया एशाबर्डी करे रहने आगेर उप्क्त अजुमकरो कर ऋष्यन उष्यन करते हुए. किसानों: 
के साथ निक्टतम सम्पकं स्थापित बरेंग और उनवे मित्र एवं पथ निर्देशक बनेंगे ) 
इस सम्पूर्ण संगठन का अग्रदून ग्राम स्तर का कायबर्तता हागा, जिसे ग्राम सेवक कहते 
हैं। यहा ग्राम सेवक किसान व द्वार लक सन्देश-वाहन बरेया । वह बहु उद्ृेश्योय 
व्यक्त होगा, जो किसानो वा कृषि तथा सद सम्बन्धित विषयों मे पथ निर्देश बरेगा। 
विपरीतत वह न बेवस ग्रट्ट-मुख्य कार्यालयों मा स्थित विवास भ्रधिकारियों द्वारा 
निर्देशित होगा, भ्रत्युत नियुक्त से पूथ उसे अपये वरत्तंब्यो भौर विवास विधियों म 
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पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ५ से १० प्रामो के लिए एक ग्राम-सेवक नियत 
होगा । 

कृषि विपयक उन्नत क्लाग्रो के सम्बन्ध में लोगों को आदेश देने तथा इन 
क्षेत्रों मे गवेषणा सम्बन्धो परिणामों को उन तक पहुँचाने के प्रलावा, (विकास-पैंगेंठन' 
के प्रत्य महत्त्वपूर्ण कर्तव्य ये भी हैं--ल्थानीय सहयीग श्राप्त करना, स्थानीय स्वतः 
प्रेरणा के कार्यों को प्रोत्साहित करता, साम्राजिक कार्य-कलापो में वृद्धि करना श्रौर 
यह देखना कि ग्रामो की विशाल उपयोग-होन शक्ति का समाज के लाभ हित कार्यो 
में समावेश विया जाता है । चूँकि सहकारिता सिद्धान्त, प्रपने विभिन्‍न रूपों में, ग्राम 
जौवन की सव समस्याझ्रों का निराकरण खोज निकालने की क्षमता रखता है, इसलिए 
विकास संगठन को प्रत्येक ध्राम या भ्रामो के समूह में एक बहु-उद्दे्यीय समिति 
स्थापित करनी होगी, जिसमें, प्रायः प्रस्येझ क्सिनन्परिवार का प्रतिनिधित्व होगा । 

२ अक्तूबर, १६२५३ को राष्ट्रीय विकात-सेवा, प्रथमरावह्था में, सब राज्यों में 
चुने हुए २५१ खण्डो में भ्रारम्भ की गई थी । नि सन्‍्देढ़, विकास-कार्यकम को पूर्वतः 
१६४२ में आरश्म को गई सामुदायिक विकास-योजनाप्रो तथा २ श्रव्तुब्रर, १६५३ 
को इत खण्डो के साथ-साथ अन्यों में भी प्रचलित किया गया है । १६५८ से सामु- 
दायिक परियोजनाम्रों तथा राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तर को समाप्त कर दिया गया 
हैं। १ जनवरी, १६५६ तक विकास सेवा २,४०४ खण्डों में लागू हो गई थी । इसके 
अन्तगंत तीन जास गाँव श्लोर १६५ मिलियन लोग (मारत की ५६%, जनसछूया) 
श्रात्ते थे । भ्रव भक्तूवर, १६६३ के झन्‍्त तक सारे देश्व में विकास सेवाप्रो वा जाल 
बिछ जाएगा ) 

चूंकि धिकास-सेवा को सफलता श्रधिवाशत, ग्राम-सेवकों पर निर्भर करती है, 
इसलिए उनके प्रशिक्षण के लिए समुचित प्रबन्ध विए गए हैं और उन्हे प्रधिक” 
विस्तृत किया जा रहा है | प्रन्य कर्मंचारिया के प्रश्चिक्षण के लिए भी व्यवस्था की जा 
रही है । 

चहुँमुखी ग्राम-विकास के अतिरिक्त, कुशल एवं अ्रकुझ्ल वर्मकरों के लिए 
विकास सेवा में रोज़गार की दिशा में भी पर्याप्त सम्भाव्यवाएँ हैं। यह झनुमाव किया 
गया है कि ३,४८ ६१७ कुदल वारीगरों को विभिन्‍न सूचियों में, प्रत्यक्षत 
प्रावश्यक्षता होगी । इसके ग्नलावा, स्वत: कृषि-सुधार भी ग्राम-नियोजन मे महान्‌ 
अ्भिवुद्धि करेगा । 

पंचवर्धोंव योजना श्रौर नियोजन 
(ंए९-एे९का शिक्रा भापे ॥7ए0:शाधाह) 

अस्तुत योजना के मुख्य उद्देश्ये से यह है कि नियोजन के वृद्धिपृर्ण श्रवसर. 
अदान किए जाएं । इस योजना से निवेश्चित बडे और छोटे स्िंचाई-का्य, वृहत्‌ स्तर 
पर भूमि-सुधार वी योजनाएं, पश्ौर ग्राम-उद्योगों का पुनत्दय श्रौर विकास ग्राम- 
प्रतियोजन के मार का कम करने में सहायक होगे ॥ शहरी अनियोजन, जो समान रूप 
में संकटपूर्ण है, विद्यमान वृद्टतू-स्तर के उद्योगों के प्रस्तावित विस्तार और नए उद्योगो 
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के भ्रारम्भ से कम हो जाएगा | लघु-स्तर के उद्योगो के विकास के प्रस्ताव शिक्षित 
मध्य-वर्गों मं प्रतियोजन कमर करने म सहायक होंगे + शिक्षितो म प्रतियोजन को बम 
करने की दिज्ला में और अभ्रधिक सुभाव भी उपस्थित किए गए हैं। हम प्रागे देश में 
ग्रतियोजन वी समह्या पर विचार करते समय इन तथा भ्रन्य समस्थाप्नो का विस्तार- 
धूर्वेंक अध्ययन करेंगे । 
भारत में प्रनियोजन (ए॥९एछएु०फाशल्त ॥ [08) --प्न नियाजन पूँजी- 
वादी सम्राज़ो को प्राय विद्य व्याप्री रूप्र है--केवत सीमा झोर कारण ही एक से 
दूसरे देश म भिन्‍न हाते हैँ। मारत में सर्देव भोपणा प्रनुषात में प्रनियाजन और 
साथ ही साथ पग्रपूर्णो अनियोजन रहा है । नि सन्‍देह द्वितीय विश्व-युद्ध ने इसकी प्रयनलता 
को पर्याप्त रूप में कम कर दिया था, किन्तु उसके भयकर रूप एक बार पुन प्रकट 
हो गए हैं । जवरि उन्नत ग्रौद्योगिक देशो म झतियोजन अधिकाश्त प्रीद्योगित श्रमिक 
को प्रभावी करता है विस्तु हमारे यहाँ भारत में इसके नीन प्रहार हँ--(क) इंति 
अनियोजन, (स) ओोद्योरिए जनियोइन (ये) शिक्षित दगों स अनियोदन जया मध्य माँ 
अनियोज्न ६ 
जहाँ इनमें स प्रत्यक के अपने निजी विलक्षण कारर हैं, बहा जनवढ्या वृद्धि 
की चेगपूर्णो दर, प्रौर उसके साथ साथ ग्राथिक विरास की प्लालुक्तमित्र दर मे कमी 
इसका प्रस्तनिहित सामास्य कारण है | इसी तरह जबकि इन भिन्न प्रकारो क॒ लिए 
भिन्‍ने प्रौपचारिक उपाय प्रावश्येक हाग, विस्तु जनसस्प्रा वद्धि को दर में कमी झोर 
भ्राधिक विकास के अनुपात म वृद्धि उनके निराकरग्य की सवमान्य मूल दिनाएं होगी । 
दुर्माग्यवश, हाल ही के मासो म, प्रतियाजन ने भयक्र रूप धारण कर लिया है ॥ तो 
हमें इस ग्रनियोजन वी सोम। झौर उसते वारणो तथा उमे दूर करन के उपायों के 
विषय में तनिक विस्तार से विचार करना चाहिए । 
प्रश्न 7२--भारत म बेरोहगारी की दर्तमात स्थिति का वर्णन फरें॥ इसका 
परी क्षण करें तथा उन मुएप दिश्ञात्रो रु छुकाव दें, जिनके श्राधार पर इससे सुक्िति 
हो सझतो है । (परना, पैगाज १६४४) 
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(मेब्ा०, 207 722 954) 

सीमा (:5४६९/५) हाल ही के मायो में, बेरोडयारी के दूपरण” ने एक बार 

पुन झपना विक्राल रूप प्रकट क्या है और यह इतना भयकर रूप धारण कर गई 
है कि इसे दतमान म देश का झत्रु न० १ समझा याने क्षया है । जहाँ तक इसवी 
सही-तही सीमा का सम्उन्ध है इपक लिए हमारे पास किसी प्रतार के विदव॒स्त आँय्डे 
नहीं हैं किन्तु इससे सम्बन्धित तथ्य को प्रमाणित बरने के लिए इनओ झत्यावक््यय्ता 
है। जो प्रॉक्डे उपलब्ध हें, वह केवल वाम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा उपस्थित किए गए 
हैं कियु वे भी बेवल शहरी क्षेत्रा स सम्बन्धित हैं और वे अपूर्ण भो हैं ग्रर अ्रमपूर्ण 
मी है | इतने पर भी विनाक्षत्तारी अनियोजन स्थिति वा इनसे झाभास त्षो हो ही 
जाता है। सेवा नियोजन वार्यालयो के अनुसार भारत में १६५६ म ७६ लाख लोग 
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वैरीजयार थे । मार्च १६५६ में यह सख्या बढकर १२८ लाख हो गई ॥ योजना 
आयोग का विचार है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय देश में कुल 
५८ लाख व्यक्षित बेरोडगार थे | इनमे से २५ लाख शहरी क्षेत्रों में थे भोर २८ लाख 
ग्रामीण क्षेत्रों में । प्नुमान है कि द्वितीय एचवर्षी य योजना वी समाप्ति तक बैरोज्ञगारों 
की संख्या ७० लाख हो जाएगी । भारत मे शिक्षित बैरोजगारो की सख्या बहुत 
भ्रधिक है । 

कारण --स्पष्ट ही, प्रस्तुत स्थिति किसी एक अ्रश के वररणु नही है, प्रत्युत 
अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम है। तिस पर, झनियौशन के भ्रत्येक प्रकार 
(ग्रामीण, प्रोद्योगिक या शिक्षित वर्गों में) के अपने निजी कारण हैं। तथापि हम 
स्घूल कारणों को खोज कर सउते हैं, जिनप्रे मुख्य निम्न हें-- 

() विकास का अपर्यात्त अनुपात--वह्तुत यह प्राइ्च्य, ओर उससे भी 
अधिक सत्य है कि वर्तमान प्रनियोजन मे दृद्धि ही गई है जब कि समग्र रूप में नियो- 
जन में वृद्धि हा रहो है (योजना की प्रगति के फ़लस्वरूप) । इसका कारण यह है कि 
नियोजन के अवसरों ने देश की उरसू श्रम-शुक्तिः की ऋभिवृद्धियों के साथ ऋपनी गति को. 
स्थिर नहीं एवा जो कि जनम्नश्या की गतिपूर्ण वृद्धि के परिणामस्वरूप हो रही है। 
अन्य शब्दों भे भूल कारण विस्तार की भ्पर्याप्त दर है प्रौर समग्र रूप में मियोजन 
की दिशा में कभी नही । 

(0) भारतीय विश्वविद्यालयों को वृद्धिपर्णू उपज--भारतीय विश्वविद्यालयों 
से जितनी घृद्धिपूर्ण दर से मंट्रिक, इण्टर और बी० ए०--शिक्षितों वा विशाल उत्पादन 
हो रहा है बह एक प्रन्य कारण है, जो नियोजन भ्रवमरों तया नियोशन-इच्छुक 
शिक्षित वर्गों की सूची के बीच प्रधिकाधिक खाई पैदा कर रहा है । 

(77) भारतीय इधि का पिछुडापन--भारतीय कृषि का पिछड़ापन देश्व मैं 
बेरोजगारी का एक श्रन्य कारण है? भारत में भूमि पर दवाव वहुत भ्रधिक है । 
उपय बहुत कम होतो है ४ 

(९) व्यापार और उद्योग में मन्दी--१&६५२ के प्रारम्भ में कीमतों में श्रवायास 
कमी, झ्न्तर्राष्ट्रीय स्कस्ध-सचय में झिथिलता, १६५३ में कोरिया युद्ध-विराम श्रोर 
प्रन्तर्राष्ट्रीय की मतो में कमी ने व्यापार झोर उद्योग मे मन्‍्दी वी मावना को उत्पन्न 
कर दिया । व्यापारी इस बात स भयमीत हो गए हैं कि मन्‍्दी बढती जा रहौ है । 
इसके कारण व्यापारिक कार्य-कलाप धकुचित हो गए भ्रोर फलस्वरूप प्रनियोजन 
हुप्रा । खत्पादन का सबुचन निर्यात उद्योगों में हआ्ना, जेसे, जूट, श्रश्रक भौर लाख | 
इसके लिए विदेशी वाजारो में पांव ज ।ए रहना कठिन हो रहा है | 

(४) जनता की क्रय-शक्ति में कद्ौी--नियोजन में कमी का सर्वाधिक मुख्य 
कारण जनता की जअयशकत्र में कमी हो जया है। प्रवल सुद्रा-म्फीत ने न केवल 
चालू ऋष-शक्ति को ही कप किया है, प्रत्युद अधिकाशत अपनी बचतों से भी हाथ 
थौ बैठी है! यही कारण है कि जहाँ बुछ वप पहले कपड़े आदि में चोर-बाजारो 
का प्रसार था, वहाँ ग्रव ऐसी वस्तुप्रो को माँग शिथिल है, भले ही वे खुले बाजारों 
में उपलब्ध हैं । 


हे 
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(ह7) हीगतों के साथ लागतों का सगवन्‍्य करने में उद्योग को शयोग्यता--यत 
दो वर्षों मे विक्रता बाजार ने क्रेता बाज़ार को जगह दे दी है! इसलिए बाजार पर 
पकड़ बनाएं रहने के लिए कीमता मे कमी होनी ही चाहिए विन्तु उद्योगपतियों ने 
उद्योगो मे उस समय पूँजी लगाई थी जबकि मश्नीनो वी युद्धकालीन उच्च कीमतें 
थी। जिप्के फलस्वरूप उत्पादन लागतो की झनेक मदे उच्च हैं प्रोर स्कन्ध सचय 
है जिसके फलस्वरूप कुछ श्रम भ्रनियोजित कर दिया गया है । 

(5॥) श्रमिनदीकरण--हाल ही के वर्षों म कुछ उद्योग लागतो म कमी करने 
की दृष्टि से भ्भिनवीब रण के उपाय णारी बरमे की चेष्टा कर रहे हैं। इसका स्पष्ट 
परिशाम छाँटो श्रौर अनियोजन है । 

(0) छाँदी--प्रनेक विभागों को जिनमे सिविल सप्लाई विभाग, जो युद्ध 
काल में शुरू किया गया था, उल्लेखनीय है, धीरे-धीरे बन्द किया जा रहा है। हाल 
ही के विनियन्त्रणो (जंसे खाद्यास्नो, वस्त्र, खाड) ने इसे प्लौर भी खुगम कर दिया 
है | छांटी का प्रहार अन्य विभागो पर भी पड़ रहा है। इससे तए नियोजन में ग्रवरोध 
होतए है शोर विद्यपन ग्रनियोजन म वृद्धि ९ 

(४) छोण्टे उद्योगों को घक्ता--युद्ध काल म प्रतिरक्षा श्रावश्यकताओं की पूर्ति 
दे लिए प्रनेक लघु स्तर के उद्योगो की स्थापना की गई थी । किन्तु हाल ही के वर्षों 
मे इन उद्योगों के समक्ष प्रनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं, जिससे उनम से कई 
उनदे कारण बन्द हो गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से शिक्षित प्रौर 
कुशल कारीगर बेकार हो गए। इस सम्बन्ध म हैंडलूम उद्योग एक प्रत्यक्ष उदाहरण 
है जो लघु स्तर उद्योगों मे सबसे बडा था झौर जिसमें लाखो बुलाहे नियोजित थे । 

यहाँ उन लाखो शरणाधियो के स्‍प्रागमन का भी उल्लेख किया जा संबता है 
जो कि पहले पश्चिमी पाकिस्तान से आए और १६५० तथा १६४५१ में पूर्वी पाकिस्तान 
से, भौर ख्देशी की मावना का लोप (जो स्वतन्त्रता से पूर्व जनता के चरित्र को प्रकट 
करती थी) । इनसे प्रत्युत समस्या की प्रबलता मे वृद्धि हुई । 

उपचार--प्रतियोजन इतनी भीषण बुराई है कि उसकी उपेक्षा नही की जा 
सकती । यथयासम्भव छाटी को रोक देना चाहिए। सरकार की स्वीकृति के बिना 
किसी भी फ्रेक्टरी मालिक को झपनी फंक्टरी बन्द करने की झाज्ञा नहीं होनी चाहिए। 
जो लोग अभितवीकरण के कारण नियोजनहीन हो जाएँ उन्हें अनिवार्यत मुप्रावजा 
मिलना चाहिए। सचित स्कन्धों को समाप्त करने म सहायता दी जानी चाहिए | इस 
बीच प्रनियोजन की सीमा और स्वरूप कर निर्धारण करने के लिए जाँच को जानी 
चाहिए। अनियोजन के प्रत्ये् मुख्य प्रकार के लिए अलग उपा् समू हो की ्ावश्यकता 
होगी । जो भो हो, दीघेकालीन श्राघार पर ग्रनियोजन से लोहा लेने के लिए निम्न 
मूल उपाय करने होगे। उत पर विचार करने के वाद हम विशिष्ट प्रल्पवालीन 
उपायो पर भी विचार वरेंगे कि जिन्हे वर्तमान भ्रतियोजन को कम करने की दृष्टि 
से भपनाया जा सकता है । 

दीर्वकालीन नौति--इसके पाँच महत्त्वपूर्ण तत्त्व होगे ॥ वेगपूर्वक भ्राथिक विकास 
को, विशेषत गतिशोल भौर बहुदिशो उद्योगीकरण, इस नीछि में केन्द्रीय स्थाम होना 
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चाहिए । इससे नियोजन की नई दिद्वाएँ खुलेंगी, विज्येपतः शिक्षित व्यवितयों और 
कशल कमंकारों के लिए और हृषि से जनसब्या ग्राधिक्य को उद्योगों में बदलने के 
द्वारा ग्राम ग्रनियोजन से मुक्ति मिलेगी | दूसरे, जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान बढ़ती 
हुई दर की कम करता हीगा गौर तीसरे, ब्ते मान अत्यधिक साहित्यिक शिक्षा-प्रणाले 
को भ्रौद्योगिक और हस्तवौशल सम्बन्धी स्वरूप प्रदान करना होगा । चौथे, देश मर 
में (ग्राम भौर नगर दोनों में) काम-दिल्लाऊ दफ्तर स्थापित करने द्वोगे जिससे थम की 
गतिशीलता में वृद्धि हो | पाँचवें, सरकार को प्रतिकारात्मक सार्वजनिक कार्यों की 
नीति को प्रचलित और उसके द(यित्व को भरी स्वीकूर करता चाहिए (प्र्थात्‌ु जब 
कभी निजी उपक्रम भ्रौर विनियोग मे कमौ हो जाए) । 

ग्रह सव सामान्य सुभाव हें | श्रतियोजन का मुकावला करने के साधन रूप 
में औद्योगिक विकास के विषय में एक प्रश्न उत्पन्त हो जाता है-अ नियो जन का इलाज 
करने के लिए उद्योग्रीकरण की बौतसी प्रकार भारत के लिए उम्योगी होगी ? चूंकि 
हमारे यहाँ प्रपर्याष्त पूँजी ग्रौर विशाल भानव-श्वित है इसलिए पढ्चिमी प्रकार हमारे 
लिए उपयुक्त नेही होगो । हमारे लिए पूँजो की गहनता दाले उद्योगों, को अपेक्षा श्रम 
की गहनता वाले उद्योग अधिक उपयुक्त होगे ! क्योकि श्रम वी गहनता वाले उद्योगों 
में स्पष्टतवा नियोजन सम्माब्यता ग्रधिक है। फलस्वरूप घरेलू और लघु-स्तर के उद्योगों 
को जिशेष रूप में प्रोत्साइन देना होगा । 

विश्विष्ट घृफाव (896०/० 80६22०७४००७)--हासे हो के महीनों में बढ़ी 
हुई बेकारी के विपय में व्यापक रूप में विचार दिया गया है गौर वहुत से क्रिपात्मक 
सुभाव, विशेषत. श्रत्पकालीन स्वभाव के दिए गए हैं। वाशिज्य झौर उद्योग के भूत- 
पूवे केद्रीय सन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने बहुत से नए उद्योगों को शुरू करने की योजना 
बनाई थी, जिन्हें प्रथमावस्या में सरकार राज्य-कोपो से ग्रारम्भ करेगी । नये उद्योगों 
को स्थापना मे प्रर्थ-प्रबन्ध वी सहायता के लिए भारत सरबार प्रौद्योगिक विक्रांत 
कार्पोरेशन शुरू करने के प्रस्ताव पर भी अनुकूलतापूर्वक विचार कर रही है। योजना 
कमीशन ने एक ग्यारह-मुखी कार्यक्रम भी जारी किया है। इस कायेक्रम से हूम महत्त्व 
पूर्ण विषयों को यहाँ उद्घृत करते हैं-- 

(3) ऐसे स्थानों पर कार्य और प्रश्चिक्षण-शिविरों की स्थापता करना, जहाँ 
योजना के अधीन, ज॑से घ्िचाई और शक्ति योजनाओं, सडक-निर्माण कार्यक्रमों प्रादि 
में कार्य के अवसर प्रदान किए गए हैँ । 

() छोटे-छोटे उद्योगो और व्याप्रारो की स्थापवा के लिए जनता के छोटे 
समूही या व्यक्तियों को विद्येप सहायता प्रदान की जाएगी ( 

(जं), जिन. दिद्याश्रो. मे. बतेम्रात, में. माजज़:घक्िति, की, कमी, जिलफान, है; सजतें..... 

प्रद्धप्षणु-खुविधाग्रो का विस्तार करना | 

([४) साज्ंजनिक अधिकारियों की सहानुभूतिपूर्ण स्टोर-क्रय नीति द्वारा धरेलू 

प्रौर लघु स्तर के उद्योगों की वस्तुओं को सत्रिय प्रोत्साहन देवा ) 

(२) कस्दों में यधासम्मव अधिकाधिक ससख्या में वयस्क स्कूलो और झब्यापत 

मकलो को खोलना या छोलने के लिए प्रोत्साहन देना । 


झाथिक योजना डर 


(४१) राष्ट्रीय विकास-सेवा को शीघ्ातिक्षीघ्र अधिक विस्तार देना । इसम 
नियोजन सम्भमाव्यता भी महान है। 

(शा) सडक यातायात का विवास करना । इसम बहुत बडी सख्या से 
नियोजन की सम्भावना है। 

(४॥) घहरी क्षत्रों मे कम ग्राय के समूहों के लिए भवन-निर्माण के कार्ये- 
क्रमों भौर बध्ष्तियो की सफाई की योजनाएँ चालू करना । 

(5) विस्थापित नगर झावादियों को योजित सहायता दान करना | 

(>) निजी भवन निर्माण के काय्य-कलापों को श्रोत्साहन देना । 

उबत कार्यक्रम के झलावा विश्येप प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए 
विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं । उदाहरण के लिए शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर 
करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके भ्रधीन ६०,००० 
ग्रष्यापको को १६५५-२६ से ग्रामे के ३ वर्षों म नियुवत क्या जाएगा । 

निष्कर्ष--उकत प्रयासा के बावजूद बेरोजगारी की समस्या निरन्तर भीपण 
ही होती जा रही है | तृतीय योजना का निर्माण बरते समय इस समस्या की प्रोर 
सबसे ज्यादा ध्यान देते की ग्रावरयकता है। हाल म ही इस सम्बन्ध मं कुछ नए सुझाव 
भी दिए गए हैं। एक सुझाव यह है कि अतिरिक्त मजदूरों को भाँंवो म बाजार दरो 
की प्रपेक्षा कम दरों पर उत्पादन-कार्य में लगा देता चाहिए । दूसरा सुझाव यह है कि 
प्रौद्योगिक बल्तियो का विचार प्रत्येक गाँव या गाँव-समूह मे लागू किया जाएं। इन 
वस्तियों में गाँव वाले अपने प्रपने उपभोग की वस्तुप्रो का उत्पादन कर सकते हैं । 

वास्तव में बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल है भ्ौर इस पर चारो प्रोर से 
प्रहार करना होगा + 
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